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अनुवादकों की ओर से 


अस्तुत पुस्तक श्री इलयास अहमद द्वारा लिखित )[७०077079 ० (४05. का 
हिन्दी भाषान्तर है। हिन्दी जगत में इस विषय की पुस्तकों का पूर्ण रूप से अभाव है। 
इस विषय पर हिन्दी के न तो अधिक मौलिक लेखक ही हैं और न लिखित पुस्तक ही | 
इसके अतिरिक्त अनुवाद भी पर्याप्त नहीं मिलते। इसका कारण मुख्यतया यह है कि 
पारिभाषिक शब्दों की व्यापकता पर सभी एक मत नहीं। 
ऊँची कक्षाओं में हिन्दी का माध्यम न होने के कारण भी ऐसी पुस्तकों का पठन- 
पाठन और लेखन अभी तक न हो सका। इन सब सीमाओं के भीतर इतनी बड़ी 
पुस्तक का अनुवाद मूल पुस्तक के अनुसार ही हो एक दुष्कर काये था | साथ ही लेखक 
की यह इच्छा थी कि अतुवाद मूल पुस्तक का शब्दशः भाषान्तर हो। विदेशी विचारों 
ही का नहीं बरन्‌ मुहावरों तथा वाक्यांशों को हिन्दी में ज्यों का त्यों परशित कर देना 
सहज कार्य नहीं, फिर एस विषय पर जिसके पारिभाषिक शब्द्‌ नित्य नये ओर सहस्रों 
की संख्या में बनते चले जा रहे हैं और जिनके मूल आधार विदेशी भाषाओं की धातुएँ 
हुआ करती हैँ और जिनका व्यक्तीकरण भी उन्हीं भाषाओं में प्रचलित हो चुका है। 
ऐसे स्थलों पर उपयुक्त भनुवाद की समस्या और भी कठिन हो जाती है। 

इन कठिनाइयों का सामना करते हुए उपयुक्त पुस्तक का अनुवाद जिस रूप में हूं। 
लका है पाठकों के सामने पस्तुत है। पुस्तक हिन्दी के विकसित क्षेत्र में यदि किब्ित 
सात्र भी उपयोगी सिद्ध दं। सकेगी तो हम अपने इस प्रयास को सफल समंभेंगे। 
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मैरी उल्लिखित वस्तुओ्रों में जो राज्य को स्थायी बनाने में अधिकाधिक योग देती है 
वह है बच्चों की शक्ष्य के प्रति शिक्षा; क्योंकि यदि राज्य के विधान के ठिद्वान्तों से नागरिक 
श्रपरिचित तथा श्रनभिश्ञ हं तो सम्पूर्ण लाभप्रद .राजनियम राजनीतिशों की सराहना पाकर भी 
सफक्ष होने में अतमथ होंगे--! 
-+अरस्तू 


अथम अध्याय 


प्रारम्भिक 

राज्य (378770) -सम्यता-सचक संस्था (7008]"7"7॥५078) 

सारे सभ्य मनुष्य किसी न किसी राज्य के अन्तेगत हैं । लेकिन इसके यह मान्ती 
नहीं कि मनुष्य सदेव से ह्वी राज्य में रहते आये हैं। मानव जाति के इतिहाप्त में ऐसी 
भी जंगल्ली अवस्थायें आई हैं जब मनुष्य गिरोहों और क़व्रीलों में रहा करते थे । किन्तु 
हम उन्हें आधुनिक परिभाषा में राज्य नहीं कह सकते | राज्य बह राजनोतिक 'जाति' 
(००7777प7709) है जिसकी स्थापना एक सीमित भूभाग में क़ानून और शान्ति क्रायम 
रखने के लिये की गई है। संगठन तथा क़ानून बनाने और लागू करने का कार्य शासन 
(७०ए९०४॥907) द्वारा किया जाता है। अतएव राज्य के कुछ आवश्यक अंग हैं जो 
इस भ्रकार हैं :--(१) निश्चित जनसंख्या (२) सीमित भूभाग (३) एक प्रऊार का शासन 


(४) राजसत्ता (80767०2879) या ऐक्य (प09) जो शासन द्वारा क्लायम रक्‍्खा 
जाता है। 


शासन-- राज्य का पूववर्ती 


अब यह साफ़ जाहिर है कि राज्य स्वतः पूर्ण है और शासन उसका एक अंग है 
उसी तरह जेसे हाथ और पैर अंग हैं हमारे शरीर के । मगर एक मानी में शासन राज्य 
का पूर्ववर्ती है। उस जमाने में भी जब मतुष्य गिरोहों (270७७8) और क्रवीलों (६77968) 
की ज़िन्दगी बसर करता था निश्चय ही नियंत्रण के कुछ नियम थे, उन्हें हम आज के 
श्रथे में संगठित राज्य भले ही न कहें | खानाबदोशी की हालत में अपने ढोरों को लिये 
हुये चरागाहों की तलाश में इधर से उधर घूमने वाले क़बीलों को हम राज्य नहीं कह सकते 
क्योंकि वे किसी निश्चित भूभाग के निवासी न थे। मगर उन पर बढ़ेखूढ़ों (70978) 
का निर्य॑त्रण था और उन्तका जीवन परम्परागत रीति-रिवाजों से नियमित था। भिन्न- 
भिन्न क़बीलों में बड़े बूढ़ों का यही नियंत्रण तत्कालीन शासन का स्॒रूप था हालांकि 
पारिभाषिक तौर पर वे राज्य नहीं कहे जा सकते। इससे यह साफ-साफ़ ज़ाहिर हो 
जाता है कि शासन राज्य से पुराना है! । राज्य का विकास सभ्यता की उन्नति के साथ- 
साथ शासन के बाद हुआ | . 


न्‍अारतनक् 8 लक अल्कशेसन-व रा स्मताअकेनल “पर, 


श सी० पी० पेटरसन--अ्रमेरिकन गवर्न्मेंट पृष्ठ २११ (0. 0. ए&((७०३07-- 27९४८ व 
(30ए७८7760६, 9. 2 ) 


' है शासन-अयन्त्र 


श्र 


- शासन की उत्पत्ति पर सिन्न-मिश्न मत 


जिस प्रकार राज्य की 5त्पत्ति१ के बारे में राजनीतिक दाशनिक एक मत नहीं उसी 
"तरह शासन की उत्पत्ति के बारे में भी भिन्न-भिन्न रायें हैं। साधारण रूप से हम कह 
सकते हैं कि शासन का अस्तित्व मानव-समाज की उत्पत्ति का सहवर्ती है क्‍योंकि माता- 
पिता का अपनी संतान पर नियंत्रण ही शासन का पहला स्वाभाविक रूप था। शासन 
की उत्पत्ति के इस मत को 'पैठुक सतः /?8&६०7०78) ४6079) कहते हैं. इसका 
प्रतिपादक अरस्त्‌ (8787000) था। लेकिन दूसरे राजनीतिक दाशेनिकों ने शासन 
आविर्भाव को अन्य तोन तरीकों से समझाने की कोशिश की है* । क्‍ ै 
पहला पौराणिक मत ([,08०70७7४ ४6079) है। इसकी उत्पत्ति यूनान में 
हुई। यहाँ स्पाटो और एथेन्स के शासनों की बुनियादें क्रमशः लाइकरगस ([49०ए०7४०७) 
और सोलन (80!07) के नामों से संबंधित हैं। इसी तरह रोम का व्यवष्थापक न्यूमा 
(प्रपा79) था । इसके यह मानी हुये कि इन जमातों के प्रथम शासन की बुनियादें 
पौराणिक व्यवस्थापकों (,०8०70879 ,6९79]80078) द्वारा डाली गई" | संगठित 
राज्य ये बाद में बनीं । 
दूसरा है 'अतिभौतिक मत! (0॥00४890 9४४0४] ४9079) । इस मत के प्रति- 
पादकों में हाब्स (800088), लॉक (,00:०) तथा रूसो ((00०७७४७७७) के नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं. दव्स के मतानुसार शासन की अद्दभियत ज्यादा और राज्य की 
कम है क्योंकि बगैर किसी नियंत्रण के राज्य का अस्तित्व केवल तथाकथित है। लॉक 
के अमुसार भी संगठित जिन्दगी की ज़रूरत इसलिये पड़ी कि शुरू में न तो कोई 
व्यवस्थापित कानून थे और न कोई न्यायाधीश | प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी होता है श्रौर उसे 
केबल अपमे से ही मुद्ृब्बत होती है । वह दूसरों की सम्पत्ति हृड़प कर जाना चाहता है । 
इससे हर शख्श का जानोमाल खतरे में पड़ जाता है और इसलिये इनको सुरक्षा के लिये 
शासन क़ायम किया जाता है। इसी तरह रूसो ने भी शासन को जनता का ऐसा 
गुमाश्ता (32675) क़रार दिया है जो उसके जानामाल का दिफ़ाजत करता है। उसकी 
राय में शासन की प्रवृत्ति पतनोन्मुख होती है और इस अद्याचारी तथा स्वेच्छाचारी 
बसने से बचाने के लिये समय-समय पर बदल देने की ज़रूरत है । 
तीसरा ऐतिहासिक मत! (8007709] ६४७०7५४) है। इसका दावा है कि 
शासन की उत्पत्ति समाज के आदिम काल ही में पड़ गई थी । समाज-शाख्तर के भ्न्तेंगत 
को गई खोजों ने यह साबित कर दिया है कि आदि काल में मानव-जीवम वेयक्तिक न 
था । मनुष्य गिरोहों में मेलोमुहब्बत से रहते थे इसलिये उन दिनों समाज की इकाई 
या तो क़बीला था या “कुल-चन्द-समूह” (700970 87007) । सम्यता के विकास के 
साथ-साथ ये समूद्द गोत्रों (0) ये समूह गोत्रों (2]878) में विभाजित हो गये और आगे चल्ष कर यद्दी 
१ देखिये मेरी पुस्तक “फर््ट पिंसपिल्स श्रॉफ पोलिटिक्स”ः ([%6 एड: ऐसएटए०8 
० ?०7६४०८8) 
२ सो०.पो० पेटरतन अमेरिकनु,गवेन्मेंट पृष्ठ २० 


पंहला अध्याय | 


गोत्र भिन्न-भिन्न ,छुनवों में बँट गये | इसी मत के आधार पर आधुनिक लेखक अरस्तू 
के "पैतृक मत? को नहीं क़बूल करते। उनका विश्वास है कि क्वीलों में बढ़े-बूढ़ों का 
नियंत्रण शासन का पहला रूप था । ,कुनबों की उत्पत्ति तो बहुत दिन बाद हुई । 


शासन का पहला रूप 


शासन की उत्पत्ति के विषय में इन भिन्न-भिन्न मतों में कितनी सच्चाई है यह 
कहना कठिन होगा। लेकिन जहाँ तक शासन के प्रथम रूप का सवाल है लेखकों में कोई 
मतभेद नहीं । चाहे यह हक़ीकियों पर बड़े बूढ़ों का नियन्त्रण रहा हो या मनुष्य को 
पाप और कुकर्मों से बचाने के लिये परमेश्वर द्वारा भेजे ग्ये किसी पैग्रम्बर का प्रतिवन्ध 
अथवा किसो ताक़तवर तथा. चतुर मनुष्य का अन्य मनुष्यों पर नियन्त्रण रहा हो, इस 
पर सभो एक मत हैं कि शासन का पहला रूप बैयक्तिक था। यदि वह सुशासन होता 
था तो डसे एक-तन्+ ( ](०79700४9 ), बादशाही (दा 028]79 ) या राजत्व 
(॥00५०)09 ) कहते थे। कुशासन होने पर उसको स्वेच्छाचारी शासन, (]068790#877), 
स्वेर्तन्त्र ( 3०४007809 ) या कठोर शासन ( ['979779 ) कहते थे । 


शासन के अच्छे ओर बुरे का विचार 

शासन की स्थापना के साथ साथ उसकी अच्छाइयों ओर बुराइयों पर ध्यान नहीं 
दिया गया। इसका कारण प्रारम्भिक सम्राज का धार्मिक रूप था। शासक के दुर्गणों 
का विवचन प्रायः पाप्‌ समझा जाता था । श्रगर राजा अच्छा होता था तो खयाल किया 
जाता थाकि इश्वर ने अपने सेवकों क। सब्चिरित्रता स खुश होऋर उसको भेजा है। 
अगर वह बुरा द्वोता था तो श्रजा उसका दमन अपने कुकर्तों का फल समझ कर सह 
लेती थी। इसीज़िये अनन्त नारकीय यातना के भय से लोग शासन की सत्ता के खिलाफ 
आवाज़ न उठाते थे। जक्किन सभी जगह ऐसा न था। कुछ ऐस। भो जागहें थीं जहाँ 
मज़हब का इतना गहरा असर न था और जोबन परम्परागत ररिवाज़ों में इतना नहीं 
बँधी था। ऐसी जगहों में लोगों का विचार-स्वातन्त्य मिला ओर वे शासन की अच्छाइयों 
ओर बुराइयों पर सोचने लग । इसके साथ-साथ जोव॑न को अधिक छुखों ओर नैतिक 
बनाने के लिये दुसरे तरीके भो सोचे गये । 


यूनान में राजनोतिक विचारधारा का आरम्म 


ऐसी विचारधारा सबसे पदुल्न यूनान में शुरू हुई । इसके कारणों का उल्लेख अगले 
अध्याय में किया जायगा। प्राचीन यूनानियों न, न केवल एक व्यक्ति द्वारा शासन” पर 
ही सोचा बल्कि “कुछ व्यक्तियां द्वारा' तथा “बहुत व्यक्तियों द्वारा! शासनों पर भी गौर 
करना शुरू किया | सिफ़ इतना द्वी नहीं, उन्होंने इस पर भी विचार किया कि शासन 
ओर राज्य 'कुद्रती है था इक्तरार याफ़्ता, । अतः कुछ लागों का राय में शासन को ही 
जमात की अच्छाई के लिये सभी काम करने चाहिये थे । दूसरे लोगों ने बैयक्तिक 
स्वतन्त्रता पर अधिक जोर देकर शासन का “अनिष्टकारी? करार दिया। इस तरह 
राजनीतिक विचार धारा के प्रारम्भ से दी शासन का विषय विवाद पस्त रद्दा। यह्द 


४ शासन-यन्त्रे 


निश्चित न हो सका कि शासन 'निर्विवाद रूप से लाभकारी! है. या 'पूर्ण रूप से श्रनिष्ठ- 
कारी होते हुते भी अनिवायें | यह भी न तथ पाया गया क्रि कैसा शासन लाभकारी है-- 
'उक व्यक्ति द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा! 'बहुत व्यक्तियों द्वारा” अथवा इन तीनों का 
एक मिश्रित रूप ( (560 [07४3 07 (७0०ए४९/४॥श९१+ ) | 


रोम ओर मध्ययग की विचारधारा 
राम वालों ने भी शासन-सम्बन्धी यूनानी विचार धारा का अध्ययन किया परन्तु 
उन्होंने शासन के मिश्रित रूप के। आंधिक पसन्द किया और उन्होंने अपने राश्य के 
संगठन में 'कांसलः ( (00%0) ), सनेद् (80॥8॥९ ) और रामनस पापुल्लस 
( +007787008 |?209प59७ ) को स्थान दिया | मध्य-युग में शासन के रूप पर ज्यादा 
बाद-विवाद न हुआ और आम तेर स एक व्यक्ति द्वारा शासन की प्रथा रही, चाहे वह 
शासन पोप का रहा हू।, चाहे सम्राट का ( [0097)8707' । | 


आधुनिक विचारधारा 

आधुनिक युग के आदि काल से भी एक वर्याक्त द्वारा शासन काफ़ी प्रचलित रहा । 
बादशाह ने बड़े-बड़े राज्य स्थापित कर लिये थ लकिन कुछ ही अर्से के बाद जनता मे 
राजा का विरोध करना शुरू किया और राजा के निरंकुश शासन के अधिकार को 
मानने स इनकार किया। बादशाद्वों का दावा था कि वे 'दैवी अधिकार! ( |0]ए7॥0 
फा४्ट), ) से हुकूमत करत है और ओआज्ञा-पालन ही प्रजा का कर्तेब्य है। लेकिन जनता 
का कहना था कि बादशाह उसके गुमाश्त ( ४४७॥।४ ) हैं और अच्छा शासन उनकी 
ज़िम्मेदारी हैं। यहीं नहीं, स््ल्म करने पर उनका क़त्ल भी जायज है। इस विरोध का 
असर यह हुआ कि कुछ समझदार बादशाद्ों ने अपने होश संभाले और नेकनीयती 
से हुकूमत करना शुरू कर दिया, प्रज्ञा को सन्‍्तुष्ट करने के लिये भाँति-भाँति के छुधार 
किये । लेकिन जनता उनकी चालाक के फन्‍्दे से दूर २६ी । इधर कुछ राजाओं ने प्रज्ञा 
से पहले ही स मंगड़ा खड़ा कर रबखा था। इनमें सब से पहला नाम इंग्लैंड के 
बादशाह जेम्स प्रथम का आता हैं। उसे यूरोप का सब स शिक्षित मूख! ( ४8०४६ 
800) 570 000080०7007॥ ) कहां जाता है। उसके पृत्र और उत्तराधिकारी चार्ल्स 
प्रथम को इसी मसल्ते पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अन्त यहीं न हुआ | इसी 
खानदान के दूसरे बादशाह जेस्स ट्वितीय को जान लेकर देश से भागना पड़ा । इस तरह 
१६८८ की 'गांरबपूर्ण राष्य-क्रान्त! ( 09007008 ४90०९०४॥४०४ ) के बाव इंगलेंड 
में जनता की प्रतिनिधि सभा, पालिमेंट की प्रभुत मजबूती से क्रायस हो गई भौर नये 
बादशाह विलियम का पालिमेट की राय से हुकूमत करने पर मजबूर द्वोना पढ़ा। यहीं 
से इंगलेंड में बादशाहों के स्वेच्छाचारं। शासन का अन्त होता है भौर “उ्तरवायी” या 

पालिमेटरी शासन' की बुनयाद पड़ती है । 

अमरीका ओर फ्रांस 

हालांक अंग्रेजा ने अपने मुल्क में प्रतिनिधि! और “उत्तरदायी” (११७०7७४७॥६७ 
४४ 800 १७४०० 78|00) शासन की स्थापना की, लेकिन थे स्वज्ञनों द्वारा अमेरिका 


पहला अ्रथ्याय ४ 
में स्थापित उपनिवेशों को शासन के वही हक़ देने को तैयार न थे । उन्होंने यह आवाज़ 
बुलन्द की कि इंगलेंड की लोकसभा पालिमेंट को, जिसमें उनका कोई प्रतिनिधि नहीं 
बुल्ञाया जाता, उन पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं । इस माँग के न पूरी होने 
पर उपनिवेशों का विरोध घारे-धीरे इतना बढ़ गया कि १७७६७ में उन्होंने अंग्रेज्ञों के 
ख़िलाफ़ आम बगावतखड़ी कर दी और अमेरिका की आज़ादी का एलान कर दिया। , 
इसके परिणाम स्वरूप “अमेरिका के संयक्त राज्य” नामक भअजातंत्र राज्य की स्थापना हुई। 
उन्होंने स्वयं अपने शासन विधान का निर्माण किया । हाल्लांकि उन्होंने भी 'प्रतिनिधि 
शासन' क्रायम किया लेकिन उसका स्वरूप पालि मेंटरी क्रिस्म का न होकर अध्याज्षात्मक, 
( 7?76४706709] ) हुआ। अमेरेका के बाद फ्रानस्स की जनता भी १७८६ में 
अपने अत्याचारी शासक के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुईं | बहाँ कई *शासन-विधानों 
(009807000078) को अमल में लाने की कोशिश की गई | इस बिम्नव के पीछे 
सान्टेसक्यू की विचार धारा थी। उसने फ्रान्स की जनता को समम्माया कि फ्रॉँस के 
मुक़ाबिले में इंगलड में ज्यादा आज्ञादी ६। उसकी सममभक में इसका कारण यह था कि 
इंगलेड में शासन की तीनों शरक्षियाँ “व्यवस्थापिका' (],6७४।8॥9५76०) कार्यकारिणी 
(85००५४४ २७) ओर न्‍्यायकारिणी (70१|००४7४) एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसके 
विपरीत फ्रांस में सारी शक्ति बादशाह के हाथ में कान्द्रत थी । मॉन्टेसक्‍्यू की यह धारणा 
ग़लत थी । 


झासन को नयी किसमें ु 

इन तीनों क्रान्तियों ने इंगलेंड, अमेरिका और फ्रांस ही में नये शासनों की स्थापना 
नहीं की बल्कि सारे यूरोप में राष्ट्रीयता और भ्रजातन्त्रन्‍ाद्‌ की लहर दौड़ा दी । शासन 
के वे साधारण रूप जिन पर यूनान में विचार किया जा चुका था, अब जटिलता धारण 
करने लगे । अब उनका वर्गीकरण प्लेटो ओर अरस्त के क्रायदों स नहीं फिया जा सकता 
था क्योंकि इन तीन क्रान्तियों से प्रत्येक राष्ट्र का स्व|च्छुत श्रयोगो क लिये विस्तृत क्षेत्र 
मिल गया | इस तरह स्विटज़रलेंड ने अपनी परम्परा आर स्थानीय परिस्थितियों के 
अनुसार एक नये प्रजातंत्रवाद को अपनाया । हाल हर में जापान और जमेंनी ने अपने- 
अपने तरीक़ों पर प्रयोग करके नये शासन स्थापत किये। सं।वियत रूस ने तो नई 
संस्थाओं का प्रयोग करके एक नई सभ्यता को जन्म दिया है। इटली आर जमेनी के 
तानाशाहों ने भी प्रजातंनत्रवाद के दायरे के अन्दर नये-नये प्रयोग किय है अतएबव गत 
यद्ध (१६३६-४४) उपनिवेशी (8७००४) और अनुपर्निवेशी (।3%५707008) राष्यों की 
हंं। लड़ाई नहीं थो बल्कि वह आदर्शों, उच्चाकांज्ञाआ, प्रजातन्त्रवाद्‌ ओर तानाशाद्दी तथा 
उपयोगगता (५०४।००) ओर शासन के स्वरूपों का संघषं था। 


शासन के नये कतेब्य (#'ए]7 0770]४9) 


हमसे यह न भान बेठ ज्ञना चाहिय कि सिफ्र शासन के रूप द्वी में परिवर्तेन हुआ 
हूं । शासन क कतंब्या सम भा काफी फ्र्रे आ गया हे । उन्नासवीं सदी के पूवराधे तक 
ज्ञागा का यह विचार था कि शासन के कंवत्ष दा कार्य हँ--पहला मुल्क की हिफ़ाजत 


हू शांसन-यनंश्रे 


करना और दूसरा आन्तरिक शान्ति कायम, रखना ।* इसलिए शासन काय में ज्यादी 
आदमियों की जरूरत न पड़ती थी। लेकिन १८७० ई० के बाद शासन का काय-क्षेत्र 
बहुत बढ़ गया। उसका नियंत्रण हमारे आर्थिक जोवन पर ही नहीं बल्कि हर एक 
सामाजिक क्षेत्र में है। इसलिये शासन-काय की इस वृद्धि के कारण अगशित क्लकों 
ओर अफ़सरों की आवश्यकता होती है ओर समाज स्वयं एक बड़ा संगठन (0788977- 
290707) बन गया है। इसीलिए स्वर्गीय प्रोफ़ेसर ग्राहमवालाज़ ने आधुनिक राज्य 
तथा इसके शासन का राज्य तथा शासन कद्दना उचित न समझा | उनके मतानुसार 
आज का राज्य एक महान समाज” (7० (४७७०४ 500609) है श्रोर शासन 
उप्का संगठन! | (072977290700) शासन के इस नये रूप' के साथ उसके कार्यों 
में सी परिवर्तन हुए हैं और इन परिवतेनों ने एक नई सभ्यता का द्वार खोला है । 


निर्माणक नाभरिक की आवश्यकता 


इससे साफ़ ज़ाहिर है कि पहले कोइ भी नागरिक किसी भी शासन के अन्तंगत 
“अग्रतिरोधी! (७४४776) बन कर रह सकता था परन्तु आज वह उसके कार्यों तथा 
रूप के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। आज' की नागरिकता का आधार “जन-सत्ता 
का धारणा ((0700990.07 ० ?6०9]6!४ 807०7० ७8709) है। आज़ का नाग- 
रिक निष्क्रिय और विवेकद्दीन नहीं रह सकता क्योंकि तानाशादों तक ने भी यह महसूस 
किया है कि किसी न किसी रूप में शासन के पीछे जनता की अनुमति आवश्यक है । 
अगर अरस्तू के समय में यह जरूरी था #ि लोग शाप्तन-विधान के तत्व को समभमें 
तो आज और भी आवश्यक दे कि लोग अपने समय के शासन और उसके विधान 
से भल्ली-भाँति परिचित हों। आज़ केवल विधानों में ही जटिलता नहीं आइ है बल्कि 
शासन के कार्यों सें सी मद्दान परिव्तेन दो गये हैं। आज हमारे समथ्र की सबसे बड़ी 
माँग हे कि आगे आने वाली संतानें केवल अपने ही विधान को न समझ कर सारे 
संसार के विधानों को समझने की कोशिश करें| क्योंकि निर्मोणशोल नागरिकता का 
तक्ाज़ा है कि लोग जीवन के सारे मसलों का समझे और उत्तका निद्गान ढँँढ़ें । इस 
पुत्तक में शासन के सेद्धान्तिक और व्यावहारिक रूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया 
गया है। उम्मीद है कि साधारण नागरिक अपने और अन्य देशों के 'शासन-यंत्र” का 
अथे और उसकी अहमियत का समझ सकेगा । 


"लास्की--पार्लिमेंटरी गवर्न्मेट इन इंगलैंड पुंष्ठ २१ 
शवों सदी के पुलीस-राज्य (20॥0०० 5८४४८) ने बौसवों सदी के समाज सेवक राज्य 
" (56298) 56:97०८ 8८9५०) को स्थान दिया | 


दूसरा अध्याय 
शासन के रूप 


सर्व अथम यूनानियों में राजनीतिक बिचारधारा का आरम्भ 


“राजनीतिक विचारधारा का आरम्भ” जैसा कि बाकेर (38729) महोदय का 
कथन है, “सब प्रथम यूनानियों में हुआ | इसका आदि कारण यूनानियों का स्पष्ट देतुवाद 
(89॥7079/7870) है । भारतीयों और यहूदियों के समान यूनानियों ने घर्मं को अपना 
अध्ययन क्षेत्र नहीं बनाया, संसार के रूप को उन्होंने विश्वास रूप से नहीं देखा वरन्‌ 
चिन्तन का सद्दारा लिया । उनके मस्तिष्क में दृश्य-जगत के प्रति उत्सुकता जगी और 
उन्होंने तक की*सहायता से विश्व को समभने का प्रयत्न किया” ।" इस अन्वेषक प्रवृत्ति 
तथा प्रकृति-रदस्योद्घाटक बुद्धि द्वारा उन्होंने न केबल भाषा (89०९०॥) और पदार्थ 
(0/8६६०7) के गुणों (07079०70४68) पर सनन करके तकशाश्र ([,080) और 
ज्यामिति (95607760797) को जन्म दिया वरन्‌ राज्य के गुणों का अनुशीज्न करके 
राष्य-विज्ञान (8007706 ०/ 80906) का भी स्वरूप-निर्मोण किया। प्रारम्भ में उन्होंने 

“विश्व की प्रकृति ()३७४७०७) और निमौण ((१०7४४४(४७४००) पर खोज को जिसके 
परिणाम स्वरूप एक निश्चित 'भौतिक-विज्ञान-वेत्ता-स्कूल' (80000) ०६ 9799४ 0808) 
का विकास हुआ | परन्तु शीघ्र द्वी उनका ध्यान प्रकृति से मनुष्य की ओर अग्मसर हुआ 
और “मानव-प्रकृति-अध्येताओं' (प्०7७०७४7809) अथबा “कूट तार्किक्रों' (8090788) 
का उदय हुआ | 

यूनान में राज्य-विभिन्नता 


प्बेत-बाहुल्‍य द्वोने के कारण यूनान में आरम्भ से हो एक-राज्य न स्थापित हो. 
« सका । वहाँ छोटे-छोटे भूभागों में श्रलग-अलग नगर-राज्य (0॥$7 80&068) थे । उनमें 
भिन्न-भिन्न प्रकार के शासन तथा संस्थायें थों। मानव-संस्थाओं की इस विभिन्नता के 
कारण यूनानियों को केवल तुलना तथा पर्योज्चोचन करने का हद्वी अवसर नहीं प्राप्त हुआ 
वरन्‌ विभिन्‍न प्रकार के शासन-रूपों के उत्थान-पतन के कारणों, उनके दोष और गुण 
तथा अपने राजनीतिक जीवन को अग्रसर करने के साधनों पर भी बिचार करने का 
अवसर मिल! | 





'च््क 


१ अनेंध्ट बाकर (8070०8८ 347०४) कृत प्ल्लेटो ऐण्ड दिल़ प्रडिसेसर्स (?]8८0० ४०१ फ्रां$ 
९769९९०९४४०१७) पृष्ठ १ 


ध्घः शासन-यन्त्र 


शासनों का वर्गीकरण ; देरोडोटस (77807007'08) और 
सुकरात (50078.87775) 


अतः स्वभावतः यूनानियों ने सब प्रथम शासन के विभिन्‍न रूपों का वर्गीकरण 
किया। इसका प्रथम संक्रेत हेरोडोटस ने दिया है। उसने एक-तन्त्र, कुलीन-तन्त्र; तथा 
प्रजा-तन्त्र (१(0797009, 3&7५80007809 &70 ॥0977007809) के शुणों की 
तुलना करने के पश्चात यह स्पष्ट किया है क्रि जब राजा बलोन्मत्त हो जाता है तत्र एक- 
तनन्‍्त्र कटोर शासन में बदल जाता है; जब कुक्ञीन बर्गे (07097॥09) का पारस्परिक 
कलह ग्रहयुद्ध का रूप धारण करता है और कोई अद्यचारी राज्य-सत्ता हस्तगत कर 
लेता है तत्र कुश्ीन-तन्त्र कठोर शासन का रूप घारण कर लेता है; ओर जब अज्ञानता 
तथा पतनवश किये हुए जनता के विद्रोह का नेतृत्व कोई शक्तिशाली पुरुष प्रहण. कर 
शासन-सूत्र अपने द्वाथ में कर लेता है और भय तथा बच प्रदृ्शेत द्वारा शासन करना 
आरम्भ करता है तब प्रजातन्त्र कठोर शासन के रूप में बदल जाता है। इसके बाद 
सुकरात का वर्गीकरण आता है, यह हमें ज्ञेनोफ़न (४०7०७॥07) द्वारा प्राप्त हुआ 
है। सुकरात ने भी एक-तन्त्र, कुलीन-तन्त्र और प्रजातन्त्र पर सबिस्तार लिखा है | उप्तके 
अनुसार शासन का अन्तिम रूप सदैव अधितकर' है क्योंकि इसका आभार श्रश्ान है। 
वह एक-तन्त्र को अच्छा मानता है क्‍योंकि राजा क़ानून का अनुगामी और प्रजा की 
सम्मति से शासन करनेवाला होता है, परन्तु कठोर शासन में वह मनमानी करता है । 
इसी प्रकार कुक्षीन-तन्त्र उत्तम है क्‍योंकि इसका आधार योग्यता है । किन्तु अल्प-जन- 
तन्त्र का सुल्ल साधन सम्पति है। सुकरात शासन के केवल पाँच रूपों को स्वीकार करता 
है। वे हैं, एक-तन्‍्त्र तथा कुल्ीन-तन्त्र, जो द्वितकर हैं. ओर कठोर-शासन, अल्प-जन-तन्त्र, 
तथा प्रजा-तन्त्र जो अद्वितकर हैं । 


प्लेटो (?7,070) का आदश््ष 


प्लेटो ने तीन प्रसिद्ध पुस्तकें रिपवलिक! (8०००४०॥०), पॉलिटिकस ('9७ 
7?०॥४४०८४७) और “लॉज' (१709 ,0५98) लिखी हैं। प्रथम पुस्तक में वह तर्क तथा 
ज्ञान की सत्ता का समथन करता है। वह चाहता है कि बौद्धिक कुल्षीन-तन्त्र राज्य पर 
नियन्त्रण रक्खे तथा पथ्र प्रद्शन भी करे। इससे यह स्पष्ट है कि बह कुलीन-तन्त्र को 
शासन का आदशें रूप स्वीकार करता है। परन्तु उसी पुस्तक में वह एक स्थान पर 
लिखता है कि “जब तक राजा दाशेनिक नहीं होते और दाशेनिक राजा नहीं होते तब 
तक यूनानी नगर ही क्या सम्पूर्ण मानव जाति भी अपने कष्टों से छुटकारा नहीं पा 
सकती! । इससे हम इस परिण्याम पर पहुँचते हैं कि वास्तव में वह एक आदर्श एक- 
तनन्‍्त्र” का समर्थक था। यह विश्वास और भी हृढ़ दो जाता है जब हम देखते हैं कि बह 
'पातल्िटिकसः सें स्वेच्छाचारी शासक अथवा विद्वान राजनोतिज्ञ का समर्थन करता है। 
उसका कथन है कि वास्तविक राजनीतिश्न राजा द्ोता है क्योंकि पूर्ण ज्ञान उसी में 
सम्भव है, वह जनमत से मुक्त तथा क्रानून से अनियन्त्रि त होता है | 


दूसरा अध्याय ६ 


प्लेटो का वर्गीकरण 


किन्तु यह सव उसके आदश के अन्तर्गत था। जब वह आदश राज्यों के स्थान 
में उस समय के वतसास राज्यों पर बिचार करता है तब उन्हें अपने आदर्श राण्य की 
कसौटी पर कसता है । 'रिफ्वल्िक' में वर्शित आदश राज्य वास्तविक राज्यों पर निर्णय 
देने के लिये भानदण्ड के समान है। यह स्वय॑ ए+ वर्ग है । चू कि वास्तविक राज्य 
आदर्श राज्य की समता नहीं कर सकते इसलिये बह उनका दो वर्गों में विभाजित 
करता है। प्रथम वर्ग में वे राज्य आते हैं जा आदर्श के अत्यधिक निकट हैं और दूसरे 
वर्ग में वे राज्य आते हैं जो आदश से दूर हैं। इस प्रकार उनने राज्यों का वर्गीकरण 
शासकों की संख्यानुसार तथा ज्ञान ओर अज्ञान ( जिनको शासक ग्रहण करते हैं ) के 
स्ि द्वान्तानुसार किया है। उसके वर्गीकरण कं दम निम्नलिखित तोन श्रेणियों में रख 
सकते हें है 

१--पूर्ण ज्ञानी राज्य--'रिपबलिक! का आदश राज्य 

२--शअपूर्ण ज्ञानी राज्य--क्ानून पर आधारित 

३--अज्लानी राज्य--- 

चँकि पूर्ण ज्ञानी राज्य केवल आदशे है इस/क्षये उस समग्र के राज्य दो रूपों 
में विभाजित किये जा सकते हैं :-- 

( अ ) क़ानूती राज्य (,&७9 508098)--क्रानून-बिहित ज्ञान के अनुगामी । 

( व्‌ ) स्वेच्छाचारी राज्य--((09]0770७ ० &7070787ए7 809098) क़ानून 
का उल्लंघन करने वाले । 

संख्यानुसार कानूनी राज्य एक-तन्त्र कुलीन-तन्त्र और प्रजातन्त्र ( संयत ) हैं 
ओर रवेच्छाचारी राज्य, कठोर शासन वाले, अल्प-जन-तन्त्र तथा प्रजा-तन्त्र ( असंयत ) 

। इस प्रकार आदशे एक-तन्त्र को छोड़कर उल समय के राध्यों में एक-तन्त्र सर्वोत्तम 

ओर असंयत प्रजातन्त्र निक्ष्टतम था। इससे स्पष्ट हो। जाता है कि पलेटी उस समय 
के शासनों के रूपों का वर्गीकरण दो आधारों पर करता है :--(१) शासकों में ज्ञान 
का भाव या अभाव, (२) शासक! की संख्या । 


अरस्तू या आरिस्टोंटेल (8३87'077,ए) का वर्गीकरण 
परन्तु अरस्तू का वर्गीकरण", यद्यपि कुछ अंशों में पल्लेटों से प्रभावित, प्रतीत 
होता है, वास्तव में निजञ्ञ का है। स्व प्रथम उसने शासनों के वर्गीकरण में भी 
“टिलियोल्ाजिकल' (]'0)०0)02808]) पद्धति का उपयोग किया। प्लेटों के बर्गीकरण 


१ अर्नेस्ट वाक॑र--“प्लेटो एएड श्ररिस्टाटेल' (?9८० ४०१ /78८०८४०) पृष्ठ २७३ और 
उसकी 'प्लेटो एण्ड हज प्रेडिसेसर्स”, पृष्ठ २६० 
२ इस सम्पूर्ण वर्गीकरण का श्राघार बारकर की 'प्लेटो एयड अरिस्टाढेल है। 
पड २०७ -- २२० | 


१6 आसन» 


को कसौदी क़ानून के प्रति श्रद्धा और अरस्तू के वर्गीकरण की नेतिक धरम है क्योंकि 

गज्य एक नेंतिक समाज है जिसका अस्तित्व सदुगुण की चर्मोन्नति के लिये है । इसलिये 
पूर्ण रूप से आत्मिक विकास को कार्यान्वित करने वाले रा्य साधारण और इस 
उद्देश्य से दरवर्त्ती असाधारण या निकृष्ट कददलाये | म्वय अरस्तू का वर्तीकरण के विपय 
में निश्नलखित विचार है ।* 


(७) यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण राज्य में शासन या प्रधन्ध के लिए एक 
सब प्रधान शक्ति की आवश्यकता है। यह से प्रधान शक्ति अनिवाय रूप मे एक या 
कुछ अथवा बहुत भनुष्यों के हाथों में होती है। जब राज्य सत्र साधारग के हिते 

लिये अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तब वे सुव्यवस्थित कहलाते हैं। और जश्न 
शासकों के स्वार्थ के लिए, चाहे उनकी संख्या एक हो. कुछ हा अथवा बहुत, इस 
शक्ति का प्रयोग होता है तो राज्य कुष्यव स्थित होते हैं। क्योंकि हमकाी यह मानना 
पड़ेगा कि जो समाज के अंग दे वे या ता नागरिक नहीं हैं, नहीं तो उनको शासन से 
ल्ास उठाने का अवसर मिलना चाहिये। साधारणतः जन साधारण के हित के लिए 
एक वर्याक्त के राज्य को एकतन्त्र ओर एक से अधिक किन्तु केबल कुछ हू व्यक्तियों 
के राज्य का, शासन + सुयोग्य नागरिकों के हाथों में होने श्रथवा नगर निवासियों के 
लिए अत्यन्त हितकर दोने के कारण 'कुज्लीन-तन्त्र” कहते हैं। जब नागरिक एक बड़े 
पैमाने पर जनता के हित के लिए शासन करते हैं तब इमे बहुतन्त्र (20॥809) कहने 
हुँ * इनके अ्रष्ट रूप हैं कठार शासन एकतन्त्र का, अल्प-जन-तन्त्र कुलीन-तम्त्र 
का और प्रजातन्त्र बहुतन्न्न का। कठार शासन का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति का स्वार्थ, 
अल्प जनतन्त्र का केवल घनिक वर्ग का और प्रजातन्त्र का केबल निर्धन वर्ग का स्वार्थ 
होता है; परेन्तु किसी के दृष्टि में सावेजनिक हित नहीं है | 


इस प्रकार अरस्तू ने विभिन्न शासनों के उद्देश्य पर भी बिचार किया है। 
सावजनिक छ्वित का ध्यान रखने वाले शासन साधारण भौर व्यक्तिगत बल्षव॒द्धि के लिये 
संचालित शासन निकृष्ट कहलाते हैं। उसके बिचार में एक तन्त्र, कुल्ञीन तनन्‍्त्र और 
बहुतन्त्र क्रश: सब जनसाधारण के हित के लिये एक व्यक्ति का शासन, कुछ ब्यापक 
हित के लिये बंशागत गुणों से युक्त कुछ व्यक्तियों का शासन तथा सबसाधारण की 
भत्ताई के लिये मध्यस बर्ग का शासन हैं। इसी प्रकार कठोर शासन-अल्प-जन-तन्त्र 
तथा प्रज्ञातन्‍त्र शासनों से उसका तात्यय क्रमशः व्यक्तिगत बल-बूद्धि के लिये तथा 
निर्धेन वर्ग के स्वार्थ के लिये शासनों से हैं* | 


अिल्करन्‍कुन्‍पाक़का तक. "त्वेत- मचा 2ककक 3 आ+जपरकरप+-कनत +कमक ४१... टी।.. लीग पट ५ा+मप्क+कधकत के. 


रे ॥6 एठफ28४.. | अफांड00०,.. टिएथफएफरबा5. ४7ए 9... 78-79, 
आरस्टाठेल को पालिटिक्स पृष्ठ ७८६७६ | 


२--ब्लन्द्शली (80म्रक्लाए) का कथन है कि प्रजातन्त्र 'निर्धन या अशिक्षित जनता का 
मनमानी शासन? ((0०८०]०८०४०५) कहां जा सकता है; 776 46०7४ 06 ६9७ 3:8:७, 9, 33), 


इध संस्करए में सार्वजनिक दित का ब्यात रखने वाल रावत का नाथ 'राकय रिया है | 


दूसरा ,अधथ्याय ११ 


अतः यहाँ भी वर्गीकरण की कसौटी सम्पूर्णतया शासकों की संख्यानुसार न 
होकर शासनारूढू सामाजिक वर्ग के अनुसार है। अरस्तू का वर्गीकरण इस भ्रकार 
है (१) शासन का नेतिक लक्ष्य, (२) शासन का उद्देश्य, (३) सामाजिक ,वर्गे का प्रभाव 
और शासकों की संख्या | संख्यात्मक वर्गीकरण का आधार महत्वहीन है। सीली" 
(8660]०9) लिखता है कि शासकों की संख्या के अनुसार वर्गीकरण हमको अरस्तू 
से नहीं हर । फिर भी हम अरस्तू के वर्गीकरण को तालिका में निम्न लिखित ढंग से 
रख सकने हे--- 


| रोक कलाई कक... रात का कद का कहे... 'की - संख्या... न था शासन का लक्ष्य तथा उद्देश्य ह 
सामाजिक वर्ग 


व विशेष दशा जिसमें शासक 


साधारण दशा जिसमें 
सावजनिक द्वित का ध्यान अपने ही हित का ध्यान 
रखता हे । 


रहता है 


अीपिन-न-ससन>.-38>+कन कक... नममकुमक+न-पनानय तनमन १५३०५ केक. सिफन सका हि ++-५+न++- “मम फनकक का पे फौननऊ>केकाक ५५ अ०-+जक ० ५५७७७५३५+ ७ -ब००ाक >/ाक 
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एक व्यक्ति का शासन एक-तन्त्र कठोर शासन 
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अल्प व्यक्तियों का शासन ! कुलीन-तन्त्र अल्प-जन-तन्त्र 
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बहु-व्यक्तियों का शासन बहु-तन्त्र प्रजा-तन्त्र 


शासन का चक्र 

अरस्तू न शासन के रूपों का केवल वर्गीकरण ही नहीं क्रिया बरन्‌ उसने 
यह भी दिखाया है कि क्रिस प्रकार मानव इतिहास में शासन के एक रूप ने दूसरे रूप 
का स्थान ग्रहण किया है। उसके अनुसार प्राचीन जातियों में शासन का सबबेप्रथम रूप 
एकतन्त्र था। राजा प्रेम और न्याय के साथ शासन करता और अपनी भ्ज्ञा की सवा 
का भरसक प्रयत्न करता था | काल्ान्तर में उसके उत्तराधिकारी जनता के प्रति अपने 
कत्तेड्य भूलने लगे और अपने राज्यों को व्यक्तिगत सम्पत्ति, जो मनमानी व्यय की जा 
सकती है, समझने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि बे प्रजा के हितैषों न रह गये, 
थे अत्याचारी हो गये और जनता भी उनसे घृणा करने लगी। स्वभावत: उनके विरुद्ध 
असन्‍्तोष बढ़ता गया और कुछ योग्य व्यक्तियों या सामन्तों ने उनको सिंहासनच्युत 
करके शासन-सूत्र अपने हाथों में लेलिया। किन्तु कालक्रमानुसार उनकः अधः्पतन के 
कारण शासन ने अल्प-जन-तन्त्र का रूप ग्रहण किया क्‍योंकि वे अपन वर्गों छा पशपात 
करने लग गये। इसका फल यद्द हुआ कि लोग उनकी इसानदारी पर सन्देह करने लगे, 


जजमाफ+९ कएसथन क्रकापपॉलिलंसा 


ल सीली (5०००१) इन्ट्रोडक्शन द्ू पोलिटिकल साइंस पृष्ठ ४४ ([0६70602८९॥07 ६४० 
ए०8॥0०8] 82८6५०८९८९ 9. 45. ) ' 


१४ शासन-यन्त्र 


अतः उनके विरुद्ध असन्ताष बढ़ा ओर उपयुक्त अवसर पाकर जनता ने उनके विरुद्ध 
खड़े होकर बहुतन्त्र की स्थापना की । यह बहुतन्त्र सम्पूर्ण जाति के हित के लिये हुआ | 
इसके पश्चात्‌ जनता के इल शासन का अधश्पतन आरम्भ हुआ और असंयत-समुह- 
शासन / (०७०७७ ) अथवा अज्ञानी शासन न इसका स्थान लिया । इसके फलावरूप 
समाज को पूर्ण पिनाश से बचाने के लिये एक व्यक्ति का उदय हुआ । इस प्रकार 
सावजनिक हित के लिये फिर एकतन्त्र की म्थापना हुई । अतः अरस्तू के अनुभार 
शासन के रूप चक्रवत्‌ परिवर्तित होते & आर एक पूणावक्र के पश्चात्‌ जनता को 
शान्ति और एऐक्य देने के लिये शासन के प्रथन रूप का आगसन होता है। यह 
परिवर्तन चक्र संक्षेप में इस प्रकार है :-- (१) एकतन्त्र का पतन कठोर शासन के रूप 
में होता है, (२) कठोर शासन का स्थान कुल्ञीन नन्‍्त्र ग्रहण करता है, (३) कुलीन तन्त्र 
गिर कर अ्रल्प-जन-तन्त्र हो जाता हैं, (४) अल्प अन-तन्त्र का स्थान बहुतन्त्र ग्रहण 
करता है, (५) बहुतन्त्र का पतन असंयत-समूह शासन के रूत में होता है और 
(६) असंयत-समूह-शासन का स्थान फिर एकतन्त्र अहण करता है । 
पोलिबियस ( ?07,शछाए8 ) 

अरस्तू के बाद पोलिबियस ने भा शासन के विभिन्न रूपों पर विचार किया 
हैं। वह अरस्तू के वर्गीकरण का स्वोकार कर्ता है परन्तु फिः ऋडता है. कि हमको 
उसी शासन को सवश्रेष्त सममना चाहिए जिसमें तीनों अंगों---एक-तन्त्र, कुलीस-तन्न्र 
ओर प्रजातन्त्र--का समन्वय हैं।। यह शासन का मिश्रित रूप है। रोस के शासम 
विधान में ( जिसका वह अ्रभुशीलन कर रहा था ) 'कॉसल ( (/075पों ) एकतन्त्रीय 
शक्ति का प्रति रूप था, 'सेनेट” ( 80978॥6 ) प्रकृति में कुल्लीन भन्‍्त्रात्मक थी और 
धपापुक्षस रोमेनस” रचना में प्रजा-तन्त्रात्मक़ थी । इसलिये पोलिबियस के अनुसार 
रोम राज्य की श्रेष्टठा का कारण उसके शासन का मिश्रित रूप था । 


मैक्यावेली, बोदाँ और मॉन्टेस्क्यू 

(0.30.()05.8 ४४8, ., 80000॥7४ 3.7९7) (()घ४7'प5( छाए ) 
पोलिबियस के पश्चात्‌ और बहुत स विचारक हुए। इन्होंने शासन के विभिन्न 

रूपों का वर्गीकरण करने का अ्रयज्ञल किया किन्तु जहाँ तक सद्धान्त का प्रश्त था उनमें से . 
किसी ने भी अभरस्तू की परम्पत को नहीं छाड़ा।. सेक्यावेजी से एकतन्त्र, प्रजातन्त् 
तथा शासन के मांश्रत रूप पर और बांदाँल एकंतन्त्र, कुज्ञीन तन्‍्त्र और प्रजा तन्‍्त्र' 
पर विचार किया हैँं। उसने एक तन्त्र के तीन भेद्‌ किये ६३--(१) राजकीय एक 
तनन्‍्त्र जिसमे राजा ईश्वरीय नियमों का पालन करता तथा जनता के द्वित के 
लिये शासन करता है। (२५, स्वेच्छाचारा राजा का शासन जो मनमानी तथा शक्ति- 
शा्षी किन्तु अन्यायं। नहीं हाता। (३) कठोर जिसमें राजा इश्वरीय नियमों का 
उल्लंघनकरता पंथा जनता पर अपनी सनक के अनुसार राज्य करता है। इसी 
प्रकार सान्देस्कयू न शासनों का प्रजातन्त्र, एकतन्त्र तथा स्वेच्छाचारी रूप मे बाँदा हैं । 
भजातन्त्र शासन बे थ जिनमें सर्वोच्च-शाक्ति जनता के हाथ में थी, एक-तन्त्र शासन थे 


दूसरा अध्याय १३ 


थे जिनमें राजा लोग स्थापित नियमानुसार शासन करते थे और स्वेच्छाचारी वे थे 
जिनमें राजा लोग मनमानी शासन करते थे । 


आधुनिक युग में अरस्तू के वर्गीकरण की उपयुक्तता 

अरस्तू के वर्गीकरण की यह सरल रीति ( जिसको बहुत से लेखकों ने 
विभिन्न रूपों में अपनाया है ) आधुनिक शासनों के वर्गीकरण के लिये डपयोगी नहीं है 
क्योंकि इस समय शासनों का रूप-विभाजन नेतिक आधार पर नहीं होता और शासन 
यन्त्र तथा संगठन इतने जटिल हो गये हैं कि आधुनिक राज्य की रचना के मूल लक्षण 
तथा तत्व इससे अछूते रह जाते हैं। इसलिये जैसा कि हम अभी आगे देखेंगे उनका 
वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोशों से किया जायगा। परन्तु इस अवस्था में हम यह जानने 
का प्रयन्न कर सकते हैं कि अरस्तू का वर्गीकरण आधुनिक परिस्थितियों में उपयुक्त है 
अथवा नहीं । | 

सर्वप्रथम जब हम राज्यों" का वर्गीकरण 'संस्क्रृति राज्य” (0०४प०४ 8६8॥68) 
ओर 'युद्धराज्यः (७४०४७ 80998 ); वैधानिक शासन ( (7078%फ0960079) 
(+076707767 ) ओर 'स्वेच्छाचारी शासन! ( क्‍06:]0000 (+0५७/"॥४७४४७१४६ ) 
में करते हैं तब इन वर्गीकरणों में हम लक्ष्य सिद्धान्त का उपयाग करते हैं | 

दूसरे, यद्यपि आधुनिक्रकाल में कुलीन-तन्त्र शासन के रूपों में नहीं मिलते हैं 
किन्तु इंगलंड की 'लाड सभा? ( [0प४९ ० ॥,0708 ) ओर जापान की 'पियर सभा 
€ [30४86 04 7?6७।'४ ) प्राचीन कुज्नीन समाज के अविशिष्ट हैं। ये स्वतः शासन 
के रूप नहीं हैं। . 

तीसरे, जब प्‌जीवादी और समाजवादी राज्यों पर विचार करते हैं तब इस 
वर्गीकरण में आधार, 'बग होता है । 

चौथे, अरस्तू के अथे में अब भी उआधुनिककाज में इब्न सऊद, जाहिर शाह 
सम्राट मिकांडो और सम्राट षष्टम जाजे के शासन एकऋतनत्र के रूप में क्रमशः अरब, 
अफ़गानिस्तात, जापान और इंगलेंड में बत्तमान हैं। इनमें से पहले दो साधारण 
एकतन्त्र हैं क्योंकि शासकों पर अधिक अतिबन्ध नहीं हैं फिन्‍्तु अन्तिम दो ता केवल 
नाम के लिये एक-तन्त्र हैं क्योंकि शासकों के अधिकार लिखित अथवा अलिखित क़ानून 
से सीमित हैं । बे उनके बाहर कुछ नहीं कर सकते । 
... पाँचवें, आजकल कठोर शासन अरस्तू के अथ में तो नहीं हें किन्तु हाल ही 
में हमारे राजनीतिक जीवन में तानाशाहियो ([000900।8])])8) का उदय हुआ है 


१, विद्यार्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, कि राज्यों का वर्गीकरण कभी नहों हो 
सकता क्योंकि उनमें समान श्रंग होते हैं। उनमें अन्तर केबल विस्तार या शासनों का होता है, 
इसलिये 'राज्यों का वर्गीकरण कहना शलत है | इसका वास्तविक अर्थ शासनों का वर्गीकरण है । 

२, प्लेटो ने महत्वाकांची युद्धप्रिय राज्य को ट्मोक्रैसी! ( ]॥00८7४०ए ) अथबा 
'टठिमाकी! ( प४फ्तकना॥ए ) कहा है । देखिये फेरल ( मन्‍्ल्‍न0०, 80 घ704०घं०आ ६४० ?०॥- 
५09| 27]॥]0807979 ) पूष्ठ २१ 
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ओर बे किसी हद तक प्राचीन कठोर शासनों के समान हैं। यह सच है कि आधुनिक 
काल में भी प्रजातन्त्र हैं परन्तु अरस्तू के बुरे अथ में नहीं। उसके मतानुसार प्रज्ञातन्त्र 
का अर्थ था असंयत समूह का ओर निर्धेन वर्ग का शासन। इसीलिये यह शासन 
का निकृष्ट रूप समम्ा जाता है। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं उसने सुशासन को 
बहुतन्त्र (2009) का नाम दिया है। किन्तु आधुनिक अथ में प्रजातन्त्र वक्ष शासन 
है जिसमें सम्पूणं जनता अपनी भलाई के लिये अपने तरीके पर अपना शासन करे। 
इसलिये इसका प्रयोग अरस्तू के बहुतन्त्र के लिये किया गया है । 


आधुनिक काल में अरस्तू के वर्गीकरण को अलुपयुक्तता 

इन दृष्टान्तों के आंतरिक्त अरस्तू का वर्गीकरण भाघधुनिक काल में पूर्णतया 
अव्यवदाये हैं :--- 

१--उसकी योजना में आधुनिक काल की भाँति शासन के मिश्रित रूप का स्थान 
नहीं था जैसे इंगलैण्ड के एक ही शासन-विधान में राजा, पालिमेन्ट और जनता, एक 
व्यक्ति, अल्प व्यक्तियों तथा बहुव्यक्तियों के शासनों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

२--उसने संघ शासनों (9'७००7७) (30५६४,) को स्थान नहीं दिया । 

३--वह प्रतिनिधि--शासन पर विचार नहीं कर सका क्योंकि उसे केबल नगर- 
राज्य ही का ज्ञान था, आधुनिक राष्ट्रगराज्य अथवा बिस्तृत प्रादेशिक राज्य का नहीं | 
आत: बह नहीं जानता था कि स्थानीय शासन ओर केन्द्रीय शासन क्या होते हैं । 

४--वह यह भी नहीं साच सका कि अलिखित शासन विधान भी हां सकता है 
ओर पूववर्ती दृष्टान्त तथा प्रथाएँ भा उपयोग हूं। जकती है । 

४५--इसकी याजना के अन्‍्तरंत बल्षन्टशक्ञी का बिचार-तन्त्र (060075809) या 
घर्म-तन्त्र (।॥०007909) भी नहीं आ सकता क्योंकि यह किसी मानव-सत्ता का नहीं 
स्वीकार करता आर सर्वोश्च-सत्ता को इश्वर, देवता या विचार में निश्चित समझता है, 
इसमें शासन काये चलाने वाल शक्ति के स्वामी नहीं वरन एक अरृश्य शासक के केवल 
दास और प्रतिनिधि हैं । 


प्राचीन ओर नपीन प्रजातन्त्रों में भन्तर 

शासनों के इस वर्गीकरण के अध्ययन के परचातू्‌ हम इस परिश्याम पर पहुँचते 

हैं कि प्राचीन और नवीन प्रज्ञातन्त्रों में केवल नामों का हो श्रन्तर, जैसा कि हम 

अरस्तू के प्रजातन्त्र शब्द के प्रयाग में पाते हैं, नहीं है वरन्‌ अन्य दूसर महान 
अन्तर भी हैं :--- 

१- यूनानी प्रजातन्त्र प्द्मत् प्रजातन्त्र था किन्तु नवीन शअ्रप्रद्यक्ष या प्रतिनिधि 
प्रजातन्त्र है. ([707604 07 +७०7९४७7४७४7४७ 067007809) । यूनानी राज्य 
एक छोटा नगर-राज्य था और सारे नागरिक सा्वे्जानक सभा में एकन्रित होकर शासन 
के कार्यों पर बाद-विवाद कर सकत थे। आइस (3790७) के शब्दों में यूनानी प्रजातन्त्र 
की प्रधान विशेषता यह थी कि किसी भी कार्य के लिये सर्वोच्च सत्ता नागरिक! 


सह 
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के द्वाथ में रहती थी। वह मंडली एक ही में लोक सभा, सरकार, कार्यकारिणी, 
व्यवस्थापिका तथा न्याय समिति था। कार्यकारिशो रूप में इनके बहुत से कत्तेव्य थे-- 
महत्वपूर्ण प्रश्नों को मत द्वारा सुलकाता थी; यह सेनापतियों तथा न्यायाधीशों को 
चुनती ही न थी वरन सनापतियों को आदेश देता, विदेशों राध्यों के राजदूतों से परामर्श 
करती, युद्ध की घोषणा करती. सुक्ह्‌ करती, सन्धि की पुष्टि करती धार्मिक अथवा 
नागरिक सावेजनिक उत्सवां के लिये आज्ञा देती तथा सावेननिक आयन-ब्यय का ब्यौरा 
रखती थी | व्यवस्थापिका सभा के रूप में यह स्थायी क़ानून पास करती, अपने दूसरे 
सम्मेलन की अवधि तक के लिये महत्वपूर्ण समस्यायों से सम्बन्धित राज्य-नीति 
निधोरित करती तथा सामान्य रूप से श्रथवा किसी विशेष घनिक वर्ग पर कर लगाता 
थी। यह संयुक्त रूप में अथवा भाग रूप में न्‍्यायकारिणी समिति का भी काये करती 
थी। संयुक्त रू में नागरिक सिल्ञकर काये करते और भाग्य रूप में नागरिक मंडली कई 
समितियों में बँटी रहती थी जो बड़े रूप में पंच समुदायों के समान थीं। यह लगभग 
सभी प्रकार के मुकदमें--सिविल, फ्रौजदारी इत्यादि, सुनती तथा तय करती थी । यह 
नागरिक मंडली अपने संयुक्त रूप में अनियमित ढंग से भी, मुकदमे पर बिना विचार 
किये, राजकसचारियों को जिनसे यह अप्रसन्न दो जाती थी मृत्यु-दरड, अथ-द्रड, तथा 
निवोसन-दरढ दे सकती थी और कभी-कभी देती भी थी' ।॥ 

किन्तु भ्राघुनिक राज्य विस्टृत प्रादेशिक राष्य हैं और सब क्ामरिकों के लिये एक 
सावेजनिक सभा के रूप में स्वयं एकत्रित होना असम्भव है। इसलिए प्रतिनिधि- 
प्रणाली अपनाई गई हे जिसके द्वारा हम अपने व्यवध्थापक चुनते हैं और वे मिलकर 
शासन काये करते हैं। प्राचीनकाल के नागरिक स्वयं उपस्थित होकर सावंजनिक सभा 
में मत दे सकते थे किन्तु बत्तसान काल का मतदाता क्रेबल प्रतिनिधि के लिए मत देवा 
है। वह स्वयं व्यवस्थापिका सभा में उपस्थित नहीं हो सकता, वहाँ केवल निरबाचित 
प्रतिनिधि ही बैठते तथा मत देते हैं* । 


२->पआ्राचोन प्रजातन्प्नों में निवोचित न्यायाधीश भी अपने निर्वाचन के पश्चात्‌ 
जनता का भतिनिधि नहीं समकका जाता था क्योंकि उसके कार्यकाल में उसके विरुद्ध 
कोई कारवाई नहीं की जा सकती थी। “वह अपने राज्य-काय की सीसा के भीतर 
तथा अपने कार्यकाल में “राज्य” था*ः (बिल्सन)। यदि वह चाहता तो सभी 


१. आाइस-मारडर्न डेमोक्रेसीज़ (879709---(0०१077 0077007"80708 ए०. 9. 92) जिल्द 


१ पृष्ठ (६९२ तथा ब्लन्यशली-(8प07080०)77 प॥७ 7४७07ए ० ४09 50909 9. 460) 
२--सर्वोत्तम प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रणाली के विषय में ब्लन्द्शली का कहना है कि 
ध्राचीन प्रज्ञातन्त्र में समी नागरिक समान रूप से शासन-कार्य में भाग ले सकते ये, किन्तु नवीन 
प्रजातनन्‍्त्र, में उत्तम प्रतिनिधियों के चुनाव में 'उब्चता” अथवा “कुलोनता' का भेद रक्‍्खा जाता 
है| इसलिये प्रजातन्त्र का यह रूप ज्यादा अच्छा है क्योंकि राजसत्ता तो सम्पूर्ण नागरिकों के 
संयुक्त रूप के द्वार्थों में रहतो हे किन्तु इसका उपयोग केवल सुयोग्य व्यक्ति श्रर्थात्‌ जनता 
प्रतिनिधि द्वी करते हैं।' [४०७ 706०९ ० ८४७०७ 3:8:०, 99. 490-82 ' 
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कानूनों तथा अथाओं का उल्लंघन कर सकता था। जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता 
ओर बह एक साधारण नागरिक रह जाता तभी उसके विरुद्ध कोई कारंबाई की जा 
सकती थी । उसके कार्य-काल में उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया जा सकता था। 
आधुनिक विचार से जो व्यक्ति रज्ञक्रीय पदों के लिए निर्वाचित होते हैं चाहे वे राष्ट्र- 
पति हों चाहे मन्त्री अथवा व्यवस्थापक सभी प्रतिनिधि हैं। कछ राज्यों में 'सूचना', 
(०67/७॥त०7७) “नेतृत्व” ([07090 7०) तथा वापसी? ([३७०७)]) की प्रणाल्रियों 
की व्यवस्था की गई है । इनके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्य की केश्रत्त 
आलोचना ह' नहीं करती बढ्कि उन पर नियन्त्रण भी रखती हू और क़ानून पास कराने 
में नेतृत्व भी अहण करती हैं । 

३--प्राचीन प्रज्ातन्त्रों में मत देने का अधिकार सर्व-साधारण का नहीं प्राप्त था 
परन्तु आजकल सभी को प्राप्त है । हम इस विचार के अभ्यस्त से हो गये हैं कि २१ 
वर्ष के सभा स्री पुरुषों को मत देने और चुनाव में भाग लेने की स्वतन्त्रता हैं। प्राचीन 
प्रजातन्त्र में सभी लोग नगर-राज्य के नागरिक नहीं थे। कृषक, कारोगर नागरिक नहीं 
सममे जाते थे | दास* भी नागरिक नहीं थे, स्लषियाँ भी शासनकाय में भाग नहीं ले 
सकती थीं | मागरिक केवल वही थे जो मन्त्रशात्मक ओर न्याय सम्बन्धी राजप्र के कार्यों 
में भाग लेते थे । इस प्रकार प्राचीन प्रज्नातन्‍्त्र केवल नाम के लिये प्रजञातन्त्र था । 
वह एक वर्ग राज्य अथवा एक कुर्लान-तन्त्र था। अल्प संख्यक अपने स्वार्थ साधन के 
लिये शासन करता था ओर बहुसंख्यक केवल खेत जोतनेबरालों श्र पानी खींचनेवाों' 
से अधिक कुछ नहीं थे। आधुनिक प्रतावन्त्र सें दासता के लिए काई स्थान नहीं है और 
स्री का भी पुरुष के समान अधिकार आप हैं। इस प्रकार अब नागरिकता अल्प संख्यकों 
का द्वी अधिकार नहीं है वरन जैसा कि ऊपर कटद्दा जा चुका है बालिर ख्री और पुरुषों 
का सावभोीमिक अधिकार है। 

१--प्रोफ्रेसर इर्नशा (ल्ल्बाा७)8७) ने यूनानी प्रजातनत्र और श्राधुनिक प्रतिनिधि- 
प्रजातन्त् की असतमानताओं का सन्तित्त वन निम्न प्रकार किया है ३-७ 


(अर) आधुनिक प्रजातन्त्र अप्रत्यक्ष है और यूनानी प्रत्यक्ष था। वह केवल राज्य का प्रजा- 
तंत्रात्मक रूप नहीं वरन्‌ शासन का भी प्रजातन्त्रात्मक रूप था | 


(ब) उसके आधार दासता और शोषण ये इसलिये उसमें आ्राघुनिक स्वतन्त्रता, समानता और 
अ्रातृत्व के सम्बन्ध का श्रमाव था | 


(स) उसमें राष्ट्रीयता की कमी थी, वह केवल छोटे-छोटे नगर प्रजातन्त्र-राज्यों तक ही सीमित 
थी | इसी कारण उनमें परस्पर शत्नता रहती थी | 


(द) उसमें एक भयानक वर्र-संघ्ष आ गया था और वह घनिकों द्वारा नि्ननों के शोषण 
का एक साब्नन था | 
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दूसरा अध्याय १७ 


४--प्राचीनकाल में व्यक्ति राज्य का अनिवाये अंग समम्का जाता था। राज्य 
स्वयं एक लक्ष्य था और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये व्यक्ति केवल साधन। 
इसका तात्पय यह हुआ कि व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं थे, केवल कत्तंव्य ही थे। इस 
प्रकार प्राचीन प्रजातन्त्र मनुष्य के व्यक्तित्व की महत्ता को नहीं स्वीकार करता था। 
आधुनिक प्रजातन्त्रात्मक राज्य स्वयं एकलक््य नहीं हे किन्तु लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक 
साधन है । आधुनिक विचार यह है कि व्यक्ति के हित के लिये हो राज्य और इसकी 
संस्थायें स्थापित की गई हैँ। अतः मनुष्य का व्यक्तित्व राज्य के जीवन में लुप्त होने के 
लिये नहीं है। इसके विरुद्ध प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार अपने व्यक्तित्व 
को विकसित करना है इसलिये उसके कुछ न्यूनतम अधिकार होने चाहिए और राज्य 
को उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार नवीन नागरिकता राज्य की अन्धपूजा के 
स्थान में निमोणशील और द्वितकर नागरिकता पर ज़ोर देती है | जहाँ प्राचीन प्रजातन्त्र 
कत्तेव्य और क़ानून पर ज़ोर देता था वहाँ नबीन अधिकार और स्वतन्त्रता पर जोर देता 
है । ब्लन्ट्शली के शब्दों में प्राचीन काल में मनुष्य राज्य से प्रारम्भ करते थे और आपस 
में समानरूप से राजनीतिक शासन को विभाजित करके सब की स्वतन्त्रता प्राप्त करने का 
प्रयत्न करते थे। अब वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से आरम्भ करते हैं और इस स्वतन्त्रता में 
से राज्य को कम से कम देने तथा जहाँ तक सम्भव है कम से कम उसकी आज्ञा मानने 
का प्रयत्न करते हैं! 

४--उपरोक्त भेद के समान ह्वी तथा उससे सम्बन्धित दूसरा भेद प्राचीन और 
नवीन समाज में है | प्राचीन समाज का आधार समष्टि थी इसलिये उसमें राज्य और 
समाज में कोई अन्तर नहीं माना गया । इसके अतिरिक्त, चे कि जाति पहले आई इसलिये 
व्यक्ति की गणना समाज के बाहर नहीं की जा सकी । वह समाज में लुप्त हो गया। 
पुरानी समष्टिभावना के आगे प्रजातन्त्रात्मक विचार के जन्म ने एक भ्रकार के व्यक्तिवाद 
पर जोर दिया। व्यक्ति का महत्व धीरे-धीरे बढ़ता गया भर आधुनिक काल में वह 
समाज की इकाई हो गया है। व्यक्ति की यह स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रात्मक रूप में बिल्कुल 
नहीं है। अतः इस अथ में आधुनिक प्रज्नातन्त्र प्राचीन प्रजातन्त्र की अपेक्षा मनुष्य के 
व्यक्तित्व और उसके मूल्य को अधिक रबीकार करता है । 

६--अन्त में जैसा कि हम पहले देख चुके हें प्राचीन प्रजातन्त्र का मुख्य स्वरूप 
कुत्नीनतन्त्रात्मक था अथोत्‌ अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों पर शासन करते थे। आधुनिक 
प्रजातन्त्र में बहुसंख्यकों का महत्व है और उन्हीं का निर्णय स्व॑मान्य होता है । 


आधुनिक शासनों के वर्गीकरण के आधार 
प्राचीन और नवीन प्रजातन्त्रों के अन्तरों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ उन विभिन्न 
आधारों को समझना सरल हो जाता है जिनके अनुसार आधुनिक शासनों का वर्गीकरण 
हुआ है। सर्वश्रथम उनका वर्गीकरण विधान के आधार पर हुआ है। वह इस ग्रकार 
है :-- लिखित विधान वाले ( फ7४४०० (0078007४078 ) और अलिखित 
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विधान वाले, ( 070एछ7४४0970 (00780$0%078 ) अपरिवर्तनशील ( ॥87870 ) और 
परिवत्तेनशील ( 7७5796 ) विधान वाले । इसी प्रकार उन्नका विभाजन एकात्मक 
( ए970879ए ) और संघात्मक ( 60678) ), सभारभ्षक ( ?87॥977676979 ) 
और अध्यक्षात्मक ( ?7987097॥08] ) शासन में हुआ है । शाध्षन के इन भेदों का 
असली अर्थ तथा इनके वास्तविक स्वरूपों का विशद्‌ वर्णन अलग-अलग अध्यायों में 
किया जायगा । यहाँ पर आधुनिक शासनों की केवल कार्ये-प्रणाली और उनके उद्देश्यों 
में आने वाले नवीन परिवत्तनों का अध्ययन करेंगे। इस काल में तानाशाहियों के 
प्रादुरभाव से ये परिवत्तन स्पष्ट हैं । 


तानाशाहियाँ 


सब जगह तानाशाह या तो सर्वोच्च सत्ता को अपने अधिकार में कर रहे हैं या 
उन्होंने कर लिया है और कठोरता से शासन कर रहे हैं। भारतवर्ष में भी जहाँ कोई 
राष्ट्रीय शासन नहीं है सब दलों में एक एक तानाशाह है। काँग्रेस में गाँधी जी का 
प्रभुत्व किसी तानाशाह की शक्ति से कम नहीं है, इसी प्रकार श्री मुहम्मद अली जिना का 
तानाशाही प्रभुत्व मुसलिम लीग में है । सन्‌ १६३० के सविनय-अवश्ञा-आन्दोलन में जब 
गाँधी जी और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तो प्रत्येक आगामी कांमेस 
सभापति अपने कार्य-संचालन के लिये एक तानाशाह नियुक्त कर देता था। इन बातों से 
यह स्पष्ट है कि हम लोग साधारणसमय में नहीं रह रहे हैं। आधुनिक समय संकट- 
काल है और प्रत्येक राष्ट्र के सामने यह आता है। इसलिये असाधारण परिस्थितियों 
को काबू में करने के लिये असाधारण साधनों की आवश्यकता पड़ती है जेसे कि विषम 
रोग के लिये प्रबल्त औषध की आवश्यकता द्वोती है। इस प्रकार तानाशाह्दी का उदय 
आधुनिक काल में एक असाधारण घटना है और रास्जेम्यीर ( शि७70899 (77 ) 
ने तो इसे शासन का एक नया रूप?" कद डाला हे । 


यूनान और रोम में तानाशादी 


कहने का तात्पय यह नहीं कि यह आधुनिक काल ही की एक विशेष उपज है 
ओर इतिहास में कभी इसका अस्तित्व द्वी नहीं था | ऐसा कद्दना अपने इतिहास विषयक 
ज्ञान का अभाव प्रकट करना है| यूनानी सिनसिनेटस (077077&078) को राष्य की 
रक्षा के लिये असीमित अधिकार प्रदान कर दिये हये थे और सब वैधानिक फ़ेंद स्थगित 
कर दी गई थीं। किन्तु जैसे ह संकट-काल समाप्त हुआ साधारण शासन की स्थापना कर 
दी गई और स्वीकृत नियमों के अनुसार राज्य काये चलने लंगा। रोम में सूला 
($70]७), _जूलियस सीज्षर (२५) ७७ (8०867) आगर्ठस (8 प8०४४४०७) की 
तानाशाहिया थीं । असिद्ध इतिहासझ्ञ मॉमसन ()/07777867) न राम की इस तानाशाही 
को “प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था के अन्तगत एकतन्त्रात्मक संस्था? कहा है। 





|. 85ए७४प ऐर्चपांए --ं5 0० 90००० & 4५:०७, । 9. 7. 


दूसरा अध्याय १६ 


हंगलेण्ड ओर फ्रांस में तानाश्वाही 


इंगलेण्ड के इतिहास में हम यह जानते हैं कि किस प्रकार क्रामबेल (07077- 
४76]]) लाड़ संरक्षक ([,07'6 /?70060007) बन गया था। इंगलेण्ड में यदि कभी 
आधुनिक अथ में तानाशाही थी तो वह क्रामवेल की तानाशाही थी। इसी प्रकार फ्रांसीसी 
राष्यक्रान्ति के समय में नेपोलियन ने फ्रांस की बरबादी से बचाया था। अल्फ़ड कॉबन 
(&7760 (00009) ने उसे प्रथम आधुनिक तानाशाह कहा है जो ठीक ही है । कुछ 
समय बाद लुई नेपोलियन (,0परं3 )३०७0]0%7) भी फ्रांस का सम्राट चुना गया था । 
उसको छोटा नेपोलियन” ([॥056 )२७७००0]७७7) की उपाधि दी गई थी क्योंकि बह 
प्रथम तानाशाह का एक 'संक्तिप्त संस्करण (७0770260 ००॥6807) था । 


बीसवों शताब्दी में तानाश्ाही 


बीसवीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध (१६१४-१८) के समय में शासनों के प्रधानों 
को तानाशाही रुख़ ग्रहण करना पड़ा था। इंगलैण्ड में लायड जाजे (॥,096 
(+6०0726७), फ्रांस में कलीमेन्सू ( 0]9870670680 ) और अमेरिका में डडरो विल्सन 
( ए००१7०४ ए]807 ) ने क्रीब-करीब तानाशाहदी ढंग से राजनीतिक ज्षेत्र सें काम 
किया था। किन्तु सोवियत रूस में श्रमजीबी ( 7770]90977%0) वानाशाही की स्थापना 
हुई और लेनिन तानाशाह के रूप में शासन का प्रधान बना । उसको मृत्यु के पश्चात्‌ 
सेलिन ने रूस के राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की ओर ट्राटरकी (॥7०४७४) 
के शब्दों में उसने 'सोवियत बोनापाटंशाही' (807960 8079]970877) स्थापित 
की । इस प्रकार वह एक नई भाँति का प्रथम तानाशाह हुआ जिसका निर्णय अल्ंब्य है 
ओर वह यदि सम्राट नहीं तो प्रधान मन्त्री के समान तो हे ही । किन्तु केवल रूस ही में 
तानाशाही शासन की स्थापना नहीं हुई । लगभग उसी समय टकी में भी कमाल अतातुक्क 
ने तानाशाही को स्थापित किया। इन्हीं के सभान पोल्ेण्ड, यूगोस्लाविया और स्पेन में 
भी तानाशाहियों का जन्म हुआ | किन्तु ये इटली में मुसोलिनी द्वारा तथा जमेनी में 
एडॉल्फ़ हिटलर द्वारा स्थापित तानाशाहियों के सामने कुछ भी नहीं हैं। इन तानाशाहियों 
में केवल राजसत्ता ही जबरदस्ती हस्तगत नहीं कर ली गई है वरन्‌ उनका एक दर्शन 
(?70809759) भी है। आधुनिक काल की तीन तानाशाहियों में रूस की समाजवादी 
ज़मनी की नात्सीबादी ओर इटलो की फासिस्तवादी है। सन्‌ १६४३ में मुसोलिनो के 
पतन के पश्चात्‌ तो इटलो की तानाशाही समाप्त दो गई है इसलिये अब केबल शेष दो 
द्दी बह ७ का महत्व है। आशा है कि इनमें से जमेनी की तानाशाही का भी 
अन्त होगा । 


तानाब्ाही की परिभाषा 
आधुनिक काल तक के तानाशाही के इस्र संक्षिप्त विकास के वर्णन के बाद हम इसकी 
वास्तविक परिभाषा और इसके आकस्मिक उदय और अनेकत्व के कारणों को निश्चित 
करेंगे। तानाशाद्दी की संक्षिप्त परिभाषा राज्य के प्रधान द्वारा विधानातिरेक सप्ता को 


२० शासन-यन्त्र 


हस्तगत कर लेना? है* | लेकिन अल्फ्रड कॉबन इसे और अधिक स्पष्ट कर देते हैँ जब 
वे कहते हैं कि तानाशाही 'एक ऐसे व्यक्ति का शासन है जो शासक के पद को उत्तरा- 
धिकार के नियम से नहीं किन्तु जबरदस्ती या सम्मति अथवा साधारणत: दोनों के 
सहयोग से ग्राप्त करता है। पूर्ण राजसत्ता पर उप्तका अधिकार द्वोना चाहिए अर्थात्त 
सारे राजनीतिक बल का प्रस्फुनन उसकी इच्छा से होना चाहिए और इस बल का 
उसके कायक्षेत्र में असीमसित होना आवश्यक है| इसका प्रयोग क़ानून द्वारा नहीं 
परन्तु मनमानी ढंग से घोषणा द्वारा होना चाहिए। अन्त में इसका कार्ये-काल निश्चित 
नहीं होना चाहिए और न उसको किसी सत्ता के सामने उत्तरदायी होना चाहिए नहीं 
तो ऐसी रुकावर्टें उसके स्वतन्त्र शासन में बाधक होंगी * । इस परिभाषा के बाद तानाशाही 
के मुख्य सिद्धान्त सममे जा सकते हैं :--- 

१-यह एक व्यक्ति का शासन है । 

२--इसका आधार जबरदस्ती, स्वीकृति अथवा दोनों एक साथ हैं । 

३--इसके अधिकार अनियन्त्रित और असीमित हैं और यह किसी के सामने 
उत्तरदायी नहीं हैं । 

४--इसमें शासन स्थापित कानूनों की श्रपेक्षा आयः घोषणाओं से चलता है । 

४--इसकी अवधि अरनिश्चित है। 


ये सब सिद्धान्त पूर्णरूप से उपरोक्त तीनों वानाशाहियों में पाये जाते हैं। इसलिए 
थे सब तानाशादह्ी-शासन के मूल सिद्धान्त है । 


तानाश्लाहियों के उदय के कारण 


लेकिन लोगों ने इतनी बड़ी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में क्‍यों सोंप दी है ९ कैसे 
ओर क्‍यों इतनी अधिक शक्ति का सकेन्द्रण इस काल में सम्भव हो सका है ९ उत्तर है 
संकट काल, जिससे होकर शआधुनिक संसार गुजर रहा है। जी० डो० यच० कोल 
आं।र मारभेट कोल३ ( (+. 2, 0. (00)6 »70 १(०78७7०४ (006 ) ने इन तान- 
शाहियों ( विशेषकर फ्रासिस्तवादी के ) के उदय के निम्न लिखित कारण दिये हैं... 

१--थोड़े ही समय से लगभग सभी देश चिन्तित हो गये हैं कि आधिक भौर 
राजनीतिक क्षेत्र में संसार कुछ उन्नति नहीं कर सका है। चिन्ता और सनन्‍्देद्द की यह 
भावना सन्‌ १६३० की विश्वब्यापी आर्थिक भन्‍्दी से ओर भी बढ़ गई है |? 

२--बहुत से ज्ञोग सोचते आ रहे हैं कि वत्तेसान राजनीतिक, आर्थिक और 
सामाजिक संगठन अपने कत्तेज्य पालन में पू्ण॑तयः असमर्थ हैं। इसलिये क्षोक- 
समात्मक संस्थाओं का आकर्षण घटने लगा है अर विशेषकर नवयुवक समाज की 
यह धारणा बढ़ती गई कि ये संस्थायें न तो अब महत्वपूर्ण कार्य कर सकतीं हैं झौर न 
महान्‌ उद्देश्य के लिए प्रोत्साइन द्वी उत्पन्न कर सकती हैं । 
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इसरा अध्याय २१ 

३-- प्रत्येक उन्नतिशील व्यावसायिक देश में, विशेषकर ओऔद्योगिक शिक्षा प्राप्त 
लोगों में यह धारणा फेली कि इतनी अधिक और लाभदायक सम्पत्ति 'मूखेता से? नष्ट 
की जा रही है। इसलिये उन्होंने सोचा कि वत्तंमान ब्यवस्था अयोग्य है और उसका 
पुनर्निमाण आवश्यक है।? 

४--अभी तक जिनके अधिकार सुरक्षित थे वे बहुत भयभीत हो गये । इसलिये 
सम्पत्तिवालों ने चाहे, छोठे रहे हों चाहे बड़े, फ़ासिस्त तानाशाहियों का साथ दिया ।' 

४--साम्यवाद (00शाण्प्रणां8ग्रे) का डर भी इधर बढ़ा है क्योंकि यह सममा 
जाता है कि यह विदेशी सिद्धान्त सारे संसार में अपना प्रभ्ु॒त्व स्थापित कर लेगा । 
इसलिये फ्रासिस्तवादी दशेन ने, जिसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय है लोगों की एक बड़ी संख्या 
को अपनी ओर आऊकृष्ट किया है। 

६--बढ़ती हुईं राजनीतिक और आर्थिक गड़बड़ी को देख कर लोग इसके बचाव 
के साधन सोचने लगते हें। ऐसी परिस्थिति में जब वे सैद्धान्तिक जोशीले भाषणों से 
अत्यधिक प्रभावित होकर विशेष प्रकार की पोशाक़ पहिन कर एक जुलूस के रूप में 
हा से गुजरते हैं तो अनुभव करते हैं कि बैठे रहने की अपेक्षा कुछ कर तो 
रहे है । 

७--इस समय राष्ट्रीयता अपने चरम सीमा पर पहुँच चुकी हे ओर समुदाय- 
प्रवृत्ति अदृष्टपूबे सीमा तक जा चुकी है, अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की एकता का भाव कमज़ोर 


होता जा रद्द है ओर जातीय राष्ट्रीयता ज़ोर पकड़ गई है । यह राष्ट्रीय कट्टरता अपने 
उच्छड्ल रूप में फेल रही है । 


कारणों का सारांश 


संक्षेप में _हम यह कह सकते हैं कि अव्यवस्थित आर्थिक और राजनीतिक 
परिस्थितियाँ तथा लीगों में बढ़ती हुई असुरक्षिता की भावना आधुनिक काल में ताना- 
शाहियों के उदय के मूल कारण हैं | 


तानाशाही के चार लक्षण - 
हु न डाक्टर बेणी प्रसाद" ने आधुनिक तानाशाही के चार विशेष लक्षण 

बताये हैं । ॥ 

१--प्र्नक्ष या परोक्ष रूप से यह युद्धप्रियता (77]॥877877) का परिणाम है। 
तानाशाह माठूभूमि को बाहरी श्रक्रमण और हस्तक्षेप से बचाने वाले के रूप में आता 
है, वह प्रतिशोध की प्रतिमूर्ति तथा अग्मगामी नीति का प्रतिनिधि दिखाई देता है। 
राष्ट्रीय आत्म-सम्मान और महत्वाकांक्षाएँ उसी के झण्डे के नीचे सुरक्षित समझी जाती 
हैं। इनको प्राप्त करना तभी सम्भव सममा जाता है जब शक्ति का केन्द्रीकरण हो । 

२--आनन्‍्तरिक कलह को कठोरता से दबाने के लिये तानाशाह तैयार रहता है 
ओर वह लोगों को ऐक्य भाव के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न करता है। वह अपने को 
राष्ट्रीय एकता की ग्रतिमूर्ति समझता है । 
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२२ शासन-यन्त्रं 


३--तानाशाही एक सामाजिक सिद्धान्त अथवा सझुधार-योजना का प्रतिनिधित्व 
करती है चाहे आप उसे सोवियतवाद ( 80996870 ) या फ़ासिस्तवाद (१880877) 
कहिये अथवा टर्की में श्राप्प केवल आधुनिकवाद ( (/0069777877 )। यह सिद्धान्त 
में 'हितवादी स्वेच्छाचारिताः ( 7!४!8)5०760 ॥0०989007877 ) है। इसकी नींव 
संगठन के नवीन साधनों तथा प्रचार-काय से हृढ की जाती है और यह दोनों श्रन्त में 
कठोर सिद्धान्तों में परिणित दो जाते है । इस सैद्धान्तिक कठोरता ने असहिष्णुघधरे की 
कट्टरता और उसके अत्याचार का रूप घारण कर लिया है। यही नहीं इसमें पहले से 
ही राजनीतिक अनुसन्धान हो रहा है । 


४--अन्‍्त में आधुनिक तानाशाही ने शान्ति श्रीर सुरक्षा तथा स्वास्थ्य रक्षा, 
यातायात, श्रार्थिक उन्नति और शिक्षा के ( भी ) उत्तम साधनों द्वारा जन-साधारण की 
दशा सुधारने का श्रयत्न किया है । 

संक्षेप में हमारे युग में तानाशाही थ ुद्ध प्रियता, राष्ट्रीय जोश, सामाजिक अस- 
हिष्णुता तथा बा।द्धिक दुबेज्ञता'* पर विकसित होती है और विकसित होती रहेगी यदि 
ये कारण दूर नहीं किये जाते हैं। यह तभी सम्भव है जब लोक-सभात्मक कार प्रणाली 
आर शासन प्रबन्ध के ढाचे में सुधार किया जाय । 


तानाशाह ओर सभात्मक शासन में अन्तर 


किन्तु लोक-सभात्मक संस्थाओं के प्रति आस्था के विकास ओर उनकी उल्नति को 
तानाशाहियाँ कभी नहीं सहन कर सकतीं क्‍योंकि वे अजातन्त्रात्मक राजनीतिक जीवन 
के पू्णरूप से विरोधी हैं। उनके लिये लोक-सभात्मक प्रजातन्त्र छुल और धोखा है, 
उनके लिये ग्रजातन्त्र अ्रयोग्यता का दूसरा नाम है। इस प्रकार सभी तानाशादियाँ लोक- 
सभात्मक जीवन और कार्यक्रम को दमन करने में विश्वास करती हैं 

(१) जहाँ कहीं भी तानाशाही है वहाँ लोक सभा सर्वोच्च सत्ता के अथवा राज- 
नीतिक संगठन के आवश्यक अंग के रूप में नहीं वरन्‌ अनावश्यक और व्यथे संस्था के 
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२ राम्ट्म्यौर ने श्रपनी ॥8 7७00८78८ए 9 #क्वांप्रा& ? में तानाशाहियों के भिम्न 
लिखित लक्षण दिये हें:-.- 

अझ---सभी तानाशाहियों भें दल-तानाशाही (?97:ए 7॥८:8707809) का समावेश रहता 
है चाहे वह दल “बोलशेविकों हो या, 'फासिस्त' अथवा 'ात्सीः | ये 'अनता से अपील करती" 
हैं तेकिन यह सब ढोंग हे क्‍यों कि सभी विरोधों का दमन किया जाता है और दरड दिया जाता 


है। इनका आधार निदेय-बलप्रयोग हे। इनका प्रथम कार्य सब जगह भाषण की, प्रेस की 
तथा सभा करने की स्वतन्त्रताश्रों का अपहरण करना रहा है । 


ब--राष्ट्रीय एकता की आड़ में इन्होंने सभी संस्थाओ्ों को या तो खतम कर दिया है या 
पूर्णतयः अपने अधिकार में कर लिया है । 


स--अधिकतर ये सब समाजवादी आन्दोलन से उत्पन्न हुई हैं। 
दू--इनका आधार चरम राष्ट्रीयता हे | 


दूसरा अध्याय २३ 


रूप में है। यह दशा रूस, जमेनी* और इटली में है। कोल महोदय के शब्दों में 
लोक-सभा कोच के पाँचवें पहिये के समान हो गई है, मोटरकार के चौथे पहिये के 
समान भी नहीं । शासन के क्रियात्मक रूप में इसका कोई स्थान नहीं है ।! 

(२) लोक-सभात्मक-शासन का आधार दो राजनीतिक दल हैं | बहुसंख्यक दल - 
शासन अहण करता है ओर अल्पसंख्यक विपक्षी का स्थान लेता है । किन्तु देश में कई 
राजनीतिक दलों के होते हुये भी तानाशाही का आधार एक राजनीतिक दल होता है, 
वह सारे विरोध को खतम कर देती है। इसमें खुले रूप से विरोधी दल न रह सकते हैं 

और न शासन में समान रूप से भाग ले सकते हैं। इसमें दत्न-शासन का प्रधान, 
. परिचालक और जन-नीति का निधोरक होता है। सोवियत रूस, फ्रासिस्त इटज्ञी और 
नात्सी जमनी में ऐसा ही है, वहाँ अल्प संख्यक दल राष्ट्रीय जीवन पर नियन्त्रण करता 
तथा उस पर भ्रस्॒त्व स्थापित किये रहा है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ लोक- 
सभात्मक शासन बहुमत के सिद्धान्त पर आधारित है वहाँ तानाशाही अल्पमत* की 
शक्ति पर । 

(३) लोक-सभात्मक संस्थाओं में भाषण और संगठन की स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र 
की अथवा स्वस्थ राजनीतिक जीवन का प्राण समझी जाती है। स्वतन्त्र आलोचना, 
जन-सम्मेल्नन तथा आलोचक प्रेस वास्तविक लोकमत (?प०७॥० 09709) के जन्म 
दाता सममे जाते हैं। तानाशाद्दियों में ये दुबेलता, रोग और छूत को प्रेरणा देने वाले 
सममे जाते हैं इसलिये विरोधी प्रेस का अस्तित्व ख़तम कर दिया जाता है, स्वतंत्रता 
' सीमित कर दी जाती है और जनता से आलोचना का अधिकार छीन लिया जाता है। 

(४) लोक-सभात्मक शासन में नीति-निधौरण निर्वाचन-प्रणाली द्वारा होता है 
जिसमें या तो सभी बालिगश़ों को मताधिकार प्राप्त रहता है या सम्पत्ति वालों तक 
सीमित । तानाशाही में तो केवल राजभक्त सदस्यों की ही राय का बोलबाला रहता है 
ओर विरोधी मत की जड़ें या तो कमज़ोर कर दी जाती हैं या पूर्णृतयः काट ही दी जाती 

हैं । इसोलिये तानाशाहियों में एक बड़े गुप्तचर दल की आवश्यकता रहती है । 


१--डब्लु० आई० जेनिंग्स (एछ, ], [७८०४०४8) ने अपने 'ब्रिटिश कान्स्टीव्यूशन! 
(छप्रंपंक (075४:पधंणण) पृ० १६४--/६६ में मंत्रिपरिषद ((:४०४००८) प्रणाली और जमेंन 
तानाशाही की तुलना करते हुये लिखा है कि जमेनी को युद्ध-काल में तीन लाभ हैं $-- 

(अ) प्रायः निर्णय का अधिकार एक अकेले व्यक्ति को हे किन्तु जहाँ तक हमारा संबंध 
है यह अधिकार एक समिति को दिया गया है । कर 

(ब) नेतृत्व के सिद्धान्त के अनुसार निर्णय शीघ्र होते हैं क्योंकि तानाशाह्दी एक सेना 
के समान है जिसमें आज्ञा का पालन होना चाहिये न कि उस पर वादविवाद | मंत्रि-परिषद्‌ में 
तो गत नियणंयों की भी आलोचना का अधिकार प्राप्त हे । 

(स) तानाशाइ को लोक सभा की तो आ्रावश्यकता द्ोती नहीं इसलिये जनता को अपनी 
ओर करने का प्रश्न ही नहीं आता | 

२--विद्यार्थी, जो० डी० एच० कोल और मारभेट कोल की 'ए गाइड ढ्व मॉर्डन पॉ लिटिक्स 
( पूृ० ४१-४४) को पढ़कर लाभ उठा सकते हैं 


२४ शासत-यन्त्र 


(४) लोक-सभात्मक शासनों में, उन लोगों की इच्छा जानने के लिये, जिनके 
हित के लिये शासन की स्थापना द्वोती है, प्रतिनिधित्वअणाली काम में लाई जाती है। 
तानाशाहियों में ऐसी प्रणाली पर विश्वास नहीं किया जाता। उनमें राज-मक्त सदस्य 
समाज के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिये जाते हैं, वे प्रत्येक सामाजिक 
संगठन को, जो राज्य के सदस्यों के मत्र और विचार को अभावित कर सकता है, - 
ऐसे नेतृत्व के नीचे लाने का ग्रयक्ष करते हैं जो भ्रभुत्व॒ सम्पन्न दल से सहानुभूति रखता 
है और जो इस प्रकार उसकी नीति को हृढ़ करने में सहायक दो सकता है । 

(६) अन्त में, लोक-सभात्मक संस्थात्रों में प्रतिनिधित्व का प्रश्न वेयक्तिक है 
किन्तु ऐसा नियम तानाशाही शासनों में नहीं है। रूस में प्रतिनिधित्व का आधार 
आर्थिक वर्ग है, ओर इटली में संगठित-संघ ((१079078007) अश्रथीत्‌ व्यवसाय-संघ 
रहा है । किसी भी दशा में इन देशों में प्रतिनिधित्व वेयक्तिक नहीं है, यह समुदाय-रूप 
में रह है या दे । 

कस प्रकार आधुनिक तानाशाही ओर लोक-समात्मक शासनों में यही मुख्य 
अन्तर हैं । 


सोषियत झौर फ़ासिस्त तानाशाहियों में अन्तर 


किन्तु इसका थह अर्थ नहीं कि इन तानाशाहियों में आपस में कोई श्रन्तर नहीं 
है। वास्तव में रूस की तानाशाही और जमनी तथा इटली की वानाशाहियों के मध्य 
आकाश-पाताल् के अन्तर हैं! । संक्षेप में वे निम्नलिखित हैं-- 

े (१) सोवियत तानाशाही आर्थिक है किन्तु फ्रासिस्त अधिकतर राजनीतिक 
रही है । 

(२) सोवियत तानाशाही स्थानीय पंचायतों (807768) के स्वराज से आरम्म 
होती है, इसका क्रम नीचे से आरम्भ होकर ऊपर फी ओर जाता है। फ्रासिस्त का 
सिद्धान्त “ऊपर प्रभुत्व स्थापन और नीचे से आश्ञापालन” रहा है। 

(३) जैसा कि वेब-दस्पत्ति का कहना है रूस ने एक नई सभ्यता को जम्म दिया 
है, उसने अपने भूत से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है किन्तु इठली के क्रासिस्तवाद को 
रोम के सीज़रों ((१००४७7४) से तथा इसके जमेन-रूप को 'नार्डिक जाति (४0706० 
: 980०) की वर्ण-शुद्धता से प्रेरणा मिल्ती है । 

(४) श्लोवियत तानाशाई। ने व्यक्तिगत-सम्पत्ति के अधिकार को खतम कर दियां 
है किन्तु फ़ासिस्त पूंजीवाद की अभिभावक और समर्थक रही है। 


...._ १--विशेष तुलना के लिये देखिये :-- 
जे& एच्० जैक्सन---दि पोस्ट बार वहडे! ( पु० शय८घ-१६० ), जी० डी० एच० कोल 
तथा मारग्रेट कोल--ए गाइड ढु मार्डन पॉलिटिक्स ( पृ० ७४-७६ ), “दि इन्डियन जर्नत्ष आफ 


पॉलिटिकल साइंसः---( अक्टूबर-दिसम्जर १६४० ) मि० आकरॉयड का केख एन इस्ट्रोबक्टरी 
नोड़ आन सरदेन माडने थियरीज़ञ” ( विशेषकर पृ० १४८-१५० ) | 


दूसरा अध्याय रद 


(४५) रूस के साम्यवादियों (00णाग्रपणां808) का आदशे अन्तर्राष्ट्रीय है, 
वे सारे संसार को अपने विचारों का अनुगामी बनाना चाहते हैं । किन्तु फ्रासिस्त 
तानाशाही राष्ट्रवादी रही है; उसने अन्तर्राष्ट्रीय एकता पर कभी ख्रोचा भी नहीं; उसका 
आदश वाक्य राज्य के बाहर कुछ नहीं? रहा है । ह 

(६) रूस में अब मध्यम वर्ग (१(00]0 0]888) का अस्तित्व नहीं रहा किन्तु 
इटली और जमेनी में यह फ्रासिस्तवाद का मुख्य आधार रहा दै। रूस श्रमजीवी- 
वर्ग के अधिकारों का संरक्षक रह। है और इटली तथा जमेनी विशेषकर मध्यम वर्ग के । 

(७) सोवियत तानाशाही विश्व-प्रम के आदर्श को मानती है इसलिये सब 
मनुष्यों, जातियों तथा राष्ट्रों को समानता पर विश्वास करती है; यह निश्चिन्तता से 
सहयोग में रहते हुये स्वतन्त्र व्यक्तियों के समाज को स्थापित करने के लक्ष्य को स्वीकार 
फरती है। परन्तु फ्रासिस्त तानाशाही राष्ट्रवादी और युद्धप्रिय होती है इसलिये इसने, 
जाति या राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में बाँधने के उद्देश्य से उनके सम्पूर्ण 
जीवन पर नियंत्रण करने बाले राज्य (70६8]087797 5890०) की स्थापना का 
प्रयत्न किया है। ऐसा राज्य सदेव अपनी सुव्यबस्थित शक्ति तथा अपनी श्रेष्ठता पर गर्ष 
करता है; राष्ट्र के विकास को अपने बल का प्रकटीकरण सममतता है, युद्ध की तैयारी, 
सैनिक शिक्षा और युद्ध के खतरा के हँमते हुये मुक्ताबिले को जीवन का एक नवीन मार्ग 
सममता है। फ्रासिस्त तानाशाही मलुष्यों, जातियों और राष्ट्रों की 'अपरिवतैनीय, 
हितकारी और लाभदायक असमानता' पर विश्वास करती रही है। 

(८) फ़ासिस्त तानाशाही तीन सिद्धान्तों पर आधारित रही है, बे हैं राज्य, प्रभ्न॒त्व 
ओर नेता । रूस की साम्यवादी तानाशाही “एक अस्थायी घ८ना? सममी जाती है ओर 
कम से कम सेद्धान्तिक रूप से कालान्तर में इसके राज्य के अन्त की सम्भावना की जाती 
है।इस प्रकार अन्ततोगत्वा यह खतंत्र व्यक्तियों के एक सार्वभौमिक समाज की 
स्थापना में विश्वास करती हे । 

अब हम आधुनिक तानाशाहियों पर विचार करने के पश्चात्‌ शासन के सनातन 
रूपों, एकतन्त्र, कुल्नीनतन्त्र ओर प्रजातन्त्र के गुण और दोषों का विवेचन कर 
सकते हैं । 

१-एकतन्त्र | 
एकतन्त्र के गुण 

एकतन्त्र के विषय में कहा जा सकता है कि यह शासन का सब से अधिक 
पुराना रूप है; इसके अपने निजी गुण हैं* । 

(१) इसमें उद्देश्य की एकता, ऐक्ये और शक्ति का समावेश रहता है क्योंकि 
विभक्त-सम्मति या विभक्त-उत्तरदा यित्व इसके आधार नहीं माने गये हैं । 

(२) इसमें शान्ति तथा शक्तिशाली राज्य-शासन की स्थापना बहुत सरल है 

क्योंकि यह सब राजा के व्यक्तित्व और वज् पर निर्भर है । 


१ विशेष अध्ययन के लिये देखिये ब्राइस-मार्डन डेभोक्रेसीज्ञ जिलद १, पृ० भ८ू७ । 
डरे 


२६ शोासन-यर्न्त्र 


(४) इसमें कानून पास करने, उनके पालन कराने ओर उनके तोड़ जाने पर 
दंड देने के अधिकार प्रायः राजा के हाथों में केन्द्रित रहते हैं इसलिये यह राज्य में 
लक्ष्य की एकता को भल्री भांति स्थापित किये रख सकता है । 

(४) एकतन्त्रों में वब्यक्तितत और समाजग्रत हित अनुरूप होते हें क्‍योंकि राजा 
के घन-शक्ति और ऐश्बय प्रजा ही का शक्ति और उन्नति पर निर्भर हैं| कोई भी राजा 
धनवान, ऐश्वयेशालों अथवा सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि उसकी प्रजा गरीब 
ओर उपेक्षणीय रद्देगी तथा श्रान्तरिक कलह ओर जोवन के अभावों के कारण शत्रुओं 
का मुक़ाबिला करने में असमर्थ रहेगी । 


(४५) राजा अपनी चतुरता और अपने उच्च विवेक से आसानी के साथ सर्वोत्तम 

(९ कक 

सम्मति प्राप्त कर सकता है और उस पर निभर रह सकता है। किन्तु जन-सभायें 
साधारणतः भावनाओं से प्रेरित होती हैं और बह्द भी वक्ता के तकोँ के कारण | 


(६) राजा को अधिकतर अपनी व्यक्तिगत धारणा से प्रेरणा मिलती है किन्तु 
जन-सभा को बहुतों की घारणाओं से । इसका अर्थ यह हुआ कि राज्ञा के द्वारा एक 
सी तथा संगत नीति के अनुगमन की अधिक सम्भावना है किन्तु सभा की नीति 
परिवतंनशील रहती है। 


(७) राजा के प्रतिहृन्दी हो सकते हैं किन्तु जहाँ तक उसका व्यक्तिगत सम्बन्ध 
है वह अपने से असहमत नहीं हो सकता | सभा में कंगड़ों और इष्या-हेषों की संदेव 
भरमार रहती है और यदि समझौता न हो सका तो विरोध आपस में बढ़ता है श्र 
गृह-युद्ध की नोबत आ जाती है । 


(८) विदेशी नीति के निणेय में भी शक्तिशाज्ञी राजा संगत और एक-सी नीति 
का अनुसरण करता है किन्तु सभा या समिति में एक राय असम्भव है इसलिये निर्णय 
में सदेव देर लगती है । 


(६) लाभदायक क़ानूनों से तथा प्रजा की भल्नाई के कार्यों से राजा अपने तथा 
अपने वंश के प्रात लोगों में श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है। इसका अथ यह हुआ कि यदि 
वह अपनी प्रजा के श्रति निष्पक्ष नीति का अनुसरण करता है और अन्याय रोकता है 
तो निश्सन्देह उसकी सारी प्रजा उस पर विश्वास करने लग जाती है। एक सभा कभी 
ऐसी व्यक्तिगत राजभक्ति नहीं पा सकती | 


एकतन्त्र के दोष 

किन्तु उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त एक तन्त्र में दोष भी हैं । 

(१) एक निरबल राजा राज्य को बहुत हानि पहुँचा सकता है क्‍योंकि उसको 
कारये की प्र रणा अपनी सनक से मिलती है. न कि आत्म-विचार और हद निश्चय से 
जो एक शक्तिशाली राजा की विशेषतायें हें । 

(२) शक्तिशाली राजा को भी एक सुयोग्य उत्तराधिकारी न मिंतना सम्भव 
दे । इसका प्रमाण हमें इतिद्वास देता दे । 


दूसरा अध्याय २७ 


(३) बहुत से व्यक्तियों की एक सभा की अपेक्षा एक अकेले व्यक्ति के ग्रल्नती 
करने की सम्भावना अधिक है क्योंकि सभा के सदस्य किसी भी समस्या पर वाद- 
विवाद, उसकी आलोचना तथा उसका पूर्णरूप से निरीक्षण करते हैं । 

(४) राज़ा सदेव भ्रयीभत रहता है ओर प्रायः सन्देह के कारण अपनी सुरक्षा 
के लिये दमन-नोति का प्रयोग करता है | 

(५) शासन की ओर प्रणालियों की अपेक्षा एक-तन्त्र में युद्धों की सम्भावना 
अधिक रहती है क्‍योंकि इसमें प्रजा का ध्यान यश और घिजय की ओर लगाना 


आवश्यक समझा जाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति की ग़लती सारे राज्य की ब॑रबादो - 
करा सकती है । ह । 


तानाक्षाही के गुग-दोष 
साधारणुतः यह समझता जाता हे कि जिस प्रकार सेना की सफलता के लिये एक- 
से आज्ञापालन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार संकट-काल में राज्य के अस्तित्व 
के लिये शासन के एक से परिचालन की आवश्यकता होती है। इसी कारण से नाज्ुक- 
मौक्तों पर तानाशाही का जन्म होता हे | तानाशाही भी एक प्रकार का एक-तन्त्र ही है, 
इसलिये इसके भी दोष-गुण एक-तन६ ही के समान हैं । 


२-कुलीनतन्त्र 


कुलीनतन्त्र के गुण 

जैसा कि हम देख “चुके हैं. कुलीनतन्त्र कुछ सब श्रेष्ठ व्यक्तियों या उच्च वर्ग का 
शासन है । इसमें उच्चता या तो सम्पत्ति की देखी जाती है या वंश की | किन्तु प्लेटो 
बुद्धि की श्रेष्ठत चाहता है उसका विचार है कि राजा दाशेनिक हो | वर्तमान काल में 
कुलीनतन्त्र नहीं पाया जाता किन्तु इसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं । 

(९) यह अप्रगामी-नीति का समर्थक नहीं होता। यह कभी क्रान्तिकारी रुख 
नहीं प्रहण करता । यद्द परिवतेन धीरे-धीरे चाहता है इसलिये यह अनुदार (007- 
367००४५7०) होता है । परन्तु यह अनुदार रुख जनता के युक्ति-शून्य आवेगों को 
रोकने के लिये बहुत लाभदायक है । 

(२) यह भूत से सम्बन्ध विच्छेद नहींकरता बल्कि पूवजों के प्राचीन शासनालु- 
भवों के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये अपनी संस्थाओं को 
सुधारने का प्रयत्न करता है; उनको पूर्णतया समाप्त कर देने में विश्वास नहीं करता। 
इस प्रकार इसमें शासन की एकसृत्रता रहती है क्‍योंकि प्राचीन प्रथायें तथा परिपाटियोँ 
तोड़ी नहीं जातीं । 

(३) प्राचीन परिपाटी का अनुसरण करने से तथा नोति की एकसूत्रता के कारण 
शासन में दृदुता आ जाती है ओर अनावश्यक परिवततेन शासन में नहीं आने पाते। 
फल यह होता है कि असुरक्षितता का डर नहीं रह जाता | इसीलिये मॉन्टेस्क्यू ने 
संयम! ((०३०7०/०07) को कुजोनतरन्त्र का मुख्य घिद्धान्त कहा है। 


श्ध शासन-यन्त्र 


कुलीनतन्त्र के दोष 


परन्तु यह एक विशेष वर्ग का शासन है इसलिये इसके गुण इसके दोषों के 
सामने छिप जाते हैं । यह बहुत जल्द केवल अपने वर्ग की भलाई चाहने वाले अल्प- 
जन-तन्त्र का रूपग्रह ण॒ कर लेता है इसलिये इसमें बही दोष हैं जो। अल्प-जन-तन्न्र में हैं | 

(१) यह एकांगी हो जाता है; अपने बरगे के सिव्राय शेष जनता की उपेक्षा करता 
है और इसके परिणास स्वरूप शल्प-संख्यकों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है । 

(२) इसमें पेठ़क अधिकार पर विशेष जोर दिया जाता है क्योंक्रि वह सम्पत्तिगत 
या बंशगत विशेषाधिकारों पर ही तो आधारित है | इस प्रकार इसमें हृदय-संकी्शता, 
स्वाथेपरता और प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा का बोलबाला रहता है । 

(३) अपने वर्ग के विशेषाधिकारों को क्रायम रखने के लिये इसको कठोर शासन 
अपनाना पड़ता है जिससे देश में श्रमन्‍्तोष अर जिद्रोह वी भावना फेलती है। 

(४) इसकी अनुदारता और अपरिवेनशीलता इसको आगे बढ़ने से बिल्कुल 
रोक देती है और प्राचीन व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यह हर प्रकार के साधनों से 
काम लेता हैं | इस प्रकार विकास या ते रुक जाता है या बड़ी कठिनता से होता है 
जिसके परिणाम स्वरूप विकासोन्मुख ओर हामान्मुख शाक्तयों में एक हाँद छिड़ जाता 
है जो अवनति को ओर ले जाने वाला होता है | 

(५) इसमें ठाट-बाट और प्रदर्शन को महस्त दिया जाता है किन्तु इसका अधिक- 
तर भार जनता को ही उठाना पड़ता हैं | इस प्रकार यदि एक अर्थ में बाहिरी शान से 
राज्य को सम्मान प्रक्त हांता है तो दूसरे श्रथ में व्यथ व्यय होता है । 


आधुनिक काल में कुलीनतन्तशास्मक आभास 

हमारे वर्तमान समाज सें भी बड़े-बड़े जमींदार, ताल्लुक्रैदार, मिज्र-मालिक, 
उश्वबंशीय सरदार, उच्चपदस्थ व्यक्ति, बिद्यात और वैज्ञानिकों की कमी नहीं है । कुक्षीन- 
वर्गे का यह अवशेष हमारे सामाजिक और राजनीति जीवन में अब भी प्रभाव डाज्षता 
है। इसका श्रथें यह हुआ कि श्राज कुलीनतन्त्रात्मक शासन के न होते हुए भी कलीन- 
वर्ग का समाज में एक सीमा तक अपना स्थान है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
इसीलिये सभात्मक शासन में द्वितीय सभा (880070 (0७७४॥0७7०) का होना 
आवश्यक सममा गया है। यद्द समझता जाता है कि यह अलुदारदल जन-समभा के 
युक्तिशुल्य आवेगों को रोक सकता है जिससे शासन-कार्य-सं चालन में गम्भीरता, 
हृढता और सावधानता आती है। 


३--अ्रजातलन्त्र 


प्रजातन्त्र की विभिन्न परिभाषायें 


भिन्न-भिन्न लेखकों ने प्रजातन्न्न की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की है। इसलिये 
इसकी संब परिभाषाओं को एकत्रित करने से इसका वास्तविक अर्थ समर में आ 
जायगा। 


पहला अ्रथ्याय २६ 


१--यूनानियों ने विशेषतः केटो और अरस्तू ने इसे बहुव्यक्तियों का शासन 
कहा है । 

२--सर हेनरी मेन (877 [००7० १(७476) ने कहा हे कि 'प्रजातन्त्र, शासन 
का एक विशेष रूप है, केवल शासन का एक रूप | 

३--जेम्स रसल लोवेल (2987768 रिप88७) ],0फ़6))) का कथन है कि 
प्रजातन्त्र शासन-कार्य में एक प्रयोग केन्प्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है? | उसने यह भी कहा 
हू कि यह समाज का वह रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने का 
अवसर प्राप्त है ओर जिसे बह जानता भी है । है 

४--सीली (8००!०४) ने इसकी परिभाषा दी है कि श्रजातन्त्र बह शासन हे 
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हाथ है! | 

४--डाइसी (00०9) मानता है कि यह शासन का एक रूप है जिसमें 'शासक- 
समुदाय पूरे राष्ट्र का एक काफ़ी बड़ा भाग होता है! | 

६--लिकन ([,[700]7) लिखता है कि 'प्रजातन्त्र बह शासन है जिसमें सम्पूण 
जनता अपनी भल्लाई के लिये »पने हंगा पर अपना शासन-प्रबन्ध करे! । 

७--ए० बी० हाज्न (8. 3. 8]!)) ने लिखा है कि प्रजातन्त्र राजनीतिक 
संगठन का वह रूप है जिसमें लोकमत का प्रभ्॒ुत्व हो! । 

८--सिसिल चेस्टरटन (0९०] (00०8॥०7707) का विचार है कि “प्रजातन्त्र 
का वास्तविक रूप एक शासन है जो जनता के 'सामूह्दिक विचार” के अनुसार होता है 
चाहे जिन साधनों से इसकी स्थापना की जाय । किन्तु इसके लिये यह आवश्यक नहीं 
कि जनता ही शासन का निर्माण करे और कार्य संचालन करे। स्वेच्छाचारी का भी 
शासन हो सकता है और यदि वह सामूहिक विचार के अनुसार है तो वह वास्तविक 
प्रजातन्त्र होगा! | 

६--ञो० सी० एफ़० स्ट्रांग (27०. 0. ४. 8707७) कहते हैं कि 'अ्रजातंत्र का 
यह अथ है कि शाखन जनता की सक्रिय अनुमति पर आधारित रहेगा अ्थोत्‌ जनता 
को अपनी सम्मति तथा अपने मतभेद को निरवबोचन, भाषण और प्रेस आदि छ्वारा 
प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। इस प्रकार श्रजातन्त्र, शासन का वह रूप हुआ 
जिसमें राजनीतिक समाज के अधिक से अधिक व्यक्ति शासन-प्रबन्ध में अपने प्रति- 
निधियों के द्वारा भाग ले सकें जिससे सरकार अपने कार्यों के लिये बहुमत के सामने 
उत्तरदायी रहे | प्रतिनिधि-प्रजातंत्र से जनसत्ता, जिस पर वैधानिक शासन आधारित 
होना चाहिये, सुरक्षित हो जाती है। 
१०--आइस (737706 का कथन है कि “प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग हेरोडोटस के समय 

स शाखन के उस रूप के लिये'होता आ रहा है. जिसमें क़ानून के द्वारा शासनाधिकार 
किसी विशेष वर्ग या वर्गों को नहीं अपितु समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त हैं। इसका 
अथ यह हुआ कि उन समाजों में, जिनमें निर्वाचन प्रणाली प्रचलित है, शासन का 
अधिकार बहुसंख्यक दत्न को हं।ता है क्योंकि उस समाज की इच्छा को समझना कठिन 
है जा एकमत नहीं है ““। यूनानो एक-तंत्र के सामने प्रजातंत्र को बुरा समभते थे क्‍यों 


३० शासनं-यन्श्र 


कि पहला एक व्यक्ति का शासन है और दूसरा बहुव्यक्तियों का । दूसरे वे अल्प-जन-तंत्र 
के सामने भी प्रजातन्त्र को बुरा सममते थे क्‍योंकि अल्प-जन-तन्त्र कुछ ऐसे व्यक्तियों का 
शासन है जिनको अपनी सम्पत्ति या अपने बंश के कारण विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं । इस 
प्रकार प्रजात॑त्र शासन का वह रूप समम्ा जाने लगा जिसमें बहुसंख्यक ग़रीबों का आधिपत्य 
हो और अल्पसंख्यक घनिक वग को श्रत्ञग दिखाने के लिये प्रजा या डिमोस ( [000708 ) 
का प्रयोग सम्पूर्ण जनता के श्र्थ में नहीं किया गया। आधुनिक काल में भी वर्गों! 
((208899) से भेद दिखाने के लिये इसका प्रयोग 'साधारण जनता' (6४868) के लिये 
क्रिया जाता है। किन्तु प्रजातंत्र का प्रयोग वर्गों! और साधारण जनता' के मिश्रित समाज 
में बहुमत के शासन के लिये होना अधिक अच्छा है, इससे कम या अधिक नहीं ।" 


ग्रजातंत्र की परिमाषा की क्लिश्टता 

इन परिभाषाओं से स्पष्ट हे कि अ्रजातंत्र का वास्तविक अथे बताना सरल कार्य नहीं 
है । प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीमेन (9७:77) का यह कथन सत्य जान पड़ेगा कि “यह्द 
जानना कठिन है| कि आज के लोग प्रजातंत्र का क्‍या अथ लगाते हैं। एक ओर तो 
सीली की परिभाषा है जो प्राचीन अथवा अवॉचीन किसी सी शासन के लिये लागू नहीं 
हो सकती क्योंकि कोई ऐसा शासन नहीं स्थापित हुआ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता 
रहा हो | दूसरी ओर सिसिल चेस्टरटन की परिभाषा है| वह तानाशाही को भी प्रजातंत्र 
सिद्ध करता है। मेन और लोवेल तो इसे शासन का केवल एकरूप मानते हैं। इनके 
उत्तर में डिवी ( 700%४6५ ) लिखता है कि “प्रजातंत्र को शासन का केवल एकरूप 
कहना घर को इंटों ओर गारे का भौमित ढाँचा अधवा चर्च को धर्मोपदेशक के चबतरे 
ओर मीनारों से युक्त मवन, कद्दने के समान है ।! बाकर का कथन है कि “अजातंत्र उन 
लोगों का बीद्धिक दृष्टिकोण है जो इस पर विश्वास करते हैं? । 


प्रजातंत्र का श्राब्दिक अथ 

प्रजात॑त्र को समझने के लिये उसके शाब्दिक अ्थे को जानना आवश्यक है । डेमोफ्रेमी 

( )077007909 ) जिसके लिये प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, का शाब्दिक 

अथे इस प्रकार है। डिमोस ([067708 या प्रजा) का अथ है जनता और क्रोदिया 

(07867 या तंत्र) का अस्ुत्व | इस प्रकार भ्रजातंत्र का उस शासन से तात्पय है जिसमें 
जनता का ५भुत्व सर्वोच्च हो । 

ग्रस्यक्ष ओर अभस्यच् प्रजातन्त् 

यदि जनता एके सावजनिक सभा के रूप में एकन्नित होकर शासन-संचालन 

करती है तो ऐसे प्रबन्ध को निर्दोष या प्रयक्ष (0760+) प्रजातन्त्र कहते हैं। यह 

केवल छोटे-छोटे नगर राज्यों में सम्भव है। किन्तु यदि लोग प्रादेशिक राष्यों में 

संगठित हैं तो उनको एक स्थान पर स्वयं उपस्थित होना असम्भव हो जाता है। इसलिये 

निबाचित प्रतनिधि' शासन काय संभालते हैं| जनता के ऐसे शासन को अप्रयक्ष या 

प्रतिनिधि (]737606 ०07 8०9788070907७9) प्रजातन्श्र कहते हें । दहॉयडाउस 


१ ग्राइस “माइने डेमोक्सोज़' जिल्द १ पृ० १३ 
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(+०७४०४७०) का कथन है छि प्रजातन्त्र के अथ के भशन्तर्गत दो वस्तुओं का, जो 
सिद्धान्त में एक हैं, समावेश है या हो सकता है। वे हैं (१) समाज के सार्वजनिक 
जीवन में प्रत्येक साधारण नागरिक का स्वयं भाग लेना और (२) सर्वोच्च जन-सत्ता | 
प्लक्ष प्रजातन्त्र का चलन यूनानी नगर राज्यों में था और वर्तेमान काल में भी स्विट- 
ज़रलंड के कुछ प्रान्तों (097॥078) में भी यह प्रचलित है। आधुनिक काल में 
प्रतिनिधि-प्रजातन्त्र सावंभोमिक हो गया है। केवल द्वितीय महायुद्ध (१६३६-४४) के 
समय में यह ह्ासोन्मुख प्रतीत हुआ था क्योंकि बहुत से प्रजातन्त्र राज्यों को जमेनी, 
इटली और जापान जैसे फ्रासिस्त राज्यों ने पददलित कर डाला था ! किन्तु फिर इसको 
सुअवसर ग्राप्त हुआ है और फ्रांत तथा बहुत से देश मुक्त हो गये हैं। इटली स्वयं 
प्रजातन्त्रात्मक हो गया है और इसका फ्रासिस्तवादी शासन हमेशा के लिये समाप्त हुआ 
जान पड़ता है । जम॑नी भी संयुक्त राष्ट्रों की शक्ति के सामने सर भ्ुकाये खड़ा है । 


0 
प्रजातन्त्र का वास्तविक अथ 


प्रजातन्त्र का वास्तविक अथ सममने के लिये यह जानना आवश्यक है कि इसका 
आधार जन-शक्ति है, इसका श्रथ केवज्ञ जनता की सम्मति, तथा उसका आज्ञापालन 
नहीं हो सकता | इसका अर्थ जनता का शासन काये में सक्रिय भाग लेना है । यह ७सके 
आत्म निणय का समथथकक है । प्रजातन्त्र की माँग है कि जनता जीवन-नाटक की उदा- 
सीम दर्शिका न होकर उसकी संचालिका ओर निमात्री हो | प्रजातन्त्र का आधार जनता 
की इच्छा है जो सम्पूर्ण समाज के हित को अपनी दृष्टि में रखती है । यह सत्य है, 
( जैसा कि ऊपर बाइस ने इंगित किया है ) कि यदि किसी विशेष समस्या पर जनता 
एकमत न हो तो व्यवहार रूप में जनता की राय बहुमत से द्वी जानी जा सकती है । परन्तु 
इसका अथ यह नहीं हे कि यह बहुसंख्यकों के कठोर शासन का रूप हागा या अल्प 
संख्यकों की उपेक्ता की जायगी और वे सदेव विरोधी दल के रूप में रहेंगे। यदि ऐसा 
हुआ तो अ्जातन्त्र साव- जनिक शासन न रह कर स्वार्थी अल्प-जन-तन्त्र में परिवर्तित हो 
जायगा और लोकमत का अस्तित्व उठ जायगा | इसके विषय में लोबेल का कहना है कि 
जातन्त्र में लोकमत को चालक-शक्ति बनने के लिये बांस्तव में साबंजनीन होना चाहिये 
ओर इसके लिये बहुमत ही पर्याप्त नहां हे और न मतैक्य की कोई आवश्यकता है । 
किन्तु मत ऐसा होना चाहिये कि अल्प-संख्यक इसको अपना न मानते हुये भी स्वीकार 
कर सके, डर से नहीं वरन्‌ बिश्वास से । यदि प्रजातन्त्र पूर्ण है तो अल्प-संख्यक द्वारा 


आत्म-समपंण खुशी से होगा? । 
प्रजातंत्र की अन्तिम परिभाषा 


इस विश्लेषण स यह स्पष्ट हो। जाता है कि किस्री अन्य लेखक की अपेक्षा त्राइस 
ओर ० स्ट्टांग के दृष्टिकोण अ्रजातंत्र के वास्तविक अर्थ के अधिक निकट है। इसलिये 
उपरोक्त व्याख्या को हम संक्षेप में इस प्रकार कद सकते हे कि अजातंत्र एक शासन है 
जिसमें जन-शक्ति सर्वोच्च हे; लोग सम्पूर्ण समाज के द्वित के लिये सक्रिय भाग लेते हैं 


'है२ शासन-यन्त्र 


तथा बहुसंख्यकों और अल्प-संख्यक्ों के मतभेद सावेजनिक हित के लिये मिटा दिये 
जाते हैं । 

इस प्रकार प्रजातंत्र को परिभाषा देने के पश्चात्‌ हम उसके गुर्णों तथा दोषों का 
विवेचन कर सकते हैं। प्रो० हानेशा, आाइस इत्यादि लेखकों ने निम्नलिखित गुण बताये हैं । 


प्रजातंत्र के गुण 


यह दिलचरपी! का प्रोत्साइन देता है । सर देनरी मेन ने भी, जो जनता के 
शाक्षन के विरोधी हैं, स्वीकार किया दै कि “यद्द बहुत ही दिलचरप है ।? 

२--इससे “जानकारी” बढ़ती है। फाग्येट (7४2७४) जा इसे “अ्रयोग्यता का मत! 
सममता है, कहता है कि यह जानना आवश्यक है कि जनता क्‍या सोचती है ९ क्या 
सममता है ! क्‍या सहन करती है ९ क्‍या चाहती है ! किससे डरती है! और इसकी 
आकांज्षायें क्या है ? यह सब केवल जनता हूं। स जाना जा सकता है! 

३--यह जनता की इच्छाओं का प्रतिबिम्ध है इसलिये इसमें शासन के और रूपों 
की अपेक्षा क्रान्ति का भय कम हैँ और राज्य के श्राज्ला पाजन की अधिक सम्भावना है| 

४--जनता में अपने अभुत्व की भावना, देश-प्रम का ज!प्रत करती है जो साधारणत: 
किसी और शासन में सम्भव नहीं | इसलिये इसका आधार देश-प्रेम होने के कारण 
सुशासन सुरक्षित रहेगा । ह 

४-“आओर शासन श्रणालियों की अपेत्ता इसमें राष्ट्रीय जीवन का उच्चतम विकास 
हं।ता ६ | प्रजातंत्र का शिक्षात्मक डउपर्यो।गता क प्रति मिल (0(४॥)) का विचार था कि 
सावे जनिक कार्यों में भाग लेने स नागरिकों का द्वादिक आर बाडिक विकास होता है। 
ओर शासन प्रणालियां नागरिक को संकीर्ण हृदय, स्वार्थी, सह्दानुभूतिरधित, विवेक- 
शून्य और निबेल कर दती हैँ । मल के अनुसार प्रशातंत्र दो कारणों स शासन के और 
रुपा से श्रेष्ठ है:--( १) व्यक्ति के अधिकारों और हितों का रक्षा तभी हो सकती है जब 
बह समर्थ हा ओर (२) व्यक्तिगत शक्तियों के प्रयक्ञों की अपेज्ञा सावेजनिक उन्नति चरम 
शिखर को पहुँचती और व्यापक द्वो जाता है । 

६--ओऔर शासनों की अपेक्षा प्रजातंत्र में व्यक्ति के विकास के लिये अधिक अवसर 
प्राप्त होते हैं। इसलिये कम|-कभा यह घार्मिक जोश की दृष्टि स स्वयं एक लक्ष्य समझा 
जाता हूँ किसी लह्ठय का साधन नहीं | डियो का कहना हैं कि “कम से कम सिद्धान्त में . 
प्रजातंत्र खामाजिक संगठन के आदशे के निकट है जिसमें व्यक्ति और समाज एक दूसरे 
के पूरक अंग हैं” “'व्याक्त के अन्दर समाज के हो समान कार्य-प्रशाली है'**** वह 
ससाज का संक्षिप्त संस्करण है अतः प्रत्येक मागरिक स्वतंत्र है और इस सिद्धान्त 
की समानता केवल इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण--प्रत्येक ममुष्य इश्वर का पुजारी दै--ही 
कर सकता है ।' प्रो० जिसने ( 7?/0[, 2/70779:7) भी ऐसे ही उत्तम ढंग से कट्ठते हैं 
कि 'सनुधष्य की आत्मा का सजन विवेक, न्याय, उत्तरदायित्व, नेतृत्व तथा संयम 
के लिये हुआ है, जब ख्तंञता के बिना मनुष्य अपने आधे व्यक्तित्व से 
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शून्य हो जाता है तो पूर्ण प्रजातंत्र, कह आदशे जिसकी प्राप्ति के लिये सामाजिक और 
राजनीतिक प्रयत्न होते हैं, स्वतंत्र स्ली-पुरुषों का एक समाज है जिसमें बे एक ही समय 
परस्पर एक दूसरे के शासक और शासित होते हैं और जानते हुये सब के हित के लिये 
अपनी सेवा अपंण करते हैं 
. ७--प्रो० गानेर (097767) का विचार है कि 'सावेजनिक निर्वाचन, नियन्त्रण 
तथा “३0 कक में दूसरी प्रणाली की अपेक्षा शासन-का्य श्रधिक उत्तमता से संचालित 
होता है? । 
८--लाडे बत्राइस का कथन है कि “व्यक्ति के राजनीतिक मताधिकार ने उसके 
व्यक्तित्व की महत्ता बढ़ा दी है और उसकों कत्तव्य का महान्‌ पाठ पढ़ा कर उसके 
नैतिक दृष्टिकोण को ऊँचे उठा दिया है! । इस अथ में प्रजातन्‍्त्र का आधार बैयक्तिक 
स्वतन्त्रता है जिसके ऊपर शासन-यन्त्र चलता है। न 
५, ६«“प्रजातन्त्र व्यक्ति के कत्तेद्य और उत्तरदायित्व पर आधारित है ओर वह 
इस प्रकार नागरिकता का स्थायी शिक्षण केन्द्र है । 
१०--प्रजातन्त्र में समानता का स्थान है । जैसा कि डाइसी का कथन है “इसमें 
अधिकारों की सबवंव्यापक समानता मिलती है औरं विचारों तथा भावनाओं की पूर्त्ति के 
लिये समान अवसर प्राप्त होते हैं । इस भ्रकार यह कलह, द्वेघष और पक्षपात का विरोधी 
है जो असमानता और पक्तपात के ही परिणाम हैं । 


ः प्रजातन्त्र के दोष 

इन गुणों के होते हुए भी प्रजातन्त्र में कमज़ोरियों और दोषों की कमी 
नहीं है, उनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। टेलीराँ (8)]077%70) ने इसको 
दुराचारियों का कुल्षीन-तन्त्र कहा है। कारलाइल (0&77]6) ने जनसाधारण को “एक 
महान समूह कहा है जिसमें अधिकतर मूख ही होते हैं जो स्वयं अपना शासन चलाने 
में असमर्थ तथा अपने शासक चुनने के अयोग्य होते हैं! । आधुनिक काल में एच० जी० 
बेल्स (3. ५. ए०७।।४) का कथन है कि प्रजातन्त्र के पक्ष के तक पाँच मिनट में 
टुकड़े-टुकड़े किये जा सकते हैं। लूडोविसी (,प्रत07709) का तो यहाँ तक कहना है 
कि “यह सृत्यु को लाने वाला है! | किन्तु प्रजातन्त्रशासन के विषय में ये सब कथन 
तकंपूर्ण नहीं हैं । ये घृणा और पक्षपातपुर्ण अतिशयोक्तियाँ हैं। दोष तो सभ्री शासन 
प्रणालियों में होते हैं इसलिये प्रजातन्त्र भी उनसे मुक्त नहीं। . 


प्रो० हनज्वा द्वारा प्रदर्शित प्रजातन्त्र के संक्षेप में दोष 
प्रो० हनेशा' ने संक्षेप में इसकी निम्नलिखित कमजोरियाँ द्खिलाई हैं :-- 
१--अ्रजातन्त्र सुशासन स्थापित करने में असमर्थ रहा है क्योंकि समाज के 
उत्तम मस्तिष्क वालों को इसमें कार्य करने का अवसर ही नहीं दिया गया। कालोइल 
ने इसे इसलिये बुरा कहा है कि 'शान्त, बुद्धिमान व्यक्तियों की इसमें उपेक्या की गई है 
ओऔर उनके स्थान में “व्यथे लम्बी बातें हाँकने वालों और धूत्तों को बिठाया गया है। 
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४ शासन-यन्त्र 


इसीलिये हार्टमैन (787॥777970) ने इसको “चीखनेवालों, बकवादियों, डँची-ऊँची 
बात करने वालों, चापलूसों और चादुकारों का स्त्रगं! कहा है। गोडकिन (50तीत9) 
के विचार में प्रजातन्‍्त्र का अर्थ है नेता तथा अध्यक्ष के हाथों सत्ता सौंप देना? । जे० 
एस० ब्लेंकी (0. 8. 8!8076) अपने तक में इससे भी अधिक बढ़ जाता है। वह 
कहता है कि 'उश्चाभिलाषी नेता के उत्तेजक शब्दों से, चापलूसों की चिकनी-चुपड़ी बातों 
से तथा राजनीतिक क्षेत्र में नाम कमाने वालों के जाल से मुक्त होकर भी जनता के पास 
उत्तम व्यक्ति को अपना नेता बनाने की न शक्ति रह जाती है ओर न इच्छा? । इन 
४५०४“ बलेध से स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र में शासन-सूत्र औसत बुद्धि वालों के हाथ में 
रहता है । 

२--अजातंत्र एक उत्तम हृढ़ नीति की नींव डालने में असफल रहा है ओर इस बात 
का प्रमाण निम्नलिखित दोषों से मिल जायगा | 

(क) इसमें स्थायी उदासीनता रहती है । 

(ख) इसकी सब से बड़ी कमजोरी अज्ञान है । 

(ग) इसका संचालन नौसिखिये राजनीतिक्ष करते है जिनमें कांये करने को कोई 
विशेष दक्षता होती ही नहीं | 

(घ) इसको आदर्शवाद और कल्पनिक्र सिद्धान्तों से प्रेरणा मिल्षतों है। इसके 
अतिरिक्त यह जोशीले शब्दों और नागों का शिकार हा गया है । 

(कह) यह वीर-पूजा का समथंक है और नेता जनसाधारण को पृज्य मूर्सि हो जाता 
है। यह मूसि-पूजा जनता को आकृष्ट करनेवाली शक्ति पर अवलम्बित है। 

(व) यह परिवत्तनशीज्ञ है अतः अस्थायी है और इसकी शरक्त का अन्दाज़ा भी नहीं 
लगाया जा सकता । इसमें वे व्यक्ति जो श्राज आदर पाते हैं, दूसरे दिन घणा की दृष्टि 
से देखे जाते हैं और झुज्ञा दिये जाते हैं। 

(छ) इसमें अ्रनुत्तरदायित्व की अधिकता रहती है । | 

(ज) लोग आचारकश्रष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि लज्जारहित कुछृत्य करने से नहीं 
हिचकते । उनके सामने स्वेच्छाचारी शासकों का भी सर झुक जाता है | 

(र) लोगों में सम्मान भावना का अन्त हो जाता है। परम्पराओं की उपेक्षा की 
जाती है, माननीय प्रथायें तोड़ दी जाती दे; राष्ट्रीय-जीवन का क्रम टूट जाता है और 
सार्वजनिक जीवन का अंग-विच्छेद कर दिया जाता है। ह 

(व ) यदि लोग इस प्रकार अपने क्रान्तिकारी विचारों को प्रकट कर सकते हैं तो 
इसके विपरीत कभी-कभी वे अनुदारता की सोमा भी पार कर जाते हैं और उनको 
पुराने सार्गे से हटाना असम्भव दो जाता है.। 

(2) इससें असहिष्णुता ओर असंयम की भी बहुत सम्भावना रहती है और 
 बहुसंख्यकों के कठोर शासन का अन्त नहीं मिलता । 

..._ (5) अन्त में, लोगों को सर्वेसाधारण के स्थायी हित से नहीं, किन्तु अपने अस्थायी 
38 ६ शाप द्वितों से प्रेरणा मिलती है। इसलिये इस अथ में वे अदुरदर्शी कह्द जा 
स्र | 
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३--शासन-काय में अधिक हस्तक्षेप होने के कारण ग्रजातन्त्र अपने लक्ष्य तक 
नहीं पहुँच सका। प्रज्ञातन्त्र व्यवस्थापकों को विशेष आदेश देने, प्रत्यक्ष रूप से शासन 
विभागों पर नियन्त्रण रखने तथा निर्णीत मुक़दमों पर फिर से विचार करने पर जोर 
देता हे और देता रहा है । 'पार्लिमेंट” के सदस्य और "“कांभरेसमेन”, स्थानीय समितियों 
के आदेशों, निर्वाचकों के प्रार्थना-पत्रों, चुनाव के लिये कोशिश करने वाले गुप्त दलों के 
विरोधों, जवाबदेही की माँगों तथा चारों ओर से इसी प्रकार के और दस्तक्षेपों से 
परेशान रहते हैं और कार्य-संचालन ठीक से नहीं कर पाते। इसका फल यह होता है 
कि शासन अयोग्य तथा कमज़ोर हो जाता है, राज्य में लक्वा[-सा मार जाता है । 
व्यवस्थापिका भयभीत रहती है ओर किसी प्रकार काल्न-यापन करने वाली हो जाती 
है, कायंकारिणी कमजोर हो जाती है और न्याय-विभाग अन्यायी हो जाता है इसक 

परिणाम होता है पूरी बरबादी । 

४--प्रजातन्त्र में अवज्ञा ओर अराजकता की भी सम्भावना रहती है। मंत्री या 
और पदाधिकारी जनता को अप्रसन्न रख कर नहीं टिक सकते; सदैव आगामी निर्वाचन 
पर अपनी दृष्टि में रखते हें इसलिये अधिक कड़े नियन्त्रण से काम नहीं लेते | परिणाम 
इस ढीलेपन का यह होता है कि प्रजातन्त्र छिन्न-भिन्न हो जाता है। 

४--अजातन्त्र के अन्दर नेतिक पतन भी एक बड़ी मात्रा में वर्तमान रहता है। 
इसमें रिश्वत, दबाब तथा और इसी प्रकार के नीच साधनों से बोट प्राप्त किये जाते हैं । 

इस प्रकार प्रजातन्त्र दृढ़ उद्देश्य शुन्य, ईंष्यालु, विद्वेषी, साहसद्दीन, परिवत्तेन 
शील, अपूर्ण, शिथित्र, अद्रदर्शी, अनिश्चित लक्ष्य वाला, ग़लती पर ग़ल्ती करने वाला 
तथा संकोचशील होता है। इन्हीं दोषों के कारण लोग इसे बुरा कहते हैं । 


ग्रो० गान द्वारा-प्रदर्शित प्रजातन्त्र के संक्षेप में दोष 


हनेशा के अतिरिक्त और लेखकों ने भी प्रजातन्त्र का दोष-दिग्द्शेन किया है । 
प्रो० गानेर ने संक्षेप में निम्नलिखित दोष दिखाये हैं । | 
१--प्रजातन्त्र में “गुण” के स्थान में “संख्या! को अधिक महत्ता दी गई है । जनता 
का बहुमत चाह्दे कितना ही छोटा क्‍यों न हों उप्तका निर्णय क़ानून बन जाता है चाहे 
अल्पमत की राय बौद्धिक, नेतिक तथा आर्थिक दृष्टि से द्वितकर हो । 
२--इसका 'समानता का सिद्धान्त' ग़लत है। इसमें शासन-अ्रबन्ध में भाग लेने 
'की योग्यता के सम्बन्ध सें, सब व्यक्ति आपस में समान सममे जाते हैं। अतः राजकम- 
चारियों के चुनाव और राज्य को नीति निर्धारित करने में सब के मतों का एक-सा 
मूल्य रहता हे । इस प्रकार इसमें विशेष ज्ञान और दक्षता की उपेक्षा होती है | इसीलिये 
इसको नासमझक, अज्ञ तथा अयोग्यों का शासन कहा गया है । प्रो० बार्थज्ञेमी (१?70. 
3%70॥6)6779) कहते हैं कि 'प्रजातन्त्र की कमज़ोरी, शासकों की अयोग्यता, राजकाये 
में नोसिखियेपन की अधिकता, तथा प्रत्येक व्यक्ति की शासन में भाग लेने की योग्यता 
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३६ शॉसनं-यंन्त्र 


के कारण है! । इनके विचार स ओर शासनों की अपेक्षा प्रजातन्त्र में तो विशेषज्ञों की 
ओर अधिक आवश्यकता रहती है, किन्तु मिलते हैं इसमें सब से कम विशेषज्ञ | जेम्स 
स्टीफेन (.977608 950907867 ) का भी यही मत था। उसका कद्दना था कि शासन- 
प्रबन्ध के लिये श्रेष्ठ योग्यता और विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है । 

३--जैसा कि प्रो० ए० जी० सेजविक (!2707. 8608 ए0४) ने कह्दा है प्रजातंत्र 
में ऐसे साधनों का अभाव है जिनसे राजकर्मेचारी उत्त रदायी बनाये जा सके। यह कार्ये 
पदाधिकारियों के सावंजनिक निवौचन, उनके अल्प कार्य-काल तथा पदावर्तन से 
नहीं हो सकता | हाँ उनके कार्य-काल की सुरक्षिता से सफलता मिल्ष सकती है किन्तु 
दीघे कार्य-काल अप्रजातन्त्रात्मक सममका जाता है । 

४--अवातन्त्र हानिकर भी समझा जाता है, समाज को विकासोन्मुख करने के 
स्थान में पतनोन्मुख कर देता है ट्रोट्जकी (7:79॥2300:8) ने तो यहाँ तक कहा है 
कि शिक्षा, साहित्य और कला की उम्नति के भश्रात यह या तो उदासीन है या उसका 
विरोधी है। 

६--सर देनरी मेन ने इसको कमज़ोर साना है।उनका विश्वास है कि'यह 
भविष्य में अधिक काल तक नहीं ठहर सकता क्योंकि राजनीतिक शक्ति टुकड़ों में बँट 
जायगी और भ्रत्येक व्यक्ति को एक छुद्र भाग भिलेगा' | उनका यह भी विचार है कि 
इसमें बौद्धिक विकास अथवा वैज्ञानिक उन्नति नहीं हो सकती क्योंकि यह्‌ अस्थायी तथा 
मूर्खों और अज्ञानियों का शासन होगा । 

७--लेकी (7,८0::४) ने कद्दा है कि यह महादरिद्रों, मू्लों और अ्रयोग्यों का 
शासन है इसलिये यहू और अधिक भयानक है। इसने प्रकृति के नियम--योग्यता 
थोड़े व्यक्तियों में होती है अधिक में नहीं--को उपेक्षा की है। यह स्वतन्त्रता का 
विरोधी है क्योंकि जन-समूह एक शक्तिशाली नेता के पीछे चलने के लिये स्वेदा तैयार 
रहता है और उन थोढ़े से व्यक्तियों का अनुगमन नहीं करता जो सदैष से स्वतन्त्रता के 
समथक रहे हैं । 


फ्रागे (४७777) की आद्योचना 
प्रोफ़ेसर इनंशा और गानेर की आ्रालोचनाओं के संक्षिप्त विवरण के पश्चात्‌ हम 
'फ्रान्सीसी लेखक फ्रागे के बिचारों को भी देख सकते हैं। उसने प्रजातन्त्र को 


अयोग्यता का मत! (2७) 0 7007096/0706) कह्दा है| चूँकि उसका दृष्टिकोश 
अत्यधिक मनोर॑जक है इसलिये उसके विचारों पर हम विस्तारपूबक ध्यान देंगे । 


१--विशेषज्ञता 


“. फ़ागे प्रारम्भ में दी कहता हे कि प्रत्येक कारक्ाने तथा व्यवसाय में सफलता 
प्राप्त करने के लिये योग्य तथा कौशलसम्पन्न कर्मचारियों की आवश्यकता द्वोती है। 
प्राणीजगत में भी भिन्न-भिन्न अंग अपने विशेष कार्यो' ही को करते हैं। इसलिये समाज 
के शासन में भी क्रानून के बनाने तथा फ्रैसला करने के कार्य को विशेषज्ञों ही को विया 


दूसरा अध्याये 
जाना चाहिए। समाज्ञ को प्रकृति के ढंग पर चलना चाहिए जिसकी काय-प 
विशेषज्ञता है। वही समाज अधिक से अधिक उन्नति कर सकेगा जहाँ पूर्णर..............-. 
अ्रम-विभाजन है और प्रत्येक काय का सस्प्रादन विशेषज्ञों (ढरा किया जाता है। इस 

दशा में जन-समूह से यह कद्दना कि (तुम्हारा काम शासन करना, क़ानून पास करना 
ओर उन्हें लागू करना है! उचित न होगा | ' 


, किन्तु आधुनिक राज्यों में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती। वह निर्वा- 
चकरों को चुनती है और ये व्यवस्थापकों का चुनाव करनते हैं। इस प्रकार जनता के ऊपर 
दो 'कुलीन-तन्त्रों' की स्थापना हो जाती है लेकिन इनका चुनाव शासन-कार्य की योग्यता 
पर निभर नहीं । जन-समूह ने यहाँ उस विश्वविद्यालय की भाँति काम किया है जहाँ 
के अधिकारीबर्ग अयोग्य होते हुए भी दूसरों को योग्यता की उपाधि देते हैं। प्रजातन्त्र 
राज्यों की जनता, दीक्षा देते हुए कहती है, 'क्वानून के पंडित, समाज-सुधारक और 
राजनीतिज्न तुम्हें में दीक्षित करती हूँ ।! इसलिये जनता द्वारा किये गये चुनाव में नैतिक 
ओर बौद्धिक अयोग्यों का समावेश “रहता है क्‍योंकि जन-समूह कभी भी सोच नहीं 
सकता, वह केवल मनोभावनाओं से प्रेरित होता है। यह नेतृत्व नहीं कर सकता इसका 
काम केवल अनुगामी रहना है | इसलिये वही लोग चुनाव में सफल होते हैं जो जन 
समूह से मिलते-जुलते हों, और जो उसकी भावनाओं और पक्षपातों को दिल में रखते 
हों। इस भाँति जनता के नेता तथा प्रतिनिधि सर्वोत्तम जानकारी प्राप्त करने के साधन 
हो सकते हैं परन्तु व्यवस्थापक के रूप में 'घुणा के योग्य” होते हैं । 

इसके अतिरिक्त, प्रजातन्त्र कतिम समानता के पक्ष में प्राकृतिक असमानता की 
उपेक्षा करता है । बुद्धि, साहस और योग्यता के लिये यहाँ कोई स्थान नहीं | प्रतिनिधियों का 
काम केबल जनता के विचारों को सब के सामने रखना और डनका समर्थन करना मात्रा 
रह जाता है। वे अपने निवोचकों के विरुद्ध नहीं जा सकते | न उनका स्वय॑ का व्यक्तित्व 
ही रह जाता है और न बे स्वतन्त्र ही रह जाते हें । इसीलिये प्रजातन्त्र राजनीतिज्ञों के 
हाथ का खेल हो जाता है। लेकिन ये राजनीतिज्ञ होते हैं कौन ? ये ऐसे व्यक्ति होते हैं 
जिनकी अपनी कोई राय नहीं होती और न कोई स्वयं का मत होता है। मामूली शिक्षा 
प्राप्त और साधारण बुद्धि के, इन लोगों की भावनायें जनता की भावनायें होती हैं और 
इनका एकमात्र पेशा राजनीति है| अगर इन्हें इस पेशे से वस्ित कर दिया जाय तो ये ' 
भूखों मरने लगेंगे।अतः शिक्षित मनुष्य छरुणा के पात्र होते हैं क्‍योंकि वे स्वतन्त्र _ 
साबित होंगे न कि पराधीन जिन्हें प्रजातन्त्र पसनऋ्ल कर सके। इसीलिये प्रजातन्त्र 
अक्षमता पर जी रही है। फ़ागे के विचार से शासन-कार्य एक कल्ला है किन्तु दुर्भाग्यवश 
इसका सम्पादन ऐसे लोगों के हाथ में हे जो न कला हीं जानते हैं और न विज्ञान ही । 

इस भाँति भ्रजातन्त्र में राज्यकारयों में शरण न पाकर योग्यता ग्रैर-सरकारी 
ओर व्यक्तिगत कम्पनियों का सहारा लेती है। यहाँ डाक्टरों और इज्जीनियरों की 
नियुक्ति उनके राजनीतिक विचारों पर नहीं की जाती । किन्तु सभी सामाजिक कार्यों 


का राष्ट्रीयररण यहाँ भी अयोग्यता को ला देगा और किसी क्षेत्र में भी ममुंष्य स्वाधीन 
न रद्द सकेगा । 
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२--व्यवस्थापक भर क़ानून 


फ्रागे के मतानुसार व्यवस्थापकों को प्रत्येक प्रमुख राष्ट्र के क्वानूनों का ज्ञान 
होना चाहिए | उनके लिये आवश्यक है कि वे अपने राष्ट्र के श्रन्तेंगत रहने वाले मनुष्यों 
के स्वभाव, प्रकृति, मनोभावना, आवजेग, विचार और प्रथाओं तथा परम्परागत रीति- 
रिवाजों से पूर्णतया भिज्ञ हों । उनको संयत हृदय और मस्तिष्क रखना चाहिए | वे ऐसे 
व्यक्ति हों जो लोगों के प्रेम, भय, श्रद्धा तथा छूणा के बड़े पात्र न हों, तभी वे न्‍्यायपूर्ण 
ओर पक्षपात-रहिंत हो सकते हैं। किन्तु प्रजातन्त्र सें इन सभी गुणों का अभाव रहता है 
ओर व्यवस्थापकों में अयोग्ववा और अज्ञानता का आदर किया जाता है। इसके 
परिणाम-स्वरूप हमारे कानून केवल विशेष परिस्थितियों तथा समय के लिये होते हैं । 
ब्यवस्थापिका रूपी कारखानों में कवल नवीनतम सामयिक वस्तुश्रों का उत्पादन होता है। 


३--कार्यकारिणां 
केवल इतना हो नहीं, अयोग्यता शेष कार्यों में भी पाहइ जाती है। कार्यकारिणी 
का सारा काम नौसिखियों द्वारा किया जाता ६। भ्रजातन्त्र की कार्यकारिणी सें 
शिक्षा-मन्त्री, वकील होता है, उद्योग-व्यवसाय का मन्त्री लेखक, युद्ध-मन्त्री डावटर और 
जले सता-विभाग पत्रकार के सिपुद किया जाता है। इस भाँति यह कथन कि 'आवज़रश्य- 
कता यणितज्ञ को थी आ२ पद नृत्यकला प्रवाण की दिया गया! किसी दूसरे शासन की 
अपेक्षा अजातन्त्न पर हो लागू द्वाता है | 


४--न्याय-विमाग 
इसी अकार की अयोग्यता नन्‍्याय-विभाग में भी पाई जाती है ॥ न्यायाधीश रबतन्त्र 
न होकर एक दूपित प्रणाली का अंगमात्र होता हैँ | न्याय के लिये आवश्यक है कि 
न्‍्यायकारी अपने आत्मा के आदेशों को मान सके। किन्तु यह नेतिक स्वतन्त्रता चुने हुए 
न्यायाधीशों में कैसे पाई जा सकती दे ? “पंच भी उस अनभ्यस्त नट की तरह है जो 
अपने ही जालों में फंस जाता है |”? 


५--प्रथायें ओर सदाचार 


प्रजातन्त्रात्मक राज्य सें श्रयोग्यता संक्रामक रोग साबित हुई है। इसका प्रभाव 
फेवल राज्य और उसके शासन-विधान पर द्वी न पढ़ कर जाति की समस्त प्रथाओं तथो 
सदाचारों पर पड़ा है । हमारी कमी और कमजोरी की जड़ आन्त धारणा, भूल और 
योग्यता की उपेक्षा है। अगर शिष्य अध्यापकों का निरादर करते हैं, नवयुवक बृद्धों की 
उपेक्षा करते हैं, पत्नियाँ पतियों का आदर नहीं करती, अनागरिक नागरिकों की भरद्धा 
नहीं करते, अभियुक्त न्यायाधीशों सं नहीं डरते और लड़के माता-पिता की उपेत्षा करत 
हैं तो इसका कारण यद्द है कि योग्यता का सिद्धान्त लुप्त दो गया है। आज इहसारे 
राज्य का ही आधार योग्यता की उपेक्षा और अयोग्यता का आदर है। हम आज 
अयोग्य के नेतृत्व ओर शासन की उत्कट अभिल्षाषा करते हैं । 


अभककक 
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६--परिवार और स्कूल 

इसके बाद फ्रागे महोदय का ध्यान प्रजातन्त्र में पारिवारिक जीवन की 
अयोग्यता और सामाजिंक सम्बन्धों की अनुपयुक्तता की तरफ़ जाता है। परिवार में 
सर्व प्रथम, नवीनता का आभास हमें ख्त्रियों द्वारा समानता की माँग में दिखाई देता 
है। इसके परिणाम-स्वरूप स्तियाँ पुरुषों का अनादर करने लगी है। खस््रियाँ बुद्धि में 
पुरुषों के बराबर हो सकती हैं किन्तु पारिवारिक जीवन में श्रम-विभाजन दोनों की 
योग्यया पर आधारित है | इसका कुछ ख्याल न करके लड़कों को शिक्षा दी जाती है 
कि वे अपने माता-पिता की उपेक्षा करें। उनको परिवार और वंशागत परम्पराश्रों से 
अलग कर दिया जाता है | सुकरात के विचारों का समर्थन करते हुए फ्रागे महोदय कहते 
हैं कि “प्रजातन्त्र नीम हकीम और बच्चों को चुराने वाला है । यह बच्चे को परिवार 
से अलग कर उसे इतनी दूर ले जाता है जहाँ उसे अपने घर के आदमियों को देखने 
का अवसर न मिले। वहाँ उसे विचित्र भाषायें पढ़ाई जाती हैं, व्यायाम कराये 
जाते हैं और उसके मुँह को रंग कर अजीब वस्त्र पहना दिये जाते हैं। उसे नट के 
कास में निपुण कर दिया जाता है और इस योग्य बना दिया जाता है रि वह समाज 
में आकर अपने फ़रन से लोगों को बहला सके” । इस प्रकार बच्चे अध्यापकों को 
धनिकम्मा? और प्राचीन” समझने लगते हें किन्तु वास्तव में अध्यापक स्वयं 'प्रजातन्त्र के 
गुलाम' हैं। शिक्षा ने भो एक दूसरा ही रूप धारण कर लिया है। ज्यादा ज़ोर प्रति- 
योगितात्मक परीक्षाओं पर दिया जाता है जिसके परिणाम-स्वरूप लोग बग्रेर सममे-बुमे 
पुस्तकीय ज्ञान को रट लेते हैं और चोज़ों के महत्व को न समझते हुए भी परीक्षाओं में 
सफल्न होते हैं । इस प्रकार आज की परीक्षा भी योग्यता को समाज से वहिष्कृत करती 
है और फ़रागे गये के साथ स्त्रोकारं करता है कि वह किसी भी प्रतियोगितात्मक 
परीक्षा में सफल नहीं हो सका | इसो भाति वृद्ध-जन भी घृणा के पात्र हो जाते हैं क्‍योंकि 
वे पराम्पराओं के समर्थक होते हैं जिन्हें प्रजातन्त्र घृणा की दृष्टि से देखता है। यहाँ 
श्रद्धा और अनुराग को स्थान न मिलकर भक्ति और आवेग का बोल-बाला रहता है 
क्योंकि जन-समूह कभी भी श्रद्धा नहीं कर खकता यह केबल आवेंग, जोश और 
धर्मान्धता के आगे ही आत्म-समपेण करता है । 


७---चरित्र । 

. अयोग्यता ने समाज के चरित्र को भी प्रभावित किया है! नम्नता के लिये यहाँ 
कोई स्थान नहीं क्योंकि दूसरों का आदर करना असमानता का द्योतक श्रतीत होता 
है और इसलिये अग्रजातन्त्रात्मक है। इसीलिये अशिष्टता श्रजातन्त्रात्मक है। विभिन्न 
पेशों में भी ज्ञान और योग्यता की अपेक्षा चालाकी और मक्कारी का आदर होता है 
ओर अध्यापक परीक्षक ही रहना चाहता है। यह स्वाभाविक ही है क्योंकि परीक्षा 
लेते हुए वह दूसरों की समालोचना करता है और पढ़ाते वक्त उसी की समालोचना 
होती है । 

संक्षेप में, प्रजातन्‍्त्र ऊपर से नीचे तक अयोग्यता और अज्ञानता से पूण हे। 
इसलिये फ़ाग्येट 'कुल्ाान-तन्त्र! का सप्रथेन करता है क्रि्छु यह कुत्ोन-तन्त्र! घन ओर 


8० शांसन-यन्त्र 


वंश का न होकर योग्यता का होना चाहिए। इसमें राज्य के ऐसे लोगों को रहना 
चाहिए जो चरित्र और योग्यता में सवश्रेष्ठ हों । 
इन्हीं उपरोक्त कारणों से फ्ागे प्रजातन्त्र को अयोग्यता का मत” कहता है? । 


प्रजातन्‍त्र की असफलता पर राम्जम्योर के विचार * 


हमारे समय में भो प्र तातन्त्र के विरुद्ध एक प्रकार की प्रतिक्रिया का जन्म हुआ 
है। विभिन्न देशों में तानाशाहदी की उन्नति इस प्रतिक्रिया का जीता-जागता प्रमाण है।' 
इससे €पट्ट है कि लोगों का विश्वास ग्रजातन्त्र से हटता जा रहा है| अ्रतः हमारे लिये 
आवश्यक हो जाता है कि हम उन आधुनिक लेखकों के विचारों पर ध्यान दें जिन्होंने 
प्रजातन्‍त्र की असफलता के कारणों को सममने का प्रयत्न किया है। उनमें से राम्जे- 
म्यर एक हैं जिनके विचार निम्नलिखित हैं *:-- 
प्रथम विश्व युद्ध (१६१४ १८) में मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य 'संसार को प्रजातन्त्र के 
लिये सुरक्षित! बनाना था; किन्तु आज इंगलेण्ड में ही पालिमेंट की प्रतिष्ठा और सत्ता को 
बड़ी शीघ्रता से गुप्तरूप से क्षति पहुँच रही है। प्रजातन्त्र के विरोधियों की आलोचना 
तीन रूप अहणण करती है । 
१--अजातन्त्र में वाद-विवाद की प्रशल्ी सुस्त और अनिश्चित रहती है जिससे 
तत्पर और निश्चित निशंय असम्भव हो जाते हैं। इसलिये यह्‌ अच्छा होगा कि सारी 
१ संयुक्त-अमेरिकन-राज्य, क्रान्स, स्विट्जरलैंड, कनाडा, आ्रष्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 
में प्राप्य प्रजातन्‍्त्र के व्यावहारिक दोषों .के लिये ब्राइल की |(००१७०४७ ]007706780/08, 
५०). [[ 9. 248, देखिये । 
अपनी अमेरिकन कामनवेल्थ! ((806ल्‍8080 (०७४००-७०४।४) जिल्द २ पृष्ठ 
६०३-६२१ में वह कह्दता है कि क्षेटों से केकर आज तक के राजनीतिक दाशनिकों ने प्रजातन्त्र 
के निम्नलिखित दोष दिखाये हैं :-..- 
१--विशेष अवसरों पर कमजोरी | तत्परता तथा निर्णय से काम ने कर सकना | 
२--श्रस्थिरता और चंचलता, मतों का प्राय: जदलना और राज्य कार्य तथा अफसरों 
की अत्यधिक तबदीली | 
३--आन्तरिक मतमेद, सत्ता का उल्लंघन, ईसा के अयोग का अराजकता और सैनिक- 
शासन में समाप्त होना | 
४->समानता की इच्छा और महानता को न बर्दाश्त करना | 
५--बहु-संख्यकों का अल्प-संख्यकों पर अ्रन्याय | 
६इ--नवीनता से अत्यधिक प्रेम जिसके फलस्वरूप पुरानी संस्थाओं और प्रथाओं को 
बदलने की उत्कट अ्रभिलाषा | 
७--अज्ञानता और मूर्खता, जिससे वक्ता लोग जनता को उकसा कर और आवेग में 
लाकर आसानी से धोखा दे सकते हं और उन्हें बेवक़ुफ़ बनाते हैं । 
ब्राइस की सविस्तर टिप्पणी के लिये कृपया पुस्तक ही को देखिये। 


5 शस्ज्रेम्योर लिखित [8 0000007809 & एक]079 ? पृष्ठ १४-२० | 
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शक्ति को एक योग्य पुरुष के हाथों सांप दी जाय जो अपने निर्णय द्वारा काय करने 
से घबड़ाये नहीं। उसे अधकचरे राजनीतिज्ञों की आलोचना से भी स्वतन्त्र होना 
चाहिये इस पर राम्जेम्यार का प्रश्न है कि क्या यह योग्य पुरुष अनुत्तरदायी अधिकार 
से दूषित नहीं हो जायगा ९ क्या इससे लोगों की आत्म-निभेरता और मौलिकता का 
हास नहीं होगा ९? क्‍या निरंकुश शासक के अच्छे शासन की अपेक्षा लोगों द्वारा 
दोषपूर्ण शासन, जिसमें वे उत्तरदायित्व सीख सके अच्छा नहीं है ? ,निरंकुश शासक 
का उत्तराधिकारी कैसा होगा यह कौन जान सकता है ९ 

, २--असंख्य निवौचक समुदाय उन जटिल अश्नों को, जिन पर उनकी साय ली 
जाती है कदापि नहीं समझ सकता | इस दलील में कुछ तथ्य मालूम पड़ता है किन्तु 
यह कैसे माना जा सकता है कि हिंसा के बल पर राज्यशक्ति प्राप्त करने वाज्ञा बलोन्मत्त 
राजनीतिक दल ( जैसा कि हमने आधुनिक तानाशाहियों में देखा है ) अधिक बुद्धिमान 
होगा ? वास्तव में प्रजातन्त्र का अभिप्राय है कि निर्वांचक सर्वश्रेष्ठ और योग्य प्रति- 
निधियों को चुनें। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो दोष प्रज्ञातन्त्र के यन्त्र का है, 
प्रजातन्त्र का नहीं । 

३--दलबन्दी से राष्ट्र की एकता का हांस होता है। किन्तु इसके निवारण के 

लिये एक दल द्वारा शासन का समथन किया गया है। क्या दवा मज़े से भी बुरी 
नहीं है ९ | 

: इस प्रकार राम्ज़े म्योर यह कहकर समाप्त करते हैं कि इन सब दोषों के होते हुए 
भी आदेश द्वारा शासन की अपेक्षा वादविवाद द्वारा शासन कहीं ज्यादा अच्छा है। 
परिवतेन प्रजातन्त्र के यन्त्र में होना चाहिए। प्रजञातन्त्र के विरुद्ध प्रचल्चित असन्‍्तोष 
के मुख्य तीन कारण हैं :-- 

हे १--अच्छे नेतृत्व का अभाव--साधारण योग्यता के लोग अधिकार प्राप्त कर 
लेते है ; 
२--निर्वीचकों की सावेजनिक विषयों के प्रति उदासीनता और 
३--पार्लिमेंटरी बादबिवाद की स्पष्ट असारता ( क्‍योंकि प्रायः सभी लोक-सभायें 
गपबाज़ी के स्थान मात्र हो गई हैं ) । 

, किन्तु ये सभी असन्तोष प्रजातन्त्र के विरुद्ध नहीं हैं; ये केबल प्रजातन्त्र को 
संस्थाश्रों के विरुद्ध है जिनके द्वारा प्रजातन्त्र व्यावहारिक रूप में आता है। पार्लिमेंट के 
कार्यों का संगठन इस प्रकार होता है कि योग्य पुरुष उधर आकषित ही नहीं होते । 
इसलिये प्रज्ञातन्त्र में योग्य पुरुषों का अभाव नहीं है, आवश्यकता केवल इस बात की 
है कि चुनाव के नियम तथा कार्यप्रणाली को इस भाँति बनाया जाय कि योग्य पुरुष 
इसकी ओर आकर्षित हों | दलों के अधिष्ठाता भी प्रायः ऐसे आदमियों को चाहते हैं 
जो स्वतन्त्र बिचार के न होकर उन्हीं की हां में हाँ मिलाये । इसीलिये सारी ख्तराबी है। 
निवोचक्ों में भी उत्तरदायित्व की भावना जागृत करने के लिये चुनाव प्रणाली में परि- 
बतेन होना चाहिए । इसी तरह वाद्विवाद द्वारा शासन को वास्तविक बनाने के किये 
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कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं । विशेषकर राम्जे म्योर' चुनाव प्रणाली में ऐसा परिवर्तन 
चाहते हैं जिससे (१) वे लोग जो देश में अ्रल्प संख्या में हैं पार्लिमेंट में बहुसंख्यक 
होकर अपनी तानाशाही न स्थापित कर सकें; (२) प्रतिष्ठावान तथा विख्यात लोग पार्लि- 
मेन्ट के सदस्य हो सके; (३) दल्बन्दी की तीत्रता कम हो; और (४) शत्येक वोट 
मताधिकारियों के दृष्टिकोश का भल्ती भाँति प्रतिनिधित्व कर सके | राम्ज़े म्योर की राय 
में 'समानुपातिक निवोचनों (?707074079! ॥899788676&007)) के किसी भी 
रूप से इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। 
आधुनिक अजातन्तों को असफलता पर डाक्टर बेनीज़ (707. 807प78) का विचार 

डाक्टर बेनीज़* ने प्रजातन्त्र की असफलता के कारणों को चार वर्गों" में इस 
प्रकार रक्खा है :--- 

१--साम्यवाद ने १६१४-१८ के युद्ध को प्रजातन्त्र का युद्ध न समझ कर श्रमिकों 
के शोषण पर आधारित सध्यसवर्गं के दो विपक्षी दलों का युद्ध समझा था | उसका 
विश्वास था कि यह युद्ध दलित-राष्ट्रों के अधिकार और नन्‍्याथ के लिये नहीं लड़ा गया 
था | इसीलिये प्रत्येक देश में सामाजिक क्रान्ति कराने का प्रयत्न ही साम्यवादी दलों 
की युद्धोत्तर नीति रही है । 

२--आर स्भ से ही फ्रासिस्तवाद ने प्रजातन्त्र बिरोधी नीति का पालन किया और 
सभी अलुदार शक्तियों को अपनी और आकर्षित किया। इसने राष्ट्रीयता के जोश को 
बढ़ा कर मध्यमवर्ग वालों को साम्यवाद की सामाजिक क्रान्ति के विरुद्ध अपने पक्ष में 
कर लिया | 

३--व्यक्तिगत प्रजातन्त्रों के दोष, कमजोरी और राज्नती | इनमें (अर) दलब्रन्दी 
की ज्यादती, इसकी त्रुटियाँ श्र श्रद्योक्ति; (ब) संकटकाल में प्रजातन्त्रात्मक शासन की 
सुस्ती और अयोग्यता तथा तत्पर और निश्चित निर्णय की आवश्यकता के वक्त इनका 
अभाव; (स) दूषित दलबन्दी से प्रभावित कर्मचारी बर्गे का पक्षपात, उनकी अयोग्यता 
तथा घूसखोरी; और (व) प्रजातन्त्र के नेताह्ों की अयोग्यता, साधारण बुद्धि और 
त्रुटियाँ, प्रमुख हैं । 

४--पश्चिमी यूरोप के प्रजातन्त्रात्मक राज्यों की व्यक्तिगत तथा अन्‍्तराष्ट्रीय 
महासभा में युद्धोत्तर वेदेशिक लीति की ख्ामियाँ भर त्रुटियाँ | 

इन कारणों में से तीसरे और चोथे से हमारा प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध है| प्रजातन्त्र 
के ये दोष अब भी पाये जाते हैं | हम देखते हैं कि डाक्टर बेनीज़ ने दूसरे लेखकों द्वारा 
दिखाये गये दोषों को केवल मान लिया है । उन्होंने प्रजातन्त्र में एक ओर अपसानजनक दोष 
निकाला है । यह, प्रजातन्त्र की फायरता है। जहाँ कहीं मी शक्तिशाली तानाशाही ने इसे 
निर्णयपूर्वक डराया वहीं प्रजातन्त्र पीछे हट गया है। प्रजात॑त्र केवल देखने में ही शक्तिशाली 


१ रैज्ज़े म्योर कृत 'इज़ डेमोक्रेसी ए. फ़ेलियर !' पृष्ठ २६-२७ | श्रंग्नेज़ी प्रजातन्त्र की 
सविस्तार आलोचना के लिये ऋषपया देखिये (०७9 शिग्रह्डो&एत 78 (४076778७0, ?! (87999 
रण) 

२ डाक्टर बेनीज़ '00.300०7%०५ 70399 कप 70:%०४7०क,' पूँड *+६-९१ | 
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थे, वास्तव में असावधानता, नैतिक कमज़ोरी, ऐक्य की कमी, स्वार्थी अहंबाद और 
निबलता के शिकार है। रहे थे । वे आपत्तिकाल में अपनी रक्षा तथा एक दूसरे की 
सहायता करने को तैयार न थे । 


प्रजातन्त्र पर दूसरे आरोप और उनका उत्तर « - 


अन्त में हम इस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि आधुनिक युग में श्रजातन्त्र को 
लक्ष्यहीन, अयोग्य और आर्थिक दृष्टिकोण से अनुचित कहा गया है। पहले आरोप 
का उत्तर लाड हैलीफ़ाक्स (],07:0 ॥9]795), ( जिन्हें हम हिन्दोस्तान में लाड्ड 
इरबविन के नाम से जानते हैं) ने दिया है। उनका कहना है कि प्रजातन्त्र 
कदापि लक्ष्यहीन नहीं है। इसका लक्ष्य शासन के सभी रूपों से अच्छा है ओर यह 
स्वतन्त्र व्यक्तियों का विकास है। अयोग्यता के आरोप के उत्तर में सर विलियम 
बेवरिज (87 ए!॥977 :5०ए०7४१2०) कहते हैं. कि अ्रजातन्त्र में योजनायें उतनी 
ही सम्भव हैं जितनी किसी अन्य प्रकार के शासन में । तीसरे आरोप के विरुद्ध 
मेजर एटली ()(8]07 20069) का दावा है कि पूजीवादी अजातन्त्र में लोगों को 
अवसर की समानता नहीं प्राप्त होती, किन्तु प्रजातन्त्र तो केबल राजनीतिक साधन है 
जिसके द्वारा आर्थिक समानता प्राप्त की जायभी । 

प्रजातन्त्र के ये गुश-दोष जिन पर हम विचार कर चुके हैं केवल प्रतिनिधि 
प्रजातन्त्र के गुण-दोष हैं । यद्यपि व्यापक दृष्टि से इसमें प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के गुश-दोष 
भी आ जाते हैं फिर भी स्पष्टता ओर आसानी के लिये हम श्रत्यक्ष अजातन्त्रों के गुणों 
तथा दोषों का विवरण नीचे देते. हैं :-- 


प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के गुण 


१--प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का पहला और सबसे बड़ा गुण शासनकाय की उस शिक्षा 
ओर अनुभव में है जिसे प्रत्येक नागरिक प्राप्त करता है| वह ।जीवन की समस्यायों के 
सम्पंक में आता है और अपनी जाति तथा देश की सेवा के लिये क्रियाशील और 
निर्मोणशशील नागरिक के रूप में तेयार होता है । 

९--प्रत्येक प्रस्ताव पर सावजनिक रूप से बहस हो जाने के पश्चात्‌ सभी पास 
किये गये क्नानून हितकर और युक्तिपूर्ण होते हैं | चँ कि क्रानून सभी लोगों की राय से 
पास किये जाते है इसलिये उनके उल्लंघन की सम्भावन। नहीं रहती । 

३--एक वर्ग द्वारा क्रानून बनाने और अत्याचार करने के अवसर भी बहुत कम 
दो जाते हैं क्योंकि सभी लोग आसानी से अल्प-संख्यकों द्वारा धोखे में नहीं डाले जा 
सकते । 

४--प्रजातन्त्र हमेशा प्रभुत्व की अपेक्षा स्वतन्त्रता को पसन्द करता है| यह 
हमेशा स्वाधीनता की स्वच्छ वायु का सेवन करता है और सत्ता द्वारा दूषित 
वातावरण में दम नहीं घुटाता । चे कि इसकी उन्नति व्यक्तियों पर निर्भर हे इसलिये यहाँ 


च् श्र 


व्यक्तित्व-विकास का अबसर मिलता दे । । 


आल 
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४--अन्त में, अत्यक्ष प्रजातन्त्र में मनुष्य के व्यक्तित्व से बहुत सी आशार्यें की जाती 
हैं। क्योंकि प्रत्येक नागरिक को समस्यायों को समभने के लिये योग्य, बुद्धिमान तथा 
तत्पर रदना आवश्यक है । इस प्रकार यहाँ उत्तरदायित्व की भावना भी जागृत होती है । 


प्रस्यक्ष प्रजातन्त्र के दोष 

किन्तु उपरोक्त अच्छाइयों के अलावा भ्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के कुछ दोष भी हैं ।* 

१--चूँ कि लोग श्रपीलों और मनोभावनाओं से ज्यादा श्रेरित होते हैं इस लिये 
उनके जोश और सनक से खतरे का अन्देशा रहता है। लोग म्कूठी प्रतिज्ञायों 
ओर ग्रलत प्रचार के शिकार बनते है । तक के लिये कोई स्थान नहीं रहता और समुदाय 
प्रवृत्ति (4670 4080700) शक्तिशाली हो जात, है । जनसमूह भेड़ों के कुए्ड की तरह 
व्यवहार करता है । इसीलिये बके (3070:6) ने कद्दा था कि “पूर्ों प्रजातन्त्र संसार 
की सबसे निलेज्ज और सबसे निडर वस्तु है ।?*९ 

२--समानता के श्ावेश में धनिक्रों और प्रतिष्ठावान पुरुषों के साथ अन्याय हो 
जाने की सम्भावना रहती है | इस मानी में प्रजातन्त्र औौसत दर्जे के श्रादर्मियों का 


१ प्रजातन्त्र के इन सभी दोषों को स्विज़रलैण्ड ने झूठा साबित कर दिया है। वहाँ 
दोनों रूप में प्रजातन्त्र सफल रहा है | इसका कारण ब्राइस इस प्रकार देते हैं ;...- 

(श्र) वहाँ के 'कम्यून' ने आदि काल से डी लोगों को स्वशासन की कला में शिक्षा दी है | 
वहाँ के लोग स्थानीय कार्यो में दिलचस्पी ही नहों लेते परन उन्हें अच्छे से अच्छे दंग 
से करने का प्रयक्ष करते हैं | 

(ब) सामाजिक समस्याओं में इस प्रकार की दिलचरगी होने से वहाँ के लोग अच्छे और निर्माण- 
शील नागरिक ही नहीं हुए, बरन्‌ वे देशभक्ति और नागरिक कर्तव्यों की भावना से 
आतप्रोत भी हैं। 

(सं) लगातार स्थानीय स्वशासन होने के कारण लोगों में राष्ट्रीय चेतना और जायति झा राई 
हे। यह चेतना वहाँ के राष्ट्रीय मस्तिष्क और चरित्र की एक अंग सी बन गई है| यही 
कारण है कि इतना जातीय और. साम्प्रदादिक मेदभाव के होते ुए मी बहां की राष्ट्रीय 
एकता में कोई कमी नहीं आई हे । 

(द) आर्थिक श्रसमानता के अ्रभाव से वहाँ पूँजी और भ्रम के झगड़े नहीं हुए हैं । चूँकि. 
अधिकतर लोगों की जीविका-निर्वाह का साधन खेती ही है इसलिये वे लोग स्वभावतः 
शान्ति के पर में हैं और क्रान्ति नहीं पसन्द करते | 

(इ) राजनीतिश दलबन्दी का उस देश में अ्रभाव रहा है। इसलिये वहाँ वक्ताओं और पेशेवर 

राजनीतिशों की अधिक नहीं चली है क्योंकि वे लोगों के मनोभावनाओं और आवेशों 

से नाजायज़ फ्रायदा उठाने में असमर्थ रहे हैं । 


>- 379०७ 00600 [0077007806४७, 99. 498 -..50]. 
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समथन करता है और गुणी तथा असाधारण थोग्य पुरुषों की उपेक्षा करता है। इस 
नीति का बुरा प्रभाव जाति की उन्नति पर पड़ता है | 
३--केवल संख्यासात्र पर ज़ोर देने से खारा राजनीतिक और सामाजिक जीवन 
बरबाद हो जाता है | तक ओर बुद्धि के स्थान पर अज्ञानता का प्रभाव वढ़ता है और 
चरित्र तथा उत्तरदायित्व का स्थान अशिष्टता द्वारा ले लिया जाता है। इस वातावरण 
में स्वतन्त्रता का अथ नियन्त्रण का अभाव हो जाता है और यह उच्छ'खलता 
'का रूप अहण कर लेती है । 
४--जोश ओर दलबन्दी के कारण प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र अयोग्य ही नहीं वरय्‌ 
अस्थिर और क्षण॒-स्थायी भी हो जाता है। जनता अवसरवादी और स्वार्थी नेताओं के 
प्रभाव में आकर राज्य के हित को भूल जाती है | इस भाँति राज्य के हित को सदैव क्षति 
पहुँचती रहतों है और राज्य के अन्तगंत रहने वाले व्यक्तियों के उन्नति की कोई 
आशा दृष्टिगीचर नहीं होती । ह 


तीसरा अध्याय 
प्रजान्तत्र ओर लोकमत 


ब्रायन्द (80४ 5 7]५]) महोदय के प्रजातन्त्र पर विचार 


पिछले अध्याय में हमन देखा हैं क प्रजातन्त्र बह शासन है जिसमें जन-सत्ता 
सर्वोच्च होती है, जनता सावेजनिक हित के कार्यों में सक्रिय भाग लेती है और बहुमत 
तथा लोकमत के अन्तर सर्वसाधारण के द्वित के लिये समाप्त कर दिये जाते हैं। इसको 
भली भाँति समझने के लिये आवश्यक है कि हम कुछ और अधिक विचार करें | 
ब्रायन्ट' महोदय ने कट्दा है कि मनुष्य एक चेतन प्राणी है। उसकी अपनी आवश्य- 
कतायें होती हैं और वह सुख-दुःख तथा आशा-अआकांक्ता का अनुभव करता है। उसकी 
आवश्यकतायें तीन प्रकार की हैं | सर्व प्रथम शारीरिक आवश्यकतायें हैं जैस भोजन 
वस्र, आश्रय तथा सुरक्षा, दूसरी मानसिक हें जिनमें चलने किरने, बोलने सुनन ओर संसंगे 
स्थापित करने की स्व॒तन्त्रता है । अन्तिम आवश्यकतायें आत्मिक हैं जो उसकी अध्या- 
त्मिक उन्नति में सहायक हूं।ती है। इस अक्ार को आवश्यकताओं में धार्मिक स्वतंत्रता 
ओर देशभक्ति है। इनके लिय मनुष्य अपना दूसरी आ्रावश्यकताओं का बलिदान तक 
कर सकता है । इस प्रकार आ्रायन्ट भद्दादय का विचार है कि भ्रजातंत्र शासन का वह 
रूप है जिसमें उसके अन्तर्गत रहने वालों को तीनों प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण 
करने का समुचित अवसर आप्त हो । प्रजातन्त्र के अतिरिक्त किसी दूसरे शासन-रूप 
में यह तीनों कभी भी एक साथ नहीं पूरी हो सकी दै। 


प्रजातन्त्र के भर्थ पर बेसेट (8885877) महोदय के विचार 


बैसेट* महोदय ने श्रजातन्त्र के अथ को और भी सरल बनाने का प्रयत्न किया 
है। वे कहते हैँ कि श्राय:ः सभी शासन सावेजनिक हैं तथा सर्बंसाधारण के हित के लिये 
हैं किन्तु उनमें से सभी जनता द्वारा धंचालित नहीं हैं। यह बात प्रजातन्त्र के दृष्टि 
कीण स भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण है परन्तु यहाँ भी हम कठिनाइयों से मुक्त नहीं हैं. क्योंकि 
संभव है कि प्रत्यज्ष शासन भी वास्तावक रूप में प्रजातन्त्रात्मक न हो सके | शासितों 
की स्वीकृति केवल नाममात्र के लिये हो सकती है और इस पर भी वह सब की नहीं 
हं।ती | प्रतिनिधियों में भी मतभेद हो सकता है और ऐसे अवसर पर निर्णय बहुमत 
द्वारा किया जाता है । इससे प्रकट है. कि प्रजातन्त्र न तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष शासन है 


-िरमाकइटरीला+पॉर५ साकार पककांबबमकसा+ 
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ओर न यह ऐसा ही शासन है जो जनता की राय से होता है। इसको बहुमत-द्वारा 
शासन कहना भी ठीक न होगा। वास्तव में ग्ज्ञातन्त्र एक शासन-प्रणाली है जिसमें 
प्रत्येक नागरिक को अवसर मिलता है कि वह बादविवाद में भाग लेकर समस्याओं पर 
स्वतः ऐसे सममोते को निकाल सके जो समाज के लिये हितकर सिद्ध हो । यह व्यवहार 
रूप में विवाद और सुलह द्वारा सममौता प्राप्त करने का निरन्तर प्रय्न है। 


प्रजातन्‍्त्र के मुख्य सिद्धान्त 

इस परिभाषा से प्रजातंत्र के निम्नलिखित सिद्धान्त निकलते हैं । 

१--यह आवश्यक नहीं कि शासन-प्रबन्ध में राज्य के सभी व्यक्ति भाग ले' 
परन्तु सब को भाग लेने का अवसर अवश्य मिलना चाहिये । | 

२--राज्य के अन्तंगत व्यक्तियों की स्वीकृति निष्क्रिय नहीं होनी चाहिये। उन्हें 
क्रियात्मक ढंग से विचाये विषयों के निर्णय में भाग लेना चाहिये । 

३--जनता की स्वीकृति का अथ है जनता का सहयोग, जिसके द्वारा सर्बेसाध।रण 
की अधिक से अधिक लाभदायक समस्याओं पर सममोोता हो सके । इसका वास्तविक 
अभिप्राय मतभेदों को समझ कर एक सममोता प्राप्त करना है । 

४--इसका अथ्थ यह है कि बहुसख्यकों का निर्शय केबल उन्हीं के हित के 
लिये न होकर सर्वेसाधारण के हित के लिये हो । ' 

४--क्रेवल सावभौमिक मताधिकार के सिद्धान्त पर मत देना ही पयाप्त नहीं 
है। यह अधिकार तो तानाशाही राज्य भी दे सकते हैं।. प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली का मूल 
सिद्धान्त निरन्तर वादबिवाद है जिसमें कोइ दबाव नहीं पड़ना चाहिये । 

संक्षेप में प्रजातन्त्र के सिद्धान्त १--अवसर की समानता, २--सक्रिय सहयोग, 
३--सहिष्युता और सममौता, ४--सावेजनिक हित और ४५--शस्व॒तन्त्र तथा निरंतर 
वादविवाद हे । 


प्रजातन्त्र--शासन, राज्य तथा समाज के रूप में 


प्रजातन्त्र का वास्तविक अर्थे समझ लेने के पश्चात्‌ हम सामाजिक प्रजातन्त्र, 
राजनीतिक प्रजातन्त्र तथा आर्थिक प्रजातन्त्र पर विचार कर सकते हैं। सामाजिक 
प्रजातन्त्र का तात्पय है कि प्रजातन्त्र केवल शासन का ही एक रूप नहीं है वरन्‌ यह 
" ससाज का भी एक रूप है | इस प्रकार के समाज का आधार समानता है । इस भाँति 
इस्लाम को हम सामाजिक भ्रजातन्त्र के रूप में देखते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति 
बराबर सममा जाता है चाहे उसका सामाजिक स्तर कुछ भी हो | सामाजिक प्रजातन्त्र 
का शासन किसी भी रूप का हो सकता हे--एकतन्त्र, कुल्नीनतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र । 
इसके अतिरिक्त राजनीतिक" प्रजातन्त्र भी होता है और इस अथ में यह राज्य का एक 


१ लोबेल का कहना है कि राजनीतिक प्रजातन्त्र लोकप्रिय शासन है और सामाजिक 
प्रज्ञातन्त्र अवसर की समानता है? प्रं)76 ०्छांपणांणा बात ए?ठुणाबा (00एड्एपर००, 
पु० ४७ | 


8८ शासन-सन्त्र 


रूप है। इसका अ्रभिश्राय यह है कि राजसत्ता जनता के हाथ में है और वही इस बात का 
निर्णय करती है कि शासन किस प्रकार का होना चाहिये। इस भाँति इज्ललेंड के शासन 
का रूप एकतन्त्रात्मक होते हुये भी राज्य का रूप प्रजातन्त्रात्मक है क्‍योंकि वहाँ की 
जनता पार्लिमेंट ( लोक-सभा ) के द्वारा शासन पर अपना नियंत्रण रखती है।इस 
प्रकार, जैसा कि प्रो० गिडिंग्स (?7० (5097 788) ने कहा है, 'भ्रजातन्त्र के तीन 
रूप हैं :-- 

(१) यह शासन का एक रूप है जिसमें जनता स्वयं दी शासन श्रवन्ध करती है 
( जैसा कि प्रत्यक्ष प्रजातस्त्रों में है ); 

(२) यह राज्य का एक रूप है और “ 

(३) यह समाज का भी एक रूप है | 


शार्थिक प्रजातन्त्र 


प्रजातन्त्र का एक रूप आर्थिक प्रजातन्त्र है। हॉब्सन (4079807) ने तो यहाँ 
तक ज़ोर दिया है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक श्रजातन्त्र व्यर्थ है। एक 
भूखा व्यक्ति स्वतन्त्रता लेकर क्‍या करेगा। न तो वह इसे खा सकता है और न पी 
सकता है? । आर्थिक प्रजातन्त्र की माँग ने तीन रूप अहण किये हैं | 

स्व प्रथम इसकी माँग है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित भोजन, बस्तर तथा आश्रय 
मिले और व्यक्तित्व के विकास के लिये अधिक से अधिक अवकाश प्राप्त हो । 

दूसरे, इसका दावा है कि अल्पसंख्यकों के द्वाथों पूंजी का खंचय राजनीतिक 
प्रजातन्त्र को चबाद कर देगा । उससे बचने के लिये आर्थिक उन्नति के लिये अवसरों की 
समानता आवश्यक है | 

तीसरे, इस बात पर जोर दिया गया है कि उथोंग और व्यवसाय में भी किसी न 
किसी प्रकार का*स्वशासन दोना चाहिये (प्रो० जी० डी० एच० कोल ने इस पर 
सबिस्तार लिखा है ) | 

इनमें से पहिल्ी माँग तो प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा का सार ही है और प्रत्येक 
प्रजातन्त्रवादी का विश्वास है कि हर एक नागरिक के पास कुछ धन होना आवश्यक है । 


अजातंत्र का राजनीतिक, नेतिक, सामाजिक ओर धार्मिक रूप 


इसके अतिरिक्त प्रो० गानेरः कद्दते हैं कि प्रजञातंत्र को क्ोगों ने राजनीतिक स्तर, 
नैतिक धारणा और सामाजिक अवस्था भी कहा है। मेजिनी (१/०४८77) ने तो प्रजा- 
'तंत्र को धार्मिक सिद्धान्त भी मान लिया था। राजनीतिक स्तर इस अर्थ में है कि यह 
शासन और राज्य दोनों का ही रूप है। डिबी के कथनानुसार "प्रजातंत्र व्यक्तित्व ही 
को प्रथम और अन्तिम सत्य मानता है इसलिये यह एक नैतिक धारणा भी है। व्यक्ति- 


५4७७6 36%॥७७७७७७७॥७६ ३८ 
१०-(:००08:72४ए76 [0670700798८0 , १० २१०२२ । 
२--जे० डब्छु० गानेर 'पोलिटिकल साइंत एंड गवर्मेंठ! पृ० ३१२ 
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गत उत्तरदायित्व और वैयक्तिक नेतृत्व श्रजातंत्र के मुख्य लक्षण हैं। व्यक्तित्व का यह 
महत्व प्रजातंत्र के शेष गुणों--समानता, स्वतंत्रता तथा श्राठृत्व का उद्गम स्थान है । ये 
तीनों केवन्न जनता को मंत्रमुग्ध करने के लिये जोशीले नारे ही नहीं, वरन्‌ मनावता के 
सर्वोत्तम नैतिक आदरशों के लक्षण हैं जिनका अभिप्राय है कि व्यक्तित्व ही स्थायी महत्व 
की वस्तु है और भ्रत्येक मनुष्य अपना निजी व्यक्तित्व रखता है। सामाजिक अवस्था 
रे में में ४ के कर. 

यह इस अथ में है कि इसमें ऊंच-नीच, बुरे-भले, अमोर और ग़रीब का कोई भेद नहीं 
होता और न किसी को विशेषाधिकार ही प्राप्त होते हैं। सामाजिक जीवन में प्रत्येक मनुष्य 
बराबर सममा जाता है। धार्मिक सिद्धान्त के अथे में प्रजात॑त्र व्यक्ति के नैतिक मूल्य 
का समथक है अतः यह एक आध्यात्मिक सिद्धान्त है क्‍योंकि इससे साधारण मनुष्य 
में कप बढ़ता है ! यह उसको सम्मान ओर प्रतिष्ठा देता है और उसकी नेतिक उन्नति 
करता है । “ । 


प्रजातंत्र के मूल-तरव 

प्रजातंत्र के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने के प्रश्चात्‌ हम हनेशा 
के राजनीतिक ग्रजातंत्र के मूल-तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। ये चार हैं-- 
(--साधारण मनुष्य की स्वाभाविक न्याय प्रियता, २--साधारण मनुष्य का व्यवह्यरिक 
ज्ञान, ३--जाति में ऐक्य भाव और ४--सामूहिक विचार का अस्तित्व । 

पहले का अमिप्राय है कि प्रजातंत्र औसत मनुष्य को उपेक्षा की दृष्टि से निबल 
नहीं समझता वबरन उसे सा्वजन्निक हित के लिये सहायक समभता है। औसत मनुष्य 
न्‍्याय-प्रिय होता है और कलह नहीं चाहता । हालाँकि हॉब्स का यही विचार था। 
मनुष्य में निजी न्‍्याय-प्रियता होती है और वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर 
सकता है । 

दूसरे का अथ यह है कि औसत मनुष्य साधारण बुद्धि रहित्‌ और विवेक शून्य 
नहीं होता । जनता को मूले समभना ग्रतात है । लिकन (7700]20) ने ठीक ही कहा था 
कि आप “कुछ व्यक्तियों को हमेशा के लिये बेबक्नक्त बना सकते हैं, सब को कुछ समय के 
लिये, परन्तु सभी व्यक्तियों को सदैव के लिये मूंख बनाना संभव नहीं है? । इसलिये 
प्रजातंत्रवाद का विश्वास है कि दैनिक समस्याओं पर लोग बुद्धि से काम लेंगे ओर 
| इसीलिये प्रजातंत्र में बहुमत के निर्णेय पर भरोसा क्रिया जाता है | 

जाति में ऐक्य भाव का तात्पय है कि बेंयक्तिक न्‍्याय-प्रियता और बुद्धि अलग 
वस्तुएँ नहीं हैं । व्यक्ति परस्पर सम्नन्धित हैँ। लोगों में जाति-चेतना, मेल और 
एकता का दृढ़ भाव होना चाहिये | कुल्ों के आपसी कलह, साम्प्रदायिक दलबन्दी, 
वर्गंसंघणय ओर सामाजिक मेगड़ों से प्रजञातन्त्र कमज़ोर हो जाता है। इसको जीवित 
रखने के लिये जनता में एकता की दृढ़ भावना का होना आवश्यक हे । 

अन्त में जाति के सामूहिक विचार का होना इसलिये आवश्यक है कि लोग 
आपसी मतभेद के होते हुये भी साबजनिक समस्याओं पर एक रबर से बोल सर्के ओर 
आपस के सतभेद को जाति की भत्ाई के लिये भुज्ञा सकें । इसके लिये सामूद्दिक चेतना 

है ह 
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का होना आवश्यक है जो सारे जन-समुदाय को एकता के सूत्र में बाँध सके । इसका 
अगिप्राय है कि समाज में एक ऐसा सावजनिक विचार द्वोना चाहिये जिसमें प्रत्येक 
व्यक्ति की शुभाकांक्षाओं का समावेश हो | इसका यह भी अथे है कि समाज आंगिक 
सममा जाय और पारस्परिक कलह न हो | यह तभी सम्भव है जब समाज में एक ऐसी 
सामाजिक चेतना या स्पष्ट लोकमत हो जो पूरे समाज के हित को अपना लक्ष्य बना 
सके | इसी कारण प्रजातन्त्र को लोकसत का शासन भी कहा गया है। 


लोकमत का अथ 
परन्तु आखिर लाकमत है क्या ? इसका आविर्भाव कैसे होता हता है ? और 


इसका स्वभाव कया है ? इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है। अतः हम लोकमत के 
अथ को समभने का प्रयत्न करगे। 


' ब्राइस का विचार 

. आइस का कथन है कि 'लोकमत' शब्द का प्रयोग ग्रायः सार्वजनिक हितों पर 
लोगों के एकत्रित विचार को सूचित करने के लिये किया जाता है। इसके अनुसार यह 
हर प्रकार की विभिन्न धाराओं, भावनाओं, मतों तथा श्राकांक्षाओं का ढेर होता है | यह 
अरपष्ट, असंबद्ध तथा बेडोल दता है झोर दिन अतिद्न, सप्ताह प्रति सप्ताह बदलता रहता 
है। परन्तु इस अस्पष्टता ओर विभिन्नता के होते हुये भी प्रत्येक मद्र्वपूरों प्रश्न पर 
विचारों को स्पष्ट करके उनकी एकीकरण किया जाता है। इसके परिणशाम-स्वरूप कुछ 
विचार अथवा अन्तेसंबन्धित विचार-समूह एक निश्चित रूप धारण कर लेते हैं और 
राष्य के नागरिक दल-रूप में इनका समर्थन करने लगते हैं। इस प्रकार के विचार 
समूह को जिनका समर्थन बहुमत करने लगता है लोकमत कहते हैं। लोकमत विभिन्न 
अस्तावो को स्वीकार या अस्वीकार करके शासन के संचालन का अधिकार अपने दह्वाथ में 
लेता है । समस्त राष्ट्र के मत को हम प्रूथक-प्रथक मनोभावों के प्रवाद्दों के प्रूथक-प्रूथक 
रूप में भो देख सकते हें। इनमें से अत्येक किसी न किसी विचार या व्यवद्दौरिक 
प्रस्ताव को अंगीभूत करके उसफा समर्थन करता हे। इन्हीं में स कुछ अधिक समथथेकों 
अथवा दृद विश्वास के कारण दूसरों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हू। जाते हैं | इस भाँति 
जब कभी एक विचारधारा सवशक्तिशाल्िनी दी जाती है तो उसे सर्वश्रेष्ठ लोकमत कहा 
जाता है। ऐसा लाकमत नागरिकों की एक बड़ी सख्या के विचारों को अंगीभूत करता है" । 


लोवेल का विचार 


इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी अपने-अपने ढंग से लोकमत की परिभाषा देने 
का अयल्न किया है। जेसा कि हसने पिछले अध्याय में देखा हे लोवेज् के विचार से 
ज्ञोकमत का स्वनामधन्य हाने के लिये तथा भ्रजातंत्र की चालक शक्ति बनने के लिये 
स्वेजनीन द्वोना चाहिय । न बहुमत ही पर्याप्त है और न मतैक्य ही की फोई आवश्यकता 


१--आइस-'मार्डन डिमो क्रेसीज्ञ' जिल्द १, पृ० १७३ ! 
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है वरन्‌ मत ऐसा होना चाहिये जिसे अल्पसंख्यक" अपना न मानते हुये भी स्वीकार 
कर सके, डर से नहीं वरन्‌ विश्वास से। यदि प्रजातंत्र पूर्ण है तो अल्पसंख्यकों 
ढ्वारा आत्मसमपंण खुशी से होगा?"। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ब्राइस और 
लोवेल दोनों ही बहुसंख्यकों के निणेय को सार्वजनिक मत का प्रकाशन स्वीकार करते 
हैं। किन्तु लोवेल का दावा है कि लोकमत को वास्तव, में सवेजनीन होने के लिये अल्प- 
संख्यकों का साथ रहना अत्यन्त आवश्यक है। इसका तात्पय है कि अल्पसंल्यकों के 
बिना या उनके विरुद्ध लोकमत का अस्तित्व ही नहीं रह सकता । इसको राष्ट्रीय मत का 
रूप देने के लिये अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के मतभेदरों का अनुकलनन आवश्यक है । 


लिपमैन (7.77)/ ४४) का विचार 


आधुनिक लेखक वाल्टर लिपमुन ने भी लोकमत को परिभाषा विशेष ढंग से दी 
है । उसका कथन है कि जिस विश्व से हमको राजनीति के द्वारा निपटना है वह हमारी 
दृष्टि से ओकल ओर पहुँच के बाहर है। साधारणतः यह हमारे मस्तिष्क से भी दूर 
है। इस दशा में इसका अनुसंधान किया जाता है और उसके वितरण के आधार पर 
कल्पना की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में वाह्य 
संसार का एक चित्र अंकित कर लेता है। लिपमैन के अनुसार मनुष्यों के मस्तिष्क में 


१--ए० एल० लोवेल--'पबलिक ओपीनियन एण्ड पापुलर गवर्मेंट' पु० १४-१५ | 
लोकमत के पूर्ण अ्रध्ययन के लिये दूसरा और तीसरा अध्याय देखिये । 
तीसरे अध्याय में लोवेल ने लोकमत के लिये निम्नलिखित आवश्यकतायें रक्खी हैं :--- 


(अर) राज्य के निवासियों में साहश्य होना चाहिये जिससे बहुसंख्यकों के निर्णय को 
अल्पसंख्यक स्वीकार कर सकें। “जन-संख्या के सभी अंगों के लक्ष्यों श्रोर आकांज्षाओं में 
साहश्य होना चाहिये, उनकी राजनीतिक परम्परा एक होनी चाहिये और उनको विचार-विनिमय 
के लिये तत्पर रहना चाहिये । उनको पारस्परिक मित्रता में अवरोध उत्पन्न करने वाले बंशगत 
विचारों और पक्तपातों से मुक्त रहना चाहिये तथा उनमें जातीय या साम्प्रदायिक बैर और 
विरोधी स्वार्थों का अभाव होना चाहिये ।* 


(ब) सभी को मतमेद प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। अल्पसंख्यकों को इस 
बात का अधिकार होना चाहिये कि वे अपने विचारों का सभी उचित तथा शान्तिपूर्ण साधनों से 
प्रचार कर सकें। इसके श्रन्तगंत माषण स्वातन्त्य, प्रकाशन तथा संगठन के अधिकार हैं । 

अपनी पुस्तक पब्लिक ओपीनियन इन वार एन्ड पीस!ः--(?प०॥० 00979 709 40 'ए/४7 
४74 7०४००) के पृ० ११-१३ में लोवेल लोकमत के अथे पर विचार करता है और उसकी निम्न- 
लिखित परिभाषा देता है :--- 


“प्रस्तिष्क द्वारा प्रहण किये जाने योग्य, दो या अधिक अरसंगत विचारों में से एक को 
स्वीकार कर लेना लोकमत है | यदि एक ही विचार तर्क द्वारा सत्य मानने योग्य है तो यह मत न 
होकर केवल प्रदर्शन का परिणाम दै। मत में विभिन्न विवेकपूर्ण विचारों में से चुनाव का 
समावेश रहता है। इस चुनाव को'वाहे जानकर किया जाय या अनजान में । 


392० #_ 
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| डर. पक 


श्र शासन-भनन्‍त 


अंकित ये चित्र जो उनके तथा दूसरों के ओर उनकी आवश्यकताओं, अशिप्रायों तथा उनके 
संबंधों के चित्र हैं, उनके लोकमत हैं। ये चित्र जब दल के नाम पर व्यक्तियों के 
कार्यों के आधार हो जाते हैं तो बड़े अक्षरों में ल्ोकम॒त' कहे जाने लगते हैं । 


आइवर ब्राउन (!५५०४७ 80७7२) का विचार 


अन्त में हम आइवर भाउन" के विचार पर ध्यान देंगे। उसका कथन है कि 

मनुष्य परम्परा का अनुगसन करे वाला प्राणी है, साधारण व्यक्ति प्रायः जनश्रति 
प्रथा तथा आदत से प्रेरित द्वोकर काय करता है न कि विवेक के श्रादेशानुसार। अतः 
लोकमत की जड़ें युक्तिशून्य प्रधाओं और विश्वासों की दृढ़ भूमि में गड्डी हैं। किन्तु 
यद्यपि प्रथा की दीवाजल को तोड़ना कठिन है फिर भी तके के तीम्र कोंके इसको छिन्न- 
भिन्‍न अवश्य कर सकते हैं, शक्तिशाली तथा हृढ-संकल्प कुछ अल्पसंख्यक किसी प्रश्न 
को लेकर आगे बढ़ते हैं, कुछ समय तक अत्याचार और अबज्ञा सहते हैं किन्‍नु श्रन्त में 
बहुसंख्यकों पर विजय प्राप्त करते हैँ और उन्हें अपने पक्ष में कर लेते ४ । इस भाँति 
व्यक्तिगत विचार धीरे-घीरे लोकमत को अ्रभावित करते हैं और इसी ढंग से सुधारकों 
ने विरोध को समाप्त करके विजय प्राप्त को है। ख्रियों के मताधिकार के अ्रन्दोलन के 
साथ भी ठीक ऐसा हूं हुआ । मुद्रण-यंत्र के आविष्कार ने सस्ते साहित्य ओर प्रकाशन 
द्वारा लोकमत की कमर परम्परागत बना दिया है। जो लोग स्वयं नहीं सोच सकते उन 
पर समाचार पत्नों के विचारों का दबाव पड़ता है और इस भाँति लोकमत को शद्वित 
शब्दों द्वारा शीघ्र बनाया ओर बदला जा सकता है। विज्ञापन और श्रचार कला हमें 
निश्चित रूप से बताती है कि किसी कथन को बार-बार दोहराने से लोग तर्कशक्ति के 
होते हुये भी उसमें विश्वास करने लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकमत पर 
शिक्षा ओर अन्दोलन जैसी वाह्य शक्तियों का भी प्रभाव पढ़ता है । लोकमत एक विश्वास 
नहीं है घरन्‌ आशंकाश्नों अभिनञापाओं, विश्वासों और नेतिक निर्णयां का अस्पष्ट 
समूह है। मानसिक आवेग के समय यह असंयत समूह हृढ हो जाता है ओर इसमें 
व्यापक तीज्रता पैदा हो जाती है। आशंकायें भय का रूप घारण करती हैं, श्रमिलाषायें 
आवेग हो जाती हैं, अनिश्वित विश्वास ध्म-विश्वास हो जाते हैं झौर नेंतिक निर्णय 
कु और संकीण तिरस्कार का रूप प्रहण कर लेते हैं। ल्ोककार्य तभी सम्भष है जब 

. प्रस्तुत समस्‍या पर लोकमत आकार भ्रहदण कर स्पष्ट हो ज्ञाता है। जब लोकमत किथी 
भी मूल स्थान से निकल कर किसी भी शरक्ति द्वारा दुदेमनीय होकर वाह्य नियंत्रण को 
सहन करने से इन्कार करता हैं और स्वशासन की माँग करता है तो इस दशा 


में अ्जातन्त्र का आविर्भाव द्वोता है। इस प्रकार “लोकमतः लोकसंकल्प” हो 
जाता है | 


'पी+जब तकथ उतर ीत+पह कक भ-५+४ ककरभमकक 


१--आश्वर ब्राउन-दि मीनिंग आव डेमोक्रेसी पृष्ठ ३३०३६ . 





तीसरा अध्याय 2३ 


लोकमत के निर्माणक “ 


लोकमत के अर्थ तथा स्वरूप पर विचार करने के पश्चात्‌ हम उत्त साधनों" 
को जानने का प्रयत्न करेंगे जिनक्रे द्वारा इसका निर्माण होता है तथा उन शक्तियों पर 
ध्यान देंगे जिनके द्वारा इसके प्रवाह को सममने में सहायता मिलती है। 

प्रथम, त्राइस* के कथनानुसार लोकसत के विकास में तीन प्रकार के लोगों का 
हाथ रहता है । 

(१) सब प्रथम वे लोग हैं जो सार्वेजनिक समस्याओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार 
करते हैं, चाहे ये व्यस्थापिकाओं के सदस्य हों या पत्रकार अथवा अध्यापक । ऐसे लोग 
नागरिकता के कतंठय का पालन सार्वजनिक हित के लिये करते हैं । किन्तु ये लोग प्राय: 
बहुत थोड़े ही होते हैं। परन्तु वास्तविक लोकूमत को ऐसे ही लोग जन्म देते हैं। ये 
समस्याओं पर विचार करते हैं और व्याख्यानों कथा लेखों हारा जनता के सामने तथ्य 
और प्रमाण रखते हैं । इनसे जनता प्रभावित होती है । 


(२) इसके बाद वे लोग आते है जिनकी राजनीति में दिलचस्पी निष्क्रिय रहती 
है। वे पढ़ने और सुनने के बाद दूसरों के दिये हुये तथ्यों पर अपना निर्णय देते हैं । 
ये लोग दलबन्दी की राजनीति से संबंधित रहते हैं। इस प्रकार के लोग लोकमत के 
जन्मदाता नहीं हैं किन्तु ये इसको आकार अवश्य देते हैं। 

(३) अन्त में शेष नागरिक हैं जो सार्वजनिक समस्याओं के प्रति उदासीन रहते 
हैं। ये न श्रधिक पढ़ते हैं और न सोचते हैं । इनका काम प्रायः अपने वातावरण के मत 
को मान लेना है चाह्दे यह मत पड़ोस का हो, वर्ग का हो अथवा दूकान या कारखाने 
का । इस भ्रकार के व्यक्तियों पर व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता हैं | ये ज्ञोकमत को न तो जन्म 
देते हैं और न आकार ही इनका कास किसी राजनीतिक दल्त की संख्या बढ़ाना मात्र है। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सबल तथा विधायक मस्तिष्क वाले और नाग- 
रिकता के कतेवय द्वारा प्रेरित व्यक्ति लोकमत को जन्म देते हैं । ह 

दूसरे, साधारण नागरिक रब॒तः सावजनिक समस्याओं पर निर्णय नहीं दे सकता 
किन्तु उसे इस श्रकार की शिक्षा३ दी जा सकती है कि वह प्रत्येक विषय के ओऔचित्य 


कक 





१ श्रपनी पुस्तक '[6०ए धवयव ?7३८0८७ ० |/0०46०७ (0एथपाशथा($,' में 
फ्राइनर राजनीतिक दलों के अतिरिक्त पुस्तक, समाचारपत्र, स्कूल, क्लब, चर्च, सिनेमा, रेडियो 
तथा जनश्रुति को लोकमत के निर्माणकों में गिनाते हैं । 

२ ब्राइस--मॉडने डेमोक्रेसीज़ पु० १७६-७७ 

३--फ्राइनर साधारण मनुष्य के ज्ञान पर दो प्रकार से विचार करता है | 

(१) स्वतः प्रास ज्ञान 
(२) शिक्षा और समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त श्ञान | 
. स्वतः प्रा्त ज्ञान ही अच्छा नागरिक होने के लिये पर्याप्त नई हे" []००८ए बाते 
ए?४०ए०९ ० (04607 (007०८ए77९०८७, जि० १ पु० ४४४-४४६ 





भट्ट मल शासन न-यन्त्र 


और अनौचित्य को समझ सके | इस भांति बद्द उन समस्याओ्रों को श्रध्ययन* करने 
योग्य हो जाता है और यद्द निश्चित कर सकता है कि कौन से कार्य जाति के लिये 
हितकर होंगे और कौन अद्दितकर | लोगों की द्ल्लचस्पी बढ़ाने के लिये तथा उनको 
राजनीतिक ज्ञान देने के लिये श्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता आन्दोलन अच्छे साधन हैं। 
इसलिये भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा त्रोकमत के बनाने के लिये आवश्यक है । 

तीसरे प्रेस: और सामयिक साहित्य भी जनता की शिक्षा के अच्छे साधन हैं । 

इसलिये जनसाधारण के ज्ञान के लिये अच्छे समाचार पत्रों तथा सस्ते साहित्य का 
अबन्ध होना चाहिये। रेडियो की भी सहायता ली जा सकती है। रेडियो से गाँव के 
लिये तो भाषण देना आरम्भ ही कर दिया गया है ! इस प्रकार आडकास्टिंग सावभौमिक 
बनाई जा सकती है । सिनेमा का भी उपयोग जन-शिज्षा के लिये किया जा सकता है | 
इस भांति प्रेस, सामयिक साहित्य, रेडियो तथा सिनेमा विचारों के प्रचार के लिये उपयुक्त 
साधन हैं । 

चौथे, मंच तथा सार्वजनिक सभायें, महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर लोगों 
का ध्यान आकषित करने के प्रत्यक्ष साधन हैं। भाषणों तथा व्याख्यानों द्वारा लोगों का 

यान समस्याञ्रों की आर लाया जा सकता है शरीर इनका महत्व उन्हें समझाया जा 
सकता है | 

पचिवें, राजनीतिक दल* भी अपने-अपने विचारों का प्रधार* करते हैं और 

९ फ्राइनर ने निर्याचकों के तीन गुण रस्खे हें... 

(१) उनको जानना चाहिये कि वे क्‍या चाइते हें 

(२) उनको इस योग्य होना चाहिये कि वे अपनी आवश्यकताओं को प्रकट कर सकें | 

(३) उनको अ्रपनी आवश्यकताओं में इतनी दिलचस्पी होनी चाहिये कि वे उनकी 
माँग कर सकें 

बड्ी--जिहद १ पृ० ४४४ 

२ सेट अपनी पृत्तक '4काल्ाटाफ रिक्रपल्ड छत ढैं०८(०7३ में कहते हैं कि 
लोकमत का कार्य समय-समय पर बोट देने तक ही सीमित नहीं। यह समुद्र की भाँति 
अशान्त है। समाचार पत्र, व्यक्तिगत समुदाय और राजनीतिक दल्ल इसकी व्याख्या करने में, 
इसको बनाने में तथा इसके प्रवाह को मोड़ कर इसको शक्ति को शासन में लगाने में निरंतर । 
तत्पर रहते हैं |” ; 

है फ्राश्नर की पुस्तक '“]],० ए607ए शत ए:४2९४९९ ०६ ॥0व रा (00एथलाआगलता(, 

जिल्द १ का ११वाँ अध्याय 'लोकमत और राजनीतिकदल” इस इृष्टिकोण से एक 
अमूल्य अध्ययन हे | प्रत्येक विद्यार्थी को इसे पढ़ना चाहिये । 

४ लोबेल आधुनिक युग को विशापन और दलालों का युग कहता है। इम आर्थिक 
विषयों में ही विशापन और प्रदर्शन से लोगों को आकर्षित नहीं करते और दलालों तथा बेंकरों 
को साधन नहीं बनाते, वरन्‌ राजनीतिक छेत्र में भी अपने ध्येय की प्रापि के लिये विज्ञापन और 
दूलालों की शरण लेते हैं..00.?7० ()0ंपरां00 छात0ं ?फ्णेंबा (४0ए6०॥१70९॥१( *प्‌० भ८-६४ 
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सभी उ्चिंते अंथंवा अनुचित साधनों को प्रयोग में लाते हें । इस प्रकार प्रतिह्नन्दी दलों 
के विरोधी सिद्धान्त लोगों के सामने रकखे जाते हें और च कि उन्हें वोट देना रहता है 
इसलिये वे अपना निणेय किसी न किसी पज्ष में कठुते हैँ । ऐसी दशा में यह भी सम्भव है 
कि लोग आदशे-बाक्यों, पक्षपात तथा धमम-हठ के फेर में पड़ जायेँ । अपीलें प्राय: दलीलों 
पर नहीं क्रायम रहतीं, उनके पीछे भूठे वादे और नारे रहते हैं जो जनता में भावुकता 
उकसा कर उसे बहकाने का प्रयास करते हैं। अतएवं यह आवश्यक है कि लोगों को 
वास्तविक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिले। &सीलिये लिपमेन ने “तथ्यान्वेषी 
संस्थाओं? को स्थापित करने की राय दी है जो चार के प्रभाव को नष्ट कर सके । 

अन्त में, आज हमारा समाज विभिन्न प्रकार के-राजनीतिक, आर्थिक और 
बोद्धिक समुदायों का जाल हो गया है। इसके परिणाम-स्वरूप नागरिकों के कत्तंव्य 
अस्पष्ट तथा विरोधी प्रतीत होते हैं । प्रत्येक समुदाय अपने ध्येय को सम्मुख रख उसे 
प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस दशा में जब कि समाज इस प्रकार स्थान-स्थान पर 
विभक्त हे प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य होना चाहिये कि वह अपने कत्तंव्यों को भली 
भाँति समझ सके ओर विभिन्न समुदायों के प्रति अपने कत्तेव्यों का निर्णय कर सके । 
उसके लिये आवश्यक दे कि वह प्रत्येक समुदाय के प्रचार की गहराई तक जाय | इसी 
दशा में वह सफल नागरिक बन सकता है क्‍योंकि कत्तेव्यों का यथायोग्य पालन ही 
आधुनिक नागरिकत्म का महत्वपूर्ण विषय है । 


विरोध अथवा एकीकरण 


किन्तु यदि किसी समाज विशेष सें इस प्रकार का विरोध निरन्तर जारी रहता है 
ओर जाधि, सम्प्रदाय तथा वर्ण के भेद-भावों का बोलबाला रहता है तो उसमें सावे- 
जनिक शासन अपने सच्चे रूप में न रह करर्थनकृष्टतटम शासन का रूप ग्रहण कर लेता 
है । प्रजातन्त्र तभी सफल्ल हो सकता है जब विभिन्न मतभसेदों का अनुकलन करके एक 
स्वस्थ लोकमत को जन्म दिया जाय | यह एकीकरण तथा सममोौते पर आधारित है। 
जैसा कि आाइस ने कहा है, वास्तविक राष्ट्रीय देशभक्ति आपत्तिकाल में आपसी मतभेदों 
को समाप्त कर देती दे और शान्तिकांल में भी कुछ विषयों की राजनीतिक दलबन्दी से 
दूर रखती है। ऐसो देशभक्ति को प्रत्येक देश में हू करना चाहिये और यह तभी 
सम्भव दे जब प्रत्येक नागरिक इस योग्य बना दिया जाय कि बह दूसरे के स्वभाव तथा 
लक्ष्य को भली भाँति समक सके | उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि समाज के 
किसी भी वर्ग की उन्नति से उसकी उन्नति होती है! 


प्रजातल्रवादी का विश्वास 


हमने देखा, कि प्रजातन्त्र लोकमत द्वारा परिचालित शासन है। दमने उन साधनों 
पर भी ध्यान दिया है जो स्वस्थ ल्ञोकमत को जन्म देते हैं। श्रब हम अरनेस्ट साइमन' 
(7)7768॥ 97707) द्वारा दिये गये प्रजानन्त्रबादी के विश्वास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। 


१ अरनेस्ट साइमन--(7003:7ए००८ए४ 70०70०7४०५' अध्याय १ | 
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सर्वश्रथम, प्रजातन्त्रवादी व्यक्ति में विश्वास रखता है। व्यक्ति के नेतिक सूल्य 
ओर उसकी मूल महत्ता में विश्वास प्रजातन्त्रवाद का सार है। इसका दावा है कि राज्य 
मनुष्य के लिये दे न कि मनुष्य राज्य के लिये। मनुष्य स्वयं लक्ष्य है, किसी लद्दंय का 
साधन मात्र नहीं।, वह ऐसा व्यक्ति है जिसके अधिकार और कत्तेव्य हैं। राज्य 
उसके व्यक्तित्व को लुप्त नहीं कर सकता | अतः: प्रजातन्त्र व्यक्ति के महत्व और समानता 
पर ज़ोर देता है । 

दूसरे, जब व्यक्ति की मह क्वा पर विश्वास किया जाता है तो स्रभावतः सम्पूर्ण 
मानवजाति इस विश्वास के अन्दर भरा जाती है । इसका अथे है कि साधारण मनुष्य 
पर्याप्र शिक्षा तथा अनुभव प्राप्त करने के बाद अपने कत्तंठ्यों का पालन व्यक्तिगत 
सम्बन्धों में हो नहीं वरन नागरिकता के कत्तेव्यों का भी पालन करता है | 

तीसरे, एक प्रजातन्त्रवादी का विश्वास व्यक्ति की प्रतिष्ठा के आधार पर बनाई 
गई सामाजिक व्यवस्था के प्रति भी होता है। उसका विश्वास है कि समानाधिकार-प्राप्त 
स्वतन्त्र मनुष्य वाद-विवाद और आपस के सममोते के आधार पर एक ऐसे शासन 
को जन्म देंग जिसमें प्रत्येक नागरिक को सुन्दर जीवन व्यतीत करने का अवसर मिल 
सकेगा। ५ 

चौथ, प्रजातन्त्रबादी आत्म-निशुय में विश्वाल रखता है और उसका मत है कि 
अच्छा शासन स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता | 

पाँचवें, प्रजातन्त्रवादी अपने महान जीवन में भी विश्वास रखता है क्‍योंकि यह 
'दूसरों के दुख में दुख और दूसरों के सुख में सुख' के सिद्धान्त पर आधारित हैं । 

अन्त में, सुन्दर जीवन के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को उचित 
भोजन, वस्र, रक्ता तथा अवकाश प्राप्त दो | 


प्रजात॑ंत्र भर तानाभ्ाही के विरोधों दर्षन 
भ्रन्त में हम प्रजातंत्रवादी ओर तानाशाह के विश्वासों को तुक्षना करेंगे। यहाँ 
हमें इन दो दशेनों के आपसी विरोध का आभास मिलता है। 


प्रजातंत्र | ऋण... तानाशादी 


--मलुष्य स्रयं सक्ष्य है। राज्य |, १--मनुष्य लक्ष्यका एक साधन मात्र है। 
उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक | उसका अस्तित्व राज्य फी शक्ति तथा ख्याति 
मात्र है। के लिये है और उसका विकास ताना- 

शाह और अपने राज्य की सेवा के द्वारा 
होता है । 

२--संसार की प्रत्येक मूल्यबान वस्तु २--शक्ति और युद्ध से ख्याति प्राप्त 
सलुष्यों और राष्ट्रों के मेल-भाव तथा | होती है। शान्ति की बातों अजातंत्र की 
शान्ति पर आधारित है। मानव द्वितबादी दु्बेल्रता दे।! 
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अजातन्त्र 





३--प्रजातंत्र में मस्तिष्क से काम 
लेना पड़ता है और प्रत्येक वादविवाद तथा 
समालोचना को समझ कर निर्णय देना 
पड़ता है। तअजातंत्र के ये साधन ज्ञान 
प्राप्ति के साधन हैं । ये विज्ञान के माग हैं । 

४--अ्जातंत्र साधारण मनुष्य की 
सदाशयता और बुद्धि पर आधारित है 
इसलिये इसमें भ्ूठा भ्रचार अत्यन्त हानि- 
कर सिद्ध होता है क्‍योंकि इससे उचित 
निर्णय असम्भव हो जाता है । 

४--अत्येक व्यक्ति का पूर्ण विकास 
प्रजातंत्र की सबसे बड़ी सम्पत्ति हे। 


-६--प्रजातंत्र स्वतंत्रता का समथक है । 


७--प्रजातंत्र अधिकारों पर ज़ोर 
देता है । 

८-+अ्रजातन्त्र न्याय सहिष्णुता तथा 
लोकहित के लिये अत्याचार ओर अन्याय 
के विरुद्ध विद्रोह है । 


६--प्रजातन्त्र केवल शासन का रूप ही 
नहीं है बरन यह एक जीवन मागे है जो 
अल्पसंख्यकों के द्वित के लिये न होकर 
सावजनिक हित के लिये है । 

१०--अ्रजातन्त्र स्वतन्त्रता, सभानता 
ओर अतृत्व का समथक है: मनुष्य 
स्व॒तन्त्र और समान पेदा हुआ है और 


उसे सुख और सम्पत्ति प्राप्त करने का , 


् 


तानाशाद्दी 


३--तानाशाही में केवल विश्वास की 
आवश्यक्रता पड़ती है । इसमें किसी एक 
महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिये उत्तेजना, साहस 
तथा त्याग को काम में लाया जाता है। 


४--तानाशाह के लिये प्रचार अत्यन्त 
हितकर है| इसके द्वारा विश्वास उत्पन्न 
करने में सहायता मित्नती है। प्रचार 
तानाशाही नियंत्रण का साधन, शासन का 
ढंग और तानाशाह की शक्ति की आत्मा है। 

४--तानाशाही में व्यक्ति का सबसे 
बड़ा गुण पूण आत्मसमपेण करना और 
राज्याज्ञा पालन करना है । 

६-तानाशाही अनशासन तथा त्याग 
का समथक दे । 

७--तानाशाही कतेठयों पर ज़ोर 
देती है । 

८--तानाशाही व्यक्तिगत ख्तंत्रता 
ओर नेतृत्व को समाप्त करती है और 
आलोचना नहीं सहती । यह लोगों 
के बौद्धिक विकास को रोकती है, उनके 
मुंह को बन्द करती दे और उनको अन्धा 
बना देती है । 

&--तानाशाही केवल शासन का एक 
रूप है। यह जीवन-सार्ग न होकर अन्याय 
ओर अत्याचार का पथ है ओर यह किसी 
एक व्यक्ति अथवा दल की शक्ति पर 
आधारित हे। 

१०--तानाशाही का आधार दासता, 
ओर निर्विवाद आज्ञापालन, अल्पसंख्यक 
दल का .शासन करने का अधिकार और 
वर्ग वेमनस्‍्य है। इसके , सिद्धान्त के 


श््ध्य 
प्रजातन्त्र 


अधिकार है। इसका अथ हुआ कि वह 
राज्य से काम और उचित अवकाश की 
माँग कर सकता है। जीवन, स्वतन्त्रता और 
सम्पत्ति के ये अधिकार तभी प्राप्त हो 
सकते हैं जब लोग स्वयं शासन करते हों । 

१९--प्रजातन्त्र मानक स्वभाव ओर 
सर्वंसाधारण की सब्चाई तथा इंसानदारी 
पर विश्वास रखता है | इसके सिद्धान्त के 
अनुसार साधारण मनुष्य प्रयत्नों तथा 
अपनी भूलों से अनुभव प्राप्त करके 
स्वशासन के उत्तरदायित्व को अल्ञी 
भाँति समझ सकेगा और उतर निभा 
सकेगा । जनता की सेवा करने का यही 
सर्वोत्तम माग है । 


१२--अजातन्‍्त्रात्मक राज्य में सहिष्णुता 
का विकास होता हे और क्रानून तथा 
स्वतन्त्रता साथ-साथ पाये जाते हैं। पत्येक 
व्यक्ति को स्वतंत्र विचार और कारये क! 
अवसर मिलता दै। सहिष्णुता के परि- 
णाम-स्वरूप क्रैदियों, पागलों, गरीबों तथा 
दूसरे अभागों के साथ अच्छा व्यवद्दार 
किया जाने लगता है | क्रोकमत दयालु हो 
जाता है. और मानव-हितवाद, 





शासन-यमन्त्र 
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अनुसार मनुष्य का जन्म आशज्ञापालन के 
लिये हुआ है और असमानता जन्मजात 
है। केवल कुछ चुने हुये व्यक्ति ही साें- 
जनिक हित को भ्षी-माँति समझ 
सकते हैं । 

(१--तानाशाही बहुसंख्यकों को पशु 
ओर प्रशातंत्रवाद का पागलपन सममती 
है। इसके अनुसार साधारण मनुष्य सूखे 
ओर स्वार्थी होता है ओर असंखस्य जन- 
समुदाय वक्ताओं के प्रभाव से मंत्रमुग्ध 
होकर बुद्धिद्दीन पशुसमूह हं। जाता है। 
इसलिये साधारण मनुष्य को शिक्षा तथा 
अनुशारन की आवश्यकता रहती है । वह 
क्रेवल आज्ञापाज्षन करने के योग्य होता 
हे--एक यैत्र की भाँति जो विशेषज्ञों द्वारा 
जिस दशा में चाहँ घुमाया जा सके। उसका 
कर्तेव्य केवल सुनना है आ्रालोचना करना 
नहीं। नेताओं को स्वाभाविक बुद्धि, ज्ञान 
ओऔर प्रेरणा प्राप्त रहती है इसलिये वे स्व- 
साधारण का नेतृत्व भत्नी-भाँति कर सकते 
है । अत: साधारण व्यक्ति आलोचना 
करने पर जेल में रक्खा जाने योग्य है । 


१२--तानाशाही में अ्रसह्विष्ययुता ओर 
अत्याचार का बोलबात़ा रहता है। इसमें 
कानून और स्वतन्त्रता निरथ्थंक शब्द हैं। 
तानाशाह की इच्छा द्वी क्रानून तथा नियम 
है | इसके परिणाम-स्वरूप अन्याय और 
न्देह इतना बढ जाता है कि साधारण 
शासन के लिये गुप्तचरों की एक बहुत बढ़ी 
संख्या की आवश्यकता पड़ती है । उत्पीड़न, 
अत्याचार और यंत्रणा दी शासन के 


तीसरा अध्याय 


3६. 





ह 





का अ्रसार, और स्व॒तंत्रता का विकास 
होता हे | 


१३--प्रजातत्र का ध्येय उच्च-जीवन 
है। धार्मिक दृष्ट्रेकोश से यह व्यक्ति के 
मूल्य को समझता है ओर भाई-चारे पर 
जोर देता है। इसके आधार राजनीतिक 
ओर सामाजिक अधिकार हैं| मानवहित 
के दृष्टिकोण से यह न केवल मित्रों के लिये 
वरन्‌ समस्त मानव-ज्ञाति के लिये सहानु- 
भूति का समथक है । दाशेनिक दृष्टिकोश 
से प्रजातंत्र आत्म-दशन पर आधारित है। 
इससें उचित कार्य केबल इसलिये किया 
जाता है कि वह उचित है; सत्य जानने की 
अभितलाषा केवल सत्य के लिये की जाती 
है और सुन्दर बस्तु का निर्माण केवल 
सौन्दर्य के लिये किया जाता है। इस 


प्रकार उच्च-जीवन व्यतीत करना ही प्रत्येक 


नागरिक का कतेव्य हो जाता है। वह 
अपने मित्रों से सहयोग और पड़ोसियों से 
प्रेम करता है । 

| १४०-अ्रजातंत्र विकासात्मक है । 


१४-पज़ातंत्र में सुधार बादबिवाद 
ओर विश्वास उत्पन्न करके किये जाते हैं । 


१६--सुशासन स्वशासन का स्थान 

नहीं छत था श्‌ 
नहीं ले सकता यह प्रजञातंत्र का आदश 
वाक्य है । 


अब आ 


तानाशाही 





साधन बनते हैं और विद्वानों तथा वैज्ञा- 
निकों को आइन्सटाइन (0730०7) और 
ट्रॉदस्की (ए700879) की भाँति यातों 
स्वयं ही देश छोड़ना पड़ता है या वे ज़बर- 
दरती निकाल दिये जाते हैं। 
१३--तानाशाही में इन सभी गुणों 
का अभाव रहता है । ध्ृष्ठता, ऋरता 
ओर दबाव इसके आवश्यक लक्षण हैं। 
सहानुभूति पर आधारित उद्च-जीवन का 
यहाँ स्थान नहीं क्‍योंकि सारा सामाजिक 
जीवन संदेह, अविश्वास ओर धोखे पर 
निर्मित है। यह तक और स्वतंत्रता पर 
विश्वास नहीं रखती | यह एक प्रकार का 
ऐसा धर्म है जिसकी नींव अन्धविश्वास है । 


१४--तानाशाही का उदय यकायक 
होता है। इसकी जड़ें लोगों की परम्परा 
ओर परिपाटो में नहीं पाईं जातीं । 

१४--तानाशाही अपने लक्ष्य साधन 
के लिये हिंसा और शक्ति का प्रयोग करती 
हे । 

१६--स्वशासन अथोत्‌ बहुसख्यकों 
द्वारा शासन निरथंक है। केबल कुछ ही 
व्यक्ति ठोक तरह से शासन कर सकते हैं । 





अजातन्त्र 








१७-»सभात्मक प्रजातंत्र में कम-से-कम 
दो राजनीतिक दल ओआंब्रश्यक हैं। इसमें 
विरोधी पत्च सदैध शासन की आलोचना 
करने के लिये रहता है | यह केबल विरोध 
के लिये विरोधी नहीं है बरन्‌ भावी शासक 
वर्ग है। इस प्रकार शासन में परिवतंन 
बिना हिंसा और क्रान्ति के हो जाता है । 

१८--प्रजातंत्र की परिभाषा हम तीन 
नकारात्मक वाक्यों में दे सकते हैं : -- 

(५) उस देश स्रें, जहाँ प्रत्येक नागरिक 
जो कहना चाहे नहीं कह सकता प्रजातंत्र 
का अभाव रहता है । 

(२) यदि देश सें शासन परिवतेन के 
लिये शान्तिपूर्ण साधन नहीं हैं तो वहाँ 
प्रजावंत्र नहीं है । 

(३) यदि किसी देश में शासकवर्ग का 
लक्ष्य राज्य-विस्तार ओर अपनी ख्थाति के 
अतिरिक्त और छुछ नहीं है तो वह प्रजा- 
तंत्रात्मक नहीं है । प्रजातंत्र का लक्ष्य 
प्रत्येक नागरिक का हित ओर सुख है और 
बह सम्पूर्ण जाति की मद्दानता और सुयश 
का समर्थेक है । 


शासने-यन्त्रे 





तानाशाही 


शासन लोगों के हित के लिये होना चाहिये 


लोगों द्वारा नहीं । 

१७--तानाशाही में एक ही राजनीतिक 
दल रहता है। इसमें विरोधी पक्त को 
कमज़ोर द्वी नहीं किया जाता वरन्‌ उसे 
समाप्त द्वी कर दिया जाता है। यदि शासन 
असंतोषजनक हो जाता है तो वह हिंसात्मक 
क्रान्ति द्वारा द्वी बदला जा सकता है । 


१८--तानाशाही अपने विरुद्ध आलो- 
चना करने वालों को समाप्त कर देती है। 
इसमें शान्तिपूण परिवर्तेन असम्भव है। 
यह लोगों का ध्यान शआन्तरिक शासन से 
हटाकर वाह्य विजय ओर राज्य-विस्तार पर 
लगाती है । इसके फलस्थरूप नागरिकों के 
उ्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता और 
वे तानाशाह के हाथ की पुतल्षियाँ बन 
जाते हैं । 


चौथा अध्याय 
राज्य का विधान 


दूसरे अध्याय में हमने बतलाया था कि आधुनिक राज्यों का वर्गीकरण उनके 
शासन विधानों की प्रकृति पर आधारित है। यहाँ हम विधानों के अर्थ तथा भिन्न-भिन्न 
प्रकार के बिधानों के विशेष लक्षणों का अध्ययन करेगे। 


अरस्तू 
अरस्तू पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि राज्य का रूप उसके (शासन ) 
विधान के अधीन है ।” और उसके लिये विधान “सत्ता की व्यापक प्रणाली है जिसके 
द्वारा राज्य-कार्य संचालित होते हैं । शासन के विभिन्न अंगों की संख्या तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों का निश्ववय ओर सर्वोच्च सत्ता या राज-सत्ता के निवास-स्थान 
का निर्णय विधान द्वारा किया जाता है 


आधुनिक लेखकगण 

अरस्तू का अनुसरण करते हुए आधुनिक लेखकों ने भी शासन विधान की 
परिभाषा अपने-अपने ढंग से की है : 

(१) डाइसी का कथन है कि (सभी नियम जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज- 
सत्ता के प्रयोग तथा वितरण को प्रभावित करते हैं, मिलकर विधान बनते हैं |? 

(२) लास्की महोदय ने राज्य तथा शासन की परिभाषा देते हुए विधान की भी 
परिभाषा दी है । उनके विचार से राज्य ऐसे व्यक्तियों का समाज है जो ( आवश्यकता- 
नुसार बत्प्रयोग से भी ) एक निश्चित प्रकार के जीवन-निर्बाह्द के लिये बाध्य हैं । 
समाज के सभी आचरण उसी भ्रणाली के अनुसार होने चाहिये। बे नियम जो इस 
प्रणाली के स्वभाव को तय करते हे राज्य के क़ानून हैं और स्पष्ट रूप से शेष नियमों 
में मुख्य हैं। समाज के वे व्यक्ति जो इन कानूनों को बनाते और लागू करते हैं शासक 
, कहे जाते हैं और क़ानून का बह भाग जो यह तय करता है कि (क) इस भाँति के 
नियम किस प्रकार बनाये जायेंगे, (ख) किस प्रकार बदले जायँगे और (ग) उन्हें कोन 
बनायेगा, राज्य का विधान कहा जाता है। 

(३) ऊल्जे शासन-विधान की परिभाषा इस प्रकार देता हैः “उन सिद्धान्तों के 
संग्रह को जिनके अनुसार शासन की शक्ति और शासितों के अधिकारों तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्धों को तय किया जाता है, राज्य का विधान कहते हैं ।” . 

(४) ब्राइस के मतानुसार विधान राजनीतिक समाज का ढाँचा है जिसका 
संगठन क्रानून द्वारा होता है यानी जिस में क्रानून ने स्थायी संस्थाओं को स्थापित कर 
दिया है तथा जिनके स्वीकृत कतेव्य ओर निश्चित अधिकार हैं.। उसका यह भी कथन हे 


६२ शासन-यन्त्र 
कि विधान स्थापित नियमों का एक समूह है जो शासन के कठव्यों को अंगीभूत करते 
हुए उनकी कार्य-प्रणाली का चिर्देश करता है । 

(४) चाल्स बोरगां (099708 80728०&0०) के विचार से विधान वह बुनि- 
यादी या ग्राथमिक क़ानून है जिसके अनुसार किसी राज्य के शासन का खंगठन होता 
है और व्यक्ति तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध को तय किया जाता है। यह एक 
कानूनी लेखपत्र के रूप में हो सकता है जिसमें एक या छुछ निश्चित मूल वाक्य हों 
जिन्हें करिसो सर्वोच्च सत्ता ने एक ही समय में बनाया हो। यह व्यवस्थापिका द्वारा पास 
किये गये क़ानून, (,688]8076 .0.008), विशेष कालीन वैंगनून ((07009706), 
न्यायाधीश के निर्णय (3०००७] (0०४७7078) तथा विभिन्न प्रकार की उत्पत्ति 
ओर महत्व वाली नज़ीरों और प्रथाओं का समावेशित रूप हो सकता है। 


विधान का स्वभाव 


ऊपर दी हुई परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विधान राज्य के रूप को निश्चित करता 
है श्रीर इसलिये यह वह बुनियादी क़ानून है जा शासन की विभिन्न शक्तियों तथा 
शासितों के अधिकारों को निर्धारित करता दै। यह कदापि आवश्यक नहीं है कि इस 
बुनियादी क़ानून को एक ही समय बनाया जाय और एक ही लेखपत्र के अंगीभूत कर 
दिया जाय। विधान सदियों के विकास का फल है। सकता है। प्रो० स्ट्रांग से इस 
दृष्टिकोण की बढ़ी स्पष्टता स रक्‍्खा है। उन्तका कथन है कि “विधान एक ही समय 
लिपिबद्ध किया जा सकता है या वद्द एक लेखपत्र के रूप में होते हुए भी ऐसा हो 
सकता है जिसमें आवश्यकता के अज्लुसार परिवर्तन किया जा सके। वह विधान 
विभिन्न प्रकार के ऐसे क्लानूनों का संग्रह भी हो सकता है जिनका एक विशेष महत्व 
रहता है और जो विधान के क्रानून कह्दे जाते हैं। इसके अलावा विधान के आधार 
दो-एक बुनियादी कानून बन सकते दें ओर परम्परायें और प्रथायें उसकी नियंत्रक 
शक्ति हो जाती हैं* | ह 


उद्महरण 


उदाहरणों की सद्दायता से हम इस दृष्टिकोण को आसानी से समझ; सकते हैं। 
अमेरिका के संयुक्त-राष्य का शासन-विधान १७८७-८६ में बनाया गया था भौर एक 
लेखपत्र के अंगीभूत कर दिया गया था। लेकिन तब से आज तक उसमें बहुत से छोटे 
बड़े परिवर्तन आ गये हैं। किन्तु हमारे आज के भारतबष्े में इस प्रकार के शासन- 
विधान का अभाव है। १६१६ और १६३४ के कानूनों के अनुसार यहाँ शासन किया 
जाता है--केन्द्रीय शासन १६१६ के क्वानून के अनुसार है और तथाकथित प्रान्तीय 
स्रराज (7070घ४770७) .3.प६४070779) १६३४ के क्लानून द्वारा स्थापित किया गया 
है । इस. प्रकार हम देखते हैं कि यही दो क़ानून भारतवर्ष के शासन-बिधान को निर्धारित 


शक १ स्ट्रांय->मार्डन कान्स्टीव्यूशन्स (096८४ (४०050६प४0०78), प्रष्ठ १० । 


कै 


तीसरा अध्याय | ६३ 


करते हैं। इंगलेण्ड में सारी स्थिति बिल्कुल दूसरी है। बेशक वहाँ भी महान स्वतंत्रता- 
पत्र (१8879 (009709), अधिकार-बिल (फी)] ०7 फां8008), उत्तराधिकार- 
क़ानून (3०४ ० 800007670) और १६११ का पार्लिमेन्टीय-क्रानून हैं किन्तु 
इंगल्ण्ड में शासन के विभिन्न अंगों के अधिकार प्राय: प्रथाओं और रीति-रिवाजों द्वारा 
ही निर्देशित हैं। 


विधान के उददृश्य 

प्रो० स्ट्रांग के कथनानुसार “विधान का कोई भी रूप क्यों न॑ हो, उसमें 
निम्नलिखित तथ्य अवश्य पाये जायेंगे । वे हें 

(१) शासन के विभिन्न अंगों का किस प्रकार संगठन होता है ; 

(२) किस अंग को क्‍या अधिकार स्रौंपा गया है ? और 

(३) इन अधिकारों को किस प्रकार प्रयोग में लाया जायगा ! 

जिस प्रकार हमारे शरीर के ढाँचे के अन्तर्गत विभिन्न अवयव हैं जो स्वस्थ दशा में 
आपस में मिलकर कार्य करते हैं और अस्वस्थ हो जाने पर नहीं उसी प्रकार एक राज्य 
या राजनीतिक समाज का भी विधान (ढाँचा ) होता है जिसके विभिन्न अंग आपस 
में मिलकर स्वतन्त्रता से काये सम्पादन करते हैं और किसी बाहरी निरक्कुश व्यक्ति से 
आदेश नहीं लेते | विधान का उद्देश्य स्वेच्छाचारी शासन को रोकना है अथवा दूसरे 
शब्दों में शासितों को कुछ न कुछ अधिकार देना है। संक्षेप में यह राज-सत्ता के 
वास्तविक रूप का निर्णय करता है! |" इस भाँति शासन-विधानों का प्रमुख काये 
स्वेच्छाचारी तथा निरक्ुश शासकों के अधिकारों को सीमित करना है। विशेषतः ऐसा 
इंगलेण्ड में हुआ था और वहाँ की पार्लिमेन्ट को स्वतन्त्रता का युद्ध अपने बादशाहों से 
ही लड़ना पड़ा था जो उसके बग्रेर शासन करना चाहते थे। अन्त में पार्चिमेन्ट सफल 
रही और सन्‌ १६८८ की क्रान्ति के बाद इंगलैर्ड मे वैधानिक शासन की स्थापना हुई । 


वैधानिक-शासन 


अत: वेधानिक शासन का यह अर्थ है कि शासन-क्रार्य किसी व्यक्ति विशेष की 
इच्छाओं और सनक के अनुसार न होकर क़ानून द्वारा नियमित है। यह क़ानून का शासन 
है, व्यक्तियों का नहीं। वैधानिक शासन लोगों के हित का ध्यान रखता है और व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता को क्रायम रेखता है। इस भाँति राज-सत्ता जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में 
आ जाती है ओर बादशाह तथा दूसरे स्वेच्छाचारी शासक मनमानी नहीं कर सकते । 
वे एक अथ में जनता के सामने उत्तरदायी होते हैं क्‍योंकि उनके मन्त्री, सावेजनिक 
कार्यों के लिये जनता के सामने ज़िम्मेदार हैं । जनता उन्हें जब चाहे हटवा सकती है। 
किन्तु आज के युग में भी अरब का बादशाह इब्न सऊद वेधानिक राजा नहीं है क्योंकि 
उस देश में राजा की इच्छा ही क्रानून है और लोगों का कोई अपना संगठन नहीं है 
जिससे वे अपने अधिकारों की रहा कर सकें । वहाँ मन्त्री अपने कार्य के लिये बादशाह 
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६४ शासन-यन्त्र 


के सामने उत्तरदायी होता है और वद उसे जब चाद्दे हटा सकता है। बह किसी भी 
सनष्य की गिरफ्तारी का हुक्म बिना कोई कारण दिखाये दे सकता है। लेकिन इसके 
प्रतिकूल आँग्रेज़ी शासन वैधानिक है । वहाँ का बादशाह पार्लिमेन्ट के विरुद्ध कुछ भी 
नहीं कर सकता । बादशाह को अकारण किसी व्यक्ति को जेल भेजने का भी अधिकार 
नहीं है | वहाँ के नागरिक बगैर मुकदमे में अभियोगी साबित हुए जेल नहीं भेजे जा 


सकते । 
तानाश्ाही ओर वेघानिक शासन 


किन्तु आधुनिक युग में तो तानाशाही भी अपने को बेधानिक कहने लगी थी। 
तानाशाहों का दावा था कि उनका शासन जनता की इच्छा पर आधारित था। हिटलर 
अपनी रीख को (0००७४) को वैधानिक 'जमन राज्य” कहता था| वास्तविकता यह है 
कि वाह्य-रूप से ये शासन वैधानिक अतीत होते थे किन्तु आन्तरिंक स्थिति इसके ग्रति- 
कूल थी। वे अवेधानिक और स्वेच्छाचारी शासन थे । न वे जनता के हित को ध्यान में 
रखते थे और न वहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ही उपलब्ध थी। इसलिये यह कहना कि 
मूल रुप में स्वेच्छाचारी होते हुए तानाशाही वैधानिक शासनों की श्रेणी में आती है 
उपयुक्त न होगा। इनका कुकाव जनता की स्वतन्त्रता की ओर न द्वोकर स्वेच्छाचारी- 
शक्ति की ओर था। इसलिये वास्तविक वैधानिक राज्य प्रजातन्त्रात्मक ही हो सकते हैं। 
यह सच है कि इन तानाशाही शासनों का प्रादुभोव राष्ट्रीय राष्यों ही में हुआ था किन्तु 
वे राष्ट्रीय प्रजातस्त्र-राक्य कदापि नहीं कद्टे जा सकते। तथाकथित वैधानिक राष्यों का 
अस्तित्व राष्ट्रीय प्रस्तातन्त्रात्मक राज्यों ही में सम्भव द्वो सकता है । 


क्या मारतपर्ष एक वेधानिक राज्य है ! 
हसारा देश भी दो कारणों से वैधानिक राज्य नहींकदा जा सकता;--- 


(१) यह अब भी राष्ट्रीय प्जञातस्त्रात्मक-राज्य नहीं है क्‍योंकि भारतवे का 
गवर्नेर-जनरल इंगकैण्ड के बादशाह का प्रतिनिधि है और वह अपने कामों के लिये 
इंगकैंड की पालिमेन्ट के सम्मुख उत्तरदायी है न कि भारतीय व्यवस्थापिका के । 

(२) गवनेर-जनरल भारतवर्ष का शासन स्वनिर्मित कानूनों द्वारा कर सकता 
है जो जनता की राय से बनाये हुए. नियमित क़ानून नहीं हैं । प्रान्तीय स्वराज भी 
एक ढकोसला ही है क्‍योंकि वाइसराय की आँति सूबों के गवनेर" भी विधान को 
स्थगित कर सकते हैं और मन्त्रियों को हूटा कर जनता की अनुमति के बग्ेर शासन 
कर सकते है । इसलिये, यद्यपि भारतवर्ष में बेघानिक शासन की शुरूआत हो गई 
है. किन्तु पूर्यरूप से वेघानिक-शासन अभी स्थापित नहीं हो पाया है। 


.._१ अक्टूबर १६४३ में सिन्ध के गवनेर ने स्वर्गीय श्री अल्लाबछश को सूबे के प्रधान-मंत्री 
के पद से दफ़ा ४१ के अन्तर्गत इठा दिया था। अप्रैल १६४४ में पंजाब के गवनेर ने सरदार 
शौकत इयात स्राँ को जो वहाँ के मंत्रि-मंडल में थे हटा दिया था | ' 


तीसरा अध्याय । ६४ 


लिखित ओर अलिखित विधान . 
फ़्द्चतापफार 8७ एफ छापएफफार 000757॥00"07007४85 

विधान तथा वैधानिक शासन के अथ और उद्देश्य को समझ लेने के पश्चात्‌ 
अब हम विधान की क्विस्मों पर ध्यान दे सकते हैं । 

सबप्रथम, विधानों का वर्गीकरण लिखित और अलिखित विधानों में किया 
गया है। जिन देशों में शासन के विभिन्न अंगों के काये तथा काय-क्षेत्र एक या एक से 
अधिक लेखपत्रों पर अंकित हैं और उन्हीं के अनुसार शासन-कार्य का सम्प्राइन द्वोता 
है वहाँ के विधान लिखित कह्दे जाते हैं । अलिखित विधान ऐसे देशों में पाये जाते हैं 
जहाँ शासन के अंगों का काय-क्षेत्र लिखे हुए क़ानूनों द्वारा नियमित न होकर प्राचीन 
परम्पखओं और रस्म-रिवाजों पर निर्भर रहता है। लेकिन इसके यह मानी नहीं कि 
बिधान पूर्णतया लिखित या अलिखित होते हैं । सभी विधानों में कुछ लिखित और कुछ 
 अलिखित बातें होती हैं,* अन्तर केवल मात्रा का होता है । 


स्‍्ट्रांग का विचार 


हमारे कथन का समथन प्रो० स्ट्रांग भी निम्नलिखित शब्दों में करते हैं :-- 
प्राय: विधान लिखित और अलिखित क्रिस्मों में विभाजित किये जाते हैं। 
वास्तव में यह्‌ विभाजन ठी% नहीं है क्‍योंकि कोई भी विध।न ऐसा नहीं है जो पूर्ण॑रूप 
से लिखित अथवा पूर्ण्रूप से अलिखित हो | प्रायः ऐसे विधान को लिखित विधान 
कहते हैं जो एक लेखपन्न के रूप में हो और जिसकी विशेष महत्ता समझी जाती हो। 
ऐसे विधान को जो लिखित क़ानूनों' की अपेज्ञा रीतियों और परम्पराओं पर विकसित 
हुआ है अखिलित विधान ऋहते हैं |? स्ट्रांग के अनुसार इस प्रहार के विभाजन से तीन 
ग़लत धारणाओं की सम्भावना रहती हे * । 


सर्वप्रथम इस विभाजन से हमें यह ग़लत धारणा होती है कि अलिखित विधान 
प्रथाओं, रीतियों और परम्पराओं पर आधारित है और लिखित विधान में ये चीजें 
नाममात्र के लिये भी नहीं पाई जातीं। किन्तु वास्तव में तो जैसा हमने कह्दा है कोई 
भी विधान पूर्णरूप से लिखित अथवा अलिखित नहीं होता। प्रत्येक लिखित विधान में 
कुछ अलिखित परम्पराओं का समावेश रहता है और अलिखित में कुछ लिपिबद्ध 
क़ानूत और नियम रहते हैं। | _ 


कै 


१ ब्राइस के विचार से ये शब्द उपयुक्त नहीं हैं यद्यपि जिस अ्रन्तर को ये प्रकट करना 
चाहते हैं वह वाश्तविर्क है | विधानों की इन दो क्लिस्‍््मों को पृथक्‌ करने वाली रेखा रपट नहीं हे 
क्योंकि लिखित विधानों में कुछ अलिखित बातें होती हैँ और अ्रलिखित में कुछ शिखित | यद्यपि 
अलिखित विधानों का आरम्म परम्पराओं और प्रथाश्रों से होता है फिर भी उनमें कुछ लिपिबरद्ध 
नियम अवश्य ही रहते हैं |--35:ए04865 ॥0 8007ए 27१ ]ए८8७7ए००7०९-जिल्द १ पृष्ठ १४८॥ 
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दर्द शांसन-यन्त्र 


दूसरे, इस प्रकार के विभाजन से हमें यह धारणा हो जाती है कि विधान नामक 
लैेखपत्र के अन्तर्गत लाये हुए क्वानूनों के अलावा विधान के दूसरे क़ानून नहीं द्वोते । 

तीसरे, इससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि कानून को हमेशा लिखितरूप में 
ही होना चाहिए । रीति-रिवाजों की शक्ति को, जिनका पालन क़ानून ही की भाँति किया 
जाता है, हम भूल जाते हैं । 

प्रो० स्ट्रांग स्वय॑ लिखित विधान को प्रामाणिक (00007707479) और 
अलिस्ित की अप्रामाशिक (3॥07-0060घछ7767|॥879) कहना ज्यादा पसन्द करते हैं | 


गार्नर का विचार 


इसी भाँति प्रो० गानेर* का भी कथन है कि तथाकथित अलिखित विधान वह है 
जिसमें काफ़ी नियम लिपिबद्ध करके एक या एक से अधिक प्रमाण पत्रों के अंगीभूत 
नहीं किये गये हैं | यह परम्पराओं, रीतियों और न्‍्याव्राधीशों के नि्यों तथा विभिन्न 
अवसरों पर पास किये गये विधि-बद्ध क्रानूनों को मिलाकर बनता है। इस क्रिस्म के 
विधान एक ही समय पर किसी विधान-निर्मात्री परिषद अथवा अन्य सभा द्वारा नहीं . 
तैयार किये जाते। सर जेम्स मैकिन्तोरशा (907 उ७708 (०0090) का कथन है 
कि विधानों का विकास द्ोता है, व बनाये नहीं जाते। अलिखित विधान इस मत के 
उपयुक्त उदाहरण है। इसफे प्रतिकूल लिखित विधान बह्द है जिसमें काफ़ी व्यवस्थायें 
एक या एके से अधिक क्ानून-पत्र में लिपिबद्ध कर दी जाती हैं। यद्द एक निश्चित समय 
में मंत्रण। करके बनाया जाता है. और शासन के संगठन तथा संचालन करने के नियम 
निर्धारित कर दिये जाते हैं।प्रो० गानेर लिखित और अलिखित विधानों के अन्तर 
को प्रकार का भेद तमान कर केवल मात्रा का मानते हैं। सभी लिखित विधान 
कालान्तर में कितने ही अलिखित नियमों, प्रथाओं और न्यायाधीशों की व्याख्या को अपने 
' में समावेश कर लेते हैं और इसी भाँति तथाकथित अलिखित विधानों में कितने दी 
लिखे हुए नियम और क़ानून आ जाते हैं5 | इस प्रकार अगर प्रो० स्ट्रांग इस विभाजन 
१ स्ट्रांग---)/0वं६॥ (०7४४:प६0789 पृष्ठ ६४ । 
३ गानर--7िणातंट॥ 3ट९028 07 (90ए चलाए पृष्ठ प्रण्द | 

३ लिखित विधान प्रथाश्रों से काफ़ी प्रभावित हुए. हैं। इसका उदाइरण अ्रमरीका के 
विधान में मिलता है। इसी प्रकार इंगदैश्ड के ( अलिखित ) विधान में लिखे हुए, नियम 
काफ़ी तादाद में आ गये हैं। आज वे विधितरद्ध क्रानून उत्तराधिकार, मताधिकार और निर्वाचन 
के नियम निर्धारित करते हैं, कार्यकारिणी और न्याय-कारिणी की कार्यप्रणाली तथा पालिमेन्ट की 
अवधि और दोनों समाओं के पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करते हैं |..८८..........०९६०६ के 
पजट ( आय व्यय का व्यौरा ) के ऊपर जो संघर्ष हुआ था उसके फलस्वरूप पालिमेन्ट ने क्रानूत 
पाठ करके कुछ मसलों पर कामन-सभा को लार्ड-सभा की सम्मृति के बिना भी क्रानून बनाने तथा 

पास करने का श्रधिकार दे दिया था। विधिबद्ध क्वानूनों की शक्ति बढ़ती ही जा रही दे ।' 

० एम० सेट--'?०॥४८४४ ॥05800ए४४०79 पुष्ठ ३१६ । 
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को ग़लत, अ्रमोत्पादक और आन्तिपूर्ण कहते हैं। प्रो० गार्नर इसे अस्पैध्ट ओर अवैज्ञानिक 
कहते हें* । किन्तु कुछ ऐसे लेखक भी हैं जो इस विभाजन को क्रायम रखवा चाहते हैं 
ओर लिखित विधानों को विधिब्ेद्ध और निर्मित विधान कहते हैं तथा आलिखित को 
सार्वजनिक क़ानून, विकसित अथवा विकास-शील और ऐतिहासिक विधान कहते हैं । 


| - उदाहरण 

आधुनिक युग में अधिकतर राज्यों में लिखित-विधान पाये जाते हैं। इस प्रकार 
अमरीका के संयुक्त राज्य, जापान, स्विटज़रत्ेण्ड, दर्की, त्रिटिश डोमीनियनों और भारत- 
वर्ष के विधान लिखित हैं । हमारे देश के विधान का लिखित अंश सन्‌ ३६१६ ओर 
१६३५ के क्ानूनों को मिलाकर बनता है। किन्तु दूसरे देशों को भाँति इस देश में भी 
अलिखित वैधानिक प्रथाओं का विकास होना आरम्भ हो मया है। इस भाँति यहाँ के 
विधान के अनुसार बाइसराय और गवनेर-जनरत्न को नियुक्ति केवल पाँच साल के 
लिये होती है किन्तु उसकी काययकारिणी के सदस्यों की अवधि के बारे में विधान में 
कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। बेधानिक प्रथा के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी के 
सदस्यों की नियुक्ति भी पाँच ही साल के लिये होती है। अलिखित विधान का केवज्ञ एक 
ही सर्वोत्तम उदाहरण हमें इंगलैण्ड के विधान में मित्रता है। यह अधिकतर राजनीतिक 
प्रथाओं पर आधारित है और डाइसी के शब्दों में यह सममौतों, रिवाजों, परि- 
पाटियों और वैधानिक प्रथाओं को मिलाकर बना है। ये लिखित और क़ानून के रूप में 
न होते हुए भी राजसत्ता तथा इसके विभिन्न अंगों का नियन्त्रण करते हैं और उनका 
कार्यक्षेत्र नियत करते हैं परन्तु न्यायालय इनको लागू नहीं करते* । लेकिन हेबियस 
कार्पलत एक्ट, अधिकार-बिल, मताधिकार से सम्बन्धित विभिन्न क्वानून और १६११ 
का पालिंमेंट-क्रानून तथा मन्त्रियों के पुन निवाचन का क्रानून (१६१६) इंगलेण्ड के 
विधान के लिखित अंग के रूप हैं । 


लिखित ओर अलिखित विधानों पर डाक्टर फ़ाइनर का विचार 


लिखित और अलिखित विधान की सारी समस्या को डाक्टर फ़ाइनर ने निम्त- 
लिखित ढंग से रक्‍्खा है :-- ' 





! साजकरलकम बना संम---ाटकान-नज 


१ ६० एम० सेट का कथन है कि यह सच है कि वकोल लोग “अलिखित” शब्द को 
सांब॑जनिक क्वानून के श्र्थ में, जो कि न्यायाधीशों के निर्ण॑यों से बना है, प्रयोग करते हैं किन्तु इस 
शब्द को विधिबद्ध क्वानूनों के सम्बन्ध में अयोग करने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता | इंगलैंड 
के विधान में काफ़ी मात्रा विधिबद्ध कानूनों की हे।|इन कारणों से ऐसे शब्दों का प्रयोग 
ज्यादा अच्छा होगा जो श्रमिप्रेत मेदों को भला माति प्रहुटग कर सकें। इसलिये इंगलेंड के 
विधान को हम “विकीण” (5८४८८८:००) और अमरीका के विधान को जिसका विशेष लक्षण यह 
है कि वह एक ही स्थान पर लेखबद्ध हे विधित्रद्ध कह सकते हैं |।!--?०[0८७ [0350(प- 
(००% पृष्ठ ६२३ । क्‍ 
ए डाइसी '.०ण ०६ ६७९ (४0780 ए४०7०७ पृष्ठ २३ । 


द््द्य शासन-यन्त्र 


(लिखित और अलिखित विधानों के अन्तर को जानने के लिये आवश्यक है कि 
हम अलिखित विधान वाले केवल एक देश इंगलैंण्ड की तुलना और देशों की स्थिति से 
करें | यह अन्तर फैसा है ? इंगलैर्ड की मौलिक राजनीतिक संस्थायें जिनसे राजसत्ता 
प्रवाहित होती है लिखे हुए क़ानूनों की शक्ति पर नहीं क्रायम हैं) | इन पर निम्नलिखित 
का नियन्त्रण रहता है । ह 


(न्यायाधीशों के निर्यंय जो प्राचीन राजाश्रों की प्रतिज्ञाओं, साथजनिक 
कानूनों श्र पालिमेण्ट के प्रस्तावों के अनुसार होते हैं | 


२--कुछ विधिबद्ध क्रानून जो वादविवाद और प्रवचन के फलस्वरूप पास किये 
जाते हैं ( जैसे उत्तराधिकार का क़ानून, मताबिकार के क्रानून और सन्‌ १६११ का 
पालिमेन्ट का क़ानून ) । 


३--अलग-अतलग विकसित राजनीतिक प्रथायें तथा परिपाटियाँ। ये तो शासन 
के अधिकतर कार्यों को नियमित करती हैं । पालिमेण्ट की सर्वोच्च सत्ता तथा मन्त्रिमंडल 
का पालिमेण्ट ओर जनता के सामने उत्तरदायित्व इन्हीं प्रथाओं के द्वारा निश्चित किये 
गये है । तुलनात्मक ढंग से देखते हुए 'अलिखित शब्द का प्रयोग जब इंगलैण्ड के 
विधान के सम्बन्ध में किया जाता है तो इसके तातपयें है कि ( १ ) प्रत्येक वस्तु विधान में 
लिपिबद्ध नहीं है। कितनों ही चीज़ें जो शीर विधानों में लिखी हुई मिलती हैं यहाँ के 
बविवान में नहीं। रक्खा! गई हैं और ( २) विधान पहले से निश्चय करके क्रितों विशेष 
अब सर पर नहीं बना लिया गया ६ और साधारण क़ानून तथा वैधानिक क़ानून में 
कोई विशेष »न्तर नहीं है | क्षेकित फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
लिखित और भ्रल्लखित विधानों के अन्तर केषज्ष सापेक्षित हैं और केवल एक की दूसरे 
से तुलना करने पर ही अन्तरों का पता लगता है!* | 


नाक व्कककोकारती कहर: पाक का 453. (7 आ)4आा:+ा रा खाकक्‍ाफापा। हर ९०० (7 /४/फर २० प्रपपइ पंड+ 7" काएप+राध्यादतत् वीकक+ प- ९२: किल्‍ममालत, 


१०- ब्राइस अपनी पुस्तक '8/04423 9 5६०7९ था्ते ]00897046७८७' जिंजद १, पृष्ठ 
१४६६-४७ में लिखते हं कि जिसे हम इंगलैयगड का विधान कहते हैं वह लोगों के मस्तिष्क में 
व्याप्त अथवा विधितरद्ध इशन्तों, शासन कार्य से सम्बन्धित वकीलों श्रथवा राजनीतिकों के कथन, 
प्रयाश्नों, परिपाटियों, समझौतों, विश्वासों तथा बहुत से कानूनों का समूह है। परन्तु क्रानून भी 
इन्हीं हृ्ठान्तों, प्रथाओं और परिपाटियों के श्रभीन हैं। इनके बिना वे कार्यान्वित नहीं हो सकते 
थे | यदि होते भी तो उनका वर्तमान रूप न रहता |? 


इसी प्रकार एच० आर० स्पेन्चर (8. 8. 57०5०) अपनी पुस्तक '(000७:पराएथए8 
870 7०608 07080 * पृष्ठ १८ में त्रेटिश विधान को एक जीवन-प्रणाल्लीः कहते हैं | 
इसमें लिखे दुए कानून श्रवश्य हैं करित्तु विधान का अधिकांश परंम्परा पर आधारित है कि 
कार्यप्रणाली कैसी रही है । 


२--फ्राइनर--]6079 ध्यवें ?:४८घ८०७ ० 2/०१७८० 00ए०प्राए८7:०' बिहंद १, 
पृष्ठ १८६१-८५, 
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लिखित और अलिखित विधाना के तुलनात्मक लाभ 


इसके अतिरिक्त डाक्टर फ़ाइनर" का यह भी कथुन है कि लिखित विधान 
अलिखित की अपेक्षा ज्यादा अच्छा और लाभकारी नहीं होता । इस प्रकार वे कहते हैं कि 

(१ ) यह सममना ठीक न होगा कि लिखित विधान वाले (देश में अलिखित की 
अपेक्षा अच्छा शासन होता दैं। यह कहना कि लिखित विधानों का आदर अलिखित 
की अपेक्षा ज्यादा किया जाता है और भी ग़क्षव होगा। 

(२) लिखित विधान में उतने ह्वी वादविवाद उठ सकते हैं जितने अलिखित में । 
इसलिये लिखित विधानों के होते हुए भी न्यायाधीशों को निणेय के आवश्यकता पड़ेगी। 

(३ ) यद्यपि लिखित विधान में श्रत्येक शब्द के अथ को निश्चित करने का 
भरसक्त प्रयन्न किया जाता है फिर भी समय और वातावरण में परिवत्तेन होने के साथ यह 
प्रयन्न श्रसफल ही रहता है। इसलिये लिखित विधान इस अथे में भी कोई विशेष गुण 
नहीं रखता | 

( ४ ) अन्त में, लिखित विधान किसी युग विशेष का श्रतिविम्ब मात्र ही हो सकता 
है। दस साल के बाद यह प्राचीन हो जाता है और अपना महत्व खो बैठता है। 
इसलिये विधान को केवल लिपिबरद्ध कर देने से दी कोई स्थायी लाभ नहीं प्राप्त होता। 


परिवत्त नशील और अपरिवच नशील विधान 
प्र 9 ऋ | छ,7 ७० छाधाए 0000787["ए७0॥0]४5 
चूंकि विधानों का लिखित अंर अलिखित क्विस्सों में वर्गीकरण असन्तोषज्नक 


अवलइतकपलवनननन»- न ननमपकन "क..अकननापमकसननन%न»-मय, 


कृपया मुनरो की पुस्तक 000ए७:४006700& ० (०4७० 2:ए7००७ पृष्ठ ८-१० भी 
देखिये। इसमें वे ब्रिटिश विधान के निम्नलिखित अन्जञ गिनाते हैं। 

(अ्र) बड़े बड़े अधिकार-पत्र तथा अन्य उल्लेखनीय घटमायें | 

(व) विधि-बद्ध कानून | 

(स) न्यायाधीशों के निर्णय | 

(द) सार्वजनिर्क कानून | 


(६) विधान की प्रथाएं । 

इसके पश्चात्‌ कहते हैं : “तो इंगलैएड का विधान क्या है ! यह उंस्थाश्रों, सिद्धान्तों और 
परम्पराओं का जटिल संमिश्रण है; यह अधिकार-पत्रों और विधि-बद्ध कानूनों, न्यायाधीशों के निणुय, 
सार्वजनिक कानूनों और प्रथाओ्रों तथा,रिवाजों का मिला हुआ रूप हे | यह एक लेखपत्र के रूप 
में नहीं है बरन हजारों को मिलाकर बना है। इसका उद्गम स्थान एक नहीं है। यह एक 
निर्मित वस्तु न होकर विह्नास शील चीज है जो बुद्धि और संयोग के फलस्वरूप विकसित हुईं हे । 

१--अच्छा होगा कि डाक्टर फ्राइनर के विचारों को विद्यार्थी स्वयं पढ़े। इसके लिये 
कृपया "96 [#€०ए भ्एव 77३४८ए८९ ० ](०१७४० 00ए०7ापशा। 8 जिल्द ! पृष्ठ १६१-, 


१६३ देखिये । 





७० शासन-चन्त्त 


सिद्ध हुआ इसलिये लाढ ब्राइस ने विधानों का विभाजन परिवत्तेनशील और अपरि- 
वत्तेनशील विधानों में किया है । परिवत्तनशील* विधान उसे कहते हैं जो सरलतापूबेक 
साधारण क़ानून-निर्माण-प्रालो द्वारा बदला जा सके | इसके विपरीत जिस विधान का 
बदलना कठिन हो और जिसके संशोधन क्रे लिय्रे किसी विशेष प्रणाली की आवश्यकता 
पड़े उसे अपरिवत्तनशीज्ञ विधान कहते हैं। जैसा कि ई० एम० सेट लिखते हैं; 
'पपरिवत्तेनशील विधान में वेघानिक क़ानून तथा साधारण क़ानून में कोई अन्तर नहीं 
रहता क्योंकि दोनों एक ही ढंग और एक ही व्यवस्थापिका द्वारा पास किये जाते हैं। 
किन्तु अपरिवत्तेनशील विधान में बैधानिक कानूनों तथा साधारण क़ानूनों में काफ़ी 
अन्तर रहता है ओर विधान आसानी से नहीं बदला जा सकता* /? 


इस श्र में भी हम देखते हैं कि इंगलेण्ड का विधान परिवर्त्तनशील है ओर 

१--बाकर महोदय कहते हैं कि 'परिवरत्तंनशीलता उस विधान में रहती है जो आसानी 
से लोगों की इच्छानुसार या उनके प्रतिनिषियों की इच्छा से बदला जा सके | अगर ऐसा नहीं 
होता तो विधान में अपरिवत्तंनशोलता रइतो है। हमारी परिवर्त्तनशीलता के अर्थ हैं कि राज्य 
जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करता है; यह हमारे लिये आवश्यक मी प्रतीत होता है क्योंकि 
इसके श्रभाव में गतिरोध या क्रान्ति होने का अन्देशा रहता है [?..0?]800 ४७१ 7४८०६6 
पृष्ठ १७० 


१ ६० एम० सेट '?०ाधंटहों पा३एंटप०08--8 ?7९४०९ पृष्ठ २३१। 


डाइसी का कथन अधिक स्पष्ट हे। वह कहता हे कि परिवर्त्ततशील विधान वह है 
जिसमें किसी 'कानून को आसानी से नियमानुकूल एक ही सभा तथा एक ही कायदे से बदला जा 
सके | हमारे विधान की परिवर्त्नशीलता इस बात में है कि 'ताज”ः (27097) और पार्लिमेंट 
को किसी भी कानून को बदलने का अ्रधिकार है। वे उत्तराधिकार के नियम तथा ( स्काटलैएड 
से ) संयोग-क्रानून को ठीक उसी तरह बदल सकते हैं जिस प्रकार वे किसो कम्पनी को आक्स- 
फोर्ड से लन्‍न्दन तक सड़क बनाने का ठेका दे सकते हैं। इसलिये इमारे यहाँ कानून वैधानिक 
इसलिये कहे जाते हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध राज्य की मौलिक संस्थाओं से है और इसलिये नहीं 
कि वे मुश्किल से बदलते जा उकते हैं | वास्तव में इंगलेंड में 'वैधानिक' क्वानून का प्रयोग लिपि- 
बद्ध क्रानूनों के लिये मुश्किल से ही किया जाता है। अपरिवर्तनशील विधान उसे कहते हैं 
जिसमें कुछ वैधानिक या विशेष क़ानून होते हें और वे साधारण क्वानूनों की माँति नहीं बदले 
जा सकते। वेल्जियम और फ्रान्स के विधान श्रपरिवत्तनशील हैं क्योंकि वहाँ की व्यवस्थापिकायें 
कुछ क्रानूनों और नियमों को जो वैधानिक कहटे जाते हैं अपनी साधारण हैसियत में नहीं बदल 
सकतीं । श्रपरिवत्तेनशोल विधान में वैधानिक! शब्द एक विशेष श्रर्थ रखता है और इस प्रकार 
के कानूनों और नियमों तथा साधारण क्रानूनों के बीच काफ़ी अन्तर रहता हे । न तो ये साधारण 
कानूनों की भाँति बनाये डी जा सकते हैं, और न बदले ही जा सकते हैं? [......७७ ०६ ६१० 
0०॥४४६ए०७००*, पृष्ठ १२०२--१२३ ( कृपया मैरियट की पुस्तक "706 )/९०४४४ां४० 
र्त ६0७ 70006:५ 5:20०' भी देखिये जिल्द १, पृष्ठ ४१) ४ 


तीसरा अ्रध्याय ७१ 


अमरीकी का अपरिव्तेनशील" क्योंकि इंगलैण्ड का विधान पालिंमेन्ट की किसी भी 
साध्षरण बैठक में बदला जा सकता है किन्तु अमरीकी-विधान में विधाव को बदलने 
तथा उसमें संशोधन लाने के लिये चार विशेष प्रणात्षियाँ निधौरित की गई हैं: 
(१) व्यवस्थापिका की दोनों सभाओं के दो तिहाई सदस्य संशोधन का प्रस्ताव रख सकते 

। (२) दो तिहाई प्रान्तों की उ्यवस्थापिका सभायें मिज्षकर कांग्रेस से प्राथना कर सकती 

कि विधान-संशोधन के .लिये महासभा (0077०77007) बुल्लाई जाय | इन संशोधनों 
का पुष्टीफरण (३) तीन चौथाई प्रान्तों की व्यवस्थापिका सभाओं या (४) तीन चौथाई 
प्रान्तों की महासभा द्वारा होना आवश्यक है । 


परिवतत नशील और अलिखित तथा अपरिवत्त नशील और लिखित 


विधानों के विभाजन की समझने में गड़बड़ी 
विधानों को परिवत्तेनशोल और अपरिवत्तेनशील में विभाजित करने से बहुत 


१ वास्तव में अमरीकी विधान केवल सिद्धान्त में ही अपरिवत्तंनशील है; व्यवहार में तो 
यह इतना परिवत्तेनशील साबित हुआ है जितना इसके निर्माताओं ने सोचा भी न था। यह 
“निदिताधिकार के सिद्धान्त! . (१0०८८४०९ ०६ ॥777]०0 90ए&7७) के कारण ही सम्भव ह्ो सका । 
है । सर्वप्रथम उडरो विल्सन ने इसकी परिवत्तेनशीलता पर ज्ञोर दिया | उन्होंने कहा कि हमारा 
विधान ब्रिटिश विधान से कम जीवित नहीं हे | माना कि इसको जढ़ें अलिखित क्वानूनों में न 
होकर लिखित में हैँ किन्तु विधान केवल महा स्वतंत्रता पत्र' और अधिकार-बिल” की भाँति 
शासन पद्धति का जीवन-केन्द्र मात्र हे | शासन-पद्धति में कितनी ही चीज़ें नई आ गई हैं जिनका 
विध्वान में नाम तक नहीं है। शासन-सम्बन्धी कितनी ऐसी प्रथाश्रों का विकात हो गया है 
जिनसे शासन-कार्य बहुत बढ़ गया है, किन्तु विधान में न होते हुए. भी इन प्रथाओं ने विधान 
के शब्दों को किश्वित मात्र भी नहीं बदला है | 

मैरियट ने अमरीकी विधान के इस परिवत्तनशील लक्षण को निम्नलिखित ढंग से रक्खा है । 
अध्यक्ध के निर्वाचन के लिये जो नियम था उसमें आये हुए प्ररिवर्तन पर वैयान देना 
आवश्यक है। इसके अलावा परिवत्त न द्वारा द्दी अश्रमरीका की सेनेट संसार की द्वितीयसमभाओं 
(8८८०४० 0707४००/७) में सब्र से शक्तिशालिनी हो गई है। निरन्तर विकास ने ही वहाँ के 
संघ-शासन को अधिक शक्तिशाली बना दिया है और विधान द्वारा सोचे गये प्रतिबन्धों को 
लगाने में प्रान्तीय शक्तियाँ असफल रहीं। निहिताधिकार के सिद्धान्त ने तो अमरीका के वैधानिक 
विकास में गत्यात्मक शक्ति का काम किया है| संगठित दलबन्दी ने भी शासन पद्धति के रूप को 
बदल ही दिया है और आज अमरीका की अ्रध्यक्षात्मक प्रणाली में संगठित दल का होना उतना 
ही आवश्यक है जितना इंगलेंड की समात्मक प्रणाली में (7४७ )/९६४४७४४००- ०६ ६7७ 
)/006770 902८6 जिद १, पृष्ठ १२०-१२१, ॥॒ 

ई० एम०७ सेट ने अमरीकी विधान की प्रथाओं पर ज़ोर देते हुए कहा है कि प्रथाओं ने 
अध्यक्ष के चुनाव, उप-श्रध्यक्ष के कत्तव्य, मन्त्रि-मंडल, दलों, "“** "तथा सेनेट के अधिकारों 
को प्रभावित किया है। इन्हीं की वजह से अध्यक्ष तथा संघशासन की शक्तियों में वृद्धि हुई 
है---?00८6४ [750एप४073, ४. ?6९78०८,,. पृष्ठ ३२६ 


७२ शासन-यन्त्र 


लेखकों ने यह मान लिया है कि परिवत्तेशील विधान अलिखित दोते हैं और अपरिवत्तेन- 
शील लिखित | इस प्रकार गिल्क्राइस्ट (040007780) लिखते हैं: 'एक क्रिस्म को 
परिवत्तनशील कहते हैं, क्योंकि यह लचकदार होता है और इसके सूल लक्षण को 
क़ायम रखते हुए भी विभिन्न ढंगों से मोडा जा सकता है। दूसरों क्रित्म को परिवत्तेन- 
शील कहते हैं क्योंकि यह निश्वित और स्थिर होता दे । परिवतनशील विधान की किसमें 
पुरानी हैं और दूसरे वर्गीकरणों में इसे अलिखित, ऐतिहासिक या विकसित कहते हैं। 
आधुनिक काल में परिवत्तनशील विधान प्रायः समाप्त ही हो गये हैं। इसका एक 
उदाहरण हमें इंगलैश्ड के विधान में मिल्षता है। आरिट्रयः ओर हंगी के विधान 
महायुद्ध ( प्रथम ) के पृ्व परिवत्तनशील थे लेकिन श्रव वे लुप्त द गये हैं? ।! यद्यपि 
यह कद्दना ठीक है कि सभी अलिखित विधान परिवत्तेनशील होते हैं किन्तु यह मान 
लेना कि सभी लिखित विधान अपरिवत्तंनशील होते हैं सलत होगा। ऐसा कह कर हम 
डाक्टर फ्राइनर के कथन का कि 'किसी विधान का सार उसको अपरिवत्तेनशीलता है! 
खंडन नहीं करते | प्रत्येक लिखित विधान का तात्पये है कि अस्पष्ट और अनिश्चित 
नियमों को कुछ निश्चित या अपरिवत्तनशील रूप दे दिया गया है। लेकिन यह कहना 
कि सभी लिखित विधान शपरिवत्तनरील दोते हैं श्रत्युक्ति होगी। वास्तत्र में हमारे युग 
की प्रवृत्ति लिखित किन्तु परिवत्तनशील विधानों की ओर है और '“परिव्तनशीलः 
शब्द का प्रयोग लिखित विधानों के सम्बन्ध में जिनमें संशोधन लाने के नियम जटिल 
नहीं हैं, किया जा सकता है | 

प्रो० स्ट्रांग भी इसी विचार का इन शब्दों में रखते हैं : “वास्तव में त्रिधानों का 
विभाजन उनके लक्षण के अनुसार परिवत्तेतशील और अपरिवत्तेनशील क्रिस्मों 
में ही हो सकता है। प्रायः लोग प्रामाशिक और अप्रामाशिक क्िस्मों को इसी विभाजन 
का दूसरा रूप सममते हैं। अथे एक ही है भेद केबल शब्दों का है। लेकिन यह 
धारणा ग़लत है। यह सच है कि एक अ्रप्रामाशिक विधान परिवत्तनशील द्वोता है किन्तु 
एक प्राभशिक विधान के किये सम्भव हो सकता है कि वह अपरिवत्तनशील 
ने हो। किर कौन-सी ऐसी वस्तु है जो एक विधान को परिवत्तंनशील अथवा 
अपरिवर्सनशील बनाती है? सारा अन्तर इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 


१--गिलक्रा इस्ट 'शिप्रशण्र०३ ण रिणाएंवकश उटांदा८८' पृष्ठ ११२०-११ ४ 

२--फ्राइनर “76 7॥6०7ए ॥णपे ?४80008 ० (००७४४ (9ए९८:००९० ४, लिल्द्‌ 
१५ पृष्ठ १६ ें 

फ़ाइनर के इस कथन का अ्रर्थ अ्रद्ूशशः नहीं लेना चाहिये। नहीं तो इसके माने हो 
जायँँगे कि (१) केवल लिखित विधान ही विधान कहलाने योग्य हैं श्र (२) लिखित विधान 
जरूर ही अपरिवर्त्नशील होता हे । पहले अ्रथ से हम यह मानने लगेंगे कि अलिखित विधान 
हो ही नहीं सकते क्‍योंकि दि ताँकेविल (2० 704 ००एशा।०) ने कहा है कि इंगलैण्ड में कोई 
विधान नहीं दे | दूसरे अर्थ से हम यह समझेंगे कि लिखित विधान परिवर्सनशील हो ही नहीं 
सकते । ये दोनों धारणायें कमज़ोर और ग़लत हैं| 


तीसरा अध्याय ७३ 


वैधानिक कानून और साधारण क़ानून बनाने की पद्धति एक-सी है या भिन्न। 
जिस विधान में संशोधन या परिवत्तेन करने के लिये किसी विशेष पद्धति की आब- 
श्यकता पड़ती है बह अपरिवत्तेनशील विधान कहा जाता है।” सबसे पढले स्ट्रांग 
इंगलेर्ड के विधान का उदाहरण देते हैं। वहाँ का विधान परिवर्त्तनशीज्ञ है क्‍योंकि 
इसमें परिवत्तत साधारण क्वानून पास करने की पद्धति से लाया जा सकता है। फिर 
इटली का विधान है। यह प्रामाणिक होते हुए भी बग्रेर किसी विशेष पद्धति को काम में 
लाथे बदला जा सकता है। १६३६ से १६४४ तक में मुसोलिनी ने विधान के शब्दों को 
बगैर बदले हुए ही इसकी आत्मा को बिल्कुल बदल दिया था। इप्तसे स्पष्ट है कि १६७८ 
का इटली का विधान पूर्णतया परिवत्तनशील था। इसके बाद स्ट्रांग अमरीका के विधान 
की तरफ़ संकेत करते हैं। यहाँ का विधान अपरिवत्तेनशीज है क्योंक्रि यहाँ संशोधन 
लाने के लिये विशेष पद्धतियों को श्रयोग में लाना पड़ता है। यहाँ विधान में संध-शासन 
के कार्यों को निश्चित कर दिया गया है और अगर इसके श्रतिकूज्र कोई चीज़ की जाती 
है तो विधान मोड़ा नहीं जाता वरन्‌ तोड़ा ज्ञाता है। संक्षेप में, वह विधान जो बगैर 
तोड़े हुए न मोडा जा सके अपरिवत्तंनशील विधान है । - 


सारांश 


जो कुछ भी हमने ऊपर अध्ययन किया है उसका सारांश निम्नलिखित है --- 

(१) अलिखिंत विधान हमेशा परिवत्तनशील होते हैं; 

(२) लिखित-विध[ुन भी परिवत्तेनशील हो सकते हैं; 

(३) परिवत्तेनशील को अपरिब"्तशील विधान से अलग करने वाला मुख्य अन्तर 
उनके संशोधन-प्रणाली में होता है। अगर किसी विधान को साधारण क्वानून पास करने के 
ढंग से बदला जा सके तो वह परिवत्तंनशील है, अगर ऐसा नहीं हो सक्रता और किसी 
विशेष नियमित प्रणाली का प्रयोग आवश्यक होता है तो बह विधान अपरिवर्त्तनशील हे । 
ऐसा विधान संकट तथा असाधारण घटनाओं के समय भंग हो सकता है। 


(४ ) विधान का लिखित होना ही उसे अपरिवत्तनशील नहीं बनाता। जैसा 
कि फ़ाइनर ने कहा है: 'विधानों को परिवत्तेन से बचाने के लिये उनक्रा लिखित होना 
ही नहीं आवश्यक, वरव्‌ उनमें संशोधन लाने के रास्ते में प्रतिबन्ध' ज्यादा ज़रूरी हैं 
इसलिये विधान के स्वभाव को वास्तव में संशोधन-प्रणाज्ञी ही निश्चित करता है। 
किन्तु विधान को अपरिवत्तेनशीज्ता कुछ और बातों पर भी निर्भर है ज्ञो इस 
प्रकार है :-- 

(ञअ ) जनता की राजनीतिक प्रकृति, 

 (ब ) विधान के नियमों की उदारता और उनका लची तापन तथा 
(सर ) इसकी व्याख्या करने वालों की नीति । 


_समनामककरा९४५६३४१९१०१०७कंप कस ७ दरार अननककपक्‍,. 


१--टद्रांग-->०१९८0 (20080(ए८४०7४' पुष्ठ ६४-६५ ेु 
ब्राइस ने भी कद्दा हे कि यद्यपि इटली का विधान लिखित था किन्तु कानूनों द्वारा 
उसमें इतना परिवत्तेन लाया गया था कि उसे परिवत्ततशील विधान कहना अ्रनुचिन न होगा। 


१० 


४ शासन-यन्त्र 


परिवच नशील विधान के गुण तथा अपरिवत्त नशील के दोष 


परिवत्तेनशील तथा अपरिवत्तनशील विधानों के अन्तर को समम चुकने के 
पश्चात्‌ अब हम इनके गुण-दोष पर भी विचार कर सकते हैं। परिवत्तंनशील विधान 
के मुख्य गुण तथा अपरिवत्तंत के दोष निम्न ढंग से दिये जा सकते हैं :--- 

(१ ) परिवत्तेनशील विधान का पहला गुण उसका लचीलापन है। यह 
समयानुकूल बदलता और विकसित होता रहता है । इसी गुण के कारण इंगल्ेण्ड के 
विधान में इतला मद्दान्‌ परिवत्तेन सम्भव हो सका है। इस भाँति विधान की परिवत्तेन- 
शीलता राज्य की प्रगति में सहायक द्वोती है। जैसा कि ब्राइस ने कह्दा है: 'परिवत्तेनशील 
विधान को आवश्यकतानुसार फैज्ञाया और मोड़ा जा सकता है। जब आवश्यकता नहीं 
रह जाती तो यह फिर अपने पुराने रूप में आ जाता है। इस क्रिस्म के विधान उस 
पेड़ की भाँति हैं जिसकी डालों को बग्नेर काठे हुए किसी सवारी को ले जाने के लिये 
ऊपर उठा लिया जाता है और जो बाद में अपने स्थान पर पहुँच जाती हैं* । 

एम० एमली बोटमी (४, 79)9 80ए0779) ने इंगलेण्ड के विधान के 
विकार की प्रशंसा निम्नलिखित शब्दों में को है :--- 

अंग्रेज़ों ने अपने विधान के विभिन्न अंगों को ठीक उर्सी स्थान पर रहने दिया 
हैं जहाँ इतिहास के प्रवाह ने उन्हें छोड़ा था। उन्होंने कभी भी यह प्रयत्न नहीं किया 
कि इन अंगी को एकत्रित करके उनका वर्गीकरण करें और उन्हें संगत रूप में रकख । 
इस प्रकार के विधान में नियमों की व्याख्या करने वालों की तथा कठिनाई उत्पन्न करने 
वाले की नहीं चलती**“*“* ओर इसी साधन से “उपयुक्त असंबद्धता? और लाभदायक 
असंगत' को क्रायम रक्खा जा सकता है। इनकी उपस्थिति से साम्राजिक शक्तियों को 
बल मिलता है किन्तु ऐसी शक्तियाँ कपने नियमित केन्न से बाहर नहीं आ सकतीं ओर 
पूर्ण समाज के ढाँचे को नहीं हिला सकतीं | इसी कारण से अंग्रेज़ लोग अपने विधान 

पर गये करते हैं और उन्होंने कभी भी इसे लेखत्रद्ध करने का प्रयत्न नहीं क्रिया है* !! 

( २) चू कि इस प्रकार के विधान बिना किसी कठिनाई के आसानी से बदले जा 
सकते हैँ इसलिये संकटकाल में देश क्रान्ति से बच जाता है। श्रपरिवत्तनशील 
विधान में परिवत्तन आसानी से नहीं किये जा सकते इसलिये जनता में असनन्‍्तोष 
बढ़ने के समय क्रान्ति का भय रहता है और विधान पूर्णरूप से नष्ट किया जा सकता 
है। फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति के समय ऐसा ही हुआ था और थोड़े ही समय में कितने 
विधान बने और बिगड़े। इंगलेण्ड के विधान को ऐसा धक्का कभी नहीं क्षणा और 
इसीलिये इसका एक विशेष लक्षण अविरत विकास है | 

अतः: फ्रीमैन (7'76०७४797) का कहना है कि यहाँ का राष्ट्रीय जीवन पिछले 
चौद॒ह हजार वर्षों से वाह्य आक्रमणों और आन्तरिक क्रान्तियों की परवाह न करके 


१-- आइईस '8(00।6४ 0 78007%9 20यर्प ]प्रतंड97प्रते०7०८०७' जिल्‍द पृष्ठ १६४८ | 
२०-इसका उल्केख मैरियट ने अपनी पुस्तक ॥796 ४४८ ब्रतंडाा 0* ए6 (०१6 
5:४४ लजिढ़द्‌ १ के पृष्ठ १४३ पर किया है । 


तीसरा अध्याय | ७४ 


अद्ूरूंट रहा है। किसी क्षण भी वहाँ भूत और वत्तमान का सम्बन्ध नहीं हूटा और 
कभी भी अंग्रेज्ञों ने किसी सिद्धान्त के आवेग में आकर एक सम्पूर्ण नये विधान की 
रचना करने का प्रयत्न नहीं किया। हमारे विकास में प्रत्येक क़दम पहले क़दम के 
परिणाम-स्वरूप उठा है | “हमारे बिधान और क़ानून में जितने परिवत्तेन हुए हैं वे 
बिल्कुल नये न होकर पुराने रूपों पर उन्नति मात्र रहे हें* ।? 

.. (३) एक अलिखित परिवत्तनशीज़ विधान राष्ट्रीय मस्तिष्क का प्रतिबिम्ब है। 
इसमें हम राष्ट्र की ऐतिहासिक्त अविच्छिन्नता और समयानुकूल परिवत्तेनों को देख 
सकते हैं। अपरिवत्तंनशील विधानों में वयवस्थापकगण एक प्रमाण-पत्र में राष्ट्र के छिसो 
विकास काल के सिद्धान्तों और व्यवहारों को संक्षेप में लिख देते हैं जो कालान्तर 
में नीगस और बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसे राष्ट्रों की उन्नति रूक जाती है और 
वे रूढ़िवादी और जीवनहीन हो जाते हैं । इसके प्रतिकूल परिवरतेनशील विधान वाले 
राष्ट्र इमेशा विकसित होते रहते हैं और जीवित तथा स्वस्थ रहते हैं । 


अपरिवत्त नशील विधान के गुण तथा परिवत नशील के दोष 
अपरिवत्तेशील विधान के भ्रमुख गुण तथा परिवत्तनशील के दोष निम्नलिखित 


(१) अपरिवत्तनशीज्ष बिधान अलिखित विधान की भाँति अस्पष्ट और अस्थायी न 
होकर दृढ़ तथा स्थायी होता है। यह प्राय: ज्खित और निश्चित होता है. क्‍योंकि 
अधिकतर यह वाद-विवाद और प्रौढ़ विचार के बाद एक लेखपत्र के अंगीभूत कर 
दिया जाता है | 

(२) चूँकि अपरिवत्तेनशील विधान आसानी से नहीं बदला जा सकता इसलिये 
यह दलबन्दी के दूषित प्रभाव से मुक्त रहता है। राजनीतिक दल अपने उद्देश्य को हल 
करने के लिये इसें नहीं बदल सकते । इसके प्रतिकूत्त अलिखित क्विः्म का परिवत्त नशील 
विधान ऐसे दूषित प्रभावों से प्रभावित होने के अलावा न्यायाधीशों के हाथ का खिलौना 
बन जाता है; वे अपनी इच्छानुसार इसका अथ लगाते हैं| स्वर्गीय लाड़े बरक्रेनद्रेड 
(,070 87:0॥॥680) ने अँगरेज्ञी शासन-विधान को “अनियन्त्रित विधान! कहना 
ज्यादा पसन्द किया था क्योंकि यह पार्लिमेन्ट की इच्छाचुसार बदला जा सकता है। 
इसके प्रतिकूल लिखित और अपरिवष्तेनशील विधान को वे “नियन्त्रित-विधान' 

कहते थे । | 
. *” (३) लिखित तथा अपरिवत्तेशील विध।न सभी प्रकार के लोगों के लिये उपयुक्त 
होता है। इसके अनुसार शासन-कार्य चलाने के लिये यह आवश्यक नहीं होता कि 
जनता बुद्धिमान, अनुभवी तथा उत्तरदायित्व की भावना से पूण हो । किन्तु जैसा कि 
ब्राइस ने कहा है परिवत्तेनशील विधान को चलाने के लिये तीन शर्तें अति आवश्यक हैं : 

(अ) राजनीतिक शिक्वं प्राप्त तथा इमानदार अल्पसंख्यकों के हाथ में सत्ता 
दोना चाहिए | 


१ फ्रोीमैन 720890 (200%/0प६०7,' पृष्ठ १६ | 


७६ शासन-यनशर 


(व) अधिकांश लोगों को राजनीति से परिचित रहना चाहिए तथा इसमें भाग 
लेना चाहिए | लोगों की राजर्न!ति में दिल्नचस्पी केवल विशेष अवसरों पर न होकर 
हमेशा होनी चाहिए । 

(स) यद्यपि वेधानिक रूप से जनता सर्वप्रधान है किन्तु इसका काम केवल 
शासन के नियमों तथा सिद्धान्तों को निर्धारित करने तक का है। शासन के विस्तृत 
कार्था' का सम्पादन शिक्षित अल्प संख्यकों द्वारा ही होना चाहिए। इसी लेखक का कहना 
है कि परिवत्तंतशील विधानों के विकास फा अच्छा उदाहरण उन राष्ट्रों में मिलता है जो 
रूढ़िवादी हैं, भ्राचीन वस्तुओं का आदर करते हैं, जो दृष्टान्तों को पसन्द करते हैं और 
उसी परिपादी के अनुसार काम करना चाहते हैं जिसके अनुसार उनके बुजुर्गों ने किया 
है। इस क्रिस्म के राष्ट्रीय चरित्र से परिवर्तनशील विधानों का विकास सम्भव होता है। 
चूंकि विधान में परिवत्त न करने का अधिकार सदेव रहा है और बुरी तरह से इस्तेमाल 
नहीं किया गया है इसलिये व्यवस्थापिका सँभल-संभल कर पेर उठाती है ओर 
अनावश्यक परिवत्त न नहीं करती । 


परिवत्त नशील और अप्रिवत्त नशील विधानों के तुलनात्मक गुण 

दोनों प्रकार के विधानों के गुणों का वर्णन करते हुए हमने तुलनात्मक ढंग से 
उनके दीपों को तरफ भी संकेत किया था किन्तु दोनों में से कौन शअच्छा है यह 
तय करना आसान काम नहीं। इस प्रश्न पर जज जेम्सन (३४०६० उ७॥70807) 
का बिचार सबसे उपयुक्त मालूम पड़ता है। उनका कथन है कि इन दो प्रकार के 
विधानों के शुर्थों श्र दोषों का विचार करते हुए यह तथ करना मुश्किल हो 
जाता है कि कौन अच्छा है। एक ऐसी जाति के किये जिसकी राजनीतिक शिक्षा 
उच्च श्रेणी की हुईं है अलिखित विधान उपयुक्त होगा। इस प्रकार की शिक्षा के दो 
अंग ऐसे हैं जो उस प्रणाली की रक्षा के लिये आवश्यक है: (१) नागरिकों को अपने 
राजनीतिक अधिकारों तथा कत्तंव्यों का ज्ञान और (२) विधान के उल्लंघन को पता 
लगाने तथा उसको रोकने के लिये उनकी सजगता। इन दोनों के बगैर राश्य-कर्मचारी 
शक्ति को अपने हाथों में करके पूरी प्रणाली को नष्ट कर देंगे। किन्तु एक ऐसी जाति 
के लिये जिसकी राजनोतिक शिक्षा अधूरों रही है और जो बराबर रामनीतिक 
उदासीनता और सुधारों के तीघ्र आबेग का शिकार होती है लिखित विधान अच्छा 
रहेगा । चूंकि यह आसानी से नहीं बदला जा सकता इसलिये इसमें यह सम्भव नहीं कि 
राज्य के कर्मचारी शक्ति को जबरदस्ती हस्तगत कर लेंगे । यह इतना सरल और स्पष्ट 
होता है कि लियस भंग करते से और अपने कायक्षेत्र से बाहर जाते हुए कर्मचारी स्वर्य॑ 
ढरते हैं। अगर वे ऐसा करें भी तो ज्ञोगों का विरोध उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। ऐसे 


विधान की अच्छाई केवल्न इस बात में है कि स्थिरता बुराइयों के होते हुए भी अवैधानिक 
या विवेकशून्य भ्रगति से कम खतरनाक होती है* ? 


0 >रकल>०म९४००.. पवार पान मबोयो। भक्गगम 


र गानेर ने इसका उल्लेख अ्रपनी पुस्तक ९6 $थंध्यए० छत (00ए०:ए० 
गा८०६५५' के पृष्ठ र८् में किया है | 


तीसरा अ्रध्याय॑ ७७ 


व्यवस्थापिका-प्रधान तथा न्यायकारिणी-प्रधान विधान 


बिधानों को लिखित और अलिखित तथा परिवत्तनशील और अपरिवत्तेनशील . 
क्रिस्मों में विभाजित करने के अतिरिक्त कुछ लेखकों ने वर्गीकरण का एक तीसरा आधार 
रक्खा है। यह विधान में क्वानूनों की प्रधानता है। वे विधान जिनमें क्रानूनों का 
आधिपत्य माना जाता है एक क्रिस्म के हैं । क्ानूनों का आधिपत्य तभी कायम हो सकता 
है जब शासन के प्रत्येक अंग कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका और न्यायकारिणी इनका 
आदेश मानें । इस आधार के अनुसार विधान दो श्रेणी में आते हे--ऐसे विधान जिनमें 
विधान के नियमों का आधिपत्य रहता है ओर ऐसे जिनमें व्यवस्थापिका के क़ानूनों 
का । पहली श्रेणी के विधानों में न्‍्यायकारिणी सबगप्रधान रहती है क्योंकि विधान के नियमों 
की व्याख्या न्‍्यायकारिणी द्वारा ही की जाती है । दूसरी श्रेणी के विधानों में उयवस्थापिका 
सर्वप्रधान होती है और यह तय करती है कि शासन के विभिन्न अंगों के कार्य 
वैधानिक हैं या नहीं | विधान-प्रधान देश का सबसे उपयुक्त उदाहरण अमरीका है । वहाँ 
की प्रधान न्यायालय (8प07०776 (0007४) विधान के नियमों के संरक्षक के रूप में 
है और इस प्रहार न्यायक्रारिणी ही सवशक्तिशालिनी है । इंगलेंण्ड के विधान में हमें 
उयवस्थापिका की प्रधानता का उदाहरण मिलता है। वहाँ की पालिमेन्5 प्रत्येक क्षोत्र में 
सर्वोच्च है। १८७१-७४ का फ्रान्सीसी विधान जो १६३६ तक चला व्यवस्थापिका-प्रधान 
था क्योंकि वहाँ की राष्ट्रीय सभा ()ए०४०79] 2880770)9) शासन के सभी अंगों में 
प्रधान थी । किन्तु विधान ने दो बातों में इसके अधिकार को नियन्त्रित कर दिया था-- 
न तो यह शासन के रूप को बदल सकती थी ओर न राजबंश में से अध्यक्ष चुन सकती 
थी। इसलिये फ्रान्स की व्यवस्थापिका पूर्ण रूप से सर्वोच्च नहीं थी और इंगलैण्ड 
की पार्लिमेन्ट की भाँति सर्वेशक्तिशालिनो नहीं थी । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विधान के विभिन्न रूपों में अन्तर उनकी मौलिकता 


के कारण होते हैं । यह मौलिकता तीन प्रकार की है :--(१) विधान के लिखित रूप में 
(२) संशोधन-विधि में तथा ३) वैधानिक नियमों की व्याख्या में । 


. लिखित विधान की पुरुष विशेषतायें 


विभिन्न प्रकार के विधानों के गुणों ओर दोषों पर विचार करने के पश्चात हम 
लिखित विधान की विशेषताओं तथा उसके दूसरे पहलू पर ग़ौर कर सकते हैं क्‍योंकि 
आधुनिक युग में लिखित विधान ही साधारण रूप से प्रचलित हैं। आज हम देखते हैं 
कि इंगलैण्ड को छोड़कर समस्त संसार के राज्यों में लिखित विधान ही पाये जाते हैं । 
गेटेल (9०४४७) के अनुसार लिखित विधान की निम्नलिखित विशेषतायें हैं :-- 


(१) इसका रूप निश्चित होना चाहिए। ज़हाँ तक सम भव हो लिखित विधान में 
अस्पष्ट बाक्यों तथा शब्दों का अभाव रहना चाहिए। इसके उद्देश्यों का उल्लेख स्पष्ट 
रूप से होना चाहिए । 


जप शाखसन-थन्त्र 


( २) राजनीतिक संगठन को विवादपूर्ण समस्याश्रों से बचाने के लिये विधान 
को विस्तीणं ' होना चाहिए जिससे शासन के विभिन्न अंगों के कायक्षेत्र स्पष्ट रूप से 
निश्चित कर दिये जायँ। शासन संगठन के पूरा क्षेत्र में विभिन्न अंगों के पारस्परिक 
सम्बन्ध तथा उनके अधिकारों का साक्र तौर से बणेन होना चाहिए । 


(६) विधान को न बहुत संक्षिप्त होना चाहिए और न बहुत लम्बा ही | अगर 
यह बहुत संक्षिप्त है तो अस्पष्ट हो जायगा और यदि बहुत लम्बा है तो इसमें शासन की 
ऐसी छोटी-छोटी बातों की विस्तृत व्याख्या रहेगी जो समय के परिवत्तन के साथ 
प्र॑दोन और बेकार हो जातो है और समाज के विकास तथा प्रगति में बाधक होने 
लगती है | इससे अ्रश्तन्तीप बढ़ता है और समय के ग्रवाद् में लोग पूरे विधान को नष्ट 
करने के लिये प्रस्तुत हो जाते हैं। इसे रपष्ट है कि यदि संक्षिप्त विधान में अस्पष्टता 
ओर हु रहती है तो बहुत लम्बे विधान में अनावश्यक अपरिवत्त नशीलता आ 
जाती है। 


लिखित विधान के मूलतत्व 


किन्तु लिखित विधान की ये विशेषतायें इसके मृल्ञतत्व नहीं हैं। थे तो केवल 
इसको प्रकृति को निश्चित करते हैं। इसके मूलतत्व तीन हैं :-- 

सर्वप्रथम, प्रत्येक लिखित विधान में एक अधिकार-पन्न होना चाहिए जो नागरिकों 
के अधिकारों की रक्षा कर सके । 

दूसरे, इसमें राब्य की विभिन्न शक्तियों के संगठन की रूपरेखा होना चाहिए | 

” तीसरे, विधान में संशोधन करने का नियस होना चाहिए | 

बर्जेस (807.2०88) के शब्दों में पहली विशेषता नागरिक की स्वतन्त्रता की रक्षा 
करती है, दूसरी रा्य के शासन को निर्मित करती है और तीसरी राज-सत्ता के निवास- 
स्थान तथा उसको प्रयोग में लाने वाली शक्तियों को निश्चित करती है। इस भाति 
लिखित विधान स्वतन्त्रता, शासन और राज-सत्ता का एकीकरण करता है | 


लिखित विधान के मूल आधार 


जब हम देखते हैं कि लिखित विधान की आवश्यकता राजाशों के अ्रत्याचार को 
रोकने के लिये पड़ी तो ऊपर लिखे कथन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसलिये लिखित' 
विधान का वास्तविक आधार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा जनता द्वारा स्वयं 
शक्ति अहणण करने की आवश्यकता है । 


१--अ्राधुनिक संसार के लिखित बिधानों में १६३५ का भारत-सरकार-क्ानून सबसे 
बढ़ा है | 'अखिल-देश-विधान! ((१008:८०७८४००5 ०६ ४ (70००८८९७) जिल्द १ में ( ब्रिटिश 
साम्राज्य ) यह ८६ पृष्ठों में आता. है ( २४३-३२६ ) | इससे स्पष्ट हे कि यह एक विस्तृत 
लेखपत्न हे संदिस नहीं दे । 


तीसरा अध्याय छह 


इस प्रकार लिखित विधान के मूल आधार निम्नलिखित हैं :-- 

१--राजनीतिक शक्ति का प्रश्न; २--धार्मिक सरवतन्त्रता की प्राप्ति; ३--सम्पत्ति 
रक्षा (जिसका प्रारम्भ “बगैर प्रतिनिधित्व के कर नहीं? के साथ हुआ) और ४--स्वतन्त्रता 
( जिसके अथ हैं (अ) गिरफ़्तारी और नज़रबन्दी से स्वतन्त्रता यानी -राजकर्मचारियों 
की स्वेच्छाचारिता से रक्षा; (ब).वाद्‌-विबाद, भाषण तथा मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता 
ओर (स) पंचनिणेय तथा क़ानून के सम्मुख समानता )। 


प्रारस्मिक विधानों में अपरिवत्त नशीलता और आधुनिक में 
परिवत्त नशीलता का आधिक्य 

आरम्भ में लिखित-विधान प्रायः अपरिवत्तनशील थे। अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ जनता सरकार का अधिकार-क्षेत्र लिखकर भल्नी भाँति स्पष्ट कर देना 
चाहती थी जिससे शासक-बर्ग विधानों की अवद्ेलना .करके अधिकारों का अनुचित 
प्रयोग न कर बैठ । किन्तु आधुनिक प्रवृत्ति इस प्रकार के लिखित-विधानों की ओर है 
जो परिवत्तनशील् रहते हैं । कारण यह समम्ा जाता है कि विधान को सदैव वास्तविक 
परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिये और समयानुसार उसमें परिवतेन होने चाहिये। 
इसको ऐसा अपरिवत्तनशील न होना चाहिये कि इसे कभी एकद्म टूटना पड़े परन्तु 
इसमें अवसर ओर परिस्थिति के अनुसार परिवतेन की गुंजाइश होनी चाहिये। 
प्रो० गिलक्राइस्ट ने कहा है कि आजकल अपरिवरत्तनशील विधान अच्छे सम मे जाते हैं 
ओर इस प्रकार ऐसा मालूम द्ोता है कि 'अपरिवत्तैनशील शासन-विधान, अपरिवत्तैन- 
शील शासन-विधानों का स्थान ग्रहण कर लेंगे? | किन्तु यह धारणा ठीक नहीं जान 
पड़ती । प्रो० बिज्ञोबीर (?70/, #'. एफ़ा. एफ़प]0027709) यह स्वीकार करते हैं कि 
आरम्भ के विधान अपरिवत्तेनशील थे और वे उनकी अपरिवत्तेनशीलता के निम्नलिखित 
कारण देते हैं :--- 

१--आरम्भ में राजनीतिक विचार-धारा प्रकृतिनियम के अ्रधीन थी। लोग 
सममते थे कि कुछ अधिकार और राजनीतिक सिद्धान्त प्रत्येक समय और परिस्थिति 
के लिये सत्य हैं इसलिये उनकी उपयोगिता सावेभौमिक है । “इसी विश्वास पर विधान- 
निर्मोतागण इन अधिकारों और सिद्धान्तों को विधान में केवल सम्मिलित ही नहीं कर 
लेना चाहते थे वरन्‌ इस प्रकार सम्मिलित करना चाहते थे कि ये अलग न किये जा सके 
ओर यदि किये भी जायँ तो बड़ी कठिनता से । 

२--उस्र समय तक संसार विकास के सिद्धान्त से नहीं प्रभावित हुआ था। लोगों 
ने यह नहीं सोचा थाकि भूत वतमान को जन्म देता है और वर्तमान भविष्य का 
आधार है। कहने का तात्पय यह है कि उन्होंने यह नहीं अनुभव किया था कि शारीरिक 
तथा राजनीतिक जीवन में वृद्धि और अविच्छिन्नता का सिद्धान्त वर्तमान है। अतः ज। 


१ गिल क्राइस्ट--प्रिन्सपिल्स श्राफ़ पोलिटिकल साइंस? पु० २२१ । 
२ विल्लोबी--दि गवर्नेमेन्ट श्राफ़ माड़ने स्टेट्स! पृु० १३५६-३६ | 


हद शाखसन-यन्त्र 


उन्होंने विधान का ससविदा तैयार करना आरम्भ किया तो उसको स्थायी कल्ा-कृति सममा 
जो उनके विचार से उनके समय की विशेष देन थी और अत्येक काल के लिये सत्य थी। 

३--आरम्भ के विधानों द्वारा स्वैसतंत्र के स्थान में साबेजनिक शासन की स्थापना 
की गई थी इसलिये विधान-परिवत्तेन में बड़ी-बड़ी अड़चनें डाल दी गई थीं । स्वेरतंत्र 
को सार्वजनिक शासन ने हटा तो दिया था किन्तु यह धारणा ज़ोर पकड़ गई थी कि 
स्वेच्छाचारी शामन के पुनरस्थापन का डर समाप्त नहीं हुआ है। इसके साथ-साथ दूसरा 
भय यह था कि ऋहीं लोग असंयम के शिकार द्ोकर राजनीतिक प्रज्ञातंत्र' न स्थापित 
कर बैठे | विधान-निर्माताओं की दृष्टि में यह देश को असंयत जन-समूह के शासन की 
विपमताओं। के हवाले करना था | 


आधुनिक काल में लिखित-विधान निर्माण करने के कारण 


ऐसा जान पड़ता हैं कि उपरोक्त कथन के समय प्रो० गिन्नक्राइस्ट ने यह मान 
लिया था कि लिखित शासन-विधान श्रनवाये रूप से अपरिवत्तेनशीज्न द्ोता है किन्तु 
यह भी विचार, जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, ठीक नहीं है। इसलिये उसने जो 
कारण अपरिवत्त तशील विधान के निर्माण के बताये हैं वे वास्तव में लिखित-विधान के 
निर्माण के कारण हैं | 

निम्नलिखित दलीकों से यह स्पष्ट हो जायगा क्रि आधुनिक काल में लिखित 
शासन विधान तेयार करने की ओर सावभाीमिक कुकाव है । 

(१) श्राघुनिक प्रजातंत्र-राज्यों के नागरिक शासन के प्रभुत्त को सीमित करके 
अपने अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं| इसीलिये वे अपने अधिकारों को स्पष्ट 
आओऔर निर्श्चित रूप में लिखा रखना चाहते हैं जिससे कोई संशय न रह जाय । 

(२ ) स्वायत-शासन के प्रज़ातंत्रात्मक सिद्धान्तों के अनुसार कुछ अधिकार 
स्थानीय मंडलों जैसे नगर-मंडलों ( म्युनिसपल बोड ) जिला-मंडलों ( डिस्ट्रिक्ट बो्े ) 
को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि श्रस्पष्टता 
रोकने के जिये ये प्रदत्त अ्रधिकार लिख दिये जाये । 


अकब'फ 'पक्पालकर। (वहरीपाक परक 


.. १--आइस ने भी लिखित-विघान तैयार करने के निम्नलिखित उद्दे श्य बताये हैं :-..- 
|. (१) नागरिकों की स्वेइछाचारी शासक से अपने अधिकारों को सुरक्धित रखने 
की इच्छा | $ 


(२) जनता की अ्रथवा शासक की, शासन प्रणाली को निश्चित रूप देकर, जनता 
को प्रसज्ञ करने की इच्छा | 


(३ ) शासन-प्रणाली को स्थायी रखने के लिये तथा उसको सार्वसाधारण के समभाने 
योग्य बनाने के लिये राजनीतिक समाज की स्थापना करने वालों की इच्छा | 


(४ ) अब तक अलग-अलग रहनेवाले प्रान्तों की, एंयुक्त तथा व्यक्तिगत अ्रधिकारों और 
स्वार्थों, को सुरक्धित रखने की इच्छा ( संधात्मक शासनों में ) । 


ब्राइस--स्टडीज़ इन हिस्द्री एन्ड जूरिसप्रूडेन्स जिलद १, पूृ० २०१ 


चौथा अध्याय ८ 


(३) जब एक राष्ट्र अपने शासन के रूप को बदलता है तो वह नये शासन के 
आधार को स्पष्ट कर देना चाहता है। यह तभी सम्भव है जब नये शासन की स्थापना 
के सिद्धान्त निश्चित रूप में लिख लिये जाय॑ँ। 


(४) संधात्मक शासन की प्रगति से लिखित विधानों को श्रौर अधिक प्रोत्साहन 
मिल्ला है क्‍योंकि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय शासनों के अधिकारों का अलग-अलग निर्देश 
आवश्यक है। यही नहीं यदि शासन अध्याक्षात्मक है तो शासन के अंगों--व्यवस्था- 
पिका, कार्यकारिणी और न्याय कारिणो के अधिकारों और कतेव्यों की सीमा की पूर्णरूप 
से निश्चित करना आवश्यक है । 


विधान-निर्माण की प्रणालियाँ 


आधुनिककाल में लिखितविधान तेयार करने के कारणों को देखने के बाद उन 
विभिन्न प्रणालियों) को ज्ञान सकतें है जिनके द्वारा विधानों का निर्माण किया गया है 
ओर अब भी किया जा रहा है । 

पहली प्रणाली तो सदेव क्रान्ति का पथ रही है। जनता अपने शासकों के अत्या- 
चारों और उनकी अयोग्यता से तंग आकर विद्रोह करती है और एक नया शासन 
स्थापित करती है । इस प्रकार इंगलैंए्ड की 'गोरबपूर राज्यक्रान्त' का परिणाम हुआ 
अधिकार-पत्र', अमरीका की राज्य-क्रान्ति के पश्चात्‌ संयुक्त राज्य का वर्तमान विधान 
तैयार हुआ, फ्रान्सी सो राज्य-करान्ति ( १७८६ ) के परिणाम स्वरूप फ्रांस में कई शासन- 
विधान बने ओर रूसी क्रान्ति ( १६१७ ) का परिणाम सन्‌ १६१८ का सोवियत-विधान 
हुआ ( १६३६ में इसमें कुछ परिवर्तन किया जा चुका है ) । 

दूसरे, राजा की स्वीकृति-स्वरूप भी शासन-विधान बनते हैं। जापान का बतेमान 
. शासन विधान मिकाडा का दिया हुआ है। कनाडा, आस्ट्रेलिया, अफ्रोका इत्यादि के 
शासन-विधान भी इंगलेंड की लोकसभा पार्लिमेंट के मंजूर किये हुये हैं । 

१--आइस ने भी लिखा है कि निम्नलिखित चार प्रणालियों में से, किसी एक के द्वारा 
विधान का निर्माण हो सकता है :-- 

( १ ) राजा अपनी प्रजा को शासन-विधान मंज़ूर कर सकता है। (इंगलेंड ओर जापान) 

(२) कोई राष्ट्र क्रान्ति के द्वारा एक विधान निर्मित कर सकता है। ( अमेरिका का 
संयुक्त राज्य और सोवियत रूस ) 

( ३ ) एक राष्ट्रात्मक समुदाय, जो श्रब तक राज्य रंहित था और श्रब एक राज्य 
स्थापित करता है, शासन विधान का निर्माण कर सकता है ( पोलेंड और ज़ेकोस्लोवाकिया 
सन्‌ १६१४-१८ के प्रथम महायुद्ध के बाद ) 

( ४ ) जब क़रीब-करीब स्वतंत्र राज्य ( प्रान्त ) एक नवीन राज्य में संगठित होते हैं तब 
एक नये शासन विधान का जन्म होता है। इस प्रकार एक राष्ट्र-संघ, संघराज्य बन जाता 
है। ( अ्रमेरिका का संयुक्त राज्य ) 

--बआइस, “स्टडीज्ञ इन हिस्ट्री एंड जूरिसप्र  स,! जिल्द १ (४० २०१-२०४) 
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पद शासन-्यन्त्र 


तीसरे, कोई जाति स्वर अपने विधान का स्वरूप निर्माण करती है। जब अंग्रेजों 
ने अमरीका में उपनिवेश स्थापित करना आरम्भ किया था तो वहाँ उन्होंने अपनी इच्छा- 
नुसार शासन विधान तैयार किया। प्रथम महायुद्ध (१६१४-१६१८) के समय में जेको- 
सलेबाकिया के लोगों ने अपना एक अलग शासन विधान तैयार किया | 

अन्त में, शासन-विधानों का धीरे धीरे विकास भी होता है । केवल इंगलेंड का 
ही शासन विधान नहीं बरन होमीनियन-शालन-विधान भी विकास के परिणाम हैं और 
वर्तमान स्वरूप धारण करने के पहिल अधिकार-पत्र' मंजूर किये गये थे तथा क़ानून 
पास करने पढ़े थ। भारत का शासन-विधान मंजूर तो अवश्य किया गया है किन्तु 
धीरे धीर यह विकास का रूप प्रहण करता जा रहा है। यह क्रम (नियामक क़ानून! 
(+८ए2प।७५॥६ 3.०0) और पिट के भारत-क्ानून' (00॥8 8.७०) से आरम्भ होकर 
१६३४ के क़ानून की दशा तक पहुँच गया है । यदि १६४२ के क्रिप्स-प्रस्ताव अस्वीकृत 
न किये जाते तो दूसरा क़ानून पास होता और भारत वेधानिक विकास की दूसरी 
अवस्था को पहुँच जाता | 


संशोधन की प्रशालियाँ: (१) परिवतनशील विधानों में 
अब शांसन-विघानों के संशोधन को प्रणालियों के अ्नुशीलन की श्रावश्यकता 
है क्योंकि एक विधान सदैव के लिये उपयुक्त नहीं ही सकता। राजनीतिक जीवन की 
परिवतंनशील अवस्थाओं में विधान-संशोधन भी श्रावश्यक है। अलिखित अथवा 
परिवर्तनशीक्ष विधानों में संशोधन के लिये किसी असाधारण प्रणाली का उपयोग नहीं 
किया जाता है। एक साधारण क़ानून पास करके संशोधन किया. जाता है जैसा कि 
इंगलेड और इटली में होता है।इंगढैड के विषय में ड|० फ्रिनर का कहना है कि 
साधारण रूप से ज्िटिश-शासन पद्धति में कोई भी संस्या, चाद्दे बुनियादी हो या रौर 
बुनियादी, चाहे वह पालिंसेंट श्रथवा न्याय कारिणी के निणेयों द्वारा ही बुनियादी क्यों 
न सान ली गई हो, एक साधारण क्र,नून पास करके बदली जा सकती दहे। इतना दी 
नहीं पूर्ररूप से समाप्त भी की जा सकती है। अर्थात्‌ इस कार्य के लिये ल।क-सभा 
(80५४० ० (007777078) के केबल एक छे।ठे से बहुमत और लाड-समभा के पार्लिमेंद 
द्वारा बिद्ित साधारण सहयोग की आवश्यकता है । लाड-सभा के प्रधान अधिकारों 
की खत्म करने के लिये अथवा मजदूर-संघ (77४06 07907) के अधिकारों को 
सीमित करने के लिये क्लानून उसी अशाली से पास किया जा सकता है जिसके द्वाश 
विधवाओं की पेन्शन के लिये अथवा सावजनिक स्वास्थ्य या शिक्षा के लिये क्रानून पास , 
: क्रिया जाता है। यह परिवर्ततशीलता की चरम स्रीमा है। दूसरे शासन विधान किसी 
न किसी हद तक अपरिवर्तनशील हैं ।* 
प्रो० स्ट्रांग ने फ़िनलेंड और न्यूज़ीलैड के शासन विधानों की भी परिवर्तनशीक्षता 
दिखलाई है ( इटली के शासन विधान के प्रति उनकी राय इसी अध्याय में दिखायी 
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चोथा अध्याय धरे 


जा चुकी है )। फ़िनलेड के विधान में, जो सन्‌ १६१६ ई० में बना था, संशोधन प्रणाली 
का कोई उल्लेख नहीं है । इसका अर्थ यह है कि फ़िनलेंड की व्यवस्थापिका रीशटाग 
((२००७४४४९०) साधारण क़ानून पास करने की विधि से विधान सें संशोधन कर सकती 
है। इसी प्रकार न्यूज्ञोलेंड के शासन विधान में, संशोधन की किसी विशेष विधि का उल्लेख 
नहीं है। न्यूज़ीलेंड का शासन १८४२ ई० के क़ानून के अनुसार तैयार किया गया था। 
इसकी ६८व्रीं धारा के अनुसार “सावजनिक सभा? (99707) 4.880770]9ए-- 
न्यूज़ीलेंड की व्य+स्थापिका ) को क्वानूनी अधिकार है कि वह एक या कई क़ानून 
पास करके विधान में परित्रतंन कर सकती है। ग्रो० स्ट्रांग का कथन है कि “परिवर्तेन- 
शी विधानों में न्यूज़ीलेंड का विधान बेजोड़ है।जैसा कि हम जानते हैं इंगलेंड का 

शासन विधान एक ही समय में लिखकर तैयार नहीं किया गया है इसलिये साधारण 

विधि से इसमें संशोधन या परिवतन क्रिया जा सकता है, इटली का विधान भी लिखित 

होने के कारण अमाणित है किन्तु संशोधन-विधि का वर्णन ही नहीं है| परन्तु न्युज़ीलेंड 

का शासन विधान लिखित तो है हो उसमें संशोधन-प्रणाली का भी उल्लेख है जिसके 

अनुसार ठयवस्थापिका इच्छानुसार शासन विधान में परिवर्तेन ला सकती है । केवल यही 

एक शासन-विधान है जि पमें विधान-संशोधन के अधिकार का स्विस्तार उल्लेख है ।* 


(२) अपरिवर्तनशील विधानों में 

उपरोक्त कथन से यह और स्पष्ट 'हो गया है कि लिखित विधान के लिये यह आव- 
श्यक नहीं कि वह अपरिवर्तनशील हो । यह परिवतनशील भी हो सकता है ।* इसलिये 
अप रिवर्तनशील विधान वे हैं जिनमें साधारण क़ानून पास करने की त्रिधि से परिवर्तन 

१--सट्रांग-मैडन कान्स्टीव्य शन्स! पृष्ठ १४० ( यहाँ पर इटली के शासन-विधान से उस 
विधान से वात है जो ( १६३६-४४ ) वाली लड़ाई के पहिले काम में लाया जाता था )। ई. 
एम, से८ ने भी अपने “पोलिश्किल इन्सीस्य शन्‍्त --ए प्रीफ़े' १६३८--में लिखा हे कि लिखित 
शासन-विधानों में न्यूज़ोलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, आयरलैंड ओर फ़िनलेंड के विधान परिवर्तनशील हैं। 

२--लिखित विधानों की इस विशेषता के कारण परिवर्तनशील ओर अपरिवर्तनशील 
विधानों के अन्तर की भी आलोचना की गई है। इ. एम. सेट ने निम्नलिखित दृष्टिकोणों का 
उल्लेख किया है; 

(१) प्रेसीडेन्ट लोवेल का कथन है कि यद्यपि अन्तर “काफी महत्वपूर्ण” हे परन्तु 
मध्यवर्ती रूपों के निकल आने से 'पृथक-पथक समुदायों के बीच की असमानता समाप्त हो गई 
है,! केवल मात्रा का अन्तर माना जा सकता है प्रकार का नहीं | 

(२) प्रो० मेकबेन और प्रो० मुनरों ने इसकों इसलिये ठीक नहीं समझता क्योंकि 
जहाँ तक संशोधन का प्रश्न है अमेरिका का शासन विधान अंग्रेजी शासन-विधान की भाँति 
कार्यान्वित हुआ है। इसलिये उनकी राय में यह अन्तर बनावटी हे । 

( ३ ) व्हेयर महोदय इसको “लाभ शून्य औझौर असन्तोषजनक मानते हैं। 

( ४ ) हारबिल महोदय इसको इसलिये ठीक नहीं समझते क्योंकि इसका आ्राधार मौलिक 


न होकर आकस्मिक है । 


ब्प््ट शासत-यन्त् 


या संशोधन सम्भव न द्ो। उनमें संशोधन की विशेष प्रणालियाँ होनी चाहिये। आधु- 
सिक अपरिवतंनशील शासन विधानों में चार प्रशालियाँ पाई जाती हैं। :-- 


प्रथम, कुछ प्रतिबन्धों के अन्तगेंत साधारण क़ानून पास करने कीविधि द्वारा संशोधन 
किया जाता है। जैसे करिसी-किसी विधान में संशोधन पर विचार करने के लिये सदस्यों 
की एक निश्चित संख्या ((१०० /घा३) और उसको पास करने के लिये विशेष बहुमत 
की आवश्यकता होती है | उदाहरण-स्तरूप बेल्जियम में (१६३६-४५ के युद्ध के पहिले ) 
संशोधन पर विचार करने के लिये व्यवस्थापिका में प्रत्येक सभा के दो तिद्दाई सदस्यों की 
उपस्थिति आवश्यक थी और उसकी पास करने के लिये दो तिद्दाई बहुमत शआ्रावश्यक था | 
यह शासन-विधान की १३१ वीं धारा से स्पष्ट हैं। वह निम्नलिखित है :--- 


यवस्थापिका को यह घोषित करने का अधिकार है कि ऐसी वेधानिक 
व्यवस्थाओं का संशोधन जिसकी सूचना वह देगी, नियमानुकूल है । 


इस घोषणा के बाद दोनों सभायें तदनुसार भंग हो जायेंगी । इसके अनन्तर 
७१ वीं धारा के अनुसार दो नई सभायें बुलाई जायेगी (इसके अनुसार राजा को 
दोनों सभाओं का एक साथ या अलग-अलग भंग करने का अधिकार द्वोगा। भंग 
फरने के पश्चात्‌ क़ानून के अनुसार चालीस दिन के शन्द्र नया निबाचन होगा और दें 
महीने के अन्दर दानों सभायें बुलाई जायेंगी ) | 


ये सभाये राजा की स्व्राक्ृति प्राप्त होने पर संशोधन के लिये दिये गये विषयों 
पर विचार करेगी। 


ऐसी दशा में जब तक प्रत्येक सभा के दो तिहाई सदस्य उपस्थित नहीं रहेंग तब 
तक समाये परामशे नहीं करेंगी और कोई संशोघन कार्यान्वित नहीं किया जायगा जब 
तक कि कस से कम दो तिहाई सत इसके पक्ष में न हों । 


दूसरे, विधान में संशोधन करने के लिये एक विशेष सभा का निर्माण क्रिया जा 
सकता है जैसा कि अमरीका के संयुक्त-राज्य में है। जैसा कि पहिल इस अध्याय में 
दिया जा चुका हैं इसके लिये एक राष्ट्रीय महासभा (000५67807) को बुलाने की 


आवश्यकता पड़ती है ओर कांग्रेस का दो तिहाई ओर राज्यों का तीन चौथाई बहुमत 
आवश्यक दे । 


तीसरे, विधान में संशोधन सूचना! (0०:००0घ०) द्वारा भी कार्यान्बित 
' किया जाता है। इस प्रणाली में जनता के बहुमत का निणुय माना जाता है। यह 
प्रणाली आस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलेंड और आयरलेंड में प्रचत्षित है। आस्ट्र लिया के 


१--आइस--रडीज़ इन हिस्द्री एंड जूरिसप्र डेन्स, जिलद १, ० २१०-२१३ | 
कृपया “'ईंण्िडियन जनल' आफ़ पोलिश्किल साइंस ( जूलाई-सितम्बर १६१४ ) में डा० 
बूलचन्दक्षत (दि श्रमेन्डिन्ग प्रोसेस अ्रफ़ दि इ ण्डियन कान्स्टीव्यू शन” देखिये। 


अम्मी... _जीकीक 


चौथा अध्याय... प्र 


विधान की १श८वीं धारा में इसमें संशोधन अथवा परिवत्तन करने की शर्तों का 
सबिस्तार उल्लेख है। उसका प्रारम्भ निम्न प्रकार से होता है :-- 

“यह विधान निम्नलिखित प्रणाली के अति रेक्त किसी अन्य विधि से परिवर्तित 
नहीं किया जा सकेगा ।? 

संशोधन के लिये प्रस्तावित क़ानून पार्तिमेंट की दोनों सभाओं में स्पष्ट 
बहुमत से पास होना चाहिये | पालिमेंट को दोनों सभाओं में पास होने के बाद 
दो महीने बीत जाने पर परन्तु छः महीने व्यतीत होने के पहिले, प्रस्तावित क्रानून की 
सूचना प्रत्येक राज्य के निवोचकों को दी जायगी और बे प्रतिनिधि सभा के सद्रयों को 
चुनेंगे |? 

इसी प्रकार स्वटज़रलेंड के शासन-विधान में ११८ से लेकर १०३ तक की धाराओं 
में विधान-संशोधन पर विचार किया गया है । इन घाराओं में से १२० वीं ओर १२५१ वीं 
धारायें विशैष महत्वपूर्ण हें। १२० वीं धारा में है कि 'जब संघ-सभा (७0679) 
3.886770]9) का कोई भाग शासन-विघान सें पूर्ण संशोधन करने के लिए प्रस्ताव 
पास करता है और दूसरा भाग इससे सहमत नहीं होता अथवा स्विट्ज्रलेंड के ५००० 
निवाचक पूर्ण संशोधन की माँग करते हैं तो इस प्रश्न को सुलमकाने के लिये कि विधान 
में संशोधन किया जाय कि नहीं, प्रस्‍्तातव से लोगों को परामशोर्थ परिचित करा दिया 
जाता है। वे इसके पक्ष में अथवा विपक्ष में मत देते हैं। यद्‌ किसो भी दशा में स्विट- 
ज़रलेड के नागरिक एक बड़ी संख्या में पक्ष में मत देते हैं तो संशोधन को कायोन्बित 
करने के लिये दोनों सभाओं का फिर से चुनाव होगा। 

इसी प्रकार १२१ वीं धारा में आंशिक संशोधन की विधि का वर्णन है । 

अन्त में, संघराज्य के राज्यों के बहुमत के द्वारा भी विधान में परिवत्तेन 
किया जाता है | .इसलिए यह प्रणाली संघराज्यों में लागू होती है। इसका अथे यह 
हुआ कि विधान में किसो भी संशोधन के लिये प्रत्येक राज्य से परामश करना 
आवश्यक है। यह प्रणाली स्विटज़रलेंड, आस्ट्रेलिया ओर अमरीका के संयुक्त-राज्य मेँ 
पाई जाती है | स्विटज़रलेड के शासन-विधान की १२१ वीं धारा के अनु स्तार 'संघ-शासन 
का संशोधित-विधान अथवा उसका एक भाग, तभी लागू किया जा सकता है जब इसको 
स्विटज़रलेड के निवाचक नागरिकों को एक बड़ी संख्यों ने मान लिया हो और राज्यों 
के बहुमत.ने भी स्वीकार कर लिया हो ।' इसी प्रकार आस्ट्रेलिया के विधान की 
१५८ वीं धारा निम्नलिखित है 


पार्लिमेंट की किसी भी सभा में किसी भी राज्य का समानपातिक प्रति 
निधित्व कम करने के क्िये, प्रतिनिधिलसभा में राज्य के संदरयों की संख्या कम 
करने के लिये, किसी राज्य को सीमा घठाने अथवा बढ़ाने के लिये अ्रथवा कि सी 
भी प्रकार विधान की लिखित व्यवस्था में परिवत्तन करने के लिये प्रस्तावित संशोधन 


'तब तक क्रानून नहीं बन सऋता जमत्र तक एक राज्य में मत देने वज्े निम्नोचका का 


बहुमत स्वीकार न कर ले |! 


पद शासन-यन्त्र 


इंगलेंट के शासन-विधान को ग्रथाओं पर एक टिप्पणी 


प्रथाओों के विषय में दाइसो के विचार-- 


डाइसो पहला व्यक्ति है जिसने अपनी पुस्तक (ला आफ़ दि कान्स्टीट्य शन में 
विधान की प्रथाओं का आलोचात्मक ढंग से उल्ज्ेख किग्रा है। उसका कहना है कि ये 
बे नियम हैं जो बताते हैं कि राजा ( या संत्रियों के रूप में राजा के नौकर ) को अपने 
खतंत्र अधिकारों का प्रयोध किस प्रकार करता चाहिये । बहू जनता अथवा निवाचकों 
के प्रभुत्व को सिद्ध करना चाहता था | इन विशेषाधिकार के नियसों के साथ साथ उससे 
पालिमेंट की परिपाटी तथा कामत-सभा और ल्ाड-सभा के संबंध पर भी विचार किया 
है। उसके श्रतुसार और दूसरी प्रथाश्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :-- 

( १) कम से कम व में एक बार पालिमेंट अवश्य बुलाई जानी चाहिये । 

(२) यदि मंत्रिमंडल कामन-सभा का विश्वास खो दे तो उसे इस्तीफ़ा दे देना 
चाहिये परन्तु मंत्रिमंडल को यह भी अधिकार है कि वह कामन-सभा के भंग करने 
की सलाह राजा को दे दे । 

(३ ) पार्िमेंट की दोनों सभाओ्रों द्वारा पास डिये हुये क़ानून के लिये राजा का 
अवश्य स्वीकृति देनी चाहिये । 

(४) मंत्रि मंडल संयुक्त रूप से पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी है। 

(५) कामन-सभा में बहुसंख्यक दल का नेता द्वी प्रधान मंत्री बन सकता है 
और यह अपने सहकारियों के चुनाव में स्थ॒तंत्र है । 

(६ ) पालिमेंट की इच्छा के तरिरुद्ध देश को पर-राष्ट्र नोति का निर्शंय नहीं 
हूं। सकता। कामन-सभा को इच्छा के विरुद्ध मत्रिसंडल न युद्ध की घोषणा कर 
सकता है न सन्धि कर सकता हैं। 

जैसा डाइसी का कहना है ये तथा दूसरी प्रथायें वास्तविक क्रानून* नहीं हैं क्‍योंकि 


9५५ कह पता ?पली+2।रंशा। भा ।१७०ाापक0॥#सक 


१--जैनिंग्स और कीथ ने क़ानून और प्रथा के मध्य बहुत से श्रन्तर दिखलाये हैं वे इस 
प्रकार हैं; 

(१ ) कानूतों में स्वीकृति की भावना काफ़ी मात्रा में रहती है, उनका उल्लंघन 
सरलता से नहीं किया जा सकता | क्ानूत का आशा-पालन बुनियादी कर्तव्य है | 

| (२) क़ाबूत न्यायालयों के द्वारा मनवाये जाते हैं किन्तु प्रथाश्नों के साथ ऐसी बात 

नहीं है । 

(३) क्ानूत़ पूर्ण रूप से निश्चित और लिपिबद्ध होते हैं। प्रथाओं को लेखबद्ध करने 
की किसकी शार्ज़ पड़ी है | वे अ्रव्यवहाय हो जाती हैं। 

(४ ) कानून एक स्पष्ट उद्देश्य के लिये पास किया जाता है किन्तु प्रथा विशेष अवसर 
को श्रावश्यकता को प्रकट करती है । 

देखिये [७८घाए85--()४०ंगढल: (390ए:00767५8 77- 3-5 और #ऋछा--776 
ठप (06९ 98:60 99 4-4 
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उनके न मानने पर न्यायालय कोई कारवबाई नहीं करते। फिर भी इनका पाज्ञन किया 
जाता है | डाइसी के द्वारा दिये गये प्रथाओं के पाज्नन किये जाने के कारणों पर हम 
बाद में विचार करेंगे | यहाँ हम यह देखेंगे कि उसका प्रथाओं को केवल 'विशेषाधिकारों 
को काम में ज्ञाने के नियम” और (पारकषिमेंट की परिपाटी? कहना ठीक है यथा नहीं । 


प्रथाओं के विस्तृत क्षेत्र पर जेनिंग्स के विचार 

डाइसी ने १६ वीं शताब्दी के अन्तिम भाग तक विकसित शासन-विधान की 
व्याख्या की है । उस समय तक भी राज्य के कत्तेठ्य सीमित थे। परन्तु सब प्रथम 
डाइसी ही ने इंगित किया था कि क्वानून समाजवादी रुख अहण कर रहे हैं। उसके 
जीवन काल ही में शासन का हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया था किन्तु वह शासन-प्रबन्ध और 
सामाजिक जीवन में बढ़ते हुये प्रथाओं के प्रभाव पर ग्रौर नहीं कर सका। क़ानून के 
शासन (छेप० ० ],8७छ) के जोरदार समर्थन के सामने वह, सामाजिक कार्यों, 
आर्थिक योजना तथा आन्तरिक शासन के नये पहलुओं से संबंधित व्यवस्थापिका 
द्वारा पास किये गये क्लानून को वह भूल गया था । प्रथाश्रों के विस्तृत क्षेत्र पर विचार 
करते हुये जेनिंग्स" लिखता है कि बे जटिल शासन-यंत्र को सरल बना देती 
हैं. ............ ...मत्रिमंडल की अपनी एक सत्ता है। यह केबल विशेषाधिकारों पर ही 
दृष्टि नहीं रखता वरन्‌ यह भी देखता है कि ये अधिकार क्रानूनी हैं कि नहीं । 
यह शासन-विभागों की नीतियों में समता ज्ञाता है और बेधानिक व्यवस्था में. 
एकता उत्पन्न करता हे,*। राज्य के काय बढ़ने के कारण मंत्रिमंडल के अन्दर और 


. बाहर उप-समितियोँ बनाने की आवश्यकता पड़ गई है। मंत्रिमंडल के अन्‍्तेंगत गृह- 


शासन और परराष्ट्र-नीति संबंधी उपसमितियाँ हैं और इसके बाहर दूसरे विभाग-संबंधी 
उपसमितियाँ हैं। कभी. कभी सामाजिक तथा शासन-प्रबंध संबंधी समस्याओं पर 
प्रकाश डालने के लिये राजकीय कमीशन नियुक्त किये जाते हैँ । इनमें से बहुत से तो 
प्रथानुसार हैं परन्तु उनकी रिपोर्टों की उपेक्षा नहीं की जाती। वास्तव में नीति और 
क़ानून उन्हीं की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। 


प्रथाओं पर वाड़े के विचार 


डाइसी के “विशेषाधिकार के नियम, पार्लिमेंट की परिपाटी' ओर जेनिंग्व की 
शासन-अ्रबंध संबंधी उपसभितियों के साथ वाडे३ ( ५४००७ ) ने डोमीनियनों और 
इंगलंड तथा उनके आपस के संबंध पर प्रकाश डालने वाज्ञी चोथी प्रथा सम्मिल्नित कर 


१, जेनिंग्स ने अपनी पुस्तक 'दि ला एन्ड दि कान्स्टीव्य शन” के तीसरे श्रध्याय में इस 


विषय पर विशेष विचार किया है । 
२, [ापरां788० 776 7.,9ज़ ४00 (9९ (00४80६ए८४०0४ 707. 86.88 


३. डाइसी को पुस्तक [9७ ० ८४९ 00०5४८ए४ं०ा के सन्‌ १६३६ वाले संस्करण 
की वाडे द्वारा लिखित भूमिका ( परृ० झटांड-०ंर ) 


प्दे चौथा अध्याय 


दी है। उसने दिखाया है कि १६३१ इ० की “बेस्टमिस्टर-व्यवस्था! ( 80869%$%० 0 
9/७85707876० ) के पहिले डोमीनियनों को कानून पास करने की स्वतंत्रता थी 
परंतु इसका भी आधार हस्तक्षेप न करने की भ्रथा थी। इस प्रथा के अनुसार डोमीनियनों 
के आंतरिक मामलों में इंगलैंड की पार्लिमेंट हस्तक्षेप नहीं करती थी यद्यपि ऐसा संबंध 
सन्‌ १८६४ के औपनिवेशिक क़ानून ( 000७ 4,७७४8 ० ७४०४५ ) के 
प्रतिकूल था । इस क़ानून के द्वारा डोमीनियन की व्यवस्थापिक सभा द्वारा पास किये 
क़ानून को अस्वोकार किया जा सकता था। अग्र वेस्टर्मिस्टर-व्यवस्था' ने इस हस्तद्षोप ' 
नकरने की प्रथा को क़ानूनी रूप दे दिया है जिस प्रकार इंगलेंड के सन्‌ १६११ के 
क्रानून ने शताब्दियों पुरानी प्रथा को क़ानून मान लिया है कि लाड सभा 'राष्ट्रीय-धन! 
(९७४०४७) 9५7४७7०७) संबंधी बिल को अस्वीकृत नहीं कर सकती" | 


प्रधाओं को पालन करने के कारण 

प्रथाओं के इस विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करने के पश्चात्‌ डाइसी द्वारा दिखाये 
हुए प्रथाओं को पालन करने के कारणों का अनुशीलन कर सकते हैं। उसका द।वा है 
कि जो कोई भी शासन के मूल सिद्धान्तों और उसको स्पष्ट करने वाली प्रथाओं का 
उल्लंघन करेगा उसका यह काय देश के क्वानून विरुद्ध सिद्ध होगा । इसी कारण राज- 
नीतिक चेत्र में अत्यधिक मनमानी करने बाल भी इनको पालन करने के लिये बाध्य 
हैं| डाइसी के अनुसार प्रत्येक मंत्रि-मंडल ने उनका पालन किया दहै। इसका प्रथम 
कारण “उत्तराधिकार-क्ानूत! का छर है क्योंकि प्रत्येक संत्रि-संडल जानता है. कि 
वैधानिक शासन को चलाने के लिये आवश्यक सिद्धान्तों की भाँति परम्परा से उनका 
पाज्न द्वोता आ रहा है इसलिये वह नहीं चाहता कि प्रथात्नों के विरुद्ध चक्कर जनता 
का विश्वास तथा अपना प्रभाव खो दे क्योंकि उनके विरुद्ध जाने पर राज्य के जदिल 
शासन के सं चाज्ञन में गड़बड़ी दो सकती है। ह 

दूसरे, यदि मंत्रिमंडल कामत-सभा की इच्छा के विरुद्ध काये करता हद तो 
धन व्यय करने का उसका क़ानूनी अधिकार खतम हो जाता है और “वार्षिक स्थत्न 
तथा वायु सेना क़ानून! ( 3770७) 7779 870 7 म०7०० 0.00 ) के रद्‌ 
होने पर फ्रौजों को रखना गैर कानूनी हं। जाता है । 

तीसरे, अब न्यायकारिणी कार्य-कारिणों से बिल्कुल स्वतन्त्र है ओर राजा 
के बिल्कुल अधीन नहीं हैं। इसलिये वह गैर क्लानूनी कार्यों में मंत्रिमंडल का किसी भी 
दशा सें पक्ष नहीं अहूण कर सकता। मंत्रिमण्डल को इस्तीफा देना पड़ेगा ओर शासन 
प्रबन्ध स्थगित दो जायगा | 

चौथे, राजा स्वयं मनसानी करने वाले मन्त्रिमण्डल्॒ को अलग कर देगा क्योंकि 
बिधान को बनाये रखने के लिए वह बाध्य हे । 


रिजेज् ( 97028०8 ) और कीथ के शब्दों में 'क्रानून के ज़ोर पर द्वी प्रथाश्रों 
१. वद्दी--विशेष अध्यपन के लिये प_ू० ०४ए--०:४४+ देखिये । 


चौथा अध्याय ६ 


का पालन होता है ओर जब यह कहा जाता है कि प्रथाये देश के क़ानून के आश्रित हैं 
तो इसका उपरोक्त ही अथे होता है ।* 


कीथ और वांग्टेह्ट यू के विचार 


किन्तु प्रथाओं को पालन करने के इन कारणों को अधुनिक लेखक नहीं स्वीकार 
करते । कीथ ने भी अपनी पुस्तक “दि कैबिनट सिस्टम! में लिखा है कि प्रथाओं का पालन 
'उनकी उपयोगिता के कारण होता हैं ।* चीनी लेखक वांग्टेह यू ( फ७720०7 एप ) 
भी अपनो पुस्तक “दि इंगलिश कैबिनट सिस्टम” में लिखता है. कि क्ररीब क़रीब सभी 
प्रथाओं का पाज्षन सुविधा के अनुसार किय[ जाता है और इसलिए यह राजनीतिज्ञ के 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण ओर परिस्थितियों के अधीन द्वोता है ।३ " 


लासकी का विचार 


इनके अतिरिक्त लारकी और जेनिंग्स भी डाइसी के विचारों से असहमत हें। 
लास्की का दावा है कि 'डाइसी की भाँति दृत्ील पेश करना कि उनका पालन अवश्य 
होना चाहिए नहीं तो क़ानून भंग द्वोगा, बिल्कुल ग़लत है। पार्लिमेंट को बुलाने के 
लिये 'सेना क़ानून! ( 77797 ७०४ ) को हर साल पास करने की आवश्यकता नहीं 
है। राष्ट्रीय कार्यों के लिये एक साल के स्थान में दो साल के लिये आर्थिक प्रबन्ध 
बड़ी आसानी से किया जा सकता है। यदि सरकार ने एक बार अपना बजट पास कर 
लिया है और रक्षात्मक सेना के अनुशासन सम्बन्धी क्वानूनों को पास कर लिया है 
तो वह पराज्ञित होने पर भी साल भर शासन को बागडोर अपने हाथ में लिये रह 
सकती है। चूँकि परिस्थितियाँ इन प्रथाओं को आवश्यक और अलंघनीय बनाती रही. 
हैं अथोत्‌ शासन के लिये लाभदायक सिद्ध हुई हैं इसीलिये ये आदर की दृष्टि से देखी 
जाती हैं। उसका कहना है कि सन्‌ १६३१ में सन्त्रिमए्डल के सामूहिक उत्तर दायित्व 
सम्बन्धी प्रथा कुछ काल के लिये रद कर दी गयो थी ओर ऐसा किसी भी संकट काल 
में किया जा सकता है | इसलिये उसका विचार है कि प्रत्येक समय में प्रबल प्रचलित 
विश्वास के अनुसार इन प्रथाओं का अथ निकाला जायगा। जब राजनीतिक वात्ताबरण 
शान्त होता है तब इनका अथ बड़ी उदारता से लगाया जाता है किन्तु जब वातावरण 
अशान्त होता है तो इनके अथे को सीमित कर दिया जाता है यहाँ तक कि एक दल 
का निकाला हुआ अथ दूसरे की समम में ही नहीं आता ९ 
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सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा को श्रस्थायी रूप से सन्‌ १६३१ में आयात-कर-विल 
([79०: 0प७०४ छ ) के कारण रद होना पड़ा था क्योंकि मंत्रि-मंडल एक मत नहीं हो 


१६ 


६० चौथा अध्याय 


जेनिंग्स के विचार ह 


डा० जेनिंग्स का भी यही विचार है। उस्तका कहना है कि “प्रत्येक कानून मिसाल 
है किन्तु प्रत्येक सिसाल नियम नहीं बना सकती। यदि ला्ड-सभा एक बार कासन- 
सभा से सहमत हो जाय तो इसका यह अथ नहीं कि यह हमेशा सहमत रहे । मिसालों 
से इसलिये नियम बन जाता है क्‍योंकि यह मान लिया गया है कि मिसालों से नियम 
बन जाता है। फिर भी एक साधारण मिसाल बड़े पराने नियस को तोड़ फेकती है। 
ऐसा सन्‌ १६३२ में हुआ था जब कि मंत्रिमंडल में मतभेद के लिये सममौता' हुआ 
था। क्या इसका यह मतलब था कि सदैव के लिये सामूहिक उत्तरदायित्व का अन्त हो 
गया ? नहीं । संकट-काल में असाधारण परित्थितियों के कारण माने हुये नियम भी 
अस्थायी रूप से तोड़े जा सकते हैं। इस प्रकार इस मिसाल से सामूद्दिक उत्तरदायित्व 
का साधारण नियम नहीं बदला । इससे यह सिद्ध होता है कि प्रथाओं की अपनी कोई 
अहमियत नहीं होती है वरन्‌ उनका अस्तित्व इसलिये है कि उनका खंबंब तत्कालीन 
राजनीतिक परिस्थितियों और विचारों से है। वे नियम वन देंती हैं क्योंकि वे आवश्यक 
हैं और नियम उन्हीं मिसालों से स्थापित द्वोते हैँ जो वैधानिक शासन के विकासशील 
सिद्धान्तों के अनुकूल हैं। वेघानिक प्रथा को, मिसालों के द्वारा दी नहीं वरन्‌ ते के 
द्वारा भी ठीक समझना आवश्यक है' । 

अत: यह स्पष्ट हो गया कि डाइसी का विचार कि श्रथायें क्रानून के बल पर मानी 
जाती हैं ठीक नहीं दे । उनका पालन लाभ ओर सुविधा के दृष्टिकोण से, उनकी समय 
आर परिस्थितियों के प्रति उपयक्तता के लिये तथा राष्ट्र की इच्छा प्रकट करने के साधन 
होने के कारण ( अथोत्‌ इसलिये कि क्षोकमत उनके पक्ष में है ) दोता है । 


“स+' नेक 
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सक्रा | उसका निर्णय जो 'मतमेद का समभोता, (8 ४४००४०८४६ (० //66७:) कहलाता है 
निश्नलिखित है :-- 

मंत्रि-मंडल ने अपनी समिति की रिपोर्ट को सामने रख कर उस पर काफ़ी वाद-विवाद . 
किया किन्दु समिति की सिक्रारिशों के ऊपर एक मत नहीं हो सका। ह 

विश्व और देश की भयानक समसस्‍्थाञ्रों के सामने राष्ट्रीय एकता को क्लायम रखने की 
महत्ता को मंत्रि-मंडल खूब समझता है। 

इसलिये इसने निश्चय किया है कि मंत्रि-मंडल की प्रचलित प्रणाली में कुछ परिवर्तन 
की आ्रावश्यकता है और इसने निर्णय किया कि वे मंत्री जो अपने सहकारियों के बहुमत से परस्ता- 
बित प्रश्न पर असहमत हैं, भाषण तथा मत द्वारा अपने विचार प्रकट कर सकते हैं । 

मंत्रिमंडल और मामलों में पूर्णूप से एक है इसलिये उसका विश्वास है कि,इस विशेष 
. विधि द्वारा वह राष्ट्र की इच्छा और समयकी अ्रवश्यकताओं को पूर्शरूप से स्पष्ट कर रहा है? | 
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पॉचवाँ अध्याय 
शासन के एकात्मक ओर संघात्मक रूप 


राज्य का प्रादेशिक विभाजन 


आधुनिक ब्रिधानों के लिखित तथा अलिखित, परिवर्तनशील तथा अपरिव्रतेनशील 
ओर न्‍्यायकारिणी-प्रधान तथा व्यवस्थापिक-प्रधान रूपों के अनुशीज्नन क़े पश्चात्‌ 
अब्र हम शासन के एक्रात्मक ओर संघात्मक रूपों का अध्ययन करेंगे। शासन के इन .रूपों 
का आधार राज्य का प्रादेशिक विभाजन हे क्‍योंकि बिना केन्द्रीय और प्रान्तीय शासनों 
के पारसरिक संबंध के ज्ञान के इनकी प्रकृति नहीं समझी जा सकती। 


प्रादेशिक विभाजन का अथे 


प्रादेशिक वि्नाजन का अथ दे कि प्रत्येक आधुनिक राक़्म .व्रिस्तृत-देशीय-राज्य 
होने के कारण शासन-प्रबन्ध को सुचारु रूप से चलाने के लिये छोटे-छोटे क्षेत्रों में बाँट। 
जाता है। प्राचीन नगर-राज्य में, जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, देश के और श्रधिक्त 
विभाजन की आवश्यकता ज़ह्ीं थी क्योंक़ि ज़हाँ तक भ्रच्छे शासन-प्रबन्ध का अश्त था 
नगर की देखभाल झौर उपका.नियंत्रणु सरलता से हो सकता था। परन्तु आधुनिक 
राज्य इतना बड़ा होता है. कि इसमें विस्तृत भूभाग सम्मिलित रहते हैं। इसलिये यह 
छोटे-छोटे प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। भारतबषष में ऐसा विभाजन प्रान्तों तथा 
ओर छोटे उप-विभागों में, इंगलेंड में काउन्टियों में तथा स्थानीय जिलों में, स्विटजरलेंड 
में कैन्टनों में तथा स्थानीय ज्षेत्रों में, फ्रान्स में डिपार्टमेंटों तथा और छोटे प्रदेशों में 
ओर अमेरिका के संयक्त राज्य में राज्यों तथा दूसरे भूभागों में किया गया है। इस 
प्रकार प्रत्येक देश में एक केन्द्रीय शासन ओर ग्रान्त, काउन्टी, केन्टन, डिपाटमेंट अथवा 
राज्य के शासन हैं। न्‍्थानीय शासन-प्रबन्ध के लिये ये भी परगनों में विभाजित हैं । 
इनमें से केन्द्रीय शासन पूरे राज्य से सम्बन्ध रखने वाले मामलों की देखभाल करता है. 
क्योंकि सुरद्या, शान्ति और समरूपता के लिये थल्सेना, जलसेना तथा वायुसेना ऐसे 
विषयों का प्रबन्ध देश की सर्वोच्च अथवा एक ही सत्ता के हाथ में रहना चाहिये। इस 
शक्ति के विभाजन से राज्य निरबेल तथा अस्थायी हो जाबेगा। शिक्षा; सावजनिक कार्यों 
तथा स्वच्छुवा का प्रबन्ध प्रान्तीय शासनों के हाथ में रहता है क्‍योंकि केन्द्रीय शासन 
को कमज़ोर किये बिना ये विषय सरलता ख्रे प्रान्तीय अथवा स्थानीय शासन-प्रबन्ध के 
अन्दर किये जा सकते हैं। स्थानीय शासन ग्रान्तीय शासन के सब से छोटे छेत्रों का 
प्रबन्ध करता है और अपने कतेब्यों के पूर्ण पालन -के लिये प्रान्तीय शासन के सामने 
उत्तरदात्री रहता है । 


६२ शासन-यन्ते 


एकात्मक और संधात्मक शासनों का आधार 
प्रान्तीय विभागों की प्रकृति 


इस प्रकार राष्य के प्रादेशिक विभाजन का अथ है राज्य का केन्द्रीय और 
प्रान्तीय विभाजन ( स्थानीय विभाजन आन्तीय विभाजन का एक अज्ल है )। आधुनिक 
राज्य का यद दोहरा विभाजन ही एकात्मक और संघात्मक शासनों के स्वरूप का 
आधार है। परन्तु जैसा प्रान्तीय विभाजन होगा उसी के अनुसार शासन का रूप निश्चित 
होगा । जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं सभी देशों में मिलाकर दो प्रकार का आन्तीय 
विभाजन है। पहले विभाजन में भारतीय आआन्त, अंग्रेजी काउन्टियाँ और फ्रांस के 
डिपार्टमेंट आते हैं और दूसरे में स्विटजरलेंड के कैन्दन और अमेरिका के संयुक्त 
राष्य के राज्य आते हैं। पहले वाले भागों का अस्तित्व केन्द्रीय शासन के ह्वाथ में 
है और यह उनको अपनी इच्छानुसार बदल सकता है या बिल्कुल खत्म कर 
सकता है। दूसरे वाले केन्द्रीय शासन के इतने भश्रधीन नहीं हैं। दोनों के कार्ये-त्षेत्र 
अलग अलग हैं. और एक दूसरे के काय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पहले प्रकार का 
विभाजन एकात्मक शासन में और दूसरे प्रकार का संघात्मक शासन में होता है। 


एकास्मक भर संघात्मक प्लासनों में प्रकार का मेद्‌ 

किन्तु सर जॉन सीली एकात्मक और संधात्मक राध्यों के बीच कोई बड़ा भेद 
नहीं मानते । उनके विचार से उनके बीच 'प्रकार! का अन्तर नहीं है भौर यदि है भी तो 
फ्रेवल “मात्रा! का है। और वह भी स्थानीय शासन के सिद्धान्त के उपयोग की सीमा के 
आश्रित है। इसके विरुद्ध प्रो० स्ट्रांग* इस अन्तर को बहुत महत्वपूर्ण सममते हैं, उनके 
विचार से यह केबल दिखाऊ और शाडिदक ही नहीं है। भेरियट* महोदय जोरदार 
शब्दों में कहते हैं कि अन्तर केवल “मात्रा? का नहीं है. प्रकार का भी है। शासन के 
इस दोंनों रूपों का अथ सममकने के पश्चात्‌ विषय स्पष्ट हो जायगा । 


एकारमक शासन का अर्थ 

एकात्मक शांसन वह है जिसमें केन्द्रीय शासन सर्वशक्तिशाल्ी होता है। यह 
पुशने प्रान्तों और ज़िलों को खत्म कर सकता है और नये बना सकता दे। इस प्रकार 
बिना किसी रोक और फ्रैंद के प्रान्तीय तथा दूसरे स्थानीय क्षेत्रों के विभाजन में परिवतन 
कर सकता है. या नया विभाजन कर सकता है? । प्रामारिषक लेखकों ने भी निम्नलिखित 
परिभाषायें दी हैं । 

(९) फिनर का कथन है कि “एकात्मक राष्य वह है जिसमें सम्पूर्ण सत्ता और 
शक्ति एक ही केन्द्र के हाथ में हो और जिसकी इच्छा तथा जिसके कार्य क्तों सम्पूर्ण क्षेत्र 

में स्वेशक्तिमान हों? । 
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है, ढा० फिनर इस विभाजन को राज्य का "केन्द्रीय स्थानीय प्रादेशिक ढाँचा' कहते हैं । 


पॉचवाँ अध्याय ६३ 

(२) डाइसी के अनुसार एकात्मक शासन बह है जिसमें “एक केन्द्रीय शक्ति के 
हाथ नेत्यिक रूप से क्रानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार हो! । 

(३) विलोवी के विचार से 'एकात्मक शासन में शासन-प्रबन्ध के सम्पूर्ण अधिकार 
एक ही केन्द्रीय सरकार के हाथ में होते हैं। इसके पश्चात्‌ यदि वह ठीक सममती है 
तो इन अधिकारों को प्रादेशिक भागों में स्वतंत्रता से बॉँट सकती है। एकात्मक-शासन, 
शासन-प्रबन्ध की सीमा के अन्दर आने वाले तथा अपने ही द्वारा निश्चित किये हुये 
अधिकारों को कार्यान्वित करने के लक्ष्य से एक ठोस संगठन से सहायता प्राप्त करने 
के लिये, कानूनी तथा सब प्रधान शक्ति के निणय का प्रतिनिधित्व करता है | 

(४) प्रों० स्ट्रांग इसकी यह परिभाषा देते हैं कि “एकात्मक राज्य वह है 
जो एक ही केन्द्रीय शासन में संगठित हो। श्रथौत्‌ केन्द्रीय शासन-क्षेत्र के ज़िलों के 
अधिकार केन्द्रीय शासन के अधीन होते हैं। इसकी सत्ता सवाच्च होती है। इसके हिस्सों 
को विशेष अधिकार स्वीकृत करने वाला क़ानून भी इस पर नियंत्रण नहीं रख सकता ।” 

(४५) गानेर के अनुसार जहाँ शासन विधान द्वारा किसी एक ही केन्द्रीय अंग या 
अंगों को शासन-शक्ति सौंप दी जाती है और किसके हाथ से स्थानीय शासन अपने अधिकार, 
स्वतंत्रता यहाँ तक् कि अपना अस्तिव भी पाते हैं वहाँ एकात्मक शासन-रूप होता है। 


लद्खण 
इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट हे कि इसका प्रथम प्रधांन लक्षण यह है कि इसकी 
. केन्द्रीय सरकार स्वशक्तिमान होती है और देश की एकता क्वायम रखती है । दूसरा 
इसी का उपसिद्धान्त है जिसके अनुसार इसके प्रान्त या विभाग इसकी सत्ता को खीमित 
नहीं कर सकते | वे इसके आश्रित अंग हैं जिनका अस्तित्व उसकी इच्छा, आवश्यकता 
अथवा सुविधा पर निर्भर है। - 


उदाहरण 

इसके उदाहरणों में आजकल इंगलैंड, जापान इत्यादि के शासनों का नाम लिया 
जा सकता है। इंगलेंड की पार्लिमेंट देश के भीतर सर्वेशक्तिमात्र है और इसका 
प्रभुत्व किसी प्रान्तीय अथवा स्थानीय शक्ति से सीमित नहीं है । ऐसा ही जापान में है। और 
फ्रान्स में सी सन १६३६-४४ के युद्ध के पहिले ऐसा ही था| भारतवर्ष में भी सन्‌ १६१६ 
के सुधार-क्वानून तक एकात्मक शासन था क्योंकि भारतीय सरकार अपनी सुविधा के 
के अनुसार किसी भी प्रान्त को समासत कर सकती थी या उसमें परिवत्तंन कर सकती 
थी। किन्तु सन्‌ १६१६ के क़ानून के साथ विकेन्द्रीकज्रण का क्रम आरम्भ द्वो गया था 
और सन्‌ १६३४ के क़ानून के अनुसार भारत में संघात्मक-शासन द्वोना चाहिये । अभी 
सन्‌ १६३४ का क़ानून पूर्णरूप से कायोन्वित नहीं किया गया इसलिये भारतीय शासन 
एकात्मक और संघात्मक शास्नों के बीच में है। न्यूज़ीलेंड और दक्षिणी अफ्रीका का 
संघ दोनों ही एकरात्मक राज्य हैं. क्‍योंकि उनके केन्द्रीय शासन अपने-अपने क्षेत्रों में 
सर्ब-शक्तिमान हैं । नये विधान के अनुसार जो द्सिम्बर सन्‌ १६३७ में कायोन्वित किया 
गया था, आयरलेंड भी एकात्मक राज्य बन गया है.। 


६छे शासन-वयन्त्र 
संघास्मक शासन 


एकात्मक शासन की भाँति संघात्मक शासन में पूर्ण सत्ता केन्द्रीय सरकार के 
हाथ में नहीं रहती । इसमें केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में सत्ता बँटी रहती है और 
ये अपने अलग-अलग नियत क्षेत्रों में काये सं चालन करती हें | इसका श्रथे यद्द हुआ कि 
केन्द्रीय सरकार आन्तीय सरकार के सामलों में न हस्तक्षेप करती है ओर न कर सकती 
है | प्रान्तीय सरकारें भी केन्द्रीय सरकार के उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं 
जिनका प्रबन्ध उसके सुपुद कर दिया जाता है । इसीलिए संधात्मक-शासन को दोहरा- 
शासन"? कहते हैँ | इसमें आान्तरिक राज-सत्ता दो शक्तियों में बँटी रहती है । एक ओर 
केन्द्रीय था संघ-सरकार द्दोती है और दूसरी ओर प्रान्तीय सरकारें | प्रामाणिक लेखकों 
ने संघात्मकता ( एकात्सकता के विरुद्ध ) को निम्नलिखित ढंगों से समझाया है | 

(१) मान्टेस्क्यू के अनुसार शासन का यद्द रूप एक सममोता है जिसके द्वारा 
छोटे-छोटे राज्य उस बढ़े राज्य के सदस्य बन जाते हैं जिसको वे स्थापित करना 
चाहते हें ।' दे" 

(२) डाइसी का विचार है कि 'संघात्मक राज्य एक राजनीतिक साधन है जिसके 
द्वारा राष्ट्रीय-सत्ता और एकता का, सदस्य-राज्यों के अधिकारों के साथ साम॑जस्य स्थापित 
किया जाता है ।' 

(३) फिनर का कहना है कि 'संघात्मक राज्य वह है जिसमें सत्ता ओर शक्ति का 
एक भाग स्थानीय क्षेत्रों को सोंप दिया जाता हैं और दूसरा केन्द्रीय संस्था को जिसको 
स्थानीय ज्षेत्र स्वयं मित्षकर बनाने हैं । 

(४) सर दरबटे सेमुएल (87 ॥8070976 5५9700७७)) ने इसकी परिभाषा दी है 
कि “यह बह राज्य है जिसमें एक केन्द्रीय शक्ति द्वोती हे जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व 
करती है, विदेशी मामलों में अपना निर्णय देता है तथा सर्वसाधारण के हितों से संबंध 
रखने वाले आन्तरिक प्रश्नों को सुलकाती है | दूसरी ओर इसमें प्रान्तीय सरकारें होती 
हैं जिनको विधान द्वारा प्रदत्त-क्षेत्र के भातर क़ानून पास करने झोर शासन-संचालन के 
अधिकार प्राप्त रहते हैं ।' 

(४) प्रो० स्ट्रांग का कथन है कि 'संघात्मक-राज्य वह है जिसमें समान राज्य 
एक दूसरे से सम्बन्धित उद्देश्यों के लिये एक हो जाते हैं। इसमें इन उद्देश्यों के लिये 
एकत्रित होने वाले इन राध्यों के कुछ अधिकारों को रज्ा के खिये केन्द्रीय अथवा संघ 
सरकार की सत्ता को सीमित कर दिया जाता है। इच्च दशा में एक ऐसी शक्ति होनी 
चाहिये जो इस अधिकार-विभाज॑न को संपादित करे। यह शक्ति स्वयं शासन-विधान 
होता है और संघ-विधान एक संधि के रूप में रद्दता है | 

(६) गारनेर कद्दता है. कि संघात्मक शाखन वद्द अगली है जिसमें शासनात्मक 
शक्ति-योग को राष्ट्रीय-विधान या इसका निर्माण करने वालो पालिमेंट का कानून केन्द्रीय 


१--मेरियट ने संधात्मक राज्य को 'मिश्रितत-राज्य' (02०%08५४ (30ए७:70८/८) कह्दा है 
कौर विलोबी इसको 'एकाधिक शासन? (४एॉाॉ८४७५ (309०८०70०7८) कहता है । 
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सरकार और प्रान्तों अथवा दूसरे संघ स्थापित करने वाले प्रादेशिक विभागों की सरकारों 
में बॉटता है ।' 
एकार्मक और संघात्मक शासनों की तुलना 


एकात्मक और संघात्मक शासनों की इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आधुनिक 
शासनों के इन दोनों रूपों के बीच महान अन्तर है । 


सर्वेश्रथम, 'एकात्मक राश्य में सम्पूर्ण सत्ता केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहती है 
परन्तु संघात्मक-राज्य में अधिकार केन्द्रीय और आन्तीय सरकारों में बँठे रहते हैं । 
जैसा गानेर कहता है आश्रित प्रान्तीय सरकारों ओर केन्द्रीय सरकार में अधिकारों का 
कोई वेंधानिक वितरण या विभाजन नहीं होता । संक्षेप में इसमें अधिकारों का उद्गम- 
स्थान एक है ओर केवल एक सामूहिक विचार । शासन-प्रबन्ध की सुविधा के लिये 
वास्तद में सभी एकात्मक राज्य क्षेत्रों या जिलों में विभाजित रहते हैं ( प्रान्त, डिपाटमेंट, 
काउन्टी, कम्यून इत्यादि )। इनमें से प्रत्येक को एक सीमा तक स्वराज्य तथा स्वायत्त- 
शासन के सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं किन्तु ये स्थानीय क्षेत्र विधान द्वारा नहीं 
बरन्‌ केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार परिवर्तित अथवा बनाये जाते हैं और जो कुछ 
भी स्वराज और स्वायत्त-शासन के अधिकार इनके पास रहते हैं उनको केन्द्रीय सरकार 
देती है और अपनी इच्छानुसार इनको घटा-बढ़ा भी सकती है? । इसलिये केन्द्रीय 
सरकार के अंग होने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हैं | फिर गानेर के शब्दों में 'संघात्मक 
राज्य में स्थानीय सरकारें केन्द्रीय सरकार की बनाई हुई नहीं होतीं। बहुत से संघ- 
शासनों में इसका बिल्कुल उल्टा है अथौत्‌ संघ-कानून द्वारा संघ के सदस्य बनने वाले 
राज्यों ने केन्द्रीय सरकार का निमाण किया है। ऐसी दशा में उनका स्थान केन्द्रोय 
संगठन के अंगों अथवा एजेन्टों से ऊचा है। उनके स्वराज की सीमा केन्द्रीय सरकार 
नहीं निर्धारित करती वरन्‌ संघ का विधान निश्चित करता है, अथवा अंग्रेजी डोमी- 
नियनों की भाँति राजकीय पालिमेंट छा क़ानून, जो विधान का काम करता है !! 

दूसरे, एकात्मक राज्य में शासन के बहुत्व का अभाव रहता है परन्तु संघात्मक 
राज्य में एकत्व का अभाव रहता है, इसमें दोहरा शासन रहता है। पहले में स्थानीय 
शासन मिल कर एक हो जाते हैं और उसका अस्तित्व केन्द्रीय शासन की सुविधा पर 
निर्भर करता है किन्तु दूसरे में वे अपने व्यक्तित्व को. नहीं खोते और कुछ अधिकारों 
को प्रयोग करते हैं जिनमें केन्द्रीय अथवा संघ -शासन हस्तक्षप नहीं कर सकता। इससे 
प्रकट है कि वे शासन-अबन्ध छी सुविधा के लिये क्रेवल ऐजंट नहीं हैं; उनको एक सीमा 
तक स्वराज प्राप्त है, उनका अपना काय-च्षेत्र है जिसका वे शासन-प्रबन्ध करते ओर 
जिसके लिये क़ानून बनाते हूँ । इस प्रकार संघ-श।सनों में दो प्रकार की व्यवस्थापिका 
सभायें होती हैं पहिली 'संघ व्यस्थापिका सभा, दूसरी राज्य या प्रान्त व्यवस्थापिका 
सभायें। प्रत्येक का एक निश्चित कार्य-क्षेत्र होता हे ओर उसके ,भीतर अपने अधिकारों 
का प्रयोग करती तथा कानून बनाने का कारये करतों हैं। इस प्रक्ा: वे समान हैं 
एक दूक्षरे के अबान नहीं हैँ। परन्तु एक्त्मक शाप्षहों में केन्द्रोय ठप्रवस्थापिका 


8.5 शासन-यन्त्र 


सभा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के ऊपर होती है और ये प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सभायें केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की श्रधीनता में क़ानून बनाती हैं। उनको केन्द्रीय 
के बराबर अधिकार नहीं प्राप्त होते। यदि स्थानीय शासनों को काफ़ी स्वराज भी प्राप्त 
हो जैसा कि इंगलेंड में है, ते भी श्ो० स्ट्टरांग के शब्दों में वे क्रानून बनाने वाले संगठन 
न होकर उप-नियम बनाने वाले होते हैं। किन्तु संघात्मक शासन में ये “सहायक 
स्वतंत्र-संगठनों के समान हैं, सहायक ठयवस्थापिका * सभाओं के समान नहीं'। 
प्रो० स्ट्रांग का कथन है कि जो हमने सहायक व्यवस्थापिका सभाओं? और “सहायक 
स्वतत्र संगठनों! में अन्तर देखा है वह एकात्मक राज्य के स्थानीय शासनों और 
संधात्मक राज्य के आन्तों के बीच का अन्तर है। ( संघात्मक राग्य सें ) आन्‍्तीय शासनों 
के अधिकारों को संघ-शासन न घटा सकता है न बढ़ा सकता है । 

तीसरे, संघात्मक विधान एक संधि अथवा समझौते के समान है जिसके द्वारा 
कुछ स्वतंत्र राज्य मिलकर कुछ एक दूभरे से संबंध रखने वाले उद्देश्यों के ज्ञिये एक नये 
राजनीतिक संगठन का निर्माण करते हैं. किन्तु अपने कुछ अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 
इसलिये विधान को, न संघ-शासन की व्यवस्थापिका सभा भर न प्रान्तों को व्यवस्थपिका 
सभायें संशोधित कर सकती हैं। विधान में परिवर्तत, संशोधन की किसी ए% विशेष 
प्रयाली द्वारा किया जाता है। परन्तु एकात्मक राज्य का विधान किसी तरह से भी संधि' 
नहीं समझा जा सकता ओर इसकी सर्वोच्च व्यवश्थापिका शक्ति इसमें संशोधन सरलता 
ज्रे कर सकती है। संघात्मक राज्य के विधान में परिवतेन करने के किये प्रत्येक आन्त 
या राज्य की अनुमति या सम्मति बहुत ज़रूरी है परन्तु एकात्मक राज्य में इसी कार्य 
के लिये स्थानीय शासनों की कुछ भी पूछ नहीं होती । 

चौथे, संघात्मक राष्य में साधारणत:ः प्रान्तीय शासनों भीर संघ-शासन के बीच 
मंगढ़ों को तय करने के लिये एक अलग से शक्ति रहती है। इसको संघ-न्यायाक्षय 
कहते हैं। एकात्मक राष्प्र में किसी ऐसी तीसरी शक्ति की आवश्यकता नहीं द्ोती | 

पाँचवें, संघात्मक शासन में नागरिक को दो प्रकार के कानूनों का पाकज्षन करना 
पड़ता है। उनमें से पहले संघ-शासन के क़ानून होते हैं. और दूसरे अपने राष्य के | 
परन्तु एकात्मक शासन में तो उसको केवल केन्द्रीय सरकार के बनाये हुये कानूनों को 
मानना पढ़ता है। इस प्रकार संघात्मक शासन में संघ को बनाने वाले राष्यों के 
क़ानून भिन्न भिन्न हो सकते हैं किस्तु एकात्मक शासन के आन्‍्तों में ऐसी बात नहीं हो 
सकता, वहाँ केवल केन्द्रीय सरकार के बनाये हुये क्रानून माने जाते हैं। उदाहरण स्वरूप" 
एक अंग्रेज इंगलेंड में केवल एक क़ानून मानता है परन्तु अमरोका के संयुक्त-राध्य तथा 
स्विटजरलैंड में नागरिकों को दो प्रकार के क्रानून का पात्नन करना पड़ता है--पहला संघ- 
शासन का क्वानून जो सब नागरिकों के लिये एक-सा लागू होता है, दूसरा प्रत्येक राज्य 
या केन्टन का क़ानून जो प्रत्येक राज्य या केन्टन में भिन्न भिन्न हो सकता है । 

संघात्मकता का अर्थ 

एकात्मक ओर संघधात्मक शासनों की तुलना करने के पश्चात्‌ अब हम यद्द 

जानने कप प्रयन्न कर सकते हैं कि संधात्मक-शासन कहाँ तक दूध्षरे संगठनों स्रे मिन्न है | 
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इसके बिना हम संघराज्य का असली अथे नहीं समम सकते । पहले हम संघात्मकता- 
के अथथ से आरम्भ करेंगे। 


संधात्मकता (४७१७7४१४70) ' का तात्पय है एकत्र होने का भाव अर्थात्‌ संधि 
या सममकोता। आधुनिक संघराज्य की यह विशेषता है कि दो या दों से अधिक स्वतंत्र 
राज्य एक नया राज्य स्थापित करने के लिये समझौता करते हैं ।* परन्तु विभिन्न राज्यों 
के सभी आपसी सममोतों और संधियों से नया राज्य नहीं बनता। इसीलिये लोकॉक 
महोदय ने कहा है कि विशद्‌ अथे में संघ के माने दो या दो से अधिक खंतंत्र राज्यों का 
किसी भी प्रकार का मेल् है...जब हम अलग-अलग राज्यों को आपस में जोड़ने वाले * 
मेलों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे ऋरमानुसार बढ़ने वाली निकटता 
को प्रकट करते हैं| इसलिये आरम्भ में हो एक नया राज्य बनाने वाली संघात्मकता और 
अज्ञानवश संघात्मक कद्दे जाने वाले मेज्ञ के दूसरे सभी रूपों के बीच के अन्तर को 
समम लेना आवश्यक है । 


अन्तराष्ट्रीय मित्रता 

इस दृष्टिकोण से सर्वेप्रथम अन्तराष्ट्रीय मित्रता विचारणीय है। यह मेल का 
सबसे .कमज़ोर रूप है। इसमें दो या दो से अधिक खतंत्र राज्य किसी विशेष नीति का 
अनुसरण करने के लिये अथवा आक्रमणात्मक और रक्ात्मक मित्रता के लिये मिल 
सकते हैं किन्तु इससे कोई ऐसा संगठन नहीं बनता है जो इनमें से किसी को एक विशेष 
कार्य-क्रम को पालन करने के लिये बाध्य कर सके। यूरोपीय राज्यों के राष्ट्रीय और 
प्रजातंत्रात्मक आंदोलनों को दबाने के लिये सन्‌ १८१५ में आरिट्रिया, रूस और प्रशा 
के सम्राटों ने आपस में “पविन्न मित्रता! ( घछें०0!ए &)॥970७ ) स्थापित को थी; 
सन्‌ १६०२ की ऐंग्लो-जापानी मित्रता से इंगलेंड और जापान ने सुदूर-पूबे-नीति के 
महत्वपूर्ण मामलों में सहयोग स्थापित किया गया था और इंगलेंड, फ्रान्स तथा रूस की 
मित्रता ( 7४७०]० ॥)70०750 ) ओर जमेनी, आस्ट्रिया तथा' इटल्ली की मिन्नता 
( "9]9 &]9706 ) ने उन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं शताब्दी के आरम्म 
में यूरोप को दो सशक्ष दलों में बाँठ दिया था क्‍योंकि एक मित्र-दल के राष्ट्रीय स्त्राथ दूसरे 
के राष्ट्रीय स्वार्थों के विरुद्ध पड़ते थे। लेक्रिन ये सब मित्रतायें केबल राष्ट्रीय स्वार्थों की 
सिद्धि हो जाने के समय तक कायम रहीं | इसके बाद जैसा कि हमने अपने समय में देखा 
है राज्यों ने इच्छातुसार एक पक्ष का साथ छोड़ कर दूसरे का साथ अहण किया है। आज 
जापान इंगलैंड के विरुद्ध है, वही इटली जो सन्‌ १६१४-१६ के युद्ध में इंगलेंड और फ्रान्स 
के साथ था और सन्‌ १६३६-४५ के युद्ध के आरम्भ में जमेनो का घनिष्ट सित्र था सन्‌ 
१६४४ में मुसोलनी के पतन के बाद ही संयुक्त राष्ट्रों के पक्ष में आ गया । इन उदाहरणों 

१, फेडरलिज़्म (४20०:७॥37)) लैटिन भाषा के फ़ोडस (80०७50७) ।शब्द से निकला है 
जिसका श्रर्थ संधि या समझोत्श है। 
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से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय मित्रतायें बहुत ही कमज़ोर होती हैं और साधारणतः उनकी 
नींव बालू की सी होती है । 


अन्तराष्ट्रीय प्रवन्धात्मक संघ 

अन्तर्राष्ट्रीय मित्रताओं के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्धात्मक संघ हैं जो अपना 
एक संगठन स्थापित करत हूँ ( जो लाधारणतः एक व्यूरो या कमीशन द्वोता है। ) बह 
अन्तर्राष्ट्रीय समाज के साबे जनिक हितों से सम्बन्धित मामलों की देखभाल करता है। 
साधारणतः ये संघ अन्तरोष्ट्रीय कानफ्रेंसों अवबा सभाश्रों के द्वारा स्थापित किये जाते 
हैं ओर अन्तरोष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक हितों की देखभाल करते हैं। १८७४ में 
स्थापित 'सावेभीमिक-डाक-्संघो (एंपांए०7४७) 7०80७! 7700) “ओर १८८३ में 
स्थापित ओद्योभिक-सम्पत्ति-रक्षा-छंघ' (9७ एफांठ00 [07 ४8086 97006"७070॥ ०0 
पशतेप्र्शझ७) ?/00७7४७ ) ऐसे संघो के अच्छे उदाहरण हैं। साधारणत: ये संघ 
सदस्य-राष्ट्रों के चन्दों से चलाये जाते है । 


वेयक्तिक संयोग 


इसके पश्चात बैयक्तिक संयोगों ( 72678078] (797078 ) और वास्तविक 
संयोगों ( 7१०७) (770708 ) पर विचार करना है। मेरियट ने इन दोनों के बीच 
अन्तर नहीं दिखाया परन्तु ब्लंटशली ऐस लेखकों ने अन्तर दिखाने का प्रयत्न 
किया है। अतः: यदि एक ही व्यक्ति दो अलग-अलग राज्यों का उत्तराधिकारी हो 
जाता है तो इन दो राज्यों के मेल को वैयक्तिक संयोग कद्दते हैं। केवल राजा श्रथवा 
सम्राट ही दोनों देशों को मिलाने का काय करता है नहीं तो दोनों राज्यों की अलग- 
अलग संस्थायें होती हैं। 'चाल्स पंचम ( १५२०-५६ ) जो वास्तव में स्पेन का राजा था 
मेक्जीमिलियन की मृत्यु के पश्चात्‌ आस्ट्रिया का भी सम्राट हो गया था। इसी प्रकार ईंग- 
लैंड और इनोवर का सम्‌ १७१४ से १८३७ तक का संयोग केवल बैयक्तिक थ। क्योंकि 
इंगलेंड के हनोवरवंशीय राजे हनोवर के भी राजा होते थे। परन्तु विक्टोरिया के 
सिंहासनारूढ होते ही यह संयोग भंग्र हो गया क्योंकि इनोबर के उन्तराधिकार-नियम 
के अनुसार कोई सख्ती सिदसन पर नहीं बेठ सकती थी। सब लेखकों ने ऐंसे संयोग 
को अपू्ण और अस्थायी कहा है। मेरियट ने तो यहाँ तक कद्द ढाला है कि वेयक्तिक 
संयोग दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों को मिलाने का सबसे कमज़ोर साधन है सथा 
मिश्रित राज्यों का सबसे ज्यादा कमज़ोर रूप है । 


वास्तविक संयोग 


इसके विरुद्ध वास्तविक संयोग में एकत्व की भावना अधिक रहती है । ब्लंटशली 
का कद्दना है कि इसमें केबल राजा ही एक नहीं होता है वरन्‌ सर्वोच्च सरकार भी एक दोती 
है। यहाँ तक कि उसके अधिकार क्षेत्र में शासन और कानून भी रहते हैं । वाह्म मामलों 
में ये राज्य सिलकर एक ही भाँति काये करते हैं यद्यत्रि आन्त रिक्त शाप्षत-प्रबन्य के लिये 
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अलग-अलग क़ानून और संस्थायें रहती हैं। ऐसे संयोग का सबसे अच्छा उदाहरण 
आरि्ट्रिया और हंगरी का दोहरा-एकतंत्र ( 099/ )(0797079 ) था। यह संयोग 
सन्‌ १८४६७ में स्थापित हुआ था जो १६१६ तक रहा और १६१४-१८ के युद्ध के बाद भंग 
हो गया। नावें और स्वीडन का भी संयोग ऐसा ही था। यह १८१४ में स्थापित हुआ था । 
इसके अनुसार स्वीडन का राजा नारे का भी राजा मान लिया गया था लेकिन आन्तरिक 
शासने-प्रबन्ध के लिये उसकी अपनी संस्थायें थी । लेकिन यह संयोग १६०४ में भंग हो 
गया था क्योंकि नावें अपना अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहता था | 


राज्यसंघ ओर संघराज्य 
( 000 70908 8070007 ७२०0 ए#४707058.5077078 ) 

बैयक्तिक और वास्तविक संयोगों के बाद राज्यसंध आता है जिसकों जमन 
'(टाटेनबन्ड*” ( 80880०70070 ) कहते हैं | ब्लंटशली के शब्दों में “यह राज्यों का 
एक समूह है वास्तविक राज्य नहीं। क्योंकि इसमें क्वानून बताने, उनको पात्नन कराने | 
ओर उनको तोड़ने वालों को दंड देने वाले अंगों का अभाव रहता है। यह स्थायी 
न्तर्राष्ट्रीय मित्रता और विधिवत्‌ निर्माणित राज्य के बीच का रूप है इसलिये अपूर या 
अस्थायी है। इसके अन्तर्गत एक सीमा तक समान लोग आ सकते हैं किन्तु इसमें बास्तविक 
संयुक्त-राष्ट्र को स्थान नहीं है और सामूहिक जीवन और शक्ति का विकास बड़ी कठिनता 
से होता है।' संघराज्य में जिसको जमेन “बन्डेस्टाट* ( 907068॥9%0 ) कहते हैं 
एक नये राष्ट्र और एक नये राज्य की स्थापना रहती है। यह इकाइयों के समूह से 
भिन्न है। राष्ट्रों के मध्य में इसका एक पूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व है; यह केवल विभिन्न 
राज्यों के बीच का संबन्ध नहीं है वरन्‌ यह स्वयं एक राज्य है। राज्य-संघ और संघ- 
राज्य में केवल एक समानता है। दोनों की स्थापना बिह्कुल स्त्रतंत्र राज्यों के सम्मिलन 
से होती है। परन्तु राज्यसंघ में ये राज्य व्यवहार रूप में अलग और स्वतंत्र रहते हैं 
ओर प्रंघराज्य में वे मिलकर एक राज्य और एक राष्ट्र का रूप धारण कर लेते हैं। अतः 
स्पष्ट है कि राज्यसंघ राज्यों का केवल एक समूह है ओर संबराज्य एक वास्तविक 
योग है जिसका परिणाम एक नवीन अस्तित्व है। राज्यसंघ ओर संघराज्य के अन्तर 

विभिन्न लेखकों ने इस प्रकार द्खिाये हैं:-- 
(१) ज्ञीकॉक का कथन है कि “राज्यसंघ एक राज्य नहीं है। कुछ शर्तों के साथ 
कुछ विशेष उद्देश्यों के लिये निर्मित पूर्ण स्वतंत्र राज्यों का एक समूह है। इनमें से प्रत्येक 
राज्य जब चाहे तब राज्यसंघ से क्ानूनन अलग हो सकता है। अतः राज्यसंघ स्थायी 


/. जर्मन भाषा में 'स्टाट! ( 5:४०६ ) का श्रर्थ होता है राज्य। इसलिये इसके बहुवचन 
स्टाटेन (5588:60 ) का ग्र्थ हुआ कई राज्य | बन्ड' ( 8904 ) का ञ्र्थ हे संघ | अत; स्टाटेन- 
बन्ड? का अर्थ हुआ 'राज्यसंघ? यानी राज्यों का संघ | 

२०--बन्डेस्टाट! ( छेप76९४८०४८ ) में. 'स्थाट! (50980 ) राज्य के एकवचन के लिये 
प्रयोग किया गया है इसलिये इसका भ्रर्थ राज्यों का संघ नहीं वरन्‌ संघरूपी राज्य या संघराज्य है। 


9०० शांसनेंन्यन्त्रे 


और अटूट नहीं हो सकता क्‍योंकि यदि ऐसा हो तो अंगीभूत राज्यों की राजसत्ता ही 
समाप्त हो जाय । संघराज्य एक पूरा राज्य है। इसके अधीन भाग संयोग स्थापित होने 
के पूर्व ( यद्यपि आवश्यक रूप से नहीं ) पूर्ण स्वतंत्र राज्य रह सकते हैं. परन्तु संघराज्य 
स्थापित होने के पश्चात्‌ वे स्वधन्न नहीं रह सकते । जहाँ तक अलग-अलग राब्यों के 
शासनों को या केन्द्रय शासन की नीति का संबंध दे ऐसा संयोग क़ानूनन अटूट हो 
जाता है' | जेसा कि विल्सन महाशय कहते हैं संघराज्य में 'सम्मिलित होने वाले राज्यों 
को एक दूसरे स स्वतंत्र दाकर अन्तस्संबन्धा मामलों में काय करने के अधिकार का 
समपंण करन। पड़ता है अर इसके परिणाम-स्वरूप अन्तस्संबन्धी प्रश्नों के किये एक 
राज्य में आत्मसात दवा जातेहं | राज्य एक राष्ट्राय व्यक्तित्व म॒ घुले-मिले रहते हैं, उनको 
अलग-अलग करने का बाहिरी सीमायें कोई नही देती सब आन्वारक ही दोोती हैं* ॥ 

(२ ) संघराज्य में एक नया राजसत्ता का जन्म द्वोता दे परन्तु राज्यसंघ में 
ऐसा दोना सम्भव नहीं क्योंकि वह खतंत्र राज्यों का केवल एक समूह होता है। गानेर 
का कथन है कि “जहां संघराज्य में एक राजसत्ता हातपी हूँ वहां राज्यसंध में एक न होकर 
कई राजसत्तायें होती है, जितने राज्य इसमें सॉस्मालत होते हैं. उतनी ही राजसत्तायें 
होती हैं। साधारणतः अत्यंक सद्स्यराज्य का एक अन्तर्राष्ट्रंय व्यक्तित्व होता है, यद्द 
विदेशी राज्या स सॉनन्‍्ध कर सकता हूँ, यहां ५८क कि दूसर सदस्यों सं प्रथक रह कर 
युद्ध भी कर सकता हूँ । यवि उनमें स दी या दा। स आधक के बीच युद्ध छड़ जाता है 
ता वह यूहयद्ध न द्ोकर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध इंता हैं? !! याद एसा युद्ध संघराज्य के 
अंग्रोभूत राज्यां के बीच छिढ़ता हूं तो यह गृह-युद्ध दोगा अन्‍्तरोष्ट्राय युद्ध नहीं। 
संघराज्य के सदस्यों का राजसत्ता सामित कर दा जाती हूं। क्ीकॉक का कहना है कि 
संघराध्य के स्थापित हान के पप्चातू सदस्य-राज्या को सत्ता का बिल्कुक्ष श्रन्त हो जात 
है। न यह सीमित हो जाती है. ओर न बंद जाती दे बरन्‌ पू्े रूप से समाप्त दो 


_अ्सरकरररलानकाक ल्‍&4उशाक-भात #फन भरा >मटक. 
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४--सभी लेखकों का यद्द विचार नहीं है कि [संघराज्य में श्रंगीभूत राज्यों की सत्ता का 
पूर्ण अन्त दो जाता दै। विल्सन का कहना ई कि “'राजसत्ता की नई धारणा का जन्म द्वोता हे । 
राजनीतिकशक्ति के कार्या का विभाजन दो जाता है। कुछ विषयों के लिये संध-सरकार की 
क़ानून बनाने का अधिकार द्वोता हे श्र वे क्रानून देश के सर्वोच्च क्ानून द्वोते हैं | दूसरे विषयों 
के संबंध में सदस्य-राज़्य स्वतंत्र राज्यों की भाँत अपने अधिकारों को काम में लाते हैं । पहिली 
शक्ति पूर्ण स्वतंत्र द्वोती हें क्योंकि यह सब के ऊपर द्वोती दे और अपने अधिकारों की सीमा स्वयं 
निर्धारित करती दे | दूसरी कछा की शक्तियाँ अपना पूर्ण प्रशुत्व क्रायम रखती हं यद्यपि संकीय क्षेत्र 
में | इनके अन्तगंत अधिकार श्रनियंत्रित द्वोते इंओर स्वतः पूर्ण | संघ-सरकार के न ये दिये डुये 
होते ई और न यह इन्हे छीन सकती दै। इनका अयोग इच्छानुसार किया जा सकता है।? 
(दि स्टेट, ६० ४:४५. ) किन्तु यद्द विचार भी पूर्णतः ठीक नहीं हे क्‍योंकि यद्ट उन संघराज्यों के 
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जाती दै। क्योंकि राजसत्ता या तो होती है या होती ही नहीं | किन्तु नये राज्य में 
राजसत्ता केन्द्रीय सरकार के हाथ में नहीं होती किन्तु उस संगठन के द्वाथ में रहती है 
जिसे विधान-परिवर्तेन का अधिकार रहता है। यह राजशक्ति संघ को बिल्कुल तोड़ 
सकती है ओर प्रत्येक खद्स्य-राज्य को उसकी पुरानी स्वतंत्रता वापस कर सकती है। 
यह संबंध-विच्छेद कर लेने के समान नहीं है, परन्तु कानूनन संघ बिल्कुल भंग किया 
जा सकता है। दूसरी ओर राष्यसंघ में प्रत्येक राज्य पूर्ण स्वतंत्र होता है और जब 
चाहे संबंध-विच्छेद कर सकता है। ' 

(३) संघराण्य में एक नया सर्वश्रधान क्रानून बनता है परन्तु राज्यसंघ में अत्येक 
राज्य का क़ानून सर्वोच्च रहता है। बिल्सन का कहना है कि संधराज्य में संघक्रानून और 
एक विशेष न्याय-विज्ञान होता है जिनमें राष्ट्रीय सत्ता और संयुक्त राज्य का स्पष्टीकरण 
होता है। यह क़ानून सद्स्य-राज्यों की सम्मत्ति का परिणाम नहीं होता वरन्‌ यह समाज 
का स्पष्ट बिचार होता है" । 

लीकाक के शब्दों में 'राज्यसंघ में संघात्मक क़ानून नहीं होता। राज्यद्धघ 
की केन्द्रीय शक्ति कोई ऐसा नियम बनाती द्वै जो राज्यों के सभी नागरिकों पर लागू 
होता है। यह उन नागरिकों के लिये क्रानून का काम करता है क्योंकि राज्य उसको 
क्रानून मान लेते हें*। संघराज्य में व्यवस्थापक कानून बनाते हैं. परन्तु राज्यसघ में 
अत्येक राज्य के राजदूत नियम बनाते है। संघराज्य में प्रतिनिधियों का दोहरा प्रति- 
निधित्व रहता है। स्ेप्रथम, जनता का प्रतिनिधित्व भ्रथम व्यवस्थापिका सभा 
( 0७067 07806 ) में रहता है और दूसरे राज्यों का द्वितीय व्यवस्थापिका सभा 
( 097०7 प्व0789 ) में । राज्य संघ सें ऐसा प्रतिनिधित्व नद्दीं रहता । उसमें प्रत्येक 
प्रतिनिधि अपने र/ज्य के किसी विशेष उद्देश्य के लिये आता है । 

(४) संघराज्य में एक नयी नागरिकता का जन्म होता है। इसलिये इसमें 
दोहरी नागांरकता रहती है। पहिली नागरिकता संघराज्य की और दूसरी भ्रत्येक सद्स्य- 
राज्य को । ऐसा राज्यसंघ में नहीं होता; उसमें प्रत्येक राज्य के नागांरक केवल अपने ही 
राज्य के नागरिक रहते है। इस प्रकार राज्यसंध केवल एक राज्य समूह होता है और 
इसमे कोई अन्तस्संबंधी कार्येकारिणं। अथवा सबों के लिये एक हा सरकार नहीं दोती। 
संघराज्य में एक नये राज्य का जन्म होता है अत: इसमे सम्पूण क्षेत्र क लिय एक ही 
कार्यका(रणी या एक हां सरकार का निर्मोण द्वाता 6 । इस प्रकार विभन्न राज्यो क 
भी लोग मिलकर एक संगठन स्थापित करत हू ओर इसख््र एक नये राष्ट्र का जन्म होता 
लिये नहीं लायू द्वो सकता जहाँ अवशेष अधिकार सदस्य राज्यों के हाथों में होते हैं । ग्रो० स्ट्रांग 
का विचार सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता है कि आन्तरिक विषयो में संधराज्य की राजसत्ता विभाजित 
रहती है परन्तु वाह्म विषयों के संबंध में संघराज्य राजसत्ता की एकसा को क्रायम रखता है । 
( देखिये 'माडर्न कान्स्टीख्य शन्स! प्ृ० ७६ )। 
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है । इसका यह अर्थ है कि संघराज्य का श्रस्तित्व दो शर्तों पर कायम है। वे हैं एक 
राष्ट्र होने की भावना और साथ रहने की आकांक्षा यदि पूर्ण रूप से घुलमिल जाने 
की नहीं" । 


सारांध् 
संच्तेप में हम कट सकते हैं. कि डे 
(१) संघराज्य एक नया राज्य होता दे ओर राज्यसंध राज्यों का केबल 
एक गुट्ट । 
(२) संघराष्य एक नयी राजसत्ता का निर्माण करता है और राज्यसंघ 
में उतनी राजसत्तायें रहती हैं जितसे राज्य उसमें सम्मिल्नित रहते हैं । 


(३ ) संघराज्य में सद॒त्य-राज्यों के क़ानून के अतिरिक्त एक संघ-कानून रहता 
है अथीत्‌ संघराज्य के क़ानून के दो पहलू रहते दे परन्तु राज्यसंघ में प्रत्येक राज्य 
का अपना क्रानन होता है । 

(४) संघराज्य दोहरी नागरिकता की जन्म देता दे परन्तु राज्यसंघ में प्रत्यक 
राज्य की अपनी अलग नागरिकता हीतो है । 


१०>हाइसी पहला लेखक है जिसने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित शर्तों को आ्रावश्यक 
समका है।-«- 


सर्व अथम देशों का एक ऐसा समूह देना चाहिए जो स्थान, इतिहास, जाति श्त्यादि 
की इध्ठि से एक दूसरे के इतने अ्त्यम्त निकट हीं ( जैसे स्विट्जरलैंड के केन्टन, श्रमंरीका के 
उपनिवेश अथवा कनाडा के ग्रान्‍्त ) कि इनके निवासी एक ही राष्ट्रीय भावना का अ्रतुभव करें| 
साधारणतः यह देखा जाता है कि वे भूभाग जो एक संघराज्य में है एक श्रवस्था में कभी गहरी 
मित्रता अथवा किसी एक ह्वी राजा के अधीन होने के कारण श्रापत्त में बंधे थे। दूसरी शर्त जो 
संघराज्य स्थपित करने के लिये श्रग्मधिक आवश्यक है वह उन देशों के निवासियों की एक विशेष 
भावना है जो संध्र स्थापित करना चाहते हैं । उनमें मेल स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए 
बिल्कुल एक दो जाने की नहों |....प्रस्तावित राज्यों के लोगों में बहुत से उद्देश्यों के लिये एक 
राष्ट्र बनाने के लिये आकांचा दोनी चाहिए परन्तु अपने राज्यों अथवा केन्टनों के व्यक्तिगत 
अस्तित्व को समर्पण करने की भावना नहीं होनी चाहिये । संघराज्य स्थापित करने 
की भावना क्वरीब-करीब एक से राज्यों के नागरिकों की एक इच्छा हैं। श्सके दो पहलू 
हैं जो एक सीमा तक एक दूसरे के प्रतिकूल हैं । पहला पहलू है राष्ट्रीय एकता की इच्छा 
श्ौर दूसरा अत्येक राज्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्ायम रखने का निश्चय ।---पूर्ण अ्रध्ययन 
के लिये (ला ऑफ़ दि कान्स्टीस्य शन! पृू० १३७-१३६ पढ़िये । 

इन्हीं क्रैदों के कारण डाइसी ने संघराज्य को (राष्ट्रीय एकता और सत्ता तथा राज्यों के 
अधिकारों के वीच सामझ्स्थ स्थापित करने का राजनीतिक साधन कहा है| 

प्रो७ स्ट्रांग कृत मॉडन कान्स्टीव्यू शन्‍्स ४० १६६-२०० भी देखिये । 


पाँचवाँ अध्याय १०३ 


. (४) संघराज्य एक नये राष्ट्र को जन्म देता है परन्तु राज्यसंघ एक सामूद्दिक 

जीवन तथा सत्ता से युक्त राष्ट्र का नहीं निमोण करता । 

(६ ) संघराज्य में सद्स्य-राज्य सरलता से अलग नहीं हो सकते परन्तु राज्य- 
घंघ में संबंध-विच्छेद में कोई रुकावट नहीं होती | 

(७ ) संघराज्य में सद्स्य-राज्यों के मध्य युद्ध, ग्रहयुद्ध कहलाता है जैसा कि 
सम्‌ १८१२ में अमरीका के संयुक्तराज्य के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच हुआ 
था, परन्तु राज्यसंघ के राज्यों के बीच का युद्ध अन्तरोष्ट्रीय युद्ध कहलाता है | 

(८) संधराज्य में वास्तविक व्यवस्थापिका सभा क़ानून बनाती है परन्तु राज्य- 
संघ के राज्यों के मागेद्शन के लिये साधारणत: उन राज्यों के सम्मेलन में नियम और 
उपनियम बनते हैं। अर्थात्‌ पहले में क़ानून बनाने का काये, व्यवस्थापकों का है और 
दूसरे में सभी राज्यों के पथप्रदर्शन के लिये नियम बनाना उन राज्यों के प्रतिनिधि 
राजदूतों का कार्य है । 


राज्यसंधघ और संघराज्य के पीछे शक्ति 
परन्तु यद्द बात ध्यान देने योग्य है कि साधारणतः राज्यसंघ संघराज्य के 


पहिले आता है क्योंकि पहिला कमज़ोर अथवा ढीला सम्पके है। इसकी स्थापना किसी 
विशेष आवश्यकता या अवसर जैसे आत्मरक्षा की समस्या के संबंध में की जाती है। परन्तु 
जब राज्यसंघ के सदस्यों से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न ख़तम दो जाता है तो यह किसी 
समय टूट सकता है। परन्तु संघराज्य में, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, मेल के पीछे 
कुछ स्थायी स्त्रार्थ होने चाहिए। ऐसा एक स्थायी राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक स्वार्थ 
एक राष्ट्रीयता की भावना को जन्म देता है । 


राज्यसंघ के उदाहरण 

प्रत्येक काल के इतिहास से राज्यसंघ के सैकड़ों उदाहरण एकत्र किये जा सकते 
हैं । उनमें से कुछ निम्न लिखित है;--- ु 

(१) यूनान में बहुत से राज्यसंघ थे। उनमें से 'डेलोस राज्य संघ! ( 007- 
/000/80ए ० ॥)008 ) और “एचीन राज्यसंघ” ( 3.0॥867 7.092006 ) बहुत 
प्रसिद्ध थे । लेखकों ने तो यहाँ वक कह डाला है. कि दूसरा राज्य संघ की अपेक्षा संघ- 
राज्य के अधिक निकट था । इसका कारण यह था कि इसकी परिषद (.3४86०770]9) 
ने सम्मिलित व्यवस्थापिका का और इसके अध्यक्ष अथवा, प्रधानाधिकारी 
( 0070 ॥(82867806 ) ने कार्यकारिणी का रूप भरहण कर लिया था; यहाँ 
तक कि एक सम्मिलित न्यायालय की भी स्थापना हो गई थी । इसके साथ- साथ 
प्रत्येक सदस्य-रा्य का अपना अलहूग शासन-यंत्र था। फ्रीमैन महोदय तो इसको 
“एचीन राष्ट्र! कहते हैं. 

(२) मध्य युग में सत्तर नगरों का 'रेनिश-राज्यसंघ (0०7078॥ (०7- 
[000720907) और 'देनसीटिक राज्यसंघ, ([997/869/770 ],098806) थे। पवित्र 


१०४ शासत-यम्त्र 


रोमन साम्राज्य (30)ए ४07797 #४79706) भी सदस्य-राज्यों का एक ढीज्ञा राज्य- 
संघ था | सन्‌ १२६ १ में स्विट्जरलैंड में भी तीन केन्टनॉ--यूरी (077), स्त्रिज (3005४) 
और युन्टरवाल्ल्डन (076०7ए४०७)097)--ने सामूहिक रक्षा के लिये एक राज्यसंघ 
स्थापित किया था | कालान्तर में इसमें दूसरे केन्टन भी शामिल हो गये जिसके परिण।स- 
स्वरूप रिविटजरलेंड एक विस्तृत राज्यसंघ दो गया । 


(३ ) आधुनिक काल के राज्यसंघ का पहला नमूना हमें नोदरलैंड में पिला है । 
सन्‌ १५७० में पाँच सूबों ने स्पेन के विदेशी अभ्ुस्त्र के विरुद्ध एक शाश्वत मेल” की 
स्थापना की थी। किन्तु श्रेष्ठ आधुनिक उदाहरण जर्म॑न राज्यसंघ ( १८१५-१८६७ ) और 
अमरीका का राज्यसंघ ( १७८१-१७८६ ) हैं। जमनन राज्यसंघ की स्थापना वाह्य और 
आन्तरिंक सुरक्षा के लिये हुईं थी। इसका कार्य-संचालन आस्ट्रिया की अध्यक्षता में 
एक “डाइट” ( क्‍)[0--सभा ) के द्वारा होता था। सदस्य-राष्य सन्धि तो कर सकते 
थे किन्तु युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते थे। यह्द कार्य डाइट के सुपुरदे था। अमरीका 
के राज्यसंघ की स्थापना भी सामूहिक आत्मरत्षा के लिये हुईं थी परन्तु प्रत्येक सद्स्य- 
राष्य की अपनी गज़सत्ता थी और बह पूर्ण स्वतन५ था। इन आधुनिक राज्यसंघों में 
से डच राज्यसंघ, जैसे ही स्पेन का डर दूर हो गया, दूर गया परन्तु स्विटजरलैंड, जर्मनी 
अमरीका के राज्यसंघ, संघराज्य हो गये। इनमें से स्थिटजरलेंड और अमरीका फा 
संयुक्तराष्य अब भी हैं परन्तु जमेन संघराज्य, जो बढ़कर जमन साम्राज्य का संघराक्य 
हो गया था और सन्‌ १६१८ तक रहा, सन्‌ १६१६ में लोकतंत्रात्मक जागरण के होते 
हुये भी नात्सीबाद के अन्दर ख़त्म दो गया। स्विटजरलेंड और अमरीका के संयुक्त- 
राज्य के साथ-साथ दूसरे देशों जैसे आस्ट्रेलिया और कनाडा में भी संघराज्य की 
स्थापना हुईं। सन्‌ १६३५ के क़ानून के अनुसार हमारा भी देश संधराज्य की ओर 
अग्नसर होगा । 


अंग्रेज़ी साम्राज्य 


इसके अतिरिक्त सन्‌ श्८८० से अंग्रेजी साम्राज्य को एक “राजकीय संधराज्य” 
( [77०7७] 9'90०7७609 ) में परिवर्तित कर देने की बातचीत आरम्भ हुई थी। 
यहाँ तक कि सम्मेलनों में तथा एकान्त में इसकी योजनाएं भी बनाई गई थीं और उत्त पर 
बादविवाद भी हुआ था । परन्तु डोमीसियनों के प्रथक-प्रथक राष्ट्रों में विकसित होने से तथा 
पराजकीय-सहयोग' ( 7779077&)! (000-00978४07 ) के विचार का जन्म होने से विशेष 
कर १६१७ के बाद से संघराज्य की योजना को एक गहरा घक्का पहुँचा । इसके परिणाम 
स्वरूप १६२६ के 'राजकीय सम्मेलन! ( 7770778) (207/०7०7०७० ) में इसको दफ़न 
होना पढ़ा । फिर भी यदि. साम्राज्य को संघराज्य का रूप देने का प्रयत्न भी किया जाता तो 
सफल्षता न मित्षती क्योंकि साम्राज्य इतना विस्तृत है कि संघराग्य की आवश्यकताएँ 
न पूरी होतीं। ये अवश्यकतायें ब्रिटिश साम्राज्य में कहाँ तक पूरी होती हैं संक्षेप में 
यहाँ हम देख सकते हैं । 


पाँचनों अध्याय १०४ 


संघराज्य की सफलता की भावश्यकतायें 


(१) संवराज्य में सम्मिलित होते वाले क्षेत्रों में भोगोलिक सम्पर्क 
आवश्यक है। परन्तु ब्रिटिश साम्राज्य में, त्रिटिरशा द्वीप समूह, मिस्र, भारतवर्ष, कनाडा, 
आट्र लिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका और दूसरे अधिकृत प्रदेशों को दूसरे देशों और 
समुद्रों ने एक दूसरे से बहुत दूर कर रक्खा था। 

(२) संघराण्य के लिये एक ही रक्त, विश्वास, भाषा और संरक्ृति बाली जांति 
आवश्यक हैं | इसके स्वार्थ तथा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समुदाय भी 
एक होने चाहिए | परन्तु त्रिटिश साम्राज्य* में इनका अभाव है। जहाँ तक रक्त, भाषा 
धर्म अथवा संस्कृति का सम्बन्ध है डोमिनियन यूरोपीय कुल के कद्दे जा सकते थे ( यदि 
इंगलिश-कुल का संकी् अथ में न प्रयोग किया जाय ) परन्तु भारतवर्ष और मिस्र 
इसमें नहीं आ सकते थे। इसी प्रकार दूसरे पहलुओं से भी सामूहिक भावना और 
जीवन को स्थान नहीं मित्र सका क्‍योंकि संस्कृतियाँ, हित तथा समुदाय प्रत्येक देश में 
तथा प्रत्येक राष्ट्र में भिन्न-भिन्न थे । 

( ३ ) संघराज्य स्थापित करने वाले प्रदेशों में एकत्तन की भावना होनी चाहिये | 
साम्राज्य में इसका भी अभाव था। यहाँ तक कि ब्रिटिश डोमिनियन भी बड़े परिश्रप्त 
से प्राप्त अपनी स्वतंत्रता के सामने संघराज्य में सम्मिलित द्दोमे से हिचकिचाते थे । 
वास्तव में यदि कोई भावना थी भी तो वह थी अपने विकास की राष्ट्रीय भावना ' 
साम्राज्य को एक करने की भावना तो थी ही नहीं | अतः भारतवर्ष और मिस्र को भी 
ऐसी कृत्रिम एकता के लिये दबाया नहीं जा सका | 


(४ ) संघराज्य स्थापित करने के समय इसमें सम्मित्नित होने वाले पन्नों | 
मध्य काई असाधारण असमानता नहीं होनो चाहिए। अथोतृञ्ज गोभूत प्रदेशों में 
एक सीसा तक समानता? होनी चाहिए। इसका भी ब्रिटिश साम्राज्य में अभाव था। 


१--“संघ में सम्मिलित होने वाले देशों में प्राकृतिक सम्पक अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि 
संघ-शासन की सफलता की पहिली शर्त हे! (डाइसी-लॉ आफ दिकान्स्टव्यू शन ) परन्तु 
श्राधुनिक समय में जल तथा वायु के द्वारा यातायात के' साधनों की बृद्धि तथा रेडिश्रो के 
अविष्कार से इस तक का ज्ञोर कम हो गया है | 

२--“साम्नाज्य मे ऐसे देश सम्मिलित हैं जो भौगोलिक दृष्टि से एक नहीं हैं। इनकी 
जलवायु, भूमि, निवासी तथा धर्म भिन्न-भिन्न हैं। उन समुदायों में भी, जिन्होंने स्वराज प्राप्त 
कर लिया है, अकेले जाति और भाषा कौ बिना पर संयुक्त करने की शक्ति का अ्रभाव है। 
“«एसक्रिथ | 

२““सँघराज के शासन की सफलता के लिये सम्पत्ति, जनसंख्या, ऐतिहासिक स्थान की यदि 
पूर्ण समानता नहीं तो निकटतम समानता अंगीभूत प्रदेशों के लिये आवश्यक ही है। कारण 
इसका स्पष्ट है | संघराज्य के पीछे यद्द सिद्धान्त दै कि प्रत्येक राज्य को निकवतम समान राजनीतिक 
ग्रधिकार प्रात होने चाहिये जिससे वह अ्रपनी सीमित स्वतंत्रता को कायम रख सके क्योंकि संध- 

१ड 
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क्योंकि क्षेत्रक्त और जनसंख्या की दृष्टि से भारतवर्ष और मिस्र का स्थान अधिक 
ऊँचा" रहता और अंग्रेज़ो भाषा-माषी डोमिनियनों का भी इतने छोटे ग्रेट ब्रिटेन और " 
अआयरलेंड की अपेक्षा अधिक जोर रहता है । 
(४ ) भागीदार राब्यों में से किसी को इतना शक्तिशाली न होना चाहिए कि 
केबल अल ही विदेशी आक्रमणों का रोक सके और अपनी स्वतंत्रता क्रायम र॒स्प सके 
यद्य ब्रिटिश साम्राज्य सें न कोई डोमीनियव न भारतवर्ष और न मिस्र ही किसी शॉक्त 
शाज्षी शत्र के सामने ठहर सकता था परन्तु पहिता कही ।| आवश्यकताओं के अभाव 
से संघराष्व नहीं स्थापित हो सका । आस्ट्रेत्तिया के राज्यों 4 ;सीलिये संघराज्य स्थापित 
(कया था ६ वे प्रशास्त दीपससूह में जसनी की शक्ति के सामने नहीं ठहर सकते थे | 
(६ ) संघराज्य की स्थापना के लिये खदरस्य राज्यों के निवासियों में एक उच्च 
कोटि के राक्षनीतिक मस्तिष्क का होता आवश्यक्र है क्‍योंकि उन्हें अपन-अपने राज्यों 
के अन्तर्गत तथा नवनिमित गाज्य ( संघराक्ष्य ) के अन्तगत अपने अधिकारों और 
कतंव्यों को लानना चाहिये । न्रटिश साम्राज्य में इसका भी अभाव था। अंग्रेज़ी भाषा- 
गापी डोमिनियनों को स्वायत्त-शासन की कुछ शिक्षा मल्ली भी थी परन्तु भारतवर्ष ओर 
मिस्ष की यह भी सुविधा नहीं प्राप्त थी । 
अतः अब स्पष्ट है. कि जिटिश साम्राक्य कभी भी संघराध्ष्य नहीं धो सकता 


था ।| अधिक | अधिक यह एक ही राजा के नीचे एक शिथिल राज्य संघ था | यही दशा 
अ्रब्र भी है | 


राष्ट्रसघ 
ब्रिटिश साम्राज्य क पश्चात्‌ राष्ट्रसंध ( 4,0.8 ७० ० ४७६।०78 ) पर विचार 
कर सकते हैं। इसकी स्थापना सन्‌ १६०० में हुई था | इसके कार्य-संचालन के लिये एक 
समिति ( (१0७४० ) और एक परिषद्‌ ( &88०४॥0|५ ) थी। कात्ञान्तर में लगभग 


राज्य के समसीते के अनुसार उसकी रक्ता आवश्यक हैं। इसीलिय अ्रमरीका के सयुक्त राज्य 
के विधानानुसार प्रत्यक राज्य को दो से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं है। चाह कोई 
राज्य इतना घना श्रावाद, विस्तुत तथा धनी दो जेभ न्यूबाक श्रवधा इतना छोटा दे जैंस रोड 
द्वीप जिसमें थोड़े ही नागरिक हैं। वज्कट (89800६) का कथन है कि 'सनेट में छोटे श्रीर 
बड़े राज्य का समान अधिकार कुछ इष्टिकोणों स बुरा है फिर भी ऐसी व्यवस्था संघ भावना के 
अनुकूल है] दि संघराज्य का एक राज्य जनसंख्या और धन में श्रधिक बढ़ जाय तो संघ- 
राज्य को दो भयों का सामना करना पड़ेगा । प्रभुत्वशाली सदस्य संघराज्य की समानता के 
विदद्ध जाने वाली शक्ति का उपयोग कर सकता है। परन्तु दूसरी - अर यदि दूसरे राज्यों को 
विधानानुसार प्रभुत्वशाली सदस्य के धराबर अधिकार या राजनीतिक शक्ति प्राप्त है तो वे मिल 
कर कर या दूसरे ढंगों के द्वारा शक्तिशाली राज्य के भार को अश्रनुचित रूप से बढ़ा सकते हैं | 
दाइसी-लॉ श्राफ़ दि कान्स्टीस्य शुन। , 


,. १--इस दलील के लिये वर्सफोल्ड ( ७/०787०१० ) की पुस्तक “दि इम्पायर आन दि 
ऐनबिल' देखिये | 


पाँचयों अध्याय १०७ 
संसार के ४६ राष्ट्र इसके सदस्य हो गये थे । इस प्रकार इसमें उन सभी आवश्यकताओं 
की कमी थी जिनका वर्णन हम ऊपर कर आये हैं । अत: यह एक राज्यसंघ से अधिक 
कुछ नहीं था क्‍योंकि कोई भी राज्य किसी भी समय इससे सम्बन्ध-विच्छेद कर 
सकता था। सन्‌ १६३० और १६१६ के अन्दर जमेनी, इटली, जापान इत्यादि बहुत से 
राज्य इससे अलग हो गये थे । 


आधुनिक पवृत्ति 

हमारे समय में सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध के आरम्भ में ही जमेनी ने पश्चिम में 
डेनमाक, नावें, हालेंड, बेल्जियम और फ्रांस को तथा दक्षिण-प्े में पोलैंड और 
बाल्कन राज्यों को पददलित कर दिया था। इसी नाश और अधिकार-क्राल में जब 
फ्रांस की बारी आई तो इंगल्लैंड ने जून १६४० में फ्रांस और इंगलेंड के संघराज्य का 
प्रस्ताव रक्खा । संघराज्य के इतिहास में यह एक नयी घटना थी । क्योंकि भिन्न-भिन्न 
संस्कृति तथा परम्परा वाले राज्यों ले कभी एक संघ नहीं स्थापित किया। उस समय 
से लेकर स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों के संघराज्य के लिये बहुत सी योजनायें रखी जा 
चुकी हैं । 

इस्र प्रकार सबसे पहिले यूरोप में प्रादेशिक संघराज्यों के लिये सुकाव पेश 
किये गये हैं जैसे 'पश्चिमीय यूरोप संघराज्य'ं 'बाल्कन-संघराज्य* इत्यादि । 
इक्षका एक कारण है। अब यह समझा जाने जगा है कि छोठे-छोटे राष्ट्र अकेले जीवित 
नहीं रह सकते । उनको सदैव अपने शक्तिशाज्ञी तथा महत्वकांक्षी पड़ोसी राष्ट्री से खतरा 
रहता है। ऐसी दशा में यदि वे एक बढ़े संघराब्य के सदस्य बन जाते हैँ तो उनकी 
रक्षा भी हो सकेगो और पतिष्ठा भी बढ़ जायगा। प्रो० डब्लु० आर० जेनिंग्स ने अपनी 
पुस्तक 'ए - फ्रेडरेशन फरार बेस्टने यूराप' सें जमेना, बेल्जियम, हालेंड, डेनमा्क, नार्बे, 
स्वीडेन, फिनलेंड, आयर, पेट त्रिदेन, आइसलेंड, फ्रांस, लक्जमबर्ग ओर स्विटजरलेंड के 
लिये एक संघराज्य की शिफ्रारिश की है ] 

दूसरे, सि० आर० डब्छु० जी० मैके ने अपनी पुस्तक 'पीस एम्स एन्‍्ड दि न्यु 
ऑडर/में एक “यूरोपीय संघराज्य' की योजना सुझाई है ( यद्यपि इसमें रूस सम्मि- 


१--ञा ल्टिकीय भूमध्यसागरीय ऐस राज्यां के लिये भी संघयोजना पेश की जो 
सकती हं। ४ जून सन्‌ १६४४ को सुना गया था कि मध्य अमरीका के प्रजातंत्र राज्यों भे से दो 
खूब बने आबाद राज्य खाटेमाला और सालब्हेंडोर एक देश हो गये हैं | 
खाटेमाला फे लाक्रिसन (.४०७४४७४४००) का कथन था कि “वादमाला और सालब्दडोर 
के ब्रँंच की सीमा का अ्रन्त हवा गया हैं, सनायें वापस कर लो गई हैं आर आवागमन 
के लिय स्त्रीक्षते की आवश्यकता नहा है, एक ही भाषा, घ्म और समस्याश्रो वाल इस लोग 
एक राष्ट्र है गये हूँ |! उसने यह भा कहा था कि दोनो अध्यक्ष (?:०३०४०८७) इस्तीक़ा दे दे गे 
और बाद में निर्वाचन द्वारा “संयुक्त मध्य अमरीका जनतंत्र के गवर्नरों! (009७:0०75$ ०६ ४३७ 
5688067४६९०१ (७०६८:०४) 277677097 ००००८) की नियुक्ति होगी। इस थोजना का संबंध 
हांडूरास, निकारेग्वा ओर कोस्ण रीसा को भी अन्त में संघ में सम्मिलित कर लेने के इरादे से था | 
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लित नहीं है ) यहाँ तंक कि उसने अपने “यूरोप के संयुक्तराज्य” के लिये शासन*- 
विधान का एक मसविदा भी तैयार कर दिया है। एशिया के बारे में उसका विचार 
है कि जब तक एशियाई राज्यों में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं होती तब तक यूरोपीय 
राण्यों के संघराज्य का आधार एशियाई राज्यों में सरत्नता से नहीं प्राप्त दो सकता। 
मार्च सन १६७३ ६० में चर्चिल ने भो एक अस्पष्ट सुझाव प्रस्तुत किया था कि एक 
यूरोपीय परिषद” और एक “एशियाई परिषद होनी चाहिये। दिसस्बर सन्‌ १६४४ 
में सोवियट रूस के कालिनिन मद्दोदय ने सुरक्षा का प्रादेशिक आधार सुझाया था। उसने 
संसार को चार भागों में बाँटा धा--यूरोपीय, अमरी का, एशिया-प्रशान्तीय तथा अफ्रीकी। 
किन्तु ये सुकाव मित्रता के निकट अधिक थे, इनका स्वभाव संघात्मक नहों था। 


तीसरे, एस० जी वेज़स ऐस लेखकों ने एक “नवीन विश्व-व्यवस्था? पर बिचार 
किया है | उसने अपनी पुस्त% 'दि ओपिन कान्सपरेस! में बहुत पहिले ही अटलांडिक 
आतियों के संघराष्य की सिफ्चारिश की थी। उसका विचार था कि इससे विश्व-शांति 
संभव द्वो सकेगी। उसने अपने लेख <द ए० बी० सी० आफ्र बल्डे पीस” में सुझाया 
था कि विश्व-शांति का आरम्भ कम से कम दो अंग्रेजी भाधा-भाषा देशों से किया जा 
सकता है | 


चौथे, एक दूसरें आधुनिक केखक सी० के स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक यूनियन नाउ' 
में बिश्व-्शांति के किये प्रभातंत्रों राज्यो के एका सधराश्य की शिफ्रारिश की हैं । उसी के 
शब्दों में 'अब मुक्ति का मार्ग प्रजातंत्र राब्यों का संघराज्य है जिसमें उत्तरी अटल्लॉटिक के 
बहुत से प्रदेश सम्मिलित दोते देख पड़ते हैं। इन राष्ट्रों के इस संघात्मक जनतंत्र का 
श्राधार और उद्देश्य सबेश्रभिप्रेत सिद्धान्त व्यक्ति गत स्वतंत्रता होगी ।” वह संघराज्य 
को पसन्द करता है क्‍योंकि “महान विश्व राज्य (फ़०76 89997 8080) कठोर 
शासन का रूप दंगा जिससे व्यक्तिगन तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता असंभव हो जापगी । राष्ट्र 
संघ" के विरुद्ध भी वह संघरज्य का पक्ष अहृण करता है क्‍योंकि :-- 


( १) संघराष्य में मनुष्य या वर्याक्त इकाई दे परन्तु राष्ट्रसंघ में राज्य इकाइ दे । 
इस प्रकार संघराज्य जनता का शासन है ओर राष्ट्रसंघ सरकारों का शासन है ; 

(२) संघराण्य जनता द्वारा परिवालित शासन है परन्तु राष्ट्रसंघ सरकारों 
द्वारा संचालित व्यवस्था है। पहिलत में जनता के प्रतिनिधि क्रानून बनात है परन्तु दूसरे 
में सरकारों के द्वारा भेजे हुये व्याक्त उनकी ओर से बोलते हैं; 


(३ ) संघराज्य जनता के द्वित के लिये द्वोता है परन्तु राष्ट्रसंघ सरकारों के लिये 


हं।ता है । पहिले में व्यक्ति के अधिकार ओर उसकी स्वतंत्रता सुर्राक्षत रहती है परन्तु 
दुसरे में प्रत्यक राज्य के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता को रक्षा की जाती दे । 





१-- सी० के० स्ट्रीट--थूनियन नाउ' ४० २३-२४ | ऐस ही विचारों के लिये इब्लु० बी० 
करी की पुस्तक 'दि केस फ्रार फ्रेंडरल यूनियन” प० १२७-१३० देखिये | 


पाँचवाँ अध्याय १०६ 

संक्षेप में संघराज्य प्रज्ञातंत्रात्मक है क्‍योंकि इसमें जनता अपने हित के लिये 
अपने ढंग से अपना शासन करेगी परन्तु राष्ट्रलंध अग्रजातंत्रात्मक है क्योंकि इसमें 
सरकारें अपने द्वित के लिये अपने ढंग की व्यवस्या करेंगी। 

अतणब प्रजातंत्र राज्यों का संघराण्य निम्नलिखित उद्देश्यों से श्रेरित है :--- 

( १) भजातंत्रात्मक बिश्व में उन ज्षेत्रों में एक संयुक्त शासन की स्थापना के लिये 
जहाँ राज्यों की म्वतंत्रता की अपेक्षा लोगों की स्वतंत्रता अधिक सुरक्षित रहे; 

(२) दूसरे क्षेत्रों में राष्ट्रीय शासनों को क्ायम रखने के लिये जहाँ लोगों की 
स्वतंत्रता सुरक्षित रहे ओर 

(३ ) एक ऐसे केन्द्रीय विश्व-शासन के निर्माण के लिये जो आगे चल कर 
सावभोमिक विश्व-शासन का रूप धारण कर ले | 

स्ट्रीट महोदय के अनसार इस केन्द्रीय विश्व-शासन का आरम्भ उत्तरी अटलान्टिक 
के दस या पन्द्रह प्रज्ञातंत्र राज्यों के संघराज्य से हो सकता है। इसमें अमरीका का संयुक्त 
राज्य, इंगलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया न्यूज़ीलेंड,दक्षिणी अफ्रीका, आयरलेंड (अब आयर) 
फ्रान्स, बेल्जियम, हालेंड, स्वि>ज्षरलेंड, डेनमाके, नारे, स्वीडेन और फ़िनलेड होगे। 
बह इसको निम्नलिखित कारणों से पसन्द करता हैः-- 

(१) भौगोलिक दृष्टि से लगभग सभी देश एक ही समुद्र पर स्थित हैं अतः इनके 
बीच यातायात सरल दे । 

(२) सांस्कृतिक दृष्टि से एकदूसरे के निकट हैं और उनके श्रमण, अध्ययन ओर 
मनोरंजन के स्थान लगभग एक दी हें 

(३) आर्थिक दृष्टि से ये देश एक-दूसरे के बाज़ार हैं, इनके आयात और नियोत 
ने इनको एक में बाँध दिया है । 

( ४ ) राजनीतिक दृष्टि से ये सब प्रजातंत्र राज्य हैं ओर मनुष्य की विभिन्न 
स्व॒तंत्रताओं--प्रेस, सम्मिलन, भाषण, धर्म इत्यादि--के समर्थक हूँ । 

( ४ ) ऐतिहासिक दृष्टि स सो वर्ष से अधिक वे आपस में नहीं लड़े । इस 
शांतिमय सम्पर्क के कारण वे प्रतिदवन्दता, ढंघ ओर दूसरी बहुत सी बुराइयों से जिनका 
जन्मदाता युद्ध है, मुक्त रददे दैँ:-- 

इन कारणों को देने के पश्चात्‌ उसने प्रजातन्त्र राज्यों के संघराज्य के पाँच 
आधार बतलाये हें। 

(१) संध्रीय नागरिकता; ( २) संघीय रक्षा-सेना, (३) संघीय करमुक्त 
आर्थिक व्यवस्था, ( ४ ) संघीय मुद्रा और (४) संघीय डाक तथा यातायात-साधन- 
व्यवस्था । परन्तु डब्लु० बी० करी ने इनको निम्नलिखित नो अधारों' में विस्तृत कर 


दिया है-- 


१, डब्लु० बी० करी--दि केस फ़ार फ्रेडरल यूनियन, अध्याय ६ 


११० शासन-गन्त्र 


(क ) सभी देशों के वच्तमान पर राष्ट्र-विभाग समाप्त कर दिये जाने चाहिये 
ओर उनका कार्य विश्व-सत्ता के हाथ में चल्ना जाना चादिये । 


( ख) सभी सशम्ष सेनाओं का एक्रीऋरण होना चाहिये और स्वतंत्र राष्ट्रीय- 
हथियार बन्दी का अधिकार नहीं दोना चाहिये | 

( ग ) राज्यों के आयिक संबंध पर विश्व-समाज की सत्ता का नियंत्रण होना 
बाहिये । 


( थघ ) काराबार में लगा हुआ अन्तराष्ट्रीय धन तथा बाहर लगा हुआ राष्ट्रीय 
घन विश्व-सत्ता के अधिकार में श्रा जाना चाहिय। 


( हू ) उपनिवेशों के लिये एक नियंत्रक बोड की स्थापना होनी चाहिये और 
फ़िलहाल उनके निवासियों के हिलों को दृष्टि में रखते हुये उनका शासन-प्रबन्ध अन्त- 
राष्ट्रीय कमीशन के हारा होना चाहिये | परन्तु इसके साथ-साथ सानव-जाति के अन्य 
समुदायों के अधिकारों की भी रक्षा हांनी चादिये। 

( च्‌) सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के साथनों का नियंत्रण विश्व-सत्ता 
के द्वाथ में सौप दिया जाना चाहिये । 

( & ) मुद्रा-नियंत्रण अन्तर्राष्ट्रीय इोना चाहिय। 

(ज॑ ) मनुष्यों के एक देश स जाकर दूसरे में बसने का प्रश्न भी विश्व-संघ के 
नियंत्रण में आना चाहिये | मनुष्य देश-सीसाशो के बाहर ओर भीतर गेंद की भाँति 
नहीं उछाल जाने चाहिये । 

(के) अन्त में विश्व-समाज को लॉकसमत के विकास के साधतों को सुरक्षित 
करना चाहिये । 

इन आधारों पर प्रजातंत्रराष्यों का संघराज्य श्रराजकृता के विरुद्ध विश्वशान्ति 
के लिये केबल एक संयुत्त शासन ही नहीं दागा वरन्‌ यह प्रत्येक प्रजातत्रराब्य को अपने 
आन्तरिक शासन के विकास के लिये पूर्ण अवसर देगा, चाहे ये शासन अध्यक्षात्मक या 
मंत्रि-मण्डलात्मक सरकारों स युक्त जनतंत्र अथवा एकतनन्‍्त्र हों, चाहे इनकी आर्थिक 
व्यवस्था समाजवादी हैं। अथवा पृजीबादी। इसस यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार 
संघ-शासन ने राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता और सत्ता का सामझस्य राज्यों के अधिकारों 
की रक्षा के साथ सम्भव कर दिया है उसी प्रकार विश्व-संघ अम्तरोष्ट्रीय क्षेत्र में 
विश्वससा और एकता का सामझस्य राज्यों की आधिकार-रक्षा के साथ कर सकेगा । 
संक्षेप में विश्व-संघ विश्व-व्यवस्था और राज्यों की स्वतंत्रता के बीच सामझत्य 
स्थापित करेगा | इस विचार को स्पष्ट रूप स किन्तु संक्तेपत: सि० डब्लु० बी० करी ने इस प्रकार 
रकक्‍्खा दै--सम्पूर्ण प्रजातंत्र।त्मक विश्व के लिये क्षंघराज्य-प्रणाली द्वी उपयुक्त है । मानव- 
समाज को पहिले द्वी इसका श्वान दो गया था कि स्वतंत्रता और शान्ति की स्थापना के लिये 
यही एक मार्ग है। सम्पूर्ण मानव से जाति संबंध रखने वाल मामल्षों को अपने नियंत्रण 


पॉचनोँ-अध्याय १११ 


में लेने से विश्व-संघ-शासत महान विश्व-राज्य' के समात ही लाभदायक होगा। 
स्थानीय मामलों को उनके हाथों में छोड़ कर राष्ट्रीय शासनों को क्रायम रखने से अधिक 
से अधिक स्वतंत्रता रहेगी ओर स्थानीय अपनापन भी क्वायम रह सकेगा । प्रत्येक व्यक्ति 
को प्रजातंत्रात्मक अधिकार देकर उसको अपने राष्ट्रीय राज्य तथा संघ-क्षेत्र का नागरिक 
बनाने से उसमें संघराज्य के प्रति राजभक्ति का विक्रास होगा। ऐसा द्वोने से एक प्रथक 
राज्य और संघ-शासन के बीच संघर्ष असम्भव हो जायगा |" 


डम्बाटंन ओकस प्रस्ताव 


परन्तु नबौन विश्व-व्यत्स्था की इन सब तजवीज्ों का आधार संघात्मकता 
थी । व्यवद्दारि क राजनीति में ऐसा प्रतीत होता ठह॑ कि दिश्व-संघ की स्थापना अब 
भी एक स्वप्त है क्योंकि संयुक्तराष्ट्रों के अक्टूबर १६४८ बाले 'डम्बाटन ओकक्‍्ल 
प्रस्तावों में विश्व-संघराज्य का आदरश नहीं स्वीकार किया गया था । यहाँ तक कि प्रादेशिक 
संघराज्यों की व्यवहारिक महत्ता की भी उपेक्षा की गई थी। इनके स्थान में प्रादेशिक 
सुलहों* की शिक्रारिश की गद्े थी। उन्होंने “छुरक्षा-परिषद्‌ः की व्यवस्था करके 
गुटबन्दी को मज़बूत किया था और अन्‍्तरीष्ट्रीय संगठन का आधार पूर्ण-स्व॒तंत्र राज्य 
रक्‍खा था । 


क्या अन्तरोष्ट्रीय संघराज्य सफल हो सकते हैं ! 


तथापि बिद्बत्ता के दृष्टिकोश से जोनिंग्स, मेके और स्ट्रीट की अन्तराष्ट्रीय संघ- 
राज्यों की तजवीज्ञों का अपना मुल्य है | हमें अब यह देखना दै कि ये तजबोज़ें कहाँ तक 
सफल संघराज्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हे जैसा कि हम त्रिटिश साम्राज्य 
के संबन्ध में देख चुके हें. । ह 


सर्वे प्रथम, पश्चिमी यूरोप के संघराज्य अथवा सम्पूर्ण यूरोप के संघराब्य में 
( रुस को छोड़ कर ) हमको भांगोत्िक सम्पक मिलता है। परन्तु अटल्लांटिक अजातंत्र- 
राज्यों के सम्बन्ध में बिखरे हुये अदेशों का प्रश्न सामने आयेगा। क्यों अमरीका के संयुक्त 
राज्य, आस्ट्रे लिया, दक्षिणी अफ्रीका को इंगलेंड, स्केन्डेनोविया, डेनमाक इत्यादि के 
साथ संघराज्य में सम्मिलित करना पड़ेगा। परन्तु उनके प्रतिपादकों का कथन हे कि 
आज के संसार में ऐसा प्रश्न व्यथे है। क्योकि पृथ्वी, समुद्र और वायु में यातायात के 


१ --डब्जु, बी, करी-दिकेस फ़ार फ़ेडरक्त यूंनियन, ४० ११३ 


२---प्रादेशिक सुलहों' को शान्ति-यन्त्र का एक अंग मानते हुये ( डम्बाटन श्रोक्‍्स 
प्रस्ताओं में ) मार्च सन्‌ १६४४ में अरब राज्यों--सीरिया, ौ्राक्त, ट्रान्सजार्डन, सोदी श्ररब, 
लोबानीज्ञ जनतंत्र राज्ज मिल और येमान के गु८ की सुलह हुईं थी। इस सुलह का आधार 
प्रत्येक राज्य की स्वतंत्रता और राजसत्ता है | इस प्रकार प्रादेशिक गुथन्दी के सामने प्रादेशिक 
संबर/ज्प की उपेक्षा की गई है । 


! 


११४ शासनन्यन्त्र 


साधनों के विकास और देलीग्राफ तथा रेडिओ के प्रसार ने संसार को इतना छोटा कर 
दिया है कि अमरीका निवासी गत्यक्ष रूप से एक द्वी समय आस्ट्रेलिया, दक्षिणी 
अफ्रीका अथवा सहेन्दरेमेविया के निवासियों से आतचीत कर सकता है। इसका अर्थ 
यह है कि संसार के बिखरे हुये मनुष्य एक दूस८ के निऋद हैं. भर दूरी उनकी एकता में 
रुकावट नहीं है । 


दूसरे, जहाँ तक, संघराज्य की मफलता के लिये एक ही, रक्त, विश्वास, भाषा, 
संस्कृति हित इत्यादि वाली जाति का प्रश्न है स्ट्रीट ने पहले ही बताया है कि अटलांटिक 
प्रजातंत्रराण्यों की एक ही संस्कृति है तथ, उसका एक ही राजनीतिक विश्वास है और 
आर्थिक चैत्र में भी वे एक दूसरे के अधीन हैं। कठिनता केबल्ल भाषा की की है क्‍योंकि 
लगभग आठ या नो भाषाओं की समस्या सुलमानी पड़ेगी। उब्लु० बी० करी का 
कहना है कि यह कठिनता अजेयथ नहीं है। क्योंकि स्विटजरलेंड में सब काम तीन 
भाषाओं में होता है और आलोचकों ने व्यथे ही में भाषा के प्रश्न पर इतना अधिक 
जोर दिया है। परन्तु बहुतों* की राय में यह वास्तविक कठिनाई है। क्योंकि किस प्रकार 
एक बड़ी सभा में इतना भाषाश्नों का प्रयोग किया जायगा तथा किस प्रकार इतर्न। 
भाषाओं में काये की किखा-पढ़ी होगी। इस अकार जब तक एक भाषा न होगो 
तथ तक भ्रस्तराष्ट्रीय संघराक्यों को साथा की कठिनाई का सामना करना पढ़ेगा। 
सम्‌ १६४४ का अरबन्गुट को, यदि यह एक संघराज्य का रूप धारण कर ले, भाषा की 


कोई कठिनाई नहीं होगी । 


तीखरे, अटलांटिक प्रजातंत्रराज्यों के संघराज्य में एक बड़ी असमानता रहेगी । 
क्योंकि अमरीकी संयुक्त राज्य ओर इंगलेंड का जनसंख्या, शक्ति ओर धन की 
दृष्टि से बोल बाला रहेगा। हाँ, पश्चिम यूरोप के संघराज्य में ऐसी असमानता 
नहीं रहेगी । 


चौथे, जद्ाँ तक 'एकत। की भावना” का सम्बन्ध है वह अदलांठिक प्रजातंत्र राष्यों 
ओर पश्चिम! यूरोप दोनों के संघराज्यों में रहेगी क्‍योंकि सब को सुरक्षा संधराज्य 
के पीछे रहेगा । 


अन्त में, अटलांटिक प्जातंत्रराज्यों के संघराज्य में श्रथवा पश्चिमो यूरोप के संघ 
राज्य में सम्मिलित होने वाले राज्यों का ऊँचा राजनीतिक मस्तिष्क पर्योप्त बिकसित 
है | इसलिये जब उनमें संघराज्य स्थापित करने की दृढ़ भावना दे तो वे अपने राष्ट्रीय 
स्वार्थ हम नवनिर्तित अन्तरोष्ड्रोय संघराज्य के स्वार्थ के मध्य ,सामझस्य भी स्थिर 
कर सकेंगे । 





१० श्री वी० के० एन० मेनन का दि मेकेनिज्म श्रॉव्‌ मल्‍्टीलिंगुश्रल फ़ेडरेशन! नामक 
लेख “दि इन्डियनः जर्नल श्राफ फॉलेस्किल साइंस! ( अ्रक्टूपर-दिससबर ) प्र० १२७-१३२ 


में देखिये | 


पाँचवों अध्याय ११३ 
इस अकार इपत व्याख्या से स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय संघराज्यों की स्थापना में 
दो वास्तविक कठिनाइयों * का सामना करना पड़ेगा । पहिली कठिनाई द्ोगी भाषा संबंधी 


ओर दूसरी होगो असमानता की । यदि यह सान भी लिया जाय कि बड़े राज्य दबाव 
नहीं डालेंगे फिर भो उनका नेतृत्व और प्रभाव अधिक रहेगा दी । 


संघात्मक शासन के आवश्यक तत्व 


राज्यसंघों का प्रकृति, उनके ऐतिहासिक विवरण, उत्तके संघराज्य से अन्तर तथा 
अन्तराष्ट्रीय संघराध्यों के विभिन्न सुझावों की व्याख्या के पश्चात्‌ हम अब संघराज्य 
का न घ ३ 
की व्यवस्था के आवश्यक अंगों का द्ग्द्शेन करेंगे :-- 
सर्वप्रथम, एक शासन-विध।न आवश्यक है जो राज्य के अधिकारों को 
स्पष्ट करे। 


दूसरे, संघीय शासन और स्थानीय शासनों के मध्य अधिकार विभाजन 
आवश्यक है । 

तीसरे, एक खतंत्र न्यायालय होना चाहिये जो संघीय शासन और अंगीभूत 
राज्यों के बीच के कगड़ों का निपटारा करे। 


१--चास्तव में प्रादेशिक राज्यसंघों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में हम कोई सिद्धान्त 
नहीं बना सकते । इम पहले की देख चुके हैं कि अरब संघराज्य में कोई ऐसी कठिनाई नहीं होगी । 
घाल्कन संघराज्य में घामिक तथा भाषा सम्बन्धी महान कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी । यही नहीं 
अधिक और राजनीतिक स्वार्थों में भी संघर्ष होगा | बाल्टिक संघराज्य में केवल भाषा की ही 
कठिनाई नहीं होगी वरन्‌ आर्थिक और राजनीतिक आदशों में भी असमानता रहेगी। क्योंकि 
रूस की अ्रपनी एक अलग व्यवस्था है। यदि सारे बाल्यिक राज्य समाजवादी भी हो जाये जैसा 
कि लटेबिया और लिथूनिया ने स्वयं १६३६-४५ के युद्ध में घोषणा की थी तिस पर भी उन्हें 
सर्वदा रूस के दबाव का डर लगा रहेगा। फिर भी पूवीय बाल्टिक समाजवादी संघराज्य की 
स्थापना सम्भव है क्‍योंकि रूसी संघराज्य में सबसे बड़ी बात यह है ( जैसा कि इस आगे चलकर 
देखेंगे ) कि सदस्य-राज्य अपनी इच्छानुसार इससे सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है और अलग से 
सन्धियाँ भी कर सकता है। परन्तु भूमध्यसागरीय संघराज्य में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ उपस्थित 
होंगी क्योंकि इसमें दक्तिणी यरोप और उत्तरी श्रफ्तीका के देश सम्मिलित होंगे जिनकी संस्कृति 
और सभ्यता भिन्न हैं; और थदि इन दो सम्यताओं के दो अश्रलग-अ्रगल भी संधराज्य स्थापित 
किये जायूँ तो उत्तरी अफ्रीका के राज्य अरब संघराज्य में सम्मिलित हो जायगे परन्तु दक्षिणी 
यूरोप के राज्यों में भाषा तथा आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों की कठिनाइयाँ सामने आयेगी । 

विशेष अध्ययन के लिये डा० बी० एम० शर्मा के लेख “एसेन्शल्स आऑँव ए. वह्ड 
फ़ेडरेशन' को “दि इन्डियन जनल आॉव पॉलिटिकल साइन्स! ( जुलाई-सितम्बर १६४१ ) 
में देखिये । 

१ 


का रासनन्यस्त्र 


भेरियट के पाँच सिद्धान्त 
परन्तु मेरियट ने उपरोक्त ं बढ़ा कर पाँच कर दी है। वे 
निम्नलिखित हैं-.. सद्धान्ता की संख्या बढ़ क्‍ 
ञ ४ (१ हक विधान, राजनीतिक व्यवस्था के संत्रणात्मक और सोचे-सममे 
हुये काय का परिणाम होना चाहिये कि इसका विकास अज्ञात रूप 
सजी गो सकता हये। इसका अर्थ यह है 
( ९ ) इस प्रकार इससे य मक और सोचे- 
2: दे परिणाम निकल्ला कि इस मंत्रणात 
समझे हुये काय के परिणाओं को एक प्रामाशिक पतन्न में लिपिबद्ध कर लेना आवश्यक 
है। सजी विधान पूर्ण स्वततंद राज्यों के मध्य संधि के समान होता है और यह स्पष्ट 
दे कि संधि की रे "चपद्ध हं।नी चाहिये। जभ तक कि संघराज्य के सदस्य स्वयं न 
चाहें यह 0] नहीं है कि शरहें बदल दी जाय॑ ? ३ 
कं दया अर्थ यह हुआ कि संघीय विधान को श्रावश्यक रूप से अं फ 
शत हाना चाहिये। यद्यदि भन्न परिवर्तनशीलता की मात्रा सिन्‍न- 
भिन्न हो सकती है । न भन्न विधानों में $<&। 
(४ ) इससे यह फन् कि में एक ऐसी नन्‍्याया- 
' । भकलता के संघीय विधान में ए 
बा की आानश्यकता किक अल लेखपत्र अथवा विधानकी रक्षा करने 
तथा इसको शर्तों के. व्यू ख््या करते का पूर्ण अधिकार हो | ५ 
४ ) अन्त में गर संघीय शासन के बिभिन्‍न अंगों--कायकारिणी, 
व्यवस्थापिका तथा न्यायकारिणी के मध्य और दूसरी ओर श्रंघीय शासन और अंगो- 
भूत राज्यों के शासनों के भेथ्य एक निश्चित अधिकार-वितरण होना चाहिये । 


(१ ) झासन-विधान की सर्वशरधानता 
विधान को संघराज्य की भेथस्त आवश्यकता मानने का अथ है कि शासन के 
विभिन्‍न अंगों के ५» पैथा संघीय शासन और अंगीभूत राज्यों अथवा प्रान्तों के मध्य 
हक के हा हँं के संबंध में ।त्रधान प्रधान नियशायक समझा जाना चाहिये। इसको 
'बिधान की लत्रअधानता? द्ते हैं । जैसा कि पहिल्ले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 
संघराध्य की स्थापना सम्मिलित होश वाले राज्यों के मध्य एक सममौता या संधि है 
कप 3 आग सच के शर्तें अंगीभूत कर लेते हैं। अतपव संघविधान “वास्तव 
में संघराब्य और र/ब्य 550 ... पाओं के अधिकारों और कतेव्यों का प्रामाणिक पन्न है। 
ये अधिकार और फर्तैंज्य उचित &; नपात में रक्खे जाने चाहिये” | किसी भी सत्ता के 
कऋतडय अथवा अधिकार विधान में दी हुई तालिका के बाहर नहीं जाने चाहिये। इसका 
नि कर , शो  शासन ओर न राज्य-शासन ही अ्रनियंत्रित दें; उनकी शक्ति 
बंध कदबोप है का मइत है। अतएवब विरोध की अवस्था में शासन-विधान का 
यकीन लीविकिक 


५ 3005 मेकेनिजष्म व्‌ मान स्टेट, जिलर २, 2० ४०६-४१० | 


पटल लि जल ५. रआइ अंकों 


पाँचवाँ अध्याय १ है | 


(२ ) अधिकार-विभा नने 

दूसरे, जैसा कि अभी कहा जा चुका है विधान राज्य के विभिन्‍न अधिकारों को 
निधौरित करता है। यह 'अधिकार-विभाजन! नये सममौते का आधार है और विधान 
में इसका पूर्णरूप से निर्देश रहता है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि संघीय 
शासन और राज्य शासनों के मध्य यह अधिकार-विभाजन अकर्मात नहीं कर दिया 
जाता। अधिकार-विभाजन के व्यापक सिद्धान्त होते हैं और लीकॉक" के अनसार ये 
निम्नलिखित हैं :-- हु 

(१) संघराज्य का मुख्य ऐतिहासिक उद्देश्य रक्षा रहा है। अतः केन्द्रीय अथवा 
संघीय शासन के अ्रधिकार में स्थलसेना नौसेना तथा वायुसेना का रहना अत्यन्त 
आवश्यक है। इसका यह अर्थ हुआ कि विदेशी नीति भी इसके नियंत्रण में रहनी 
चाहिये क्‍योंकि यह दूसरे राज्यों के सामने एक पूर्ण राज्य की भाँति खड़ा होगा 
न कि विभक्त रूप में । इसके अतिरिक्त संघराज्य के पास राजस्व के अपने साधन होते 
चाहिये क्‍योंकि अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध और शान्ति के लिये पर्याप्त और निश्चित आय की 
आवश्यकता होती है । संक्षेप में ये तीन कार्यं--युद्ध तथा रक्षा, विदेशी नीति का नियंत्रण 
ओर कर लगाने का अधिकार अत्यन्त आवश्यक हैं। इनके बिना संधराज्प कायम 
नहीं रह सकता । 

( २) इसके पश्चात्‌ वे कार्य आते हैं जिनके लिये क्रानून तथा निरीक्षण की 
एक रूपता आबश्यक है। वे 'मुद्रा-नियंत्रण, लेखकों और आविष्कारों की स्वाधिकार- 
रक्षा-ब्यवस्था तथा ड।क प्रबन्ध हैं |! ” 

( ३ ) इसके पश्चात्‌ वे काये आते हैं. जिनके लिये परणे एकरूगता की आवश्यकता 
नहीं होती परन्तु जो 'राष्ट्रीय उन्नति! में सहायक होते हैँ। बे हैं. रेल, नहर, तार का 
नियंत्रण, बैंक-प्रणाली का नियमन तथा अयात-नियात पर कर लगाने की एक व्यवस्था । 
क्योंकि यदि सदस्य-राज्य आयात निययात पर कर लगाने का अधिकार अपने हाथों में 
रक्खेंगे तो एक सुदृढ़ राष्ट्रीय जीवन के विकास में बाधा पहुँचेगी। हि 

( ४ ) चौथी श्रेणी में वे विषय आते हैं. जिनका प्रबन्ध संघीय शासन ओर प्रत्येक 
राज्य के शासन में से किसी के हाथ में, परिस्थितियों और लोकमत को दृष्टि में रखते 

| में ्‌ 
हुये सौंप जा सकता है। इसकी सूची में व्याह और तलाक़ व्यवस्था, सावेजनिक शिक्षा 
का नियंत्रण इत्यादि आ सकते हैं. । 

(४) अन्त में, वे विषय आते हैं जो स्थानीय महत्व के कारण अंगीभुत 
राज्यों क॑ हाथों छोड़ दिये जाते हैं। वे साबवेजनिक कार्य, सावेजनिक दान, शराब- 
नियंत्रण इत्यादि है । 

अधिकार-वितरण की तीन प्रणालियाँ 

संसार के वर्तमान विधानों में अधिकार-बिंतरंण को निम्नलिखित तीन प्रणालियाँ 
_पाई जाती है: 

१--लीकॉक--एलिमेंद्स श्रॉव्‌ पॉलिटिक्स, प० २३१-२३२३ 


११६ शासन-यन्त 


सब प्रथम, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता है कि लिखित अधिकार केन्द्रीय 
अथवा संघीय-शासन के हाथ में रहेंगे श्रौर शेष राज्य अथवा ग्रान्तीय शासनों के । यह 
अविशिष्ट अधिक्रारः ( 8९४४०एप०७४7७ 720ए८7 ) पारिभाषिक रूप में अधिकार 
संरक्तण” ( 4०89776 ० 70७०7 ) कहा जाता है। 

दूसरे, राज्य अथवा आन्तीय शासनों को दिये गये अधिकारों का पर्ण रूप से 
उल्लेख रहता है। “अधिकार-संरक्षण”' संघीय शासन के लिये स्त्रीकृत किया जाता है। 

तीसरे, संघराज्य और राष्य-शासनों के अधिकारों का अलग-अलग पूर्ण निरूपण 
रहता है । उन विषयों का भी उल्लेख रहता है जो एक ही समय दोनों के अधिकार 


क्षेत्र) के अन्तर्गत होने हैं । 


उदाहरण 


अमरीका के संयुक्त-राज्य के विधान में संघीयशासन के अधिकारों का स्पष्ट 
उल्लेख हैे। अवशिष्ट अधिकार सदस्य-राज्यों के हाथों में रहते हैं। इसी प्रकार 
आस्ट्रेलिया के विधान में ३६ विषय संघीय शासन को सौंप दिये गये हैं इसलिये शेष 
विषयों पर राज्यों का एकत्र नियंत्रण है । सन्‌ १६४३६ वाले सोवियट विधान में भी 
संघराज्य के अधिकारों का पूण विवरण दिया है। परन्तु कनाडा की दूसरी द्वी बात 
है। बहाँ १६ विषय निश्चित रूप से अंगीभूत प्रान्तों के हाथों में सॉप दिये गये हैं ओर 
यहाँ तक कि २६ विषय डहोमानियन व्यवस्थापिका को भी दे दिये गये हैं ।परन्तु वहाँ के 


१--यद्यपि संघराज्य के विधानानुसार संघीय शासन और सदस्य-राज्यों के शासनों के 
मध्य अधिकारों का वितरण रहता है और प्रत्येक शासन अपने अधिकार-्षेत्र में स्वतंत्र रहता 
है फिर भी संघीय शासन को अंगीभूत राज्यों के कुछ मामलों में हस्तक्षेप करने तथा उन पर 
नियंत्रण करने के कुछ सीमित अधिकार प्रास रहते हैं। उदाइरण स्वरूप अ्रमरीका के संयुक्त 
राज्य के विधानानुसार (१) संघीय शासन को यह अधिकार है कि बह देखे कि सदस्य-राज्य 
केवल प्रजातंत्रात्मक शासन स्थापित करते हैं । (२) दूसरे, किसी सदस्य-राज्य में गड़बड़ी होने की 
सम्भावना के समय या संघीय क्रानून श्रोर न्यायालयों के निर्णयों को मनवाने के लिये 
अथवा अ्रन्तरॉज्य-व्यापार में बाधा पहुँचने पर विधानानुतार संघब-कार्यकारिणी श्रथवा अ्रध्यक्ष्‌ 
को दस्तत्षेप करने का अधिकार रहता है | 

स्विटक्षरलैंड के विधानानुसार भी केन्टन में आन्तरिक गड़बड़ी द्वोने पर किसी केन्टन 
के ज्यादती करने पर अथवा केन्टन के लोकतंत्र प्रणाली छोड़ने पर संघीय शासन इस्ततक्षेप कर 
सकता है। 

इसके अतिरिक्त संयुक्त अधिकार-्षेत्र में, जिसके अन्दर आने वाले वित्रयों के लिये 
स्थानीय शासन तथा संघीय शासन दोनों दी क्वानृत़् बना सकते हैं, यदि संघीय शासन और स्थानीय 
शासनों के बनाये हुये कानूनों में असामझ्ञस्य होता है तो संघीय क्वानून ही साना जाता है। 

स्विय्ज़रलैंड तथा १६१६ के जमनी के वीनरी विधानानुसार कुछ विषयों से संबंधित संघीय 
शासन के कुछ सिद्धान्त हें जिनका पालन स्थानीय शासनों द्वारा श्रवश्य शोना चाहिये | 


पॉचवाँ अ्रध्याय ११७ 


विधान में यह स्पेंट्र रूप से वर्शित है कि वे विषय जो प्रान्तों के लिखित अधिकारों के 
अन्तगंत नहीं आते वे निश्चित रूप से डोमीनियत व्यवस्थापिका के अधिकार-्षेत्र के 
अन्तगत होंगे । इससे स्पष्ट है कि कनाडा के विधान में अधिकारों का वितरण अधिकार- 
वितरण की दूसरी और तीसरी प्राणलियों द्वारा हुआ है। भारतब्ष सें विशेषकर 
सन्‌ १६३५ क़ानून के अनुसार, अधिकार-बितरण की तीसरी प्रणाली अपनायी गई 
है । सन्‌ १६१६ के कानून के अनुसार केन्द्रीय ओर प्रान्तीय शासनों के मध्य अधिकार- 
विभाजन का प्रयत्न किया गया था; प्रान्त-संबंधी विषय प्रान्तीय शासनों को दे दिये 
गये थे और अखिल भारतवर्षीय विषय केन्द्रीय शासन के हाथ में दे दिये गये थे। 
परन्तु संघराज्य को प्रारम्भ करने के लिये सन्‌ १६३४ के क्रानून के अनुसार सभी म्रान्तों 
में प्रान्तीय स्व॒राज स्थापित होना था इसलिये दोनों के अधिकारों का निरूपण 
आवश्यक था। इस प्रकार ५६ विषय स्पष्ट रूप से संघीयशासन के सिपुदे कर दिये गये 
थे और ४३ विषय प्रान्तों के । ३६ विषय दोनों के अधिकार-ज्षेत्र में थे । 

परन्तु चूँकि प्रान्तीय शासनों तथा संघीयशासन में “विशेष उत्तरदायित्व! 
गवनेरों तथा गबनेर-जनरल् के हाथों में सोॉप दिये गये हैं अतः वास्तव में “अधिकार 
संरक्षण' केन्द्रीय शासन के हृथ में है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह ब्रिटिश 
पार्लिमेंट के हाथ में है। सन्‌ १६३७--३६ में प्रान्तीय स्वराज के काल में कांग्रेस सरकार 
व्यवसायों या पेशों पर आय-कर लगाना चाहती थी । इसके परिणाम-स्वरूप 
सन्‌ १६३४५ के भारत-क्वानून में संशोधन करना पढ़ा और यह स्पष्ट कर दिया गया 
कि प्रान्तीय शासनों को ऐसे कर लगाने का अधिकार नहीं है। 


आधुनिक प्रवृत्ति 


आधुनिक काल में, यहाँ तक कि अमरीका क संयुक्त राज्य तथा आस्ट्रेलिया मे 
भी, केन्द्रीय अथवा संघीय शासन की शक्ति बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति है। इस कार्य का 
सम्पादन, विशेषकर अमरीका के संयुक्त राज्य में “नहिताधिकार १? के सिद्धान्त द्वारा 
होता है और न्यायालयों ने विधान की इतनी उदारता से व्याख्या की है कि इसमें ऐसे 
विषय आ गये हैं जो इसके शाब्दिक अंथ में कभी सोचे भो नहीं गये । “दक्षिणी अफ्र/का 
के संघ' में भी केन्द्रोय शासन की शक्ति बढ़ाने की ओर प्रवृत्ति हे । इससे विधान 
संघात्मक रहने की अपेक्षा एकात्मक हो जायेगा। लीकॉक* के अनुसार इस प्रवृत्ति के 
निम्नलिखित कारण हैं :-- 

(१) पहला कारण “खंगठनात्मक' है। जब संघराज्य के सदस्यों में एक बार 
सम्पर्क स्थापित दो जाता है तो उनके विकास की एक धारा हो जाती है और वे एक 
संयुक्त संगठन में बंधते चले जाते हैं । प्रारम्भिक रैष्या और प्रथकत्व समाप्त हो जाते हैं 
ओर राष्ट्रीय जीवन के विकास के साथ-साथ एक उदार दृष्टिकोण का जन्म द्वोता हे । 


१--पेटरसन---.अमेरिकन गवर्न॑मेन्ट, पु० १५४-१४७ और १२४-१ २८ 
२--लीकॉक---एलिमेंट्स श्रॉव पॉलिय्क्स _ 


श्र शासन-यन्त्र 


संघराक्ष्य के केन्द्रीय शासन को प्रत्येक नागरिक अपना सममता है और उसके हृदय 
में केवल अपने वर्ग था समुदाय की स्वाथ-सिद्धि की इच्छा के स्थान में उदार देश-प्रेम 
जागरित होता है । 

(२) संघीय शासन के शक्ति-संबधन का दूसरा कारण आधुनिक जीवन की 
भौतिक परिस्थितियों में मिलता है। श्राजकल माल इधर से उधर ले जाने के तेज़ साधन 
उपलब्ध हैं; देलीआफ़ का लाभ प्राप्त हैं तथा उत्पादन और व्यापार इतने ऊँचे पैमाने पर है 
कि विधान निर्माताओं का इसका छ्यान भी न रहा होगा। इनके परिशणाम-स्वरूप वे 
अरथिक गेकें जो किसी समय थीं खतम हो गई हैं। जो जातियाँ पहले आर्थिक और 
सामाजिक जीवन में पूर्शेरूप से अलग-अलग थीं अब उनका पुरणरूप से औद्योगिक 
एकीकरण हो गया दे । प्रत्येक दूसरे के द्वित का ध्यान रखती है और बदले में लाभ भी 
प्राप्त करती है। जहाँ उद्योग और ठगापार एक ही अर्थिक जीवन में घुल मिल गये हैं 
बहाँ उनके नियंत्रण को प्रान्तों में अलग-अलग कर देना बिल्कुल असम्भव है| इसलिये 
यह अत्यावश्यक हो जाता है कि संघीय शासन के अधिकार इस प्रकार स्पष्ट कर दिये 
जाये या उनकी इस प्रकार से ठयाझू्या को जा सके कि सदस्य-राज्यों की सीमा को 
पारकर राष्ट्रीय रूप घारण करने वाले अआर्थिक जीवन को अपने क्षेत्र में कर सकें। इसी 
कारण से संघीय शासन की शक्ति भविष्य सें बढ़ती जा रही है। जबरदस्ती प्रवेश 
कं बाली औद्योगिक सभ्यता की घाराओशों क सामने राष््यों की सीमायें व्यर्थ हो 
रही है । 

(३) ह्वाल् की प्रवृत्ति तो यह रही है कि “एक अधिकार-क्षेत्र' की योजना अपना 
ली जाय ओ्रौर इसको केन्द्रीय शासन के हाथ में छोड़ दिया जाय | इस आशा पर कि 
राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ केन्द्रीय शासन का अधिकार-क्षेत्र भी बढ़ता जायेगा। ऐसी 
प्रवत्त जमेनी के १६१६ वाले तथा आष्द्रिया के विधानों में पाइ जाती है | इसके परिणाम- 
स्वरूप संशाधघन करने में फठिनाइयों तथा कानूनों की कड्ी व्याख्या के सामने भी केन्द्रीय 
शासन के शक्ति संबंधन के लिये मार्ग खुला है | दूसरे यह भी धारणा जोर पकड़ती जा 
रही है कि केन्द्रीय शासन आजकल के महत्वपूर्ण समस्याओ्रों को सुलका सकती है इस- 
लिये राज्यों के अधिकारों का विचार ही मस्तिष्क से निकला जा रहा दे । 


न्‍्यायात्मक स्वप्रधानता 

“(विधान की सर्वेप्रधानता”! और “'अधिकार-विभाजन'! के अतिरिक्त जिनके 
अर्थ तथा जिनकी महत्ता की हस अभी देख चुके हैं, संघय शासन का तीसरा आवश्यक 
अंग एक स्वतंत्र न्‍्यायाज्य को स्थापना है जो संघीय शासन ओर अंगीभूत 
राज्यों के बीच के रूगढ़ों का निपटारा कर सके। यह “न्‍्यायात्मक सवंप्रधानता? भो 
कट्दलाती है क्‍योंकि यह केबल विभिन्न आंधकारों के बीच समता ही नहीं क्रायम किये 
रखती बरन वास्तव में, यह स्वयं विधान की भी रक्षा करती है।" इस सिद्धान्त का 
सबेप्रथमभ आरम्भ अमरीका के संयुक्त राज्य में हुआ था क्योंकि इसके शासन 


१--सट्रांगकृत मॉडर्न कास्टीव्य शन्स, ए० १०१-१०२ भी देखिये | 
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का ढाँचा सबसे पहिला आधुनिक संघ था। परन्तु फिर बहुत से संघराज्यों ने किसी न 
किसी ह॒दू तक इसकी नकल की । यहाँ तक कि एकात्मक शासनों में भी स्वतंत्र न्यायालय 
के सिद्धान्त की महत्ता स्वीकार कर ली गई है जिससे यह कायकारिणी अथवा उठ्यवस्था- 
पिका के नियंत्रण या अधीनता में न रहे | यह केबल विधान द्वी को नहीं क्रायम रखता 
वरन्‌ नागरिकों को कायकारिणी के कठोर शासन से भो बचाता है। इस अथे में स्वतंत्र 
न्यायकारिणी व्यक्तिगत खतंत्रता का संरक्षण करतो है। 

संघराज्य के आवश्यक तत्वों का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ हम यह देख 
सकते हैं कि वे आधुनिक संघराज्यों में कहाँ तक पाये जाते हैं । 


उदाहरण ; (१) अमरीकी संयक्त राज्य 

आधुनिक काल में संघराण्य का सर्वोत्तम और पहला उदाहरण अमरोकी संयुक्त- 
राब्य है। इसमें उपरोक्त सभी विशेषतायें पाई जाती है। इसमें विधान की सबप्रधानता 
हैं क्योंकि यह संधि के समान है। यह संधि तेरह स्वतंत्र राज्यों के बीच एक नये 
राज्य के निर्माण के उद्देश्य से हुईं थी। यह विधान सोच-समम कर निर्मित क्रिया गया 
था ओर इसकी प्रकृति अपरिवर्तनशील दे। इसमें एक स्वतंत्र न्यायकारिणी के लिये 
भी स्थान है। इस प्रकार अमरीकी संयुक्तराज्य का अ्रधान न्यायालय! ( 8797070 
(000७४ ) वैधानिक प्रमाण-पत्र का संरक्षक है और इसे इसकी शर्तों की व्याख्या करने 
का पूर्ण अधिक्रार है। अन्त में इस संघराज्य में केवल कायकारिणी, व्यवस्थापिका 
तथा न्यायकारिणी के ही मध्य अधिकार विभाजन नहीं है वरन्‌ संघीय-शासन और 
प्रान्तीय शासनों के बीच भी है । 


(२) स्विठज़ रलेंड और आस्ट्रेलिया 


अमरीकी के बाद दूसरे अच्छे उदाहरण स्विटजरलेंड और अआरस्ट्रेलिया के 
संघर।ज्य हैं । स्विटज़रलेंड का विधान सपष्ट रूप से कद्दता है कि जहाँ तक केन्टनों की 
राज़सत्ता संघ-विधान से सीमित नहीं है वहों तक वे पूर्ण स्वतंत्र हैं। इस प्रकार 
वे उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जो संघोय-शासन को नहीं सौंप दिये गये ।! 
इसी भाँति आस्ट्रेलिया में संघराज्य के अंगीभूत राज्य 'रक्षित अधिकारों? का प्रयोग 
करते हैं क्योंकि विधान में संघोय-शासन के ही अधिकारों का उल्लेख है ओर शेष राज्यों 
के हाथों में छोड़ दिये गये हैं। इससे स्पष्ट हे कि इन संघराज्यों के अंगीभूत राज्य 
अरध-स्वतंत्र हैं जैसे कि हमें अमरीकी संयुक्त-राज्य में मिलते हैं! परन्तु जहाँ तक 
न्‍्यायकारिणी का सम्बन्ध है कुछ अन्तर अवश्य है। स्विटज्षरलेंड का 'प्रधान न्यायालय! 
( 89970706 007 ) विधान का सरंक्षक नहीं कहा जा सकता क्योकि बह संघीय 
शासन के किसो क्रानून को इस बिना पर नाजायज्ञ नहीं घोषित कर सकता कि वह 
विधान के विरुद्ध है। यह अधिकार केवल संघ-व्यवस्थापिका को है। हाँ आरस्ट्रे लिया 
में प्रधान-ल्यायालय को जिवान को व्याहुया करने का उतना द्वी अधिकार है जितना 
अमरीकी संयुक्त राज्य में । " 
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( ३ ) सोवियत रूस 


समकालीन विधानों में सन्‌ १६३६ का सोवियत विधान भी संघात्मक है। 
इसको सोवियत समाजवादी जनत॑न्र-राज्यों का संध (१%७ एंपा०79 ० 8000 
80086 २७०पघ०॥09) कहते हैं। तेरहवीं धारा में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि 
सोवियत समा नवादी जनतंत्र राज्यों का संघ एक संवराबय है जिसके निमोण का आधार 
सोवियत समाजवादी जनतंत्र राष्यों का इच्छा-जात सम्मेलन ओर समानधिकार 
का सिद्धास्त है! | उपराक्त देशों के ही समान इसमें भी संघीय शासन ओर राज्य शासनों 
के बीच शक्ति-विभाजन है क्योंकि 'अवशिष्ट अंधिक २” अंगीभमूत राज्यों को प्राप्त हैं| 
चोदहवीं घारा। में संघ-शासन के अधिकारों का उल्लेख हे और संघराज्य में सम्सि- 
लिंत हू ने वाले राज्यों के अधिकारों का वित्ररण देने बाली २५वीं घार। इस प्रकार है : 
संघ के जनतंत्र-राज्यों की सत्ता केवल सोवियत समाजवादी जनतंत्र-राज्यों के 
संघ के विधान की १७वीं घारा स सोमित है । इसके बाहर प्रत्येक संघ-जनतंत्र राज्य 
स्वतंत्रतापूबक अपनी सता का प्रयोग करता है। सोवियत समाजवादी जनतंत्र राज्यों 
का संघ जनतंत्र राज्यों के खतंत्र अधिकारों की रक्षा करता है। इतना ही नहीं, 
विधान को १उत्रीं बारा के अनुतार प्रत्येक संघ ग्रजतंत्र-राज्य को सोवियत सम्राजवाद। 
जनतंत्र-राज्य के संघ से संबन्ध-त्रिच्छेद कर लेने का पूण अधिकार है?। पहली 
फ़रवरी, सन्‌ १६४४ का संघ के अंगीभूत राज्यों को अलग-अलग सुरक्षा तथा 
परराष्ट्र विभाग खोलने का अधिकार मित्र गया था। इसलिये अब संघ का प्रत्येक 
जनतंत्र-राज्यः अपनी सेना रख सकता हैं और विदेशी राज्यों स संबंध स्थापित कर 
सकता है। इस प्रकार सोवियत रूस संघराज्य के सिद्धान्त से गिरकर केवल राब्यसंध 
के समान दो गया है। . 


( ४७ ) कनाडा 


कनाडा की दशा उपरोक्त विधानों से कुछ भिन्न छहे। इसका कारण यह 
है कि अवशिष्ट अधिकार अमरीकी सथुक्त राज्य, स्विटजरलेंड श्रीर भस्ट्रे- 
लिया में अंगीभूत राज्यों या कैन्दनों को दे दिय गये हैं परन्तु कनाडा में ये 
अधिकार संघीयशासन के हाथ में ६ं। अंगोमूत श्रदेशिक इकाइयाँ अन्त! कह्द ज्ञातो 
हैं और उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं प्रप्त जितनी अमरीकी संयुक्त-राष्य या आस्ट्रे 
लिया के राज्यों को। इसीलिये प्रो० स्ट्रांग" ने कहा है कि कनाडा के डोमीनियन 
को केबल “सीमित संघात्मकता” प्राप्त है। प्रिवीकोंसिज्ञ की न्‍्याय-समिति ने तो 
“यहाँ तक कह डाला है कि कनाडा के. डोमीनियन सें असपतली संघार्मक लक्षण पाया दी 
नहीं जाता क्‍योंकि संघराज्य में सम्मिलित होने वाले उपनिवेश अपने अप्तल्ली विधान 
तथा मयोदा को कायम नहीं रख सके ।” परन्तु यह अतिशयोक्ति है। सर जॉन बारो- 
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नट की (87 709॥ 800४70%0) जिनसे मेरियट* महोदय भी सहमत हें, दृढ़ 
धारणा है कि प्रान्त कभी भी अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को नहीं खोना चाहते थे क्योंकि 
'संघ-सत्ता ने प्रान्तीय शासनों का निमोण नहीं किया वरल्‌ प्रान्तीय शासनों ने संघोय- 
श सन को जन्म देकर उसको अपनी शक्ति, सम्पत्ति और राजरव का एक भाग सॉंप दिया 
है।” मेरियट महोदय का कहना है कि प्रिवीकोंसिल का निर्णय संघराज्य के दो 
रूपों के अन्तर को नहीं स्पष्ट कर सका | परन्तु यह कहा जा सकता है कि संयुक्त 
राज्य और आस्ट्रेलिया के विधान संघराज्य के पूर्णरूप को प्रकट करते हैं और कनाडा 
का विधाम उसके अपूर्ण रूप को प्रकट करता है । 


(५) दक्षिणी भ्रफ्रीका का संघ 


दक्षिणी अफ्रोका के संघ में, जिसको हम पहले ही एकात्मक शासन की 
श्रेणी में रख चुके हैं, संघराज्य का लक्षण बिल्कुल नहीं पाया जाता । प्रो० कीथ का 
कहना है. कि इसका विधान “असली अथे में संघात्मक नहीं हैं* । इसका कारण यह है 
कि इसके विधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका का क़ानून केवल 
तभी तक जारी रह सकता है जब तक वह संघ-व्यवस्थापिका के द्वारा पास किये कानून 
का विरोधी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रान्तों को स्वराज नहीं प्राप्त है और 
संघ में सम्मिलित होने वाले उपनिवेश उत्तमाशा अन्तरीप, नेटाल, ट्रान्सवाल और 
आरेन्‍्ज फ्रो-स्टेट अपने पुराने विधानों और अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके । 


संधराज्य के दो रूप 


उपरोक्त उदाहरणों से अब स्पष्ट हो गया कि संघराज्यों £ दो रूप मिलते हैं, 
पहला अमरीकी रूप ओर दूसरा कनाडी रूप । 


अमरीकी रूप 
अमरीकी रूप ले हमारा यह तात्पये है कि संघराज्य स्थापित होने के पूर्व 
अमरीका में स्वतंत्र राज्य थे जिचका अपना-अपना शासन था ओर जिन्होंने बाद में 
आपस में समझोता करके संघराज्य को जन्म दिया। स्वभावतः वे अपनी ख्तंत्रता पूर्ण 
रूप से नहीं खोना चाहते थे इसलिये उन्होंने कम से कम उतने हो अपने अधिकार 
संयुक्त शासन को दिये जितने से उस्रका कार्य चल सकता था और भविष्य में 
संधीय शासन के नियंत्रण में रहने बले विषयों को सीमित कर दिया। अतएवं अधि- 
काराबरिष्ट (०४१४० ० 7008) सद्रूय-राज्यों के हाथ में रहा। इससे 
डाइसी के कथन का,'फ़्ि संघ-शासन, राज्यों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ, राष्ट्रीय 
एकता और सत्ता का सामझ॒स्य स्थापित करने के लिये एक राजनोतिक साधन है, 
77 | पेरियट--दि मेकेनिज़्म आँवू दि मॉडर्न स्टेट, जिल्द २ प० ४१५१-१२. 
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अथ स्पष्ट हो जाता है। इससे यह भी साफ़ जाहिर है कि संघीयशासन में सदरुय- ' 
(राज्य! पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते वे केवल अधे-स्व॒तंत्र राज्य हैं । पारिभाषिक रूप से उनको 
राज्य” कहना ग्रलत है । 


कनाडी रूप 


कनाडी रूप में अधिकार-विभाजन के लिये बिल्कुल दूसरा प्रणाली काम में लायी 
जाती है| कुद्द निश्चित बिपय प्रान्तों के नियंत्रण में कर दिये जाते है और फिर केन्द्रीय 
शासन इनमें हस्तक्षेप नहीं करता। परन्तु अधिकारावशिष्ट केन्द्रोय शासन के ही 
हाथ में रहता है। इससे स्पष्ट है कि कनाडा के 'प्रान्त' एकात्मक राज्यों के प्रान्तों 
की भाँति, अपने अस्तित्व के लिये केन्द्रीय शासन के आश्रित नहीं है; वे एक सीमा 
तक स्वतंत्र हैं । | 

गानर का विचार 

प्रो० रनर ने इन दोनों रूपों के निर्भाण के संबंध में बड़े सुन्दर ढंग से इस 
प्रकार कहा है; 'संघराज्यों की स्थापना दो प्रकार फ्री रीतियों से हुई है, पहिली प्रचत्तित 
रीनि है जिसके अनुसार कुछ स्वतंत्र राज्यों ने इच्छाजात सम्मेलन से उनकी स्थापना 
की है। दूसरी रीति विकेन्द्रीकरण है। इसके अनुसार एक पाक्षिक वैधानिक क़ानून के 
द्वारा एकात्मक राज्य के प्रान्तों की खततंत्रराज्यों का रूप दे दिया गया है और एकरात्मक 
. राज्य की सत्ता तथा उसके अधिकारों में नवनिर्मित राज्यों का भी भाग लगा दिया गया 
है। इस अवस्था में संघ-पणाली की स्थापना अंगं|भून सदस्यों के सम्मिलित कारये का 
परिमाण नहीं है वरन्‌ यह एकात्मक राज्य के केन्द्रीय शासन के नेतृत्व का फल्ल है जो 
संघीय शासन का रूप घारण कर लेता है। इस दूसरी रीति का उदाहरण हमको 
ब्राज्ै|ल में मिलता है। सन्‌ (८८६ में ब्राजील साम्राज्य के अन्तों को मिला कर संघात्मक- 
जनतंत्र-राज्य की स्थापना का गई थी । इसी से मिल्ता-जुल्लती रीति के द्वारा त्रिटिश 
उत्तरी अमरीका के उपनिवेशीय प्रास्तों तथा शआर्ट्रोज्या के उपनिवेशों को क्रमश: 
(प६७ और १६०० में संघराज्य का रूप दिया गया था। इन दोनों अवस्थाश्रों में संघ- 
राज्य का निर्मोश, पहल से बतमान स्वतंत्र-राज्यों को मिला कर नहीं किया गया था 
जैसा कि अमराकी संयुक्त राज्य ओर जमंनी सें क्रिया गया था वरन्‌ अवोन उपनिवेशों 
के समूह में से किया गया था ।? 

भारतवर्ष 


भारतवर्थ भी इस दूसरी प्रणाली के अन्तर्गत है। यहाँ भी सन्‌ १६३४ के क़ानून 
के अनुसार संघराज्य का “निर्माण? इसके विभिन्न प्रान्तों को मिज्ञा कर होता है| परन्तु 
चूँ कि देशों राज्य भी इस संघराज्य के अंग होंगे इसलिये इसमें अधे-स्तरतंत्र प्रादेशिक 
इकाइयाँ भी इसमें सम्मिलित रहेंगी। इस प्रकार यदि भारतीय संघराज्य की स्थापना 
होती है तो इसमें संघराज्य के दोनों रूपों के लक्षण मिलेंगे। 


१--गानर--पॉलिटिकल साइंस एल्ड गवरन॑मेंट, पृ० २६१ 


पाँचवाँ अध्याय १२३ 


संधराज्य के गुण 
संघात्मक शासन के इन सब महत्वपूर्ण पहलुओं प्र विचार करने के पश्चात्‌, 
अन्त में हम संघात्मक और एकात्मक शासनों के गुश-दोष का भी अध्ययन कर 
सकते हैं (संघात्मक-शासन के निरू,लिखित गुण हैंः-- 
सर्वप्रथम, इस संघ-अणाल्ी के ही द्वारा छोटे-छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा राज्य 
स्थापित करने में सफल हुये हैं और यदि वे ऐसा न कर सकते तो सम्भव था कि उनमें 
से बहुतों को पड़ोसी शक्तिशाली राज्य जीत कर हड़प कर जाते या ये राज्य आपस में स्वयं 
लड़ते-कगढ़ते रहते । ऊपरी पौर से यह देख पड़ता है कि इन राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता” 
एक राष्ट्रीय अस्तित्व के लिये खो दी हे परन्तु वास्तव में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को 
जबरदस्त और महत्वाकांक्षी राज्यों के द्वारा कुचते जाने से 'बचा' लिया है। आपस में 
संघ स्थापित करके अपनी एक दूसरे के प्रति इर्षा आर वेधनस्य को खतम कर दिया है । 
यदि बे अत्लग-अत्लग रहते ता कमज़ोर रहते; एक हो जाने से शक्तिशाज्ञी और ऐश्बय- 
शाला हो गये हैं। उदाहरण के लिये हम अभरोको संयुक्त राज्व को ले सकते हैं । 
अमरीकी संघराज्य का प्रत्यक राज्य अलग रह कर कमज़ार हो जाता और उदाहरण 
स्वरूप कनाडा का सामना न कर पाता ओर यांद दूसरे राज्यों से ल्ड़ता तो या तो हार 
हाता, या अधीनता स्वीकार करनी पड़ती अथवा दूसरे राज्य के द्वारा हड़प लिया जाता | 
संक्षेप में अमरा्की राष्ट्र का न कभो जन्म ही हुआ द्ोता ओर न यह्‌ प्रतिष्ठा जो उसे 
आज संसार के राज्यों के मध्य प्राप्त है. नसीब होती | इससे स्पष्ट हो जाता है कि संघ- 
सिद्धान्त के उदय ने युद्ध का राज्य-विस्तार के साधन के रूर में खतसम कर दिया है और 
र/ज्य को शान्ति द्वारा तिस्तृत करने क लिये यह एक अत्युत्तम साधन सिद्ध हुआ है। 
इस उपाय द्वारा केवल स्थानीय स्वतंत्रता और भ्रतिष्ठ। हो नहीं क्रायम रह सकी वरनू 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता ओर प्रतिष्ठा की भी रक्षा हो! सकी है। “राजनीतिक सब्लठन में संघ- 
सिद्धान्त की उपयोगिता इसो में है कि इसमे 'सममोते? का समावेश है क्योंकि यही 
सदस्यों की समस्त शक्तियों का एकत्र करके अन्तर्राष्ट्रीय सुरज्ञा तथा सावेजनिक हितों की 
रक्षा के लिये एक नये राज्य को जन्म देता है| परन्तु इसके साथ यह अंगीभूत इकाइयों 
के व्यक्तिगत जावन ओर उनकी राजनोतिक भावनाओं का बलिदान नहीं होने देता । 
इसी कारण सन्‌ १६३६-/४४ के युद्ध के आरम्भ में जब जमेनी ने एक ओर डेनमाक, 
बेल्जियम और हलेड को तथा दूसरी ओर बाल़कन प्रायद्वीय को अपने अधीन कर 
लिया था तो यह विचार उत्पन्न हुआ कि जबरदस्त तथा शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से 
अपन को अच्छी प्रकार न बचा सकने वाले छोटे-छोटे राज्यों के पुनरुद्धार की अपेक्षा 
धतवीन विश्व-व्यवस्था में प्रादेशिक संघराज्यों' की स्थापना द्वी अधिक उपयोगी होगी । 
दूसरे, आर्थिक दृष्टि स भी संघराज्य बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है क्योंकि १६वीं 
शताब्दी के मध्य मे जब जमनी में अल्लग-अल्ग राज्य स्थापित थे तो उनके बीच “चुगी- 
युद्ध! (॥७४४रँ ज़०73) छिड़े रहत थ। परन्तु ' आर्थिक संघ” (20)।ए००70) की 


१्श्् शांससं-यनत्र 

स्थापना ने राजनीतिक एकता के लिए भी साये प्रशस्त कर दिया। प्रत्येक राज्य में चु'गी 
लगाने से केवत् राष्ट्रीय एकता द्वी को हानि नहीं पहुँचती वरन्‌ राष्ट्र की आर्थिक शक्ति 
को भी धक्का पहुँचता है क्‍योंकि राष्ट्रीय उन्नति के लिये सम्पूर्ण साधनों को एकत्र करना 
खसस्मत हो जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों के अलग-अलग रहने से यातायात के 
साधनों में एकरूपता नहीं आ पाती । इससे केवल व्यापार के समरूप विकास को ही 
हानि नहीं पहुँचती वरन विभिन्न प्रदेशों की एकसूत्रता भी असम्भव हो जाती है। उदा- 
हुरण] -तरूपय किसी देश में रेलवे चनवाते के लिये, प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न नीति का 
अनुसरण करने की अपेज्ञा एक सी नीति की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आस्ट्र- 
लिया के अरदेशों ने भिज्न कर वर्तमान संघराज्य का रूप नहीं घारण किया था तब तक 
बहाँ भा एसी हा कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अन्त में, संघराज्य स्थापित 
करने स आर्थिक लाभ भा होता है कथोंकि यदि संघराज्य न स्थापित क्रिया जाय तो 
प्रत्येक रास्य को अलग-अलग राजनीतिक ,सलाइकार ओर दूसरे अधिकारियों को 
विदेशी राजधानियों में नियुक्त करना पड़ेगा और इस प्रकार व्यथे में वयय-भार उठाना 


पड़ेगा । परन्तु इसकी स्थापना से केवल एक विद्शा विभाग की आवश्यकता रहेगी और 
बह सभी राष्यों के हित के लिये काफ्रा होगा। 


ती क्षरे, संघीय शासन ओर राज्य-शासनों के मध्य अधिकार-विभाजन भी लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है । यह राज्यों या प्रान्तों की स्वतंत्रता स्वीकार कर उनको केंवल संतुष्ट 
ही नहीं रखता वरन्‌ योग्वता का ओत्सादित करता हं। आजकल इंगलेंड में लोग अनुभव 
कर रहे हैँ कि पालिमेंट के ऊपर बहुत भार है | इसोलिय यह सोचा जा रहा हैं कि शासना- 
धिकार वेल्स और स्काटलेंड की स्थानीय पार्लिमेंटों में विकेन्द्रित कर दिये जाय॑ं। परन्तु 
अमराकी सथुकत राज्य के केन्द्रीय शासन को काइ ऐसी परंशानी नहीं है क्योंकि विधान 
द्वारा उसके अधिकार नियत है । राज्य-श/|सन अपने कतेठ्य स्वयं पालन करत॑ हैं. और 
राज्यों के निवासी अपने-अपने राज्यों के अन्तगंत सुयग्य शासन क लिये प्रयत्नशील 
रहते है । 

इन गुणों के अतिरिक्त, आइस महोदय न संघात्मकशासन" के पक्ष में नीच 
लिखी हुई दलीलें पेश की हैं :--- 


५ ९) संघात्मकशासन से भ्रज़ातंत्र राज्यों को बिना अपने शासन, व्यवस्था- 


पिका तथ। स्थानाय देश-प्रेश्न को त्याग हुये, एक राष्ट्रीय शासन के नीचे एक राष्ट्र में 
पाराणुत हाने का अवसर मलता है । 


( २ ) संघ/त्मक शासन एक नये और विरतृत देश की उन्नति के लिये सर्वोत्तम 
साधन प्रस्तुत करता है । 


00७ 'काकांक+कगकक- (कर कतनकय ५७४४ आशा ७2.0 सी कप्रसकन उसपकनरर 


ही १--ऑब्राइस--अमेरिकन कामन वेल्थ, जिल्द १ » ४० २५४०-३५९े | पूर्ण व्याख्या के लिये 
३०वाँ अध्याय देखिये । 
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( ३ ) संघात्मक शासन नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा उनके अधिकारों 
को हड़्प जाने बाली स्वेच्छारिणी केन्द्रीय सरकार के उदय को रोकता है। 


चाप 


(४ ) संघात्मक शासन लोगों को कानून तथा शासनमप्रबन्ध में प्रयोग करन का 
अवसर प्रदान करता है । यह एक बिस्तृत केन्द्रीय देश में सरलता से सम्भव नहों । 


( ४ ) संघात्मक शासन, यदि एक ओर एक राष्ट्र की सामूहिक शक्ति को कम 
करता है तो दूसरी ओर इसके विस्तार तथा इध्षके अंगी की विंभन्नताओं से उत्पन्न 
होने वाले ख़तरों का भी कम करता है । इस प्रकार विभक्त राष्ट्र एक ऐस जहाज्ञ के 
समान होता है जिसके कमरे एक दूसरे से बिल्कुल अलग-अगल बने हं।ते हे। याद एक 
कमरे में नीचे छेद हो भी जाय तो केवल उस! मे रक्खा हुआ। साल ख़राब द्ोग। परन्तु 
दूसरे कमरे सूखे रहेंगे ओर जहाज्ञ को तैरात रहेंगे। अतः याद सामाजिक , अनेक्य 
अथवा आर्थिक संकट के कारण संघराज्य क किसो एक राज्य मे गड़बड़ी पेदा द्वोती हैं 
या अज्ञानपूर्ण क्रानूब बनत है. तो यह बुराई उसक सीमान्त ही से रुक ज्ञायगी और 
पूरा राष्ट्र दूषित होने से बच जायगा। 

(६ ) खंघात्मक शासन में कई स्थानीय व्यवस्थापिकायें बनती है; उनको काफ़ी 
अधिकार प्राप्त रहते हैं; वे राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के शासन-काय के बोक का बॉट लेती 
है । इस प्रकार शासन-प्रबन्ध आसानों स और जल्दा होता है आर केन्द्रीय पांरषद को 
अखिल देशीय समस्‍्यों पर मंत्रणा करन का अवसर [मल्नता हे । 

(७ ) संघात्मक शासन में स्वराज का स्थान्‌ नियत है। इससे स्थानीय समस्य|ओं 
में लोगो की दिलचस्पी बढ़ती है; स्थानीय राजनीतिक जीवन का पाषण इवता हैं; 
नागरिकों को अपने देनिक जीवन में कतेव्यों की शिक्षा मलता दे और उनको यह उपदेश 
मिलता द्वै कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ओर सामूहिक उन्नति का मूल्य तत्परता, परिश्रम 
और अपने समय का बलिदान है । ह 

( ८) खंघात्मक शासन में स्वराज के कारण स्थानीय मामलों का प्रबन्ध भर््री 
भाँति द्वोता है क्‍योंकि इसमें ग्रत्येक ज्षेत्र के निवासियों को स्थानीय प्रबन्ध के लिय 
समुचित अधिकार मिलते दे । इसीलिथ ज्ञोग अब एकात्मक तथा केन्द्रीभुत राज्यों भर 
आधकारों का विकेन्द्रीकरण चाद्वते है । 


दीष 
परन्तु यदि संघात्मकशासन में इतने गुण है. तो इसका यह अथ नहीं कि इसमें 
बुराइयाँ नही हूं । हम पहले देख चुक हूं कि यह केवल मेल है, इस में एकत्व की भावना 
नहीं €्‌ । इसलिये यद्द आवश्यक द्वू कि ऐसी प्रणाली में कुछ अन्तवर्ती कमज़ोरियों हो । 
स्वेप्रथम, यद्द शासन का कमज़ोर रूप कद्दा गया है । संघात्मक-शास्रन मे केन्द्रीय 
ओर प्रान्तीय सरकारो के मध्य अधिकार-विभाजन तथा शासन के समपदस्थ विभागों 
के मध्य नियंत्रण आर संतुलन स एक खामा ८्रक शाक्त का व्यथ व्यय हाता है। 
परन्तु एकात्मक शासन मे एस्रा नद्वी द्वावा क्‍्याकि सत्ता एक स्प्रधान शाक्तिम कंन्द्रित 


१५६ शासन-यन्त्र 


रहती है। डाइसी का कथन हे कि 'एकात्मक विधान दी तुलना में रुघाम्म्व व्घिन 
एक कमज़ोर शासन का रूप है. ... ..वास्तविक संघात्मकशासन का आधार अधिकार- 
विभाजन है। इसका अथ है संघराज्य के एक राज्य का दूसरे के साथ सामझस्य 
स्थापित करने के लिये राजनीतिज्ञता का सतत अयत्नः। उसने स्पष्टता के लिये 
का उदाहरण दिया दे कि विभिन्न-राज्यों के बीच लाभ-संतुल्नन क़ायम रखने 
स्विटजरलेंड के किये” सदेव एक अबूत्ति काम करतो रहती है। 'प्रतिभा-सम्तन्नः के 
सिद्धान्त का प्रयोग संघराज्य में असम्भव दे क्योंकि बढ संतुलन में विज्षेप डाल सकता 
हूं। अतएबव प्रत्येक केन्टन का सम्तुचित अतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये सीम[|बन्धन 
आवश्यक है | 

दूसरे, उस देश में, अद्दाँ अंग्रेजी बिचारों का प्रचार है, संघात्मकशासन की 
स्थापना का अथे द्वांगा वेधत्व की प्रधानता । दूसरे शब्दों में हम इसे न्यायालयों की 
प्रभुत्व शीलता के सामने कुफना अर्थात्‌ विधान सें न्‍्यायकारिणी का आधान्य कह सकते 
है । क़ानून के अति श्रद्धा हमें अमराकी संयुक्तराज्य के नागरिकों में एक बड़े रूप में 
मिक्त। है। परन्तु राननीतिक विरोध ओर दल-राजनोति के बीच फ्रान्ख ऐसे देशों में यह 
सम्भव नहीं द्| सकता। ओर फिर भी “अल्येक संघात्मक शासन में आवश्यक रूप से 
व्यक्तियों की एक संस्था होना चाहिये जो बता सके कि संघात्मक विधान की शत भानी 
गइ है या नदी! । अतः यहू सम्भव है. कि वर्ग के स्वार्थों के सामने न्‍्यायात्मक पत्चपात- 
शुन्यता की कुकना पड़े और क़ानून की उपेक्ता हो। इससे स्पष्ट है कि संघात्मक 
शान सभो राष्ट्रों के लिये उपयुक्त नदीं द्वोता हे । यह क़ानून की जगह मुक़दमा 
बाजी को प्रोत्साहन दे सकता है। क़ानून के भति श्रद्धा रखने वाले लोग ही इसे सफल 
बना सकते हैं । 


तीसरे, 'संघात्मकशासन में राजभक्ति बंद जाती है। यद्द अवश्यस्भावी तथा 
अत्यन्त विर्षात्तजनक कमजोरी है क्‍योंकि ऐसे शासन में एक नागरिक की अपने राज्य 
के भ्रति राज-भक्ति और उसका संघराज्य के प्रति राज-भक्ति के सध्य संघर्ष उत्पन्न दूं! 
सकता दूं। इंगलेंड, स्काटलेंड और झआयरलेंड के निवासी सोनिकों के रूप में संयुक्त 
मंडे के प्रति सदैव सच्चे रहे हें। स्विटज़रलेंड में 'खोन्डरबन्ड” ओश्रीर अमरीफी 
संयुक्तराज्य में संबंध-विच्छेद्‌ का सम्पूर्ण इतिद्ास इस बात का साक्षी है कि उस 
समय उदार सैनिकों को भी कितना भारी उत्तकन का सामना करना पड़ा था जब उनसे 
झपने देश के प्रति भक्ति और अपने केन्टन या राज्य के श्रति प्रेम में से किसी एक 
को चुनन के लिये कहा गया था? । 

चोथे, संघात्मकशासन एक दोहरी शासन प्रणाली दे इसलिये शासन के 
प्रत्येक क्षेत्र में दोहरापन रहता है । दोहरे राज-कर्मचारी, दोहरे शाघ्तन-यंत्र 
दोहरे निराक्षक वर्गें तथा दोहरे संगठन रहते हैं. । इसका परिणाम यह द्वोता है कि 
देश को व्यर्थ में दोहरा ख़्चें उठाना पड़ता है। इसी दोदरेपन के कारण सबसे 
बढ़ी थुराई यह आ जाती दे कि अभिप्राय और उद्देश्य. की एकता का अन्त हो 
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जाता है। परन्तु एकात्मक शासन की एक बड़ी विशेषता यही।है कि इसमें अभिप्राय 
ओर उद्देश्य की एकता पाई जाती है। एक ही केन्द्रीय नियय॑त्रण ओर निर्देश के कारण 
एकात्मक शासन में संघात्मक शासन की अपेक्षा शासनात्मक काय में अधिक तत्परता 
ओर शीघ्रता पाई जाती है क्‍योंकि संघात्मक शासन में दोहरा उत्तरदायित्व रहता है 
ओर बिना पूर्णरूप से परामर्श किये हुये कोई काम नहीं हो सकता। ऐसा करने में 
अधिकार-क्षेत्र में संघर्ष अथवा व्याख्या में मतभेद पैदा होना केवल संभव ही नहीं है 
वरन्‌ वास्तव में ये सभी संघराष्यों में पैदा होते हैं । 

पाँचवें, संघराज्य में सदेव सम्बन्ध-विच्छेद्‌ का डर लगा रहता है परन्तु एक्रात्मक 
राज्य में कभी कोई ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न होती। अमरीकी संयुक्तर।ज्य में 
सन्‌ १८१२ में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच सम्बन्ध-विछेच्द का युद्ध हुआ था । 
इससे भी बुरी दशा भारतवर्ष में होती यदि माचे-अग्रेल, १६४२ वाले क्रिप्स प्रस्ताव 
समान लिये जाते। इसके अनुसार भारतीय संघ को किसी भी प्रादेशिक इकाई को 
संघराब्य से अलग होने का अधिकार रहता यद्यपि यह भी सुविधा कर दो गईं थी 
कि कोई भी राज्य यदि चाहे तो भविष्य में भी संघ में सम्मिलित हो सके | परन्तु 
भारतीयसंघ में सम्मित्तित होने वाल्ती इकाइयों को सम्बन्ध-विच्छेद्‌ का अधिकार 
देना कोई नयी सूक नहीं थी | जैसा कि पद्ले कहा जा चुका है सोवियत 
समाजवादों जनतंत्र-राज्यों फ्े संघ के सन्‌ १६३६ वाले विधान की ६७वीं धारा के 
अनुसार प्रत्येक जनतंत्र-राज्य को सम्बन्ध-विच्छेर का अधिकार श्राप्त है। 

छुठवबें, यह भी डर बना रहता है कि संघराज्य के कुछ राज्य मिलकर दूसरों 
को दबा न लें। यही कारण है कि भारतबषे में काफ्की लोग एक अलग मुस्लिम संघ- 
राज्य स्थापित करने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि यह्‌ विचार किया जाता है कि यह योजना 
केवल गृह-युद्ध ही नहीं ला सकती है वरन्‌ इससे एक राज्य को दूसरे को दबाने के लिये 
मौक़ा प्रिल्ष सकता है। 

सातवें, संघात्मक शासन रूढ़्िवादिता को भ्रोत्साहित करता दै क्‍योंकि इसका 
विधान अपरिवर्तनशील हता है जिम्तका संशोधन सरलता से नहीं दी सकता। अतएव 
इसकी शर्तें पवित्र समझी जाने लगती हैं, उनके प्रति लोगों में एक अन्धश्रद्धा उत्पन्न 
हो जाती है। 


एकात्मक शासन के गुण 


संघात्मक शासन के गुण और दोषों' की विवेधना के पश्चात्‌ और यह अध्याय 
समाप्त करने के पहिले हम शासन के एकात्मक रूप के गुणों को अलग से देख सकते हैं 


१---इनके अतिरिक्त ब्राइस ने संघ-प्रणाली में निम्नलिखित दोष दिखाये हैं;-- 
( क ) परराष्टनीति के संचालन में कमजोरी | 
( ख) आन्तरिक शासन में कमज़ोरी श्रर्थात्‌ अंगीभूत राज्यों तथा व्यक्तिगत 
नागरिकों के ऊपर अपूर्ण सत्ता | 


श्शध शासन-यन्त 


क्योंकि आप पहिले पढ़ चुके हैं कि 7ाल ही में संघराक्यों की स्थापना में भी 'एका- 
स्मकृता' की ओर प्रवृत्ति हो रद्दी है। पहिले से स्थापित स'घराष्यों में से आस्ट्रेलिया में 
तो एकात्मक शासन की स्थापना के लिये आन्दोलन चल ही रहा है। अमरीकी स'युक्त 
राज्य के जिषय में तो एकर० जी० गुडनार (9, 9. 900070७ ) ने तो यहाँ तक 


दात्रा किया हैं कि यदि इस समय अमरीका के लोगों को संघात्मक शासन को एक ' 


यो त्रना तैयार करने के लिये कहा जाय ता वे ऐसी थोजना प्रस्तुत्त करेंगे जो कई मानी 
में उससे भिन्न होगी जिसके सीचे आज हम रहते हैं। यह जमेनी अथवा कनाडा की 
याजना से मिलती-जुलती होगी; इसमें विधान के संशोधन की सरल और पर्याप्त व्यवस्था 
होगी और इसके हारा अमरीका के संयुक्त राज्य के वर्तमान विधान की अ्रपेक्षा, जैसा कि 
बहुतों का विचार है, राष्ट्रीय शासन को अधिक अधिकार-दिये जायंगे' | बिलोबी* ने 
एकात्मक शासन के निम्नलिखित गुण दिखाये हैं :--- 


(१ एकात्मक रूप शासनात्मक संगठन की सबसे मज़बूत क्रिस्म होता है। 
वास्तव में यह बताना कठिन है कि यह शासन के क्रिस विषय में संघात्मक ऐसे रूपों 
से श्रेष्ठ नहीं है। सबप्रथम, जब एकात्मक शासन को स्थापित करने का निश्चय कर 
लिया जाता है तो शासन-लज्बठन की समस्या एक बड़ी सीमा तक सुलमक जाती है। 
विधान-निर्मान्री-परिषद्‌ के पास केवल एक काम रह माता है। वह है देश के 
शासन-प्रबन्ध के लिये शासन प्रणाली का रूप निश्चित करना | इसका न देश को राज 
नीतिक विभागों में विभक्त करने की विधि से सम्बन्ध रहता, न ऐसे विभागों के बीच 
शासन-अबन्ध को ठीक से चलाने के लिय शासनाधिकारों के विभाजन से । परन्तु जब 
संघात्मक शासन की स्थापना की जाती है तो विधान-निर्मात्री-परिषद्‌ को केवल दो या 
इससे अधिक शासनों को तैयार करने की हद्वी परेशानी नहीं उठानी पढ़ती बरन्‌ उनके 
बीच सम्पूर्ण शासनात्मक अधिकारों के विभाजन की विधि भी निश्चित करनी पड़ती 
हैं।' वास्तव में यह बड़ी कठिन समस्या है। विज्ञोवी का कथन है कि अमरीकी संयुक्त 

( ग ) राज्यों के संबंध-विच्छेद अथवा बिद्रोह द्वारा संघ के मंग होने की सम्भावना | 

(घ ) अ्ंगीमृत राज्यों में अलग-अलग दलबन्दी हो जाने से इनके समूहों में विभक्त हो 

जाने की सम्भावना | 

(४ ) कुछ ऐसे विषयों पर क़ानून बनाने की श्रधिकार-शुत्यता जिनके लिये संघ भर में 

एकरूप कानून की आवश्यकता होती है | 

(च ) राज्यों के कानूनों तथा शासन प्रबन्ध में एकरूपता का अभाव | 


( छ ) कानून बनाने और शासन-प्रबन्ध की दोहरी प्रणालों की जदिलता के कारण 
परेशानी, व्यय, और देरी | 


“अमेरिकन कामन वेल्थ, जिल्द १, ४० ३४१ । पूर्ण जानकारी के लिये पूरा २६ वाँ 
अध्याय पढ़िये | 


६-“डब्तु ० एक्ष० विलोरी-दि गवनमेंट ऑवबू मॉडर्न सटे ८स्‌, छ० १७४६-७५ 


लक 
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राज्य में सवा शताब्दी के बाद भी दो शासनों के अधिकार-क्षेत्रों में अब भी विषम 
संघ होता रहता है। 


दूसरे, संघात्मक शासन की अपेक्षा एकात्मक अधिक परिवतेनशील रहता है। 
संघात्मक शासन में केन्द्रीय शासन और अंगीभूत राज्यों के अधिकार-क्षेत्र विधान 
द्वारा बिल्कुल निश्चित कर दिये जाते हैं। इनमें परिवर्तन तभी सम्भव है जब शासन- 
विधान संशोधित कर दिया जाय । परन्तु एकात्मक विधान नयी परिस्थितियों के 
अनुसार सरलता से संशोधित किया जा सकता है। चूंकि एकात्मक शासन को पूर्ण 
अधिकार प्राप्त रहते हैँ इसलिये वह किसी समय भी अपने आन्तरिक शासन की योजना 
को परिवर्तित कर सकता है और आवश्यकतानुसार अधिकार-विभाजन में संशोधन 
कर सकता है। चूँकि विधान की अपरिवतेनशीलता के कारण अमरीका के संयुक्त 
राज्य का शासन सदेव घादे में रहा है अतः उसको अनिवायेतः 'निहिताधिकार” के 
सिद्धान्त की शरण लेनी पड़ी है | इससे स्पष्ट है कि एकात्मक शासन नवीन परिस्थितियों 
के अनुसार सरलता से निभ सकता है । । 


तीसरे, व्यवहारिक दृष्टिकोश से इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका एकत्व है। 
शासन के सभी अधिकार एक ही शासन संगठन में केन्द्रित रहते हैं। शासन के सभी 
अंग एक ही शासन-यंत्र के भाग होते हैं। इस प्रकार शासन की सम्पूर्ण शक्ति शासन- 
प्रबन्ध की प्रस्तुत समस्याओं की ओर लगायी जा सकती है। अधिकारों का संघष नहीं 
हो सकता, उत्तरदायित्व में गड़बड़ी नहीं हो सकती, अधिकार-्षेत्र को लांघा नहीं जा 
सकता, प्रबन्ध अथवा संगठन में दोहरापन नहीं आ सकता जिससे सामझ्ञस्य न 
स्थापित कियां जा सके | परन्तु संघात्मक शासन में अभिश्राय, उद्देश्य अथवा संगठन 
की एकरूपता का अभाव रहता है। इसमें केबल अधिकार, सत्ता, स्वार्थ तथा पद का 
संघर्ष ही नहीं रहता वरन्‌ आपसी सहयोग का भी अभाव रहता है। इसका परिणाम 
होता है विज़्म्ब और असुरक्तितता । 


१$ 


छटठवाँ अध्याय 
शासन के सभाव्मक झोर अध्यक्षात्मक रूप 


कार्यानुसार राज्य का विभाजन 


शासन के एकात्मक ओर संघात्मक रूपों का निरूपण करने के पश्चात हम 


आधुनिक शासन के सभात्मक (?०7]9870670979) और अध्यक्षात्मक (?788|- 
0०७75.8)) रूपों पर विचार कर सकते हैं । शासन के रूपों का यह विभाजन प्रादेशिक 
न होकर शासन संगठन तथा कार्यानुसार हुआ है। इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक 
शासन का कार्य इसके भिन्न-भिन्न अंगों द्वारा अत्ग-अलग किया जाता है। ये अंग 
व्यवस्थापिका, कायकारिणी तथा न्‍्यायक्रारिणी के हूप में होते हैं और यही शासन 
के तान अंग कहे जाते हैं| पहले अंग का काम क़ानून बनाना है, दूसरे का क्लानूनों को 
लागू करना है और तीसरे का काम क़ानून की व्याख्या करनी दहै। इस भांति इन 
तीनों अंगों के पारस्परिक सम्वन्ध के अनुसार विशेष कर व्यवस्थापिका और कांय- 
कऋरिणी के सम्बन्धानुसार शासन का वर्गीकरण समात्मक और अध्यक्षात्मक रूपों 
में किया गया है । 


राजनीतिक विचारधारा के इतिहास में शासन-कार्यों का विभाजन 


याद रखना चाहिये कि शासन-कार्यों का विभाजन इसारे युग की चीज़ नहीं है। 
वास्तव में हमें यह विभाजन राजनीतिक विचार धारा के प्रारम्भ से ही मिलता है | 


यूनान 

इस भ्रकार अरस्तू , मन्त्रणात्मक अंग, प्रबन्धात्मक व्यवध्था और न्याय-विभाग 
का उल्लेख करता है। इनसें से पहला तो केवल नागरिकों की व्यवस्थापिका सभा था 
ओर दूसरे का संबंध कार्यकारणी के उन सदस्यों के साथ था जो व्यवस्थापिका सभा 


द्वारा पास किये गये कानूनों को लागू करते थे। न्यायविभाग पंच-न्यायालय था जो 


अपनी आत्मा और न्याय भावना के आदेरानुसार सुक्रदमों का फेसला करता था और 
कानूनों की व्याख्या करता था । 


रोम 


शासन के कार्यों में ठीक इसी प्रकार का विभाजन हमें रोम में भी मित्षता 
है। वहाँ सेनेट ( व्यवस्थापिका सभा ) द्विब्यून ( न्‍्यायविभाग ) और कांसल 
( कायकारिणी का अध्यक्ष ) अपने अपने क्त्र में काय्ये सम्पादून करते थे । 
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यह निश्चित रूप से सत्य अवश्य है कि इस विभाजन के अनुसार शासन के इन 
तीनों अंगों के कार्य पूर्ण रूप से प्थक-प्रथक नहीं कर दिये गये थे क्योंकि कार्यकारिणी 
विभाग के कांसल कभी कभी बिशेष क़ानूनों को पास करके व्यवस्थापिका सभा 
का काम करते थे। किन्तु जैसा कि पोलिवियस कहता है यह सब अकस्मात ही 
नहीं होता था, सारी व्यवस्था शासन के विभिन्‍न आंगों में “नियन्त्रण तथा सन्तुलनः? 
कायम रखने के सिद्धान्त पर की गईं थी। इस प्रकार के संगठन से कोई भी अंग 
सम्पूर्ण राज्य-शक्ति को दृरतगत नहीं कर सकता था। अगर कांसल को सेना पर पूरा 
अधिकार था तो सेना की रसद्‌ के लिये सेनेट की अनुमति आवश्यक होती थी। 
शासन की दूसरी शाखाओं में भी इस प्रकारं की रोक-थाम आवश्यक थी । 


मध्यकाल तथा आधुनिक युग का प्रारम्भ 


मध्यकाल में ज़न' साधारण तथा दाशेनिक धार्मिक समस्यायों और साम्राज्य 
तथा चचे के झूगड़ों में इतना व्यस्त रहे कि उन्हें शासन-यन्त्र पर बिचार करने का 
अवसर ही न मिला । इसलिये आधुनिक युग के प्रारम्भ में पवित्र रोमन साम्राज्य 
के अधघःपतन के कारण स्पेन, फ्रान्स तथा इंगलेण्ड में स्वेच्छाचारी राज्ञाओं का 
प्रादुभीव होना आरम्भ हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक युग के 
प्रारम्भ के साथ राज्यशक्ति का केन्द्रीकरण हुआ ओर राजाओं ने ठयवस्थापिका, 
कायकारिणी तथा न्यायकारिणो के सभी कार्यों को अपने हाथो में ले लिया | (फ्रान्प्, 
स्पेन तथा कुछ और देशों में उनकी स्वेच्छाचारिता सफलता पूर्वक चलता रही 
(यहाँ तक कि फ्रान्स के बादशाह लुई चौद॒हवें ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि 
मैं ही राज्य हूँ? )। किन्तु इंगलैण्ड की परस्परा प्रारम्भ से ही कुछ ऐसी थी कि 
वहाँ इस प्रकार की स्वेच्छाचारिता नहीं चल सकी और जनता तथा राजा में संघष 


शुरू हो गया। 
इंगलेएड--एंस्ले-सेक्सन काल 


एक समय इंगलेण्ड भी रामन साम्राज्य का एक अंग था। किन्तु आंग्ल तथा 
सेक्सनों के आगमन से राम बालों को हटना पड़ा। रोम वालों के स्थान पर व्य ट्रानिक 
आक्रमणुकारियों का बोलबाला हुआ । उनका राज्ञा वही दह्वोता था जो युद्ध में नेतृत्व 
करता था और उसको क़बोले के 'सरदार' या 'बृद्धगभण' चुनत थे। पूरे क़बोले की सभा 
को “जनसभा” (7'0)777000) कहा जाता था और ऐसी सभाओं का सभापतित्व राजा 
द्वारा किया जाता था। यह जनसभा क्रानून पास करती थी, युद्ध ओर शान्ति-काल की 
नीति निश्चित करती थी ओर गावों तथा प्रान्तों के कगड़ो को तय करती थी। राजाओं 
को चुनने तथा पद्च्युत करन का काम भी इसी सभा ह्वारा किया जाता था। जब 
कई छाटे-छोदे राज्य मिल्ष कर एक हो गये तो सभा लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना 
असम्भव जान पड़ा। अब केबल राज्य के योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्ति ही एकत्रित 
हो सकते थे और उनकी सभा बुद्धिमान सभा? ( ए१४०7०७६०7००४ ) के नाम से 


१९१२ शासनन्यंत्त् 


प्रसिद्ध हुई | इस प्रकार आरम्भ ही से बुद्धिमान सभा? प्रतिनिधि सभा थी और इसक। 
प्रमुख कार्य राजा का चुनाव करना था । 


नामन काल 


नामेनों की विजय के पश्चात इंगलेण्ड में सामन्तशाही (776००७)877) की 
स्थापना हुई और 'मद्दान्‌ सभा? (37604 (१0७॥७॥]) में बी लोग ज्ञाने लगे जिनके 
पास काफ़ी जमीन दोती थी । इस सभा में बैरन, अले, तथा बढ़े-बढ़े सरदारों के अज्ावा 
भाचे विशप ( बड़े पादरी ) और एबट ( सठधारी ) भी रहते थ । इस प्रकार बुद्धिमान 
सभा परिवतित होकर राज्य की 'महान सभा के रूप में होगई | इसी सभा से आगे चल 
कर पाक्िमेन्ट, मन्त्रिमंडज और प्रिवीकोंसिल का विकास हुआ। चूंकि इस सभा के 
सदस्यों की संख्या अधिक थी इसलिये इसकी बैठक सात्न में केवल तीन ही बार हो 
सकती थी। इस हालत में राज्य कार्ये के लिये एक स्थायी संस्था को आवश्यकता हुई । 
राज्य ने सरकारी अफ़सरों में से कुछ को चुन कर कार्य चलाना आरम्भ किया। ये 
मिल्ञकर 'स्थायी परिषदू के नाम से पुकारे जाने लगे। यद्द परिषद्‌ शासन के सभी कार्यों 
को करती थी। सन्‌ ११०० ई० में हेनरी प्रथम ने अपनी प्रजा को कुछ स्वतन्त्रता प्रदान 
की | किन्तु राजकीय स्वेच्छाचारिता पर वास्तविक नियन्त्रण सन्‌ १२१४ ६० में लगा 
जब बैरनों तथा पादरियों ने मिलःर राजा जान को “मद्दास्वतन्त्रता पत्र' ()/०६॥& 
0970७) स्वीकार करने के लिये विवश किया | यहद्द अधिकार पत्र अंग्रेजों की स्वतन्त्रता 
तथा उनके अधिकार की नींव की 'पहली इंट” समझा जाता है। पद्ली बार विधान के 
सुख्य नियम लिपि धद्ध किये गये और जनता तथा राज्ञा के कत्तेठ्य स्पष्ट रूप से प्रकट 
किये गये । इसलिये मैकाले कहता है कि “अग्रेज़्ी राष्ट्र के इतिहास का प्रारम्स यहीं से 
होता है ।” नामेन बैरन वास्तविक अंग्रेज़ द्वो गये और विदेशी निरंकुश राज़ा ज्ञान 
इंगलेंएड का वैधानिक राजा हुआ । उसने न केवल बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं” के 
सिद्धान्त का स्वीकार किया वरन्‌ वह अपनी जनता की स्वतन्त्रता तथा पंच-निर्णुय के 
अधिकार को भी मानने को तैयार हुआ | 


हैनरी तृतीय तथा साइमन ढि मान्टफोट 


किन्तु हेनरी तृतीय ने फिर अधिक कर लगाना तथा उद्धत नीति का पालन करना 
आरम्भ किया। इसके परिणाम-स्वरूप जनता में असन्तोष की ज्वाला भभक उठी। 
१२६५ ३० में साइमन डि मान्टफोटे ने जो पािमेन्ट ब॒लाई उप्तमें बैरनों तथा बिशपों के 
अतिरिक्त प्रत्येक श्रान्त तथा नगर से आम जनता के भी प्रतिनिधि बुलाये गये। इस 
प्रकार सबश्रथम राष्ट्रीय महासभा बुलाई गई । यहीं से कामत-सभा का प्रारम्भ होता है 
ओर इसीकिये साइमन डि सान्टफोट को कामन-सभा का जन्मदाता कहते दें । इसी तिथि 
से इंगलेण्ड का आधुनिक विधान जिसमें राजा, लाडे तथा कामन ( स्राधारखंजन ) का 
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समावेश है, शुरू होता है और इस पार्लिमेन्ट से इड़लैर्ड के विधान ने अपने विरोष 
लक्षणों सहित आज का रूप ग्रहण किया । 


एटबर्ड प्रथम और आदश पालिमेन्ट 

१५६४ ३० में एडबड प्रथम ने 'महास्वतंत्रता पत्र” ( सेग्ना कार्ट )ैको स्वीकार 
किया और कर लगाने के अधिकार तथा राजकोष को पूर्णरूप से पारलिमेन्ट के हाथों 
सोंप दिया। सन्‌ १२६४ में उसने जो पालिंमेन्ट बुलाई उसे अंग्रेज़ “आदश पार्लिमेन्ट 
के नाम से पुकारते हैं। इसमें धार्मिक लाड जैसे बिशप और आचे बिशप, बड़े-बड़े अले 
तथा बैेरन और भ्रत्येक प्रान्त से दो सरदार और प्रत्येक प्रदेश और नगर से नागरिकों 
तथा मध्य श्रेणी के पाद्रियों के प्रतिनिधियों का समावेश था | इसी कारण के यह कहा 
गया. है कि इंगलेंड के विधान को जो रूप प्रथम एडवर्ड ने दिया वही दो शताब्दियों 
तक बिना किसी परिवत्तेन के क्रायम रहा। इतना ही नहीं, एक आधुनिक इतिहासकार 
ने तो यहाँ तक कहा है कि “एडब्ड प्रथम के शासन के साथ आधुनिक इंगलेंड का 
आरम्भ होता हे--बह इंगलेरड जिसमें हम रहते हैं ।” राजा ने राष्ट्र को इसकी स्वीकृति 
के बगैर कर लगाने के अधिकार को व्याग दिया और इसके उपरान्त अंग्रेज़ी स्वतंत्रता 
तथा अधिकार की नींव पड़ी । वह यह है कि “राजा बिना जनता को विशेष।धिकार 
दिये हुए कर नहीं लगा सकता, वह बगैर शिकायतों को दूर किये हुए कर नहीं लगा 
सकता ओर एक साल से अधिक के लिए धन नहीं दिया जा सकता / 


राजकीय प्रशुत्व पर पाँच निभन्त्रणों का विकास 


एडवर्ड प्रथम के बाद एडबडे द्वितीय राजा हुआ किन्तु पारलिमेन्ट ने उसे १३२७ 
'इं० राजच्युत कर दिया और एडबड्डे तृतीय के राजकाल में केवल दो मंत्रियों पर 
अभियोग त्वगाकर पार्िसेन्ट ने उन पर मुकदमा ही नहों चल्माथ वरब नगरों से 
आने वाले सदस्य अपनो बैठक लाड़े सभा से अलग करने लगे। इस प्रकार लाडे सभा 
से भिन्न एक कासन-सभा का जन्म हुआ। रिचार्ड द्वितीय के कुशासन से इंगलेण्ड में 
एक ऐसी पालिसेन्टीय क्रान्ति हुईं जिसके फत्तस्वरूप लंकास्टर बंश का देनरी चतुर्थ 
इंगलेर्ड का राजा हुआ। वह पैठक अधिकार तथा विजय के अधार पर नहीं वरन्‌ 
पार्लिमेन्ट की स्वीकृति के आधार पर राजा हुआ था। इस प्रकार, जैसा कि देलम 
महोदय का कद्दना है, इस समय तक राजकीय प्रभुत्व पर पाँच मूल नियन्त्रणों की नींव 
पड़ चुकी थी । बे निम्नलिखित थे :-- 
(१) कर--राजा पालिमेन्ट की स्वीकृति के बिना नये कर नहीं लगा सकता था | 


(२) क़ानून पास करना-प्रत्येक नये क़ानून को पास करने के पूर्व पार्लिमेन्ट 
की स्वीकृति आवश्यक थी । 


(३) वर्याक्तगत स्वतंत्रता--कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध गिरफ्तार नहीं 
किया जा सकता था। 


११४ शांसने-यंन्त्रे 


(8) पंचों द्वारा नि्शेय--सार्वजनिक न्यायालय में जुर्म का साबित होना 
आवश्यक था । 

(५) मन्त्रियों का उत्तरदायित्व--राजा के हुक्म की आड़ में मंत्री शरण नहीं 
ले सकते थे | 


व्यूटर काल और पालिमेन्ट की झधीनता 


गुलाबों के युद्ध! से लंकास्टर वंश का अन्त हुआ और याके बंश के एडबर्ड चतुर्थ 
ओर पंचम एक के बाद दूसरे इंगलेड के राजा हुए। किन्तु शीघ्र ही ट्य डर बंश का 
देनरी सप्तम १४८५ ई० में उन्हें पदच्युत करके सर राजा हुआ। ठ्यू डर काल निरंकुश 
शासन का समय था। इस काल में हम पालिंमेन्ट को अधीनता की अबस्था में पाते हैं । 
लेकिन फिर स्टुअट-काल में जिसका पहला राजा जेम्स अ्थम हुआ राजा तथा पालिमेन्ट 


का सागढ़ा प्रारम्भ हुआ ओर निरन्तर चलता रहा | 


स्टुअट राजाओं का पालिेन्ट से ऋगड़ा 


जेम्स प्रथम के राज-काल में पार्िमेन्ट की स्त्रीकृति के बगैर कर लगाने के अधि- 
कार पर आपत्ति की गई । इतना ही नहीं, राजा के मन्त्रियों पर अभियोग लगाने तथा 
उन्‍हें दरड देने को प्रथा का फिर स जन्म हुआ। किन्तु राजा इन सबसे किगित- 
मात्र भी प्रभावित न हुआ | उसने घे।पणा की कि वह सर्वेसाधारण की भलाई के लिये 
शासन कर सकता है, किन्तु उनकी राय से शासन करने को वह तैयार नहीं | जेम्स के 
पुत्र तथा उत्तराधिकारी चाल्से प्रथम ने भी अपने पिता के पद्‌-चिन्हों का अनुसरण 
किया | उसने पार्णिमेन्ट की अनुमति के बिना कर क्वगाना तथा बिना न्यायालय में मुक़- 
दमा चलाये और जुमे साबित किये लोगों को कैद करना आरम्भ कर दिया। इसके 
परिणास-स्वरूप अधिकार-याचना ( ?6४४0909 ० फ्ां&048 ) द्वारा इन अवेधानिक 
कार्यों को बन्द करने की माँग पेश- की गई । भेकाले ने इस अधिकार-याचना को अंप्रेज्ञों 
की स्वतंत्रता का द्वितीय महा अधिकार पत्र कहा है। राजा जॉन के महास्वतंत्नता-पत्र के 
पश्चात्‌ प्रजा तथा पािमेन्ट के अधिकारों की इसी नियम के द्वारा रक्षा हुई | चाल्ख ने 
इसको सान तो अवश्य किया किन्तु उसने शीघ्र ही इसकी धाराओं का उल्लंघन करना 
आरम्भ कर विया और बिना पालिसेन्ट के ही शासन करना शुरू किया। राजा तथा 
पालिंमेन्ट का मगड़ा बराबर चलता रहा ओर इस्न भयंकर रूप घारण कर लिया। 
पाक्िमेन्ट ने राज-मन्त्रियों पर अभियोग लगाना शुरू किया। इस पर राजा ने पार्लिमेन्ट 
के बहुत से सद॒स्यों को गिरफ़्तार करने का प्रयत्न किया जिसके परिणास-स्वरूप इंगलेण्ड 
का गृह-युद्ध आरम्भ हुआ जो १६४४ है० से लेकर १६४६ ३० तक चलता रहा। अन्त 
में राजा का बध हुआ ओर ईंगलैण्ड जनतंत्र-राज्य घोषिद कर दिया गया। क्रॉमवेल 
लाड सरंचज्षक ( ],070 ?7006007 ) हुआ । लेकिन शासन काय आसानी से न चल 
स्र॒का और १६६० ३० में चाल्स द्वितीय वापस बुज्ञाया गया और राजकीय शासन की 
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पुन: स्थापना हुईं। जैसा कि मैरियट का कहना है, इससे यह स्पष्ट हो गया'कि 
अगर वेधानिक राजकीय शासन के लिये पालिमेन्ट आवश्यक थी तो सभात्मक 
शासन के लिये राजा भी उतना ही आवश्यक था। इसलिये १६६० ई० में राजकीय 
शासन की पुनः स्थापना के साथ सभात्मक शासन की भी पुनः स्थापना हुई। 
फिर भी, चाल्से द्वितीय के काल में मन्त्रियों पर अभियोग चलाने की प्रथा 
जारी रही। राजनीतिक दल्नों का भी जन्म इसरो समय हुआ। क्योंकि (्रार्थियों? 
(९०४ं४४००००४७) ने एक दल के रूप में होकर राजा से नई पार्लिमेन्ट बुलाने की 
माँग की किन्तु 'घृणालु” (७&07077678) राजा के विरुद्ध कुछ भी करने # विचार 
को घृणा की दृष्टि से देखते थे। शीघ्र ही दलों के इन नामों ने छ्विम और टोरी का 
नाम ग्रहण किया। मन्त्रिमंडल द्वारा शासन की भी नींव इसी काल्ल में पड़ी क्‍योंकि 
'केबाल' (09099]) वास्तव में प्रिबी कोंसिल में से चुने हुए कुछ मन्त्रियों की 'समिति!' 
मात्र दी थी । 


गौरवपूर्ण राज्यक्रान्ति तथा पारलिमेन्ट की सच्ा 

चाल्स द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ जेम्स ठ्वित्तीय राजा हुआ। इसके समय सात 
पादरियों पर चल्नाया गया अभियोग गौरवपूण राज्यक्रान्ति का कारण हुआ। 
विलियम बुला कर राजा बनाया गया। बह इंगक्केण्ड का पहला वेधानिक राजा 
हुआ और उसे “अधिकार-पत्र' (8)] ० 8॥58) के सिद्धान्तों को मानना पढ़ा । 
प्रासम्म में तो वह अपने मन्त्रियों को दोनों दलों से चुनता था किन्तु बाद में 
सन्‍्डरलैण्ड ने राजा को केबल हिग दल से ही मन्त्रियों को चुनने की सलाह दी 
क्योंकि यही दल पार्लिमेन्ट में बहुसंख्यक था। राजा ने इसको मान लिया ओर 
१४६७ ई० का सन्‍्डरलेण्ड-मन्त्रिमंडल पहला मन्त्रिमंडल था जिसमें एक ही दल के 
सन्त्री थे। इस प्रकार इससे आधुनिक सन्त्रिमंडल के विकास का एक महत्वपूर्ण 
अध्याय आरम्भ होता है। लेकिन इसमें इस समय भी दो सिद्धान्तों का अभाव था। 
यह एक राजनीतिक नेता के आधिपत्य में नहीं था ओर राजा अब भी सिद्धान्त 
तथा व्यवहार रूप में शासन का प्रधान था। फिर भी पालिमेन्ट सर्वोच्च 
व्यवस्थापिका सभा तथा राज्य की प्रधान शक्ति हो गईं थी। 'सैनिक विद्रोह क़ानून! 
((०४०४ 40०४) के पास होने से सेना पर भी पलिमेन्ट का अधिकार हों गया था। 
संक्षेपत: १७ वीं शताब्दी में पार्लिमेन्ट की शक्ति बढ़ती ही गई। गृह-युद्ध में इसने एक 
राजा का बध किया, राजकीय शासन की पुनःशस्थापना के समय इसने राजा को बाहर 
से बुल्लाया और राज्यक्रान्ति के अबसर पर इसने एक राजा को भगा कर दूसरे को 
चुना। अंग्रेजी वेध।निक शासन के कुछ सिद्ध/न्तों का निश्चित रूप से प्रादुभोव हुआ। 
इनमें से वेधानिक र/जत्व सेना तथ। व्यय पर पार्लिम्रेन्ट का नियन्त्रण; सावेजनिक 
अपराधों के लिये मन्त्रियों को दण्ड से बचाने के लिये राजा के हुक्म की असमथ ता; 
आह दुलों ढ[रा शासन तथा बहुतंख्यक दल में से मन्त्रियों के चुनाव के सिद्धान्व 
प्रमुख है. । पर ि 


१३६ शासन-यन्त्र 


जाज प्रथम और मन्त्रिमंडल प्रणाली का पूर्ण रूप 


स्टुश्नट काल का अ्रन्त रानी एन की सत्यु के साथ होता दै। एन के बाद 
हतावर वंश का जाजे प्रथम इगलेण्ड का राजा हुआ। जमेन होने के कारण वह 
अँग्रेज़्ी भाषा तथा अंग्रेज़ी राजनियमों से परिचितन था। अतः उसने शासन का 
भार मन्त्रियों पर हू छंड़ दिया ओर सन्त्रिमंडल की बैठक में भी भाग नहीं लेता था। 
राजा की अनुतस्थिति में उसका मुख्य मन्त्रा वालपोल मन्त्रिसंडल का सभापतित्व 
ग्रहण करता था। इस प्रकार प्रधान मन्त्रा का नेतृत्व" मन्त्रिमंडल-पद्धति के शासन की 
एक नई विशेषता हुईं। चुनाव की समस्या पर वाज्ञपोल की हार तथा उसके पव्त्याय ने 
यहू भी स्थापित कर दिया कि कामन-सभा के विश्वास को खो चुकने के पश्चात्‌ 
मन्त्रिमंदल को इस्तीफ्रा दे देसा चाहिए। इल प्रकार वालपाल के मन्त्रित्व में समभात्मक 
शासन (या उत्तरदायों अधवा भन्त्रिमंडक्-शासन ) ने अश्रपना आधुनिक रूप प्रहण 
किया । इसीलिये वालपोल को इंगलैण्ड का प्रथम प्रधान मन्त्रो कहा गया है | 


हने महोदय अपनी पुस्‍तक 'गवरन्सेंट ऑँक इंगलेरड, में वालपोल-सन्श्रमंदल के 
महत्व के संबंध में एिखते हैं. कि 'सब प्रथम बालपोल से अपने विचार से हसारी 
राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार शासन फिया। सर्व प्रथम वालपोत् ने देश के 
कार्यों का संचालन काम सभा में +या। सब प्रथम वालपाल ने उस कार्य संचालन 
के किये राज्य के उन सभी कर्मंचारियां के सहयोग की आवश्यकता पर ज्ञोर दिया जो 
पाक्िम्रेंट के सदस्य थे । वालपाल हूं के काल में कामन-सभा राज्य में सवशक्तिशात्िती 
हुई और योग्यता, प्रभाव तथा वास्तविक शक्ति में ज्ञाड सभा से बढ़ गई। वालपोक्ष 
ने ही कामन-सभा के विश्वास को खो चुकने के पश्चात्‌ राजा का प्रेमपात्र इोने के 
बावजूद भी पद त्याग करने के उदाहरण को रक्‍खा! । 


मन्त्रिमंदल प्रणाली या समात्मक शासन के प्रुरूप लक्षण 


इस प्रकार जेसा कि ट्रेल महोदय का कहता है १८वीं शताब्दी के भ्रन्त में 
मज्जिमं इज के बारे में यह राजनीतिक घारणा हो गई था कि मंत्रिमंडल ( केविनेट ) 


१--“कैपया इस अध्याय के अन्त में प्रधान मन्त्री के नेतृत्व पर दी गई टिप्पणी को देखिये | 
२--बस्टेह यू अंग्रे ज्ञी मन्त्रिमंडल की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख करते हैं।--- 
(१ ) प्रधान सन्‍्त्री का आधिपत्य | 

( २ ) सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त | 

( ३ ) इसकी बैठकों में की गई बातचीत को गुप्त रखने की शपथ | 

(४ ) इसके सदस्यों का प्रधान मनन्‍्त्री द्वारा पालिमेन्ट के बहुसंख्यक दल में से चुनाव | 
(५ ) कामन-सभा और निवांचकों के प्रति इसका उत्तरदायित्व | 

( ६ ) पार्लिम्ेन्ट को विसर्जन करने का अधिकार । 
'. “दि इंगलिश केबिनेट सिस्टम, पृष्ठ ३६७। । 
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(क ) व्य॑त्रस्थापिका सभा के ही सदस्य रह सकते हैं; (ख) उनके एक से 
राजनीतिक विचार होने चाहिए और उनका चुनाव कामन-सभा के बहुसंख्यक 
दल में से होना चाहिए; (ग) उन्हें एक ही नीति का पालन करना चाहिए; 
( ध ) उनमें संयुक्त उत्तरदायित्व होना चाहिए और पालिमेन्ट के द्वारा अविश्वास का 
प्रस्ताव पास होने पर उन्हें एक साथ पदत्याग करना चाहिए और (ढः) प्रधान मन्त्री 
के नेतृत्व को मानना चाहिए। संक्षेप में ये विशेषतायं एकता, समानता, उत्तरदायित्व 
तथा एक प्रधान का नेतृत्व हैं । 


धक्ति-विभाजन पर बोदाँ का मत 


इंगलेंण्ड में सभात्मक शासन के विकास्र कों देख चुकने के पश्चात्‌ हम पुनः 
आधुनिक युग के प्रारम्भिक काल पर ध्यान देंगे। हमने देखा था कि आधुनिक युग 
के प्रारम्भ में फ्रान्स, इ्लेंण्ड तथा स्पेन में स्वेच्छाचारी शासकों ने सारी शक्तियों 
का केन्द्रीकरण अपने हाथों में कर लिया था। फ्रान्स में बोंदाँ प्रथम लेखक हुआ जिसने 
उस समय के राजाओं को पहचाना और राजसत्ता की परिभाषा उसने “क्रानूनों से 
अनियन्त्रित प्रजा तथा नागरिकों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति/ के रूप में दी थी। किन्तु 
इस दावे के होते हुए भी उसने इस बात को स्वीकार किया कि राजा के लिये भी कुछ 
मौलिक क़ानून हैं । उसने यहाँ तक कहा कि राजा को र्वय॑ न्याय नहीं करना चाहिए 
वरन्‌ यह काये एक स्वतन्त्र न्यायालय को सौंप देना चाहिए। एक साथ व्यवश्थापक 
तथा न्यायाधीश द्वोना न्याय तथा दया के विशेषाधिकार को एक में मिला देना है, एक 
साथ क्वानून-पालन तथा स्वेच्छा चारिता है । 


शक्ति के केन्द्रीकरण पर हॉब्स 


इश्चलेस्ड में, जैसा कि हम देख चुके हैं ट्य डर काल में देनरी सप्तम, अष्टम और 
एलिजबेथ के राज्यकाल में पालिमेन्ट श्रधीन रही | रहुअट काल में ग्रहयुद्ध के भय से 
हॉब्स ऐसे लोगों ने स्वेच्छाचारी शासन के भ्रति विशेष स्वीकृति प्रकट करना 
आरम्भ किया। उनके बिचार से राजा की शक्ति अनियमित और अविभाज्य द्वोनी 
चाहिए । किन्तु इस प्रकार की राजसत्ता अंग्रेज़ों की प्रकृति के विरुद्ध थी ओर उन्होंने 
स्वेच्छाचारी स्टुअट राजाओं के शासन के प्रति असन्तोष प्रकट करना प्रारम्भ किया | 
इन विचारों के संघर्ष से अन्त में १६८८ ३० की गौरवपूर्ण राज्यक्रान्ति हुई जिसके 
परिणाम-स्वरूप इड्नलेंड में वेघानिक शासन की स्थापना हुई । 


इंगलेण्ड में उत्तरदायी शासन का भारम्म 
इस प्रकार लाँक का प्रमुख काय शक्ति के केन्द्रीकरण का सेद्धान्तिक सर्मंथन 
करना न होकर देश में पाई जाने वाज्ञी वास्तविकता का विश्लेषण करना दो 
जाता है। इस समय तक राजा को अधिकार-घोषणा (जो बाद में अ्रधिकार-पत्र 
एम 


श्प्प् शासन-यन्त्र 


हुई ) में दी हुई शर्तों को मानने पर विवश किया जा जुकां था और सभी विषयों में 
पालिमेन्ट सर्वशक्तिशालिनी हो चुही थी। इसके अर्थ हुए कि वढ़ कायकारिणी जो 
अब तक सभी शक्तियों को केन्‍्द्रीभूत करके हस्तगत किये थी अब अपने उच्च स्थान 
से नीचे आ चुकी थो और उ्यवस्थापिका के अथोन हा गई थो। इस प्रकार इंगलेरड में 
उत्तरदायी शासन का प्रारम्भ हुआ था | 


पालिेन्ट ओर जनता के संबंध में लॉक के विचार 
इसलिये जब लॉक को सीमित शासन का दाशेनिक कहद्दा जाता है तो इसका यह 
संक्रेतपू्ण अर्थ है कि उसने अपने समय के स्थापित वेधानिक शासनों की केवल 


व्याख्या भर की । उसके अनुसार सर्त्रोच्च सत्ता जनता की सम्पत्ति है। इसीलिये, 


'समाज या उसके ( जनता ) छारा बनाई गई व्यवस्थापिका सभा की शक्ति साबंजनिक 


तक 


द्वित से आगे नहीं बढ सकती...और जिस किसी के भी हाथ में फिसी राज्य की क़ानून . 


बनाने तथा शासन-पबन्ध की सर्वोच्च शक्ति है उसे अनता द्वारा निर्मित तथा स्वीकृत, 
स्थापित और घोषित नियमों के अनुतार शासन कर ना पढ़ता है। शासन, अस्थायी विशेष 
कानूनों तथा ऐसे निष्पक्ष और दमानदार स्यायाघीशों के अनुसार भी नहीं कि चलाया 
झा सकता जिनका काम इन्हां ( बिशेष ) क़नूनों के अलुप्तार कंगड़ों को तय करना है। 
इसके अलाबा शासन को जाति की शक्ति द्वारा इन क़ानूनों को लागू करना पड़ता है और 
सनयानुकूल देश का बाहरी आक्रमणों से बचाना पढ़ता है और विदेशी अन्यायों को 
दूर कराना पढ़ता है ।” इस 5द्धरण से शासन के क्रानून-निर्माशात्म& अधिकारों की 
सीमा स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है। डाइसी के शब्दों में कहा जा सकता है कि यह 
विचार कि राजनीतिक सत्ता जनता की है और क़रानूनो सत्ता पार्लिमेन्ट की? सब प्रथम 


इसो वाक्य द्वारा स्वीकार किया गया है। क़ानूनी सत्ता ( एक दूसरे स्थान में लॉक इसे 
स्पष्ट कर देता दूं ) के निम्नलिखित सीमा-बन्धन हैं :-- 


१--इसको स्थापित और धोषित क़ानूनों द्वारा जिनका प्रभाव गरीबों और. 


अमीरों पर समान पढ़ता हो, शासन करना चा।हए । 

२--इन क़ानूनों का खहेश्य जनता का हित होना चाहिए । 

३--इसको जनता की अनुमति के बग्रेर उसकी, सम्पत्ति पर नये कर नहीं 
तगाना चाहिए | 


४--इसे क्रानूम बनाने के अधिकार को किसी दूसरी संस्था को न सौंपना चाहिए 
ओर न यद् साँप दी सकती है। 

इन शर्ता' से प्रकट है कि पार्तिसेन्ट के अधिकार मौलिक नहीं थे। पार्तिमेन्ट 
केवल जनता द्वारा सॉपे गये अधिकार की अमानतदार मात्र है। अगर व्य+स्थापिका 
जनता द्वारा सौंपे गये कार्यों के प्रतिकूल जाती है तो लोग इसे हटा भा सकते हैं । 

धासन की रूपरेखा पर लॉक का विचार 

जनता को चिरस्थायी तथा सर्वोच्च शक्ति पर जोर देन के पश्चात्‌ लॉक शासन की 

रूप-रेखा का विश्लेषण करता है। इस प्रकार, उसके अनुस।र संघीय शक्ति विदेशियों 
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तथा विदेशी राज्यों से सम्बन्ध रखती है; व्यवस्थापिका का काय देश के शाप्रन के 
लिए क़ानून बनाना है और कायकारिणी का कार्य इस भाँति बनाये गये क़ानूनों को 
लागू करना है। लॉक कार्यकारिणी और न्यायकारिणी के कार्यों में कोई अन्तर नहीं 
देखता यद्यपि उसने पूणरूप से कार्यकारिणी को 'व्यवस्थापिका के अधीन कर रकक्‍्खा 
है और व्यवस्थापिका के ऊपर जनता की सत्ता स्थापित कर दी है । 


लॉक का विश्लेषण शक्तियों के केन्द्रीकरण को सिद्ध करना है' 


अपने समय के शासनों का जो विश्लेषण लॉक ने किया उसपे स्पष्ट हे कि शासन 
की विभिन्न शक्तियों को प्रथक रखना उचित नहीं । इसके प्रतिकूल वे एक दूसरे पर 
आश्रित की गई थीं- व्यवस्थापिका जनता के आश्रित थी, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के 
अधीन रह कर कार्य सम्पादन करती थी और न्यायकारिणी तो कार्यकारिणी का एक 
अंगमात्र थी। एक वाक्य में, उत्तरदायी या सभात्मक शासन की स्थापना के अथ हैं कि 
शासन की शक्तियों का केन्द्रीकरण हो न कि उनका विभाजन | 

मॉन्टेस्क्यू ओर अंग्रेजों की स्वतन्त्रता | 

किन्तु अगर अंग्रेज़ी शासन-विधान के व्यावहारिक रूप पर एक अंग्रेज्ञ का यह 
विचार था तो एक विदेशी आलज्ञोचक द्वारा की गई एक दूसरी तथा इसके प्रतिकूल्न व्याख्या 
देख कर सभी को आश्चयें होता है। यह आलं।चक मॉन्‍्टेस्क्यू है। उसने इंगलेंड में आकर 
अंग्रेज़ी विधान का निकट से निरीक्षण किया था । उसको विश्वास हो गया था कि अंग्रेज़ी 
नागरिकों की स्वतंत्रता वहाँ के विधान के कारण हैं। उस विधान में उसको शक्तिओं के 
केन्द्रीकरण के स्थान पर उनका विभाजन तथा सन्तुज्षन दृष्टिगोचर हुआ। फ्ात में 
स्वेच्छाचारी शासन ( ऐसा शासन जिसमें सभी शक्तियाँ कार्यकारिणी के हाथों में केन्द्री- 
भूत थीं, यानी छुई चौदहवें और लुई पन्द्रहवें का शासन ) का हास हो गया था और 
उसने अनुत्तरदायी, अत्याचारी तथा पतित शासन का रूप अहण कर लिया था। उसने 
दूखा कि इंगलेंड में स्वेच्छाचारी शासन के विरोध %रने की केवल एक निश्चित भ्रथा ही 
नहीं थी वरन्‌ राजनीतिक संस्थाओं का भी शासन-शक्तिओं पर ऐसा प्रभाव पड़ता था 
कि परिणाम स्व॒तत्नता के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता था। इसलिये उसको विश्वास 
हो गया कि अंग्रेजों की स्वतंत्रता उनकी भावनाओं का फल न होकर अंग्रेजों विधान में 
राजनीतिक संस्थाओं के सन्तुलन का परिणाम है। राजा तथा उसके मंत्री, लाडे तथा 
कासन-सभा से बनी हुई पॉलमेन्ट और न्यायाधीशों को उसने इस रूप में देखा कि ये 
(शक्तियों का नियन्त्रण तथा सन्तुलन करके एक ऐसी प्रणाली को जन्म देत है. जो पूरो- 
रूप से हृढ़ता के साथ जनता की स्वतंत्रता की रक्षा स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध 
कर सके | ' 
मॉन्टेस्क्यू तथा शक्ति-विमाजन का सिद्धान्त 

इसी निरीक्षण के आधार पर, ( यद्यपि यह ग्रलत था ) मान्देस्कयू (१७४८) ने 
शक्ति.-विभाजन के सिद्धान्त को स्थापित किया। उसका कथन दे कि “याद एक ठथक्ति 





१४० शासनं-यंस्त्र 


अथवा एक शासन-वर्गे को व्यवस्थापिका तथा कायकारिणी के अधिकार सोंप दिये 
जाते हैं तो स्वतन्त्रता असम्भव हो जाती है। डरने का कारण यह है कि एक ही 
राजा या एक ही सेनेट द्वारा कठोर क़ानून जबरदस्ती लागू करने के लिये पास किये 
जा सकते हैं। और अगर न्‍्यायकारिणी को व्यवस्थापिका या कार्यकारिणी से प्रथक 
नहीं किया जाता तो भ्री स्वतन्त्रता सम्भव नहीं। अगर इसको व्यवस्थापिका की 
शक्तियों में मिला दिया जाता दे तो नागरिकों के जीवन और स्वतन्त्रता पर स्वेच्छाचारी 
नियन्त्रण कराने का अस्देशा रहता है क्‍योंकि इस दशा में न्यायाधीश ही व्यवस्थापक 
भी दोता है। और अगर इसको कार्यकारिणी की शक्तियों स मिलाया जाता है तो 
न्यायाधीश भ्रत्याचारी हो जायगा । अगर एक हूं। व्यक्ति या एक ही वर्ग, चाहे वह 
अमीरों का हो या जनता का हा, क़ानून बनाने, उन्हें लागू करन, जनताके प्रस्तावों में 
अमत्त न तथा अपराधों के लिये दंड देने लगता है तो शासन में गड़बड़ी फैल 
जाती है," । 


भक्ति-विमाजन पर ब्लेक्स्टन के बिचार 


किन्तु अंमेजी विधान के वास्तविक तात्पयय को सममने सें केवल सॉन्‍्टेस्क्यू ही 
असफल नहीं रहा। प्रसिद्ध अंग्रेज़ी न्‍्यायविद्‌ ब्लेक्स्टन (9]800:8॥076) भी मॉन्टेस्क्यू 
के विश्लेषण स प्रभावित हुआ। उसका भी कहना है कि 'सभी कठोर शासनों में 
सर्वश्रधान शक्ति यानी क्वानून बनाने तथा लायू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति या 
कुछ व्यक्तियों की एक दी मंडली के हाथों में रहता हं। जब इन दोनों शक्तियों को एक 
साथ भिक्षा विया जाता है तो सावेजनिक स्वतन्त्रता नहीं रह सकती ।' अंग्रेज़ी विधान 
वह में भी उसने ठ्यवस्थापिका में शक्तियों को विभाजित ओर संतुलित पाया । इस प्रकार 
कटा है कि 'राज्य की व्यवस्थापिका में तीन शक्तियाँ हैं. जो एक दूसरे से पूर्णुरूप से 
स्व॒तन्त्र हैं । पहली शक्ति राजा का हे, दूसरी धार्मिक और लौकिक लार्डों की जे एक 
प्रकार से जन्म, बुद्धि, सम्पत्ति, और शी के आधार पर चुने गये छुल्लान क्षोगों की 
एक सभा है और तीसरी शक्ति कामन-सभा को है जा जनता द्वारा स्वतन्त्र रूप 
से निर्वाचित प्रतिनिधियों की अ्रज्ञातन्त्रात्मक सभा है। आर ये सब मिज्ञकर पिभिन्न 
स्वार्थो' की रज्ञा करत हुए तथा विशभन्न दतुओं स अ्ररित द्वाकर इम्नलेण्ड की पा8लिमेन्ट 


जल जम (मम ं/ं//ं४४०७७७७७७७७७ए 





२ लीकॉक शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के संबंध मे कहता है कि 'राजनीति शास्त्र 
का यह एक प्रमुख सिद्यान्त था कि शासन के इन तोनों श्रंगों--कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका 
तथा न्यायकारिणी का, एक दूसरे से प्रथक रकक्‍खा जाय। प्रत्येक विभाग को प्रथक-प्रथक 
व्यक्तियों द्वारा चलाया जाना चाहिए. ओर किसी एक विभाग का दूसरे के ऊपर कोई अधिकार 
नहीं डझोना चाहिए। यह सोचा गया था कि इस दंग से श्राम जनता की स्वतंत्रता की रहा 
की जा सकती दे। वास्तव में जनता की स्वतन्त्रता की रक्छा करने का यही एक उपयुक्त साधन 
है| इसी के शक्ति-विभाजन का उिद्वान्त कइतें हैं |” 


«“णलिमेंट्स श्रॉव पॉलिटिक्स, पृष्ठ १३७। 


छ॒ठ॑वाँ अध्याय १४९ 


का रूप प्रहण करते हैं और तीनों शासन-कार्य में हाथ बटाते हैं । इसलिये किसी भी अंग 
द्वारा कोई कठिनाई नहीं उपस्थित की जा सकती। अगर ऐसा होता भी है तो शेष दो 
शक्तियों में से एक उसे अवश्य ही समाप्त कर सकती है क्‍योंकि प्रत्येक अंग को यह 
अधिकार है कि वह किसी भी नवीनता का, जिसे वह खतरनाक या अनुचित सममता 
है प्रतिरोध कर सके ।” इससे स्पष्ट प्रकट है कि बैल्कस्टन शक्ति-विभाजन के पिद्धान्त 
से पूर्णरूप से प्रभावित था । 
अपरीका 

केवल इतना ही नहीं, मॉन्‍्टेस्क्यू का प्रभाव अमरीका के लोगों पर भी पड़ा । 
अलेक्जन्डर हैमिल्टन ( &]०5970007 प्र॒०77]00॥ ) ने लिखा है. कि 'सभी प्रकार 
का व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा नन्‍्यायकारिणी शक्तियों का एकन्रीकरण--चाहे बह 
एक के हाथ में हो, चाहे कुछ के या बहुत के, च।दह्दे वंशगत हो, चाहे स्वयं प्राप्त किया 
अथवा चुनाव द्वारा-कठोर शासन की सही परिभाषा कहा जा सकता है !! इस शक्ति- 
विभाजन के सिद्धान्त का प्रभाव मैसाचुसेटस ऐसे छोटे-छोठे उपनिवेशों के विधानों पर 
भी पड़ा जहाँ विधान में रपष्ट रूप से लिख दिया गया था कि “इस राज्य में व्यवस्थापिका . 
कभी भी कार्यकारिणी अथवा नन्‍्यायकारिणी के कार्यों को नहीं करेगी और इसी तरह 
कार्यकारिणी और न्यायकारिणी भी दूसरे अंगों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करेंगी 
जिससे मनुष्यों के शासन के स्थान पर क़ानून का शासन सम्भव हो सके ?_ अमरीकी 
संयुक्त राज्य के विधान में भी जब १७८७ ई० में सब उपनिवेशों ने मिलकर एक नये 
संघराज्य की स्थापना की तो इस सिद्धान्त को माना गया। 


अमरीका के विधान में शक्ति-पिभाजन का सिद्धान्त 

अमरीका के विधान में राष्ट्र की कायकारिणी का प्रधान अध्यक्ष होता है । उसकी 
सहायता के लिये मन्त्रिमंडल होता है। मंत्रियों शा चुनाव तथा उनकी नियुक्ति अध्यक्ष हो 
करता है और वे अपने कार्यों के लिए अध्यक्ष के सम्मुख उत्तरदायी होते हैं । इंगलेंड के 
मंत्रियों की भाँति अमरीका के मंत्री वयवस्थापिका के सामने उत्तरदायी नहीं होते। 
इसका अथे हुआ कि अमरीका में काय आरिणी को व्यवस्थपिका से प्रथक रक्खा गया है । 
प्रतिनिधि-स+भ्त तथा सेनेट को मित्लाकर बनने वाली कांग्रेस अमरीका की व्यवस्थापिऋा 
सभा है ओर उसको संयुक्त राज्य के लिये क्रानून पास करने का अधिकार है । समस्त राज्य 
के लिये क्रानून बनाने मे यह मंत्रियों के प्रभाव सेस्वतंत्र रहती है। यहाँ इंगलेंड की भाँति 
नहीं होता कि मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका सभा का नेतृत्व करे । इसके अतिरिक्त कांग्रेस के 
अविश्वास-भ्रस्ताव का यहाँ के मंत्रियों के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ 
व्यवस्थापिका ओर कार्यकारिणी बराबर तथा एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार प्रधान 
न्यायालय! के न्यायाधीश भी अध्यक्ष अथवा व्यवस्थापिका के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। 


सभात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूपों की परिभाषा 
इंस प्रकार हम देखत हूँ कि अमप्रेज़ी |वधान के बारे में मॉन्‍्टेस्क्यू की अ्रमात्मक 
धारणा को लोगों ने मूंखता नहीं समझी । वास्तव में तो क्ोगों ने इस घारणा को जनता 


न्क 


१४२ शासन-यन्त्र 


की स्वतन्त्रता के हित से अपनाना शुरू किया । इससे प्रज्ञातंत्रात्मक शासन के एक नये 
रूप का जन्म हुआ और अमरीकी विधान इंगलेंड के विधान के प्रतिकूल इस नये रूप 
का नमूना हुआ | इंगलेंड के प्रसिद्ध न्यायत्रिद्‌ बेज्कॉद इम अन्तर के संबंध में लिखते हैं 
कि जिस प्रकार सभात्मक शासन के प्रमुख लक्षण संयोग और मिश्रण हैं उसी प्रकार 
अध्यकत्षात्सक शासन का प्रमुख लक्षण उ्यवस्थापिका तथा कायकारिणी की स्वतंत्रता है / 
तभी से हम 'ध्यक्षात्मफ शासन से उस्त शासन को सममते हैं जिससें शासन की 
तीनों शक्तियाँ यानी व्यवस्थापिका, फायकारिणी अर न्‍्यायकारिणी प्रथकनप्रथक और 
स्वेतंत्र तथा पक दूसरे के बराबर हं।ती हैं। इसका यद अथे कद्ापि नहीं है कि जहाँ 
कहीं भी प्रमुख कार्यक्रतती अध्यक्ष होता दे वहाँ अध्यतात्मफ रमन पाया जाता है। 
१६३६-४/ के युद्ध के पहले फ्रांस में अध्यक्ष के दोते हुए भी बहाँ के शासत का रूप 
सभात्मक था क्योंक वहाँ का संत्रिसंडल व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख उत्तरदायी था। 
इसलिये श्रध्यक्ञात्मक शासन तभी सम्भव है जब शासन के तोनों अंग शक्ति-विभाजन 
के सिद्धान्त पर आधारित हां और अपने क्षेत्र सें प्रत्येक अंग स्वतंत्र हैं।। सभात्मक 
शासन उस कहते हैं. जिसमें शासत के तीनों अंग ( मुख्यकर उ्यवस्थापिका और कार्ये-, 
कारिणी ) एक दूसरे से प्रूथक न द्वोकर सम्बन्धित रहते हैँ। इस प्रकार के शासन में 
साधारणतः व्यवस्थपिकां हा सवशक्तिशालनी छाती हैं और इसके श्रविश्वास प्रस्ताव 
से मन्न्रिमंडल की त्याभ-पत्र दना पड़ता है | 


दोनों रूपों की तुलना 
अ्रव् हम इन दनों रूपों की तुलना निम्नलि।|खत ढं। स कर सकते है --- 


( १) अध्यक्षात्सक शासन शक्तिनविभाजन के सिद्धान्त पर आधारित द्वोता है, 
सभात्मक शक्ति-संयोग पर । 


( २ ) अध्यक्षात्मक शासन में राज्य का प्रमुख व्यक्त यानी अ्रभ्यक्ष नाम मात्र 
का अध्यक्ष नहीं दहोता। सभाव्सक शासन में वह नाममात्र का अध्यक्ष रहता हें। 
अध्यक्षात्मक शापन में वह वास्तविक रूप से तथा सिद्धान्त में भी राष्ट्र का प्रमुख 


कार्यकर्तो होता है। सभात्मक शासन में सिद्धास्त रूप से राज्य का प्रमुख कार्यकर्ता 
वास्तव में उत्तरदायिस्वद्दीन होता है। 


(३) अरध्यक्षात्मफ शासन सें कार्यकारिणी को व्यवस्थापिका से वेधानिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त रहती है । सभात्मक शासन में तो कार्यकारिणी व्यवस्थापिका की एक 
समिति सात्र हं।ती हे और इसलिये उसके अथीन रहती है । 


(४ ) अध्यक्षात्मक प्रणाली में कायकारिणी का कार्येछ्नाल नियत रहता है| यह 
अपने समय के पहले नदीं हटाई जा सकती | सभात्मक प्रणाली में कार्यकारिणी ण्यं 
दी व्यवस्थापिका सभा का विश्वास खो दूती है हटाई जा सकती है | इसका यह तात्पय 
हुआ का अध्यक्तात्मक शासन सें अविश्वास प्रस्ताव कुछ भी महत्व रूप नहीं रखता 
किन्तु सभात्मक रूप में शासन को उत्तरदायी बनाने का यह एक साधन है | 
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(४) अध्यक्षात्मक शासन में मन्त्रियों की नियुक्ति अध्यक्ष करता है और वे 
केवल उसी के सम्मुख उत्तरदायी होते हैं, व्यवस्थापिका सभां उनका कुछ भी नहीं 
बिगाड़ सकती । सभात्मक प्रणाली में मन्त्री व्यवस्थापिका सभा के सम्मुख उत्तरदायी 
दोते हैं । 

(६) अध्यक्षात्मक प्रणाली में मन्त्री उ्यवस्थापिका सभा के सदरय नहीं रहते । 
ओर बे क़ानूनों तथा प्रस्तावों पर न तो व्यवस्थापिका लभा के अधिवेशन में जाकर 
भाषण ही दे सकते हैं और न नये प्रस्तावों को रख ही सकते हैँ। किन्तु सभात्मक 
प्रणाली के शासन में मनन्‍त्री सभी प्रभुख प्रस्तावों तथा क़ानूनों के ज्िये व्यवस्थापिका के 
कक हे उत्तरदायी होते हैं और वे ही उनको पास कराने के लिये सभा के सम्मुख 


रखते हैं | 
सारांश 


अधिक स्पष्टता के लिये हम संक्षेप में कह सकते हैं कि (क) जहाँ शासन की 
तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित रहती हैं वहाँ निरंकुश शासन रहता है 
ओर कार्यकारिणी पूर्णरूप से व्यवस्थापिका तथा नन्‍्यायकारिणों को अपने अधिकार में 
रखती है; (ख) जहाँ व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्‍्यायकारिणी एक दूसरे से प्रथक 
तथा अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होकर कार्य सम्पादन करतो हैं वहाँ शासन का रूप 
अध्यक्षात्मक होता है ओर (ग) जहाँ कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के अधीन रहती है बहाँ 
शासन का रूप सभात्मक होता है । ह 


फ्रान्स में मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव तथा वहाँ का प्रवन्धात्मक कानून 


मॉन्टेस्क्यू के विचारों का असर केवल अमरीका पर हो नहीं पड़ा | उसने अपनी 
मातृभूमि फ्रान्स पर भी काफ़े प्रभाव डाला । फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के समय १७८६ ई० 
के बनाये गये विधान ने “अधिकार-ब्रोषणा' में इस बात को स्वोकार किया था कि “बह 
समाज, जहाँ शक्ति-विभाजर का सिद्धान्त नहीं माना गया है विधानहोन है ।” इसीलिये 
राजा को व्यवस्थापिका द्वारा पास किये हुए क़ानूनों को थोड़े ही समय के लिये 
स्थगित करने का अधिकार दिया गया। उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त हुआ कि वह 
उन क़ानूनों को रद कर सके | व्यवस्थापिका सभा राजा द्वारा भंग नहीं की जा 
सकती थी और बादशाद्द के मन्त्री इसके सदस्य नहीं हो सकते थे । न्यायाधीशों का भी 
चुनाव जनता द्वारा किया जाता था । किन्तु कुछ समय बाद ,फ्रान्स ने भी इंगलैण्ड में 
प्रचलित सभात्मक प्रणात्ञी को अपनाया लेक्षिन शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का प्रभाव 
प्रबन्धात्मक क्र नूनों के रूप में बना ही रहा | राजकऊर्मचारी यदि ग़लती करते हैं तो वे 
साधारण न्यायालयों में न्याय के लिये नहीं लाये जा सकते। उनका मुकदमा विशेष 
प्रकार के प्रबन्धात्मक न्यायाज्यों में किया जाता था। इस प्रकार कार्यकारिणी को 
न्‍्यायकारिणी से प्रथक रकखा गया। लेकिन इंगलेण्ड में सरकारी कर्मचारियों के 
लिये इस प्रकार के विशेष न्‍्यायात्नयों का कोई भी श्रबन्ब नहीं दे | वहाँ पर एक 


१४४ शासन-चन्य 


साधारण नागरिक तथा प्रधानमन्त्री या राज्य के दूसरे बढ़े से बड़े कमेचारी को एक 
ही न्वायालय के सम्मुख न्याय के लिये हाजिर होना पड़ता है। इसीलिये कहा गया है 
कि इंगलेण्ड में क्रानुन का शासन है । किन्‍त आधुनिक समय में जैसा कि हम इस पुस्तक 
में देखेंगे इंगलेश्ड में भी प्रचन्धात्मक कानूनों का आविभोव होना प्रारम्भ हो गया है। 
इसका प्रभाव डाइसी को ठ्याख्या के अनुसार देश के कानूनों के चलन पर पड़ा है । 


इईंगलेयट तथा भभरीका की शझ्ासन-प्रखाली का प्रसार 


किन्तु 4६ ऋहना गशालत ने होगा कि इंगलेण्ड की शासन प्रणाली यूरोप के महा 
द्वीप में ही नहीं बल्कि सात समुद्र पार अंग्रेडी उपनिवेशं में भी अपनायी गई। इस 
प्रकार ब्रिटिश पाकिमेन्ट आ्राधघुनिक व्यवस्थापिका सभाओं की जननी समझी जाने लगी। 
अध्यक्षात्मक प्रणाज्ञी का अनुकरण केवल अरजेन्टाइना और ब्राजील , जैसे दक्षिणी 
अमरीका के जनतंत्र-राज्यों में हुआ। जाजील के विधान में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुश्रा 
है कि मन्‍्त्रों व्यवस्थापिका सभा के अधिवेशनों में नहीं उपस्थित ही सकते और बे 
जनतन्त्र के अध्यक्ष को जो राय देते है. उसके लगे न ते वहाँ के न्यायालयों के सम्मुख 
उत्तरदायी ।: और न व्यवस्थापिका सभा के। वास्तव में उनका उत्तरदायित्व अध्यक्ष 
या राष्ट्रपति के प्रति है क्योंकि वही उन्‍हें नियुक्त करता है । 


पूर्ण शक्ति-बिभाजन के प्रयोग की अमरीका में श्रसफलता 


यह्षपि अमरीका के विधान-निर्माताओझंं ने शक्ति-विभाजन को क्रायम रखने के 
किये काफ्रो प्रयत्त किया ओर थे सभी सम्भव उपायों को क्राम में लाये किन्तु शासन 
की तीनों शक्तियों को प्रथक रखने में वे असफल ही रहे । हम देखते हैं. कि अमरीकी 
अध्यक्त कांग्रेस ( व्यवस्थापिका ) को अपनी राय देता है और इसके मनन्‍्त्री कांग्रेस की 
समितियों के सम्पके में रहते हैं। संघीय पदों पर नियुक्ति और सम्धि-पत्नों पर 
हस्ताक्षर अध्यक्ष सेनेट से परामशे करने के बार ही करता है। इसो प्रकार कोई भी 
प्रस्ताव अध्यक्षहस्ताक्षर के बिना कांग्रेल़ के द्वारा पास किये जाने पर भी राज्य का 
. क़ानून नहीं बन सकता । इपके अतिरिक्त वहाँ के राजनीतिक दलों का विकास 
वैधानिक क्षेत्र के बाहर हुआ है और दलों ने व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी 
के बीच की खाई को ख़तम कर दिया है। आज अध्यक्ष भी उसी राजनीतिक दल का 
सदस्य द्ोता है जिसका 'प्रतिनिधि सभा? में बहुमत रहता है । इससे क़ानून 
बनाने में काफ़ी सरलता आ गई है और वेधानिक अडंगे की अब कोई सम्भावना 
नहीं रह गई है क्‍योंकि अध्यक्ष या कार्यकारिणी का प्रधान अब स्वभावत: उस 
दुल्ल का नेता होता है जो प्रथम धारा-सभा में बहुमत में रहता है। वेधानिक 
क्षेत्र के बाहर इन राजनीतिक दलों के विकास पर प्रो० ज्ञास्की का कथन 
कि “कार्य-विभाजन का यह तात्थय नहीं (यद्यपि लोगों ने यही समझा है) कि 
कार्यो को करने के किये नियुक्त व्यक्त भो अला-अतप होंगे। मॉन्‍्ठेस्क्यू का आस्त 
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धारणा ने जिसका समेथन ब्लेकस्टन में भी किया इस सिद्धान्त को प्रचलित किया कि 
विभिन्न शक्तियों के अंग हिसी भी भांति मिल ही नहीं सकते। किन्तु जैसा कि डुग्बी 
महोदय ([0080५7४) ने संकेत किया है किसी भी आज्ञा का पालन कराने के लिये राज्य 
की सभी शक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। इनको पूर्णेरूप से प्रथक करने के लिये 
अमरीका में किये गये प्रयत्न ने इन शक्तितियों में वेधानिक क्षेत्र के बाहर सम्बन्ध 
स्थापित कर दिया है। अध्यक्ष अथवा काय कारिणी के प्रधान द्वारा सरकारी कर्म चारियों 
को नियुक्त करने के अधिकार के प्रयोग ने तथा राजनीतिऋ दलों के विचित्र विकास ने 
कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका की शक्तियों में संयोग ला दिया है'१ । 


कील का शक्ति-विमाजन के सिद्धान्त का नवीन अथ 


हमारे युग में शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त का जी० डी० एच० कोल ने एक नवीन 
अथे दिया है। उनके इस अर्थे का आधार आधुनिक राज्य तथा समाज का कार्यानुसार 
संगठन है | हमारे युग में समाज का ढाँवा संबत्मऊ हो गया है और आज का राज्य 
न केवल कुद्र समुद्दों का एक बड़ा समूउ मात्र है वरन ( जैला कि कोल का कथन है ) 
विभिन्न समुदायों में से एक समुदाय मात्र रह गया है । इसलिये राज्य को दूसरे समुदायों 
पर कोई भी अधिकार नहीं है। उसको आध्यात्मिक, साम्प्रदायिक तथा आर्थिक 
समुदायों की भाँति एक समुदाय समझना चहिए। चूँक्कि कोल महोदय व्यवसाय तथा 
उद्याग में भो आत्मनिणंय की माँग पेश करते हैं इसलिये वे चाहते हैं कि आर्थिक 
संगठन को स्वतन्त्र कारखानों से शुरू हंकर राष्ट्रीय आर्थिक संगठन के रूप में समाप्त 
होना चाहिए ओर इसकी अन्नग व्यस्थापिका होनों चाहिए। इसी प्रक्रार राजनोतिक, 
धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवस्थापिकायें होंगी जिनके प्रथ#-प्रथह कत्तेठय होंगे और 
वे अपने-अपने ज्षेत्र में स्व॒तन्त्र रहेंगी । इन सभी केन्द्रोय संगठनों में सामझ्जस्य स्थापित 
करने के लिये सभी संगठनों के प्रतिनिधित्र के आधार पर एक प्रजातन्त्रामतक सभा 
होगी शिसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि मिज्ञ़कर रक्ता, सेना तथा न्याय के मसलों 
को तय करेंगे। इस सभा को कोल महोदय कार्याधारित संगठनों का प्रजातन्त्रात्मक 
न्‍्यायाज्ञय कहते हैं। इत राजनोतिफ्, आर्थिक, तथा बोद्धिक कार्यों के संगठनों को 
प्रथक ओर स्वतन्त्र कर देने से एक ऐसे ग्रजातन्त्र का जन्म होगा जिसमें प्रत्येक क्रिस्म 
के उद्योग तथा व्यवसाय का प्रतिनिधित्व रहेगा। इस प्रजातन्त्र में प्रतिनिधित्व 
प्रादेशिक न होकर कायोनुसार होगा। क्योकि किसी दूसरे व्यक्तित की इच्छा का 
+तिनिधित्व करना सम्भव नहीं है । हाँ, कायोनुसार एक बढ़ई दूसरे बढ़ई के हित को 
अवश्य प्रतिनिधि-सभा में रख सकता है । इससे प्रकट होता है कि आधुनिऋ प्रतिनिधि- 
शासन का उिद्धान्त ग्रल्त है। केवल कार्यों और हितां का ही प्रतिनिधित्व हो सकता 
है। इसलिये कार्यों और व्यवसायों पर आधारित प्रजञातन्त्र हमारे जीवन के अधिक 
निकट होगा । 


१---लास्की--ए ग्रेमर श्रॉफ़ पॉलिटिक्स, पृष्ठ २६८-६६ । 
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१७६ शासन-यन्त्र 


समालोचना 


किन्तु यह सिद्धान्त भी प्रयोग में नहीं ज्ञाया जा सकता। च कि स्थानीय समुदायों 
से लेकर राष्ट्रीय समुदायों तक सभी का संगठन करना तथा उनका प्रतिनिधित्व करना 
असम्भव है इसलिये यह तय करना भो कठिन होगा कि किस समुदाय का प्रतिनिधित्व 
किया जाय आर किक्षका नहीं 


इसके अल।वा विषयों का पू्णरूप से प्रथफ करना भी आखान नहीं है। उदाहरण 
के लिये बेकारी को आधिक तथा राजनीतिक दोनों संगठनों में रख सकते हैं. भर 
विवाद के विषय को राजनीतिक तथा घामिक दोनों संगठनों में शासिल्न किया जा 
सकता है । 

इसलिय कोल महोदय की योजना व्यावद्धारिक न होकर अधिक काल्पनिक है । 
किर भी आधुनिक आधिक तथा व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरी करते के लिये 
प्रथम यूरोपीय युद्ध ( १६१४-१८ ) के पश्वात्‌ बने हुए विधानों ने आधुनिक वैधानिक 
व्यवस्था के चेत्र में ही आधथिक सभाओं को भी स्थान दिया था। १६१६ ६० के जमनी 


के विधान में तथा १६२२ ६० के स्वतन्त्र आयरज्लेड के राज्य के विधान में ऐशा दही 
किया गया था । 


वेब-दम्पति की शक्ति-विमाजन की नई योजना 


कोल महाद्य के अतिरिक्त वेय-दम्पत्ति" ने भी शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त को 
व्यवहार में लाने की ए% दूसरी योजना तैयार की दे । उन्दोंने व्यवस्थापिका सभा को 
राजनीतिक तथा सामाजिक सभाओं में विभाजित क्रिया है। इसी प्रकार कायेझारिणों 
को भी उन्होंने राजनीतिक विभाग और सामाजिक विभाग में बांदा है। अपने दृष्टिकोण 
को रपट करते हुये वे कहते है कि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राजनीतिक शासन 
को सामाजिक तथा व्यवसाथिक शासन-प्रबन्ध के प्रतिबन्धों से अलग रक्‍खा जाय। 
इसलिये भावी सहकारी-प्रजातन्त्र में केवज्न एक दी राष्ट्रीय सभा नहीं होनी चाहिए किन्तु 
दी होनी चाहिये जो आपस में एक दूसर पर आश्रित न द।कर स्वतन्त्र तथा समान हों 


इस विभाजन में राजनीतिक सभा के कायक्षेत्र में राष्ट्र की रक्षा, अन्तरांष्ट्रीय 
समस्‍यायें तथा न्याय रहेगा और सामाजिक व्यवस्थापिका जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, 
कर तथा अन्य आर्थिक समस्यायों की जिम्मेदार होगी। राजनीतिक व्यवस्थापिका की 
कार्यकारिणी या मन्त्रिमण्डल केबल उसी क प्रति उत्तरदायी होगा और सामाजिक 
व्यवस्थांपका की कायकारियणा सें अक्ष स॒ स्थायी स्वितियाँ रहेंगी। दोनों के कत्तव्य 
तथा सदस्य प्रथक-पृथक हाग। इन लेखकों का कद्दना है कि दम इन दोनों राष्ट्रीय 


१ सिडनी आर, बेट्रिस वेब--ए कान्स्टीव्य शन ग्रॉफ़ दि सोशलिध्ट कामनवेल्थ आफ़ 


ग्रे: जिरेन पर ११०-१३१। इस योजना! की समाज|वना के लिये कृपया लाइको कृत “ए. ग्रैमर 
अॉफ़ पॉलियिक्स! पृष्ठ ३३९६-४० देखिये | 


-+्वलफ्ामात का कककिलट... करन रदाक ७-५. रे 
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सभाओं को प्रथक करना मौलिक रूप से आवश्यक सममते हें। इन दोनों का 
कार्य जनता की इच्छाओं को प्रकट करना तथा जनमत का निर्माण करना है। लेकिन 
इनके क्षेत्र अलग-अलग होंगे जो महत्वानुस।र घटते-बढ़ते रहेंगे। राष्ट्रीय समस्यायों के 
रूप जिनके आधार पर इन सभाओं का निर्वावन होगा प्रारम्भ से ही प्रथऋ होंगे 
ओर वे स्वभावतः कभी एक हो भी नहीं सकते। यद्यपि, दोनों सभाओं के सदस्यों को 
अपना पूरा समय देना पड़ेगा'”““फिर भा निय्रौचन में खड़े होने वाज्े उम्मीदवार 
तथा वे व्यक्ति जिनका निब्रोचन ऐसे कार्यों के लिये आवश्यक है, भिन्न-भिन्न योग्यता 
तथा बिचार के होंगे | इनकी काययक्रारिणों का भो संगठन दो अकार से होगा और 
शासन के दूसरे अंगों से इनका सम्बन्ध भी एक सा न रहेगा । इन सभाओं का देनिक 
काय भी अलग-अलग रहेगा और उचित काय सम्पादन के लिये आवश्यक होगा कि 
ये अपने कत्तेव्यों का ही पालन करें ।! 

किन्तु, यद्यपि इन दोनों सभाओं के कार्य पृथऋ-प्रथक रहेंगे और ये अपने-अपने 
क्षत्र में स्वतन्त्र तथा प्रधान रहेंगी फिर भी ऐसे विषयों के लिये जो स्वभावतः दोनों 
सभाओं के कार्य क्षत्र में आ सकते हैं कोई व्यवस्था अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार 
अधिकारों की व्याख्या से सम्बन्ध रखने वाले मामज्ञों का फेंघला साधारण न्यायालय 
ही करेंगे । इस काये के लिये विशेष प्रतन्वात्मक न्यायाज्ञयों को कोई आवश्यकता नहीं 
होगंा। फिर भी, ज्यादातर मामलों में स्वतन्त्र रहते हुए भा ये सभायें संयुक्त समितियों या 
सभाओं द्वारा एक दूसरे से सज्ञाद लेता रहेंगा | इत भांति आर्थिक विषय में राजन/तिक 
व्यवस्थापिका अपने अनुमानित ठयय का साभाजि 6 व्यवस्थातिका के सामने पेश करगी 
क्योंकि राष्ट्रीय कर के लिये सामाजिक ठयवस्वापिका हां ज़िम्मेर/र हागी। अगर दोनों 
सभाओं में मतभेद होता है. तो मामज्े को दानां सभाआ। का संयुक्त बैठक में बहुमत 
द्वारा तय किया जायगा। विधान में संशाघत लैन के जिये भा इसा अक्ार का सयुक्त 
सभा आवश्यक द्वोगी । गतिराघ के अवल्लर पर जनता द्वौर। निशेय ज्थाद। उचित द्वागा । 

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में यह आवश्यक होगा कि किल्ली भी सभा को विशेष 
कानूनों के बनाने तथा नये अपराधों का लगाने का अधिकार न श्राप्त हो। इस प्रकार 
सामाजिक व्यवस्थापिका को यह अधिकार तो रहेगा कि वह सावंजनिक सेवा-विभाग 
का जिस ढंग से चाह्दे संगठन करे किन्तु राजनातिक व्यवस्थापिका के मतैक््य तथा 
न्‍्याय-सन्त्रो के राय के बिना सामाजिक ठयवस्थापिका न तो किसा सावजनिक सेवा को 
कानूनों के अनुसार अनिवाये हो कर सकतो है ओर न किसो दूधरे ढग को सेवा को 
गशैर कानूनी ही क़रार दे सकती है । 

अन्त में, सन्‍्भव हो सकता है कि राजनीतिक व्यवस्थापिका जाति की इच्छा के 
विरुद्ध सेना और विदेशी नीति पर अधिक धन व्यय करने लगे। किन्तु चंकि कर लगाने 
का अधिकार सामाजिक व्यवस्थापक्ा हो को रहेगा इसलिये राजन/तिक व्यत्रस्थापिका 
के लिये यह आवश्यक द्वांगा |क बह अउन अशुमान किये हुए ठयय ,को सानाजिक 
, व्यवस्थापका के सम्धुख स्वाकृति क लिये रक्खे । 


शेप शांसनन्यम्त्े 


इस प्रकार जनता द्वारा चुने हुए मतिनिधियों की ये सभायें ऐसे अवसर को नहीं 
उपस्थित होन देंगी जब कि इनमें से काई एक अपने ज्षेत्र के बाहर जाकर राज्य के साधनों 
पर आ्राधितदय जमान का प्रयत्ञ करे | लकन विदेशों आक्रमण के अवसर पर राजनीतिक 
व्यवस्थापिका की कार्यकारिणी को विशेष अधिकार देने पड़ेंगे। और शान्ति के 
अवसर पर सामाजिक व्यवस्थापिकरा के वादबिवाद लोगों के दिमागों पर काफ़ो 
प्रभाव डालेरे । 

संज्षप में, हम कट्द सकते हैं. कि व्यवस्थापिका तथा कार्यकारिणी में शक्तियों 
का यह विभानन आजकल की व्यस्त व्यवस्थापिक्रा सभाओं के कामों को ही कम 
नहीं करेगा वरन्‌ नागरिकों की स्वतन्त्रता की भी रक्षा करेगा। 


शक्ति-वविभाजन के दोष 


शक्ति-विभाजल के विभिन्‍न रूपों पर विचार कर चुकने के पश्चात्‌ अब दम 
उन कारणों पर ध्यान देंगे जिनकं| वजह से इसका व्यत्रह्दर में लाना असम्भव मालूम 
पदुता हैं। अमरीका के विधान के व्यवद्वारिक रूप के अनुभव ने हमें बता दिया हे 
कि शासन के अंगों का पूर्सो विभाजन सिद्ध,न्त-रूप में द्वी सम्भव है, व्यवहार में ता यह 
नहीं चज्त सकता | इसलिय इस सद्धान्त के कुछ दाप दे. जिनके कारण इसे व्यवहार में 
नहीं लाया जा सकता । य॑ दाप निम्नाल|खत हैँ ३--- 

सर्वे प्रथम, सभी राज्य वास्तव में आंगिक द्वोते हें और उनके भिन्न-भिन्न अंग 
पूर्ण स्वतन्त्र न द्वाकर एक दूसरें को सद्दायता स काम करते हैँ। इन अंगों का पूर्ण 
विभाजन असम्भव है ओर अगर किया भा जाता हूँ ता परिणाम गतिरोध होगा आर 
पूरा शासन-यन्त्र काम करने के अयाग्य द्वोजायगा। सनुष्य का स्वभाव ही आंगिक 
हूं, उसके पत्येक कायये अलग-अत्ग न द्ोकर एक दूसरे पर निभर रत हैं। इस दशा 
में उसके कार्यों को प्रूथक-प्ररथक वर्गों में बॉँटना आर एक को दूसरे से भलग रखना 
सम्भव नहीं ही। सकता। इससे अकट है. कर भानव-शासन में शांक्तयों का पूर्ण रूप से 
विभाजन कठिन ही नहीं वरनू असम्भव और अ्रप्नाक्ृतक है। डाक्टर फ्राइनर ने इस 
हाष्टकोणश कं इतनी अच्छी तरह स रक्‍खा दे कि उसका उद्धरण करना अनिवाय सा 
हो जाता है। उनका कथन है कि “अगर हम शज्ाधानक शासन के व्यावद्यारिक रूपों का 
निरीक्षण करें तो हम देखते हैँ. कि शाप्षन के पूर्स कार्य के लिये द। चीज़ें जरूरी है; निश्चय 
करना और उसका कायें रूप मे पॉरिणित करना याना पहुल यह तय करना कि अमुक 
बाते होगा और फिर क्ञागों स उन बंतों को कराना। अगर हम इसी विभाजन को 
राजनीतिक कार्यों पर लागू करें तो हम देखत दे कि निश्चय करने का कार्ये नवोचक 
मंदक्न, राजनाविक दल, व्यवस्थांपका, मान्त्रमंडल तथा राज्य के प्रधान का दो जाता है 
आर तय किये गये क्/नूनों को लागू करने का काम कार्यकारिणी, सरकारी कमचारियों 
तथा न्याया्ञयों के जिम्मे आता है. । कददने का तात्पर्य यह हुआ कि राजवीतिक कार्यों 
के सात प्रमुख फेन्द्र दे जिनका खट्दयाग सफक्ष तथा पूर्णो शासन के किये आवश्यक दवोता 
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है। येर्सात केन्द्र एक दूसरे को सहायता देते हैं, उचित रास्ता दिखाते हैं तथा अबसर 
पड़ने पर निय॑त्रण भी करते हैं । इस तरह राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचक दल पुरुषों 
तथा स्त्रियों का एक असंख्य जनसमूदह मात्र होगा जो प्राकृतिक अवस्था से किसी मानो 
में भी अच्छा न रह्देगा.......व्यवस्थारि का और निर्वाचकों का सम्बन्ध निर्वाचन-क्षेत्रों, 
उपनिर्वाचनों, दर्शक-कक्षों तथा शिष्ट-मंडलों द्वारा क्रायम रक्खा जाता है। आज की 
वयवस्थापिका केबल राजनीतिक दलों का विशेष अधिवेशन मात्र है जिसका संगठन 
दल-समाओं और दत-नेताओं द्वारा किया जाता है। निर्णय तथा संकल्प करने के कार्य 
में सन्त्रिमंडल का निवाचकों से सम्बन्ध व्यवस्थापिका तथा राजनीतिक दलों द्वारा 
स्थापित किया जाता है। वादविवाद तथा प्रस्तावों पर बहस करने की सामग्री राजकम- 
चारियों द्वारा इकट्ठा की जाती है। पाल किये हुये कानूनों को अमल में लाने के काम में 

मन्त्रि-मण्डल राज्य के प्रधान के सम्पर्क में रहता है और देनि# कार्यों में स्थायी शासक्रों 

की मदद लेती है। कानूनी विषयों पर राय देने के लिये अलग से न्यायाधीशों तथा 

वकीलों में से कुछ लोग रहते हैं और इन्हीं की मद्द से मन्त्रिमणएडल नये न्यायाधीशों 

को नियुक्त करता है ।.............राज्य का प्रधान ( इंगलेंड के अज्लावा ) निर्वाचकों 
के सम्पक में रहता है क्‍योंकि उसका निवाचन यातो प्रद्यत्ष रूप से जनता द्वारा किया 

जाता है या वयवस्थापिका के सद्स्यों द्वरा। सरकारी कमंचारी भी जनता से अलग 

नहीं रहते। जनता शिष्ट-मंडज्ञों तथा मन्त्रणात्मक-समितियों द्वारा इनक्रो प्रभावित 

करती है । न्यायालय भी संभ्यता के विकास की आवश्यकताओं के प्रभाव से दूर नहीं 

रह सकते। अपने समय का ज्यादा हिस्पा वे उपरोक्त साधनों द्वारा बनाये हुये 

कानूनों को लागू करने में अवश्य व्यतीत करते-करते हैं. किन्तु उनकी व्याख्या करने 

में वे उन पर अपने विचारों का प्रभाव अवश्य डालते हैं। व्यावहारिक रूप में तो शासन 

के इन अंगों में और भी निकट सम्बन्ध है किन्तु शासन के कार्यों में सहायता देने वाले 

प्रमुख साधन यही हैं ।?* 


दूसरे, मॉन्टेल्क्यू इसलिये शक्ति-विभाजन के पक्ष में था कि यद्द ख्तंत्रता प्राप्त। 
करने का साधन है | परन्तु यह विचार ठीक नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता का आधार 
जन-शक्ति है, वैधानिक-यन्त्र के अन्तगंत 'बन्धन! और 'संतुल्ञन” नहीं । रूसो का कथन 
था कि प्रत्येक शासन में पतन की प्रवृत्ति रहती हे ओर यदि जनता इसके प्रति सतके 
नहीं रददती तो यह नागरिकों की स्वतंत्रता मे बाधक बन सकता है क्‍योंकि आखिरकार 
शासन तो मनुष्य ही करते हैँ और मनुष्यों को अपने ऐश्वयं और शक्ति से प्रभावित 
हाना स्वाभाविक है। वाशिंगटन के कथनानुसार निरंतर सजग रहने से ही खतंत्रता 
कायम रह सकती है । 


तीसरे, शक्तिविभाजन से विभागों में संकोर्शणता आ जाती है। जे० एस० मित्र 
ने इस बात को समझा था उसका कहना था कि विभागों के प्लरथकत्व के कारण उतके 





१--फ़ाइनर--दि थियरी एन्ड प्रैक्यिस ऑफ्र मॉडन गवन्मेंद्स, जिल्द १, पृष्ठ १७१-१७२ । 


सथ्य केवल इंध्या और संबंध-शुल्यता का ही जन्म नहीं होता वरन मूगड़ा भी संभव॑ 
है | इसके परिणाम स्वरूप शासन सुचारु रूप से नहीं चल सकता क्योंकि बिना सहयोग 
के शासन के अंग काम नहीं कर सकते | शासन के सभी अंग ए+ दूसरे के आश्रित हैं 
87 उनके काय-द्ेत्रों को पूर्ण रूप से अलग-अलग करना अप्तम्भव है। कार्यकारिणी 
किसी क़ानून को कैसे लागू कर सकती है ज्ञब तक कि वह भां उसी भावना से प्ररित 
नहीं शिसस प्ररित होकर व्यवस्था पका ने उसे बन,या था। इसी प्रकार व्यवस्थापिका 
कैम एक क़ानून बना सकती है जब तक कि वह उस ज़ानून की आवश्यकता जानने के 
जिये कायका रणी का सहयोग न प्राप्त कर ले। संक्षेप में प्रत्येक विभाग को प्रथक रखने 
के अपमात्मक सिद्धान्त का परिणाम द्वोगा शासन को ह्वितकर बनाने के सहयेगात्मक 
प्रयन्न में हास । 

बौधे, न्‍्यायकारिणी में न्यायाधीशों का निवाचन जनता के द्वारा होने के कारण, 
यह विभाग अ्रयोग्यता तथा पक्तवात ऐस दोषों से युक्त रहता है क्योंकि न्यायाधीशों के 
निर्वाचन का आधार दल-सिद्धान्त रहता है योग्यता नहीं। ऐसी व्यवस्था का यह कारण 
है कि यदि इनकी नियुक्त कार्यकारिणी अथवा व्यवस्थापिका करे तो ये इनके अधीन रहेंगे 
अतः शक्तिविभाजन के सिद्धान्तानुसार इन विभागों से इनकी अलग रखना आवश्यक 
हो जाता है। परन्तु वास्तव में इस व्यवस्था स सुशासन को हानि पहुँवी दे क्योंकि 
बहुत अवसरों पर समानता, तक शोर विवेक के सिद्धान्त पर न्याय नहीं हुआ । 

पाँचवें, शासन के हत्येक अंध कार्यकारिणी, व्यवस्थापिक्रा ओर न्यायकरारिणो 
को तीनों काय करने पढ़ते हैं। कार्यक्ारियी के प्रधान की देसियत से श्रध्यक्ष को 
व्यवस्थापिका द्वारा बनाये गये क्ानूनां का फेवल लागू ही नहद्ठीं करना पड़ता वरन्‌ वह 
उपनियम तथा विभागों के व्यवस्थाथे नियम भी बनाता हैँ । उसे अपने अधीन कमे चारियां , 
के कार्यों का निरीक्षण करना तथा उन १२ अपना निशुय भी दूना पड़ता है | वह श्रपराध 
भी ज्मा करता हैं। इसो प्रकार दूसरे अंग कार्य कारिणों का भी कार्य करते है। इससे 
स्पष्ट है कि पत्येक विभाग में अधिकारों का सम्स्तिश्नण है विभाजन नहीं ।* 

अन्त में, शक्ति-विभाजन का लिद्धान्त अधिकार-साम्य के अपत्मक विचार पर 
आधारित है। शासन के तीनों अंग पूणुरूप से कभां सम-कत्न नहीं हो सकते। लोग 
उसी अंग को महत्वपूर्ण और प्रधान सममते हैं. जो राष्ट्र के राजस्व पर नियंत्रण 
रखता है और बह अंग साधारणत: व्यवस्थापिका होतो है। क़ानून बनाने का भ्रधिकार 
भी इसी के हाथ में रहता है। इससे यह प्रकट होता है कि कार्यकारिणी और न्याय- 
फारिणी के गौण कार्ये क्रमशः कानून को लागू करना तथाउनकी व्याख्या करना है 
क्योंकि व्यवस्थापिका पहले हूं। क्रानून बनाने का कार्य कर चुकती है ।९ 


१--डा० फ़ाइनर ने इस पक्ष को खूब स्पष्ट किया है। उनकी पुस्तक (दि थियरी एन्ड 
पैक्टिस ऑफ माडने गवन्में दस” जि० १, ० १७०-१७१ अवश्य पढ़िये | 


२---इस मत की पुष्टि के लिये लास्की कंत 'ए, ग्रैमर आ्रॉफ़ पॉलिथिक्स', ए० ६७-६८ पढ़िये। 


छंठवाँ अध्याय १४५९ 


सभात्मक-शासन के विकास, अध्यक्षात्मक शासन के अ्रन्बेषण और उसकी 
स्थापना तथा शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के दोषों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ अब 
हम श सन की इन आधुनिक अणालियों के गुणों और दू.षों का तुलनात्मक अध्ययन 
कर सकते हैं। हम शासन के सभात्मक रूप के गुणों से आरम्भ करंगे। 


सभात्मक रूप के गुण 


स्व प्रथम, सभात्मक रूप" में बहुमत की इच्छाओं का पालन तत्परता तथा 
" शीघ्रता से होता है क्‍योंकि मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका ही की एक समिति होता है ओर 
साधारणत: इसमें बहुसंख्यक दल के प्रमुख व्यक्ति रहते हैं। इसलिये यदि इसकी नीति 
और काय पूव-निधोरित सिद्धन्तों को नहीं त्यायते तो इनको सभी विरोधों के खिलाफ़ 
पूर्ण समथन प्राप्त होता है । इसका अथ यह हुझ्ना कि सभात्म#-प्रणाली में ठयवस्थापिका 
ओर काययकारिणी के मध्य सामंजस्य रहता है और दोनों के बोच संघर्ष की बहुत क 
सम्भावना रहती है। प्रो० विलोबी* का भो यही दृष्टिकोण है। वे कहते हैं कि सत्ताओं के 
मेल की प्रणाली (इंगलेड की प्रणाली के समान ) “उत्तरदायित्व, निर्देश और प्रभत्व के 
एकत्व” की समथक है. क्‍योंकि इसमें वास्तविक उत्त रदायी एक ही अंग रहता है और 
इसीलिये शासन की विभिन्न शाखाओं के मध्य संघर्ष असम्मव है। अमरीका में यह 
भाग्य ही को बात होती है यदि कायकारिणों ओर व्यवस्थापिका दोनों के राजनीतिक 
दृष्टिकोण एक से होते हैं। और ऐसे उदाहरण सदैव मिलते रहते हैं जहाँ अध्यक्त अथवा 
गवनर, क्रमशः कांग्रेस अथवा राज्य-ठ्यवस्थापिका में अपने ही राजनीतिक दल्ल के सद्श्यों 
से नहीं सहमत रहते। इसके परिणाम-स्वरूप न तो कायकारिणी और न व्यवस्थापिका 
अपनी नीति का अनुसरण कर पाती जब तक कि व्यवस्था पेका इतनी संगठित नहीं हो 
जाती कि बह कार्यकारिडी के “न' को दूर करने के लिये आवश्यक दो तिहाई मत अपनी 
ओर कर ले!। परन्तु अंग्रेज़ी प्रशाह्षी में सत्ता ओर अधिकार-क्षेत्र के संघर्ष की बहुत 
कम सम्भावना रहती है और यदि मतभेद उत्पन्न भी हा। जाता है तो सरलता से दूर 
किया जा सकता द्दे। सत्ता के इस प्रकार केन्द्रीभूत होने के कारण किसी भी महद्दान 
आरत्ति-काल में शासन की पूण शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। 

दूसरे, ब्राइस का दावा है कि “व्यवस्थापिका में मंत्रियों की उपस्थित से दो ओर 
लाभ है; विरोधी दल के सदस्यों के सम्पक में सदेव रहने तथा अपने दल के 
सदस्यों के ओर अधिक सम्पर्क में रहने से उनको परिषद्‌ के बिचारों और इनके द्वारा 
लोकमत के जानने का अवसर मिलता है और एकान्त में मिन्रता के रूप में दो हुई उसके 
कार्यों को उपयोगी आलोचना श्राप्त होतो है। इसके साथ-साथ मंत्रियों से प्रश्न पूछने के 
अधिकार की बिना पर सदरय अपने निवाचकों की माँगों की ओर उनका ध्यान के जाते 
हैं और सामयिक साबेजनिक समसस्‍्यों के संबंध में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं ।! 

१--ऐसे ही मत के लिये ब्राइस कृत “मॉडन डेमोक्र मीज़', जिल्द २, १० ५१० और 
सी कृत लॉ ऑफ़ दि कान्स्टीदयुशन”, ४० ४८४ पढ़िये । 

+ २--मिजोबी-चावरन्मेद्स ऑफ़ मॉडन स्टेट्स, ६० २५४८ 


शासन-थम्न्न 


इन प्रश्नों से मंत्रियों को अपने ग़लत वक्तव्यों को ठीक करते या प्रतिवाद करने 
बदनसी को खरडन करने और विना समाचारपत्रों की सहायता लिये हुये अपने शासन 
कार्यों के कारणों को समझाने का सुन्दर अवसर मिलता है। परन्तु इसका अ्रथे निरंगर 
शासन-कार्यों का नियंत्रण भो है। इस प्रणाली में “निर्य में शोघता और कार्य में 
तेज्ञी' श्राती है| मंत्रिमंडल ऐसे क़नून पास करवाता है जिन्हें आवश्यक समझता है और 
इस विश्वास पर कि विरोधी दल के हमलों के खिलाफ़ बहुमत का समथन प्राप्त होगा 
मंत्रिमंडल गृहनीति और परराष्ट्र-नीति का अनुमरण सरलता से कर सकता है?" | 

तीसरे, उस शासन-प्रणाली से, जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व विभिन्न अंगों 
में बे रहते हैं, सभात्मक प्रणाली कहीं श्रधिक श्रेष्ठ दोती दे क्‍्योंक्रि इसमें उत्तरदायित्व 
केन्द्रित रहता है। इस प्रकार क़ानून तथा शासन-पत्रन्ध, परराष्र नोति तथा गृदनीति में 
झाने वाली सभी बुराइयों के लिये मंत्रिमंडल उत्तरदायी होगा और सभी खराबियों का 
दोष उसी के सर पर मदा जायेगा। इसको न पाज्तिमेंट के श्रन्तगमेंत और न बाहर हो 
शान्ति मिल सकती है। पालिमेंट में इसकी नीति तथा इसके काय के विरुद्ध लगाये गये 
अभियोगों का जवाब इसको देना पड़ेगा और बाहर जनता का विश्वास प्राप्त करना 
होगा | इसका अर्थ यह हुआ कि सन्त्रिमए्डल यह सममता हैं फ्रि उसे अपने कार्यों की 
इमानदारी सिद्ध करनी पड़ेगी इसलिये कार्य बड़ो सावधानी ओर सोच समम कर 
किये जाये । 

चौथे, इस अणाली से एक बढ़ा लाभ यह होता है कि ऐसे योग्य और कर्मठ 
व्यक्ति सामने आते हैं. जिनके प्रति समान और विश्वास उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनमें 
बत्तत-शक्ति, विवेक, कसंठता और न्यायभियता ऐसे गुण दोते हैं। प्रो० लास्की का भी | 
यहा दृष्टिकोण है। वे कहते हैँ कि 'कामन-सभा में चाहे जा कमियां रही हो परन्तु जिस 
उत्तमता से उसने अपना “चुनिन्दा काये? सम्परादित क्रिया है. वह आश्चये में डाल देती 
है। इसने इेमानदारा और बुद्धिपत्ता का परिचय दिया है। इसने बड़ी चतुरता के साथ 
व्तत्त शक्ति ओर शासन-पदुता से कान लिया है। मुझे इसके समान अच्छी कोई 
दूसरी प्रणाल्ञी ज्ञात नहीं है । एक मध्यम कोटि का अनराको अध्यक्ष अधिक से श्रधिक 
एक अश्ञात प्रयाग है ओर उसका सध्यन कादि की मन्‍्त्र-परिपद्‌ ता भिल्कुल्न शुन्य है। 
परन्तु अंग्रेज़ी मन्न्रिमएडल का एक मध्यम काट का सद॒स्त् जनता की दृष्टि से एक लम्ने 
समय तक जाँचा और परखा हुआ द्ोता हैं वह अपने इस पद पर आने के पहिले अने 
कतंव्य को समम लेता है। वह उन कार्यों के सम्पर्क में अपना प्रारम्भिक जीवन बिता 
चुकता है जिनका निर्देश अब उसे करना है” (६ 


पाँचवें, यह सच है कि सभात्मक प्रणाल्रो में एक विरोधी दल द्वोता है परन्तु 
एक तरह से यह लाभदायक है। अल्यसंख्यक दु्म जा विरोधी दल्न का स्थान लेता हैँ 
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बहुसंख्यक दल से बनी हुई सरकार के कार्यों की अलोचना करता है और इस प्रकार 
शासन की बुराइयाँ, भूलें ओर ग़लतियाँ दिखा कर सदस्यों का समथन प्राप्त करने का 
प्रयत्न करता है। इसका यह अथ हुआ कि विरोधी दल सदैव एक दूसरी प्रस्तुत सरकार 
के रूप में रहता है ओर मन्त्रिमण्डज्ञ की हार हो जाने पर इसके अनुभवी और दक्ष व्यक्ति 
उसका स्थान ग्रहण करते हैं। इंगलेंड के विरोधी दल के महत्व पर जेनिंग्स इस प्रकार 
ज़ोर देता है : सावजनीन चुनाव एक सरकार ही को जन्म नहीं देता बरन्‌ वह विरोधी 
दुल का भी जन्मदाता है। सामान्य अवसर में प्रधान मन्‍्त्री के समक्ष विरोधी दल का 
नेता होता है, सरकार-दल के सामने विरोधी दल बैठता है । विरोधी दल का नेता प्रधान 
मन्त्री का स्थान ले सकता है क्योंकि लोकम्रत में थोड़ा सा भी परिवतेन होने से विरोधी 
दृल्न को पाक्िमेंट में बहुमत प्राप्त हो सकता है और वह सरकार का स्थान ले सकता है | 
इसका परिणाम यह होता है कि सरकार और पारलतिमेंट लोकमत का सदेव ख्याल 
रखते हैं! ।" 

छठवें, सभात्मक प्रणाल्ञी निवाचन-क्षेत्र की माँगों से संबंध क्रायम रखती है 
क्योंकि व्यवस्थापिका में इसमें सदस्यगण राष्ट्र की प्रवृत्तियों और मतों को सामने रखते 
हैं। इसलिये उनड्री राय और आलोचनायें उपेक्षित नहीं होतीं। डाइसी करा कथन है 
कि “सभात्मक सन्त्रिमएडल को, आवश्यक रूप में, सभा के विचारों को गम्भीरता- 
पुवंक समझना चाहिये और उसके मत के परिवर्तन के साथ उसको भी चलना चाहिये । 
केवल इतना ही नहीं शासन-प्रबंध और क्रानून पास करने के संबंध में उसको इच्छारये 
ही नहीं वरन सनके भी पूरी करनों चाहिये क्‍योंकि मन्त्रिसश्डल का अस्तित्व उसी 
पर क्रायम है! ।९ 


सातवें, इस प्रणाली में समय और परिस्थिति के अनुसार काम करने में बड़ी 
सरलता होती है? क्योंकि कार्यकारिणी अपने दृष्टिकोण को पूर्णरूप से व्यवस्थापिका 
को सममा सकती है। अस्थायी रूप से वह स्थापित परिपादटी को भी तोड़ सकती है 
जैसे १६३१-३२ में सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा के विरुद्ध अंग्रेज़ी मन्त्रियों ने व्यक्ति- 
गत मतन-भेद-प्रकाशन के अधिकार पर समझोता किया था। इससे स्पष्ट है कि असाधा- 
रण परिस्थितियों में सभात्मक प्रणाली राष्ट्र के सामाजिक तथा राष्ट्रीय जोबन के संकट 
को टालने के लिये कम से कम परिवतेन करके काम निकाल सकती है । 

आठवें, इस श्रणाली की विशेषता है कि इसके द्वारा कायकारिणी का अधिष्ठाता 
किसी विशेष दल का पक्ष अ्रहण करना बन्द कर देता है। इंगलेंड में जेला कि आप 
पहिले देख चुके हैं जाजे प्रथम ने अपने जमेन होने के कारण मंत्रिमंडत्न में आना बन्द 
करना आरम्भ कर दिया था और बालपोल ने बहुसंख्यक दल का नेता होनेके कारण 

..._ १-डब्लु० आई० जेनिंग्स--दि ब्रिटिश कान्स्टीव्यूशन,ए० ११ 
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इंगतैंड के प्रथम प्रधान-मंत्री के रूप में शारून-कार्य संभाला था। तब से सभात्मक शास्त्र 
की यह्‌ आवश्यक शर्ते हो गई है कि कार्यकारिणी के अधिष्ठाता को दलबन्दी से दूर रहना 
चाहिये। ब्राइस ने कायकारिणी के इस नाममात्र के अधिष्ठाता के महत्व के विषय में 
कहा है कि चूँकि असली कायकारियी में अनिवाय रूप से दलबन्दी की छाप रहती है 
इसलिये इस प्रणाली का यद्द गुण दे कि कायकारिणी का नामधघारी अ्रधिष्ठाता चाहे 
वह राजा हो चाहे अध्यत्त, दलबन्दी से अलग रहता है, वह शासन का बह स्थायी 
अंग है जो दलो के आने-जाने से अग्रभावित रहता है। एक निर्वाचित अध्यत्त 
बंशागत राजा फे समान नहीं हो सकता यद्यपि फ्रांस में कुछ अध्यक्ष काफ़ी सफल्ष रहे 
हैं। जब एक मंत्रिमंडल की द्वार हो। जाती हैं तो सत्ता वड़ी सरताता ले हश्तान्वरित 
हो जाती है|" कार्यकारिणी का अधिष्ठाता जैसे कि हंगलेंड में, अथवा गवमनेर- 
सनरज्ष जैसे कि अटिश डमीनियन में 'विरधी-दल के नेता को नया मंत्रिमरलत बनाने 
की आज्ञा देता है; मुख्य पदाधिकारी तुरन्त बदल दिये जाते हैं और जलयान एक नये 
कप्तान के नियंत्रण में नये मांगे में अग्रसर होता है। यह भंग बिना किसी परेशानों 
ओऔर निर्याचन के हो जाता है? । 
अन्त में, सभात्मक अणाली अत्यन्त शिक्षात्मक होती है । गिलक्राइस्ट का कथन 
है ह दलवन्दी जो इसका आवार है, ए४ विशद संगठन चाइती है, भर दुल-संगठनों 
का कर्तव्य निर्वाचनों में जीतना हैं। निर्वाचनों में जंतने का अर्थ है जनता के मत 
प्राप्त फरना और चूंकि प्रत्येक दूल जीतने के लिये प्रयत्न करता हैं इसलिये जनता के 
सामने देश की विभिन्न समत्याञ्रों के विभिन्न पहलू सदेव रहते हैं। अमरीका में भी 
दलबन्दो पाई जाती है. परन्तु इंगशेंड की मंत्रि-मंडलात्मक प्रणाली में, मंत्रि-्मंडल का 
कासन-सभा के प्रति उत्तरदायित्व अथवा कामन-समभा भे बहुमत आप्त करने की 
इसको योग्यवा के कारण, दुल-राजनीति को और प्रोत्साहन मिलता ६। अमरीका में 
यदि कार्यकारिणी ने एक बार पद भअहयण कर लिया तो काँय-काल के समाप्त होने के 
पहिले कोई दल इसे नहीं निकाल सकता परन्तु इंगलैंड में संशि-मंडत की बहुमत के 
द्वारा कभी निकाला जा सकता है । * पालिमेंट के वाद-विवाद भी दुलों के तक होते हैं. 
जिनसे प्रश्व के सभा पहलू स्पष्ट दो जाते हूँ । चूँ हि ये सब समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
दते हैं. इसलिये कम से कम शिक्षित लोग राननोतिक समस्याओं से परिचित रहते 
। इस प्रकार सतदाता और साधारण जनता दोन! राजनातिक शिक्षा प्राप्त करते हैं 
ओर इससे वे इतनो योग्यता प्राप्त कर लेते हैं कि जब कामन-सभा भंग हो जाती है 
ओर जनता के अ्रन्तिम निशेय को प्राथेना की जाती है, वे अपना फ्रेसला दे सकते हैं। 
इस प्रकार हमने देखा कि शासन का सभात्मक रूप उसके अध्याक्षात्मक रूप से 
बहुत अ्र्थों में श्रेष्ठ है। लास्को मद्दोदय ने संत्षेप में इस प्रकार कद्दा हैः “इसकी स्थापना 
का सर्वेत्तिम मार्ग कार्यकारिणी को व्यव्स्थापिका को एक समिति बना देना है जैसा 
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कि एगहेंड में है । इस्से विभिन्‍न वदेश्य सिद्ध हो जाते हैं। कार्यकारिणी अपने पद पर 
तभी तक रह सकती है जब तक उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त रहता है। इस कार 
इसकी नीति परिवतनशील रहती है और शासन-कार्य में गतिरोध नहीं उत्पन्न होता 
जैसा कि अमरीऊ में होता है जब अध्यक्ष और कांग्रेस € व्यवस्थापिकता ) एकमत नहीं 
होते अथवा जब अध्यक्ष के दल के ही हाथ में सत्ता रहती है । व्यवस्थापिका में उपस्थित 
रहने के कारण कार्यकारिणी को अपनी नीति को सममाने का अवसर मिलता है और साथ- 
साथ नीति पर विशेष दिलचरी ली जाती है और उसकी समुचित आलोचना भी हो जाती 
है । यह दिलचरपी ओर आलोचना शुन्य में नहीं होती। यह उन लोगों की दिल्चरपों 
ओर आलोचना होती है जो कार्यकारिणी के विश्वास खोने पर उसका स्थान लेने के 
लिये सदेव तैयार रहते हैं। इस प्रकार इसमें उत्तरदायित्व का स्थान है। यह ऐसी 
ठ्यवस्थापिका को बिना समके-बुझे क़ानून पास करने से रोहझता है जिसको शासन- 
प्रबन्ध से प्रत्यक्ष दिल्चस्रों नहीं है। यह कार्यकारिणी के उस पतन को राकता है जो 
मन्त्रिसरडल की अपनी नीति न होने पर आरम्भ होता है। यह शासन के उन विभिन्न 
अंगों के सहयोग का भाग प्रशस्त करता है जो एक अच्छे शासन के लिये अद्यन्त 
आवश्यक है ।*" 
संक्षेप में हम शासन के सभात्मक रूप अथवा मन्त्रिमण्डज्ञ-प्रणात्ञी * की उपय्रो- 
गिता का संक्षेप में इस प्रकार दिखा सकते हैं :-- 
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१--लास्की--ए ग्रेमर आफ़ पॉलिटिक्स, ० २६६। विद्यार्थी को ३४६-४७ पृष्ठ भी 
अवश्य पढ़ना चाहिये क्योंकि इनमें भी उसने अंग्रेज़ी प्रणाली के विशेष गुणों का संक्षेप में वर्णन 
बड़े सुन्दर ढंग से किया है । 

वांग्टेह यू महोदय अपनी पुस्तक “दि इंग्लिश कैबिनेट सिस्टम? में कहते हैं कि इसके 
विशेष गुण ये हैं; यह परिवर्तनशील है, परिस्थिति के अनुसार चल सकती है, आकार छोटा 
होने के कारण नियंत्रित रह सकती है, सरलता से और शीमता से कार्य-संचालन कर 
सकती है|” प्ू० ४०३ ःृ 

२--सिडनी लो ने अपनी पुस्तक “गवर्नेंस आँफ़ इंगलैंड” में अंग्रेज़ी मंत्रिमंडल की 
महत्ता इस प्रकार प्रदर्शित की है :-- 

(क) यह अन्तिम निर्शय को जनता को विचारार्थ सॉपने के प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्त को 
क्रायम रखता है और उसको अपने शासकों और व्यवस्थापकों के चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। 

(ख) यह व्यक्तियों के उस संगठन को शासन-कार्य चलाने का अवसर देता है जिनके 
विचार लोकसभा के बहुमत से मिलते हैं | 

(ग) यह एक मज़बूत शासन प्रत्रन्ध के लिये कार्यकारिणी को एक बड़ी मात्रा में शक्ति 
और स्वतंत्र अधिकार प्रदान करता है। परन्तु इसके साथ-साथ सदेव के लिये इसको बृहद पंच- 
समुदाय ( लोकसभा ) के प्रति उत्तरदायी बनाता है जिसके सदस्य स्वयं राष्ट्र के प्रति उत्तर- 


दायी होते हैं । क्‍ 
(घ) शासन-कार्य की प्रत्येक अवस्था में सार्वजनिक बाद-विवाद को स्थान देता है | 


श्श्द्‌ शासन-यंन्‍्त 


(१ बेब्फोंट के अनुसार यह 'संयोजक चिन्ह और बक्सुश्रा के समान है जो 
क्रायकरिणी और व्यवस्थापिका को क्रमश: जोड़ते और कसते हैं? और इस प्रकार सरकार 
ओर पालिमेंट के बहुसरू्यंक दल के बीच सामंजस्य स्थापित करती है । 

(२) यद्द श्रन्तिम निर्णय जनता को विचाराथ सॉंपने के प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्त 
को क़ायम रग्बती है । 

(३) यह कार्यकारिणी को स्थायित्व प्रदान करती है क्‍योंकि यह लोकसभा के 
प्रति उत्तरदायों रहती है ओर लोकसभा राष्ट्र के प्रति । 

(४, इसमें अपने उत्तरदायित्व को महसूस करते का अवसर मिलता है क्योंकि 
मंत्रियों को पाजिसेंट के सामने अपनी नीति को न्‍्याय'संगत सिद्ध करना पढ़ता है परन्तु 
यदि ५ सन उत्तर से संतुष्ट न हुई तो उनको अपना स्थान दूसरों के लिये खाली करना 
पढ़ता है | 

(३) इसमें क़ानून पास करने या सुधार करने की रीति बड़ी सरल और प्रत्यक्ष 
होती है फ्योक्ति इसमें पेचीदगी नहीं है जिससे व्यथ में देरी लगे। 

(६) इसमें राष्ट्रीय नीति के स्वरूप-निर्णय करने में बड़ी सरलता होती है क्योंकि 
व्यवस्था पिका मंत्रिमंडल के साथ रहती है । 

(७) चूँकि मंत्री विभिन्न विभागों के प्रधान द्ोोते हैं और उ्यवस्थापिका के 
बहुसंस्यक दल के नेताओं में से होते हैं. इसलिये वे बहुत सोचे-सममे हुए तथा संगत 
क्रानून पास करवाते हैं । इस प्रकार सरकार स्वयं सभी महत्वपूर्ण क्रानून पास करने के 


किये निर्देश करती है । 


समास्मक प्रणाली के दोष 


सभात्मक प्रणाक्षी के गुणों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम इसके दोषों को भी 
देख सकते हैं | 

सब प्रथम शासन का यह रूप दलबन्दी पर आधारित है और इस दलबन्दी के 
लिये देश में आपस में मतभेद पैदा किये जाते हैं। इस प्रकार सारे देश में राजनीतिक 
गइबड़ी उत्पन्न हो जाती है | ब्राइस का कथन है कि “यह प्रणाली वृलबन्दी को प्रोत्साहित 
करती है जो सदेत क़ायम रहती दै। यदि नीति संबंधी कोई प्रश्न राष्ट्र के सामने न भी 
हुआ तो भी पद प्राप्त करते के लिये आपस में कलह होती है । एक दल पद पर आसीन 


(ड) यह उच्च पदाधिकारियों को न्यायालय के सामने अपने कार्यों की सव्चाई सिद्ध करने 
के लिये वाध्य करता है। यह न्यायालय उनको दंडरूप में निकाल सकता है यदि इसको उनसे 
सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिलता | ह 

(व) वह एक वास्तविक सत्ता को जन्म देता है जो राज्य के प्रत्येक विभाग तथा कानून 
शोर शासन-प्रबन्ध के प्रत्येक क्षेत्र भें स्वशक्तिशालिनी होती है । 


(छ) यदि निर्वाचकों का बहुमत चाहता है तो यदद साधारण वैधानिक दंग से बड़े-बड़े 
सुधार और संशोधम करने का श्रवसर देता है । 


छुटठवों अध्याय १४७ 


रेहता है और दुसरा उसे प्राप्त करना चाहता है। यह मंगड़ा स्थायी रूप से रहता है 
क्योंकि पराजय के बाद तुरन्त ही द्वारा हुआ दल विजेता दल को हटाने की तैयारी करने 
लगता है। यह उस लगातार द्वोने वाले युद्ध के समान है जो रक्त का शिराओं में लाल 
कीटाणुओं और आक्रमणकारी रोगजनक कीटाखुओं के मध्य होता रहता है* ।' 
दूसरे, यह कलह और विरोध केबल देश तक दी नहीं सीमित है, वरम्‌ 
व्यवस्थापिका में भी केवल विरं।ध के लिये ही विरोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार समय और 
शक्ति की ही बरबादी नहीं द्वोती वरन्‌ आपस में एक मंगड़ा खड़ा हो जाता है भौर एक 
दल, दूसरे के विरुद्ध कड़े शब्दों का श्रयोग करता है| फ्रान्स में तो ( १६३६-४४ के युद्ध 
के पहिले ) सदस्यों के रूपर अंडे और जूते तक फेंक दिये जाते थे । इंगलेंड में कभी-कभी 
बिरोधी दल वाद-विवाद को बढ़ा उस काये के होने में बाघा उपस्थित कर दंता है जिसको 
वह नहीं पसन्द करता । व्यथे का विराध आपस में शत्रुता और एक दूसरे के प्रति उपेदा 
को जन्म देता है। इसका परिणाम यद्ी होता है कि अच्छा क्रानून नहीं बन पाता 
क्योंकि व्यवस्थापिका सभा दलों का युद्धक्षेत्र बन जाता है श्रीर द्वितकर वादू-विवाद 
तथा साबेजनिक भल्नाई के लिये पक्षुपात रहित क्रानून पास करने का अवसर हूं! 
नहीं मिलता | 
तीसरे, यह सच है कि कायकारिणी का व्यस्थापिका के साथ सहयोग इस 
प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है | परन्तु यह भी सच है कि कार्य का रिणी व्यवस्थापिका के 
अधीन दोने से इसका दास अथवा शआआरश्रत हू ज्ञायगी । या यांद व्यवस्थापिका को वबाये 
रहेगी तो व्यवस्थापिका प्रभावशुन्य द्वी जायेगी और आलेचना भा न कर सकेगी । ढाइसी 
' का कथन है कि सभात्मक कार्यकारिणी को अपनी रचना के कारण पालिमेंट (वयवस्था- 
पिका ) के नेतृत्व को मानना ही पड़ता दै | इसलिये मंत्रिमएडल-पअणाली में शासन-प्रबन्ध 
में सभा के बहुमत के स्थायी विचारों ही की छाप नहीं रहती बरन्‌ चणस्थायी जोश, 
सनक तथा आकांक्षाओं की भी रहती है। या उन निर्वाचक्रों की इच्छाश्रों का प्रभाव 
रहता हे जिनके बल पर बहुमत सत्ता को आदेश दूता हैं। संक्षेप में, सभात्मक कार्य- 
कारिणी पालिमेंट के द्वथा का खिलोना बन जाता दे जो स्वयं कार्यकारिणी को बनाती है 
ओर एक सीमा तक इसमें बड़ी कभ्रज्ोरियाँ आ जातो हैं. जं। निर्वाचित सभा के शासन 
में पाई जाती दे! ।* इधर डाइसी कायकारिणी को व्यवस्थापिका के अ्रधान दिखाता है 
उधर लास्क्री का कथन दे कि अंग्रेज़ी अणात्ी में शक्तिशाल्रा कार्यकारिणी के कठोर 
शासन की सम्भावना है। उसका कथन है. कि वास्तव में यह #करार्यकारणा का कठोर 
शासन का अवसर देती है । यदि यह चाहे ता छाटे-सोदे प्रश्व को भी महत्वपूर्ण बना 
सकती है और इससे केवल द। द्वी मागे सामने आते है । पहिल या तो समर्थन मित्नना 
चाहिये जो पूरा मिज्षता नहीं ओर दूखरा यहा कि पाशिमेट भंग कर दी जाय जो 


१--बआइस-मॉडन डेमोक्रे सीज़् जि० २, ४० ५१२ 


२--अ्रधिक विवरण के लिये ब्राइस-मॉडर्न डमोक्े सीज़ प० ५१२ पढ़िये | 
२३--डाइसी--लॉ ऑफर दि कान्स्टीक्य शन, ४० ४८१ 


श्श्ण शॉंसन-यस्थत्र 


अमुविधाजनक होगा । इस प्रकार यह वादविधाद वो महत्वशून्य बना देती है बर्यो६ 
पदासीन दल के अनुशासन को क़ायम रखने के लिये सदस्य आलोचना नहीं करते 
और इस कारण कि दल में वैमनस्य न उत्पन्न दो जाय, समयन करते हैं। दूसरे एक 
अकेला सदस्य शक्तिशाली कायकारिणी के सामने काइ क़ानून का प्रस्ताव नहीं रख 
सकता, वह बत्रिल्कुल शुन्य रहता दे । हाँ वद्द विरोध करके कुछ महत्व प्राप्त कर सकझता 
है। उसके विरोध स वरोधी दल अपना अभुत्व स्थापित कर सकता है ओर इस प्रकार 
व्यवस्थापिका की वद्दों दृशा हांगी जो मि० लायड जाज के समय थी अर्थात्‌ वह निर्ण॑यों 
को लेख बद्ध कर कैने वाज्ञा शासन का एक अंग होगा और आलोचना अथवा संशोधन 
करने में असमथ रहेगी' 

चौथ, मन्द्रिमटइल इस डर से कि कहीं वह पदच्युत न कर दिया जाय या 
उसका प्रभुत्व न चला जाय लोकसभा को खश करने का प्रयत्न करता हैँ । इस ढर के 
कारण वह राष्ट्र की आवश्यक्राओ का अपेत्त सदस्यों की सनकों का ध्यान रखता है। 
अतः अधिकतर याजनाये इसरज़िय तैयार को जाती हैं कि शासन-कार्य चलता जाय 
न कि देश की समस्‍यायें सुल्नक जाये ।* 


पाँचवें, सिगविक ( 508 ४970: ) ते संकेत किया है कि इस प्रणाली में मन्त्री 
लोग कुछ क़ानून पास कराने के लिय बचन-वद्ध रदत हैं । इसलिये उन्हें अपने कार्यों की 
उपेक्षा करनी पड़ती है और पालिमेंट सामयिक शासन-पबन्ध में विक्षवस्प्री लेने के 
कारण क़ानून बनाने के कतंव्य को भूल जाता हँ। इस प्रकार यह परराष्ट्र नीति से भी 
हस्तक्षेप कर सकती है जिसकी जानकारा इस बिल्कुल नहीं रहती । 


7000७ ही आस लंबा जम 


१-- लास्की--ए, प्रेमर आफ़ पॉलिथ्किस, प्‌ू० ३४७ | इसके श्रतिरिक्त कार्यकारिणी 
अथवा व्यवस्थापिका के अपुश्त॒ के लिये आइस कृत मॉइ्न डेमोक्र सीज्ञ', जि० २ ४० 
४१२-११ भी पढ़ियें। विशेषकर इस बाक्य पर ध्यान दीजिये; एक आश्रित मंत्रिमएढल 
राष्ट्र क सम्मान को स्रो देता है क्योंकि शक्तिशाली व्यवस्थापिका की महत्ता कम कर देता है !” 
व्यवस्थापिका की मरता की यह कमी विशेषत; अंग्रेज़ी कामनसभा में देखा गई है। गार्नर 
का कथन हैं कि 'यद इतनी बढ़ी सभा इक्ि संभाली नहीं जा सकती और एक बड़े 
पैमाने पर कोई महत्वपूर्ण वादविवाद नदीं हो सकता | व्यवस्थापिका के स्थान पर मन्त्रिमएंडल 
की शक्ति बढ़ी है| इसीलिये कहां गया है कि मन्त्रिमणडल प्रणाली में 'एक व्यक्ति और 
कुछ व्यक्तियों के समुदाय की तानाशाही, उस सीमा तक है जिस सीमा तक पालिमेन्ट ने उन 
व्यक्तियों के समुदाय को अपना नेतत्व दे दिया है जिन पर वह विश्वास करती है।? 
लोवेल ने इस आलोचना को ठीक नहों माना। उसका कहना है कि यदि 'सभात्मक प्रयाली ने 
मन्त्रिमएडल को स्वेच्छाचारी बना दिया है तो यह स्वेच्छाचारिता सब के जानते हुये श्र 
आलोचित होते हुये फ्रायम दे ।? 

२+-देखिये डाइसी कृत 'लॉ ऑफ़ दि कान्स्टी स्थ शन,? प्ृ० ४८४ और आइस कृत 
ग्रॉडन डेसोक्र सोह़', जि० २, ० ५१३ | 
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छठवे, यह सममा गया है कि शासन का सभात्सक रूप चूंकि एक समिति द्वारा 
परिचालित शासन है इसलिये यह कमज़ोर होता है; मत-निर्णेय देर में होता है और 
युद्ध के समय तो शासन की नीति अनिश्चित-सी रहती है। यहू राष्ट्र के स॑कट-कातल 
का सामना सरलता तथा होशियारी से नहीं कर सकता। गिलक्राइस्ट का भी कहना 
है कि 'मंत्रिमंडल में वाद-विवाद के कारण ठयथ में बहुत सा समय बरबाद हो जाता 
है। युद्ध के समय में ( १६१४-१८) युद्ध के संचालकों को बहुत समग्र और शक्ति 
व्यवस्थापिका के सदस्यों की शंकाओं को दूर करने में खर्चे करना पड़ा था। शान्ति- 
काल में बादविवाद तो अवश्य दितकर है परन्तु युद्ध काल में श्रत्मन्त अहितकर है । 
अमरीका के संयुक्त राज्य में जो अध्यक्षात्मक शासन-पणालों है वह युद्ध-काल्न में 
चाहे जितनी लाभदायक हो परन्तु शान्ति काल में अधिक हितका नहीं है। संक्षेप 
में, शान्ति काल में इंगलेंड की मंत्रिमंडल प्रणाली का अध्यक्षात्मक प्रणाली सर मुक़ाबिज्ञा 
किया जा सकता है परन्तु युद्धकाल में नहीं” । गिलक्राइसट की यह तुलना चाहे 
१६१४-१८ के युद्ध के संबंध में ठोक निकली हो परन्तु १६३६-४४ के युद्ध में जब 
जापान, इंगलेंड और अमरीका दोनों पर सुदूर पू्व में आक्रमण करके जमेनी और 
इटली से सन्‌ १६४९ में मिल्ष गया था तब बिल्कुल इसके विरुद्ध अनुभव प्राप्त हुआ था 
जब कि प्रधानमंत्री चर्चिल ने तुरन्त युद्ध की घोषणा कर दी थी अमरीका के अध्यक्ष को 
घोषणा करने में छः दिन लगे थे क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था जिसमें वह 
निर्णय कर सकती | प्रो० विल्ोवी का भी ऐसा ही विचार मालूम पड़ता है| उनका कथन 
है कि “अध्यक्षात्मक शासन संकट-काल को टालने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति का एक ही 
समय प्रग्रोग करने में असमथ रहता है। यदि कार्य-नीति सें एकरूपता आती भा है तो 
बड़ी कठिनाई और देरी के बाद । अमरीकी संयुक्त राज्य में अध्यक्ष को युद्धाधिकार 
देने से ही एक मद्दान युद्ध में एक सीमा तक ही सफल रूप से काये चल सका है। 
संक्षेप में बह शासन जिसमें विधानानुसार सभी अधिकार एक ही शक्ति के हाथ में रहते 
हैं, बिना किसी रुकावट के किसी भी खतरे का सामना स्वतंत्रता के साथ कर सकता है 
परन्तु जिसमें विधान के अनुसार अधिकार-विभाजन है उसमें क़रीब-करीब द्वाथ बंधे से 
रहते हैं* । 
सातवें, सन्न्रिमण्डल द्वारा संचालित शासन पत्चपाती कद्दा गया है क्योंकि इसका 
आधार एक दल है। और उसी दल के प्रभुत्व को क्रायम रखने के लिय तथा उसी की 
सफलता वथा नाम के लिये यह सतत प्रयत्नशील रद्धता है। इस अकार दल के ट्वित के 
सामने राष्ट्र के हित की उपेक्षा कर दी जातो है ओर अच्छे अथवा बुरे सभी उपायों 
से ऐसे शासन की रक्षा की जाती है । 
ठ4, आलोचकों का कथन है कि मन्त्रिमण्डल-प्रणाल्नी तभी सफलत्न हो सकती 
हे जब देश में केवल दो राजनीतिक दल हों। क्यों कि ऋई दल हो जाने से व्यवस्थापि का सें 


१-गिलक्राइस्ट --प्रिन्सितल्त श्रॉफ पॉलिटिकल साइंस, पृ० २४४४६ । 
२-व्रिलोगी-जदे गवरन्मेंट ऑफ़ माडन स्टेदूस, ४० २३६० 
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कई समुदाय वन जाते हैं। और वे केवल अस्थायी उद्देश्यों के लिये मिलते हैं और फिर 
अलग हू जाते हैं। इससे मन्त्रिमर्डल शक्तिशाली और चिरस्थायो नहीं हो सकता और 
शासन-नीति में समरूपता और योग्यता का अ्रभाव रहता है। ब्राइस का कथन है कि 
'इंगलेंड में मन्त्रिमएडल-प्रणाल्ी का जन्म उस समय हुआ था जब वहाँ केवल दो दल 
थे। परन्तु जब सन्‌ १६७६ और १६-६ के बीच तीसरे और कुछ दिनों बाद चौथे का 
का जन्म हुआ ता तब यह प्रणात्नी कम सफल हुई। यही बात सन्‌ १६०० के बाद आसस्ट्रे- 
लिया में हुई; तत्पश्चात दक्षिणी अफ्रीका में ८६ और अग्र कनाडा में हो रही है। फ्रांस 
में त। कुछ सम4 पहले बिना कुछ दलों को सम्मिलित किये हुये कोई मन्त्रिमण्डल काम 
नहीं कर पाता था। कई दून्नों के सम्मिलित होने से घारासभा में बहुमत प्राप्त हो जाता 
था। दलों के मेल रासायनिक-कथित अस्थिर मिश्रण के समान हैं, क्‍योंकि जब वे 
अलग हो जाते ह तो मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है? । ' 

अन्त सें, इस प्रणालो में कार्यकारिणी ओर व्यवस्थापिका में सामंजरय होने के 
कारण शासन-काय में जो शीघ्रता होती है वह संकट-काल में सब से बड़ा दोष दो सकती 
है। क्‍योंकि मंत्रिमंडल के लिये ऐस अवसर में जोश में आकर बिना पूरी तौर सोचे 
निशुय कर लेना संमव है। ओर ऐसी दशा में यदि एक बार निर्णय हो गया तो फिर 
पीछे जाना असस्मत्र दो जाता है। इस प्रकार बिना परिणाम को सोचे हुये, बिना किसी 
तक या दूर दृष्टि के अविवेकी मनुष्यों की भाँति काम दोगा* ।! 


अध्यक्षास्मक प्रणाली के गुण 


सभात्मक प्रणात्ञी के गुण-दोष का अध्ययन करने के पश्चात्‌ अब अध्यत्तात्मक 
प्रशाज्ञी का गुण-दोष निरूपण करेंगे । इस संबंध में डाइसी का कथन है कि 
असभात्मक कार्यकारिणी के गुण-दोष सभात्मक कार्यकारिणी के गुण-दोष के बिल्कुल 
उल्टे हैं। शासन का एक रूप जहाँ मज़बूत है वहाँ दूसरा कमजार है? / 

सर्व प्रथम शासन का अध्यक्तात्मक रूप ( जिसके अन्तर्गत असभात्मक है ) काफी 
त्वतंत्र होता है । अंगेजी अर्थ में अमरीका का अध्यक्ष कांग्रेस के अधीन नहीं है। वह 
किसी भी प्रश्न के संबंध में श्रपनो एक स्वतंत्र नीति अखितयार कर सकता है, यह्दाँ तक 
कि यह्‌ कांग्रेस की नीति के विरुद्ध भी ही सकती है। इसका अथथ यह हुआ कि 
अध्यक्ष अपनी नीति पर हृढ़ रह सकता है चाहे कुछ समय के लिये करेवक्ष ज्यवस्थापिका 
ही नहीं वरन्‌ निर्वाचक भी नाराज़ हो जायें । डाइसी का कथन है कि प्रशा के राजा तथा 
बिस्माके दी ने जमेंनी में ऐसा करके राष्ट्र को जञाभ नहीं पहुँचाया वरन्‌ अध्यक्ष लिंकन 
ने भी समय की प्रवृत्ति की परवाह न करके अपनो नीति का अनुसरण करके देश को 
अ्रसंख्य लाभ पहुँचायें । 


अयक पाकर )ेतबंब॑भ। व्याएा/+ 'फामकाकधाजरप अत वरिकलकंम+पा सका जपग 0 





१--“ब्राइस--समॉ डने डेमोक्र सीज़, जि० २, ४० ४६१३-१४ | 
२--वबही, ४० ४१४ समानसत और अध्याय के लिये | 
३--डाइसी--ज्ा श्रॉफ दि कान्‍्ट्टीव्य शन, (० ४४ ऋण+, | 
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दूसरे, यद्यापि शासन के अध्यज्ञात्मक रूप में भी दलबन्दी पैदा ह्वो सकती है 
जैसा कि अमरीकी संयुक्त राज्य में हुआ है और इसमें निर्वाचनों के समय देश में 
इल चल भी हो सकती है परन्तु इसमें ऐसे विरोधी दल का अभाव रहता है जो केवल 
विरोधार्थ विरोध करता है । व्यवस्थापिका अपने बहुतम से मंत्रियों को जब चाहे नहीं 
निकाल सकती | इसलिये अमरीकी प्रणाली में काफ़ी स्थिरता और नीति में अविच्छि न्नता 
रहती है। मंत्री व्यवस्थापिका की इच्छा पर नहीं जीते । 

तीसरे, अध्यक्षात्मक प्रणाली में अध्यक्ष राष्ट्रपति समम्मा जाता है, केवल दल का 
तेता ही नहीं। इससे डसकी प्रतिष्ठा, बेभव तथा गौरव बढ़ जाता है और सभो उसके 
निर्णेय ओर मार्गे-प्रद्शंन की ओर ताकते हैं । सभात्मक प्रणात्री में प्रधान मंत्री बहुसंख्यक 
दल का केवज्ञ नेता होता है और उसका उत्थान-पतन उसके दत्न के उत्थान-पतन के 
साथ होता है। परन्तु अध्यक्ष, चाहे दल का नेता ही क्यों न हो, इस प्रद्वार नहीं निकला जा 
सकता । इसीलिये बह शक्ति शाली, स्व॒तंत्न और अपनी नीति में हृढ रहता है । आधुनिक 
काल में विल्‍्सन और रूज़बेल्ट उसो प्रकार महान अध्यक्ष सिद्ध हुये हैं जिस प्रकार 
' लायड जाज ओर चर्चित्न महान्‌ प्रधान मंत्री सिद्ध हुये हें। परन्तु जदाँ लायड जाओे और 
चचित्न को मंत्रिमंडल को राय के अनुसार चलना पड़ा है वहाँ विल्सन ओर रूज़वेल्ट ने 
स्वतंत्रतापूवेक अपनी नीति निधोरित की थी और मंत्री उनके नौकरों के समान थे। इससे 
स्पष्ट है कि असभात्मक कार्यकारिणों का सभापति एक शक्तिशाली नोति का अनुसरण 
कर सकता है जबकि प्रधान मंत्री को केवल मंत्रिमंडल का द्वी ध्यान नदीं रखना पड़ता 
बरन्‌ व्यवस्थापिका को भी साथ लेकर चलना पड़ता है । 

अध्यक्षास्मक प्रणाली के दोष 
... इन गुणों के साथ-साथ अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोष भी हैं जो सभात्मक प्रणाली 

के गुण दिखाने से स्पष्ट हो सकते हैं । 

सर्वेप्रथम, विलोबी का कथन है कि इसमें उत्तरदायित्व और सत्ता कई अंगों में 
विभक्त रहते हैं। इन अंगों में एक दूसरे के प्रति इष्या बनी रहती है और आपस में हृढ्‌ 
सहयोग उत्पन्न होना बहुत कठिन रहता है। परिवर्तनशील होने के बजाय यह श्र॒णात्री 
अपरिवतनशील होती है | शक्ति-विभाजन में कोई परिवर्तेन नहीं किया जा सकता जब 
तक कि विधान-निर्भानत्री सत्ता को फिरन सूचित किया जाय जिसने पहिले शक्ति-वि भाजन 
किया था | व्यवहार में विभिन्न शासन-अंगों के अधिकारों के मथ्य झगड़े अवश्यम्भावी 
हैं और ये मगड़े कोई कानून पाप्त करके नहीं दूर किये जा सकते। उनको केवल न्याय(ल्य 
ही तय करते हैं आर इनको विधान की शर्तों के अनुसार निर्णय देना पड़ता है। इसका 
फल्न यह होता है कि निर्णेय शासन की केवल ऐसी ही शाखा नहीं करती हे जिसका कि 
: नीति और आवश्यकता से कुछ संबंध नहीं रहता है बरन्‌ निणय ऐसा भी होता है. जो 
आवश्यकताओं को नहीं पूरा करता और शासन तथा जनता की इच्छा के पिरुद्ध पड़ता 
है। ऐसी दशा में केबल यही एक उप्राय रहता है कि जटिल प्रणाली द्वारा विधान को 
संशोधित किया जाये१ । 

२. विलोबी--दि गवन्मेंट्स ऑफ़ मॉड्न स्टेट्स, पृ० २४६६-६० । 

२१ 


१३३ शासन-न्पन्त 


दुसरे, एसमीन महोदय का दाबा है कि ऐसी शासन-प्रणाली में स्वेच्छाचरिता, 
अनुत्तरदायित्त और खतरा को आशंका है। स्वेच्छाचरिता इसलिये कि अध्यक्ष 
अपनी इच्छानुसार बिना अपने मंत्रियों से सलाह लिये शासन-का्य जैसे चाहे चल्ा 
सकता है; अनुप्तरदायित्व इसलिय कि व्यवस्थापका उसको नहीं निकाल सकती और 
खतरा इसलिये कि उसको मनसानी करने से रोकन के लिये इससे ज्ञवाबतलब करने के 
समुचित साधन नहीं हैं ।. 

तीसरे, चूक्रि अध्यक्षात्म 5 प्रणाल्री में मंत्री उ्यवस्थापिका में नहीं बेठ सकते 
इसलिये क़ानून बनाने के कार्य तथा शासन-काय में कोई गहरा संबंध नहीं रहता। 
इसमें व्यवस्थापिका शासन की आवश्यकताओं की नहीं समझ सकती। यहाँ तक कि 
उनकी उपेत्षा भी कर सकती है । परन्तु सभात्मक प्रणाली में ऐसा नहीं हो सकता क्‍योंकि 
इसमें क्ालून मंत्रियों के ही नेतृत्व में बनते हैं। इस प्रकार अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यों 
और अधिकारों के अलग-अलग हाने ले व्यर्थ में कगड़े ख$ हाते हे* । 

चौथे, चू'कि अ्रध्यक्षात्मक-प्रणाली में अध्यक्ष अपने काये-क्षेत्र में सर्वेसवी होता 
है अतः शासन की सफल्षता अथवा असफलता उ)।की योग्यता और अ्रयोग्यता पर 
निर्भेर हैं। यदि वह अपने चरित्र-बल झोर उच्च आदर्शो' से राष्ट्र को ऊँचे उठा सकता 
है तो वह नोकरियाँ देकर* द्वारा तथा अपने पुनिवाचन के लिये कुनीति का अनुसरण 
करके उसको नीचे भी गिरा सकता है.। श्रमरीकी संयुक्त राज्य में रूजबेल्ट के तृतीय बार 
अध्यक्ष चुने जाने से एक्र महत्वाडांज्ञो व्यक्ति को चार अवधियों तक अपना प्रभुध्व 
क्रायम रखने के लिये अपनी नीति को सोड़ने का अ्रवतर मिल सकता है । 

पॉचव, सभात्मक प्रखाक्ी में, अध्यक्षास्मक की अपेक्षा जनता के प्रति उत्तरदायित्व 
अधिक रहता है क्‍योंकि समात्मक प्रणाली में मंत्रिमंडल उयवस्थापिका पर दोषारोपण 
नहीं कर सकता। यदि इसको व्यवस्थापिका ऋा समथेन न प्राप्त हुआ तो या इसको 
भंग होना पड़ता है या इस्तीफा देना पड़ता है. और विरोधी दुल उसका स्थान प्रहण करे 
शाप्षत-पअबन्ध का उत्तरदायित्व लेता है। परन्तु अध्यक्षात्मक प्रणाली में जब व्यवस्थापिका 
( कांग्रेस ) अध्यक्ष को इच्छानुसार क्रानून बनाने में असमर्थ रहती है अथवा उसके 
विभागी की आ्िक मांगों को ठुकरा देती है तभी इसका उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका पर 
छाड़ा ज्ञा सकता है। परन्तु यवि कार्यकारिणी अर ठयवस्थापिका एकमत नहीं हैं और 
अध्यक्ष 'प्रतिनिधि-सभा? में से नहीं है तो गतिरोध को दूर करने का कोई सरक्ष उपाय 
नदीं हे और पूरे शासन-प्रवन्ध को गहरा घक्का लगता है? । 


9 के किये ब्राइस कृत 'मॉडन डेमोकसीजञ', जि० २, ० ५४१४ 
| 


२-“हस वेधानिक अवस्था के विशेष विवरण के लिये लास्की कृत “ए ग्रेमर श्रॉफ़ 
पॉलिटिक्स! पू० ३००-४५४ अ्रवश्य पढ़ना चाहिये। 


३--जआइस-मॉडन डेमोक़ सीज़, जि० २, ६० ५२१ । 


पक 
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अन्त में, जराइस का कथन है कि ओसत विस्तार वाले देशों को सभात्मक प्रणाली 
से बहुत लाभ हैं। ओर अध्यक्षात्मक प्रणाली जिश्॒का उद्देश्य शासन-अ्बन्ध में शीघ्रता लाने 
की अपेक्षा अमंत्रणात्मक निर्णय को रोकना है, विस्तृत ज्षेत्र तथा अधिक जनसंख्या वाले 
देश जैसे अप्तरीकी संयुक्त राज्य तथा जमेनो के लिये अधिक उपयोगी हैं। अतः 
अध्यक्वात्मक प्रणात्ञी का यह दोष हे कि साधारण अवस्थाओं में यह अनुपयुक्त है । 

सभात्मक ओर अध्यक्षात्मक शासन-प्रणा्रियों के अनुशीलन के पश्चात्‌ हमें 
अभी स्विटज़्रलेंड और सोबियट रूस की शासखन-प्रणालियों का अध्ययन करना है। 
क्योंकि ये बिल्कुल अलग हैं और उपरोक्त वर्गीकरण के अन्तर्गेत नहीं आ सकतीं । 


१--स्विटज़रले ढ का प्रजातंत्र 

दम स्विटज़रलेंड की शासन-प्रणाली स आरम्भ करेंगे। उपयुक्त नाम के अभाव 
के कारण मेरियट ने इसको “सूचक प्रजातंत्र” (8००7.9708]) कहना ठीक सममा दे । 
उसके इस नाम से पुकारने का थह कारण है रे स्विटज़रलेंड में अब भी अत्यक्ष प्रजातंत्र 
है ओर "नेतृत्व', सूचना! और “वापसी के तीन साधन उसमें सफलतापूवंक कार्य 
सम्पादन कर रहे हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इस देश में प्रतिनिधि-प्रणाली नहीं 
है । मेरियट" का फिर कहना है कि “यद्यपि स्विदज़रलैंड के प्रजातंत्र में कुछ अंश में 
प्रतिनिधि-प्रणाली है तथापि यह न सभात्मक है न अध्यक्ञात्मक' । गानेर* के शब्दों में 
इसमें 'दोनों की कुछ विशेषतायें स्राथ-साथ मिलती हैं! । स्ट्रांग१ का कहना है कि 
इसमें “घभात्मक आर असभात्मक अयणालियों के गुण तो हैं परन्तु इनके दोष नहीं हैं ।” 
इसलिये यद्द ठीक द्वी कद्दा गया है कि स्विटज़रलेंड की शासन-प्रणाल्री स्वय॑ एक वर्गे 
है। यह बेजोड़ है और आधुनिक काल में सभी आवश्यक यंत्रों से सुसज्जित राजनीतिक 
प्रयोगशाला है।' 

स्विटज़रलेंढ की शासन-प्रणाली की असभात्मकता 

यह सभात्मक नहीं हे क्‍योंकि 

(१) व्यवस्थापिका (संध-सभा--३७१०७7७) &.886777]9) कार्यकारिणी ( संघ- 
समिति-7७१७०४) (00५7० ) को भंग नहीं कर सकती चाद्दे इसने उसके भ्रस्ताबित 
क़ानून भी न पास किये हों । 

(२) मंत्री लोग केवल इस्र बिना पर, कि उनके प्रस्ताव व्यवस्थापिका ने नहीं 
माने, इस्तीफा नहीं देते । 

(३) इस बिना पर, कि जनता ने उसकी योजनओं को नहीं स्वीकार किया, व्यव- 
स्थापिका विसर्जित नहीं होती । हे 

(४) यह भी आवश्यक नहीं है कि मंत्रिगण बहुसंख्यक दल का प्रतिनिधित्व कर । 

फिर भी (क) 'संघ-समिति!ः का निर्वाचन व्यवस्थापिका साधारणत: अपने 


१०“ स्ट्रांग-मॉडर्न कान्स्टीदयु शन्स, जि० १, ४० १०१ । 
२-्ञानर-पॉलिटिकल साइंस एन्ड गवन्सेट, पृ० ३४४ । 
३े-मेरियट-दि मेकेनिज्म श्रॉफ दि मॉड्न स्टेट,पघु० २४४ | 


हि 


कु जप्छ शासनंन्यन्त 


सदस्यों में से ही करती है। इस प्रकार वह इसकी समिति के समान दवोती है (ख) इन 
सदस्यों में से प्रत्येक राध्य के एक अथवा एक से अधिक विभागों का अधान होता है 
(ग) और बे व्यवस्थापिका में बैठ सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं, भाषण दे सकते हैं 
आर यद्दाँ तक कि अश्नों का उत्तर भी दे सकते है ( मत नहीं दे सकते )। 


स्विटजरलेंड की शासन-प्रणाली की अनध्यकषात्मकता 
यह अध्यक्तात्मक भी नहीं है क्‍योंकि 
(१) स्विट्जरलैंड के संघराज्य का अध्यक्ष अमरीको अथे में मुख्य कार्य-कर्ता 
के रूप में या राष्ट्र के श्रधान के रूप में नहीं होता । वह “संघ-समिति' से अपने किसी 
भी सहकारी से बढ़ा नहीं दाता | वह जनता द्वारा निर्वाचित भी नहीं दाता । बह समिति 
में सभापति के रूप में काय करने के लिये 'संध-सभा? द्वारा केवल्न एक वर्ष के लिये 
चुना जाता है । 


(२) सभात्मक शासन के मंत्रिमंडल की भाँति यद्यपि 'संघ-समिति” निर्वाचित 
होती है परन्तु यह अध्यत्तात्मक शासन के सन्त्रिमए्ठल के अधिक निकट है क्योंकि 
इसको “संघ-सभा' नहीं निकाल सकती। 


२--सोधियत शासन -प्रणालो 
स्विटजरलेंड की शासन-प्रयाली की भाँति आधुनिक सोवियत रूस की शासन- 
प्रयाक्षी भी बेजोड़ तथा रुपय॑ एक वगे है । रूस के सन्‌ १६१८ वाले शासन-विधान के 


स्थान में सन्‌ १६३६ वाले शासनर्नवेधान की स्थापना की गई थी । इसकी अपनी अत्षग 
बिशेषतायें हैं । 

देश की सवश्रधान व्यवस्थापिका सत्ता श्रधान सभा? (37979779 (0077०) 
है। इसके दो अंग 'संघ-सभा? ( (70४7०) 0०7 ए7ञ02 ) और 'राष्ट्र-सभा” 
(0०पण०)] ०0 फ्रै&४079]998) हैँ। दोनों के क्लानून-निर्माणात्मक अधिकार एक 
से हैं. और दोनों का निवोचन चार सात के लिये ह्ांता है। इनके अधिवेशन कराने 
का अधिकार 'समापति-समिति” (7778870[प07) को है | इसमें सभापति को लेकर ३७ 
सदस्य दोते हैं। यज्याप 'सभापति-समितिः अपने सब कार्यों के लिये 'प्रधान सभा? के 
सामने उत्तरदायी है. तथापि यह अचक्षित क्वानूनों की व्याख्या करती है, सुलइ-कमीशन 
के निर्णय पर भी प्रधान सभा? के दोनों अंगों के एकम्रत न होने पर उसको भंग करती 
है, 'सूचना' का कार्य सस्पादित करती दे, 'जन-प्रतिनिधि-परिषद्‌्र ( 00700] 
7०००)०४ 0०फरप्रा88878 ) के निशेयों और आदेशों को रद्द करता है, अपराधियों 


, को ज्षुमा करती है, सशख्न सेना के सनापति की नियुक्ति करती तथा उसको बदलती भी 


है, युद्ध की घोषणा करता है, श्रन्वरौष्ट्रीय सन्धियों को स्वराकृति देती है ओर राजदूतों की 
नियुक्ति करती तथा उनको वापस करती है। इस प्रहार लवापावेन्धमिति' का 
आधुनिक राश्य की कायकारियों के क्रोब-क़रोव सभी अधिकार श्राप्त हैं भोर वास्तव 


७ 
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में जब “प्रधान सभा का अधिवेशन-काल नहीं रहता तब देश की यद्दवी प्रधान सत्ता 
रहती है 

इतना होते हुये भी यह देश की मुख्य कार्यकारिणी नहीं है। संघ की ग्रधान 
कायकारिणी ओर श्रबन्धकारिणी “'जन-प्रतिनिधि-परिषद्‌' है जो प्रधान सभा! के प्रति 
उत्त रदायी होती है। परन्तु व्यवहार में यह 'सभापति-समिति' से नियंत्रित रहती है। 
इस प्रकार 'सभापति-समिति? देश की वास्तविक सत्ता है। 

सोवियत रूस के क़ानून-निमोणात्मक ओर प्रबन्धात्मक अधिकारों के इस विश्लेषण 
से स्पष्ट है कि सोवियत शासन-प्रणाली न सभात्मक है और न अध्याक्षात्मक | परन्तु 
चे कि जहाँ तक “जन-प्रतिनिधि-परिषद्‌*, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है वहाँ तक 
व्यवस्थापिका की प्रधानता क्रायम है। इसलिये इस शासन प्रणाली का क्ुुकाव निश्चित 
रूप से सभात्मक प्रणाली की ओर द्वे। इसकी 'सभापति-समिति? का स्थान आधुनिक 
शासन-विधानों में बेजोड़ है। 


प्रधान मंत्री के नेतृत्व पर एक टिप्पणी 


प्रधान मंत्री के नेतृत्व का यह अथ लगाया गया है कि प्रधान मंत्री समकत्षियों 

में केवल सब प्रथम हैं । 
रामज़े म्योर का विचार 

रामज़े स्वार की राय है कि यह “वाक्यांश निर्थंक है जबकि इसका प्रयोग ऐसे 
शक्तिशाक्षी व्यांक्त के जलिय किया जाता है. जा अपने सदकारियों को नियुक्त करता है 
और उनको अत्लग भी कर सकता हैं? और जो बहुमत द्वारा ऐसे काये कर सकता है 
जिन्हें अमराकी संयुक्त राष्य का अध्यक्त भी नहीं कर सकता। ( पूर्ण अध्ययन के 
लिये “हाउ ब्रिटेन इज गबन्डें! ? पू० ८३ देखिय ) 


जेनिग्स का विचार 
इसी प्रकार ढा० जेनिंग्स अपनी पुस्तक “ब्रिटिश कान्स्दीव्य शन' के पृष्ठ १४८ में 
कहते हैं कि 'साधारणतः लोग उसको मंत्रिमंडल में समकलियों में अरथम सममते 
हैं परन्तु यह बात सत्य से बहुत दूर है? | वह मंत्रियों को चुनता दे भौर उनमें से किसी 
को इस्तीफा देन पर वाध्य कर सकता है। जैसा चाहे वेसा वह मंत्रियों में द्वेर-फेर कर 
सकता है । केवल बहा निश्चित करता हे कि पालिमेंट कब विखजित दोगी। 


लास्की का विचार 
कास्की महोदय भी अपनी पुस्तक ५ंद पार्किमेंटरी गवन्मेंट इन इंगर्लेंड' के पृष्ठ 
२२६ में ऐस दी जारदर शब्द! में किखते हैं कि “अंग्रेज़ी प्रधान मंत्री समकलज्षियों में 
प्रथम दोने के अतिरिक्त और कुछ अधिक है परन्तु रुवेच्छाचारी नहीं है। क्योंकि 
उसकी सता का आधार जबरदस्ती नह्टीं बरन्‌ विश्वास है । 


वेढ का विचार 

परन्तु बेड ने डाइसी की पुस्तक “लॉ झआराफ़ दि कान्स्टीट्य शन! (१६३६ संस्करण) 
की भूमिका में प्रधान मंत्री के स्थान को स्पष्ट कर दिया दे । उसका कथन है 'कि अब 
प्रघान मंत्री का स्थान ससमकक्षियों में प्रथम नहीं रहा | हाल ही में उसमें परियतेन हुआ 
है। मंत्रि-कार्याकय की स्थापना से पहिले की अपेक्षा इस समय प्रधान मन्त्री अधिक उश्च 
स्थान अददण किये हुये हैं। क्योंकि वह ऐसे मण्डज्ञ का सभापति है जिसके निर्णय 
मन्त्रियों के द्वारा कायरूप में परिशित किये जाते हैं। और ये मन्त्री शासन-विभागों के 
प्रधान होते हैं जिनको ।नणुयों के तामील कराने का अधिकार दिया जाता है। इसके 
पहिले मस्त्री लोग अपनी-अपनां इच्छानुसार मत्रिमण्डल के निर्णेयों की व्याख्या करके 
अपने विभागों में इनको काययोन्वित करते थे। अब मन्त्रि-कार्याक्षय में प्रधान-मन्त्री के 
द्वारा की जाने बाल्ली नियुक्तियां को संख्या बढ़ गई दे। इसलिये इससे उसकी राजनेतिक 
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महत्ता और बढ़ गई है। मन्त्रि-कार्योलय के छोटे पदों में प्रधान मन्सत्री ही नियुक्तियाँ 
करता हे विभाग का अध्यक्ष-सन्त्री नहीं। इधर के सभी प्रधान मन्त्री 'कोष का प्रथम 
लाडें! ( प५78४ [,070 ० ५४७ प+०७४००ए ) के पद पर आसीन रहे हैं जिससे 
स्वभावतः उनको इस विभाग का श्रबन्ध करने का अधिकार रहा है । वद्द “नागरिक सेबा' 
( सिविल सर्विस ) का बिना ताज का प्रधान है ओर वह, “कोष के स्थायी सचिव, से 
परामशें करके “प्रथम लाडे' की हैसियत से विभागों के उच्च पदों की नियुक्तियों की 
स्वीकृति सब १६२० से देता रहा है । परन्तु प्रधान मन्‍त्री के प्रभुत्व का विशेष कारण 
यह है कि मताधिकार के विस्तार से बह क़रीब-क़रीब पूरोरूप से जनता का स्वीकार 
किया हुआ नेता हो गया है। सन्‌ १६२३ में जाज पंचम ने लाडे कज्ेन के स्थान पर 
बाल्डबिन को चुना था। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रधान मन्‍्त्री को कामन-सभा का 
सदस्य होना चाहिये। इस प्रकार व्यवहार में बह लोक-सभा का नेता होता है। यद्यपि 
बद्द देनिक काय के लिए अपने अधिकार किसी सहकारी को सौंप सकता है। चकि 
कामन-सभा का बहुमत उस अकेल्ले राजनीतिज्ञ की नीति का समथेन करता है इसलिये 
राजा, सहकारियों तथा अपने समथकों से उसके सम्बन्ध १८वीं और १६वीं शताब्दी 
के मुख्य मन्‍त्री के सम्बन्धों से बिल्कुल भिन्न हैं । 


समकत्तियों में प्रथम का केवल एक उदाहरण 


मेरा विचार है कि आधुनिक शासनों के प्रधानों में केवल स्विटज्वरलेंड का 
अध्यक्ष”! समकक्षियों में श्रथम कद्टा जा सकता है। आर० स्री० बत्र॒क्‍्स अपनी पुस्तक 
धवन्मेंट एन्ड पॉलिटिक्स आॉ# स्विटजरलेंड' में कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष 'संघ-सभा?, 
संघ-समिति! के एक सदस्य को इसीके सभापति का स्थान भ्रहदण करने के लिये 
चुनती है। इस विना पर वह 'संघीय-अध्यक्ष” ऋऊुद्दा जाता है। 'संध-समिति' के 
सभापतित्व के अतिरिक्त उप्तके हाथ में कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं हैं । जो हैं भी 
वे सहकारियों के भी द्वाथों में हैं । ( पूर्ण टीका के लिये पू० १०७-११० देखिये )। 


सातवाँ अध्याय 


व्यवस्थापिका 


क्रानून-निर्मात्री संस्थायें 


४ भने पिछले अध्याय में संकेत किया था कि क्रार्यानुसार राब्य के तीन विभाग, 
काय कारिणी, व्यवस्थापिका तथा न्यायकारिणी होते हैं | इनमें से पहले का कार्य क़ानून 
बनाता, दूसरे का उसे लागू करना और तीसरे का उसकी व्याख्या ऋरना है | परन्तु इम 
यह ज्ञानते हैं कि आधुनिक राज्य सनगर-राज्य की भाँति इतना छोटा नहीं होता जिसमें 
लोग स्वयं एक शुद्ध प्रजातंत्र की भाँति उपस्थित होकर क़ानून बनाने का कार्य करें। 
हम लोग विस्तृत-देशीय राष्यों में रहते हैं । इसलिये सभी नागरिकों को एक स्थान में 
स्वयं उर्षास्थत हाना असम्भव है। इसलिये “प्रतिनिधि श्रज्ञातन्त्र” का निर्माण किया 
गया है | इसका यह अर्थ हुआ कि क़ानून बनाने वाली हमारी संस्थाये' सम्पूर्ण नागरिकों 
की समाये' नहीं रहीं; उनमें जनता के ऊैवल सुयोग्य प्रतिनिधि रहते हैं । भिस्न-भिन्‍न 
देशों में इनके भिन्न-भिन्न नाम हैं। इंगलेंड में 'पार्लिमेंट', फ्रान्म में 'नेशनल एमेम्बली? 
अमरीका में कांग्रेस! और जापान में म्पीरियल डाइट कहते हैं | 


इंगलेंढ का राजा भोर पालिमेंट 

आरम्भ में सभी देशों में राजा ज्षोग क़ानून बनाते थे और उनके कर्मचारी उनको 
लागू करते तथा उनकी व्याख्या करते थे । परन्तु इंगलेंड में जैमा। कि हम पहले देख चुके 
हूँ राजा ने 'जनन्सभा! ( #0०:-77006 ) 'बुद्धिवान-समभा) (७०६४७॥७९० 70॥०) 
अथवा महासभा” (७7९४४ (00७76) के परामशं और उनकी स्वीकृति के बिता 
कोई काम नहीं किया | इसका यह अर्थ है कि इंगलेंड में कानून बनाने का काय सदैव 
बढ़े-बुदे, बुद्धिमान अथवा अले, बैरन तथा सरदारों की प्रतिनिधि सभा ( पार्लिमेंट ) द्वारा 
किया जाता था | काल्ान्तर में पालिमेंट ने श्पना नवीन रूप प्रहण किया ओर उसका 
अभिवेशन दा पृथक सभाओं में होने जगा । वे थीं लाडें-सभा और कामन-सभा | वेसे 
तो अंग्रेज़ी राजाओं ने कई बार स्वेच्छानुसार शासन करने का प्रयक्ष किया था परन्तु 
पा्िमेंट ने उनको अपने परामश और अपनी स्वीकृति के अनुसार चलने पर बाध्य 
किया | सन्‌ १६८८ में “गोरवपूर्ण राब्य-क्रान्वि! ने (सत्ता! की समस्या को पालिंमेंट के 
पक्ष में इक कर दिया ओर तत्न से पार्लिमेंट क्री सत्ता प्रधान रदी है। 


पालिंमेंठ का अर्थ 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इंगललेंड में जब पालिंमेंट कानून बनाती है उस 
समय राजा को उससे अजग नहीं ख्का जाता । जब पाह्िमेन्ट को दोनां सभाये' क़ानून 
पास कर देती हैँ तब बह राजा के पास्ध॒ उसकी स्वीकृति अथवा उसके हस्ताक्षर के किये 
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मेजा जाता है। डाइसी के शब्दों में इन तीनों संस्थाओं को एक साथ 'राज्ञा युक्त 
ह पालिमेंट ( [(78-7-7797977076 ) कहा जा सकता है और इन्हीं से मिल कर 
पालिमेंट बनती है ।* 


पालिमेंठ की सत्ता को विशेषता 
अंग्रेज़ी पार्लिमेंट पूर्ण जतंत्र व्यवस्थापिका है। डाइसी का कथन है कि 'पारलिमेंटोय 
सत्ता के सिद्धान्त का यह अथ है कि इस प्रकार की पानिमेंट अंग्रेज़्ो शासन-विधान के 
अनुसार कोई भी कानून बना सकती है और किसी भी क्वानून को रद्द कर सकती है; इसके 
अतिरिक्त इंगलेंड के क्रानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पार्लिमेंट के क्रानून को रद 
करने का अधिकार नहीं है ।!* इस प्रकार इस सिद्धान्त में तीन बस्तुयें सम्मिलित हैं : 
(१) ऐशा कोई क्रानून नहीं है जिसे पार्जिमेंट न बना सकती हो; 
(२) राज्यान्तगेत ऐसा कोई क़ानून नहीं है जिसे पालिमेंट रह अथवा संशोधित न 
कर सकती हो और क्‍ 
(३) उसके लिये अंग्रेज्ी-शासन विधान के अ्रन्त्गंत मौलिक अथवा वैधानिक तथा 
अवेधानिक क़ानूनों के बीच कोई स्पष्ट अथवा निश्चित सीमा नहीं है। 


(१) पालिमेंट सभी ऋानुन बना सकती है । 


इसका यह अथ है कि पालिमिंट के क्रानून बनाने का अधिकार असीमित है। सर 
एडवर्डे कोक ( 87 70ए७70 009 ) के अनुसार (पार्लिमेंट की शक्ति और उसका 
अधिकार-क्षेत्र दोनों इतने विस्तृत और अनियंत्रित हैं कि ये किसी भी तरह सीमित नहीं 
किये जा सकते ।'“*“इसको हंर तरह के कानूनों को बनाने, अनुमोदन करने, विश्तृत करने, 
सीमित करने, रद करने और फिर से लागू करने का पूर्ण अधिकार है । इन कानूनों में 
धार्मिक, साधारण, नागारिक, सैनिक, सामुद्रिक, अपराधात्मक इत्यादि आ सकते हैं ।"*- 
सभी अपराध, सुधार तथा माँगें जो साधारण क़ानून से परे हैं इस अद्भुत न्यायालय की पहुँच 
के भीतर हैं। यह राज्य के उत्तराधिकार को निश्चित कर सकती है जैसा कि इसने ददेनरी 
सप्तम और विलियम तृतीय के राब्य काल में किया था। यह देश के स्थापित-धर्मे को 
बदल सकती है जेसा कि हेनरी अष्टम और उशस्की तीन खन्‍तानों के राज्य-कात़ में किया 
था । यह राज्य के|विधान तथा अपने विधान को बदल सकती है या नया बना सकती है 
जैसा कि इसने 'संयोग'क्रानूनः (07707 4 ०४) तथा त्रैवार्षिक और सप्तवार्षिक निवोचन 
के क़ानूनों द्वारा किया था। खंक्षेप में यह सभी संभव कार्य कर खकती है और इसीलिये 
बहुतों ने इसकी शक्ति को 'पालिमेंट की सर्वेशक्तिमता? कद्दा है। यह सच है कि जो 


१--डाइसी-लाँ श्रॉक् दि कान्स्टीटुयूशन (१६२०); ४० रे७ 
२--वही-४० ३७-२८ 
इस अध्याय में उल्लिखित डाइसी के विचारों के लिये पृ० १८-३७ और प्रथम तथा 
द्वितीय अध्याय देखिये । । 
ब्रु 


१७७ शासन यब्स्र 


कुछ पालिमेंट ऋरती दे उसको पृथ्वी पर की कोई शक्ति नहीं रद्द कर सकती /”* इसी 
बिवार को डा लोम महोदय ( /06 [,0[76 ) ने भी कहावत के रूप में अ्रकट किया 
है कि अंग्रेजों वकालों का सिद्धान्त है कि पालिमेंट सत्र कुछ ऋर सकती है केवल श्री को 
पुरुष ओर पुरुष को स्त्री नहीं बना सकतो ।? इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्‍्यायात्ञयों को 
पालिमेंट के बनाये हुए कानूनों को लागू करना आवश्यक है और वे पार्ल्िमेंट के बनाये 
हुए किसी क्रानून की रह नहीं कर सकते। पालिमेंट यदि चाद्दे तो राजा को हटा सकती 
है और इंगलेंढ को जनतंत्रात्सक राज्य घोषित कर सकती है| यद्द ऐसा भी क्रानून बना 
सकतो हैं मिसके द्वारा अपने को स्थायी घोषित कर दे। इसीलिये योग्य आल्वोचकों से 
कद्दा है कि इंगलैंड में पा>़िमेंट की सर्वशक्तिम्ता का यद्द अथे है कि देश पाज्षिमेंट की 
योग्यता के साथ जीवित रहेगा नहीं तो मृत्यु को प्राप्त होगा । यदि यह अष्ट होगी तो 
अंग्रेजों स्वतेश्रता का नाश होगा। अतः इंगलेंड 4। पतन इसकी पार्किमेंट के हारा सरलता 


से दो सकता है । 


(२) पालिंमेंट समी कानून रद कर सकता हे । 


इसका अथे यह है कि इंगलेंड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो पार्लिमेंट की शक्ति के 
साथ प्रतियोगिता कर सके । पािमेंद कानू । चनाने का उपसतता पआान्तीय सभा? ((0007(ए 
0०घाएणं।) का सौंप सकती ह आर यदि चाहती है ते न्यायाधीशों के द्वारा बनाये हुये 
कानूनों में भी दस्तक्षेप नहों करती | परन्तु इसका तात्यय 46 नहीं हु कि यह इनको 
संशोधित या रह नहीं कर सकती । ने राजा, न पाशिमेंट का काई सभा अपने प्रस्ताव 
द्वारा और न कोई न्यायाज्षय अपने निशंय द्वारा ऐसे क्रानून बना सकता है जो पार्किमेंट।य 
कानून को रह कर सके । इस प्रकार क्ायून रह करने की सर्वोध सत्ता केवल पा6तिंमेंट 
१०“जनिर्स महोदय अपनी पुस्तक “पालिमेंट” के प्रथम पृष्ठ म॑ लिखते हैं कि “सभी व्यक्ति, 
सभी स्थान और सभी बस्नायें पालिमेंट की क्रादून बनाने की शक्ति की पहुँच के भीतर हैं।' 
परखु सन्‌ ६६३१ में “वेस्ट्रमिनिस्ट्र-विधान! की चोथी धारा में इसने घोषित किया था 
कि पाक्षिमेंट का कोई भी क्रादूत 'न डोमीनियन में लागू होगा श्रोर न डोमीनियन का समस्त 
जायगा जब तक कि स्व डोमीनियन के कानून द्वारा इसके लिये प्रार्थना न को गई हो श्रथवा 
स्वीकृति न दी गई हो? । इस प्रकार सभी स्थान पाक्षिमेंट की सत्ता के श्रन्तर्गत नहीं आते । परन्तु 
कोक का कहना है कि यदि एक पालिमेंट कोई ऐसा फ्रानूत पास करती है तो उसके बाद आने 
वाली पालिमेंट को उसका मानने या न मानने का अधिकार है, श्रर्थात्‌ पालिमेट की उत्ता को 
इसीके क़ानून नहीं सीमित कर सकते । परन्दु यह कथन वास्तविकता से दूर है। यह केवल 
सैद्वान्तिक है क्‍योंकि जेनिग्स ने दूसरे पृष्ट में स्पष्ट कर दिया है कि स्वतंत्र आयरलैंड और दल्षिणी 
श्रफ्रीका के न्यायाधीश चौथो धारा को व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि यह पालिमेंट की सत्ता का 
सीमित करती है | इसके श्रतिरिक्त उसका कथन है कि न्याय समिति! (]ए29 (020707/0:००। 
'का निर्यंय भी इसके प्रतिकूल न होगा ।! 


रॉ 
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है| है। राज्य के अन्तेगत कोई अन्य संस्था क़ानून बनाने की इस शक्तिमत्ता को नहीं 
प्राप्त कर सकती | " 


पालिमेंटीय सबवंशक्तिमचा पर नियंत्रण 


यद्यपि दम पालिमेंट की सर्वशक्तिमत्ता का उल्लेख करते हैं परन्तु व्यावहारिक 
जीवन में इसका यह अथे नहीं है कि यह असंगत कार्य भी कर सकती है था करेगी | 
यह कभी नेतिकता, कभी सामाजिक परिस्थितियों ओर बहुधा विद्रोह के भय से 
नियंत्रित रहती है। परन्तु ये सब वास्तविक नियंत्रण हैं। ये कानूनी निय॑त्रण नहीं हैं । 
पालिमेंट की सैद्धान्तिक स्वशक्तिमत्ता के विषय में लीसले स्टीफेन (,086 
8॥970067) का कथन है कि जहाँ तक क़ानून का अथ व्यवस्थापिका द्वारा बनाये हुये 
किसी नियम से है, यह जो क्रानून चाहे धना सकती है। परन्तु वेज्ञानिक दृष्टिकोण से 
व्यवस्थापिका की शक्ति वारतब में अत्यन्त सीमित है। यह भीतर और बाहर दोनों ओर 
से सीमित है। भीतर से इसलिये कि क्रानून विशेष सामाजिक परिस्थिति के प्रभाव का 
परिणाम छोता है; समाज के दृष्टिकोश का परिणाम होता है। बाहर से इसलिये कि 
क़ानून को लागू करने की शक्ति पालन करने की प्रवृत्ति के अधीन है और यह प्रवृत्ति 
स्वयं सीमित है । यदि कोई व्यवस्थापिका यद्द निश्चत करती है कि नीछी आँखों वाले 
सभी «च्चे क़त्ल कर दिये जायें तो नीली आँखों वाले बच्चों को रखना ग्ेरक्कानूनी होगा; 
परन्तु ऐसा क्रानून बनाने के पहिले व्यवस्थापकों को पागल होता पड़ेगा और ऐसे क्वानूनों 
को पालन करने के पहिले जनता को मूर्ख होना पढ़ेगा ।* 


राम्ज़े म्योर की आलोचना 


आधुनिक काल में राम्ज़े स्योरः ऐसे लेखक पालिंमेंट की स्वेशक्तिमत्ता को नहीं 
स्वीकार करते | उसका विचार है कि यह कहना मूखता है कि पा्िमेंट मंत्रिमर्डल को 
अपने अधिकार में रखती है | वास्तविक्रता तो यह है मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से पार्लिमेंट को 
अपने अधिकार में रखता है केवल उस समय को छोड़ कर जब इसे स्पष्ट बहुमत नहीं 
ग्राप्त रहता । इसका अर्थ यह है कि पालिमेंट की सबंशक्तिमत्ता का स्थान मंत्रिमंडल की 
सर्वेशक्तिमत्ता अथवा तानाशादही ने ले लिया 6 ओर अब पालिमेंट मंत्रिमंडल के इशारे 
पर नाचती हे । सर्वश्रथम, मंत्रिमंडल ने राजा के सभी विशेषाधिकारों को हस्तगत कर लिया 
है क्योंकि यद्यपि सिद्धान्त में राजा सभी नियुक्तियां करता है; सभो क्रानून बनाता और 
सभी कर लगाता है; बह न्याय का उद्गम स्थान समझा जाता है परन्तु वास्तव में ये सब 
कार्य उसके मंत्रियों की राय से होते है.। दूसरे, कामन-सभा में बहुमत का समथेन प्राप्त 
होने से पालिमेंट की सम्पूर्ण शक्ति मंत्रिमंडल के द्वाथ में रहती है। क्‍योंकि यही उसके भंग 


आर... इारफगरोर.. 3. सम 2) धारासवाता ४७6७-७७ ७७७७७" ७७ 
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करते की राय देता है और अपने दल द्वारा इसको अपने अधिकार में रखता है। अतः 
पाक्षिमेंट या तो एक 'निर्वाचन-यंत्र” रह गई है जिसके द्वारा निर्वाचक वहुसंख्यक दल को 
अधिकार सौंप देते हैं या परामर्श दात्री सभा रद गई है जो देश के दृष्टिकोण को सममने 
में बहुसंख्यक दल को सद्दायता देती है। तीसरे, मंत्रिमंडल्न न्यायाधीशों पर भी नियंत्रण 
रखता है क्योंकि यदि इनके निर्णय इसकी पसन्द के खिलाफ हुये तो उनको पार्लिमेंट के 
क़ानून द्वारा उलट देता है । 

राम्ज़े स्योर के अनुसार मंत्रिमंडल चार कार्य करता है :--. 

(१) नियुक्ति-अ्धिकार के अनुसार राज्य के उच्च अधिकारियों को नियुक्त करता 
है जैसे चर्च के डोन, न्यायाधीश, अपील-लाडे, भारत का वायसराय, भूमि, जत्न 
तथा वायु-सेना है प्रधान सत्तापति, राजदूत इत्यादि। यदि विरोधी दल क्रिसी विशेष 
ग्रक्षती की ओर ध्यान नहीं दिलाता तो इनमें पालिमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती | 

(२) शासन-प्रबन्ध में अ्थोत्‌ शिक्षा, पुलोस, स्वात्यय, सफ़ाई इत्यादि के मामले 
में भी पालिमेंट को राय संत्रिमंडल नहीं लता | सिद्धान्त में यह प्रश्न कर सकती है और 
किसी भी मंत्री को निकाल सकती है. परन्तु व्यवहार रूप में यह मंत्रिमंडल के कार्य को 
बहुत कम जानती है। 

(३, क्रानून-निमाण के समय भी पालिमेंट मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित बिलों पर 
विघार करती है ओर मंत्रिमंडल प्रग्रत्न करता है कि वे क़ानून बन जायें । केवल इतना 
ही नहीं, मंत्रियों ने प्रतिनिधि की हेसियत से क्रानून बनाने का अधिकार भ्राप्त कर लिया 
है और वे अपने नियम भोौर पद्धतियों से पालिमेट को नहीं सूचित करते । 

(४) राजस्त्र के भामलते में भी सन्त्रिमणडल अनुमानित बजट तैयार करता है 
ऋर कर लगाने के प्रस्ताव पेश करता है। पालिंमेंट न प्रस्ताव रख सकती है और न 
बुद्धि कर सकती है। यद्यपि वह कमी कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है। 
परन्तु फिर भी मंत्रिमंडल उनको सफल्न बनाता है | | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'मंत्रिमंडल ने कामन-सभा के बहुमत हारा राजकीय 
विशेषाधिकारों को दी हस्तमत नहीं कर लिया ५रन्‌ व्यवद्वार रूप में पार्क्षिमेंट की पूरी 
शक्ति इसी के हाथ में हे ।! अत्तः राम्जे म्यार के अनुसार पालिमेंट की सर्वशक्तिमत्ता 
महीं रदी केवक्ष मन्न्रिसण्डक्ष या सरकार की तानाशाही है । 


ज़ेनिंग्स का उच्तर 
परन्तु जेनिंग्स* ऐसे भ्रन्य लेखक जो पालिमेंट की शक्ति को पूर्ण रूप से सममतते हैं 
यह मनाने से इन्कार करते हैं कि पालिमेंट इस सीमा तक आश्रित हो गई है। वे स्वीकार 
कुरते हूँ कि सरकार अरथोत्‌ मंत्रिमंडल का निर्णय प्रथम और अन्तिम होता है; पार्लिमेंट 
का बनाया हुआ क़ानून सरकार द्वी का क़ानून होता है तथा राज्य की गृह तथा वाह्ष नीति 
सरकार ही की होती हैं । परन्तु सरकार अकेली द्वी नहीं होतो । यह पालिमेंट के अ्रन्तगंत 


१--जेनिंग्स---दि त्रिटिः ब्रिटिश कान्स्टीद्यूशन, ६० ३ 
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है और इसकी शक्ति लोकमत है जिसका प्रकटीकरण कामन-सभा में बहुमत के द्वारा 
होता है । यह तानाशाही नहीं है जब कि हम जानते हैं कि थोड़े-थोड़े समय बाद ताना- 
शाहों को जनता से मत माँगना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से मन्त्रिमए्डल जनता का 
सेबक है उसका स्वामी नहीं । 


दूसरे, राम्ज़े म्योर विरोधी-दल की शक्ति के महत्व की उपेक्षा करता है। 
पार्लिमेंट का मुख्य काय आलोचना करना है ओर विरोधी दल में ऐसे आलोचक रहते 
हैं जिनका कार्य आलोचना ही रहता है। विरोधी दल 'सरकार के उन कार्यों की, 
जिनकी वह करती है और जिनको वह नहीं करती, आल्लोचना करता है ।”* यह दूसरी 
पू्व-अस्तुत सरकार है। मंत्रियों को एक-एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है । 
बे डरते रहते हैँ कि कहीं बहुमत उनके विरुद्ध न हो जाय और उन्हें पदल्माग करना पड़े । 
इस प्रकार जब दोनों सभाओं में सरकार को बहुमत का समर्थन ग्राप्त रहता है. तब 
पालिमेंट की स्वतंत्र सत्ता सरकार की ही द्ोती है | परन्तु वास्तव में यह स्वतंत्र नहीं 
होती । सरकार और पालिंमेंट के पीछे लोक-मत रहता है। “यद्यपि यह कहना कठिन 
है कि इसका क्या स्वरूप होता है परन्तु रहता यह अवश्य है। यह बात, कि किसी 
सरकार को नीली आँखों वाले बच्चों को मारने का अधिकार नहीं होता, कोई क़ानूनी 
बन्धन नहीं है परन्तु सरकार और कामन-सभा को सत्ता जनता ही से मिलती है। इस 
लिये यह कहना अधिक ठीक होगा कि सम्भावना और लोकमत के अन्तर्गत पार्लिमेंट 
कुछ भी कर सकती है? ।* 


(३) वैधानिक और साधारण कानुनों में कोई अन्तर नहीं है । ' 

इसका कारण यह है कि पालिंमेंट अपने साधारण अधिवेशनों में केवल साधारण 
कानूनों को ही पास नहीं कर सकती वरन्‌ वेधानिक क़ानून भी बना सकती है। 
अथोत्‌ यह क्ानून-निर्मात्री तथा विधान-निर्मात्री शक्ति है। डाइसी इस बात को 
स्पष्ट करते हुये कहता है कि सबब प्रथम, इसके सानो, कि ऐसा कोई क़ानून 
नहीं है जिसे पाल्िमेंट नहीं परिवर्तित कर सकती, यह है कि बुनियादी अथवा 
वैधानिक क़ानून विधानानुसार अन्य क़ानूनों की भाँति एक ही संस्था तथा एक 
ही प्रणाली के द्वारा परिवर्तित किये जाते हैं। अर्थात्‌ पार्लिमेंट साधारण क़रानूनों को 
पास करने की विधि के अनुसार यह काये भी करती है । अतः: यदि एक ओर 
पालिमेंट राजा तथा लाड्ड-सभा को समाप्त करने के लिये अथवा कामन-सभा में सुधार 
करने के लिये एक ही अधिवेशन में क़ानून बना सकती है तो दूसरी ओर उच्ची अधि- 
वेशन में ,मेनचेस्टर की नगर-सभा, किसी व्यापारिक कम्पनी के संगठन अथवा 
किसी विशेष चर्च की स्थापना या उसकी समाप्ति के लिये .भी क्वानून पास कर 
सकती है । इसका तात्यय' यह है कि इंगंलेंड में बेंधघानिक क्वानूनों की महत्ता नहीं 
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स्वीकार की गई और इसीकिये वेघानिक समस्यायों पर विचार करने के लिये कोई 
अलग संस्था स्थापित नहीं की गई । 

दूसरे, विधानानुसार बुनियादी या वैधानिक तथा गैर बुनियादी या अधैधा|नक 
कानूनों के मध्य कोर स्च्ठ अथवा निश्चित अन्तर नहीं है। लावारण क़ानून बनाने 
वाली ब्यवस्थापिका सभा तथा साधारण और बुनियादी अथवा वैधानिक कानूनों में 
परिवतन लाने वाज्ञी विधान निर्मोत्री परिषद्‌ के मथ्य अन्तर दिखाने के लिये विदेशी 
राजनोति-शब्दावज्ञी से शब्द लिये गये हैं।! डाइसी के इस ऋथन का यह अर्थ है कि 
अंग्रेज़ी शासन विधान अलिखित है और यह कभी किसी एक ही प्रामाणिक पन्न में लिपि- 
वेद्ध नहीं किया गया | परन्तु अमरीका और फ्रान्स में ज्िखित विधान तैयार किये गये 
थे । इसीलिये दि ताकविले मददंदय (706 70०0७०७९१]।७) ने कहद्दा था कि “इंगल्षेंड में 
शासन-विधान ऐसी कोई वस्तु नहीं है।! इसके अतिरिक्त इन विधानों को तैयार 
करने के समय अलग मे विधान निर्मात्री परिषदें बुज्ञाई गई थीं और उन्होंने इसकी 
भी व्यवस्था कर दी थी कि लिखित बविधानों में किसे भो दशा में भी साधारण क़ानून 
बनान वाल्ली व्यवस्थापिकाय परिचतेन न कर सकें और कबल्ल विशेष प्रणाली पते 
बुलाई गई सभा ही यह कार्य कर सक्रें। इस भ्रकार फ्रांत में ( अमरीछा से भी ) 
गज्य फे साधारण प्रबन्ध के लिये क़ानून पास करने वाली सभा तथा केबल वैधानिक 
संशाधन के लिये बुलाई जाने वाली विधान-निर्मानत्री-प/रषद्‌ के श्रीच अन्तर स्थापित 
हैं। गया हैं | ऐसी व्यवस्था का नह "देश्य था कि विधान देश का बुनियादी क़ानून 
हैं इसलिये एक अथ में यह महत्वपुणं है । ४:८४ साधारण मणाली द्वारा इसमें हस्तक्षेप 
ने दाना चाहिये । 

तोखर, ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी भाग में कार्यकारिणी, ज्यवस्थापिका 
अथवा न्यायकारिणी के रूप में कोइ एसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का मंडत नहीं है जो 
पालिमेंट के बनाये हुये क्रानून को, इस बिना पर कि वह विधान के विरुद्ध है अथव्रा 
अन्य दूसरें कारण से, नाजायज़ घोषित कर द्‌ जब तक कि स्वय' पार्लिसेंट ही 
उसको रइ न कर द्‌ ।' परन्तु श्रमरीक॥ में ऐसो द्वी बात है। अमरीकी कांम्रेस के 
द्वारा पास किये हुये क़ानून को वहाँ का 'प्रधान न्यायात्षय!ः नाजायज़ क़रार दें समता 
है अथवा अवेधानिक घाषत कर रूकता हैं। शक्ति-वैभाजन के सिद्धान्तानुक्षार वहां 
यह समझा जाता है कि शासन के तीनों अंग समकक्ष हैं और सत्ता किसी एक के द्वाथ 
में नहीं है। अतः वास्तविक सत्ता बहाँ विधान ही में निद्चित है । डब्लु० बी० मुनरो, 
“अवैधानिक' का अर्थ जैसा कि इन देशों में समझा जाता है स्पष्ट करते हुये कहते दे 
कि “जब इस यह कहते दे कि अमरीका में कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ कोई क्रानूम 
अवेधानिक' है तो इसका अथ यह दवा है कि वह्द राष्ट्रीय विधान की व्यवस्था 
के विरुद्ध है । इसलिये न्यायालय उसका नाजायज्ञ क़रार देगे। इस अर्थ में पारकिमिट 
का फोई भी कानून अवेधानिक नहीं दे । जब कोई अंग्रेज पाकिंमेंट के किसी क़ानून को 
“अवेधानिक' कहता है तो यह उसको व्यक्तिगत राय दोवी दे कि यह अंग्रेज़ी परिपांदी 
के विरुद्ध अथोत्‌ भनुचित, अंगेजी प्रतिष्ठा के विरुद्ध अथवा आपत्तिजनक परिवतेंन 


सातनोँ अध्याय १७४ 


है | यदि भान लिया जाय कि पार्लिमेंट ऐसा क़ानून बनाती है जिसके द्वारा असैनिकों का 
मुक्तद्मा सैनिक-न्यायालथों में हो तो पूरा इंगलेंड इसका विरोध करेगा कि यह काये 
अवैधानिक है । परन्तु कोई अंग्रेज़ ऐसे क़ानून को नाजायज़ सिद्ध करवाने के लिये किसी 
न्यायालय .की सद्दायता के बारे में नहीं सोच सकता और न वह यही सोच सकता कि 
पालिमेंट को छोड़ कर कोई न्यायालय इसे रह कर सकता है। अंग्रेज यही माँग पेश 
करेंगे कि यह अनुचित क़ानून रह कर दिया जाय या इस पर असफल होने पर नयी 
पालिमेंट को चुनने की माँग पेश करेंगे । 


सारांश 


स्वयं डाइसी के शब्दों में इंगलेंड में पार्लिमेंटीय सत्ता की तीन विशेषतायें हैं:-- 

(१) व्यवस्थापिका को साधारण क्रानून पास करने की रीति के अनुसार बुनियादी 
अथवा गैरबुनियादी सभी प्रकार के क्रानून बनाने का पूर्ण अधिकार है ; 

(२) वैधानिक तथा दूसरे कानूनों के बीच कोई कानूनी अन्तर नहीं है और 

(३) पालिमेंट के क़ानून को रद्द करने अथवा नाजायज़ या अवैधानिक करार 
देने बाली शक्ति नहीं हे । े 


प्रतिनिधि, वैधानिक तथा सभात्मक शासन का अग्रदूत इंगलेंद 
इंगलेंड में राजा, पार्लिमेंट तथा पार्लिमेंटीय सत्ता के अध्ययन कें पश्चात्‌ हमें 
ज्ञात हो गया कि इंगलेंड पहला देश है जहाँ प्रतिनिधि-संस्थाओं का विकास हुआ, जहाँ . 
राजा छोग़ वैधानिक राजा हुये । अत: यहाँ का शासन सर्वेपथम सभात्मक हुआ। 
इस प्रकार जहाँ कह्दीं भी वैधानिक शासनों की स्थापना हुईं चाहे वह्द यूरोप' रहा 
हो चाहे और कोई दूसरी जगह, वहाँ अंग्रेज़ी पालिमेंट ( दोनों धारा-सभाओं से युक्त ) 
ने आदर्श का काम दिया | इसीलिये हम अंग्रेज़ी पारलिमेंट को पार्लिमेंटों की जननी कहते 
हैं। यह सच है कि अमरीका की कांग्रेस अथवा फ्रांत की नेशनल असेम्बली ( १६३६ 
के पहिले ) क्रानूनन्‌ इतनी शक्तिशाली नहीं हैं जितनी अंग्रेज़ी पार्लिमेंट और यहाँ 
तक कि रचना और संगठन में अन्तर भी है, परन्तु वास्तविकता यह है कि दोनों 
वैधानिक और प्रतिनिधित्व-युक्त हैं चाहे सभात्मक नद्टों जैसा कि अमरीको संयुक्त- 
राष्य में है । ह 
शी 
व्यवस्था पिकाओं के काय 
यह स्पष्ट करने के पश्चात्‌ कि अधिकतर आधुनिक शासन प्रतिनिधित्व-युक्त, 
वैधानिक, यहाँ तक कि सभात्मक भी हैं हम को ज्ञात द्वो गया कि क़ानून बनाने का 
कार्य सब जगह व्यवस्थापिकाये' करती हैं । प्रो० विलोबी ने कहा है कि अमरीकी 
काँग्रेस सात अकार के काय * करती है। यह (१) विधान-निमात्री परिषद्‌ का काय 
करती है; (२) मत-प्रेरक-बो्डे ((/8०ए७8878 00970) तथा निबोचक-मंडलज् के रूप 
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में कार्य करतो है; (३) लोकमत के एक अँग का काय करती है ; (४) अनुसंधान के 
अंग का काय करती है; (५) कार्यकारिणी का काय करती है; (६) शासन-संगठन 
क्र “९ सनक के रूप में काया करती है और (७) क़ानून बनाने का कार्यो 
करती है | 


परन्तु दूसरी व्यवस्थापिकाये' भी ज्ञ रीब-क़रीब यही काय करती हैं। यद्यपि यह 
आवश्यक नहीं है कि वे सब यही काय करें। हम क़ानून बनाने के काय से आरम्भ 
करेंगे क्‍योंकि ज्यवस्थापिकाओं का सबसे पहला काय यही है । 


१--कानून-निर्माण 

सब प्रथम, जैसा कि पहले कहा जा चुका है व्यवस्थापिकाश्रों का पहला कार्य 
कानून बनाना है । पिछले ज्षमाने में राजा की इच्छा ही क़ानून हुआ करती थी अथवा 
लोग स्वय॑ ही क़ानून बताने के लिये किसी एक जगह एकत्र होते थे। परन्तु आजकल 
की व्यवस्थापिकाओं में इस काय के लिये जनता के प्रतिनिधि रहते हैं । क़ानून बनाने 
की इम तीनों प्रणाक्षियों में पहली सबसे बुरी समझी जाती दे क्‍योंकि लीकाँक का 
कथन है कि व्यवस्थापिका सभा स्रवेश्रेष्ठ है क्योंकि यह मंत्रणात्मक हे ओर मंत्रणा के 
लिये एक से दो व्यक्ति तथा दो से दो सौ व्यक्ति अधिक उत्तम हैं। क्रानून बनाने बाजी 
संस्था में बहुत से व्यक्ति होने चाहिये जो विभिन्‍न द्वितों, विभिन्‍न दृष्टिक्रोणों तथा राष्ट्र 
के विभिम्त झंगों का अतिनिधित्व करते हों । परन्तु कालोयल् ने प्रजातंत्रात्मफ शासन 
के विदद्ध या अंग्रेजी कामन-सभा के विपय में अपना यद्द विचार प्रकट किया था कि 
'हः सौ ब्रातूनी गधों को क्रानून बनाते हुये तथा एक महान साम्राज्य का शासन करते 
हुये विश्व ने कभी नहीं देखा? । परन्तु इस कथन का ज्ञाभ इतना ही है कि व्यवस्थापकों 
की संख्या बढ़ी नहीं होनी 'चाहिये। क्षीकोंक का भी कहना है कि सन १७८६ की 
फ्रांस की विधान-निर्मानत्री-परिषद्‌, जिसमें बारद सो सदस्य थे, वास्तव में कुछ भी नहीं 
कर सकी और उसका बहुत सा समय ललकारने और चिल्लाने में बीता था। इसका 
यह भी अर्थ है कि ठ्ग्रवस्थापिका केवल एक सावजनिक सम्मेज्ञन नहीं होनी चाहिये 
इसकी अपनी योजना, कार्य प्रणाज्ञी तथा नियम द्वोने चाहिये। इंगलेंड में ये 
स्थायी आदेश कहे जाते हैं और ऐसे नियम संसार की सभी व्यत्स्थापिकाओं ने 
बनाये हैं, जिससे वे अपना कार्य नियमानुसार, उत्तमता तथा सावधानी से कर सके 
और ठयथे में देरी तथा गड़बड़ी न हो । 


सभापति 


अंग्रेजी कामन-सभा की प्रथा की भाँति व्यवस्थापिका सभा में एक पदाधिकारी 
शान्ति क़ायम रखता है उसको सभापति कहते हैं। कॉनराड गिल (209780 0॥॥) 
का कथन है कि “सभापति को पर्याप्त अधिकार प्राप्त रहते हैं। ददाहरण-स्वरूप वह 
निश्चित करता हैं कि किस सोमा तक किसो बिल पर वाद-विवाद हो सकता है, सदस्यों 


सातवाँ बदाथ्याय १७७ 


के कौन से प्रश्न नियमानुसार हैं, भाषण तत्कालीन समस्या से संबंध रखता है या नहीं 
ओर कोई सदस्य सभा के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है?। इस प्रकार 
सभापति का यह कतंव्य हैं कि वह देखे कि सभा का समय व्यर्थ में नष्ट तो नहीं हो 
रहा है और कोई सदस्य, जो किसी विशेष क़ानून को नहीं बनना देना चाहता है, व्यथ 
में लम्बे-लग्बे भाषणों तथा निरथंक श्रस्तावों से काम में बाधा तो नहीं डाल रहा है । 


बिल 


क़ानून बनाने का काय किसी विशेष प्रस्ताव पर मत प्रकाशन करने तथा उस पर 
भाषण देने से ही नहीं समाप्त हो जाता। सबसे पहला आधश्यक काय विधित्रत बिल 
या मसविदा तैयार करना है। यद्यात्र देखने में यह काय अत्यन्त सरल जान पड़ता है 
परन्तु वास्तव में, विशेषकर राज्य की नीति में महत्वपूर्ण महान परिवतेन लाने वाले 
बिलों के संबंध में, यद्द काय अत्यन्त कठिन होता है क्‍यों कि इसकी भाषा स्पष्ट होनी 
चाहिये, इसके अथे तथा उद्देश्य निश्चित होने चाहिये और जहाँ तक सम्भव हो इसमें 
अथे-विपयेय, अशुद्धि और दुरूदता नहीं होनी चाहिये । 


बिल की अवस्थायें 

किसी बिल्ल को क़ानून बनने .के पहले निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरना 
पड़ता है : -- ह 

(१) बिल तैयार करने के बाद मंत्री अथवा कोई अन्य सदस्य ( यदि बत्रिल ग्रेर- 
सरकारी है ) इसको उपस्थितं करने के लिये कामन-सभा से प्राथना करता है। यदि 
आज्ञा मिल गई तो सभापति उसको अपना बिल उपस्थित करने का आदेश देता है ओर 
कक सभा के सामने उसका शीर्षक पढ़ता है। यह बिल का प्रथम वाचन! कहलज्ञाता है । 

(२) इसके पश्चात्‌ बिल मुद्रित होता है और इसके “द्वितीय वाचन' के लिये 
दिन नियुक्त किया जाता है। इस अवस्था में कामन-सभा में इसके केवल विशेष लक्षणों 
(छोटी-छोटी बातों पर नहीं) पर वाद-विवाद होता है। सद्श्य तबदोलियों के लिये तज़- 
वीज़ें भी पेश कर सकते हैं। यदि सभा उन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लेती है जिंन पर 
बिल आधारित रहता है'तो समझा जाता है कि इसका “द्वितीय वाचन' समाप्त हो गया । 

(३) द्वितीय वाचन के बाद यदि सभा स्वय' बिल को किसी विशेष समिति को 
विचारार्थ नहीं स्ोंपती ( यह बहुत कम होता है ) तो यह किसी एक स्थायी समिति को 
सोंप दिया जाता है। यदि बिल अर्थे-बित्न ( कर लगाने अथवा विभिन्‍न विभागों को 
व्यय के लिये धन की स्वीकृति देने के लिये ), कोई महत्वपूर्ण बिल अथवा कोई विवाद 
अस्त बिल होता द्वे तो यह “सम्पूर्ण सभा की समिति? को सोंपा जाता है। यह समिति 
स्वय' पूरी सभा होती है। सभापति की कुर्सी खाल्ली रहती है। इस प्रड्कार की समिति 
नवनिर्वाचित सभापति की अध्यज्ञता में काय करती हैं। यह सभापति ठथवस्था।पक्ा 
सभा के सभापति के क्वर्क की कुर्ती पर बैठता है। यह व्यवस्था इसलिय को जानो हे 
कि महत्वपूर्ण बिल पर प्रत्येक सदस्य को बाद-विवाद में भाग लेत का अवसर मत्र 
सके। इस प्रकार इस “समिति-अवस्था? में, चादे स्थायी समिति के सामने हो चाहे 


२३ 


शक; शासन यन्‍्त | 
सम्पूर्ण व्यवस्थापिका सभा क्री समिति के सामने, बिल की प्रत्येक घारा की कड़ो 
और गदरी आलोचना होती है और संशोधनों पर पूर्ण रूप से बाद-विवाद होता है । 
तथ कहीं जाकर निरय दिया जाता है। जब यह सब कार्य समाप्त है| जाता है तो 
सम्रिति का सभापति व्यवस्थापिका सभा के सभापति को एक छोटी सी रिपोर्ट देता 
है कि बिल्ष में संशे!वन हुआ दै कि नहीं । 

(७) समिति की अवस्था के बाद रिपोर्ट की श्रवस्था आती है। समिति संशोधित 
अथवा परिवर्तित बिल को वापिस करके सभा के पास रिपोर्ट भेजती है और सभा के 
सभापति की अध्यक्षता में दूसरे संशोधनों की दृष्टि से बाद विवाद होता है। 

(४) जब यह वाद-विवाद समाप्त हो जाता है तब बिल अन्तिम अवस्था में प्रवेश 
करता है। यह यिल का 'ठृतीय वाचन” कद्दज्ञाता है। इस अवस्था में मौखिक अथवा छोटे- 
मोदे ही परियतेन हो सकते हैं। सभा में अब इसके पूर्ण रूप पर ( अंग-प्रत्यंग पर नहीं ) 
बाद-विवाद होता है और निश्चित किया जाता है. कि यह बिल क्लानून बनता चाहिये या 
नहीं । यदि इस बिल का ठृतीय वाचन दो गया तो यह लाडे-सभा में भेजा जाता है। 
वहाँ भी क़रीब-करीब ऐसी ही अवस्थाश्रों से गुजरना पडता है। वहाँ से पास होने के 
बाद यह राज़ा के पास स्त्रीकृति के लिये भेजा जाता है । जब राजा इसमें हस्ताक्षर कर 
देता है तो यह क़ानून बन जाता है। इसका यह तात्पय हुआ कि पार्लिमेंट का कानून, 
इंनून तभी हूं। सकता है. जब दोनों सभाय इसको पास कर देती हैं और राजा दृस्ताक्षर 


कर देता है | 


सावजनिक भोर निजी बिल 

धपरोक्त प्रणाज्ञी सावेजनिक बिल में ज्ञागू होती है। निजी विज्नों में कुछ भिन्न 
प्रणावी का अम्लुसरण किया जाता है। सार्व जनिक्र और निन्नी थिल में यद्‌ श्रन्तर है कि 
सार्वजनिक बिक्त का संबंध अखिल राज्य से रहता है परन्तु निजी का संबंध केवल 
स्थानीय आवश्यकताओं अथवा किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के उपाधि-वितरण से 
रहता है। हमने ऊपर यह नहीं बताया क्रि कामन-सभा के द्वारा पास किये हुये बिल को 
यदि क्षार्डे सभा अस्वीकार कर दे तो क्‍या होगा। इसका कारण यह है कि हमारा उद्देश्य 
यहाँ केवल इतना है कि यह बता दिया जाय कि आधुनिक व्यवस्थापिकाशरं में कानून कैसे 
बनते हैं, विभिन्न देशों की प्रयात्षियों की प्रत्येक बात को बताना नहीं है। क़ानून. बनाते 
की अंग्रेजों प्रणाली क्रीब-करीब स्वेव्यापी है और आधुनिक राफ््यों में इसी का 
अनुसरण दोता है। इस प्रणाल्षी में क़ानून बनाने की ये अवस्थायें। हैं : (१) प्रथम वाचन, 
(२) द्वितीय वाचन, (३) समिति अवस्था, (४) रिपोर्ट अवस्था और (५) छृतोय वाचन । 
.. १--बेन्थम महोदय ने इन श्रवस्थाओं पर होने वाले वाद-विवाद के निम्नलिखित लाभ 
बताये हैं ;--- 

(१) विषय की विवेचना पूर्य रूप से हो जाती है क्‍योंकि काफ़ी लोग कई दिनों तक 
भाषय देते हैं शोर वे स्वयं वाद-विवाद से लाभ उठाते हैं क्‍योंकि इससे हर क्षण विषय स्पष्ट 
ह्वोता रहता हे । 


कक 


सांतवी अध्योय....' १७६ 


काय-स्थगन, अधिवेक्षन-स्थगन भर विसजन 


इसी क्रम में हम कुछ ऐसे पारिभाषिऊ शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हें जिनका 
प्रयोग व्यवस्थापिकाओं से संबंधित द्दे। पालिमेट के साल भर के काय को अधिवेश न* 
काय कहते हैं । परन्तु प्रत्येक दिन के सम्मेलन को बैठक कहते हैं । दिन भर के काय के 
बाद पालिंमेंट स्थगित कर दी जाती है । इस प्रकार काय-स्थगन (40[0प77070) 
का अथे हुआ बैठक समाप्त करके कुछ समय के लिये काय रोक दना । यह समय एक 
दिन, दा दिन अथवा एक छ|टा-सो छुट्टो हो सकता है । अतः काय -स्थगन के अनुसार 
अगामी बैठक [तक काय रा।क दिया जाता है ओर जब पाकिमेंट फिए बुलाई जाती है तो 
यह वहीं से काय आरम्भ करती है जहाँ से इसने छोड़ा था । परन्तु अधिवेशन-स्थगन 
(727707089007) इससे भिन्न दै। काय -स्थगन तो एक निश्चित समय के लिये 
दाता है परन्तु अधिवेशन-स्थगन अनिश्चित समय के लिये द्वाता दे । अधिवेशन के 
अन्त में पालिमट का स्थगित करके पिछले बषे का काय छोड़ दिया जाता दे ओर नये 
सिरे से काय आरम्भ किया जाता है। इस प्रकार अधिवेशन-स्थगन का व्यवद्यरिक 
अथे है. एक अधिवशन से दूसर॑ आंधवेशन तक का अन्तर । परन्तु विसजन (08- 
8४0]प7007) इन द।नो से (बल्कुल भिन्न हैं। मान ली|जये कि पात्मिमट अथवा कामन- 
सभा की अवधि पांच साल है जैता कि इंगलेंड में है तो इस काल के अन्त में वद्द साधा- 
रणुतः पुनिवोचन क लिय बिसजित कर दी जायगी । यय्याप अंग्रज्ी कामन-सभा इस 
काल्न के समाप्त होने के पहिले भी विसार्जत की जा सकती है यदि तत्कालीन सरकार 
अपने कार्यों क सबंध में जनता का निणय जानता आवश्यक सममतती हे । 

इस अकार “काय -स्थगन' और “अधिवेशन-स्थयन आधुनिक व्यवस्थापिका के 
कमश: काय का राकने और उसको नये सिरे स आरम्भ करने का प्रणाली का कद्दते दे 
ओर विसर्जन पुनरनिंबोचन अथवा जनता को समथेन आ्राप्त करने के ।लये पालिमट को 
अवधि के अन्त म था इसस्लने पहिले भंग करने को कहते है । 


समिति-प्रयालो - 
अन्त से, क्रानून बनाने की विंघ को समाप्त करने के पदह्चिले हम स्थायी समितियों 


(२) जनता को अपना दृष्टिकोण रखने का अ्रवसर मिलता हे ( प्रमायों द्वारा ) और 
सदस्यों को भी बादिरी योग्य व्यक्तियों से परामर्श करने का मौक्ता मिलता दे । 

(३) जोशीली वक्त ता तथा भाषण के प्रभाव को रोका जाता है। अर्थात्‌ अन्तिम मत 
बिना सोचे-विचारे नहीं दिया जाता । इन अवस्थाश्रों में काफ्नी समय लगता है ओर बहुत दिनों 
तक विश्लेषण, अलोचना और गहरी छान-बीन होती रहती हे । 

(४) सभा के अल्यसंख्यक दल को भी अपना मत प्रकठ करने के लिये समय निर्धारित 
कर दिया जाता है । इस प्रकार उसकी उपेद्वा नहीं होती । 

(४) अन्त में प्रथम वाद-विवाद में अ्रनुपस्थित रहने वाले सदस्थों को भी, जब वे देखते 
है कि उनकी उपस्थिति बिल्ल को प्रभावित कर सकती हे, उपस्थित होने का मौक्ता मिलता हे । 


न शांसन यन्त्र 


की आवश्यकता पर प्रकाश डाल सकते हैं।* केवल इंगढेंड ही में रसद-समिति 
(8५999 (0007077707९9७) साधन-समिति (00776698७ ० ए०७ए४8 ७०० 
38७७॥)७) ऐसी समितियाँ नहीं पादे जाती और न केवल अमरीका ही में अर्थ समिति 
रेज़्बे सांमति, परराष्ट्र रूमिति ऐसी समितियों पाई जातीं हैं बरन्‌ अ्रत्येक आधुनिक 
प्रजातंत्र- राज्य में ऐसी समितियाँ पाई जाती हैं । 

ब्राइस* समिति-प्रणात्री के लाभों को स्पष्ट करते हुये कहते हैं कि से प्रथम, 
इससे ठयवस्थापि का को बहुत-सी समस्याओं को सुलमाने का अवसर मित्र जाता है 
क्योंकि एक बहुत बढ़ी मन्त्रणात्मक सभा में यह असस्भव है। 

दूसरे, इस प्रणाक्षी से व्यवस्थापिका के प्रत्येक श्रिज्ञ की पूरी छान-बीन हो जाती 
है । इस प्रकार व्यवस्थापिका का समय बच जाता है ओर बेकार के बिल समिति की 
रिपोर्ट के भ्रनसार छोड़ दिये जाते हैं 


अन्त में, समिति में बिल के लिये उसके विशेषज्ञ ही नियुक्त किये जाते हैं। इस 
प्रकार जो क्रानन बनता है वह प्रत्यक दृष्टिकोण से उच्तम होता है 

परन्तु इन शुणणों के साथ-साथ इस प्रणाली में कुछ दोष भी हें3 । सर्वे प्रथम, यह 
व्यवस्थापिका सभा की एकता को नष्ट कर देती है क्योंकि सदस्य व्यवस्थापिका के बजाय 
समिति में श्रधिक ध्यान देने लगते हैं । प्रत्येक सदरय अपने ही बिल पर विचार करता 
है । इसीलिये इसको “अल्प व्यवस्थापिका' कहा गया है । 

दूसरे इसके कारण व्यवस्थापिका सभा में उत्तम बाद-विवाद में बाधा पड़ती है 
जिससे योग्यता का रपयोग नहीं हो पाता । क्योंकि वाद-विवाद ही में तो सदस्य अपनी 
योग्यता तथा वक्तता-शक्ति का परिचय दे सकते हैं। इसके साथ-साथ राष्ट्र की रुचि भी 
क़ानून बनाने के कारये में कम दो जाती है. क्योंकि समितियों की कार्यवाही का विवरण 
नहीं छपता । इस अकार जनता अन्धकार में रह जाती है। 

तीसरे, इस अणाली से क्रानून पास होने के समय गुप्त चालें चलने का मौका 
मिलता है। मनचादे क़ानून बनवाने के लिये सदस्यों को उपद्दार द्वारा 'खरीदा' जा 
सकता है। 


श्रौथे, यहू उत्तरदायित्वहीनता लाती है। इंगलेंड में यदि बिल अस्वीकृत हो 

जाता है तो दोष मंत्रिमंडल और उसके दल के सर पर मढ़ा जाता है और समिति साक 
घच जाती है। अमरीका में कायकारिंणी ओर व्यवस्थापिका के अलग-अलग होने के 
कारण उत्तरदायित्व न सरकार ही के ऊपर रहता है और न व्यवस्थापिका के। यहाँ 


१०-समितियों को 'तोरणाधघार! कहा गया है। यहाँ तक कि ये व्यवस्थापिका सभा के 
श्रॉख, कान, हाथ श्रोर मस्तिष्क भी कही गई हैं | फ्राइनर---दि थियर) एन्ड प्रेक्टिस आफ दि 
मॉडर्न गवर्न॑मेन्द्स, जि० १, ४० म०४ और ८२७। इनके गुण और दोषों के लिये घ्रू० ८०६ 
औौर ८१० देखिये | 

२०-आइस--अमरीकन कॉमन वेल़्थ, जि० १, ४० १६१-६४ 

३--वही, ४० १५६४ 


सातवां अंध्यायं श्द है 
तक कि समिति के ऊपर भी नहीं रहता कुयोंकि ग्रह तो केवल व्यवस्थापिका द्वारा पुनः 
विचार करने के लिये सिफारिश करती है और यदि यह बिल को बेकार सममती है तो 
सरलता से अस्वीकृत कर सकती है। 
.. पाँचवें, समितियाँ सारे अधिकार अपने सभापतियों के हाथों में सॉंप देती हैं 
ओर व्यवहार रूप में वे दूसरे मंत्रिमंडल हो जाती हैं । ॥ 
यद्यपि इस प्रणाली में ये काफ़ी बड़ी बुराइयाँ हैं फिर भी आधुनिक व्यवस्था- 
पिकाओं में समितिओं का स्थान सुरक्षित है। इसका कारण यह दे कि अभी तक इससे 
अच्छी कोई दूसरी प्रणाली नहीं निकली । 


२--विधान-निमांत्री-परिषदों के रूप में 


ठयवस्थापिकाओं के प्रथम उद्देश्य क्ानून-निर्माण का वर्णन करने के पश्चात्‌ हम 

उन पर विधान निमोत्री परिषदों के रूप में विचार कर सकते हैं।* हम पहले ही कह 
चुके हैं कि इंगलेंड में तो पार्लिमेंट साधारण क़ानून भी. बनाती है और विधान-निर्मात्री' 
परिषद का भी काम करती है. क्योंकि यह अपनी साधारण बैठकों में शासन-विधान में 
कुछ भी परिवर्तेन कर सकती है या इसको बिलकुल बदल सकती है। अप्रीका में कांग्रेस 
अपती दोनों सभाओं के दो तिहाई मतों से विधान में क्रिसी विशेष संशोधन के लिये 
प्रस्ताव रख सकती है ओर यह विधान के साधारण संशोधन के लिये एक. महासभा 
(0०7ए०४४०४) को भोबुल्ला सकती है। इसी प्रकार सन्‌ १६३६ के पढ्विले फ्रांस 
में, नेशनुल्ञ, एसेम्बली अपनी दोनों सभाओं प्रतिनिधि-भवन और सेनेट के संयुक्त 
अधिवेशन में ब्रिधान में परिवर्तन कर सकतो थी। इसी प्रकार सभी व्यवस्थापिकाओं 
की विधान-निर्मान्नी-परिषदात्मक भ्रकृति के बहुत से उदाहरण दिये ज्ञा सकते हैं । 


३--मत-प्ररक-बोरडों के रूप में 


तीखरे व्यवस्थापिकायें मत-प्रेरक बो्डों और निवाचक-सडलों का भी काम देती 
हैं। अमरीका में कांमेस, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचक-मडल् में पड़े हुए मतों की 
प्रामाणिकता निः्धित करने में मत-प्रेरक बोडे के रूप में कार्ये करती है। फ्रांस में सन्‌ 
१६३६ के पहजे अध्यक्ष को नेशनल एसेम्ब्रलो चुननी थी | इस प्रकार -यह कार्यकारिणी 
के प्रधान के निर्वाचन के लिये निवोचक-संडल् का काम देती थी। स्विट्जरलैंड में 
राष्ट्रीयसभा भर राज्य-सभा संयुक्त रूप सं केवल संघ-सपम्रिति ही को नहीं चुनतीं 
बरन्‌ संघीय न्यायाधीशों, चांघलर और कह सेवा के सेनापतियों को भी चुनता हैं। 
इसी प्रकार और उदाहरण भी दिये जा सहते है । 


१--विद्यार्थियों को (दि इण्डियन जन॑त् श्रॉक़ पॉलिटिकल साइन्स? के अअग्रैल-जुन 
(१६४०) के अइ्ड में प्रो० श्रीनिवासन का लेख “दि धियरी ऑफ़ दि कांस्व्व्य येंट एसेम्बली, 
और जनवरी-मार्च (१६४१) के अइ्ड में सरदार गुद्मुख निह्लसिंद का लेख 'दि आइडिया 
आँफ़ एन इण्डियन कास्य्य्य येंट एसेम्तरली! पढ़ना चाहिये | 


श्द्रर्‌ शासन यन्त्र 
४--शोकमत के,अंग्गा के रूप में 


दौध, भाधुनिक व्यवस्थापिकायें लोक-मत के अंगों का भी काम देती (हैं। यह 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यवस्थापिकाओों के सदस्य निबोचित होते हैं और उनका 
निवाचन संगठित लोकमत के द्वारा हवाता है तिसको हम राजनैतिक दल्ल कहते हैं। 
इसलिये सरकार को वह नीति, जिसका अनुसरण व्यवस्थापिकाओं में सफलतापूबेक 
होता है, यांद सम्पूर्ण सदस्यों द्वारा नद्धीं ता कम सं कम बहुमत द्वारा तो अनुमोदित 
रहती ही हे | इसक अतिरिक्त व्यवस्थापिक्रायं विशेष कर नम्न सभायें निवोचन की 
अवधि सभाप्त है। जाने पर भद्भ कर दी जाती है । इसका कारण यह है कि चार या पाँच 
सात के बाद सदस्य लोकमत क दृष्टिकाण से अपरिचित्त हो जाते हैं । इसलिये समय- 
समय पर निर्वाचन होने स व्यवस्थापिकाशा सें वास्तविक लोकमत का प्रतिनिधित्व 
होता रहता है। इसी|कये इनको लीकसत के अन्भ कहते हैं । 


५-- अनुसंधान के अंगों के रूप में 

पॉचबं, आधुनिक समय में व्यवस्थापिकायें जाँच अथवा अनुसंघान का भी काम 
फरती हूँ । व आय: जाँच-कसीशन नियुक्त करती हूँ जेस क्रॉप और उद्योग सम्बन्धी, 
अथवा सामाजिक अशांत, क्रान्ति या दद्ढों के कारणा का पता लगाने वाले क्मीशन। 
इन कार्या का लय जा सदस्य युक्त किय जात हूं. वे दर तरह के बयान और पमाण 
इक! करत हैं। इसक पश्चात इनफा नराचण करत हैं और अपनी राय स्थिर करते हैं । 
यह सब करन के याद अपनी शक्रारश सहित रपट उपध्थित करते हैं। इंगलेंड में तो 
शाही कमीशनों ने विशषकर जाटल समाजिक ओर शआंथिक समस्याओं के सम्बन्ध में 
कोीकमत को प्रकट करत से बड़ा कास किया हैं. जिसस।| शासन का नांति का निर्धारण 
बेदी बुद्धिमान से हुआ हैं। उदाहरण स्वरूप एक शाहा केंस्रोशन जिसका नाम साइमन- 
कृमाशन था भारताय-समस्या पर अनुसंधान करन के लिय नियुक्त किया गया था। 
इसन भारतवाय समस्या के भत्यक पहलू का जांच की थी आर पालिमट के सामने अपनो 
रिपाट उपास्थत की था। यह सच दूं ।क भारतीय इस कमाशन से बहुत ही असन्तुष्ट थे 
क्या।क इससम सभी अंग्रेज़्थ आर दूसर इसकी रिपादे भा प्रांताक्रयाबादी थी। 
परन्तु बात तो यह हैं जनक ज्ञाभ के [लय बनाइ गयी था उनका लाभ तो हुआ ही 
ओर उन्होंने इसक अमुसतार काय' भें किया । 


६--कार्यकारिणी के रूप में 
छंठवे, व्यवस्थापिकारयें कायकांरणा का भा कार्य करती हैं। इसका अभिप्राय 
यह है कि कभो-कर्भा इसका सम्बन्ध राज्य के 'प्रधानं अथवा अध्यक्ष! के कार्येकारियणी 
की देसियत स कये हुय काथों स रहता ६ । इस प्रकार अमरीका म॑ अध्यक्ष के द्वारा 
को हुई सधोय नियुक्तया तथा संधया मे सनद का स्वाकृति तथा उसका परासशे 


आवश्यक दे। इसस यह स्पष्ट हू [के अध्यक्ष के साथ-पघाथ सेनेद का भा नियक्तियां 
करन तथा अन्‍य रउत्री स साघ फरन का आधकार हे | 


सातवाँ अध्याय श्घ१ 


७--निर्देशक-मंदल के रूप में 
सातवें, व्यवस्थापिकाये' शासन-संगठन के लिये निर्देशक मंडलों के रूप में काम 
करती हैं| क्‍योंकि वे निश्चित करती हैं कि शासन प्रबन्ध किस प्रकार होगा, कार्ये- 
प्रणाली क्या होगी, कितना कार्य होगा, किस कार्य के लिये कितना धन लगाना पड़ेगा 
ओर किस प्रकार यह धन इकट्ठा किया जायगा तथा व्यय किया जायेगा । 


८-न्यायकारिणी के रूप में 


अन्त में प्रो० गानेर" का मत ठीक ही है जब वे कहते हैं कि व्यवस्थापिकायें 
प्रधान-न्यायाज्ञयों? का काये करती हैं। इंगलेंड में लाडे-सभा एक प्रसिद्ध न्याय-समिति 
है। सन्‌ १६३६ के पह्िले फ्रांस में यह स्पष्ट था कि राजद्रोह के अपराध में अध्यक्ष के 
विरुद्ध प्रतिनिधि-भवन मुकदमा चलायेगा और सेनेट फ्रेसला करेगी। इसी भ्रकार 
ओर भी उदाहरण दिये जा सकते हैं। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यद्यपि व्यवस्थापिका का प्रथम कार्य क्रानून बनाना 
है परन्तु राजनीतिक जीवन में बहुत से काये कर सकती है। और वास्तव में करती भी है । 


व्यवस्थापिका का गठन 


व्यवस्थापिका के कार्यों के बर्णृतर के पश्चातू अब हम उसके गठन का अध्ययन 
कर सकते है। हम पहले हद्वी कद्द चुके हैं कि अंग्रेज़ी पार्लिमेंट पार्लिमेंटों की जन्मदात्री 
कद्दी गई दे । इसलिये गठन के मामले में भी अधिकांश प्रजातंत्र-राज्यों को व्यवस्थापिका- 
सभाओं का निर्माण अंग्रेज़ी व्यवस्थापिका सभा ही के आधार पर हुआ है। इससे 
हमारा यह तातपय है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ी पालिमेंट में दो समायें हैं उसी प्रकार 
दूसरी व्यवस्थापिकाओं में भी द्विसभात्मक सिद्धान्त का पालन किया गया है। 


इंगलेढ की द्िसमात्मक पालिमेंट ऐतिहासिक घटना है । 


परन्तु यह स्मरण रहे कि अंग्रेज़ी पालिमेंट की दो सभाये' एक ही समय पर 

ओर एक ही बार नहीं बनायी गई । हम पिछले अध्याय में पहले दी देख चुके हैं कि 
किस प्रकार पालिमेंट का विकास नामेन काल की महासभा? से हुआ हे । उस समा में 
राजा! बड़े-बड़े अज्लों, बेरनों, आचेविशपों, विशपों, एबटों और नाइटों को बुलाता था| 
सन्‌ १२२४ में इस का नाम “आदश पालिंमेंट”' हो गया क्‍योंकि इसमें धार्मिक लाडें, 
लोकिक लाड, प्रत्येक शायर के दो नाइट, प्रत्येक नगर के दो नागरिक और निम्नश्र णी' 
के पादरियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होने लगे। कालान्तर में लाडों की बैठक अलग 
एक लाडे-सभा* में और नागरिकों तथा निम्नश्रेणी के पादरियों की बैठक अलग 
एक कामन सभा में होने लगी। इनमें से पहली का नाम उच्च या ह्वितोय सभा और 


१--गारनर--पॉलिटिकल सांइस एन्ड गवर्नमेंट, प० ४६६४-६४ 


२--लार्ड-सभा के विकास की विभिन्न अवस्थाश्रों के लिये मेरियट की पुस्तक 'इंगतिश 
पॉलिटिकल इन्स्टीटयुशन्स? पढ़िये | 


अनकज 


श्प्र्ट शासन यन्त्र 


दूसरी का नास निम्न या प्रथम सभा हो गया । इस अकार अंग्रेज़ी पालिमेंट की दोनों 


सभायें विकासात्मक अधिक हैं, निमौणात्मक कम | यद्द सब ऐतिहासिक परिस्थितियों 
का परिणाम है| 


अन्य देशों में द्विसभास्मक प्रणाली निर्माणात्मक है। 
इसलिये दूसरे देशों में जहाँ प्रतिनिधि-संस्थाओं को अपनाया गया वहाँ ह्विसभा- 
त्मक-प्रशाज्ञी अपनाई गयो। विशेषकर ऐसा अमरीका में हुआ जहाँ अंग्रेज़ी उप- 
निवेशियों ने अपनी मातभूमि का अनुऋरण किया। कालान्तर में द्विसभात्मक 
प्रणाली करीब-करीब सा्ेभौमिक हो गई । इसका कारण केवल इंगलेंड की नक्कल ही 


न था पा पएकसभात्मक प्रणात्ञों की अपेज्ञा द्विप्तभात्मका प्रणाली में श्रधिक लाभ 
गये थे | 


एकसभात्मक प्रणाली के लिये प्रयत्न 

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक-सभात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना के 
किये कभी अयब्न ही नहीं किया गया अथवा कभी इसकी स्थापना हुई द्वी नहीं। वास्तव 
में स्वयं इंगलैंड में लाउं-समभा का अन्त करने की कोशिश की गई थी (श्रब भी की 
जाती है )। यूरोप में मीस, वलगेरिया, फ्िनलेंड, इस्टोनिया और युगोसत्ञाविया में एक- 
सभात्मक व्यवस्थापिकाओं की स्थापना की गई थी । टर्की में तो अब भी व्यवश्थापिका 
में केवल एक ही सभा" है। भारतवपे में भा काफ़ी समय तक केवल एकसभात्मक 
उयवस्थापिका थी भोीर बहुत से प्रान्तों में झत्र भी एकसभार्मक व्यवस्थापिकाये हैं। अतः 
अब हम एकसभसात्मक और ट्विसभात्मक प्रणालियों के गुणों ओर दोषों का तुलनात्मक 
अध्ययन करेंगे। परिरों 

एफसभात्मक व्यवस्थापिका के विरुद्ध भा 

एकसभास्मक व्यवस्थापिका के विरुद्ध सबसे पहले लिखने वाला प्रसिद्ध लेखक 
जे० एस० मित्र था। उसने लिखा है कि एक अकेली सभा में जब बहुमत एक स्थायी रूप 
धारण कर चुकता है--जब उसमें सदैव एक साथ करने वाले व्यक्ति रहते हैं और 
व्यवस्थापिका में उनको अपनी विजय की पूर्ण आशा रहती है--तो वह सरलता से 
स्वच्छाचारी और उद्धव दे! जाता है | क्योंकि उसे अब यह डर नहीं रह ज्ञाता कि उसके 
कार्यों को कोई दूसरी शक्ति न मानेगी । जिस कारण से रोमवालों ने दो कॉन्सल रक्‍्खे 
थे उसी कारण से दो सभाये' आवश्यक हैं जिससे उनसें से कोई भी एक वर्ष के 
लिये भी अपनी स्वतंत्र सत्ता के कारण अ्रष्ट न हो जाये। इसी प्रकार अन्य लेश्नकों ने 
भी एकसभात्मक व्यवस्थापिक्ा के विरुद्ध लिखा है। लेकी ने कहा है कि 'मानव-समाज 
में सरकार के जितने भी संभव रूप हैं उनमें से मुझे ऐसा कोई नहीं मालूम जो एक 
सबले प्रजातंत्रात्मक सभा वाली सरकार से बुरा हो । कम से कम जिस प्रकार नियंत्रित 
सत्ता वाला स्वेच्छु वारी शासक मदान्ध द्वो सकता है उसी प्रकार ऐसी सरकार में भी 


१--एक सभावाले श्रन्य देशों को जानने के दिये इस शअ्रध्याय के श्रन्त में टिप्पणी १ 
देखिये । 
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बुराइयाँ आ सकती हैं और इसके उत्तरदायित्व के साथ तथा सोच-सममक कर कारये 

“करने की सम्भावना नहीं रह जाती है। आधुनिक काल में सभी कठोर-तंत्रों में 
बहुसंख्यकों का कठोर-तंत्र अधिक डर की वस्तु है | अतः बुद्धिमान राजनीतिज्ञ का 
यह कतेव्य है कि उससे रक्षा का उपाय करे?। सर हेनरी मेन ने कहा है कि एक 
सुसंगठित द्वितीय सभा से जो आशा की जाती है वद्द यह नहीं है कि बढ कोई ग़लती 
नहीं कर सकती बल्कि उससे एक अतिरिक्त सुरक्षितता की आशा की जाती है । यह 
कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि कोई भी द्वितीय सभा बिल्कुल न होने से अच्छी है? । 
डक के निम्नलिखित कारणों से एकसभात्मक व्यवस्थापिकाओं का विरोध किया 
गया है : ' 

(१) यह कहा जाता है कि एकसभात्मक व्यवस्थापिका उत्तरदायित्व का ध्यान 
नहीं रखती और लोकमत के आवेश से अधिक प्रभावित हो जाती है। लीकॉक के शब्दों 
में 'एक अकेली क्रानून बनाने वाली सभा यदि संशोधन करने वाली दूसरी सभा से 
नियन्त्रित नहीं की जाती तो यह उत्तरदायित्व-रह्ित और जल्द्वाज़ हो जाती है; 
किसी विशेष परिष्थिंत के प्रभाव में आ सकतो है; भावता; जोश तथा बक्त॒ता के 
चक्कर में आ सकती है और आवश्यकता से अधिक भी काये कर खकती है अथवा 
उससे कम भी ।* 

(२) जरूदबाज़ी और उत्तरदायित्व-हीनता के अतिरिक्त अकेली एक सभावाली 
व्यवस्थापिका में बहुमत की स्वेच्छाचारिता का बोलबाला रहता है और यह अपने को 
गलती करनेवाल्ली सममता ही नहीं । 

(३) इससे क़ानून के सोच-सममझ कर बनाये जाने की सम्भावना जाती रहती है। 
क्योंकि एक अकेली सभा पर नियंत्रण रखने तथा उसके कार्य को संशोधित करनेवाली 
दूसरी शक्ति नहीं रहती । 

(४) किसी विशेष अवसर पर किन्हीं विशेष प्रश्नों को लेकर होनेवाला सभा का 
निवौचन सभा की अवधि समाप्त होने क पहिले ही अव्यवहाये हो सकता है। क्योंकि 
इस प्रतिपत्ष परिवर्तित होनेवाल्ले संसार में नई-नई समस्‍यायें उपस्थित होती रहती हैं। 
इसलिये एक संशोधन करनेवाल्ली अथवा नियंत्रण रखनेवाली संस्था की आवश्यकता है 
जिससे निवोचित सभाये' उस लोकमत के विरुद्ध न जा सके जिसका बे भ्रतिनिधित्व 
नहीं करतीं अथवा जिसके दृष्टिकोण से अपरिचित तथा असहमत हैं । 

5 (४) यह धारणा ग़लत है और अनुभव के भी विरुद्ध है कि जनसत्ता का अस्तित्व 
केवल एक ही निवाचित सभा में रह सकता है । अंग्रेज्ञी-ल्ञाडे सभा को देख कर प्रजा- 
तन्त्रवादियों ने प्रायः यह सोचा है कि दूसरी सभा का संबंध अनिवाय रूप से बे या 
विशेषाधिफार से है। सव्‌ १७६१ में फ्रांसोसी विधान-निमौताओं ने भो इसी राहत 
घारणा के कारण दूसरी सभा को व्यवध्थापिका में स्थान नहीं दिया था। बे सममते थे 


१--लीकॉक-एलिमेन्टस आ्रॉव पॉलिटिक्स, ४० १४३। इस जल्दबाज़ी के लिये लास्‍्की 
कृत ए. ग्रैमर आऑव पॉलिटिक्स! पृ० २३ पढ़िये | 
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कि दूसरी सभा सार्वजनिक न रह सकेगी और एक ख़ान्‍्दानी संस्था हो जायगी। परन्तु 
कीकॉक के कथन में सत्ता है जब वह कहता है कि दोनों सभाये" जनता से शक्ति” 
प्रहण कर सकती हैं और उनका निर्वोचन भिन्न-भिन्न अवधि के लिये और भिन्न-मिन्न 
क्षेत्रों से हो सकता है। उनके बीच भेद दिखाने के लिये जाति या सामाजिक दीवार 


नहीं होनी चाहिये। अमरीका के संयुक्त राड्य और फ्रांस की सेनेट इसके स्पष्ट 
उदाहरण हैं।? * 


एकसभास्मक प्रणाली के गुण 

परन्तु यदि एकसभात्मक प्रणाली के विरुद्ध ये आपत्तियाँ हैं. तो उसमें कुछ गुण 
भी पाये गये हैं । सर्वे प्रथम, यह समम्ता गया है. कि यदि व्यवस्थापिका में दो सभाये' 
होती हैं तो उनके मध्य प्रतिहनन्द्रिता, ईष्या तथा ऋलहद्दन रदती है। क्योंकि एक दुसरे से 
आगे रहने का प्रयत्न करती है और इसका उत्तम प्रमाण हमें लाढं-सभा के इतिहास में 
मिलता है। इसका परिशामस यह होगा कि व्यर्थ ही में शासन-कार्य में देरी होगी और 
समय-समय पर गतिरोघ उत्पन्न होंगे। जिसका फल यह होगा कि केवल काय हो में 
विलस्ब नहीं होगा वरन्‌ क्रानून की निर्दोषता पर भी ग्रभाव पढ़ेगा। सभाओं की इस 
प्रतिहृन्द्रिता को अमरीका के बेखमिन फ्रेंडलिन महद्दादय ने पूर्ण स्पष्ट कर दिया था। 
गानर * के शब्दों में उसने कहा था कि 'द्विसभात्मक व्यवस्थापिका एक ऐसी गाड़ी कै समान 
है शिसके दोनों सिरो पर घोड़े जुते हुये हैं. और वे दे।नों विरुद्ध दिशाओं की ओर खींच 
रहे हैं ।” इसी को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि दोनों सभाझ्रों के बीच की प्रति- 
इुन्द्ििता व्यवस्थापिका के दो अंगों के मध्य रस्साकशो के समान है जिसका परिणाम यह 
होगा कि राष्य का क्रानून-निर्माणक यन्त्र सदेव गतिदहवीन रहेगा । 


दूसरे, यदि यह भी मान किया जाय कि दोनों सभाभों के बीच में रोज तो 
विषमता उत्पन्न न होगी, फिर भी यह धारणा कि वे दो हैं एक नहीं, व्यवस्थापिका के 
एकत्थ को नप्ट कर देगी और उसमें द्वेत उत्पन्न कर देगी। व्यवद्याररूप में इसका अर्थ 
हुआ कि एक क़ानन-निमोणक सत्ता दो संगठनों के मध्य विभाजित हो जाती है। 
या थोड़े में कह सकते हैं कि यह स्वय' अपने ही में त्रिभक्त रहती है। 

तीसरे दें। सभाओं के अस्तित्व का अथे केवल क़ानून-नि्मौणक सत्ता का विभाजन 
ही नहीं दोता वरन्‌ उत्तरदायित्व का भी विभाजन होता है। और जहाँ उत्तरवायित्व- 
हीनता आई वहाँ असावधामी और अयोग्यता को स्थान मिला | 

चौथे, एबे सीक्ष ( 200० 509868 ) का कथन है कि एक निर्वाचित क्रानन- 
निर्माशक सभा “एक? ही हो सकती है क्‍योंकि जनता एक है और उसका विचार एक दे । 
एक ही उद्देश्य के लिये वे दूसरी सभा कैस नवाचित कर सकते हैं जब तक कि उनका 
विचार दूसरा न हो गया हो । इसी लय उसने दूसरी सभा को रखना मूखेता माना था। 





३--. फ्रांग्सीसी सेनेट से यहाँ १६३६--४५ के युद्ध के पहिले की सेनेट समझना चाहिये | 
२«गार्नर-पॉलिशिकिज्ञ साइंस एज्ड गवन्मेंटद; ४० ६०३१ 
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उसीके शब्दों को ब्राइस ने इस प्रकार लिखा है. कि (द्वितीय सभा स्रे क्या लाभ होगा १ 
क्योंकि यदि यह प्रतिनिध-सभा से एकमत है तो यह व्यर्थ है और यदि असहमत है 
तो द्वानिकर है* ।! दूसरे लखक ने इस तके को इस प्रकार और आगे बढ़ाया हैः 
“यदि दोनो सभाओं का संगठन एक हा था दे ता उनमें से एक बेकार हा जाती है। 
यदि संगठन एक स्रा नहीं है ओर एक सेनेट का विचार मस्तिष्क में रक्खा जाता है तो 
. एक खान्दानी वर्ग की सत्ता की स्थापना हो जायगो ओर जिसका परिणाम जनता 
की अधीनता द्वोगी? । 


डितीय सभा के गुण 
द्विसभात्मक प्रणाली के दाषों और एक सभात्मक के लाभों के द्वोते हुये भौ 
लगभग प्रत्येक आधुनिक कालोन राज्य में दो सभाये' हैं। और इस प्रकार द्विसथात्मऋ 
सरकार क्रर/ब-क्राब सावेभाभिक हा गइ ६ । तब द्विवाय सभा से क्‍या लाभ हैं १९ 
सर्वेम्रथम, दम पदले हा दुख चुक है कि ।भेत्न ने किस्र अकार जार दिया था 
कि यदि शक्ति एक अकेला सभा के हाथ में रहंगी ता बह स्वेच्छ/चारिणी हो जायेगो। 
इसलिये यह शक्तिनवभाजन दानों लभाआ का अख्रामत सत्ता क दुप्रयाय से बचा 


१--गानंर ओर मेरियट इसको इस प्रकार लिखते ह : यदि द्वितीय सभा पहली से असहमत 
है तो यह हानिकर है और यदि सहमत है तो व्यर्थ है । 

फ़ाशनर ने लिखा है; यदि दानां सभाये सहमत हैं तो दूसरी सभा श्रनावश्यक्र है और 
यदि अ्रसहमत हैं ता यह आपत्तिजनक है ।! 

स्ट्रांग ने इस प्रकार जिला है; 'रि द्वितीप सभा प्रथम सभा से सहमत रहती है तो यह 
, व्यर्थ.है और यदि ऐसे नहां होता ता विनाशक है ।* 

२--सन्‌ १६१७ और “१८ में ध्राइस सम्मेलन! (87906 (00776709) में द्वितीय 
सभा के निम्नलिखित लाभ, काय अथवा उद्देश्य एकसत से निश्चित किये गये थे ;--« 

(१) कामन-सभा से पास हुए बिल्न की जाँच और संशोधन । 

(२) ऐसे बिली को उपस्थित करना जिनके विषथ में कोई मतभेद न उत्पन्न हो सके। 
क्योंकि यदि कामन-सभा के पास भेजने के पहिंसे खूब अध्ययन करके उनकी रूप-रेखा 
तैयार कर ली जाय तो कामन सभा सरलता से पास करता है। 

(३) बिल का क्रानूत़् बनने के पहिलले इतनी देर तक रोके रखना ( अधिक नहीं ) कि इस 
बिल की बाबत लोकसत मालूम दो जाय । इसकी उस वक्त और आवश्यकता होगी जब बिलों 
का सम्बन्ध विधान को बुनियाद, या क्लानून के नये सिद्धान्तों से होगा.अथवा जब ऐसे प्रश्न 
उपस्थित द्वोंगे जब कि देश दो मतों में विभक्त दिखाई देगा | 

(४) महत्वपूरं प्रश्नों पर स्तरतंत्र भर पूर्ण वादविवाद। उदाहरण स्रूप कामन-सभा को 
समय न मिलने पर विदेशो नोति पर बहस | यह बद्स ओर भी उपयोगी होगी यदि ऐसी सभा 
में हो जितके वाद-विवाद और नियणंत्र कार्यकारिणी के भाग्य पर प्रभाव न डाल सकें। 
लीज़ स्मिथ--सिक्ेंड चैस््रर इन थिपरी ऐंड प्रैक्टिस', ४० ३२-३३ । 


श्षद शासन यन्त्र 


केगा | कहने का अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण शक्ति एक के हाथ में आने से उसका 
पतन आवश्यक है। ओर यदि ऐसी ही एक दूसरी सभा का नियन्त्रण न हुआ तो यह 
अपनी सीमा को पार कर जायेगी। इसीलिये लाडे एक्टन (]+070 40009) ने 
ट्वितीय सभा को 'स्वतन्त्रता का आवश्यक संरक्षक कहा था। ब्राइस के शब्दों में दो 
समा की आवश्यकता का आधार यह विश्वास है कि 'एक सभा की घृणापूण, 
कठोर और अ्रष्टभाय अन्तेवर्ती प्रवृत्ति का रोकने के लिये इतनी ही शक्तिशाली दूसरी ' 
सहयर्ती सभा की आवश्यकता होती दे ।” जलोक-सभा की उत्तेजना का सबसे भच्छा 
ठदाहरण हमें इंगलेंड के कामन-सभा में मिलता है जिसने सन १६४६ में अपने प्रस्ताव से 
का -सभा को खतम कर दिया था। परन्तु क्रॉमचेल के समय में फिर से उसकी स्थापना 
की गई थी। उसने कहट्दा था कि 'मेरा कथन हें कि जब्र तक आपके पास 'संतुलन' 
ऐसी वस्तु नहीं है. हम सुरक्षित नहीं रद्द सकते।?“” ““इस पार्लिमेंट की कार्यवाहियों 
पर ध्यान देने से आपका पता चलेगा कि उप्तके लिये एक नियन्त्रक शक्ति की 
आवश्यकता है ! नियन्त्रण की इस आवश्यकता का बेज्फाट ने भल्ती प्रकार स्पष्ट कर 
दिया है । उसका कथन है कि यदि एक ऐसी आदशे कामन-सभा होती जो “सम्पूर्ण 
राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती, सदैव संयत रहतो ओर जो न कभी उद्वेग में आकर कार्य 
करती और न शांत आर हृद काय -प्रणाज्ी को छु।ड़ती तो निश्चय द्वी हमको उच्च सभा 
दी आवश्यकता न पड़ता | कार्य इतनी अच्छा! तरह होता कि हमको निरीक्षण अथवा 
संशोधन के क्षिये किसी दूसरी शक्ति की आवश्यकता ही न इं।ती? । परन्तु सभा ऐसी थी 
कि उसके शिये संशोधक अथवा ।नयंत्रक शक्ति श्रनित्ञाय थी । 
दूसरे, द्विसभात्मक प्रणाक्षी में अपने आप ही सभी बिलों के पूर्ण विवेचन का 
अवसर प्राप्त होता है। यह एकसभात्मक »णाक्षी में असम्मव है। अतः क़ानून पास 
करने में एक सभा जो जल्दबाजी दिखाती उसकी सम्भावना दूसरी सभा का अभाव कम 
कर देता है। और यह सभा इस अकार उचित कानून तथा शासन का आधार बनती है। 
आधुनिक क़ानून-निर्माणक सभाय' तरह-तरद्द क कामों के बाक से दबी रहती हैं इसलिये 
थे क़ानून बनाने में अपना पूरा ध्यान नहीं दे सकतीं। भ्रतः जो बिल निम्न सभा पास 
कर देती हे उस पर उच्च सभा फिर गौर करता दे और उसकी जाचती हूं । इसका यह 
अशे हैं कि दूसरी सभा का काय “वित्ञस्ब करना! और संशे।धन करना है। और इस 
विज्ञम्य से यह क्षाभ दावा है कि प्रत्येक बिल पर ख़ुब ग्रोर किया जाता है, गम्भीर 
बाद-विवाद होता है ओर उसके प्रत्यक अंग का विश्लेषण तथा निर।क्षण होता है। 
तीसरे, यदि सिद्धान्तानुसार भ्रजातंत्रात्मक राज्यों में बहुमत का शासन आवश्यक 
है तो अल्पमतों की रक्षा भी आवश्यक दे । ओर इस रक्षा की उत्तम गारंटी शक्तिशाली 
द्वितीय सभा है। मेडसन ( (७०४।४02 ) का कथन दूँ कि 'स्वार्थियों के गुट के 
खतरे स अल्पमत को कैध् बचाया जा सकता हे ? अन्य उपायों में स एक यह दे कि 
शासमन के अन्द्र एक एसी संध्या की स्थापना की जाय जो अपनी न्याय-प्रियता और 
अपत बिधेक के लिये असद्ध दो और जो अव«र पड़ने पर अपनी पूरी शक्तिके साथ 
न्याय का पढ़क्षा पकढ़े ।! इसी प्रकार राक्य के विभिन्‍न द्वितों और वर्गों को भी 
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प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। इस प्रकार पूंजीपतियों और मजदूरों के प्रतिनिधि, 
कृषि ओर उद्योग के प्रतिनिधि, जमींदारों ओर मित्र-मालिकों के प्रतिनिधि द्वितीय स॒भा 
में स्थान पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस में योग्य और विद्वान व्यक्तियों को भी स्थान 
दिया जा सकता है। यह ठीक ही कहा गया दे ऊ#े उच्च सभा में क्रानूनों के मामले में 
केवल दोहरे ओर भ्रौढ़ वाद्विवाद का ह्वी लाभ नहीं मिलता वरन्‌ इसमें हमें उन प्रसिद्ध 
व्यक्तियों की योग्यता से लाभ उठाने का अवसर मिलता दे जो किन्हीं कारणों से निम्न 
सभा में नहीं बेठते जिससे उनकी सेवाओं से जनता वंचित रह जाती । 

चौथे, यदि व्यवस्थापिका में केवल एक ही सभा रहती दे तो इसमें बाहिरी प्रभाव 
पड़ सकता है और यह अपने उत्त रदायित्व को भूल सकती है-। परन्तु जब दो सभाये' 
रहती है तो दूसरी सभा अनुचित और बुरे क्वानूनो को पास होने से रोकती है । 

पाँचवें, यह कद्दा गया है कि अनुभवी व्यक्तियों की द्वितीय सभा नि्ेयों में 
विवेक का पुट देती है और जब दो सभाये एकमत हो जाती हैं तो क्रानून में ज्ञोर और 
शक्ति आ जाती है। यद्यपि एबे सीज्ष महोदय न कहा है कि यदि द्वितीय सभा प्रथम 
से सहमत हर जाती है तो काई अर्थ नहीं निकलवा ओर यदि असहमत हाती है तो यह 
काय शरारत से पूण द्ोता हे। परन्तु इसका मुंहतोड़ जवाब यह हैः “यदि दोनों 
सभाये' एकमत हो जाती है तब तो क्वानून के औचिदत्य ओर उसकी नन्‍्याय-पूणोता के 
प्रमाण के जियो और अच्छा हे ओर यांद्‌ उनमे मतभेद उत्पन्न द्वाता है तो लोगों को 
अपने दृष्टिकोणों पर फिर विचार करने का अवसर मिलता दै ।! दूसरे स्पष्ट दे कि अन्त 
में उनका मतभेद भी द्वितकर द्वै क्‍योंकि यह क्ञोगों मे उत्तरदायित्व जागारत करता 
हे जिससे बे दोष को ढंढ़ूते हैं । 

छठवें, द्वितीय सभाओं का समर्थन इस कारण से भी किया गया है कि वे 
संघराज्यों में 'राध्य-सिद्धान्तः के लिये उपयागी सिद्ध हुई हैँ । संघराज्यों में यदि सिंम्त- 
सभा जनगणना के अनुसार स्वेसाधारण का प्रतानाधत्व करती हूं तो उच्च-सभा अंगांभूत 
राज्यों का भ्रतिनिधित्व करती है ओर साधारण॒तः प्रत्यक राज्य चाद्दे वह छोटा हो चाहे 
बढ़ा, जैसा कि अमरीका में है, द्वितोय सभा में समान संख्या में प्रतिनिधि भेजता है । 
अतः संघराज्यों में राजब्य-सिद्धान्त दो उद्देश्यों के लिये उपयोगी सिद्ध हुआ है। 
प्रथम तो यद्द राज्य के व्यांक्तत्वत ओर राष्ट्रीयता में सामंजस्य स्थापित करता है, ओर 
दूसरे यह छोटे राज्यों को बढ़े राज्यों क भ्रतिनिधियों की बड़ा संख्या के दबाव से 
बचाता हे | 

संक्षेप में, द्वितीय सभा* को इसलिये समथन प्राप्त हे कि यह स्वेच्छाचारिता 
जल्दबाजी तथा उत्तरदायित्वशून्यता को रोकती दे; विलम्बात्मक तथा बादबिवादात्मक 
है; राष्ट्र के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करती है और संघराज्य में समान रूप से 
छोठे-बढ़े राज्यों के अ्रतिनिधियों को स्थान देती दे । कक 


न्‍अियटिमरल-रकापुयसऊपक८ ५ +म «न कसरत नननन बन 


१--अधिक अध्ययन के लिये डा० बेणीप्रसाद कृत दि “डेमोक्रे टिक प्रोसेस, प० २५४३-४४ 
और स्ट्रांग कृत 'मॉडन कान्सटीव्य शन्स', एृष्ठ १८्प८-८६ देखिये | 


१६० शासन यैन्‍्त्र 
द्विसभास्मक प्रणाली के पत्त में हा० फाइनर के विचार 


डा० फ्राइनर" ने द्विसभात्मक व्यवस्थापिकांश्रों का अस्तित्व बनाये रखने के 
दो कारण बताये हैं। पहला है संघ प्रणाली और दूसरा है विधान में जन-सिद्धान्त पर 
नियंत्रण रखने की इच्छा। उनका कद्दना है कि चाहे संघ सिद्धान्त की जिना पर 
द्वितीय सभा को आवश्यकता न भी पड़ती परन्तु किसी न किसी प्रकार की ट्वितोय सभा 
रहतो अवश्य । और अमरीकी सेनेट के पीछे भी नियंत्रण की व्यवस्था करने को 
इच्छा का अभाव नहीं था| 


इस प्रकार उसका दावा हेँ कि द्वितोथय सभा के स्थापित करने का स्व प्रथम 
बुनियाद। उद्देश्य परामशेदाताओं की एक बड़ी संख्या को एकत्र करने की इच्छा है 
जा वादवियाद, आलंाचना तथा दल्लील द्वारा चिन्तन ही को प्रोत्साहित न करे बरन्‌ 
गुत्यियों को भा सुक्षका दूं । जितनी ही अधिक गम्भीर समस्या होती है उतनी ही अधिक 
परामश की आवश्यकता द्वोती ६। यह भाषण रोग में देखा जा सकता है जिसमें 
रोगी क॑ केबल उपक्ब्ध साथनों के ही अनुसार उसके परामशेद्रताओं की संख्या 
सीमित रहती है |” इस प्रकार मनुष्थ 'आत्म-रक्षाः के लिये ही परामश लेते दें और वे 
ऐसी संस्थाओं को जन्म देते है जो अपने निणोेयों में मं .णात्मक होता हैं । ये कार्य- 
स्थगन, भरताश्ोों की सूचनाओं ओर परामशेदाताओं को एक बड़ो भारी संख्या को 
उपयाग में ज्ञात है । परन्तु राज्य के मामलों में प्रत्यक् प्रस्ताव का परिणाम असोमित 
रहता । अतः: शक्ति के दुरुपयांग को राकन के लिये ओर अधिक सावधानी की 
झावश्यकता पड़तो है | इसक॑ स्तिरिक्त जब राज्य-कार्य में विचारा का काफ़ी आवान- 
प्रदान रहता हैँ तो क्रानून-पालन को भात्खाहन मिलता है और राज-भक्ति हृढ़ होती है। 
एसा प्रतीत होने क्षयता है कि अब ग्रज़्ती करने की कोई गुंजायश' न रह गई होगी, 
कोई मनमानी काय न हुश्रा होगा। निशेय इेश्वरीय आज्ञा को भाँति जान पड़ते है और 
यह विचार उठता है कि इश्वर के विरुद्ध विद्राह करना व्यर्थ है और उसका मान लेने 
हो में भा है। प्रौद़ वादविवाद अथवा द्वितीय सभा के पक्त की दलीक़ों के ये स्थायी 
भोर आवश्यक उदेश्य हैँ ।९ 


प्रोद वादविवाद के अतिरिक्त दूसरा उद्देश्य स्वत्वों की रक्षा है। द्वितीय सभाश्रों 
की स्थापना इसलिये हुई है. कि 'वे क्षोग, जिनके हाथों में अधिकार और स्वत्व हैं, उनकी 
रक्षा के लिये मोचोबन्दो धर सके | केवल्ञ क्रान्ति ही सो व बन्दो नहीं करती, अनुदारतावाद्‌ 
अथवा परिवतेन-विरोधवाद उससे भी अश्रधिक करता है । वास्तव में, सभी द्वितीय सभाये' 
स्वार्थेरहद्धित भाव से प्रोढ़ वादविवाद के लिये नदीं स्थापित की गई हैं, उनके निर्माण॒कों 
ने कुछ स्वार्थों को शेष जाति से बचाने के लिये इस्र प्रणाल्ली की स्थापना की दे!। 
१--फ्राइनर “दि थियरी एन्ड प्रैक्टिस ऑकऋऋ मॉडर्न गवन्मेंट! जि० १, ४० ६७६ 
२--ंही, प० ६७६-७७ 
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डा० फ़ाइनर के इस मत की पुष्टि बिल्लोबी महोदय ने की है। इन्होंने प्रधान न्यायाधीश 
स्पेन्सर के बिचार को उद्धृत किया है। उन्होंने सन्‌ १८२१ में यह दल्लील पेश की थी 
कि अमरीकी सेनेट केवल प्रतिनिधि-सभा पर नियंत्रण रखने के लिये ही नहीं बनायी 
गई थी वरन्‌ “इस उद्देश्य से स्थापित की गई थी कि यह आमतौर से हमारी सम्पत्ति की 
ओर विशेष रूप से राज्य के बड़े-बड़े ज़मींदारों के स्थार्थों की रक्षा करे! ।' 


१--लाढ-सभा 

एकसभात्मक और द्विसभात्मक व्यवस्थापिकाओं के गुण-दोष और दूसरी के सब 
जगह अपनाये जाने के उह्ृश्यों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ अब हम वतेमान द्वितीय 
सभाओं का उनकी उपयोगिता की दृष्टि से अध्ययन करंगे । 

(१) सब से पहले हम लाड-सभा से आरम्भ करेंगे क्‍योंकि यह श्वंसार की सबसे 
पुरानी द्वितीय सभा है। हम पहले ही देख चुके हैं कि यह सभा किन्हीं विशेष फ़ायदों 
के लिये पहिले से सोच-सममझकत कर नहीं बनायी गई थी वरव्‌ यह ऐतिहासिक क्रम का 
परिणाम है। नामन-काल़ से अग्रेज़ी समाज जमीदार-वर्ग और जनसाधारण में विभत्त 
रहा है और जब घार्मिक तथा लौकिक _ लाडे और नागरिक तथा बुरोनिवासी अलग- 
अलग सभाओं में बैठने लगे तो यह समाज का केबल आर्थिक अथवा वर्गीय विभाजन 
 था। जैसा फ्राइनर महोदय का कहना है कि “जब घनी, विजयी तथा अभिजात वर्ग ने 
शासन-शक्ति हर्तगत कर ज्ञी ओर उनको अशांति तथा विद्रोह के डर के कारण 
शेष लोगों के प्रतिनिधियों से परामशे करना आवश्यक हो गया तब दो सभाओं 
का जन्म हुआ | यह विभाजन 'सरवार्थों का विभाजन! था, प्रौदू मंत्रणा और स्वेच्छाचारी 
तथा असंयत प्रजातंत्रात्मक सभा पर नियंत्रण रखने की इच्छा का परिणाम नहीं?! ।६ 
' इससे स्पष्ट है कि लार्ड-सभा की स्थापना के पीछे कोई योजना अथवा दाशेनिक सिद्धान्त 
नहीं था। इसको सामाजिक परिस्थितियों ने जन्म दिया और यदि इसमें कोई सिद्धान्त 
निहित था तो वह था 'पैतृक कुज्ञीनता' का सिद्धान्त | इसका अथ यह है कि यह सभा 
स्वभावतः अनुदार थी क्‍योंकि यह सदैव सम्पत्ति रक्षा का प्रयल्ल करती थी। इसने हमेशा 
स्थायित्व और सुरक्षा का समर्थेन किया और छुधार तथा प्रगति का विरोध किया । 
आरम्भ से ही इसने राजा का समर्थन किया । इसीलिये सन्‌ १६४६ में कामन-सभा ने 
इसको इंगढोंड की जनता के लिये खतरनाक और बेकार समझ कर ख़तम कर दिया था 
यद्यपि फिर शक्ति-संतुल्लन के लिये इसकी पुनस्थोपना कर दी गई थी । शुरू से द्वी इसने 
अपने लिये निम्न-सभा के बराबर क्रानून बनाने के अधिकारों के लिये दावा किया था | 
परन्तु सन्‌ १६१४ में ल्ाडं-सलभा को कामन-सभा के अर्थ-बित्ञ को पेश करने के अधिकार 
को स्वीकार करना पड़ा था | सन्‌ १६७१ में फिर कामन-सभा ने यह निश्चित किया था 

कि कामन-सभा के द्वारा राजा को दी गयी आर्थिक सहायता के संबन्ध में लाडसभा को 





१-- पूरी दलील के लिये विलोबी कृत 'दि गवन्मेंट श्रॉफ मॉडर्न स्टेट्स', ए० ३८ देखिये। 
२--फ्राइनर--दि थियरी एड प्रेक्टिस ऑफ मॉडन गवन्मेंद्स, जि० १, ४० ६७६, 


१६ शासन यनन्‍्त 


कर-परिवतेन का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रस्ताव की पुष्टि विस्तार पूवेकत सन १६७८ 
ऋर फिर सन १८६० में हुई थी । जब लाडे-तभा ने सन्‌ १६०३ में शिक्षा-बिल में और 
सन्‌ ६६०६ में अर्थ-बिल में संशोधन का प्रस्ताव रक्‍्खा तो ऐसे संकट को टालने के 
किये पार्लिमेंट ने सन्‌ १६११ में एक क़ानून पास किया जिसके अलुसार अथ-बिलों के 
सम्बन्ध में लाडे -सभमा के अधिकारों में कमी कर दी गई भौर दूसरे बिलों में भी कामन- 
सभा की सत्ता स्व्रीकार की गद। इसका पता सन्‌ १६११ के क़ानून की निम्नलिखित 
घाराओं से लगती है :--- 

(१) यदि एक महीने तक लाडे-सभा अर्थबित्ञ को स्वीकार नहीं करती तो यह 
राजा की स्वीकृति के किये भेज दिया जायगा और बिना ज्लाड-सभा की स्वीकृति के ही 
यह क्रानून बन जायगा । द 

(२) यदि अथे-बिल के अतिरिक्त कोई अन्य बिल लगातार तीन अधिवेशनों तक 
कामन-सभा से पास हो जाता है तो लाडे-समा के तीसरी बार अरवीकार करने पर राजा 
की स्वीकृति के लिये पेश किया जा सकता दे और वह क़ानून बन जायेगा। परन्तु शर्ते 
यह है कि द्वितीय वाचन ओर कामन-समभा के तीसरे बार पास करने के बीच दो साल 
बीत जाये । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विधान में लाड-सभा का स्थान गौण कर दिया गया 
है और यह निम्न सभा के बराबर अधिकारों के लिये दावा नहीं कर सकती। यह श्रव 
संशोधक और जनावेग की नियन्त्रक नहीं रही । मेरियट फे शब्दों में द्वितीय सभा की 
क्ानून-निर्मा एक शक्ति समाप्त कर दी गई हे और नाम को नहीं वरन्‌ वास्तव में अंग्रेजी 
व्यवस्थापिका एऋसभात्मक हो गई है।" 


दितोय सभा के आवश्यक शुर्गों पर सेरियट के विचार 
मेरियट ने यद्ध भी बतलाया है कि द्वितीय सभा के तीन आवश्यक गुण होते 
हैं। सर्वप्रथम, इसका आधार बोध-गम्य दोना चाहिये। दूसरे, जिस सिद्धान्त पर यह्‌ 
आधारित हो उसे स्पष्ट और प्रकट होना चाहिये। तीसरे, उत्तरदाय्रित्व-शुज््य न द्वोते 
हुये भी इसे स्वतन्त्र दोना चाहिये । 


इन सिद्धान्तों का लाडे-समा पर प्रयोग 
जब हम इन सिद्धान्तों को लाडें-सभा में हूँ ढ़ते हे तो केवज्ञ एक पेठक सिद्धान्त 
आधार रूप में मिज्ञता है जो मताधिकार के प्रजातन्त्रात्मक विस्तार श्रोर जन-सत्ता के 
दिनों में पूर्ण रूप से महत्वर दवित है। इस प्रकार पहले से द्वी इसे समथन नहीं प्राप्त है । 


१-मेरियट--दि मेकैनिक्म आँव दि मॉडर्न स्टेद्स! जि० १, ४० ४०४ और ४र८ 
विज्ोबी--(दि गवन्मेंट आँव मॉडर्न स्टेट्स! प० रे३६ 
स्वरांग--मॉडर्न कान्स्टीव्यशन्स! ४० १६४ ( विस्तृत आलोचना के लिये ) 
२--मेरियद-- दि मेकैनिज्म श्रॉव दि भाँडरन स्टेट्स! जि० १, ४० ४२०-२३ 


ह 
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इसके निर्माण का कोई स्पष्ट सिद्धान्त नहीं है जैसा कि संघराज्य में राज्याधार पाया 
जाता है। यह स्वतंत्रता, शक्ति और प्रभाव के न होते हुये भी उत्तरदायित्व शुन्य है। 
संक्षेप में कद सकते है कि इसके पास अपने भावी अस्तित्व के लिये कोई दलील नहीं है। 
इंगलेंड का 'मजदूर-दल' इसमें कुछ सुधार नहीं चाहता, वह इसका खात्मा चाहता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि लाडे-सभा केवल द्वितीय सभा के रूप में अनावश्यक 
ओर व्यथ ही नहीं है. वरन्‌ स्वयं सिद्धान्त ही, जिस पर यह आधारित है, दूषित और 
अवांहनीय है। अतः पेत्‌क सिद्धान्त" द्वितीय-खभा के संगठन का सिद्धान्त न सममा 
जाना चाहिये। टॉमस पेत (707788 7?०१706) ने बिल्कुल ठीक कहा था कि पेतक 
व्यवस्थापकों का विचार उसी प्रकार असंगत है जिस प्रकार पैतक न्यायाधीश अथवा 
पैतक पंचों का; उसी प्रकार बेतुका है जिस प्रकार पेत॒क गणितज्ञ अथवा पेतक बुद्धिमान 
का और उसी प्रकार हास्यजनक है जैसे पैत क राष्ट्र कवि का। 


6 0 
लाढ-सभा पूर्णतः अनुपयोगी नहीं हे 
परन्तु यह सोचना ग्रलत है कि लाडे-सभा बिल्कुल व्यथ है। यह अब भी 
महत्वपूर्ण कार्य करती है। और फ्राइनर, लास्की ओर जेनिंग्स ऐसे लेखकों ने, इसकी 
कमजोरी, अनुदारता और इसके प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण की अलोचना करने के बाद 
भी इसकी उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट किये हैं । 


ढा० फ़ाइनर का विचार 


डा० फ्राइनर ले, यह स्वीकार करते हुये भी कि सन्‌ १६११ के क़ानून ने लाड 
सभा के महत्व को बहुत कमज्ञोर कर दिया है ओर इसका अस्तित्व केवल मौन अनुमति 
- पर कायम है, इसके अरितिव के पक्ष में निम्नलिखित कुछ दलीलें दी हैं :-- 

(क) जब किसी जटिल क़ानून को पास करने की समस्या आती हे तो द्वितीय 
सभा से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है क्‍योंकि समय और बहुत से मस्तिष्क मित्र 
कर ही उसका उचित मसविदा तैयार कर सकते हैं ओर उसमें अर्थ का अनर्थ नहीं 
होने देते । 

(ख) सरकार के शासन-कार्य पर वाद-विवाद के लिये यह अब भी सार्वजनिक 
संस्था का काम देती है। क्योंकि कामन-सभा के पास समय का अभाव होने के कारण 
द्वितीय सभा को जन-सेवा का अवसर मिल जाता है । 

(ग) इसमें काफ़ी संख्या में योग्य व्यवस्थापक और शासन-कुशल व्यक्ति रहते हैं 
ओर इसी बिना पर लाडे-सभा को खतम करने की दलील कमजोर पड़ जाती है। . 

(घ) निजी बिलों को पास करने में इससे सहायता प्राप्त होती है | 

(छः) कोई भी ऐसा राजनीतिक दत्त, जो उदार रहा है, अपने एक बड़े शक्तिशाली 


, १--लास्की-ए ग्रेमर व पॉलियिक्स, ५० ३२६ को पैतृक सिद्धान्त के विरोध के 
लिये अ्रवश्य पढ़िये । 
दर 


१६४ शासन-सन्त्र 


बहुमत के साथ अब तक अपनी सरकार नहीं बना सका जो इसको खतम कर देता। 
दूसरे इसमें सुधार करने में असंख्य कठिनाइयाँ हैं । 


जैनिग्स का विचार 


जेनिंग्स महोदय" का भी दावा दै कि लाडे सभा कुछ ऐसे काय करती है जो 
साधारणत: द्वितीय सभा को नहीं सीपे जाते | ये काये निम्नलिखित हैं--- 

(क) यह इंगलेंड में होने वाले बहुत से मुक़दर्मों की अपील फा अन्तिम 
न्यायालय है । 

(सर) यह देश की नाति के व्यापक प्रश्नों पर बाद-विवाद करती है। यह कार्य 
अत्यन्त लाभप्रद है क्योंकि उसमें ऐसे व्यक्ति भाग लेते हैं जो शासन-प्रबन्ध का अनुभव 
रखते हैं या जो भारतवर्ष इत्यादि देशों के गवनेर जनरल रह चुकते हैं अथवा जो राजदूत 
का कार्यो किये रहते हैं। अतः इसका अन्त करते से कुछ द्वानि अवश्य होगी। 

( ग; यह क़ानून-निर्माणक सभा का काम देती है क्‍योंकि झामन-सभा की भाँति 
इसमें भी बिल पेश किये जा सकते हैं। कानूनी क्वाडे कभी-कभी कानूनों में सुधार 
करने के लिये बड़े अच्छे सुकाबपेरा करते हैं । 

(घ ) यह सभा कामन-सभा से आये हुए बिल्नों पर वाद-विवाद करती है। 
परन्तु सन्‌ १६११ में इसके अधिकार कम्र कर दिये गये थे। फिर भी यह सरत्षता से 
दो बर्ष का विजम्ब ला सकती है। जब ब्रिल्ञ कामन-सभा से पास हो ज्ञाता है तो यह 
शोधक का कार्य करती है। यदि यह सभा उठा दी जाय तो यह कारये करने के लिये 
किसी दूसरी समिति की आवश्यकता पड़े क्योंकि बिलों में सुधार होना आवश्यक है। 

(र ) अन्त में लाडेसभा विशेषज्ञ का काम करती है। क़रीब आधे बिल पहले 
लाठें-सभा की समितियों द्वारा जाँचे जाते हैं। लाडे सभा कामन-सभा के कठिन परिश्रप्न 
का एक तिद्दाई बचा लेती है। क्‍योंकि यदि ल्ाडे सभा न होती तो कामन-सभा ही को 
सब काम करना पड़ता । 

उपरोक्त बातों से पता चलता है कि लाडे सभा को क्‍यों नहीं खतम्र किया 
जाता है । यद्यपि यह ठीक दे कि ये काये ल्ञाभदायक दें परन्तु अत्यन्त आवश्यक नहीं । 


शासकों का विचार 
त्ास्कीः ने लाडे-सभा के पेढक सिद्धान्त की कु आलोचना करने के बावजूद भी 
इसके गुणों का विस्तार पूर्वेक वर्णन किया है । 
( क ) इसके बाद-विवादों में अनु भवी और योग्य राजनीतिश्न भाग लेते हैं । 


(ख्र) यह बढ़े इत्मीनान से घीरे धीरे कामन-सभा से भेजे हुये बिलों का 
निरीक्षण करती है । ० 


१०- जेनिग्स--बग्श कान्स्टीट्युशन, ए० ६४-१०१ 
२--लास्की--दि पालिमेंटरी गवन्मेंट इन इंगलैन्ड, ए० ११३-१ रे८ 
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(ग ) यह कुछ ऐसी सार्वजनिक समस्यायों की ओर ध्यान दिलाती है जिनको 
तत्कालीन सरकार क्रानून के विषय के लिये अप्रोढ़ सममझतो है | इस्र प्रकार यह लो फमत 
को जानने के लिये ज्ञाभदायक साधन है । 
(घ ) बिलों की जाँच करने में प्रशंशसनीय कार्य ऋरती है। 


लाढं-सभा का अन्त न किये जाने के कारण 


परन्तु लास्की की दृष्टि से ये वात्तिबषक कारण नहीं हैं जो इसका अन्त करने 
अथवा इसमें सुधार करने में बाधा पहुँचाते हैं। चंकि ला्डे-पभा “घन का दुर्ग! है 
इसलिये ग्रह अनुदार सरकार के लिये तो बहुत उपयोगी है परन्तु यह समाजवादी 
ऐसे अग्रगामी दलों के कानूत निर्माण के काय में अवश्य विज्लम्त्र डालेगी और बाघा 
पहुँचायेगी । इस्ीलिये निम्नल्तखित कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं :-.. 

(१) याद इसको इसी अवस्था में रहने दिया जाता है तब तो समाजवादी सरकार 
से संघे अवश्य होगा; ; 

(२) यदि अनुदार दल इसमें सुधार करता है तो समाजवादियों को यह मान्य 
नहीं होगा; द 
(३) और यदि इध्षमें समाजवादी सुधार करते हैं तो यह अनुदार दल को मान्य 
नहीं होगा । 

इससे स्पष्ट हो जाता दे कि इतने वर्षों के बाद ओर सुधार की पुकार होने पर 
भी न इसमें कुछ सुधार किये जा सके और न इसको बिल्कुल खतम ही करने की कोई 
कारवाई ही की गई । यदि इनमें से कोड भो काय किया जायेगा तो राजनीतिक क्षेत्र में 
संघर्ष अनिबाय हो जायेगा । अतः लास्की की राय में इसका एकदम अन्त कर देने को 
अधिक गु जाइश है, इसके धारे घारे कमज़ोर दोन को कम । 

इन दल्लीलों के अतिरिक्त, इसे खतम्र कर देने क पक्ष में एक और दलील यह है 
कि सब्‌ १६११ के कानून के बाद कामन-सभा को तुलना में यह बहुत कमज़ोर हो गई 
है | इसलिये यह कोई शरारत नहीं कर सकती। दूसरी ओर इसको अपने में अत्यन्त 
अलभवी व्यक्तियों को रखने का ज्ञाभ श्राप्त है और काम्रन-सभा के कार्य-भार को भी 
हल्का करती है। यदि इसका भी निवोचन आरम्भ कर दिया जाय तो यह निम्त सभा 
के समान अधिकारों की माँग पेश करेगी । श्रथोत्‌ यदि यह आज किसी का प्रतिनिधित्व 
नहीं करती है और कामन-सभा सभी का प्रतिनिधित्व करती है तो निबोचन के आधार 
पर यह भी कुछ का तो प्रतिनिधित्व करेगी ही । इसका यह अर्थ हुआ कि इसकी वर्तेध्नान 
निरबेल अवस्था हितकर है और इसी में इसको शक्ति निहित है। क्योंकि यदि यह शक्ति- 
शालिनी होती तो इसका अन्त अवश्य कर दिया ज।त,। परन्तु ल्ञास्को को इस कथन पर 
आपत्ति है।। वह कहता है कि यदि संकट काल में यह समाजवाद। क़ानून के पाप होने 
में दो साल की देरी डाल सकती है. (अनुदार दल के कानून में ऐसा नहां करेगी) तब तो 
यह और अधिक शरारत कर सकती है। अतः समाजबादो सरकार के क्लानून पास द्वोने 
में यदि इसने बाधा उपस्थित की तो इसका खात्मा अवश्यम्भावी दे । 


१६६ शासन-यन्त् 
२--कनाढी सेनेट 


लाड-सभा के बाद जो पेतूक सिद्धान्त" पर अकेली द्वितीय सभा है, हम कनाडी 
सनट पर विचार कर सकते है जो नामज़दगी के सिद्धान्त पर आधारित है। इसमें ६६ 
सदस्य होते है जिनकी गवनर जनरल जीवन भर के लिये नामज़द कर देता है । बस्तुत 
उनकी सिर्याक्त डोमीनियन मंत्रियों द्वारा होती है। परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है 
कि इसमें आन्तों का प्रतिनिधित्व बराबर नहीं है। क्‍योंकि कुछ तो ऐसे श्रान्त हैं जो २४ 
सदस्य भेजप है भोर कुछ ऐस हें जा केवल चार ही भेजते हैं । इससे स्पष्ट है कि सेनेट 
रचना में संघर्नसद्धान्त की अवद्देलना की गई है ओर प्रतिनिधित्व में असमानता रक्खी 
गई हूँ । इस याजना का सार यह है कि सेनेट के आधार का न कोई विशेष सिद्धान्त है 
ओर न इसको स्वतंत्रता ही प्राप्त है. जो द्वितीय सभा के लिये वांछनीय है। इसी कारण 
यह संसार को सभी द्वितीय सभाओं से कमजोर* स्राबित हुई हे । 


नामजदगी का यही सिद्धान्त इटत्ी की खेनेट में भी (१६३६-४५ के युद्ध के 
पहिल) मिल्षता था । इसमें केवल राजकुमारों की द्वी नियुक्ति नहीं होती थी बरन्‌ कुछ 
निश्चित वर्ग जेसे राष्ट्रसबी, उच्च राब्याधिकारी, वज्ञानिक तथा विद्वान नामज़द किये 
जात थ। नियुक्तियाँ राजा करता था जो वस्तुतः मंत्रिमंडल द्वारा होतो थीं। सिद्धान्त में 
समेंद और प्रतिनिधि-भवन को बराबर अधिकार प्राप्त थ | परन्तु वास्तव में प्रतिनिधि- 
भवन ने इसका अस रकक्‍्खा था यद्यपि बिना इसकी स्वाकृति के कोई बिल क्लानून नहीं 
मन सकता था । 


पकापपसकास।भ रु 4१% रतािककमत' एक 


१०-सन्‌ १६१७-१८ के आइस सम्मेलन में जब लार्ड-सभा के पैतक सिद्धान्त में सुधार 
फरने के प्रश्न पर विचार दो रहा था तो सुधार-योजना निम्नलिखित चार सिद्वान्तों पर 
श्राधारित थी :««- 
( के ) आस्ट्रे लियन सेनेट की भाँति बड़े-बड़े निर्वाचन त्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव । 
( ख ) दलबन्दी से श्रलग रहने वाले कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की नामज़दगी जो 
निष्पक्ष भाव से सार्वजनिक समस्यायों पर विचार कर सरके। 
(ग) फ्रान्सीसी सेनेट द्वारा पेश की हुई योजनानुसार स्थानीय अ्रध्रिकारियों द्वारा 
निर्वाचन | 
(घ ) कामन-सभा द्वारा निर्वांचन । 
--ली स्मिथ कृत सेकेन्ड चैम्बर इन थियरी एन्ड ग्रेक्टिस 
२--बआाइस का कथन है कि “इनमें से ( द्वितीय सभाश्रों ) फ्रान्सीसी सेनेट खब से अधिक 
शक्तिशाली है और कनाडो सब्र से कमज़ोर”! | उसका फिर कहना है कि “कार्यकारिणी के द्वारा 
नामज़दगी की योजना अधिक प्रशंसनीय नहों है क्योंकि साधारणतः सदस्य दल्ल-बन्दी की तिना पर 
चुने जाते हैं। कभी-कभी, जैसा कि कनाडा में होता है, द्वितीय सभा में बहुमत स्थापित करके 
मंत्रिमंडल को सुरक्षित करने के लिये द्वी नहीं वरन्‌ ऐसे वृद्ध समर्थकों को पुरस्क्षत करने के लिये 
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इने उदाहरणों से यह स्पष्ट हे कि नामज़दगी के शिद्धान्त से भी शक्तिशाली 
द्वितीय स्भायें नहीं बनतीं। कायकारिणी के समज् अपना अधिकार नहीं जता स्रकतीं 
क्योंकि उनको स्वतंत्रता नहीं रहतो । इस्चका कारण केवज्ञ नामजदगी ही नहीं वरन्‌ इनको 
सरकार के दृढ़ समथंकों * के रूप में नामज़द करना भी है। इस्र तरह दम नामजद 


द्वितीय सभाओं? में कोई उपयोगिता नहीं पाते क्‍योंकि वे कार्यकारिणी की नीति 
ओर उसके शासनप्रबन्ध की वास्ताविक आलोचना नहीं कर पातीं । 


३--अभरीकी सेनेट 


इन पेतृक और नामज़द ट्वितीय सभाओं के पश्चात्‌ अब हम अमरीका 

ओर ओआरस्ट्रज्ञिया की सेनेटों का अध्ययन करेंगें जो निर्वाचन के सिद्धान्व पर 
आधारित हैं । 

सेनेट संखार की सभी द्वितीय सभाओं में शक्तिशालिनीः समझी गई है। इसका 

कारण यह है कि निर्वाचन का सिद्धान्त केवल बोधगम्य ही नहीं है, महत्वपूर्ण 

भी हे । क्योंकि इसमें संघ-सिद्धान्त के अनुसार संघराज्य के सभी राज्यों को समान 

प्रतिनिधि प्राप्त है। आरम्भ में अंगीभूत राज्यों की व्यवस्थापिकायें सेनेट का निवोचन 

करती थीं, अर्थात्‌ इसकी रचना का आधार अप्रत्यक्ष निवोचन था । परन्तु सन्‌ १६१३ में 

विधान में संशोधन किया गया था ओर तब से भ्रत्यक्ष निवोचन प्रयोग में ल्ञाया जाता 


जो निर्वाचन-न्षेत्र में अपना प्रचार नहीं कर सकते ओर आराम का जीवन व्यतीत करने लग 
जाते हैं, नामज़दगी दोती है । कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ गुप्त रीति से राजनीतिक सहायता देने 
अथवा दल के लिये खूब धन देने से ऐसे लोगों के लिये द्वितीय सभा के दरवाज्ञे खुल जाते हैं 
जिनकी योग्यता के शान से जनता वंचित रहती है ।--समाडन डेमोक्रे सीज़् जि० २, ४० ४४२ 

ऐसा ही ली स्मिथ का भी विचार दे। उसका कहना है कि व्यवहार रूप में “कनाडा में 
क्रीब-क्रीब पूरे पिछले पचास वर्षों तक एक द्वी सभा की सरकार रहो है? । सेनेट महत्वपूर्ण 
बिलों को न पेश ही कर सकती है और न उन पर नियंत्रण ही रख सकती है। यह किसी तरह 
से जीवित हे | इसका सिद्धान्त तथा उद्दे श्य ग़लत रहता है । कनाडा के अनुभव से यह सीख 
मिलती हे कि दूसरे देशों को इसको नक्नल नहीं करनी चाहिये ।? 

--सेकेन्ड चेम्बर इन थियरी एन्ड प्रेक्टिस, प० ७६-८१ 

१--यह इटली में भी हुआ है । सन्‌ १८६० में सेनेट में ७५, सदस्य केवल उसके मत 
को बदलने के लिये नामज़द किये गये थे। और कुछ ह्वी समय पहिले मुसोलिनी ने भी फ़ासिस्तों 
को उसमें घुसेड़ कर ऐसा ही किया था | 

२--कनाड। सेनेट पर लास्की की राय और आलोचना के लिये उसकी पुस्तक 
४ए ग्रेमर आऑव पॉलिटिक्स” प्रू० ३२६ देखिये । 


३--फ़ाइनर का कहना है कि यदि 'सेनेट को उसके कार्यो सहित कांग्रेस में से इटा लें 
तो आप प्रतिनिधि-सभा को क्वाबूऩ पास करने का मनमाना भ्राधिकार द्वी नहीं दे देगे वरन 


श्र शासन-यन्त 


है। इसका तात्यय यह है कि सेनेट जनता का उतना ही प्रतिनिधित्व करती है जितना 
कि अतिनिधि-सभा । इस प्रकार यह केवल शक्तिशाली द्वितीय सभा द्वी नहों दो गई है 
वरन्‌ यह स्वतंत्रता आर साइस के साथ कार्य भो कर सकतो है। परन्तु इसके प्रयक्ष 
निर्वाचन का परिणाम चह हुआ है कि यह निम्नक्षभा की प्रतिद्वन्द्दों दो गदे है और दोनों 


भ्रध्यक्ता और शासन के श्रावश्यक श्रंगों को बर्बाद कर देंगे। एक ऐसी खाई बन जायगी 
कि उसके आस पास की जमान वशंर अन्दर गिरे नहों रह सकती | यदि फ्रान्सीसी विधान में से 
फ्रान्सीसी सेनेट को निकाल लें तो पूर्व-स्थापित संतुलन में केवल कुछ दी गड़बड़ी होगी; यदि 
अंग्रेज़ी ला्ड-सभा को हटा लें तो विधान श्रौर अधिक समतल भूमि पर आग जायेगा | इन समाश्रों 
को इटाने का मतलब होगा एक द्वाथ या एक पैर अलग कर देना इससे अधिक कुछ हानि नहीं 
होगी | परन्तु अमरीकी सेनेट को अलग कर देने का मतलब है संघ-शासन की अंतड़ियाँ पूर्ण 
रूप से निकाल लेना | सेनेट के शासनाधकारों में ह उसकी शक्ति का रहस्य है?--दि थियरी 
एन्ड प्रेविटस आफ मॉडर्न गवन्मंटस जि० १, ४० ७१३ 


पेट्स्सन ने श्रपनी पुस्तक “अमेरिकन गवन्मेंट! के प० ३७७ में सेनेठट की शक्ति बढ़ाने 
के कारणा को दिखालाया दे :--- 


(१) शासन कारों में अधिक विस्तार । 


(२) कार्यकारिणी के कार्यो में अत्यधिक वृद्धि ओर इनकी करने में सेनेट का भी हाथ । 
फ्रानून बनाने तथा नियुक्ति और संधि करने में सनंट्र काफ़ो महत्वपूर्ण है; यह श्रध्यक्ष के 
द्वारा की हुई नियुक्तियों तथा श्र्थ-बिलों पर नियंत्रण रखतो है जिनको विधानुसार निम्न सभा 
ही पेश कर सकती है; वऩ्फ़-संबंधी विज्ञों म॑ भी इसको काफ़ी श्रधिकार प्रात हैं| 

(३) सेनेट के सदस्यों का जनता-द्वारा निर्वाचन । 


(४) सेनेट के सदस्यों का समाज के बड़े बड़े आशिक द्वितों से संबंध, क्योंकि बहुधा वे 
स्वयं वकील श्रथवा बड़े बड़े व्यापारी द्ोते हूँ । 


(५) निम्न-सभा के सदस्यों की अपेक्षा सेनेट के सदस्यों में अधिक योग्यता । 
(६) दीघ' अवधि और जन-सेवा का दीध तर अवसर | 


(७) सेनेट की कार्यवाही के नियम, जिन्होंने इसको राष्ट का सावजनिक न्यायालय 
बना दिया है | 


(८) सेनेट के विस्तार के कारण सदस्यों का एक अपना व्यक्तित्व रहता है जिससे उनका 
प्रभाव बढ़ता है। 


(६) मंत्रि-मंडल प्रण ज्ञी का अभाव, जिससे सनेट को सरकार बन। ने श्रोर ति गा इतने के! सोका 
मिल गया हे क्‍्याँकि निम्न-सभा को यह अधिकार नहां हे। शायद पदों एक गूढ़ू वित्त दे जिछके 
लिये विधान उच्चरदायी हे । 
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सभाओं के निबवाचन की एक ही प्रणाज्ञी' होने से ज्ञाभ की कोई सम्भावना नहीं है। इससे 
ठ्यथ का दुद्रा कांम ही नहीं हो जाता है वरन्‌ यह संघ-सिद्धान्त को भी निरथेक कर देता 
है । इसके अतिरिक्त विज्ञोबी* के अनुसार यह धतनिक्ों का अड्डा रही है। अतः इनके अपने 
स्वाथ रहे हैं| इसी कारण जनता के द्वारा चाहे जाने वाले सुधारों में ये स्वार्थ बाधा रूप में 
सामने आते रहे हैं। इन परिवतेनों से यह स्पष्ट है कि द्विसभात्मक प्रणात्री के पक्ष में रकखी 
जाने वाली दल्ीलों का जोर यदि विलकुल खतम नहीं होता तो कम अवश्य पड़ जाता है।ः 


४--आरस्ट्र लियन सेनेट 
आस्ट्रेलिया में भी संघ-सिद्धान्त के अनुसार सेनेट का निवौचन होता है। इंसके 
सदस्यों को प्रत्येक राज्य के लोग स्वयं चुनते हैं। अथ-बिलों को छोड़ कर अन्य सभी 
बिलषों के संबंध में सेनेट और प्रतिनिधिसभा को क़ानून बनाने के समान आधिकार 
प्राप्त हैं। परन्तु जिस प्रकार अमरीकी छंयुक्त-राज्य की सेनेट अविच्छिन्न रहती है और 
जिसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल के बाद अलग हो जाते हैं उसी प्रकार आस्ट्रेलियन 
सेनेट भी क़रीब-क्रीब३ अविच्छिन्न रहती है क्‍योंकि इसके आधे सदस्य हर तीसरे 
सात अलग हं।ते हैं। इसलिये यदि लाघप्का की दृष्टि में अमरीकी संयुक्त-राज्य की सनेट 
पूर्ण रूप से शक्तिशाली है तो प्रो० स्ट्रांग के शब्दों में आस्ट्रेलियन सेनेट अंग्रेजी 

डोमीनियनों में सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सभा है । 


५--फ्रान्सीसी सेनेट 


इस प्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धान्त के साथ-साथ हम फ्रान्सीसी सेनेट पर भी 
विचार कर सकते दे क्योंकि इसका आधार अग्रत्यक्ू-निवोचन रहा है। च कि फ्रांस 


१आ्राइस का कथन है कि 'सर्वव्यापक्त मताधिकार के अचुसार निर्वाचन से द्वितीय 
सभा को निस्सन्देह- यह लाभ हुआ है कि पह प्रथम सभा की भाँति प्रतिनिधित्व के गुण से युक्त 
हो गई है। परन्तु ऐसा होने से यह अ्रनिवार्यतः बराबर शक्ति और अधिकारों का दावा करती 
रहती है। चूँकि स्वयं जनता इसको जन्म देती है ओर इसके सदस्य बड़े-बड़े निर्वांचन-स्षेत्रों से 
चुने जाने के कारण लोक मत के एक बड़े अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिये प्रथम सभा का 
प्रतिदवन्द्दी हो जाना इसके लिये स्वाभाविक है। इस थोजना में एक दूसरा दोष है। यदि द्वितीय 
सभा का चुनाव प्रथम सभा के निर्वाचन के समय ही होता है तो दोनों एक ही राजनैतिक दल 
से प्रभावित होंगी। ऐसी दशा में इसके संयत करने वाले गुण का श्रभाव हो जाता है। दूसरी 
झोर यदि दोनों में से कोई एक पहिले या बाद में निर्वाचित हुईं तो जिस सभा का निवांचन 
बाद में होगा वह जनता के यथार्थ इृष्टि कोण का प्रतिनिधित्व करने का दावा करेगी। इसके 
अतिरिक्त वे लोग जो इन दो सभाओ्रों के सदस्य बनते हैँं--आगयु की बिना पर कोई शअ्रन्तर नहीं 
होता--एक ही वर्ग से आयेंगे श्रतः राष्ट्रसेवा के लिये अधिक ज्ञान या विवेक नहीं प्रास होता ।! 
““माडने डेमोक्रे सीज्ञ, जि० २, पृ० ४४२ 
२--विलोबी--दि गवन्मेंट ऑँव माडन॑ स्टेट्स! पृ० ३४० 
ह ३--आस्ट्रे लियन सेनेट पूर्ण रूप से अविच्छिन्न नहीं रहती है वयोकि प्रतिनिधि सभा से 
। मतभेद के समय यह उसके साथ भंग की जा सकती है | 





१०० शासन-यन्त्र 


एकात्मक राज्य रद्दा है अतः वहाँ सेनेट का निर्वाचन संघीय अथवा राज्य सिद्धान्त पर 
नहीं हो सका | इसके सदस्य सदैव निवोचक-मंडलों के द्वारा निवोचित किये गये हैं जो 
विशेष कर इसी काये के लिये बनाये जाते थे। यह अविच्छिन्न भी रद्दती थी क्योंकि इसके 
एक तिद्दाई सदस्य दर तीसरे साज्ष अलग होते थे। सन्‌ १६३६-४५ के युद्ध में फ्रान्स के 
पतन से पद्विले यह क्राफ़ी प्रभावशालिनी थी और केवल अमरीकी संयुक्तराज्य की सेनेट 
ही से कम थी । परन्तु जैसा कि विल्सन* ने कहा है वह उस समय भी प्रतिनिधि-भवन के 
दबाव में रहती थी। परन्तु सेरियटद* इस विचार से असहमत है। उस्रका कहना है कि 
फ्रान्खीसी द्वितीय सभा अलन्त संतोष जनक और योग्य है । इसके निम्नलिखित कारण है 

( १) यह प्रतिनिवि-भवन के साथ सिल्ञकर अध्यक्ष को चुनती है और निम्न- 
सभा के सामने उसपर मुकदमा चत्ना सकती है । 

( २ ) इसको प्रतिनिधि-सवन के साथ संधि कार्यान्वित करने का अधिकार और 
अध्यक्ष के साथ निम्तन-सभा को भंग करने का अधिकार है। दूसरे अधिकार का यह 
तात्पयें है कि एक तरद्द से कार्यकारिणी का अस्तित्व सेनेट की दया पर निर्भर है। 

(३ ) इसका अस्तित्व अविच्छिन्न है । 

परन्तु लञास्की अप्रयक्ष निवाचनः के थ्िद्धान्त के प्ण रूप से विरुद्ध है। 

सर्व प्रथम उसका कहना है कि यदि इस अकार की सभा निर्वाचन के समय 
तत्काज्ञीन सरकार का विरोध करती है तो कार्य की उत्तमता में बाधा पहुँचतो है और 
यदि उसका समर्थन करती है तो यद्द निर्थंक सिद्ध होती है। 





१--विल्सन--दि स्टेट, प० १४७ | 

२->मेरियट--दि मेकैनिज़्म श्रॉव दि मॉडन स्टेट, जि० १, प० ४१६-२०। इसके 
अतिरिक्त बार्थक्षेमी के मत के लिये जे» बी० मॉरिस द्वारा अनूदित उसकी पुस्तक, दि गवर्भेट 
आँबव फ्रांस, ५० ६१०६२ और ७२-७६ पढ़िये | 

३---ब्राइस ने भी शअ्रप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धान्त पर, फ्रान्सीसी और अ्रमरीकी सेनेटों की 
अलोचना करते हुये कहा है कि 'सीमित मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से सभा पर वर्ग- 
संस्था होने का दोष लगता है जो कि सदेव सार्वजनिक दृष्टिकोण का विरोध करती है। स्थानीय 
अधिकारियों से निर्मित निर्वांचक-मंडल के द्वारा निर्वाचन होने से फ्रान्स को एक शक्तिशाली सेनेट 
मिल्ली है परन्तु इसने उन अधिकारियों के सार्वजनिक-निर्वाचन में दल-राजनीति को डाल 
दिया है | डिपार्टमेंटीय समिति में जाने वाले उम्मीदवार अपने को दल्ल-उम्मीदवार घोषित करते 
हैं और दल उनके लिये कोशिश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्थानीय संस्था उन राष्ट्रीय 
समस्यात्रों के आधार पर दलों में विभक्त हो जाती है जिनका संबंध वास्तविक कार्य से बिल्कुल 
नहीं होता । जिस प्रकार संयुक्त-राज्य में राज्य-व्यवस्थापिकाश्रों द्वारा संघीव सेनेट के सदस्यों 
के निर्वाचन में, इस संस्थाओं में दलबन्दी की छाप लग गई है उसी प्रकार फ्रांस में डिपार्टमेंटीय 
समितियाँ भी दलबन्दी से काफ़ी प्रभावित हैं। और शायद इतनी प्रभावित न द्ोतीं यदि उनको 
सेमेट को चुनने में भाग न दिया जाता ।- मॉडन डेमोक्रेसीज्ञ, जिल्‍द २, ४० ४४३। 
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दूसरे, भ्रष्टाचार को अत्यधिक बढ़ाने वाली वस्तुश्रों में अप्रतद्यक्ष-निवोचन सब 
से गया गुज़रा है। क्‍योंकि एक साधारण सदस्य किसी भी ,बढ़े व्यापारिक स्वार्थ 
का मनोमीत व्यक्ति हो सकता है। इसी कारण से संयक्त-राज्य ने सेनेट के चुनने की 
प्रणाली प्रत्यक्ष-निवाचन कर दी है । 

तीसरे, यदि अप्रत्यक्ष निवोचन का आधार व्यागर और पेशा को होना है, जैसा कि 
ग्राहमवाक्ाज़ ने द्वितीय सभा के संगठन की तज़बीज़ पेश की थी, तो “हमको एक असाध्य 
समस्या का सामना करना पड़ेगा कि किस प्रकार प्रत्येक व्यापार और पेशा का आपस में 
संतुलन किया ज्ञाय कि सभा में इनका पूर्णरूप से समानुपातिऋ प्रतिनिधित्व हो ।* 

मिश्रित रूप 

अभी तक हमने पेटक, नामज़दगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निराचन के सिद्धांतों* 
पर आधारित द्वितीय सभाओं पर विचार किया है। परन्तु कुछ ऐसी भी द्वितोय समायें 
हैं जिनमें कोई न कोई दो सिद्धान्त एक साथ मिलते हैं। 

के १--स्विटजरलड 

स्विटज़्रल्नेंड में राज्यसभा बाहर से संघीय सिद्धान्त पर आधारित मालतुम पढ़नी 
है क्‍यं|कि सभी कैन्टन बराबर संख्या में प्रतिनिधि भेजते हैं| परन्तु उसके पश्वात समानता 
समाप्त हो जाती है। कुछ कैन्टन एक ही ब्ष के लिये सदस्य भेजते हैं, कुछ ऐसे हैं 
जो दो, तीन, अथवा चार व के लिये भेजते हैं। यदि कुछ में सदस्यों का निर्वाचन 
सार्वजनिक होता है तो कुछ में कैन्टन की व्यवस्थापिकायें चुनती हैं। इससे स्पष्ट है कि. 
राज्य सभा की अपनी कोई अवधि नहीं है। विज्लसन का कहना है कि इसका संघीय 
सभा कठिनता से कहा जा सकता है; यह ट्वितोय सभा ही है। इलका अस्तित्व 
अनियमित तथा अस्थायी है | 


१--लास्की--ए ग्रेमर श्रॉव पॉलिटिक्स, पु० ३३० 


२--अंग्रेज्ञी लाड-सभा में सुधार करने के लिये गत शताब्दी के अन्तिम चरण से तमाम 
तज़बीजं पेश की जा रही हैं। सन्‌ १६१६८ में ब्राशस-समिति ने द्वितीय सभा की पूरी समस्या का 
अध्ययन किया था। परन्तु इसकी रिपोर्ट को भी समर्थन न प्राप्त हुआ और वह ताकत के हवाले 
की गई। जैसा-कि मैरियट का कददना है इसकी शिफ़्ारिशों में फ्रान्सीसी सेनेट की सादगी और 
समानुपात दोनों की कमी थी।? इसकी सिफ़ारिश थी कि लाड-सभा में (१) लगभग २७३ के 
कामन-सभा के सदस्य-मंडलों द्वारा निर्वाचित सदस्य हों। इसके लिये कामन-सभा का विभाजन 
१४ या १५, भौगोलिक समूहों में हो, और (२) दोनों सभाओं की संयुक्त-समिति के द्वारा छुने 
हुये कुछ सदस्य हों जो ६१ से ज़्यादा न हों | समिति का चुनाव पैतुक अथवा धार्मिक पिश्ररों में 
से हो। मतभेद एक निश्चित ढंग से स्वतंत्र सम्मेलन बुलाकर दूर किये जायें |--दि मेकैनिज्ज्म 
आॉँव माडने स्टेद्स, जि० १, ४० ४२६ | 

ब्राइस सम्मेलन के पूर्ण विवरण के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को ली स्मिथ की पुस्तक 
सेकेंड चैम्बस इन थियरी एन्ड ग्रेक्टिस' के ११वां अध्याय ब्राइस कान्फ्रेस!” को पढ़ना चाहिये। 

लार्ड-सभा में सुधार करने की दूसरी योजनाओं के लिये इस अ्रध्याय के अन्त में टिप्पणी 
२ को देखिये | 
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| २--दच्षिणी-अपफ्रीका 

दक्षिणी अफ्रीका में प्रत्येक प्रान्त बराबर संख्या में सेनेट-सद्स्य चुनता है। परन्तु 
गवंनर-जनरल भी एक निश्चित संख्या नामज़द करता है। इस प्रकार इसमें निवाचन 
ओर नामज़दगी के दोनों सिद्धान्तों का सम्मिलन है । 


३--आपयरलेंद 
आयरलेंड में सन्‌ १६३७ के विधान के अनुसार सनेट में निवोचित और 
नामजद किये हुये दोनों प्रकार के सदस्य होने लगे हैं । 


४--सोदियत रूस 
सोवियत रूस की राष्ट्रसभा में प्रधान-संघ-सभा, स्वराज प्राप्त प्रजातंत्र-राज्य तथा 
स्वरात्न-प्रा्त प्रान्तों की श्रमजीबी-प्रतिनिधि-पंच।यतों के द्वारा नियुक्त किये हुये प्रतिनिधि 
रहते हैँ । प्रत्येक राज्य से दस और प्रत्येक प्रान्त से पाँच प्रतिनिधि आते हैं। इससे 
स्पष्ट है कि यहाँ संघ-सिद्धान्त का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। इसके अति- 
रिक्त राष्ट्रसभा को संघ-सभा के समान ही अधिकार आप्त हैं। यदि इन दोनों के मध्य 
मतभेद उत्पन्न हो जाता हे तो समान गतिनिधित्व के आधार पर सुलह-कमीशन नियुक्त 
किया जाता हूँ। यदि इसे दोनों सभाओ्रों को सन्तुष्ट करते में सफलता नहीं मिलती तो 
सभापति-समिति दोनों को भंग कर देती है। इस प्रकार देखते हैं कि सोवियत-संघ में 

” भी द्वितीय सभा के आधार का कोई सिद्धान्त नहीं हैं । 

५--जापान 
जापान में पिभर-सभा में पेतुक, नामज़द और तिवाचित सदस्य रहते हैं। राज 
कुमार, काउन्द, बैरंन अपने ही वर्गों से निर्वाचित होते हैं। इसके पश्चात्‌ वे लोग भाते 
जो भूमि, व्यापार और उद्योग पर सबसे अधिक कर देने वालों में से चुने जाते हैं । 
अन्त में वे आते हैं जिनको सम्राट उनकी विद्वता अथवा अन्य म्रद्दान सेवाशओं के 
उपलक्ष में मनोनीत करता है। ऐसे संगठन का परिणाम यह हुआ है कि सभा हमेशा 
प्रतिक्रियाबादी रही हैं और सदेव प्रगतिशील कानूनों के पास होने में रोड़ अटकाती 
रही है | | 


६--भारतवर्ष ह 
अन्त में हम भारतवर्ष के संबंध में भी कुछ कह सकते हैं। यहाँ राब्य-परिषद्‌ 
(0०प००॑) 06 80७॥७) में निवोचित तथा नामज़द दोनों प्रकार के सदस्य द्वोते हैं 


ओर यह से विदित है कि फिस प्रकार नामज़द सदस्य सदेव प्रतिक्रियावादी तथा 
अनुदार रहे हैं । 


सारांध 
संसार की द्वितीय सभाओं के संगठनात्मक सिद्धान्तों का अनुशीज्षन करने के 


पश्चात्‌ हम इस परिणाम पर पहुँचते हें कि कोई भी द्वितीय सभा सिद्धान्तों की दृष्टि 
स्रेंश्रथवा उपयोगिता' की दृष्टि से अपने को निर्दोष नहीं प्रमाणित कर सकती। पैतृक 
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सिद्धान्त अन्थेकर है क्‍योंकि यह पूर्ण प्रतिक्रियावाद और अनुदारता का समर्थक है; 
नामज़दगी का पिद्धान्त इसलिये बुरा है हि नामज़द किये हुए सदस्यों की रवतंत्रता 
चली जाती है और प्रायः वे प्रगत्यावरोधक प्रम्राणित होते हैं; प्रत्यज्ञ निवौचन के 
सिद्धान्त में व्यथ ही उसी प्रणाल्ली को फिर से दुहराना पड़ता है जिसका प्रयोग प्रथम 
सभा में पहले हो चुका होता है ओर इस प्रकार एक प्रतिद्वन्द्दी उत्पन्न हो जाता है जो 
अपने भ्रभ्ुत्व के लिये लड़ता है; अप्रत्यक्ष-निवाचन का सिद्धान्त इसलिये अवांछनीय 
है कि स्वयं व्यवस्थाप्रिकाओं में श्रष्टाचार फैशता है ओर इन सभी प्रणालियों का 
मिश्रित रूप उनके ज्ञाभों के स्थान में उनके सारे दोषों को जन्म देता है। ऐपी अवस्था में 
आधुनिक लेखक-गण ट्वितीय-सभा की उपयोगिता के संबंध में अपनी राय घोषित 
करने में एक मत नहीं है।'" कुछ तो इसमें सुधार करने के पश्चात्‌ इसके सम्रथेक 
हैं और कुछ इसको बिल्कुल अनावश्यक समझते हैं। मेरियंट इसको “प्रत्येक सभ्य 
देश की अरथम आवश्यकता? सममते हुये कहता है कि एक उदच्च-सभा को योजना तैयार 
कर उप्तकी रचना करना; नियंत्रण का अधिकार दिये बिना इसको संशोचन करने का 
अधिकार देने के लिये एक बोध-गश्य और स्पष्ट आधार को द्वँढ़ निकालना; लोझमत 
के क्षणस्थायी आवेगों के प्रभाव से स्वतंत्र करते हुये इसे जनता के स्थायो-दृष्टिक्ोणों 
के प्रति उत्तरदायी बनाना; सुधार मार्ग में बिना वाधा उपस्थित किये क्रान्ति-विरुद्ध रक्षा- 
भित्ति खड़ा करना; ऐसे कार्य हैं कि चतुर और अनुभवी राजनीतिक महारथियों की भी 
निपुणता की परीक्षा हो जायेगी, उनका घेये हवा द्वो जायेगा? ।* फिर भी ऐसे भी व्यक्ति 
हैं जिन्होंने दूसरे सुमात्र पेश करने की कोशिश की है। 


१--ट्वितीय सभा के लिये ब्राइस के सुराव 

ब्राइस महोदय ३ प्रथम व्यक्ति हैं. जिन्होंने द्वितोय सभा का समर्थन ही नहीं किया 
बरन्‌ उन्होंने इसके निर्वाचन की श्रणालियां की रूपरेखा भी तेयार की है । इस सभा 
के समर्थेन का कारण आधुनिक व्यवस्थपिकाओं का पतन है। दो प्रकार से आधुनिक 
कानून-निर्मात्री सभाओं में दोष पाये गये हैँ । सर्वे प्रथम, यह कहा गया है कि “उनमें 
देश के ज्ञान, विवेक ओर अनुभव को बहुत कमर स्थान पिला है। दूसरे, उनके किसी 
एक राजनीतिक दल के प्रभाव में आ जाने की पूर्ण सम्भावना रहती है; वह दल 
जलदबाज़ी में अ्रथवा निरंकुशता के साथ ऐस क़ानून पास करवाता है जो केवल्ल उश्धी के 





१०-ब्राइस का कथन है कि “उत्तम से उत्तम प्रणाली में मी दोष प्राप्त हुये हैं शोर कहीं 
भी सन्तोषजनक परिणाम नहीं मिला | परन्तु इससे ह्विसभात्मक प्रणाली को सिद्धान्त की बिना 
पर बुरा नहीं कहा जा सकता | क्योकि यदि किसी प्रकार की भी द्वितीय सभा पूर्ण नहीं हे तो प्रथम 
सभा भी पूर्ण नहीं है। प्रत्येक देश में यह समस्या नहीं है कि इसमें इष्ट पूर्णता नहीं हे परन्तु यह 
है कि यदि द्वितीय सभा के रूप में प्रथम अर्थात्‌ लोक-सभा पर नियंत्रण न रखने से शासन में 
कहीं और बुराई तो न आ जायेगी |--मॉडन डेमोक्रे सीज़', जि० २, ६० ४४३-४४ 
२--मेरियद--दि मेकेनिज्म आँव दि साडने स्टेट्स, जि० १, पृ ०४३० 
३--आइस--माडने डेमोकर सीज़, जि० २, पु० ४६४०-४७ 


२५४ । शासन यपन्‍्मत 


हित के किये दात हैं. अथवा किसी विशेष वर्ग के हित के लिये। साधारण॒त: वह पूर्ण 
बादु-विवाद की अवकाश नहीं देता श्रोर कभी कभी ते उस दल की सहायता से क़ानून 
पराव करा केत। है. जिसके हाथ में सत्ता ग्डतो है क्योंकि बह अवने पूरे सदस्यों सहित 
उसके बहुमत द्वार। प्रस्तावित क़ानून के समरथन 43रता है। इसके अतिरिक्त शासन 
कार्यों क। संख्या इतती बढतो जातो ८ श्रौर व इतने जांटल देते हैं. कि उनको पूरा करने 
के किय विशेषज्ञता का प्राइइयकता पड़ता है। परन्तु 4 विशेषज्ञता एक साधारण 
व्यवस्थात॥ से नहीं पाई जाता। इसका परिणाम यह हुआ ६ कि कानूनों और 
शासन-अयन्ध को उत्तमता सें ह्वास हों रहा । श्री/ ये स्थायी अधिकारियों अथवा 
मीकरशाहू के हाथों में जा रहे हैं। राता य4 देखा जाता हैँ बरतेसान व्यवस्थापक- 
यन्त्र आधुनिक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिये अवसर देने में 
झसफता रहा है। इसलिये जब ऐसी लप्स्यायें है. ती द्विवीय सभा की आवश्यकता को 
इन्कार नहीं क्रिया जा सकता । 

(१) इसमें योग्यता, अनुभव आर लवाओं के अनुसार प्रसिद्ध व्यक्तियों को रखना 
चाहिये। एस ठय हक हाने चाहिय जो सावत।नक पयों जैस, स्थानीय शासन तथा 
स्थायी सरकारी ऊँची नौकरियों के द्वारा देश अबबा विदेश | अनुभव प्राप्त कर चुके हों; 
जिन्हे कृषि, ब्यावर, उद्योग, राजस्प, शिक्षा का शान है| तथा निन्‍्दाने अपनी विस्तृत 
यात्रा तथा विदेशों से अध्ययन के द्वारा विदेशी समस्याश्रों को पूरी तरह समक लिया हो। 
इस प्रकार, इस सभा का विशेषज्ञता आर प्रीद विवेक का आगार, बनाता चाहिये । 

(२) इक्षमें ऊंचे पेशों के वर्याक्त भी दीन चाहिये, जैसे पेज्ञांनक, डाक्टर, 
बकीक्ष, इंजीनियर इत्यादि । क्‍ 

(३ ) ऐसी संस्था को प्रथम सभा के बरातर आंधकारों का दावा नहीं करना 
आहिये; इसकी विवेक से काम लेता चाहय | इसको अवम सभा का तभी विरोध करना 
चाहिये जब यह देखे कि कोई कानून जत्वबाज़ी में पास किया जा रद। दे । इसके 
बाद-विवाद प्रकाशित होने चाहिये। जिसस जनता भी उनसे परिचित हूं। जाय । इसको 
विदेशो-नीति के संबंध में सावज|नक न्यायालय का काम देना चाहिये क्‍योंकि जोक-सभा 
में विदेशी नोति पर शावद ह। सौर स ।4 वर ही । ० । इसकी सर्भितियों की ऐसे प्रश्नों 
का अध्ययन करना चाहिये और उत्त पर अपने रिपाट दर्नी चाहिये जिनका संबंध किसी 
दुल से न होा। इस प्रकार वे कार्यकारिण। को लद्दायता दे सकेगी और कार्य-भार भी 
हलका कर सकेगी । इसका, कार्य-क्ाज् दं।घं रक्‍्खा जा सकता है, जैसे ६ बे से लेकर 
६ बषे तक | इसका फक्ष यह होगा कि सदस्यों को कार्फी अनुभव प्राप्त हो जायेगा । 

(४ ) तब प्रश्न यह है द्वर्ताय सभा का संगठन कैप हं!ना चाहिये ? निम्नलिखित 
प्रशालियों में से किसी एक को काम मे लाया जा सकता हैं: - 

(क ) या तो इसका निवोचन प्रथम सभा करे, जिसके लिये यह सभा स्थानीय 
समूहों में बॉँदी जा सकती है। य समूह के सदस्यों को एक निश्चित संख्या को एक वर्ष 
के क्षिये चुनें । इसस दानों सभाओं के बीच मैत्रसाव रहेगा और चुंकि द्वितीय सभा की 
अवधि लम्भी रहेगी अतः बह प्रथम सभा का प्रतिबिम्ब मात्र न रहेगी। 


५) ., 
सातवां अध्याय २०४ 


(ख ) या व्यवस्थापिका के द्वारा नियुक्त किया हुआ कमीशन इसका चुनाव करे। 
यह योग्यता, अनुभव तथा ज्ञान की बिता पर सदस्य चुने, तथा अवकाश-प्राप्त उच्च 
अधिकारियों को भी द्वितीय समा में स्थान दे । इस सभा की अवधि ६ अथवा & ब्ष से 
कम न रहे | कमीशन सें सदस्यों के संख्या कम रहे और इसका किसी दल से संबंध न 
रहे। कोई दल इसको अपने दथाव में न रखे और कमीशन क सदस्यों के चुनाव भरें श्रत्येक 
दुत का उसकी शक्ति के अनुसार उचित अनुपात हद्वी । इस प्रकार स्वतं#) ओर अनुभवी 
व्यक्ति दलों से संबंधित कमीशन, सदस्यों ( जिनेका चुवाब भी योग्यता के अनुसार हो ) 
के मध्य संतुलन क्रायम रखखेंगे। ऐसी संस्था को जनता का सम्मान और विश्वास 
अवश्य प्राप्त होगा । 


२--ली स्मिथ का सुझाव 

दूसरा सुझाव ली स्मिथ महोदय का है। उनका कद्दना है. कि आधुनिक राज्य में 
नावें की द्वितीय सभा को भाँति द्वितीय सभा का निर्माण होना चाहिये । सन्‌ १६३६-१४४ 
के युद्ध के पहिले नावें में सब्र से पहिले वहाँ को व्यवस्थापिका (स्टोरथिंग) का निवाचन 
होता था । इसके बाद यह अपने एक चौथाई सदस्यों को ।नवोचित करती थी जिनस 
ट्वितीय सभा (लेगथिग) बनती थी और शेष तीन चौथाई सदस्यों (ओडेल्सथिंग, से - 
प्रथम सभा बनती थी। द्वितीय सभा शाधघारण बिलों पर ( आधथिक्र अथवा वेधानिक 
बिलों पर नहीं , विचार कर सकती थी। यह कोई बिल्ञ नहीं पेश कर सकती थी | इसका 
संशोधनाधिकार भी सीमित था | यदि यह एक बार प्रथम सभा के द्वारा रद्द किये हुये 
बिक्ष को संशोधित करके वापिस करती थी तो सम्पूर्ण व्यवस्थापिका की बैठक बुलाई 
जाती थी और दो तिद्दाई बहुमत से निर्शेय किया जाता था। त्ली स्मिथ महोदय का 
विश्वास है कि इस प्रणाज्ञी* से जल्दबाद्जी में पास किये जानेवाले बिल्न में केवल संशोधन 
दी न हो सकेगा वरन्‌ यह प्रतिह्न्द्ी, पेदक अथवा नामज़द सभा से संबंधित सभी 
दोषों से भी मुक्त रहेगी । 


१--ली स्मिथ के सुकाओं की आ्रालोचना के लिये लास्की की पुस्तक “ए ग्रेमर श्रॉव 
पॉलिटिक्स” पृ० ३१३२-३३ देखिये | 

वह द्वितीय सभा को यद्यपि प्रथम समा की “छाया” समस्ता है परन्तु फिर भी इसको 
अत्यन्त सन्‍्तोष जनक” मानता है। वेब दम्पति अपनी पुस्तक “ए कान्सटीव्य शन फ़रार दि 
सोशलिस्ट कामनवेल्थ श्राँव ग्रेट ब्रिटेन, में कहते हैं कि “यहाँ पर द्वितीय सभा की स्थापना के लिये 
उचित वातावरण है “ द्वितीय सभा की स्थापना के लिये सबसे उत्तम प्रणाली नावे-प्रणाली है? । 
स्वयं नायें निवासी अपनी व्यवस्थापिका को एक समात्मक प्रणाली का परिवर्तित रूप कहते हैं | 
इसीलिये जैसा कि ली स्मिथ मह्दोदय कहते हैं, वे समा के लिये 'भाग” (5७८७००) का प्रयोग करते 
हर | प्री० मोरगेन्सर्टन॑ (?४0[. (0०7४९०४४(९४४॥06) का कहना हे कि वह द्िसभात्मक प्र णाली 
का परिवर्तित रूप नहीं वरन एक सभात्मक प्रणाली का है।” इस प्रकार इसमें द्विसभात्मक 
प्रणाली का भी कुछ श्राभास है । स्टोरथिंग एक सभा के रूप में बुलाई जाती है और उसी रूप में 
भंग भी की जाती है | --“सेकेन्ड चैम्बर्स इन थियरी एन्ड प्रेक्टिस” पृ० २०१ 


१०५५ शासन यन्त्र 


. _३>राम्ज स्योर का सुझाव 

एक सुझाव राम्जे स्थोर' का है नो ली स्मिथ से विचार के प्रभावित प्रतीत होता 
है।उसका विचार है $ द्वितीय सभा के 'काफ़ोः सदस्य 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व 
के आधार पर प्रथम सभा के द्वारा निर्बाचित हं।ने चाहिये, परन्तु उनका निवाचन प्रथम 
सभा के सदस्यों में से नहीं होना चाहिये वरन्‌ सम्पु्ण राष्ट्र में से होना चाहिये। ये उस 
समय तक पद्थथ रहेंगे जब तक प्रथम सभा भंग नहीं कर दी जायेगी। इसके पश्चात्‌ 
कुछ थोड़े स॑ व्यक्ति द्वितीय सभा के लिये प्रधानमंत्री के द्वारा नामज़द किये जायेंगे। 
नामज़दगी का आधार सामाजिक ओर राजनितिक जीवन की ख्याति होगी। उदाहरण 
स्वरूप ऐस व्यक्ति नामज़द किये जायेंगे जो मंत्री, भसिद्ध न्यायाधीश, सहकारो 
संस्थाओं के सभापति, विश्वविद्यालयों के उप-अधात ( वाइस चांसलर ) इत्यादि रह चुके 
होगें। उसका विश्वास है $ इस रीति से यह संस्था मंत्रणा तथा संशोधन काये के 
लिये विशेष रूप स उपयुक्त होगी। यदी एक सच्चा द्वितीय सभा के कार्य हैं। परन्तु यह 
ध्यान देने योग्य बात है कि राम्ज़े म्योर का 4६ सुझाव विशेष कर इंगर्कड के लिये है 
आर उल्के किय (६ ) स्वयं कामन-स«ा का चुनाव 'समातुधातिक अतिनिधित्वः के 
आधार पर द्वोना चाहिये जिससे देश के भक्‍त्येक्त महात्वप॒र्ण दृष्टिकोण का उचित 
प्रतिनिधित्व हो सके अंर (२) ट्वितीय सभा का स्थान इसके नीचे होना चाहिये | 


"यह सुझाव संघराण्यों के लिय नहीं ४ क्योंकि वहाँ द्वितोय सभा के निभाण का आधार 
राष्य-सिद्धान्त है ) । 


४--ड[० फाइनर का सुझाव 

द्वितीय सभा को बनाये रखने के लिय एक अन्य सुझाव डा० फ्राइनर ने दिया हे । 
परन्तु उन्होंने इसको स्थानीय बातावरण अर परिस्थितियों? के आश्रित रकखा है। 
उन्होंने दृढ्तापू्वक कहा है कि जहाँ कद्दीं भी दा सभायें होंगा वद्*ों शक्ति के लिये 
प्रतिदवन्द्धिता अवश्य होगी । इसीलिये यदि निम्त सभा में बुद्धि पूर्ण प्रतिनिधित्व, गर्भोर 
ओर विवेकपूर्ण मंत्रणा तथा कायबाई। अं(र प्रीढ़ तक को स्थान सिल्ल सकता है तो द्वितीय 
सभा के ल्ियं इतनी परेशानी ३ठाने #। कया आवश्यअता है ? सभी राजनीतिक सिद्धान्तों 
में यह सिद्धान्त सबसे उत्तम दे कि ऐसं। संस्था को जन्स सत दो जिसकी आवश्यकता 
नहीं है | याद दूसरी संस्थाओं से सुशासन सम्भव है तो द्वितीय सभा अनावश्यक है । 
किसी देश में ऐसी संस्था की स्थापित करना या ने स्थापित करना इन प्रश्नों के उत्तर पर 
निर्भर करता है : क्‍या प्रतिनिधि विवेकी हैं; क्या दल अपने कायक्रम् पर पूर्ण रूप स 
विचार करते हैं और क्या वे अपने विचारों के प्रति सच्चे हैं; क्या दायित्वपूर न्‍्यात्र ओर 
सहिष्णुता की भावना है जिससे अत्याचार रुक सके; कट्दाँ तक निम्न सभा को व्यावसायिक, 
दक्ष उच्च राज्याधिकारियों की अविवक पूर्ण दयालुता से बचाया जाता है और सहायता दी 
जाती है; कहाँ तक निम्न सभा को देशी और विदेशी मामलों का ज्ञान है और कहाँ तक . 


१०-»राम्ज़े म्योर--ह्याउ ब्रिटेन इज गवन्ड ! विद्याथी को स्वयं २६६-२७८ ४४ 
पढ़ने चाहिये। 
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वह उस प्रणात्ञी से परिचित है जिससे क्रानून, बिना किसी आन्तरिक्त विरोध ओर 
ग़्ञती के पूर्ण बाद-विवाद के बाद बनता है ! ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रत्येक 
देश में मिज्ञ सकता है'“'हमको यह मान लेना चाहिये कि जहाँ कहीं भी ऐसे द्वित हैं 
जो बहुमत से अपनी रक्षा करना चाहते हैं वद्दाँ द्विलमात्मक प्रणात्ञी की माँव होगी । 
क्योंकि श्रवांडनीय नीति में विज्षम्ब डालने से भी कुछ राहत मिलती ही है ।!* 


५--ढा० वेणी प्रसाद का सुझाव 

द्वितीय सभा को एक महत्वपूर्ण रूप में बनाये रखन ( उन्नत रूप ) का पाँचवाँ 
सुमाव हमारे देश ही का है। स्वर्गीय डा० बेणी श्रसाद ने वर्तेमान द्वितीय खभाओं 
की आलोचना करते हुये उनके दोषों की दिखाया है और यह वज्ञबीज़ पेश की है कि 
उनकी रचना क्रियात्मक और निर्माणत्मक लाभ के लिये की जानी चाहिये। उतका 
कथन है कि योग्यता के सिद्धान्त ओर भ्रजातंत्रात्मक सरकार के मनन्‍्तठय को, विशेष कर 
अन-निरवाचित निम्न सभा की क़ानून निर्माणक तथा आर्थिक खत्ता को स्वीकार कर लेने 
के पग्चात्‌, छ्वितीय सभा से उपयोगी काम लिये जा सकते हैं। इसमें विज्ञान, विशेषज्ञता 
ओर ध्थानीयत्य के सिद्धान्तों का उपयोग किया जा सकता है। संधात्मक राज्यों में सीटें 
अंगीभूत राज्यों में विभक्त की जा सकती हैं. ओर एकात्मक राज्यों में स्थानीय प्रतिनिधियों 
के बोच में, जैसा कि फ्रांध में होता है जहाँ ख्रीट औद्योगिक संध्थाओं ओर प्रसिद्ध 
समाज शास्तरियों, अर्थ-शाश्लियों तथा राजनातिर वेज्ञानिकों में विभक्त की जाती हैं ।* 
पद्िलों दो श्रेणियों के सदस्य सदैव निवाचित होने चाहिये और अन्तिम श्रेणियों के 
अन्दर सदस्य उपयुक्त विद्या केन्द्रों 6? निबोचित होने चाहिये अथवा सरकार द्वारा 
नामज़द होने चाहिये। ऐसी सभा के ये कार होने चाहिये: सुकाव देना, जाँच करना 
तथा संशोधन करना; राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में विशेष रूप से सहायता देना; संक्षेप 
में बिचार-संगठन (0002/0 078977290707) तथा ए+ विस्वृत परामश के लिये 


हवाई १५ निरोधक १७४ ३५७पलप्कम»+ममममाभा, “मम करा 0। #मपका 38 :५०००७०पमयदाइाांए-_ ७ च. 


१ फ़ाइन२--दि थियरी एन्ड प्रैक्टिस आँव माडन गवन्मेंट, पृ० ७३६--४० 

१--सन्‌ १६३७ के विधानानुसार आयरलैंड में निम्नलिखित त्ालिका-प्रणाली है ;-- 

सेनेट के ६० सदस्यों में से ग्यारह को प्रधान मंत्री नामज़द करता है, छः को विश्व- 
विद्यालय चुनते हैं. ओर शेष ४३ व्यव्रसाय के आधार पर निर्मित पाँच तालिकाश्रों में से चुने 
जाते हैं जो निम्नलिखित साव॑जनिक कार्यों ओर हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं | 

(१) राष्ट्रीय भाषा और संस्कृति, साहित्य, कला, शिक्षा तथा ऐसे व्यवसाय-ह्वित 
जो इस तालिका के लिये क्लानूज़ द्वारा निश्चित कर लिये जायें | 

(२ ) कृषि तथा तत्संबंधी हिंत और मछली-व्यवसाय | 

( ३ ) श्रमजीवी-समाज--संगठित अथवा असंगठित | ु कर 

(४ ) उद्योग और .व्यापार जिनमें बेकिंग, वित्त-साधन ([7४7८०८), एकाउन्टेंसी 
इज्जीनियरिंग तथा भवन-निर्माण (8:००॥८९८८०००) सम्मिलित हैं | 

(५ ) सार्वजनिक शासन प्रबन्ध तथा सामाजिक सेवायें, जिनमें इच्छाजात भलाई के 
कार्य सम्मिलित हैं। 


२०८: शासन यन्त्र 


सार्वजनिक स्थान का काम देना | पिछले पन्द्रह्द वर्षों के अन्द्र बहुत से देशों ने आर्थिक- 
परामशे-दात्री समितियों की स्थापना कर ली हैं। इनको शाप्तन + ढाँचे के अन्दर और 
अधिक संगठित #रने और पूर्णाक्ष बनाने की आवश्यकता है। ह्वितीय सभा, जिसमें 
ये सब समितियाँ समा सकती हैं, क्वानून-नि्मात्री सभा का कार्य भीण रूप से कर 
सकेगी। इसको बिल्ल अ्रस्तुत करने, सभो त्रिलों पर बिचार करने, राष्ट्रीय हित की 
योजनायें तैयार करने तथा साववेत्निक समस्याओं पर वाद-बिवाद करने का 
अधिकार होगा। परन्तु शर्ते यह द्वोगी कि निमश्न सभा का निर्णय अन्तिम होगां। 
इस प्रकार की उच्च सभा सभी स्थानीय और व्यावसायिहक्त हितों;को संगठित-बविचार- 
प्रकाशन और परामशे का स्थायी अवसर देगी और शासन की एकता और योग्यता को 
क्षति पहुँचाये बिना सावेजन्कि समस्यश्रों में वेज्ञानिक विचार धारा को स्थान देगी । 
उचित परिवतंन के साथ ऐसी ह्ितं य सभाओं का संपर्क प्रान्तीय, आदेशिक, जिला तथा 
स्‍्थुनिस्पंत्त सरकारों से स्थापित करना वांछनीय है जिससे शासन-प्रबन्ध के सम्पूर यंत्र 
को जानकारी प्राप्त होती रहे! ।*१ 


६--वेब-दम्पति का सुझाव 

५ &ठवाँ घछुकाव वेब-दम्पति का है जो सवेथा नवोन है। उनका कहना है कि 
वर्तमान व्यवस्थापिका कार्य-भार से दबी हुई है। जैसा कि पि ले अध्याय में बताया गया 
है इसको दो भागों में विभक्त करने से इस भार से छुटकारा मित्त सकता है। एक भाग 
दोगा राजनीतिक व्यवस्थापिका और दूसरा सामाजिक व्यवस्थापिका। उनका स्वय॑ का 
विचार है कि “जहाँ तक राष्ट्रीय सभा अथवा व्यवस्थापिका का संबंध है किसी पूर्ण 
प्रजातंत्रात्मक समाज के पुर्नेंसंगठन में पूररूपेण राजनीतिक कहद्दे जाने वाले शासन को 
स्रामाजिक तथा औद्योगिक शासन के नियंत्रण से पूरी तौर से अत्ग करना अत्यावश्यक 
है। समाजवादियों के पुराने संकेत-बाक््य की भाँति मनुष्यों का शान वस्तुओं के शासन 
से अलग रहना आवश्यक है। राज्य की हमारी घारणा को, जिसका संबंध क़रीब-क़रीब 
अप्रतिकाये रूप से धल-सेना और जल-सेना, क्वानून और दंड, यहाँ तक कि राजकीय 
स्वेच्छाचारिता से हो गया है, ऐसे दो भागों में बांटना आवश्यक द्वो गया है जिनमें से 
एक को हम राजनीतिक-प्रजातंत्र कहेंगे और जो राष्ट्रीय रक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध और 
न्याय का प्रबन्ध करेगा और दूसरे को हम सामाजिक प्रजातंत्र कहेंगे और जो राष्ट्र का 
ओद्योगिक प्रबन्ध तथा समाज को जीवित रखने वाले कार्यों की देख-भाजल करेगा। यह 
पहले से अल्लग रद्देगा। एक का कार्यक्षेत्र '*'पुलीस-शक्ति और दूसरे का*''आन्तरिक 
प्रबन्ध होगा । इस प्रकार “भाषी सहकारी संयुक्त परिवार! (776 00-0967807७० 
(००07707 ए०७॥४ 0 [0०70770ए) के लिये केवल एक ही राष्ट्रीय सभा की 





- £“-वेणी प्रसाद-- दि डेमोक्रोटिक प्रोसेस, प० २५४-२५५ | वर्तमान द्वितीय सभाओरों के 
संबंध में लेखक की आलोचनाशों को विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ना उचित है । 


* ' ए--सिडनी एन्ड बेट्रिस वेब--ए कान्सटी व्य शन फार दि सोशलिस्ट कामनवेल्थ श्रॉव 


७ 


प्रैद् ब्रिटेन, द्वितीय भाग, अध्याय १--दि नेशनल गवर्मेंट | 


बन 


सातवाँ अध्याय २०६ 


आवश्यकता नहीं है वरन्‌ दो की है जिनके कार्य-क्षेत्र अपने-अपने होंगे। परन्तु उनके 
बीच सम्पक रहेगा; वे समपद्रथ और रतंत्र रहेंगी, कोई प्रथम या द्वितीय नहीं रहेगी। 
कामन सभा के इच प्रकार के शक्तयात्मक और अधिकारात्मक विभाजन को, जिसमें दो 
राष्ट्रीय समायें होंगी तथा जिनमें ए5 का संबंध फ्रोजदारी क्वानूनओर राजनीतिक क्षेत्र से 
रहेगा ओर दूसरी का आर्थिक और सामाजिक शासन से रहेगा, हम केवल पार्लिमेंट के 
कार्य-भार को हल्का करने का वास्तविक साधन ही नहीं समझते बरन्‌ व्यक्तिगत पेजीपति 
के स्थान में समाज के प्रगतिशील्ञ प्रतिनिधित्व को स्थान देने की आवश्यक शत्तें, यद्यपि 
पूर्णता का दावा नहीं किया जा सकता, सममते हैं ।'* 

इन दो व्यवस्थापिकाओं के मध्य मतभेद* के समय एक सम्मेज्ञन होगा और 


१-- सिडनी एन्ड बेट्रिस वेब--ए कान्स्टीय्यूशन फ़ॉर दि सोशलिस्ट कॉमनवेल्थ ग्रॉँव ग्रेट 
ब्रिटेन, पृष्ठ ११०-१११ । राजनीतिक व्यवस्थपिका तथा इसकी कार्यकारिणी (क) वैदेशिक नीति 
(ख) शान्ति तथा (ग) न्याय का प्रबन्ध करेंगी। (६० १११-११७) 

सामाजिक व्यवस्थापिका तथा इसकी कार्यकारिणी का नियंत्रण (क) सम्पत्ति, भूमि 
खनिज पदार्थ, जल-मार्ग तथा कर, अर्थात्‌ आ्िक साधनों पर, जिसमें मुद्रा तथा मूल्व भी रहेंगे, . 
रहेगा; श्रर्थ-विभाग इसका मुख्य अंग रहेगा | यह (ख) स्वास्थ तथा शिक्षा, यातायात, वैज्ञानिक 
अनुसंघान, कला, साहित्य, संगीत, नाठक, तथा धर्म के प्रोत्ताइन जैसी सार्वजनिक सेवाश्रों की भी 
व्यवस्था करेगी । (० ११७-१२१) 

परन्तु वेत्र-दम्पति एक सभात्मक सरकार के विरुद्ध हैं। जब वे उस सत्ता पर ब्रिचार 
करते हैं जो आवश्यकतावश उस सभा के हाथ में चली जाती है जिसके हाथ में राजस्व रहता 
है ( दिसमात्मक प्रणाली में ) तो वे कहते हैं कि 'इस कठिनाई से पू् रूप से बचने के लिये 
केवल एक ही रास्ता है। वह यह कि सम्पूर्ण सत्ता एक ऐसी अकेली राष्ट्रीय सभा को सौंप दी 
जाये जिसके अधिकार में एक श्रकेली कार्यकारिण। हो । ऐसे मार्ग का हम समर्थव केवल इसलिये 
ही नहों करते कि इसकी स्वतंत्रता के लिये ख़तरा है अथवा सदस्यों तथा मंत्रियों के ऊपर 
अत्यधिक कार्य-भार रद्देगा वरन्‌ इसलिये कि........कोई भी निर्वाचित सभा किसी भी विषय पर 
जनता के सामूहिक विचार को नहीं प्रकट कर सक्रती [! प्ृू० १२६ 

. २--एक ओर यह कहा जा सकता है कि दो राष्ट्रीय समाओं के कारण सदेव गतिरोध 
उत्पन्न होंगे; श्रोर दूसरी ओर प्रधान-सत्ता अनिवार्य रूप से राजस्व पर अधिकार रखने वाली शक्ति 
की सहगामिनी रहेगी। परन्तु द्वितभात्मक व्यवरस्थापिका के प्रत्येक रूप में यह कठिनाई स्वाभाविक 
है। श्रतः किसी भी रूप की द्वितीव सभा के समर्थक इमारी तजवीज्ञों के संबंध में आपत्ति करने 


_के लिये कोई उपयुक्त कारण नहीं दे सकते?--वेत-दम्पति, ६० १२६ 


लेखक राजनीतिक -व्यवस्थापिका तथा सामाजिक व्यवस्थापिका के भीतर द्वितीय 
सभाओं का समर्थन नहीं करते | देखिये ६० १९७-११५८ 

पृष्ठ १२८ की टिप्पणी में उनका कहना है कि “प्रत्येक्ष व्यवस्थापिका के पास, ग़ज्ञती 
और जल्दबाज़ी से बचने के लिये, एक अपना आआन्तारिक संगठन होना चाहिये। यह कार्य 
दितीय सभा नहीं कर सकती। हमारे मत में सर्वोत्तम उदाइरण नावें में मिलता है। प्रत्येक 
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यदि यह असर फल रहा तो दोनों उयवस्थापिकाओं का संयुक्त अधिवेशन होगा। यदि 
इससे भी कोई लाभ न निकला तो पूरे प्रश्न का निर्णेय जनता के मत द्वारा होगा । 

यह योजना कौशक्ष-पूर्णे तथा दिलचस्प अवश्य है परन्तु इसमें शक्ति-विभाजन 
के सभी दोष आ जायेंगे। क्‍योंकि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र कैसे एक दूसरे से 
बिल्कुल अज्ग किये जा सकते हैं ! उनके मध्य इेष्यो और संकीणेता का जन्म अवश्य- 


म्मावी है श्रथवा इन दो संस्थाओं के बीच की खाई को दूर करने के लिये विधानातिरेक 
स्राधन का जन्म होगा ।* 


एकसभात्मक सरकार के १छ में लास्की की दलोशें 
परन्तु ल्ञास्की१ और विलोबी तो निश्चित रूप से एऋसभात्मक सरकार के पक्ष 
में हैं । द्वित्भात्मक प्रणाल्ो के विरुद्ध विशेषकर लास्‍्की को निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं :-- 
(१) जहाँ कहीं भी व्यवस्थापिका में दो सभायें होंगी एक सभा सदेव आगे 
रहेगी और राजनीति-विशेषज्ञों का कुकाब उस्ती की ओर रहेगा। दूसरी सभा या तो 
निष्क्रिय रहेगी या विरोध करके गतिरोध उत्पन्न करेगी । 
(२) यह व्यर्थ के बाद-विवाद में समय नष्ट करेगी। इस्र प्रकार कायकारिणी को 
दूसरे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों में ध्यान लगाने से रोकेगी । 
(३) बह द्वितीय सभा, जो श्रथम सभा से सहमत रहती हे निश्चय रूप से 
व्यथें है। और यदि असहमत रहती है तो अहितकर है। 
ह (४) यह कहना कि द्वितीय सभा क्वानून पास करने में विलम्ब डालती है 
आधुनिक परिस्थितियों की अवद्देलना करना है। काई भी क़ानून यक्रायक् नहीं पास्र हो 
जाता, सदेव एक लम्बे वाद-विवाद और विश्लेषण को बाद पास होता है । 





राष्ट्रीय सभा अपनी प्रथम बैठक में एक संशोधक-समिति चुन सकती है जिसमें क्वानून, 
शासन इत्यादि के प्रसिद्ध विशेषज्ञ रहें ओर जिसका सभा के पूरे अधिवेशन में बैठने 
का क्रानूज़ी श्रधिकार रहे तथा जिसको व्यवस्थातरिका का प्रत्येक क्वानून संशोधन के लिये 
सांपा जाथ। सभा के निर्णंयों को कार्यन्वित करने के लिये जिन संशोधनों को यह 
आवश्यक समभेगी पेश करेगी (इसमें भूल सुधार और वर्तमान कानूनों का असंगति- 
निवारण भी रहेगा )। यह विवरण-पत्र प्रकाशित होगा जिसमें संशोधनों के कारण दिये रहेंगे। 
सभा इसके प्रस्तावों पर विचार करेगो और प्रत्येक संशोधन पर मत लिया जायेगा। यदि इस 
विना पर, कि प्रस्तावित बिल में जल्दबाज़ी की गयी हे अथवा जनता ने इसको स्वीकार नहीं 
किया, इसको स्थगित करने की थ्आवश्यकता समझी जाय ( चाहे एक द्वी अधिवेशन के लिये 
अथवा दूसरे सम्मेलन तक के लिये ) तो स्थमित करने का अधिकार उसी संशोधक समिति 
को दिया जा सकता है । 

१--द्वितीय सभा को आलोचना के दृष्टिकोण से पुनः लास्की की पुस्तक ए ग्रेमर 
पॉलिटिक्स! (६० ३३४:४०) अध्ययन कीजिये जिसमें वह वेब-दम्पति की योजना को गंभीर 
तथा आकर्षक कद्दता है फिर भी उसको आलोचना करता है । 

२--लास्की--ए ग्रेमर श्रॉव पॉलिटिक्स, पू० ३३०-३४ | कृपया सभी दल्वीले स्वयं पढ़िये । 
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(४) ह्वितीय सभा की क़रीब-क़रीब पूरी आज्ोचना में प्रथम सभा की ही दलीकलें 
रहती हैं | योग्य मंत्रणा तो परामशेदात्री समितियों से ही मिलती है। 

(६) आवश्यक बविलम्ब ओर संशोधन तो सरकार के द्वारा पहिले से ही हो 
जाता है क्योंकि उत हितों की राय ज्ञी जाती हे जिनको कोई विशेष क़ानून प्रभावित 
करने जा रहा है । 

(७) संघात्मक शासतों में (क) शक्ति विभाजन ओर (ख) न्यायालयों के द्वारा 
शासन-काय में विषमता नहीं उत्पन्न होने पाती | 

एकसभात्मक सरकार के पक्त में विलोबी की दलीरहें 

' इसी प्रकार विज्ञोबी ने, विशेषकर अमरीका और इंगलेंड की आधुनिक परि- 
स्थितियों का अध्ययन करके, यह फल्न निकाला है कि द्वित्रभात्मक प्रणालो केबल दोषपूर्ण 
ही नहीं है वरन्‌ यह उस उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं करती जिप्तके लिये इसकी स्थापना 
की गई थी। ऐसी परिस्थिति में सच बात तो यह है कि इसकी स्थापना वहीं होनी 
चाहिये जहाँ की परिस्थितियों में यह लाभदायक सिद्ध हो। परन्तु आधुनिक राज्यों में 
कोई ऐसी अवस्था नहीं है। लेखक की राय में इस प्रणाज्ञी को खतम कर देने और इसके 
स्थान में अल्पतम सदस्यों की एक अकेली सभा की स्थापता कर देने से राब्य-शासन- 
प्रणाली में जितनी अधिक उन्नति हो सकती है उतनी अन्य साधन से नहीं। ऐसा करने 
से सरकार का संगठन काफ़ी सरल हो जायेगा; उत्तरदायित्व का स्थान निश्चित 
हो जायेगा; व्यवस्थापिका और कायकारिणी में एक दृढ़ सहयोग सम्भव हो जायेगा; 
क़ानून बनाने की प्रणाली में सरलता आ जायेगी ओर क्वानून लोकमत के अधिक अनुकूल 
होगा । इसके साथ-साथ सरकार का व्यय भी कम हो जायेगा और सुयोग्य व्यवस्थापक 
सुलभ हो जायेंगे? । 

परन्तु वह अमरीका की राष्ट्रीय सरकार के लिये संघात्मक प्रणाज्ञी की विना पर 
द्वितीय सभा को आवश्यक मानता है क्‍योंकि “यह राजनीतिक क्षेत्र में समपद्स्थ राब्यों 
के संघसिद्धान्त के अनुसार हे! । इस प्रकार एकात्मक शासन की राष्ट्रोय सरकार के 
लिये वह एकसमात्मक प्रणाली का समर्थन करता है । ह 

द्वितीय सभाओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
. . केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से ही द्विसभात्मक प्रणात्री के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं हुई । 
गानेर* ते इधर गत वर्षों में इस प्रणाज्ञी के विदद्ध होने बाले आन्दोलन के निम्नलिखित 
कुछ उदाहरण एकतन्न किये थे :-- 

सर्वे प्रथम, दक्षिणी अफ्रीका में प्रान्तीय ब्यवस्थापिकाओं की उच्च सभाये खतम 
कर दी गई' थीं । 

-. दूसरे, खन्‌ १६११ में इंगलेंड में लाडे सभा के अधिकार कम कर दिये गये थे । 
१०-विलोबी--दि गवन्मेंट ऑव मॉडन स्टेट्स, पु० ३४५ 
२--गारनर -- पॉलिटिकल साइंस एन्ड गवन्मेट, प० ६०८--६०६ 
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तीसरे, सन्‌ १६१३ और १६१९६ के भांच बहुत से अमरीकी राध्यों जैसे केलीफ़ोर्निया, 
ऑरगोन और नेबरेस्का में .दहसभात्मक व्यवस्थापिका के विरुद्ध आन्दोलन हुये थे । 
चौथे, सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌ यूगोस्‍्लाबिया, फिनलेंड, लैठेविया 
ओर इस्थोनिया में एकसभमात्मक व्यस्थापिकायें अपनाई गई" थी। टर्की में भी ऐसा ही 
आथा। 

क पाँचवें, आस्ट्रे लिया में कीन्सलेंड ने सन्‌ १६२२ में अपनी उच्च-सभा का अन्त कर 
दिया था | 
निम्न और उच्च सभाओं का अन्तर 

व्यवस्थापिकाओं में एक अथवा दो सभाओं की आवश्यकता का अनुशीलन करने 
करने' के पश्चात्‌ हम अब दोनों खमाओं की रचना और उनके अधिकारों में ज्ञो अन्तर 
है, उसको देख सकते हैं । 

सब प्रथम, यह एक सावभौमिक तथा निश्चित सी बात है कि निम्न सभा का 
नि्राचन जनता के द्वारा प्रद्यत्ष रूप से दोता है ओ९ पेतक नियुक्ति तथा नामज्दगी के 
सिद्धान्त केवल द्वितीय सभाश्नों में पाये जाते हैं | 

दुसरे, यदि द्वितीय सभा का निबाचन भी होता है तो निम्न सभा और उच्च सभा 
के निवाचन क्षेत्रों के विस्तार में अन्तर रहवा है। उच्च सभा के निवाचन क्षेत्रों की अपेक्षा 
निम्न सभा के निर्वाचन-क्षेत्र छोटे दोते हैं। इसका यह अथे हुआ कि प्रथम सभा के 
प्रतिनिधियों की संख्या अनिवाय रूप से द्वितीय सभा के प्रतिनिधियों की संख्या से 
अधिक दोती है। (लाड सभा नियमातिरेक है क्‍योंकि इसकी रचना में पैतक 
सिद्धान्त है । ) 

तीसरे, यदि हम दोनों सभाओं की अवधि को देखें तो द्वितीय सभाओं की अबधि 
प्रथम सभाश्रों से लम्बी पायेंगे। इस प्रकार श्रमरीका के संयुक्तराब्य और. आस्ट्रेलिया 
में सेनेट का निबोचन छः वर्ष के लिये होता है; फ्रान्स में ( सन्‌ १६३६ के पहले ) नौ 
वष" के लिये द्ोता था, आयरिश स्वतंत्र-राज्य में | सन्‌ १६३७ के पहले ) बारह वर्ष के 
लिये होता था और ब्राइस्र-समिति ने भी बारह वर्ष के लिये सिफ्रारिश की थी। इनके 
विरुद्ध, प्रतिनिधि-सभा का निवोचन अमरीका के संयुक्त राज्य में दो वर्ष के लिये, 
आस्ट्रेलिया में तीन वर्ष के लिये होता है। फ्रान्स में ( सन्‌ १६३६ के पहिले ) प्रतिनिधि- 
भवन का निवोचन चार वर्ष के लिये होता था; आयरिश स्वतंत्र-राज्य में ( सन्‌ १६३७ 
के पहले ) कामनसभा का चुनाव चार साल के लिये होता था और इंगलेंड में, श्राइस 
के अनुसार भी, कासन-सभा की अवधि पाँच वर्ष की थी। परन्तु यह याद्‌ रहे कि निम्न 
सभाभों की सर्वोत्तम अवधि ( क्‍योंकि बे साधारणतः भंग की जा सकती हैं ) चार या 
पाँच वर्ष जान पड़ती है| यदि निम्न सभा का निवाचन दो या तीन वर्ष के लिये होता है 


१०-भारतवर्ष में भी सन्‌ १६३५ के क्रानूत़ के अनुसार प्रान्तीय द्वितीय समायें नौ वर्ष 
के लिये निर्वाचित ह्वोती हैं। अजेंन्टाइना में सेनेट का निर्वाचन नो वर्ष के लिये तथा चिली 
ओर क्यूबा में श्राठ वर्ष के लिये होता है | 
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तो देश के राजनीतिक ज्ञीवन की गति में अस्मय व्याधात उपस्थित होगा अ र यदि 
सात बष के लिये होता हैं तो प्रतिनिधि जनता के परिवर्तित दृष्टिकोण स्ले अनभिज्ञ हो 
जायेंगे ओर सभा प्रतिनिधित्व खो बेठेवी'! । अतः अत्युत्तम अवधि चार-पाँच बर्ष की 
जान पड़ती है । 

चौथे, प्रायः खभी व्यवस्थापिकाओं में सदस्य और मतदाताझों के लिये योग्यता 
नियत रहती है । निम्न-सभा के लिये तो यह सा्वेभौमिक नियम सा ह। गया है कि जो 
स्ली-पुरुष इक्कीस वर्ष के हो जायेँ वे मत दे सकते हैं और जो पद्चोस वर्ष के हो जायेँ वे 
सदस्यता के लिये खड़े हो सकते हैं। परन्तु उच्च-सभा के लिये बड़ो आयु उदाहरण स्वरूप 
२४ वर्ष की आयु मतदाता के लिये आवश्यक होती है और इससे भी अधिक अथ्थौत्‌ 
तीस या पंतीस बे की आयु खद्स्यता के लिये आवश्यक होती है | कुछ शिक्षा तथा सपत्ति 
सम्बन्धी योग्यताये भं। उच्च-सभा की सदस्यता के लिये होती हैं। इस प्रकार उच्च 
सभाओं में साधारणतः समाज के अनुदार ओर उच्चवर्गों के दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व 
रहता है इसलिये निम्न-लभा में इसका गहरा प्रभाव रहता है। परन्तु राज्यधिकारी, 
अपराधी और पागल साधारणत: सभी व्यवस्थापिकाओं में मत्ताघिकार तथा सदस्यता 
से बंचित रहते हैं । 

अन्त में, जहाँ तक क़ानून बनाने तथा राजस्ब पर नियंत्रण रखने के अधिकारों 
का प्रश्न है साधारणतः क्वानून बनाने में.तिम्नन्सभा. को उच्च-सभा से अधिक अधिकार 
प्राप्त रहते हैं। परन्तु राजस्व पर तो निम्त-सभा का ही पूर्ण -नियंत्रण रहता है । उच्च-स भा को 
अधिक से अधिक निम्न-सभा के द्वारा पास किये हुये अर्थ-बित्न के लिये संशोधन पेश 
करने के सीमित अधिकार रद्दते हैं| इसके अतिरिक्त शासन की सभात्मक प्रणाली में 
वास्‍्तविक कार्यकारिणी अथवा मंत्रिमंडल केवल निम्न-लभा ही के प्रति उत्तरदायी 
रहता है | इस प्रकार उश्च-सभा का स्थान गौण रहता है चाहे विधान के द्वारा दोनों 
सभाओं को बराबर ही अधिकार क्‍यों न दे दिये जायें जेसा कि सन्‌ १६३६-४५ के 
युद्ध के पहिले फ्रान्सीसी सेनेट को ग्राप्त थ । 


निम्न-सभा के कार्य 
दोनों सभाओं के इस अन्तर के पश्चात्‌ अब हम निम्न-सभा के कार्यों के संबंध 
में कुछ कद्द सकते हैं। क्योंकि दम पहले हो उच्च-सभा के क़ानून में संशोधन करने तथा 
उसमें विलम्ब डालने के कार्यों को अध्ययन क चुके हैं। द॒में यह फिर स्मर७ रखना 





१--इस सम्भावना के विदद्ध श्रजेन्टाइना ने अ्रपनी निम्न सभा प्रतिनिधि-भवन के लिए, 
जिसका निर्वाचन चार वर्ष के लिए होता है, प्रायः द्वितीय सभाओं में पाई जाने वाली प्रणाली 
का श्रनुसरण किया दे जिसके अनुसार इसके आधे सदस्थ दर दो वर्ष के बाद अलग हो जाते हैं। 
इसी प्रकार की व्यवस्था कोस्टा रीका के प्रजातंत्र-राज्य में है। इसमें भी एक सभा है जिसको 
“वैधानिक कांग्रेसः कहते हैं। इसके सदस्य चार साल के लिये निर्वाचित होते हैं और आधे 


सदस्य इर दूसरे साल अलग हो जाते हैं। ( दूसरे उदाहरणों के लिये टिप्पणी १ इस श्रध्याय के 
अन्त में देखिये ) 


हंकश 


२१७ शासन-यन्त्र 


होगा कि अंग्रेज़ी कामन समा प्रतिनिधित्वात्मक तथा उत्तरदायी संस्थाओं के इतिहास में 
प्रथम निम्न-खभा है। अतः इसके कार्य बिना आपत्ति के वही माने जा सकते हैं जो 
सभी प्रथम सभाओं के काय साधारणत:ः होते हैं क्योंकि वे सब इसी के नक्त्ें हैं । 


अंग्रेज़ी कामन-सभा के कार्य 
डा० फ्राइनर के अनुसार निम्न-सभाशों के मुझ््य तीन कार्य होते हैं : क्रानून 
निर्माण, कार्यकारिए,। पर नियंत्रण और तत्संबंधी अनुसंधान।' परन्तु इलबर्ट* ने 
अंग्रेज़ी कामन-सभा3 के कार्यों का तीन शी्षेकों के अन्दर अनुशीज्ञन करते हुये उन्हें 
ओर स्पष्ट कर दिया है। वे है क्रानून निर्माणात्मक, आर्थिक तथा आल्लोचनात्मक | बह 
लाड-सभा और राजा की राय का ख्यात् करके कानून बनाती है; सावेजनिक काये के 


अलकपमननसलकरमक्पाआमकान अमान + 





थक 


१--काइनर--दि थियरी एन्ड प्रेक्टिस आ्ॉव मॉडन गवरन्मेंट्स, जि० २, प्ृ० ७४३ 

२--इलबर“--पालिमेन्ट, पृ० ६८ 

३--लास्की ने कामन-सभा के कार्यों की निम्नलिखित अलोचनात्मक व्याख्या दी है;-.. 

( के ) सरकार की स्थापना करना तथा क्वाबृज़ बनाने में नेतृत्व प्रहण करना। 
( शक्ति विभाजन के कारण श्रमरीकी प्रतिनिधि-तभा में यह सम्भव नहीं )। 

(ख ) मंत्रियों से प्रश्न पूछ कर, विरोधी-दल द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव रख कर 
माँगों को सामने रखना । 

(ग ) मंत्रियों तथा उनके विभागों द्वारा जानकारी प्राप्त करना | इनका कर्तव्य समस्या 
की वास्तविकता से परिचित कराना है | कभी-कभी वास्तविकता का पता लगाने तथा 
उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिये इसको शाही कमीशन अ्रथवा जाँच-समितियाँ नियुक्त करने 
पर वाध्य होना पड़ता है | 

( घ ) वाद-विवादात्मक परिषद के रूप में काय' करना जिससे शासन मंत्रणा पर चले | 
यदि कारलाइल ने इसको “गपस्ाना? कह कर इसकी हँसी उड़ाई थी तो इसका वैकल्पिक नाम 
सामूहिक कैदखाना भी हो सकता है । उपस्यित समस्तरा के पक्ष तथा विपक्ष में कहे जाने वाले 
भाषण प्रकाशित होते हैं और इस प्रकार निर्वाचक-गण जानकारी प्राप्त करते हैं। 

( छू ) इसको चुनाव कार्य' करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है. कि किस प्रकार सभा 
सरकार तथा विरोधी-दल के लिये नेता तैयार करे। इसके बिना अ्रच्छा शासन असम्भव है। 
इसी काय के कारण बुद्धिमान व्यक्तियों को सामने आने का अवसर मिलता है | 

( च) गेर-सरकारी सदस्य को भी लाभदायक बनाना । वह सौंपे हुए बिल की जाँच में 
भाग ले सकता है अथवा आलोचना तथा विभाग-संबंधी .काव' में सुधार करने में सहायक 
हो सकता है |--दि पारलिमेन्टरी गवर्नमेन्ट इन इंज्लैंड, प० १३६--१७० | विद्यार्थियों को स्वर 
पढ़ना चाहिये। 

इसी प्रकार राम्ज्े म्योर ने कामन-सभा के कार्यों का चार शीषष॑कों में अध्ययन किया है। 
(१)अरन (२) कानूत-निर्माण (३) राजस्व (४) तत्कालिक नीति पर आम बहस | देखिये -- 
हाउ ब्रिटेन इज गवर्ड !, श्रध्याय ६, प्रृ०'२० ४ | 
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लिये धन की स्वीकृति देती है और उन कार्यो' को भी निम्।वित कर देती है जिनमें बह 
धन-व्यय किया जाता है; वह कर लगाती है और ऋण लेने का अधिकार देती है; 
प्रश्नों तथा वाइ-विवाद के द्वारा यह राज-मंत्रियों की आलोचना करती है और उन पर 
नियंत्रण रखती है। इसके अतिरिक्त यद्द उन विभागों का कार्य देखती है जिनके अध्यक्ष 
मंत्री होते हैं । 

इस प्रकार निम्न सभाओं के काय क़ानून-निर्माणात्मक, आर्थिक तथा आल्लोच- 
नात्मक कहे जा सकते हैं। जहाँ तक क़ानून बनाते के कार्य का संबंध है इस अध्याय 
के आरम्भ में काफी कह चुके है क्‍योंकि क़ानून बनने की सभी, अबस्थाओं को काफो 
स्पष्ट कर दिया गया है। जहाँ तक आर्थिक अधिकारों का प्रश्न है हम क्रेबल इतना कह 
सकते हैं कि सभी अर्थ-बिल्ल निम्न-सभाओं के द्वारा पेश किये जाने चाहिये क्‍योंकि वही 
राज्य की शक्ति की कुल्ली हैं क्योंकि बिना धन के कैसे शासन चल सकता है। इसका यह 
झथ हुआ कि, व्यवहार में, क्रानून-निमोण॒क सभाओं की सर्वोच्चता, सवप्रधानता अथवा 
प्राथमिकता वास्तव में निम्न समा की सर्वोशच्चता, स्वप्रधानता अथवा प्राथमिक्तता है। 
जहाँ तक आलोचनात्मक अधिकारों का संबंध है हम यह कह सकते हैं कि यह काये 
इंगलेंड में विरोधी-दृत्न के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से होता है। निम्न सभा का बहुसंख्यक 
दुल सरकार बनाता हे अतः अल्पसंख्यक दुज्ञ को विरोधी-दुल का स्थान लेना पड़ता 
है। विरोधी-दुल के सदस्य मंत्रियों से प्रश्व पूछते हैं और इस प्रकार बाद-विवाद आरम्भ 
किये जाते है। यहाँ तक कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव रक्ल्ले जाते हैं। 
इन्हीं सब साधनों के ढ्वारा सरकार की स्वच्छाचारिता पर नियंत्रण रक्खा जाता है 
ओर उच्चकों सभा की कठुआलोचना तथा अप्रसन्नता से अपती रक्षा करना पड़तो है। 
सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध के पहिले फ्रान्पोत्ती लोग 'जवाबतल्बी१! ([709798)]&007) 
को अपने विधान का सार समझते थे ओर इसको मंत्रियों को दायित्वपूर्ण बनाने के 
लिये अनिवाये मानते थे । इसका भ्रयोग मंत्रिमंडत्ञ कं। नीति के विरोध में होता था। 
इसके साथ-साथ एक दीघे बादु-विवाद का आरम्भ हो जाता था क्‍योंकि यह सरकार 
के विरुद्ध अविश्वास अथवा उसके प्रति विश्वास का प्रश्व रहता था। परन्तु शॉक्ति- 
विभाजन के सिद्धान्त के कारण अमरीका की प्रतिनिधि-सभा का संबंध राज्य के 
मंत्रिमंडल से नही रहता भोर सभा के उसके श्रति विश्वास अथवा उसके विरुद्ध अवि- 





१--जवाबतलनी साधारण प्रश्न से भिन्न द्ोती है क्‍यों कि (१) यह लिखित हु्ती है; 
(२) यह जिस मंत्री के पास थह भेजी जाती है उसे इसका उत्तर अ्रवश्य देना पड़ता है; वह 
इसकी अवद्देलना नहीं कर सकता जबतक कि इसका संबंध विदेशी नीति के किसी महत्वपूर्ण 
पहलू अथवा राज्य के कसी दूसरे रहस्य से न हो । इसका उपयोग वाषिक आय-व्यय के अ्रनुमान 
पर नहों हो सकता; (३) इसमें वाद-विवाद होता है क्‍यों कि यह एक शअ्रविश्वास के प्रस्ताव 
की भाँति है; (४) यह क्रिया सभा में मत लेने के पश्चात्‌ समास्त द्वोती है। यदि निर्णय प्रतिकूल 
हुआ तो परिणाम मंत्रि मंडल का पतन होता हे | 

विवरण के लिये मुनरो कृत गवन्मेंट आक यूरोप, ४० ४८३-४८४ देखिये | 
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श्वास का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । उसका उदय अथबा पतन प्तभा पर नहीं निर्भर 
करता । अतः निम्न सभा में खरकार की नीति की आलोचना उत्तरदायित्व नहीं लाती | 
इसलिये क.यकारिणी और व्यवस्थापिका के मध्य गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना 
बनी रहती है और यह पेदा भी होता है। परन्तु इसका बुरा प्रभाव व्यवस्थापिका और 
कार्यकारिणी के केवल कार्य के सुचारु रूप से चलने में पड़ता है। इस्री दुदंशा के 
कारण कि प्रतिनिधि सभा अपने आलोचनात्मक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती 
प्रो० लास्की को इसे 'एक महान्‌ राष्ट्र के अनुपयुक्त सभा” कहना पड़ा है! ।" 

परन्तु केवल इसी कारण से उसे ऐसी बात नहीं कहनी पड़ी । उच्तक़ी गाय में 
यह ऐसी ग़त्नतियाँ करती है जिसके विदद्ध राजनीति शाद्र के सिद्धान्त सतर्क रहने की 
चेत,वन्ी दे 3 हैं। उसकी दूसरी आपत्तियाँ निम्नल्लिखित है :-- 

(क) लोक-सभा के वाद-विवाद में श्रेष्ठ सिद्धान्तों को प्रकाश में आना चाहिये । 
परन्तु प्रतिनिधि-सभा बहस के एक विशाल सावेजानक स्थान के रूप में खत्म दो चुकी है। 
अतः इसकी कार्यवाहियों के प्रकाशन का प्रश्व हो नहीं उठता जिसके लिये निर्वाचक 
अत्यन्त उत्सुक रहते हैं जैस्वा कि अंग्रेजो कामन-सखभा को कार्यवाहियों के संबंव में होता है । 

(ख) सावेजनिक सभा की सभी कारयवाहियाँ खले तौर पर होनी चाहिये जेश्ना 
कि अंग्रेजी कामन सभा में दोता हे। अमरीका के सयुक्त राज्य में अधिकतर कार्य 
समितियों के द्वारा होता हे । अतः प्रत्येक कायबाहदी अन्यकार में रहती है । 

(ग) सभा का खंगठन ऐश्रा होना चाहिये कि सरकारी विलों का विरोध 
करने वाले सद॒स्य अपना मतप्रकाश रतंत्रता से कर सकें। अंग्रेजी कामन-स्र भा में यह 
कार्य सुचार रूप से होता है और सरकार भी अपनी नीति के विरुद्ध लगाये गये 
अभियोग का प्रतिवाद करती है | परन्तु प्रतिनिधि सभा में न सरकारी सदस्य द्वोते हैं 
जो अपनी नोति के पक्ष में कहूँ और न विरोधी-दुल ही होता हे जा अनुपयुक्त बिल्लों 
के कारण सरकार का बदनाम करके दूसरी सरकार बनाये । 

(घ) अंग्रेज़ी कामन सभा की पाँच सात की अवधि के भुकाबिल्े में अतिनिधि 
- सभा का दो खाल की अवधि बहुत ही कम है। जिस समय सद्रय अललुभव प्राप्त करना 
आरम्भ करते हैं उसी खम्तय उन्हें दूसरे निर्वाचन के लिये तैयार द्वोना पड़ता है जिसमें 
कोई आवश्यक नहीं कि वे फिर चुन लिये जायें। 

(छः, एक तो प्रतिनिधि सभा साधारणुतः सदस्य को वाद-विवाद में अपनी योग्यता 
प्रकाश में लाने तथा जोरदार भाषण देने का अवसर द्वी कम्त देती दे जिससे वह ओरों 
को अपने ज्ञान ओर चरित्र से प्रभावित कर सं, दूसरे यह राष्ट्रोय राजनाति में भाग 
त्ेने वाले मामूली आदमियों के क्षिये शरण देने का भी काये करतो है।: दूसरा ओर 
अंग्रेज़ी कामन सभा ने छुयोग्य और सब्नरिन्न व्यक्तियों को पेदा किया हैं जिनका स्वागत 
महान नेताओं ओर महान राजनीतिज्ञों के रूप में हुआ हे । 





१. लास्की--डेन्जर्स ऑव ओज्ौडियेन्स एन्ड अदर एसेज़” में का सेख (दि श्रमेरिकन 
पोलिट्किल्न सिस्टम! तथा पेटरसन--अमेरिकन गवर्भेंट, पृ० ३४६-३६० 
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उपसं हार 


इस तालिका के अध्ययन के पश्चात्‌ हमें निम्नलिखित विशेष बातें ज्ञाद 
द्वोती हैं :-- 


(६) निम्न अथवा प्रथम सभा और उच्च अथवा द्वितीय सभा का स्वमान्य 
क्रम हालेंड और स्वेडन में उल्तट दिया गया है। वहाँ उच्च अथवा द्वितीय सभा, प्रथम 
सभा कहलाती है और निम्न अथवा प्रथम सभा, द्वितीय सभा ऋहलाती है । 


(२) च कि श्रमरीका के संयुक्त-राब्य में प्रथम सभा का निर्वाचन २ वर्ष के लिये 
दोता है इसलिये हमें कहना पड़ता है कि यह बहुत ही छोटी अवधि है ओर जिस समय 
सदस्य अपने काय का अनुभव प्राप्त करते हैं उनको अवफ्ाश भ्रदण करने के लिये 
वाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार छोटी-छोटी अवधियों से देश को फिर-फिर व्यापक 
निबाचन के चक्कर में पड़ना पड़ता है। कोलम्बिया भी अपनी प्रतिनिधि-सभा को दो 
ब्षे के लिये निवाचित करता है। परन्तु विचित्रता यह है कि मध्य अमरीका का साल्वेडार 
का प्रजातंत्र-राज्य ( जिसने जून सन्‌ १६४४५ ई० में ग्वाठेभाज्ञा के खाथ मिल्लकर संध- 
राष्य स्थापित किया है ) अपनी एकसभात्मक राष्ट्रीय सभा को केवल्न एक ही बे के लिये 
निबवाचित करता है। प्रथम सभाओं की तीन साज्ञ की अवधि हमारे देश, आस्ट्रेलिया, 
न्यूज़ीलेंड भौर मेस्कको तथा फ़िनलैंड ( एकसभात्मक ठयवस्थापिका ) में; चार साल 
को अवधि अजेन्ट!इना, बोलीबिया, चित्री, कोरट। रोका, डेनमा्क डोमीनिकन रिपब्लिक, 
ग्वाठेमाला, हैदी, जापान, लाइबेरिया, पनामा, यूरुग्वे, बेनेजुयेला, यूसोस्ताबिया, हालेंड 
( सन्‌ १६३६-४५ के पहले ) झोर स्वेडन में ( परन्तु अन्तिम दोनों देशों में द्वितीय श्रभा को. 
प्रथम सभा कहते हैं ); पाँच साल की अवधि कनाड।, द॒क्षणी अफ्रीह्ध और इंगलेंड में; 
छः साल की अवधि हान्डूरास, लक्जेमवर्गं, निकारेग्वा और पीरू में पाई जाती है। 
इससे प्रकट है कि कोई भी निम्न सभा छ: वर्ष से अधिक समय के लिये नहीं मिर्वाचित 
हं।ती क्‍योंकि परिवत्तेनर्श ल ज्ञोकमत से सम्पर्क टूट ज्ञाने का भय रहता है। 


(३) द्वितीय सभाओं का निवाचन कोलम्बिया, ग्वाठेमाला और यूरुग्वे में चार 
वर्ष के लिये; दक्षिणी अफ्रीका, डोमीनिकन रिपब्लिक और हमारे देश में पाँच वर्ष के 
लिये; आर्ट लिया, बोलीविया, हैटी, लाइबेरिया, मेस्किको निकारेग्वा, पीरू और 
हालेंड में ( १६२६-४५ के पहले, परन्तु यहाँ द्वितीय सभा प्रथम सभा कहलाती थी ) 
छः बे के लिये; न्यूज़ीलेड और जापान मे ( केवल निर्वाचित सदस्य ) सात वर्ष के 
लिये; चिल्ली, डेनमाक, इराक़् ( इस अवधि #» लिये मनो4ीत ) और स्वेडन ( यहां 
ठवतीय सभा प्रथम सभा कहलाती है ) में आठ वर्ष के लिये; अर्जन्टाइना में नो बे के 
लिये और मिस्त्र में ( सद॒यों का है भाग ) दूस वर्ष के लिये होता है । 


इस प्रकार कोई भी द्वितीय समा ए5, दो अथवा तीन बे के किये नहीं नि्वोचित 
दोती क्‍योंकि यह बहुत ही छोटी अवधि दे । 


बरहे शासन-न्यन्त्र 


(४) अध्यक्षों का निर्वाचन बेनेजुयेला में तीन वर्ष के लिये; बोलीविया, कोल- 
म्विया, डोमीनिकन रिपब्लिक, हान्डूरास और यूरुग्वे में चार वर्ष के लिये; हैटी में 
पाँच स्राल् के लिये; अर्जेन्टाइना, चित्ली, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, निकारेग्वा, पीरू और 
साल्वेडोर में छः वर्ष के लिये; आयरलेंड में सात वर्ष के लिये ( फ्रान्स में भी १६२६-४४ 
के युद्ध के पूत. और जमेनी में १६१६ के वीमर-विधान के अनुसार ) और लाइबेरिया 
में आठ वे के लिये होता हे । 


इस प्रकार कहीं भी अध्यक्षों का निवाचन एक या दो वर्ष के लिये नहीं होता 
और न आठ वर्ष से अधिक समय के लिये ही । 

(४) (क) अमरीका के स्ल॑युक्त राज्य में सेनेट का नितरोचन छः वर्ष के लिए द्वोतान्हे 
परन्तु इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश प्रहण करते हैं। 

आस्ट्रेलिया में सेनेट का निर्वाचन छुः ब्षे के लिये होता परन्तु इसके आधे 
सदस्य हर तीसरे वर्ष अवकाश प्रदण करते हैं | 

अर्जेन्टाइना में सेनेट का निर्वाचन नो वर्ष के लिये द्वोता हे परन्तु इसके एक 
तिहाई सदस्य हर तीसरे ब्ष अवकाश ग्रहण करते हैं । 

बोलीबिया में सेनेट का निर्वाचन छः वर्ष के लिए होता है परन्तु इसके एक 
तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष अबकाश ग्रहण करते हैं । 

चिली में सेनेट का चुनाव आठ वर्ष के लिये होता हे परन्तु इसके आधे खद्स्य 
हर चौथे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं । | 

कोस्टारीका में सेनेट का चुनाव चार वर्ष के लिये होता है परन्तु इश्नके आधे 
सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। 

इराक में बीस सदस्य आठ वष के लिये मनोमीत होते हैं परन्तु आधे सदस्य हर 
चौथे वर्षे अवकाश ग्रहण करते हैं । 

हैटी में सारे इक्कीस सदस्यों में से ग्यारह प्रतिनिवि-भवन द्वारा निवोचित होते 
हैं और शेष दस अध्यक्ष द्वारा मनोनीत द्वोते हैँ परन्तु एक तिहाई हर दूसरे बर्ष 
अवकाश अहण करते हैं। 

पीरू में सेनेट का निर्वाचन छः वर्ष के लिये द्योता है परन्तु इसके एक तिद्दाई 
सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश प्रहण करते हैं । 

(ख) यूरुग्वे में सेनेट का निवाचन चार बर्ष के लिये होता है। मेक्सिको में सेनेट 
का छः व के लिये होता है | ग्वादेमाला में सेनेट का निवाचन चार बर्ष के लिये होता है । 
डोमीनिकन रिपब्लिक में सेनेंट का निवाचन चार वर्ष के लिये होंता है। डेनमा्क में 
११६६-४४ के पद्चिले सेनेट का निवाचन आठ वर्ष के लिये होता था। 

इस प्रकार (क) वर्ग में सेनेट अविच्छिश्न संस्थायें हैं और उनकी जो भी अवधि 
हो, उनके या तो आधे सदस्य या एक तिहाई सदस्य अवकाश अहण करते ६। 
आर्ट किया में सेलेट भी भंग की जा खकती है अतः इसकी अविच्छश्नता नष्ट हो 
सकती है | बगे (ख) में सेनेट अविच्छिज्न संस्थायें नहीं हैं । 
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(६) परन्तु द्वितीय सभाओं की इस तुलना से हमें कोई विशेष बात नहीं 
जात होती | विशेषता तो प्रथम सभाओं में अवकाश अद्दण करने की व्यवस्था में है । 
ऐसे उदाहरण निम्नलिखित है १-- 

(क) अर्जेन्टाइना और बोलीबिया में केवल सेनेट ही के सदस्य अवकाश नहीं 
ग्रहण करते वरन्‌ दोनों देशों में प्रतनिधि-सबन भी चार वर्ष के लिये निवाचित होते हैं 
ओर उसके आधे सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश प्रहण करते हैं। कदाचित्‌ यही दो 
उदाहरण हैं जिनमें दोनों सभाओं के सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं । 

(ख) कोस्टारीका में केवल एक ही सभा है जिसका निवोचन चार वर्ष के लिये 
दोता है। परन्तु इसके आधे सदस्य हर दूसरे वषे अवकाश अहण फरते हैं 

लक्ज़ेम्बगं में ( संन्‌१६३६.?४४ के पहले ) केवल एक हो सभा थी जिसका 
निरबाचन छः बे के लिये होता था परन्तु इसके आधे संदस्य हर तीसरे वर्ष श्रवक्ाश 
ग्रहण करते थे । 

टर्की, ग्वाठेभाला, दान्दूरास, पनामा, साल्वेडोर ( जून, १६४४५ से प्रहले ), 
वेनेजयेला तथा फ़िनलेंड में यद्यपि एक ही एक सभा है परन्तु सदस्य अवकाश नहीं 
ग्रहण करते | 

(७) नाबें का नमूना, जिसमें सर्वेश्रथम सम्पूर्ण स्टौरथिंग का निर्वाचन द्वोता है, 
फिर जो द्वितीय सभा या अंश को निर्वाचित करती है जिसमें उसके एक चौथाई सद्स्य 
रहते हैं और शेष तीन चौथाई प्रथम सभा बनाते हैं, आइसलेंड में भी पाया जाता है । 
इसकी आलथिंग दो सभाओ्रों में विभक्त रहती है :-- 

(क) द्वितीय सभा में एक तिहाई सदस्य रहते हैं। उनका निर्वाचन पूरी आलर्थिंग 
करती दे । 

(ख) शेष तीन चौथाई खद्रय मिलकर प्रथम सभा बनाते हैं । 

(८) (क) अध्यक्षों का निर्वाचन प्रत्यत्ञ सावंजनिक मत द्वारा आयर, बोलीविया 
(अपनी अवधि के पश्चत्‌ चार वर्ष तक अनिर्वाच्य), चिल्ली (पुनः निर्वाचन के 
अयोग्य), कोलम्बिया (अवधि समाप्त द्वोने के पश्चात्‌ चार वर्ष तक अनिवाच्य), ग्वाठेमाला 
(अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ दो वर्ष तक अनिवोच्य), मेक्सिको, पनामा, साल्बेडोर 
(जून १६४५ के पहले), ओर पीरू में (अपना ही उत्तराधिकारी नहीं हो सकता) हवाता है । 

(ख) अध्यक्षों का निवोचन व्यवस्थापिकाओं के द्वारा हैटो, यूरुग्वे और 
बेनेजयेला में (अध्यक्ष अपना उत्तराधिकारी नहीं हो सकता ) होता है। 

(ग) अध्यक्षों का निवाचन निवाचक-मंडल के द्वारा फ़िनलेंड में और अर्जेन्टाइना 
में ३२७६ निर्बाचकों के द्वारा होता है । 

(६) डोमीनिकन रिपछित्ञक में प्रथम सभा, सेनेट और - अध्यक्ष का निवाचन 
पॉच-पाँच वर्ष के लिये होता है। 

निकारेग्वा में प्रथम सभा, सेनेट और अध्यक्ष का निवोचन छः-छः बे के 
लिये होता है । 

पीरू में प्रथम सभा, सेनेट और अध्यक्ष का निबाचन छः-छ; वर्ष के लिये होता दे | 

न्ड 


२२६ शासनन्यन्त्र 


यूरुग्वे में प्रथथ सभा, सेनेट और अध्यक्ष का चुनाव पाँच-पाँच बे के 
लिये होता है । क्‍ 

( प्रथम सभा, छितीय सभा और अध्यक्ष को एक ही अवधि के समथंत्र और 
उसके विरोध की दलीलों पर विद्यार्थी स्वर्यं बिचार कर सकते हैं ) 


टिप्पणी २ 


6 च््छ 
लारे सभा के सुधार की योजनायें 


ला सभा में इस समय लगभग ७४० लाडे हैं। पहले धार्मिक लाडे हैं । इनमें 
-हैन्टरबरी तथा यॉक के आचेविशप और चचे के चौबीस बड़े विशप हैं । दूसरे लौकिक 
लाढे हैं। इनमें पैदुक पिञ्चर जैसे राजवंश के राजकुमार, ड्यूक, सारकिप्त, अले, 
वाइकाउन्ट, बेरन, रुकाटलेंड के पिअर, आयरलेंड के अट्टाइस प्रतिनिधि-पिअ्रर और 
साधारण लाडे हें । 


याजनायें 

१--सन्‌ १८६६ और (८८६ के बीच में ल्ञाडे सभा की रचना तथा उसके अधि- 
कारों में सुधार करने के बहुत से प्रयत्न किये गये थे। धार्मिक लाडों को अज्ञग करने की 
तजबीज़ें रक्खी गईं परन्तु परिणाम कुछ न निकला | सन्‌ १८८४ में ला रोज़बरी ने 
सुधार-योजना पर विचार करने के लिये एक समिति के निर्माण के लिये प्रस्ताव रक्खा 
परन्तु वह गिर गया । ऐसा दी प्रस्ताव सन्‌ १८८८ में भी अस्बीकृत कर दिया गया था । 
सन्‌ १८८८-८६ में लाढ़ें सेलिसबरी ने दो बिल रक्खे। पदला आजीवन पिशअर बनाने 
के लिये और दूसरा “लेक शिप बिज्! उन लोगों के अधिकार-पत्र छीनने के लिये जो 
साधारणत: बैठकों में नद्दों सम्मित्नित होते थे और अनुपस्थित रहते थे । परन्तु यह भो 
वापस के लिया गया था । 


२--सन्‌ १६०६ में शिक्षा-बित्ञ के प्रश्व पर दोनों सभाओं के मध्य विरोध उत्पन्न 
हुआ | परिणाम र्व॒रूप सन्‌ १६०७ में. मंत्रिमंडल ने यद्द निर्णय क्रिया कि लाड सभा के 
अधिकारों को निश्चित किये बिना इसकी रचना पर विचार करना खतरनाक है। कामन 
सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि कामन सभा द्वारा स्वीकृत बिलों पर संशोधन करने 
अथवा उनको अस्वीकृत करने का अधिकार पार्त्िमेंट के अंतेंगत इतना सीमित कर दिया 
जाये कि कामन सभा द्वी का निर्णय अन्तिम समझता जाय । उसी वर्ष लाड न्यूटन ने कार्ड 
खर्म में सुधार करने के किये एक बिल रक्खा। उ3्षका उद्देश्य लार्डों की संक्ष्या में कमी 
करना तथा श्रल्पसंख्यकों के समुचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना था। उसके निम्न- 
लिखित विचार थेः-- 

(क) योग्य पेढक पिभ्ररों में मंत्री, भुतपूषं बायसराय, भूतपू्ं राजदूत तथा 
न्यायाधीश, आयरिश पियर इसल्यादि दो । 

(ख) अयोग्य पिअर ससानुपातिक निबोचन के अनुसार अपनो संख्या के एक 
चौथाई सदस्य प्रत्येक पात्रिमेंट के किये निबोचित करें । 

(ग) धामिक ल्ञार्डों की श्ृंट्था कम कर दी जाये । 


२२६६ शासन-यन्त्र 


(घ) सरकार आजीवन पिअर बनाये | 
परन्तु यह प्रस्ताव भी वापस ले लिया गया था | 
३--सन्‌ १६०८ में स्वयं लाड सभा ने सुधार-योजना के लिये 'रोज़बरी-समिति' 
की नियुक्ति की । इसने निोचन-सिद्धान्त की सिफारिश की क्‍योंकि सभा असंयत और 
प्रतिनिधित्व-शुन्य द्वो गई थी । 
४--सन्‌ १६०६ में लाडेखभा ने १६०६ के बजट को अस्वीकृत कर दिया। इस 
पर कामनं-सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि यह विधान के विरुद्ध है और कामन सभा 
के अधिकार का अपहरण है! परिणास-स्वरूप पार्सिमेंट भंग कर दो गई और सन्‌ 
१६१० में एक बेधानिक सम्मेलन हुआ । इससे भी कुछ फल न निकला । कामन-सभा ने 
निम्नलिखित प्रस्ताव पास किये : 
(क) एक शक्तिशाली द्वितीय सभा अंग्रेज़ी विधान का अनिवार्य अंग है और 
राज्य की भ्ञाई तथा पार्तिमेंट में समता रखने के लिये आवश्यक दे । 
(ख) इस उद्देश्य की पूर्ति ल्ञार्ड सभा में सुधार करने से ही हो सकती दे । 
(ग) पिआअर की उपाधि प्राप्त द्वोने से ही लाड-सभा में बेठने ओर मत देने का 
अधिकार नहीं होना चाहिये । 
(ध) भविष्य में ल्ाड सभा में निम्नलिस्वित पिअर हाने चाहिये :-- 
(१) सम्पूण पेटक पिश्वरों द्वारा चुने हुये तथा राज़्ा के द्वारा नामज्द 
किये हुये ल्ञाडे। 
(२) अपने पद ओर योग्यता के आधार पर लाड़े सभा में बैठने वाले | 
» (३) बाहर से चुने हुये । 
५--सन्‌ १६११ में लाडें-सभा के अधिकारों को सीमित करने के लिये पार्लिमेंट- 
' कानून पास हुआ परन्तु उसकी यह भूमिका थी : “यद्यपि बतेमान लाडे सभा के स्थान 
पर पेठक अधिकार के बजाय खार्वेजांनक आधार पर एक हितोय सभा की स्थापना 
का विचार है, परन्तु ऐसा परिवत्तन तुरन्त नहीं कार्योन्वित किया जा सकता !” 
६--इस भूमिका के अनुसार सन्‌ १६(७ सें ब्राइस-समिति को सरकार की ओर 
से नियुक्त किया गया। सम्मेल्षन स कोई सर्वेस्रम्भत परिणाम नहीं निकला। परन्तु 
ब्राइस न इसकी कायवाहियो को संक्षेप सें इस निम्न श्रकार लिखा था :--- 
इंस पर खब एकसमत थे ॥क पेतृक पिअर द्विताय सभा में अल्प संख्या में रहें 
ओर सम्पत्ति की योग्यता न रद्दे । परन्तु अधिकांश सदस्यों को लेने के चार सुझाव थे +--- 
(क) बढ़े-बड़े निवोचन-क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन | 
(ख) दुल-राजनाति से असंबद्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नामजदगी | 
(ग) भोगोक्षिक क्षेत्रों के आधार पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्वाचन | 
(घ) कामन-सभा द्वारा निवोचन । 
साइस-समिति ट्वितोय सभा के लिये अधिक से अधिक १२७ सदस्यों के पक 
में थी। ह 


४--आाइस-समिति की असफलता पर सन्‌ १६२२ में खरकार की ओर से प्रस्ताव 


सातववाँ अध्याय १२६ 


रैक्‍्खा गंया था कि लाडे सभा में (१) राजवंशीय पिश्नरों, धार्मिक और क्ाननी लाडोँ के 
अतिरिक्त (२) बाहर से निवाचित सदस्य, (३) अपने ही वर्ग से निवोवित पैठकू पिअर 
और (४) राजा द्वारा नामज़द किये हुये खद॒स्य रहे। पहले को छोड़ कर शेष सभो की 
सदस्यता की अवधि नो बष हो ओर पुनर्निबोचन तथा नामजदगो के लिये योग्य सम मे 
जायें । सद॒सयों की कुल संख्या ३४० रहे | परन्तु इस प्रस्ताव को खम्रथन वहीं भ्राप्त , 
हुआ अतः यह गिर गया। 

८--सन्‌ १६२४ में मंत्रिमं डल-समप्रिति इस प्रश्व पर विचार करने के लिये नियुक्त 
की गई और १६२७ में निम्नन्नखित 'केव-योजना? रकखी गई $-- 

(क) अर्थ-बिल का प्रश्न संयुक्त स्थायी-समिति, जिसमें दोनों सभाओं का समान 
प्रतिनिधित्व हो, तय करे । 

(ख्र) सन्‌ १६११ के पार्लिमेंट-क्ानून के अनुखार कोई भी बिल ल्ाडे-खभा के 
अधिकार और उसकी रचना में परिवर्तन लाने के क्षिये न पास्र किया जाये । 

(ग) राजा लाडों की एक सीमित संख्या नामजद करे। ये लाड बारह वर्ष तक 
सभा के सदस्य रहें ओर एक तिहाई हर चोथे वष अवकाश ग्रदह्दण करें। 

(घ) पेठूक पिअर भो अपने मे से कुछ श्रतिनिधि चुने जो बारह वर्ष तक खद्स्य 
रहें और एक [तद्दाइ दर चौथे वषे अवकाश ग्रहण कर । 

(क) राजबंशीय ओर अपीज्ञ-ल्ार्डों के अतिरिक्त सभा के खद्स्यों की संख्या 
२४० से अधिक न हो । 

६--सन्‌ १६२८ में लाड क्लेरेन्डन ने निम्नलिखित श्रस्ताव रक्खा ३--- 

(क) लाडे सभा अपने सदस्यों की संख्या सीमित करने, निर्वाचित पिअरों की 
व्यवस्था करने तथा एक उचिद संख्या नामज़द करने के लिये शीघ्र कारबाई करे। १५० 
खद॒सय समानुपातिक प्रतिनिधित्व के खिद्धात्त क अनुसार निबोचित हों और १४० 
राजा के द्वारा पा्लिमेंट को अवधि तक क लिये नामज़द किये जायें । 

(ख) राजा आजाबन पिअरों को एक स्लीमित संख्या नाभज़द करे। 

इस प्रस्ताव को भी स्मथंन नहीं आप्त हुआ, फ्षतंः द्याग दिया गया । 

१०--सन्‌ १६३३ में मारक्विस सेलिसवरी ने लाडे-सभा में छुधार करने क 
लिये निम्नल्ञलखित बिल रक्खा : 

(क) अर्थ-बिलों पर विचार सभापति को संरक्षता 
द्वारा दो । 

(ख्र) पिअर अपने में से १५० सद्‌स्य चुने । 

(ग) १४० खद्स्य बाहर से ऐसी विधि से लिये जायें जैसी पार्लिमेंट निश्चित करे ; 

(घ) इस खभा में ३९० खदस्य हों । 

यह बिल्ष दुबारा पढ़ा गया परन्तु अन्त में यह त्याग दिया गया। 

११--सन्‌ १६३४ में मजदूर दुत्ञ ने खले रूप में लाडे-सभा को अन्त करने की 
नीति का अनुसरण किया | 

क्रीनेस मद्दोद्य का यद्द मत था; “हमारों राय में लाडे-सभा ऐसी संस्था है 


क्र 


में खंयुक्त स्थायी-सम्मिति 


२३० शंखेन-यन 


जिसमें सुचारु रूप से सुधार नहीं हो सकता; इसमें संशोधन असम्भव है, इसकी समाप्ति 
आवश्यक है? । इससे स्पष्ट है कि यदि मजदूर द्ल की सरकार बनी ओ्रोर लाड-सभा ने 
उसके आवश्यक बिल्लनों के विरुद्ध अड़्चनें उपस्थित की तो बह इसे समाप्त करने में 
हिचकिवायेगी नहीं । 

१२--इन सुझाओं के अतिरिक्त लेखकों ने अपने-अपने विचारानुकूज्न द्वितीय 
सभाओं के लिये सुकाव रक्खे हैं। स्वर्गीय प्रो० आहमवालाज ऐसो द्वितीय सभा चाहते 
थे जिसमें दिभिन्न स्थार्थों का प्रतिनिधित्व हो। हेडलम और डफ़ कूपर ने सन्‌ १६३२ 
में अपनी पुस्तक हाउस भआफ़ ला्डस ऑर सेनेढट” में निवाचित सेनेट के लिये 
राय दी थी । 

--विशद्‌ अध्ययन के लिये जेनिंग्स की पुस्तक 'पार्लिमेंट! का दूसरा अध्याय 


पढ़िये । 


आठवाँ अध्याय 
निवाचिका 


पिछले अध्याय में हमने बताया था कि आज संपार की लगमग सभी व्यवस्थापि- 
काओं की निम्न या प्रथम सभा निर्वाचित सदस्यों की होती है | किन्तु हमने इक्ष बात पर 
ध्यान नहीं दिया थाक्रि निवाचन की व्यवस्था किस प्रकार दोती है ओर प्रतिनिधियों 
को भेजने की कौन कौन सी प्रणलियाँ हैं। इसलिय हम इस अध्याय में 'निबोचिका' 
(70]90007:806) के अथ तथा इसके स्वभाव और प्रतिनिधित्व के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों 
का अनुशीलन करेंगे। 

मतदाता तथा निवाचिका 

निस्सन्देद्द हमारा विश्वास जनता की सत्ता में है। किन्तु इसका यह अथ कदापि 
नहीं कि सभी लोग शासन के उहेश्यों को समझने तथा भ्राप्त करने योग्य हैं । प्रतिनिधि- 
संस्थाओं में प्रारम्भ से ही प्रतिनिधियों को निवोचित करने का अधिकार अनिवायें रूप से 
केबल उन्हीं लोगों को दिया गया था जो इसके योग्य सममे गये थे | अथोत्‌ जो मस्तिष्क 
ओऔर शरीर दोनों से स्वस्थ होते थे | बच्चे तथा पागल इस अधिकार से हमेशा वच्ल्चित 
रहे हैं। जिन्हें प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत देने का अधिकार मिलता है उन्हें मतदाता 
कद्दते हैं और मतदाताओं की सम्पूर्ण संख्या को हम “निर्वाबिका? कहते हैं । इसके स्पष्ट 
है कि राज्य के सभी नागरिक निर्वाचिका में नहीं आते । इसमें कुछ चुने हुए लोग द्वोते 
हैं ज्ञो अपने शासकों को निर्वाचित करते हैं । 


सम्पत्ति तथा शिक्षा की योग्यता 

किन्तु इस बात को, ध्यान में रखना चाहिए कि केवल शरीर या मस्तिष्क के 
दोष ही से लोग मताधिकार से वद्चित नहीं किये जाते हैं। प्राचोन काल से ही हस 
देखते आ रहे हैं कि नागरिकता का अधिकार कुछ और विशेषताओं पर निभेर रहा है। 
युनान में केवल वही ज्ञोग शासन अबन्ध में भाग ले सकते थे जो वास्तविक रूप में नागरिक 
होते थे। श्र्थात्‌ वे ल्ोग जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त था ओर जो व्यवस्थापिका श्र 
के वादा-बिवाद में भाग लेते थे या न्यायाधीश का कार्य करते थे। ऋषि तथा दुसरे 
व्योग-धंधों में लगे हुए लोग वास्तविक रूप से नागरिक नहीं खममे जाते थे। मध्यकाल 
में सामन्‍्तशाही का बोल बाला रहा और सारे समाज के संगठन का आधार भूमिका _ 
अधिकार था | इस प्रकार यूरोप भर में समाज तोन वर्गों" में विभाजित दो गया 
था। ये अपने पद्‌ के अनुसार व्यवस्थापिकाओं में एकत्र होत थे | इस प्रकार प्रतिनिधित्व 
का आधार मध्य युग में भू-सम्पत्ति थी। कालान्तर में प्रजातन्त्रात्मक विचारों के साथ 
दूसरी योग्यतायें मानी जाने लगीं। लोगों ने अब मानव-व्यक्तित् का आदर करना 
प्रारम्भ किया और प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों पर जोर दिया जाने लगा | इस प्रकार 


१ ये तीनों वर्ग “एस्टेट! (8४८४६७) कहे जाते थे | 
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शिक्षा भी एक योग्यता मानी जाने लगी। मतदाताओं के लिये आवश्यक सममका गया 
कि वे लिखना ओर पढ़ना जानें। इसी तरह केबल कुछ व्यक्तियों का विशेषाधिकार 
न होकर, मत देने का अधिकार काफ़ी लोगों को प्राप्त हुआ । 
बालिग मताधिकार 

अन्त में, न केवल कृषक तथा व्यापारीवर्ग को मताधिकार मिला वरन्‌ हमारे समय में 
तो स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार मिल गया है। आज हम केवल सभी वयर पुरुषों 
को ही मताधिकार देने के पत्ष में नहीं है, हमारा विश्वास है कि प्रत्येक बालिग स्री तथा 
पुरुष को मताधिकार मिज्ञना चाहिए । लेकिन मत देने का यह अधिकार केवल उन्हीं बाल़िग़ 
लोगों (जिनकी आयु २१ वर्ष से अधिक हो) को प्राप्त है. जो स्वस्थ सस्तिष्क और स्वस्थ शरीर 
हैं। पागलों, अपराधियों तथा सिढ़ियों को अब भी मताधिकार से वस्धित रक्‍्खा जाता है । 


इंगलेंढ में मताधिकार का विस्तार 
लोगों को मताधिकार आसानी से तथा थोड़े समय में नहीं मिला दे। प्रतिनिधि 
संस्थाओं के जन्म-स्थान इंगलेंड में बालिय़ा मताधिकार के इतिद्दास में इंगलेश्ड का पूरा 
इतिहास आ जाता है | प्राश्म्भ में प्रतिनिधित्व स्थानीय होता था ओर सबसे सुयोग्य लोग 
दो गाँवों या नगरों का प्रतिनिधित्व करते थे। छुछ खम्य बाद सरदार ज़िल्लों का 
प्रतिनिधित्व करने लगे ओर बरो-निवासी नगरों का। साथ ही साथ 'बैरन,' “बिशप! 
तथा “अबट' भी भू-पति होने के जाते पार्लिमेन्ट में आते थे। इस्र प्रकार प्रतिनिधित्व का 
आधार प्रदेश तथा वर्ग दोनों होने लगा । जाजे तृतीय के शासन काल में 'विल्कस-विवाद” 
के साथ पालिमेन्ट के सुधार के लिये भी आन्दोलन चल्ञा | पिट ने तो यहाँ तक कहा कि 
कामन सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व न कर के उजाड़ नगरों, कुक्षीन परिवारों, धनवान 
व्यक्तियों तथा विदेशी शक्तियों? का प्रतिनिधित्व करती है। मताधिकार के प्रचल्तित 
सिद्धान्त से लोगों का असनन्‍्तोष बढ़ता ही गया क्‍योंकि 'डजाड़ नगर! भी एक से सात एक 
प्रतिनिधि भेज सकते थे। सारन का नगर तो ऐसा था कि न वहाँ कोई रहने वाला था 
ओऔर न कोई निवाचक ओर इसका प्रतिनिधि जो पालिमेन्ट में बैठता था केवज्न अपना ही 
प्रतिनिधित्व करता था । इसीलिये जनता की जो आवाज़ सुधार के लिये उठो बह सम्पूर्ण 
बिल को पास कराना चाहती थी। उसका कथन था: “बिल पूरा बिल और बिल के 
अतिरिक्त कुछ नहीं ।? पादिमेन्ट 

क्‍ क्‍ के सुधार कानून. 
इसीलिये सन्‌ १८३२ के सुधार क़ानून द्वारा जिन स्थानों को जनसंख्या २००० से 
कम थी उनका कामन सभा के लिये प्रतिनिधि भेजने का अधिकार छीन लिया गया । 
- ज्ञिन स्थानों की जनसंख्या २००० और ४००० के बीच में थी उनको एक और जिनकी 
जनसंख्या ४००० से अधिक थी उनको दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दियां गया। 
इस सुधार के अनुसार नगरों में जो दस पॉंड वार्षिक किराये के घर में रहते थे और 
गादों में जो पचास पोंड वार्षिक क्षणान देते थे, मत देने का अधिकार दे दिया गया। 
इस प्रकार जैसा कि एक आधुनिक इतिहासकार का कथन है “ज्गभग १४० वर्ष के 
विल्लम्ब के पश्चात्‌ अंग्रेज़ी क्रान्ति का द्वितीय काय पूरा हुआ! | प्रथम कार्य जेम्स द्वितीय 


आठवोँ अध्याय .._ श१३४ 


का देश-त्योग था जिसके फलस्वरूप शास्नन की वास्तविक शक्ति पार्लिमेन्ट के हाथों 
आगई और द्वितीय कार्य से राजनीतिक शक्ति मध्यम वर्ग के द्वाथों आगई। निर्वाचन 
प्रणाली में दूसरा सुधार १८६७ के सुधार-क्ानून से हुआ । इसके श्नुसार नागरों में 
उन सभी लोगों को मताधिकार श्राप्त हुआ जो या तो मकान माज्तिक होते थे या पाँच 
पॉंड सालाना किराया देते थे | गाँवों में १५ पौंड सालाना लगान देने बाल्षे भी मतदाता 
बना दिये गये । इसका यह परिणाम हुआ कि नगरों में श्रधजीबो वर्ग को भो मताधिकार 
प्राप्त हुआ। ठ॒तीय सुधार कानून ने, जो १८६५४ ई० में पास हुआ, देहात के श्रमिक 
वर्गों को भी मताधिकार दे दिय्य | इस प्रकार प्रथम सुधार-क्ानून ने घनिक्ोों तथा 
नगर-सप्तितियों के हाथ से प्रतिनिधि भेजने का अधिकार ले लिया, दूसरे ने 
उच्च मध्यम बे के हाथ से लेकर इस अधिकार को सथ्यम तथा निम्त मध्यम वर्ग के 
द्वोगों को दिया ओर ठृतीय सुधार-क्वानून से प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार समस्त 
राष्ट्र को मिल्ञ गया। किन्तु निवाचन पद्धति में सुधार यहीं नहीं समाप्त हुआ । १६१८ 
३० में एक चौथा सुधार-क्रानून पास हुआ जिसके परिणाम स्वरूप द्ियों को भी 
मताधिकार दिया गया। पाँचवें सुधार-क्रानून से जो १६२८ ६० में पास हुआ, केवल 
बालिर मताधिकार ही नहीं प्रचलित किया गया बरन्‌ सम्पत्ति की योग्यता को भी 
हटा दिया गया। इस प्रकार इंगलेंए्ड में मताधिआर का क्षेत्र, धीरे-धोरे बिस्त॒व द्ोता 
गय्या और श्रचल्नित कथन “पिद्धान्तरूप से इंगलैण्ड में राजकीय शासन है, देखने 
में नियन्त्रित वेधानिक शासन है और वास्तव में पूर्ण प्रजातन्‍्त्र है? की सच्चाई स्थापित 
हो गई । | 
मत--अधिकार और कर्तव्य के रूप में 

सिद्धान्त में तो सदैव से लोगों का कहना रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक 
मत देने को अधिकार मिल्लना चाहिए । क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का यह प्रकृतिक अधिकार 
हे कि बह शांसन-कार्य में भाग ले। इसका ञअथे हुआ कि मताधिहार एक श्राकृतिक 
अधिकार है जो सभी लोगों को मिज्ञना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य 
रहे कि मताधिउर का श्रयोग अनुचित ढंग से न किया जाये । बिना सोचे-सम मे अपना 
मत किसी भी उम्मीदवार को न देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्रावननिक 
शासन निरथंक ही नहीं वरन्‌ द्वानिकारक भी हो जाता है। इसलिये मताधिकार के 
प्रयोग में प्रत्येक व्यक्ति के, समाज के प्रति, कत्तेठ्य का भो समावेश रहता दे । यह 
एक नैतिक दायित्व है जिसको सभी मतदाताओं को निभाना चाहिए। अगर एक अर्थ 


१---कभी-कभी एक व्यक्ति को दो या दो से अ्रधिक मत देने का अधिकार मिल जाता 
है। श्रगर किसी व्यक्ति की सम्पत्ति दो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हे ओर वह दोनों जगहों पर सम्पत्ति की 
योग्यता को पूरा करता है तो उसे दोनों जगहों पर मत देने का अधिकार प्राप्त होगा | इस प्रकार 
वह दो मत देगा। विश्वविद्यालय का स्नातक एक मत साधारण निर्वाचन क्षेत्र में नागरिक 
होने के नाते दे सकता है और दूसरा अपनी योग्यता के कारण | कहों कहीं पर मताधिकार 
अनिवार्थ होता है श्रर्थाव जो लोग मद देने नहीं जाते उन्हें दंड दिया जाता है | 


३० 


२३४ शासन यंन्त्र 


में मत लोगों का विशेष अधिकार है तो दूसरे अर्थ में यह उनका कत्तेव्य भी है कि वे 
इसका उचित प्रयोग करें । इस्रीलिये प्रतिनिधि संस्थाओं के आदि काल से ही मताधिकार 
नहीं लोगों को दिया जाता था जो इसके योग्य सममे जाते थे अर्थात्‌ जिनका, समाज में 
कुछ हित रहता था और जो आपने कत्तेब्यों को भत्षी-माँति समझते थे। इसीलिये 
जनसाधारण की एक बड़ी संख्या और स्त्रियों को मताधिकार से वश्चित रक्खा गया था | 


मेरी बोटस्टन क्रॉफ़्ट और मिल 

प्रथम लेखक जिसने ख्तलियों के केबक्ञ मताधिकार द्वी की माँग नहीं उपस्थित की थी 
बरन्‌ उनकी स्वतन्त्रता की भी आवाज़ उठाई थी वह मेरी बोल्स्टन क्राफ़्ट थी। उससे 
सन्‌ १७६२ ई० में “स्त्रियों के अधिकारों की वेरवी! (विन्डिझेशन आव्‌ दि राइट्स आव्‌ 
वीमेन) नामक पुस्तक की रचना की जिसमें उस्तने स्त्रियों के अधिकारों को लोगों के सामने 
रक्‍्खा | किन्तु अभी तक कोई ठिक्काने का आन्दोलन नहीं चत्न सका था। मिल ने ल्षियों के 
पक्ष का समर्थेन किया और इसने “'ख्रियों की पराधीनता' (सबजेक्शन आव्‌ ब्रीमेन) नामक 
प्रसिद्ध लेख ही नहीं जिखा बरन्‌ कामन सभा में भी उनके अधि क्वारों का सर्मंथन किया । 


स्त्रियों के सांथ अन्याय पर मिल का बिचार 
मिल का पूर्ण विश्वास था कि श्ियाँ सदैव से ही साप्राजिक तथा कानूनी 
श्रयोग्यताओं का शिकार रही हैं । पुरुष उनको अपनी दासी सममभता आया है। शिशु- 
पाज्ञन तथा ग्रह-प्रबन्ध ही उनके कारये रहे हैं। इसीलिये उनके लिये अधिक काल तक 
अविवाहित रहना सम्भव नहीं था ओर पुरुषों की भांति वे उच्च शिक्षा भी नहीं प्राप् 
कर सकती थीं। न तो वे सावजनिक कार्यों में हाथ बटा सकती थीं ओर न किसी सर- 
कारी पद पर द्वी नियुक्त की जा सकती थीं । 


स्त्रियों की स्वतन्त्रता के पक्ष में मित्र को दल्लील 
मित्र को यह अन्याथ असह्य मालूम पड़ा । उसने स्त्रियों के पक्ष को लिया आंर 
उनके अधिकारों के लिये एक संगठित आन्दोलन को जन्म दिया। उसने 'सत्रो-मताधिकार 
संस्थ।' की लन्दन-समिति के साथ कन्धा मित्नाया। ख्रियों के अधिकारों के पक्ष में मिल 
की दलील" मानव प्रकृति के दो सिद्धान्तों पर आधारित थी | पहला था मानव स्वभाव को 


असीम परिवत्तेनशीजता और दूखरा वाह्य परिस्थितियों की मनुष्यों में अन्तर ज्ञाने 
की शक्ति । 


इस प्रकार उसकी पहली दु्लील यह थी कि मानव स्वभाव, चाहे पुरुष का हो या 
स्री का, जन्म से कभी नहीं तय होजाता। बचपन से युवा अवस्था तक उसको हज़ारों 
प्रकार से बदला जा सकता है | इसीलिये जन्म्र से स्री होत के कारण द्धिर्यों की उपेक्षा 
करना उनके प्रति सबसे बढ़ा अन्याय है। अगर पुरुष फा स्वभाव बदला और सुधारा जा 


सकता दे तो. ख््रियों का क्‍यों नहीं ! केवल स्त्री होने के नाते उनकी अवद्ेलना करना 
स्त्री-बर्गे पर संबसे बड़ा अत्याचार दे । 





१-“डेविडसन-दि युटिलिठेरियन्स फ्राम बेन्थम दु मिल, प्ृ० २०८। 
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दूसरे, वाह्म परिस्थितियाँ पुरुष के स्वभाव को? जितना प्रभावित करती हैं. उतना 
ही वे स्त्रियों के स्वभाव को भी करेंगी। अगर कुछ मनुष्यों को ख॒तन्त्र न रखकर 
बन्धन में रक्खा जाय तो उनकी मौल्षिकता तथा नेतृत्व करने की योग्यता समाप्त हो 
जायगी। इसी तरह ग्रहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहने के कारण स्वियाँ भी दूसरे कार्यों में 
अपनी बुद्धि तथा योग्यता नहीं लगा सकतीं। अगर जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्हें कार्य 
करने का अबखर दिया जाय तो वे पुरुषों ही के समान अपनी योग्यता सिद्ध करेंगी। 
इसलिये यह कहना कि ख्तथियाँ खभाव ही से राजनीति में भाग लेने के योग्य नहीं हैं 
ग़लत दी नहीं वरचन्‌ असतल्य भी होगा। वाश्तविकता तो यह है कि हम लोग केवल 
सोचते आये हैं कि राजनीति में हिस्सा बटाना स्त्रियों के त्िये अस्वाभाविक है। इसलिये 
उनको बन्धत में रखना तथा उनके कार्यक्षेत्र को सीमित रखना केवल अन्याय हो न 
होकर तक-शून्य पाशबरिक अत्याचार है। 

तीसरे, यदि पुरुष अच्छा शासन चाहते हैं तो स्लियाँ भी चाहती हैं। अगर यह 
मान लिया गया है कि प्रतिनिधित्व से अच्छा शाप्तन होता हे तो ख्ल्ियों को प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए । 

चौथे, यदि पुरुषों के साथ स्लरियों को सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त है और वे 
कर देती हैं ठो उचित यही है कि उन्हें भी पुरुषों के साथ-साथ प्रतिनिधित्व का 
अधिकार मिले । 

पाँचवे, कई देशों में स्त्रियों सिंहानारूढ़ हुई हैं और उन्होंने अच्छी तरह शाखन 
किया है। फिर वे किस बिना पर राजनीतिक अधिकार से वशल्ित की जादी हैं। यह 
सचमुच आश्वयेजनक है। 


मिल हारा स्त्री-मताधिकार-आन्दोलन का आरम्म 

मित्न ने स्लियों के अधिकारों के आन्दोलन को प्रारम्भ करके लोगों का ध्यान इस 
ओझोर आकर्षित किया था। उसके बाद स्लियों ने स्वयं अपने अधिकारों तथा स्वत्वों के लिये 
राजतीतिक तथा सामाजिक संधों का सद्नठन करना प्रारम्भ कर दिया। इसके परिणाम- 
स्वरूप २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में क्ली-मताधिकार-आन्दोलन ने शक्तिशाली रूप प्रहण 
कर लिया था। सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध के पश्चात्‌ स्त्रियों के अधिकार भी सभी 
युद्धोच्तर विधानों में पुरुषों के समान माने गये और उन्होंने लगभग जीवन के सभी क्षेत्रों 
में हाथ बँटाना प्रारम्भ किया | 

अन्य लेखकों हारा स्री-मताधिकार का समथन 

मिल की दलीलों के अतिरिक्त दूसरे लेखकों ने भी स्त्रियों के पक्ष में अपने-अपने 
विचारों को रक्‍्खा है। उन्हें संक्षेप में निम्नलिखित ढंग से रख सकते हैं :-- 

(१) यह स्पष्ट है कि बहुत सी ख्ियाँ ऐसी हैं जो शासन-कार्य की बोग्यता में 
हज़ारों मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। उन्हें मताधिकार न देकर समाज उनकी सेवा खरे अपने को 
वच्चित रखता है | उदाहरण के लिये भारत में श्रीमती सरोजिनी नायडू ही को ल्ीजिये। 
क्‍या वे अपनी योग्यता और चरित्र से किसी भी व्यवस्थापिका को सुशोभित नहीं करेंगी [ 


३६६ शासन यन्त्र 


यो जैंसा कि डाइसी का कथन है क्या फ़्लोरेन्स नाइटिंगेल इस योग्य नहीं थीं कि वे 
निवाचन में किसी पालिमेन्ट के सदस्य के पक्ष में अपन। सत देतीं जब कि उसी समय 
उनका कोचवान या चपरासी, यदि वह दस पोंड के महान में रहता होता तो मत दे 
सकता था | फ़्लोरेन्स नाइटिगेल जैसा कि उनकी आत्मकथा! से प्रकट होता है राजनी तिज्ञों 
के कई गुणों से सम्पन्न थीं। वे अपने मताधिऋर का प्रयोग देश के हित ही के लिंये 
करतीं । इसके अतिरिक्त लोकमत पर भी उनका ग्रमाव पाकल्िमेन्ट के बहुत से सदस्यों की 
अपेक्षा अधिक ही पढ़ा था। 


(२) यदि मताधिकार मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है तो इसे स्त्रियों को क्‍यों 
नहीं मिज्षना चाहिए ९ क्‍या स्रो मनष्य नहीं है ! क्‍या सामूहिक विचार केवल पुरुषों 
के ही विचार से बनता है ? यदि सामूहिक विचार के अन्तर्गत स्लियों का विचार नहीं 
आता तो इसे स्रामुहिक क्‍यों कहा ज्ञाय ९ क्‍यों न इसे पुरुषमात्र का विचार कहा जाय ९ 
इसलिये आधे राष्ट्र को मताधिकार से वस्धित रखता, फ्रेवल् स्री होने के नाते, सबसे 
बड़ा अन्याय द्वोगा । 

(३, आज के औद्योगिक युग में कितनी ही स्लरियाँ कल-कारखानों में काम कर 
रही हैं। इस दशा में यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि अपने रत्रत्वों तथा अधिकारों 
की रक्षा करने के लिये उन्हें अपने पेरों पर खड़े होने का अवसर दिया जाय | स्वभाववः 
वे सत्री-प्रम्बन्धी क्रानूनों में पुरुषों की अपेज्ञा ज्यादा दिलचस्पी लेंगी । ह 


(४) अन्त में, लोगों का यह भी कहना कि स्त्रियों के आगमन से राजनोति सुधर 
जायगी। स्वभाव द्वी से ल््ियाँ युद्ध तथा हिसा का विरोध करेंगी ओर शिक्षा तथा जनसेवा 
सम्बन्धी कार्यो' का समथन करेंगी। इससे राजनीति में संयप्र तथा उत्तरदायित्व की 
बुद्धि होगी और क्रोध तथा उतावलापन दूर हो जायगा | 


सत्री-मताधिकार का विरोध 

उपरोक्त दलीलों के उत्तर में उन क्ोगों ने, जो ख्लियों के सावंजनिक समसस्‍्यायों में 
भाग लेने के विरुद्ध थे, निम्नलिखित दलीलें पेश की हैं :--- 

(१) राजनीतिक मामलों में स्त्रियों का सहयोग घरों की शान्ति तथा छुख में बाधा 
पहुँचावेगा । स्त्रियों का कार्य बच्चों का पालन तथा पोषण करना है। वे घर की रानी 
होती हें और बाहर के कार्य पुरुषों के ज़िम्मे रहने च।हिए। अगर ख्ियाँ राजनीति में भाग ' 
लेने लगेंगी तो बच्चों की ओर से उनका ध्यान हट जायेगा। इसका परिणाम राष्ट्र के 
द्वित में अच्छा न होगा। इसके अत्रिक्त अगर पति तथा पत्नी में राजनीतिक मतभेद 
हुआ है तो परिवार में अस्नन्तोष तथा कलह पैदा हो जायेगा और सारा पारिवारिक 
जीवन सुख तथा शान्ति से वव्ग्चत रहेगा । 

(२) स्त्रियों का राजनीति के विवाद में पड़ना तथा निर्वाचन में भाग लेना उत्तकी 

रक्त के प्रतिकूज्ञ है । इससे उनका ख्ीत्व समाप्त हो जायेगा ओर ख््रियों के प्रति श्रद्धा 
की भावना भी जाती रद्देगी । फल यह द्वोगा कि ल्लियाँ सी राजनीतिक तथा निर्वाचन 
सनवन्धी प्रचार की शिकार होंगी । इससे सामाजिक जीवन का रतर नीचा द्वो जायगा । 
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(३) कुछ लोगों का यद्द भी कहना है कि स््रियाँ अपने मताधिकार का प्रयोग 
स्व॒तन्त्र रूप से नहीं कर सकतीं । उनके पति तथा दूसरे सम्बन्धी उन पर दबात्र डालेंगे 
ओर इस प्रकार दो मत अपने हाथ में रक्खेंगे। किन्तु मिल महोदय इससे कोई द्वानि 
नहीं देखते । उनका कहना है कवि यदि ख््रियाँ खतन्त्र होकर मताधिकार को प्रयोग में 
लासके तो बहुत ही अच्छा हे परन्तु यदि उनके पति तथा दूसरे सम्बन्धी बादविवाद द्वारा 
उन्हें प्रभावित करके अपने अनुकूल मत दिलवाते हैं तो भी कोई हानि नहीं । कमर से कम 
वे स्तरियों के अस्तित्व को मानते तो हैं । 

(४) यह कहना कि सताधिझार एक प्राकृतिक अविकार है और स्लियों तथा 
पुरुषों को बराबर मित्नना चाहिए ठीक नहीं होगा । हमें याद रखना चहिए छि प्रत्येक 
अधिकार के साथ कत्तव्य भी हैं। क्‍या स्लियाँ सभी सामाजिक कत्तेव्यों का पाज्नन कर 
सकेगी ? अगर वे ऐसा करती हैं तो केवल उनकी शारीरिक क्षति ही महीं होगी बरन्‌ 
सारा सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन द्वी नष्ट हो जायेगा । श्रकृति ने उन्हें दूसरे 
कार्यों के लिये ह्वी बनाया है और वे परम्परा से उसे करती आई हैं। इन कार्यों से 
अलग करके उन्हें राजनीति में लाना उचित न होगा | 

(५) यह भी कहा गया है कि प्रकृति ने मानव समाज्ञ को दो वर्गों में विभाजित : 
किया है,--एक वर् पुरुषों का हैं और दूसरा स्त्रियों का | प्रकृति तथा ख॒भाव के अनुसार 
दोनों के कार्य-क्षेत्र भिन्न हैं। पुरुषों के लिये परिश्रम तथा संघर्षमय जीवन है और 
स्त्रियों के लिये शान्व और अल्पश्रम वाला । दोनों एक दूसरे के जीवन को पूर्ण बनाते हैं । 
इसलिये दोनों के कार्यों में विभाजन नहीं है, सहयोग है। वे अपने स्वभावानुकूज़ कार्यों 
को बाँट कर एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसलिये पुरुषों द्वारा स्त्रियों के कायत्षेत्र में 
हस्तक्षेप करना उतना ही बुरा होगा जितना स्त्रियों द्वारा पुरुषों के कार्यक्षेत्र में । इसका 
यह तात्पये हि हुआ कि पुरुषों के लिये घर में रहना उतना ही अनुचित होगा जितना 
कि स्त्रियों का सामाजिक डथत्न-पुथत्ष में हाथ क्टाना । इन्हीं आधारों पर कहा जाता है कि 
स्थ्रयों क। राजनीति में भाग लेना अनुचित ही नहीं वरन्‌ अस्वाभाषिक भी है। ु 

(६) ब्शन्द्शली कहता है कि यह कहना कि यदि पुरुष अच्छे शासन के अन्द्र 
रहना चाहते हैं तो स्त्रियाँ भी चाहती हैं, कोई दज्ञील नहीं है । कया बच्चों का भो यह 
प्राकृतिक अधिकार नहीं है कि वे भी अच्छा शासन चाहें ? अगर ऐसा है तो बच्चों 
को भी अतिनिधित्व का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता ! इससे स्पष्ट है कि सुशासन 
का अधिकार ओर प्रतिनिधित्व तथा शासन में भांग लेने के अधिकार अल्लग-अलग हैं । 

(७) अन्त में, कहा जाता है कि मानव इतिहास में स्त्रियों को राजनीति से अगक् 
रखना द्वी यह सिद्ध कर देता है कि उन्हें मताधिकार से वस्चित रक्‍खा जाय। आरम्भ 
से द्वी लोगों ने सोचा होगा कि सुख, शान्ति तथा सदूभावना के हित में ल्लियों का 
राजनीतिक अधिकारों से अलग रखना ही ठीक होगा । 

किन्तु संक्षेप में हम कह सकते है कि स्त्रियों के राजनीति में भाग लेने के पिरुद्ध- अने कों 
दल्लीलों के बावजूद भी भ्रजातन्त्र की बढ़ती हुई लद्दर के सामने हमें रित्रयों के अधिकार 
को मानना दी पड़ा है। धीरे-धीरे संसार भर में स्त्रियों के अधिकार के आन्दोलन 
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ने विजय प्राप्त की और सन १६१४-९८ के महायुद्ध के बाद न केबल यूरोप ओर अमरीका 
में ही वरन्‌ टर्की, भारतवर्षे और चीन में भी स्त्रियों को राजनीति में पुरुषों के समान. 
भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है । 


निर्वाचन-क्षेत्र 


मताधिकार पर बिचार करने के पश्चात्‌ अब हम निवाचन-प्रणाज्ञी पर भी ध्यान 
दे सकते हैं। प्रारम्भ में ही हमें याद रखना चाहिए कि निवाचन के लिये देश को भिन्न- 
भिन्न निर्वाचन प्रान्तों में बाँट दिया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि निर्वाचन 
प्राभ्व और राजनीतिक प्रान्त एक ही हों । निर्वाचन के लिये बाँदे गये इन प्रान्तों को 
हम निर्वाचन-क्षेत्र कहते हैं । 


निर्वाचन की दो प्रणालियों 


निर्वीचन-च्षेत्रों के संगठन करने की दो प्रणालियाँ हैं। एक की तो एकप्रतिनिधि 
प्रणाली (8728]6-// ०700907/ 0078#+ए००709) कहते हैं। इस प्रणाज्ी में सम्पूरों 
देश को छोटे-छोटे छेत्रों में विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक क्षेत्र को एक प्रतिनिधि 
मेजने का अधिकार होता है । इस प्रणाल्री में प्रत्येक क्षेत्र के मतदाता केबल अपने ही 
प्रतिनिधि के निवाचन में भाग लेते हैं। दूसरी बहुप्रतिनिधि' प्रणाली (9०797७) 
गुप७:60 898007॥ 07 'शप](09]8-7077067 (0078#0००70५) कहल्ञाती है। 
इसमें सारे देश को थोड़े से दी क्षेत्रों में बाँट जाता है और ए+ क्षेत्र से कई प्रतिनिधि 
भेजे जाते हैं। प्रत्येक मतदाता उतने मतों का प्रयोग करता है जितनी संख्या उस क्षेत्र के 
प्रतिनिधियों की द्दोती है ।* 

निर्वाचनाधिकार एक भरमानत हे 

,. हम देख चुके हैं. कि आज २१ वर्ष से अधिक आयु वाले सभी स्त्री-पुरुष मत 
देने के अधिकारी होते हैं। तो क्‍या इसका यह श्र हुआ कि प्रत्येक मतदाता राष्ट्र 
का प्रतिनिधि भी हो सकता है ९ दूसरे शब्दों में, क्या प्रत्येक व्यक्ति का यह भी अधिकार 
है कि बह निवाचित भी हो सके ९? इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि तथाकथित 
निवोचन का अधिकार, कत्तंव्य भी है केबल अधिकार ही नहीं । यह समाज की अमानत 
है और अगर यह किसी को निर्वाचित करती है तो इसका अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति में 
समाज का विश्वास है। इसलिये सभी ऐरे-गेरे इस कत्तेब्य का पालन नहीं कर सकते | 
इस कार्य को केवल बही लोग भलीभांति कर सकते हैं. जो अपने:अनुभव, बुद्धि ओर 
सामाजिक दर्जे से राष्ट्र की सेवा करने के योग्य हैं। अतः निवाचन में केवल उन्हीं 
व्यक्तियों को खड़ा होना चाहिए जिनमें सेवा तथा द्याग की भावना ओर योग्यता हो; 


जिन्होंने सामाजिक जीवन में बुद्धि, अनुभव तथा निर्णय द्वारा ख्याति प्राप्त की हो और 
साधारण कोगों से ऊँचे हों। 


ह ५ फ्रान्‍्स में पहली को प्रणाली 8८५० 4! 877४00]88८००००४.. और दूसरी को 
5०07७ ३९७ कं दूते हैं । 
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प्रतिनिधि तथा डेशीगेट 


किन्तु जनता का अ्रतिनिधि ( 09 97०8०768076 ) होने का यह अथ्थ नहीं कि 
बह उनके हाथ में कठपुतली की तरह दो और अपने निवोचकों के इशारे के बिना कुछ भी 
न कर सक्रे | वास्तव में प्रतिनिधि होने के लिये आवश्यक है कि प्रतिनिधियों को अपनो 
बुद्धि वथा निणेय-राक्ति को अपने नि्नचक्ों के हिताथ॑ प्रयोग करने का असबर मिल्ले | 
निर्वाचकऋनों के ढ/रा प्रतिदिन का नियन्त्रण कशापि आवश्यक नहीं। प्रतिनिधियों को 
अपना स्वतन्त्र विवार तथा व्यक्तित्व रखना चाहिए नहीं तो वे केवज्ञ डेज्नोगेट ( ॥00- 
029006 ) मात्र रह जायेंगे जिनका काम केवल चुनने वालों की इच्छाओं तथा आदेशों 
को पालन करना ही द्वोता है। प्रतिनिधि तथा डेलीगेट के भेद को स्पष्ट करने के लिये 
हम बक महोदय के कथन का उल्लेख करेंगे । १७७४ ई० में बर्क भी ब्रिष्टक्ष की एक 
सीट का उम्मीदवार था। उसका श्रतिद्वन्द्दी, जो कि निवोचन सें हार गया, इस बात पर 
तैयार था कि बह अपने निर्वाचकों के आदेशों का पालन करेगा। निबोचन के पश्चात 
बक ने अपने निर्वाचन-क्षेत्र में एक भाषण दिया। गृंजते हुए शब्दों में उतने निवोवकों 
को चेतावनी दी और उनके तथा अपने सम्बन्ध पर प्रकाश डाला। उसने कहा, 'महा- 
शयगण | निससंरेह एक प्रतिनिधि को इस बात पर गौरब तथा प्रपतन्नता होनी चाहिए कि 
वह अपने निर्वाचकों के सम्पर्क में रहता, उनसे पत्र-ठयवहर तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रखता 
है। उनकी इच्छायें इसके लिये बहुत मूल्य रखतः हैं ओर उनके मत का वह आइर करवा 
है। यद्द उप्तका कत्तव्य है कि. उनके लिये व६ अपने सुख, शान्ति तथा सन्तोष को बल्नि- 
दान करे और उनके द्वित के सामने अपने द्वितों की चिन्ता न करे। किन्तु इसके साथ-साथ 
अपने निष्पक्ष विचार, निर्णेय तथा अपनी आत्मा को आप या किसी ओर के लिये नहीं 
त्थाग सकता । इनको न तो वह आपके प्राप्त करता हे ओर न किसी क़ानून तथा विधान 
से । ये ईश्वर प्रदत्त वस्तुयें हैं. और इनके दुरुपयाग के लिये बढ उसो के सामने उत्तरदायो 
होता है। आप के प्रतिनिधि का कत्तेठय है कि वह अपने परिश्रम द्वो से नहीं वरव 
निर्णय-शक्ति से भी आपकी सेवा करे। किन्तु यदि वह अपने निणय को आपको 
इच्छाओं के सम्भुख बलिदान कर देता हे तो वह आपकी सेवा ने करक आपको 
धोखा देता है! । 


भरे योग्य प्रतिदवन्द्दी का कहना है कि अतिनिधि को आपकी इच्छाओं # अधा[न 
. होना चाहिए | यदि इतना ही है. तो इसमें काई हानि नहीं । परन्तु यदि शासन इच्छा 
की ही वस्तु होती तो आपकी इच्छा निःसन्देह श्रेष्ठ है। किन्तु शाक्षन तथा क्लानून बुद्धि 
तथा जिवे ४ की बस्तुयें हैं इच्छा की नहीं। वह केखा विवेहक्त है जिश्वमें निर्णय वादा- 
विवाद से पहले ही हो जता है; जिसमे कुछ व्योक्त वाद-विवाद्‌ करत हें. ओर दूसरे 
निर्णय देते हैं और जिसमें निर्णय देने वाले लोग शायद्‌ दुत्ञाल्ा का घुनन वाज्ञा से 
तीन सौ मील दूर रहते हैं? 

“विचार प्रकट करता सभी मनुष्यों का अधिकार है, परन्तु निवोचका का विचार 
अधिक मूल्यबान और आदरणीय ह॒ता है। इस अत्यक प्रति(नधि का अद्वन्नतापूबेक धुनन। 
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चाहिए और इस पर ध्यानपूवेक सोचना चाहिए । किन्तु निवोचक्ों की आज्ञा मानना; 
उनके आदेशों को पालन करके इनके पक्ष में बहस करना और मत देना, यद्यपि जो 
उसकी आत्मा तथा धारणा के विपरीत है, देश के क्रानून तथा निय्र्त के प्रतिकूल है । 
यह भावना विधान को भली भांति न सममने के कारण ही पैश होती है! । 

'पार्लिमेन्ट विभिन्‍न प्रतिद्वन्द्दी हितों की रक्षा करने वाले गुमाश्तों की सभा नहीं है 
जिसमें प्रत्येक गुमाश्ते को पहले से ही यह तथ कर लेना पड़ता है कि वह दूसरों के 
विरुद्ध किस हित की रक्षा करेगा | पार्तिमेन्ट राष्ट्र की एक मन्त्रणात्मक सभा है जिपके 
सामने सम्पूर्ण राष्ट्र का हित रहता है और जहाँ लोगों को स्थानीय हितों तथा ईष्यौ 
से ऊपर उठ कर समस्त राष्ट्र के हित का ध्यान रखना पड़ता है। भआपके निबोचन कर 
चुकने के पश्चात आपका प्रतिनिध ब्रिस्टल्ष का सदस्य नहा रहता किन्तु बह पालिमेन्ट 
व सदस्य होता है । 


डेलीगेट-सिद्धान्त पर भ्रन्प आपत्तियाँ 
यह तो प्रतिनिधियों की स्वतन्त्रता को सीमित करने के विरुद्ध एक साधारण सी 
आपत्ति हुईं । डेल्ीगेट-सिद्धान्त अथवा! प्रतिनिधियों को आदेश देना हम दूसरे आधारों 
पर भी ठीक नहीं सममते। 


" पहले तो यह ग़ल्नत धारणा है कि चू'कि प्रतिनिधि का निर्वावत्त एक निवाचन- 
क्षेत्र से हुआ है इसलिये वह उस्री क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसे केब्रन्न स्थानीय 
प्रतिनिधि नहीं बनाया गया है कि वह वहाँ के लोगों से आदेश तथा आज्ञा ले । वास्तव 
में वह राष्ट्रीय प्रतनिधि है और राष्ट्र के हित के लिये उसको निवोचित किया 
गया दे । 

दूसरे, समय-समय पर निर्वाचन होते रहने से अयोग्य प्रतिनिधि को दूसरे 
निर्वाचन में अलग किया जा सकता है। इश्नलिये लगातार आदेश देकर भ्रतिनिधियों 
को नियन्त्रण में रखने की कोई आवश्यकता दी नहीं पड़तो । 

तीसरे, प्रतिनिधियों पर नियन्त्रण रख कर तथा उनके स्व॒तन्त्र बिचार तथा निर्णय 
को स्थान न देकर हस व्यवस्थापिराओं हो को बेकार कर देते हैं। ऐसी व्यवस्थापि श्ाओं 
में जाने के लिये केवल अयोग्य लोग ही तैयार होंगे जो निबौचक्नों द्वारा लगाये 
गये प्रतिबन्धों को मानेंगे । योग्य तथा शक्तिशाज्ञी व्यक्ति इन आदेशों को मानना अपने 
आत्म-सम्भान के विरुद्ध समर्कंगे ओर केबल मालिक को आवाज” होना कभी भी नहीं 
पसन्द करेंगे। 

चौथे, चूं कि साधारणुत: मतदाता क्रानून-निर्माण के कार्य को भली भाँति नहीं 
सममते इसलिये जो आदेश वे देंगे वे दल्लों के आदेश दोगे। इसके परिणाम-स्व॒रूप 
केवल वह्दी क्नानून पास होंगे जो एक ह्वी दल के लिये हितकर होंगे। 


एकप्रतिनिधि-निवा चन-प्रणाज्ञी के दोष 


- : ख़तिनिधि तथा . डेलीगेट के अन्तर के स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ श्रतर॒ दम फिर एक- 
प्रतिनिधिरननिवोचन-प्रणाली पर ध्यान देंगे। प्रतिनिधि शासन के पीछे यह भावना 


आठवोँ अध्याय क्र 


है कि हमारी व्यपस्थापिकायें पूर्ण रूप से जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करें । किन्तु 
इस श्र॒णाल्ी के व्यावहारिक रूप में अमरीका तथा इंगलरण्ड में बहुत से दोष आ। गये हैं ।* 
इंगलेण्ड के बारे में ऐस्किथ महोदय ने एक बार कहा था कि 'इस सरल और सीधी 
प्रणाज्ञी का, जो अब तक काम में लाई जाती रही हे ओर जिसे प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त 
का उचित तथा सनन्‍्तोषजनक रूप माना गया था, अब समर्थन करना सम्भव नहीं । 
इससे केवल इतना ही नहीं होता कि उस दत्ञ के, जो देश में अल्प संख्या में है, पार्लिमेन्ट 
में बहुसंख्या में पहुँचने का अन्देशा रहता है बरन जो प्रायः होता रहता है और काफी 
अहितकर है वह यह है कि कामन-सभा तथा निर्बाचन-्षेत्रों में अल्पसंख्यक और बहु- 

संख्यक दलों की संख्या समानुपातिक नहीं रहती ॥ । 


पहला दोष 

इस तरद्द एक निवोचन-क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि भेजने वाली प्रणाली का पहला 
बढ़ा दोष यह है कि सारे निर्वाचकों की अल्पसंल्या का प्रतिनिधि व्यवश्थापिका 
में बहुसंख्या के सिद्धान्त पर पहुँचता है। इसे हम एक उदाहरण से अधिक सरलता से 
सममर सकते हैं। मान लीजिये एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या १०० है 
ओर तीन उम्मीदवार '“क “ख' और “ग' निर्वाचित द्ोने के लिये खड़े हैं। निर्वाचन में 
“क? को ४५ मत मिलते हैं, 'ख” को ३० और “ग” को २४। बहुसंख्या के सिद्धान्त के 
अनुसार “क' निवोचित हो जाता है क्‍योंकि तीनों उम्मीदवारों में से सबसे अधिक मत 


१--राम्ज़े म्योर ने अपनी “हाउ इंगलेंड इज़ गवन्द १! नामक पुस्तक के पाँचवें अध्याय 
में केवल प्रतिनिधि संस्था के सिद्धान्तों पर दी नहीं विचार किया है वरन्‌ उसने इन्हीं सिद्धान्तों 
के आधार पर इंगलेंड की प्रचलित निर्वाचन प्रणाली ( जिसमें एक क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि 
पालिमेन्ट में भेजा जाता है ) के दोषों का भी निरीक्षण किया है। उसके अनुसार वास्तविक 
प्रतिनिधि मेजने की प्रणाली में निम्नलिखित विशेषतायें होनी चाहिये;--- 5 

(१) राष्ट्र के प्रतिनिधियों में सभी प्रकार के राजनीतिक विचार वाले लोगों का उनकी 
धंख्या के अनुसार समावेश होना चाहिए | 

(२) इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते समय मतदाताओं को अपने विचार तथा 
विश्वास के अनुसार मत देना चाहिये | यदि वे केवल उन लोगों को मत देते हैं जिनके प्रतिद्वन्द्दी 
को वे नहीं पसन्द करते या उससे डरते हैं, तो प्रतिनिधित्व वास्तविक नहीं हो सकेगा | 

(३) निर्वाचकों को ऐसा अवसर मिलेना चाहिए कि वे चरित्रवान तथा योग्य पुरुषों में 
से चुनाव कर सके। उन्हें ऐसे भ्रम में नहीं पड़ने देना चाहिये , जैसा कि प्राय: होता है, जिसमें 
उन्हें या तो अ्रयोग्य मूर्ख को अथवा स्वार्थी अवसरवादी व्यक्ति को ही मत देना पढ़े | 

(४) निर्वाचकों के किसी एक विशेष दल का अपनी संख्या के अनुपात से अधिक 
प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए | 

किन्तु इंगलैण्ड की निर्वाचन प्रणाली में ये बातें नहीं पाई जातीं; सब का तो कहना दी 
क्या, इन में से एक भी नहीं पाई जाती श्रौर इसीलिये यह प्रणाली 'श्रत्यन्त अनुचित, अंसन्तोष- 
जनक और खतरनाक है । ( विवरण के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को उपरोंक्त पुस्तक पढ़ना चाहिए | ) 

३१ 


श्छ२ शासन यन्त्र 


'कः ही को मिलते हैं। परन्तु असलियत बिल्कुल दूसरी ही है। १०० मतदाताओं 
की संख्या में से 'कः को केवल ४५ मत मित्ते हैं ओर शेष ५५ सत 'ख' ओर “ग' को 
मिलते हैं। इस प्रकार १०० मतों के योग में से आधे से अधिक मप्त हारे हुए उस्मीद- 
वारों को मिले हैं। इसलिये “क' केवल नाममात्र के लिये बहुसंख्यक दल का प्रतिनिधि 
है। वास्तव में वह अल्पसंख्यकों का ही प्रतिनिधि हुआ ओर बहुसंख्यकों के तो 
प्रतिनिधित्व ही न मिला। _ 


ह दूसरा दोप 

व्यावहारिक रूप में इस अणाली का दूसरा बढ़ा दोष यह है कि बहुसंख्यक दल 
को अत्याधिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। इसका यहद्द अथ हुआ कि निवाचन के 
फलस्वरूप इस दल को जितने स्थान भ्राप्त होते हैं बे उसकी संख्या के अनुपात से अधिक 
होते हैं। ओर दूसरे अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व या तो अपनी संख्या के अनुपात में 
कम द्ोता है या कभी-कभी बिल्कुज्न होता द्वी नहीं । इस दोष को भी हम उदाहरण की 

सहायता से सममाने का प्रयत्न करेंगे | 
. भान लीजिये कि सतदाताओं की कुल संख्या ४०० है जिसमें ३०० हिन्दू हैं. और 
१०० मुस्लिम। निर्वाचन के लिये सारे मतदाताओं को चार निवोचन क्षेत्र-उत्तर, 
दक्षिण, पूतत और पश्चिम, में बाँट दिया गया है। इन धारों क्षेत्रों में से चार सदस्यों 


को निवाचित करना है। इन चारों क्षेत्रों में हिन्दू ओर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 
इसका प्रकार है 


.. -. छत्तर द्क्षिण पूर्व पश्चिम 
हिन्दू १०० ज्ड्‌ ८५ ४० ०३०० 
मुस्लिम ४० 


३० २० १०८८१०० 
अब यदि एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि भेजने की प्रणाली से निवाचन द्ोगा तो 
प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू उम्मीदवार ही सफल होगा भर चारों क्षेत्रों में से एक भी मुस्लिम 
नहीं चुना जायगा | इससे यह ज्ञात हुआ कि जिस दल की ओर मतदाताओं की संख्या 
के तीन भाग हैं, सारे मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है और एक तिहाई अल्प- 
संख्यक ब्रिना प्रतिनिधित्व के ही रद्द जाते हैं । ह 


तीसरा दोष 


.., . इसी प्रणाकी का तीसरा दोष यह है कि अल्पसंख्यक दुल अपनी संख्या के अनुपात 
से भी अधिक व्यवस्थापिका में स्थाव पा सकता हे और बहुसंख्यक दल का अतिनिधित्व 
कस संख्या के अनुस्रार नहीं हो पाता। इसे भी उदाहरण ही की सद्दायता से समझ 
सकते है । .., क्‍ 

मान लीजिये कि सतदाताझों की संख्या ४०० है जिसमें ३०० हिन्दू हैं और १०० 
'सुस्लिम ।, निर्वाचन में चार प्रतिनिधियों को भेजना है; निर्वाचन क्षेत्र उत्तर, दक्षिण, 
. 'पूषे, और पश्चिम हैं और प्रत्येक क्षेत्र को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दे। हिन्दू 
 भोखमुस्तिस मतदाताओं की संख्या भिन्न मिश् ज्ेत्रों में इस प्रकार दे । ' 






अठाबाँ अध्याय १०३ 


उत्तर दक्षिण पूबे पश्चिम | 
हिन्दू... २२४ २५ ३० २०. >३०० 
मुस्लिस £्‌ ३० ४० २४. +१०० 


हिन्दू और मुर्सालम सदस्यों के निर्वाचन में इन ज्षेत्रों में से केबल एक हिन्दू चुना 
जा सकता है और मुसलमानों के तीन सदस्य चुने जायँंगे। इस प्रकार बहुसंख्यक हिन्दुओं 
का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात से बहुत कम हुआ और अल्पसंख्यक मुस्लिमों 
का अधिक । 
निर्वाचन क्षेत्रों की संगठन-पद्धति का महत्व 
इन उदाहरणों से स्पष्ट प्रकट है कि ये दोष' निवोचन क्षेत्रों के संगठन करने के 
ढंग तथा पद्धति से ही पैदा होते हैं | इसीलिये प्रतिनिधि-शासन को सफल्ल बनाने के लिये 
आवश्यक है कि निवोचन क्षेत्रों क्री सीमा का निधौरण तथा उनके संगठन ठिकाने से 
किया जाय । इनको ऐसे आधार पर बॉटना चाहिए की सभी प्रकार के विचारों तथा 
हितों का अतिनिधित्व भल्ती भाँति हो सके । निवाचन क्षोत्रों की सीमा में साधारण सा 
अन्तर कर देने से केवल कुछ मतों ही का भेद नहीं पड़ सकता वरन्‌ अल्पसंख्यक 
बिल्कुल द्वी समाप्त भी दो सकते हैं और प्रतिनिधित्व का पूरा चित्र द्वी बदल सकता 
है।* निवोचन क्षेत्रों का सखीमान्तरीकरण केवल कह्पना मात्र ही नहीं है ऐसा अमरीका 
में दो चुका हे । मेैसाचुसेट्स में ( गर्बेचर गेरी के समय में ) १८७१ ३० में निर्वाचन क्षेत्रों 
की सीभाओं में थोड़ा सा अन्तर करने से दक्ष-बहुमत के सन्तुल्नन में परिवर्तन आ गया 
था ।३ इस विधि से तत्कालिक खरकार क्ेत्रों की सीमायें इस तरह बदल सकतो हैं कि 
उसका दुज्ञ अधिक से अधिक क्षेत्रों में थोड़ी-बहुत संख्या में प्रतिद्वन्दी दल से बहुमत 
में रहे और केवल थोढ़े से द्वी क्षेत्रों में अतिहन्द्दी दल्ल अत्यधिक बहुमत में रह सके ।* 
चोथा दोष 
क्षेत्रों की संगठन की प्रणाज्ञी के इन दोषों के साथ-लाथ कामन्ध् महोदय ने एक 
चोथे भी दोष को इस प्रकार रकखा हैः “आज जब कि राजनीतिक दलों का संगठन 


१--निर्वाचन में उपस्थित वास्तविक दोषों के लिये ए० बी० कीय कृत “दि ब्रिडिश 
केबिनेट सिस्टम? प्रृष्ठ ३३२-३३५ देखिये । 
कप २--कपया जे० एच० इस्फ्रीज़ कृत 'प्रोपोर्शनल रेप्रेज़ेन्टेशन! पष्ठ २७-२२ और इरेप्ट-४० 
। 
३--यह सीमान्तरीकरण गवनंर गेरी के कार्य-काल में किया था श्रतः तभी से पश्चिमी देशों 
में व की सीमाओं को बदलने के कारय॑ को “गेरीमान्डरिंग'” (0677ए70४7006४८78४) 
कहने ल 
| ३ शहलर महोदय का कहना है कि सीमान्तरीकरण ( गेरीमान्डरिंग ) से अपने 
निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह बनाया जाता दै कि अपना दल अधिक से अ्रधिक ज्षेत्रों में 
बहुसंख्या में रहे, चाहे यह बहुसंख्या दूसरे दल के मुक्काबले में थोड़े ही मतों से हो और दूसरे 
दल के मतदाताओं को कुछ थोड़े ही क्षेत्रों में इकट्ठा कर दिया जाय जहाँ वे अधिक संख्या में 
हों। इससे प्रतिदवन्द्ी दल अधिक मतदाताओं के होते हुए भी केवल कुछ ही क्षेत्रों में जीत 
सकेंगे | «दि थियरी एन्ड दि प्रेक्टिस श्राव माँडरन गवन्मेंद्स, जि० १, ४० ६१० । 


श्छ४ शासन-यन्‍्त्र [ 


सामाजिक समस्यायों के आधार पर द्वोता है; इन्हीं के अनुसार लोकसत विभाजित रहता 
है तथा प्रत्येक दल अपने-अपने दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व चाहता है तो ऐसी दशा में हम 
निर्वाचन की एक ऐसी भरणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें प्रतिनिधित्व का आधार प्रादेशिक 
होता है | राजनीतिक दल इसी आधार-यन्त्र को हस्तगत करने का प्रयत्न करते 
अपने दल के द्वित में इसका प्रयोग करते हैं। परिणाम यह होता है कि प्रत्येक क्षेत्र दो 
दलों में विभाजित हो जाता है ।सब॒तन्त्र व्यक्तियों के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता । या तो 
उन्हें किसी एक दल से अपने को सम्बन्धित करना पड़ता है क्योकि यदि ऐसा नहीं करते 
तो उन्‍हें राजनीति में भाग लेने से बंचित द्दोना पड़ेगा । इसका व्यांवद्वारिक परिणाम यह 
होता है कि योग्य नागरिक शासन ऊे कार्यों में द्वाथ ही नहीं बटा पाते।” जैसा कि कामन्स 
महोदय ने फिरकहा है, 'सीमान्तरीकरण तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व की अखमा- 
नता स्वयं बुरी है किन्तु इस प्रणाली का और भी बुरा प्र भाव यह है कि योग्य तथा 
सावजनिक भावनाओं से युक्त व्यक्तियों को राजनीति से निकलना पड़ता है और निज्ञी 
संगठनों तथा धनिकों की तानाशाही स्थापित दो जाती है । 

एकप्रतिनिधि-प्रणाली के गुण 

किन्तु यदि निम्नलिखित एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि भेजने की प्रणाली में इतने 
दोष हैं तो इसमें कुछ गुण भी हैं । बे निम्नलिखित हैं :-- 

(१) चूंकि प्रत्येक सदस्य किसी न कित्ली क्षेत्र ही से निवोचित होकर आता है 
इसलिये वह अपने ज्षेत्र की आवश्यकताओं तथा खामियों से भली भाँति परिचित रहता 
है और उन्हें पूरी करने के लिये व्यवस्थापिका में सुधारों की माँग करता है। यह कहा 
गया है कि सदस्यों की यद्द स्थानीय दिलचस्पी राष्ट्रीय दवित के मार्ग में बाधक होती है 
किन्तु यद्द दृष्टिकोण ग़लत है क्योंकि व्यवस्थापिका में सद॒स्यों को स्थानीय समस्याओं 
का सामना बहुत कम करना पड़ता है, साधारणत: उन्हें व्यापक राष्ट्रीय समस्‍्यायों को 
ही सुक्मकाना रहता है । इससे स्पष्ट हे कि सद॒स्यगण स्थानीय हितों की रक्षा करते हुए 
राष्ट्रीय हित को भी सुरक्षित रखते हैं । ह 

(२ ) सदस्यों का निवोचन स्थानीय आधार पर होने के कारण उन्हें अपने क्षेत्र 
के निवासियों के सम्पक में रहना पड़ता हैे। इससे निबाचकों तथा उनके प्रतिनिधियों 
में निरन्तर सम्बन्ध बना रहता है. ओर प्रतिनिधि अपने निवोचकों की विचारधारा 
से परिचित रहते हैं। इसके फल्ष स्वरूप वे मनमानी नहीं कर पाते और लोकमत का 
दबाव सदेव उनके ऊपर रहता हे । । कै 

(३ ) निवाचकों के सम्प्रुख उत्तरदायी रहने का विचार प्रतिनिधियों को सक्रिय 
रखता है क्योंकि उन्हें अपने मतदाताओं के सामने अपने कार्यों को रखना पड़ता है और 
खिखाना पढ़ता है कि उनके तथा देश के लिये उन्होंने क्या किया । यह भी कद्दा गया दै 
कि सदस्यों द्वारा पुन: निवाचित होने की इच्छा कहीं उन्हें सतदाताओं के हाथ में कठ- 
पुल्लती न बना दे । परन्तु यह केवल कमज़ोर सदस्यों के ही साथ सम्भव हो सकता दै , 
सभ्री सदस्यों से यह आशा रखना ठीक नहीं । वास्तव में श्रतिनिधियों की स्रेवा उनके 


है 


कार्यों से भाँछी ज़ाती दै बातों से नहीं। |, 


$। 
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(४ ) इस अकार की निर्चाचन प्रणाली में चूंकि निवाचन एक छोटे दायरे में ही 
दोता है इसलिये निर्वाचक उस्मीदवारों को भज्नी भांति जानते हैं। अतः मतदाताओं 
को लम्बी-लम्बी बातों के धोखे में नहीं डाला जा सकता | वे उसी व्यक्ति को चुनेंगे जो 
सब उम्मांदवारों में से अधिक योग्य द्वोगा । यह कहा गया है कि छोटे निर्वाचन क्षेत्र 
से मतदाताओं को सद्दी चुनाव करने का मौका नहीं मित्षता क्‍योंकि उन्हें एक सीमित 
दायरे में से चुनाव करना पड़ता है, अगर वे किसी भी उम्प्रीदवार को नहीं पसन्द करते 
तो भी उन्हें किसी न किसी को तो चुनना ही पड़ेगा । ल्लेकिन इसके उत्तर में यह कहा 
जा सकता है कि इस अनुपयुक्त अवसर का भी उचित प्रयोग किया जा सकता है और 
एक अनजाने व्यक्ति को चुनने से तो यह अच्छा द्वी है कि आप किसी जाने हुए व्यक्ति 
की निवोचन करें । | 

(४ ) यह सत्य हे कि इस प्रणाली में अल्प-संख्यकों का श्रतिनिधित्व नहीं हो 
पाता किन्तु उन क्षेत्रों से जहाँ पर वे बहुसंख्या में हैँ उनका निबोचन होगा ही। लेकिन 
बहुप्रतिनिधि प्रणाज्ञी ( 7780 85986०॥7) में तो उनको प्रतिनिधित्व किसी भी दशा में 
नहीं हो पाता । 

(६) यह सच है कि इस प्रणाज्ञी से देश के सभी द्वितों का प्रतिनिधित्व नहीं हो 
पाता किन्तु फिर भी खभी भोगोलिक अदेशों का प्रतिनिधित्व तो द्ोता ही है। इस 
प्रकार इस प्रणाली से देश के कोने कोने का प्रतिनिधित्व होता है । 

(७) अन्त में इस प्रणाली से निवोचन बड़ी सरलता से किया जा सकता है और 
निवाचन-फल को घोषित करने के लिये मत भी खरत्नता से गिने जा सकते हैं। 
इस प्रणाली के दोषों में यह भी बताया गया है कि निबाचन-क्षेत्र प्रायः बिना किसी 
+कार की समानता के बनाये जाते हँँ। किन्तु इस दोष को समय-समय पर क्षेत्रों की 
सीमाओं को बद्ल्ल कर दूर किया जा सकता है। इस प्रकार अगर किसी ज्षेत्र से 
जनसंख्या दुसरे क्षेत्र भें चत्नो जातो है तो यह आवश्यक हो जाता है कि पहले क्षेत्र में 
कुछ स्थान कम हों ओर दूसरे में अधिक । ऐसा करने पर निवोचन उचित द्वां सकेगा । 
संक्षेप में हम कद्दू सकते हैँ कि अगर निवाचन-क्षेत्रों को ठिकाने से बनाया ज्ञाय तो 
ऐसी प्रणाज्ञी निवाचन का खब से उपयुक्त तथा सरल मागे है। 


फ्रान्स की निवांचन-प्रणालियाँ 


एकप्रतिनिधि-प्रणाली के गुणों तथा दोषों पर विचार करने के पश्चात्‌ हम 
निर्वाचन की दूसरी अय्यात्षी पर ध्यान देंगे । इस प्रणात्षी में एक दी क्षेत्र से कई प्रतिनिधि 
भेजे जा सकते हैं; इसे बहुप्रतिनिधि-प्रयाल्ञी" (७०7678! 0०८०४ 39780७॥7) 
कहते हैं। फ्रान्स में तृतीय जनराब्य के स्थापित होने के बाद से एकप्रतिनिधि 


१०-बहुप्रतिनिधि प्रणाली को “साम्रुदाबिक मत प्रणाली! (800: ५४०५० 598८०००”) भी 
कहते हैं। कृपया दैलेट कृत 'प्रोपोशंनल रेप्रेज्ञेन्टेशन' इष्ट २७ देखिये । इसी पुस्तक के ४६वें 
पृष्ठ पर वह एकप्रतिनिषि प्रणाली को वार्ड-योजना (५४०४० ?]80) भी कहता है । 


२९७६ शाससं-यन्त्र 


प्रणाली (307707 0?87707088077004) चज्नी आ रही थी। परन्तु १८६८४ में 
बहुअ्रतिनिधि अ्रणाली (80/६४४४8 ८? 78४) का राष्ट्रीय निबोचन में प्रयोग हुआ। 
लेकिन १८८६ में यह छोड़ दी गई और फिर एकप्रतिनिधि प्रणाली अपनायी गई जो 
१६९६ तक चलती रही । १६१६ से बहुप्रतिनिधि प्रणाल्ञी फिर से काम में लाई जाने लगी। 
१६२७ तक फिर यह चलती रद्दी। किन्तु लोगों के आन्दोलन के फल्न स्वरूप यह्द फिर 
छोड़ दी गई। तत्पश्चात्‌ १६२७ से १६३६ तक फ्रान्स में एकप्रतिनिधि प्रणाली ही के 
आधार पर निबोचन होते रहे । 


बहुप्रतिनिधि-पअणाली का पहला प्रयोग 


कामन्ख महोदय का कद्दना है कि बहुप्रतिनिधि-प्रणाल्री के दो प्रयोग हुये हैं। 
पहला प्रयोग अमरीकी संयुक्त राज्य के शिक्षा-बरो्डों में हुआ जद्दाँ पर सवारी सभा का 
निर्वाचन एक ही टिकट पर हो जाता है। इस्तीलिये विल्ञोबी महोदय ने इसकी परिभाषा 
देते हुए कह। है कि यह वह प्रणाल्री है जिसमें सभी मतदाता सभी प्रतिनिधियों को निवोचित 
करत हैं। इस प्रणात्ञी का व्यावद्दारिक परिणाम यह होता है कि प्रत्येक स्थान पर 
बहुसंख्यकों का ज़ोर रहता दे और अल्य-संख्यकों का प्रतिनिधित्व ही नहीं हो पाता। 
इसका एक गुण यही है कि विस्तृत निवोचन क्षेत्र होने की वजह से प्रत्येक दुल्न को 
योग्य पुरुषों की सेवायें मिल जाती हें क्योंकि किसी विशेष स्थान ही से उन्हें 
उम्मीदवारों को नहीं चुनना रहता । 


दूसरा! प्रयोग 
इस प्रणाली का दूसरा प्रयोग कामन्स महोदय ही के अनुसार एकप्रतिनिधि- 
प्रशाल्ली तथा बहुप्रतिनिधि-प्रणाली के बीच का भागे है; इसमें निवोचन क्षेत्र क्रायम 
रक्खे जाते हैं किन्तु उनकी सीमायें और बढ़ा दी जाती हैं. और उनक संख्या कम कर दी ' 
जाती है | इस प्रकार अत्येक क्षेत्रसे बहुमत के आधार पर ४ से लेकर २० प्रतिनिधि तक 
चुने जाते हैं । इसशअणाली में अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व एक ख्रोमा तक द्वो जाता 
है और वे पूर्णरूप से अलग नहीं कर दिये जाते । 


इस प्रशाली के दोष 


किन्तु यह भ्रणाज्षी भी “४ प्रणाली हो की भाँति दोषपूर्ण है। इसमें भी निवोचक 
दो भागों में विभाजित हो जाते हैं और चुनाव में राजनीतिक दलों का ही बोल बाला 
रहता है । 


भस्यसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को रीतियाँ 


ध निवोचेन की ऊपर लिखी दोनों प्रणात्षियों से अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व 
व हो सकने के कारण उनको प्रतिनिधित्व देने के लिये समय-खम्य पर अन्य रातियाँ 
कामसे काई गई दें। ' 


५ 
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सीमित-मत-प्रणाली 

पहली रीति सीमित-सत ( 770060 ए०६७ ) की है। इसमें ऐसे निवाचन 
छत्र बनाये जाते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र से कई सदस्य भेजे जा सकें | प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के 
लिये आवश्यक होता है कि वहाँ से कमं से कम तीन सदस्य चुने जायं। इस्र रीति के 
पीछे यह बिचार है कि मतदाताओं को उन सभो सदस्यों के पक्ष में मत नहीं देना होता 
जो निर्वाचन के लिये खड़े होते हें । उन्हें केवल कुछ द्वी सदस्यों के पक्ष में मत देना रहता 
है और एक सदस्य के पक्ष में प्रत्येक मतदाता एक ही मत दे सकता दै। इस्र प्रकार अगर 
किसी निवोचन क्षेत्र से तीन सदस्यों को चुनना है तो प्रत्येक मतदाता केवल दो सदस्यों।के 
पक्त में अपना मत देगा । इसी तरह अगर ७ अथवा १२ सदस्यों को चुनना है तो प्रत्येक 
मतदाता को क्रमशः & ओर ६ सदस्यों के पक्ष में ही मत देने का अधिकार रहेगा सभी 
के पक्ष में नहीं | इस प्रकार के निवाचन का व्यावहारिक परिणाम यह होता है कि ऊपर 
लिखे उदाहरणों में बहुसंख्यक दल को क्रमशः २, ५ भौर ६ स्थान मिलेंगे और अल्पश्व॑स्यक 
दुत्ञ को ९, २ और ३ स्थान मिलेंगे । इससे स्पष्ट है कि मतदाताओं पर जितना ही प्रतिबन्ध 
लगाया जायगा अल्पसंख्यकों का उतना ही प्रतिनिधित्व हो सकेगा | लेकिन इतना याद 
रहना चाहिए कि थोड़े अल्पसंख्यकों का इस्र प्रणाली में कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो 
सकता | केवल महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक द्वी प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं। हम्फ़्ज़ी 
महोदय का कहना है कि अगर किसी क्षेत्र से ३ सदस्यों का निवोचन होना है तो 
प्रतिनिवत्थि प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि अल्पसंख्यकों की संख्या कम से कम 
मतदाताओं ,का $ भाग हो । अगर ४,रद॒स्यो को भेजना है ओर प्रत्येक मतदाता को 
३ मत भ्राप्त हैं तो अल्पसंख्यकों की संख्या सारे निवोचकों का हें होना चाहिए । 


सीमित-मत-अ्रणाली के दोष 

इस प्रणाली में भी निम्नल्खित कुड्ध दोष है :-- 

(९) जैसा कि कामन्स महोदय का विचार है इससे दो प्रभावशाल्री दलों का 
अस्वाभाविक भ्रतिनिधित्व हो जाता है। | 

(२) यह दो से अधिक दलों के अस्तित्व की सम्भावना को समाप्त कर देता है । 
अगर किस्री क्षेत्र में दो से अधिक दल रहते है तो शेष दलों का अतिनिधित्व नहीं हो 
पाता । इसका यह तात्पय हुआ कि इससे केवल एक ही अल्पसंख्यक दल्ल को श्रतिनिधित्व 
प्राप्त हो सकता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व इस प्रणाली से नहीं प्राप्त हो सकता । 

(३) इससे स्वतन्त्रता भी स्नीमित रहती है क्‍योंकि दलों का संगठन कड़ा रहता है 
ओर द्ष के नेताओं का श्रभुत्व अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार दलों द्वारा नाम-प्रस्ताव 
निवाचन ही के समान हो जाता है और मतदाताओं को चुनने का अबसर द्वी नहीं 
मिलता। इसलिये कामन्ख को कहना पड़ा है कि “बहुप्रतिनिधि-प्रणाल्ी ऋरता तथा 
बबेरता से अल्पसंख्यकों को नष्ट कर देती है । सीमित-मत की प्रणाली इससे कम बर्बर 
तो अवश्य है किन्तु इसमें अधिक स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त हो सकती! ।* > 


१--कामन्स--्प्रोपोशनल रेप्रेजेन्टेशन, छ४ ६२ | 


श्ह्ट्द शरासनन्यन्त्र 


सामूहिक-मत-परणाली 

अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का एक दूसरा भी ढंग है। इसे सामूहिक- 
सत-प्रणाल्री ((पघरा०प8४४ए७ ४०6 89780077) कहते है । इस प्रणाली में मतदाताओं 
की स्वतन्त्रता असीमित रहती है | वह उतने मतों का प्रयोग ऋर सकता है जितनी संख्या 
. उम्मीदवारों की रद्दती है । मतों को वह जिस प्रकार चाददे इस्तेमाल कर सकता है। 
इसका यह अथथ हुआ कि अगर वह चाहता है तो अपने सभी मतों को एक दी उम्मीदवार 
के पक्त में दे सकता है या कुछ उम्मीदवारों में अपनी इच्छा के अनुसार बाँट सकता है। ' 
इस प्रणाली का व्यावद्ारिक परिणाम यह होता है कि थोड़े अल्पसंख्यक भी कझपने मतों 
को स्रामूहिक रूप पर इस्तेमाल करके प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं | लेकिन इसके लिये 
आवश्यक है निर्वाचन-त्ञेत्र पर्याप्त विस्तृत हो और निवोचन के लिये तीन से अधिक 
सदस्य हों । अगर निर्वाचन क्षेत्र छोटे हैं और तीन द्वी सदस्यों को भेजना है तो सीमित 
मत प्रणाली का ही परिणाम दुहराया जायगा । 


सामूदिक-मत-प्रणाली के गुण 
किन्तु इस प्रणाली में केवल मतदाताओं को स्वतन्त्रता ही नहीं प्राप्त होती और 
अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिलता वरन्‌ यद्द भी निश्चित रहता है कि प्रत्येक 
दुल्न का सारे देश से प्रतिनिधित्व दो सकेगा केवल कुछ दी क्षेत्रों से ( जहाँ पर वे बहु- 
संख्या में हैं ) नहीं । इससे प्रत्येक नागरिक का व्यवस्थापिका में कोई न कोई अपना 
सदस्य रहता है जो उसकी माँरगों को व्यवस्थापिका के सम्मुख रखता हे । व्यवस्थापिका 
में मत प्रकट करते समय सभी सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के हित को ध्यान में रखते हें ।* 


सामूहिक-मत-प्रणाली के दोष 
इस प्रणाली में कुछ दोष भी पाये जाते हैं। स्व प्रथम, इस ग्र॒णाल्री से भी 
अल्पसंख्यकों ओर बहुसंख्यकों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दो पाता । 
दूसरे, सामद्विक रूप से मत देने अथोत्‌ सभी मतों को एक ही उस्मीदवार के पक्ष 
में डालने से बहुत से मत बेकार जाते हैं जो उस्री दल के दूसरे सदस्य के पक्त में डाले 
जा सकते हैं । 

' तीसरे, मतों को बेकार होने से बचाने के लिये दुलबन्दी तथा दलसंगठन निवाचन 
के लिये अनिवाय हो जाता है। जेसा कि कामन्स ने कटद्दा हे (सामूहिक मत प्रणाली चाहे 
बढ़े क्षेत्रों के लिये हो चाहे छोठे, या तो इसमें मत बेकार जाते हैं या दक्ञों की तानाशाद्दी 
बढ़ जाती है! ।९ 

, * एकमत-प्रणाली फ 
अल्पसंख्यकों का भतिनिधित्व प्राप्त करमे की एक तीसरी प्रणाली 'एकम्रत' 
'(87९6 ए०(०) की है । इसका श्रयोग सब प्रथम जापान में हुआ था। जब वहाँ एक- 
१--कामन्स--प्रोपोर्शन  रेप्रेज़ेन्टेशन' पृष्ठ, ६४ 
न्‍ २--बड़ी, पृष्ठ ६ का 
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प्रतिनिधि अणाली खही रूप ल्रे न चल सकी तो वहाँ के लोग इस प्रणाली को काम में 
लाये । उन्होंने निवीचन क्षेत्रों को फिर से नहीं बनाया। शासन प्रबन्ध के किये बनाये 
गये ज़िलों से ही उन्दनि निवोचन क्षेत्रों का काम लिया । जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक 
जिले को एक से लेकर बारह सदस्यों को चुनने का अधिकार दिया गया लेकिन भ्रत्येक 
मतदाता केवल एक ही मत का प्रयोग कर ख़कता था। इसका परिणाम यह हुआ कि 
प्रत्येक ज़िले में जहाँ दो या इससे अधिक सदस्य चुने जाते थे अल्पश्चंस्थकों को श्रति- 
निधित्व मिल जाता था। इसे भिन्न-भिन्न दलों का समानुपातिक श्रतिनिधित्व भी हो 
जाता था। यहाँ तक कि स्वतन्त्र विचार के लोगों को भी अवसर मित्षता था कि बे 
निवाचन के लिये खड़े दो सके | और वे निवोचित भी कर लिये जाते थे। किन्तु जैपा 
कि हम्फ्रीज़ का कथन है इस ढंग से भी वास्तविक समानुपातिक श्रतिनिधित्व नहीं द्वो 
पाता है। क्योंकि इसमें समयानुकूल परिवत्तेत सम्भव नहीं। सीमित और सामूदिक 
सत-प्रणलियों के समान जापानियों की एंकमत-प्रणाली भी दलों के संगठन पर ज्यादा 
जोर देती है और अगर दल सही अनुमान नहीं लगा पाते तो उनका अधिक से अधिक 
प्रतिनिधित्व होना असम्भव हो जाता है। 


अन्य दो प्रणालियों 

एकप्रतिनिधि-प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये दो दूसरी पद्धतियाँ भी 
काम में लाई गई हैं। बे हैं द्वितीय गुप्तमत-प्रणाली (3०0070 38]॥06 898॥0॥) 
तथा हस्तान्तरणीय-मत-अथाल्ञी (77:873£678/0!0 पए०४७ 8780677)। इन पद्धतियों 
के उपयोग के लिये यह आवश्यक नहीं है कि एक निवाचन क्षेत्र से कई ख्रद॒स्यों को 
चुना जाय । फ्राइनर के शब्दों में इनका आधार यह है कि पार्लिमेन्ट में निवोचित होने 
के लिये प्रत्येक उम्मीदवार को आवश्यक हो कि उप्ते ४०: मत मिलें । इन दोनों पद्धतियों 
से निवाचित सदस्यों के लिये स्पष्ट बहुसंख्या में मत मिलना अनिवाये हो जाता है किन्तु 
व्यवस्थायें दोनों की भिन्न हैं । 


द्वितीय-गुप्तमत-प्रणालो 

हम देख चुके हैं कि अगर किसी ज्ञत्र से दो द्वी दलों के उम्मीदवार चुनाव में खड़े 

तो इनमें से एक कुछ ही अधिक मत पा जाने से निवोचन में सफल हो जाता है। 
अगर तीन दलों का मुक़्राबिता है तो बह उम्मीदवार सफल्ञ द्वोता है जिसे शेष दोनों सर 
अधिक मत मिल् जाते हैं । इस अकार अगर किसी क्षेत्र में १०० मतदाता हैं और “क! 
को ४४, 'ख' को ३०, तथा “गा को २४ मत मिलते हैं तो “क' निर्वाचन में सफल मानों 
जायगा । वास्तव में हम देखते हैं कि 'क” को केवज्न ४५ मत मिले हैं और उस्रके विदद्ध 
४४ मत हैं। इस प्रकार १०० मत में से केवल ४५ पाने वाला व्यक्ति निवोचन के फल 
स्वरूप पाल्िंमेन्ट का सदस्य निवाचित हो जाता है। इसी दोष को दूर करने के लिये 
द्वितीय-गुप्तमत-प्रणाल्ी का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम गुप्तमत निबोचन के 
बाद केवल 'क' और 'ख! निर्बाचन-क्षत्र में रह जाते हैं। तीसरा उम्मीदवार 'स' जिसे 
केवल २५ मत मिले हैं अलग कर दिया जाता है। लेकिन उसके मतदाताओं को यह्‌ 

434९ 


२३४० शासन-यन्शत्र 


अधिकार दिया जाता है कि वे जिसके पक्ष में चाहें फिर से अपना मत दें। अगर इस 
द्वितीय गुप्रमत निर्वाचन में भी 'क' को अधिक मत मिलते हैं, तो बह निर्वाचित घोषित 
किया जायगा। अगर “स्व! को अधिक मत मिलते हैं तो 'ख' सफल्न सदस्य होगा यद्यपि 
पहले निवोचन में वह द्वार गया था । 

इस प्रणाली के इस रूप का प्रथम प्रयोग जभनी में हुआ था । इसके दूसरे रूपों 
का प्रयोग फ्रान्स यथा बेल्जियम में हुआ । लेकिन इस प्रणाली के सभी रूपों का एक ही 
उद्श्य रहा है। वह उद्देश्य यह है कि सभी निवौचित सदस्यों को अपने क्षेत्रों में जहाँ 
से उनका चुनाव हुआ है आधे से अधिक मत प्राप्त हुए हों । 


द्वितोय-गुप्तमत-प्रणाली के गुण 

फ़ाइनर ने इस प्रणाली के निम्नलिखित गुण बताये हैं :-. 

(१) इससे सभी मतदाताओं को अपने मतों के बारे में दुबारा सोचने का श्रवसर 
मिल जाता है। जब वे जान जाते हैं कि एक सदस्य निर्वाचित नहीं हो लक्रता तो बे 
शेष धम्मीदवारों में से जिसे वे अच्छा सममते हैं उत्तको अपना मत दे सकते हैं । 

(२) निर्वाचित संदस्थ क़ानून का निर्माण करते हैं और शासन-प्रबन्ध पर 
नियन्त्रण रखते हैं | यह आवश्यक रहता है कि नागरिकों की एक बड़ी संख्या शासन-प्रबंध 
से सन्‍्तुष्ट रहे । यद्द तभी दो स%»ता है जब उन्हे ज्ञात हो कि शासन लोकप्रिय सदस्यों 
के मतों पर द्दी आधारित है। दुधारा विनोचन हो जाने से व्यवस्थापिका में वही लोग 


जा सकते हैं जो अगर पृर्णरूप से नहीं, तो जितना सम्भव हो सकता है अवश्य दी 
ज्ञोकप्रिय होते हैं । 


द्वितीय-गुप्तमत-प्रणालो के दोष 

किन्तु डा० फ्राइनर तथा हम्फ्रोज़् दोनों ने इस प्रणाली के व्यावहारिक रूप में 
कुछ निम्नलिखित गम्भीर दोष पाये हैं :--- 

(१) द्वितीय निवोचन के परिणाम से हम दलों की वास्तविक स्थिति का पता 
नहीं चला खकते क्योंकि इस निवोचन की विजय सिद्धान्तों तथा कार्यक्रम की न 
होकर सममोते का परिणाम होती है। क्‍ " 

(३) प्राय: इन सममोतों का राजनोतिक समस्यायों से कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं रहता। ह 

(३) द्वितीय निब्रोचन पहले निबाचन के परिणाम को प्रायः उत्नट हीं देता है। 
वास्तव में मतदाताओं की एक बड़ी संख्या पहले निबोचन में सहानुभूति-प्रद्शन के लिये 
एक पक्ष को मत दे देती है भोर अपना वाश्तविक राजनीतिक़ विचार दूसरे निवाचन 
में प्रकट करती है । कुछ लोग तो यह तय करके किस्रो सदस्य को मत देते हैं कि 
दूसरा निवोचन अवश्य दो । 
, ५ (5) ईख भरणाली से हिंसात्मक कार्यों का अन्देशा बढ़ जाता है। क्‍योंकि इससे 
. लनिबोचन खट्दी ढंग से नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के निंवोचन में व्यय 
भी.काक़ी होता हे, जिसके भय थे विधेत उयक्ति निर्ता वर ल्ेज से बादुर दी रद्द जाते हैं। 
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(४) इस प्रणाल्री का सब से गंम्भीर दोष यह है कि अगर एक दल एक क्षेत्र में 
असफल रहता है तो दूसरे क्षेत्रों में भी इसके उम्मीदवारों को कम मत मिलते हैं । 

(६) जो दल पढले निबोचन में कम मत पाते हैं वे दूसरे निर्वावन में 
निर्णायक शक्ति बन बाते हैं। इस प्रकार बे मिज्ञकर पहले नि चन के परिणाम को 
उत्नट सकते है जिससे निंवोचन के फल्-स्वरूप राष्ट्र के राजनीतिक विचार का सह्दी 
प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता । 

(७) इध श्रकार के मेत्न अथवा सम्रकोते प्रतिनिधि-शासन को ही बदनाम 
कर देते हैं क्योंकि इन सममौतों से मतदाताओं की राजनीतिक भावना समाप्त ही हो 
जाती है। इस्नीलिये एम० पोइम #यर ()(., 7707770&7'6) ने इसे “द्वितीय गुप्तमत की 
बेईमानी? कहा है | जमन इसे दलों का 'पशु-विक्रय/ ([70॥]9700)]) कहते हैं । 

(८) इस्र प्रकार से निर्वाचित सद॒स्य “अल्यखंख्यकों के बन्दी” कहे गये हैं 
क्योंकि उनका दूसरा निवोचन अल्पसंख्यकों पर द्वी निर्भे! करता है। इसलिये 
वे लगातार 5न्‍हीं के दबाव में रहते हैं. और न तो वे अपन ही स्राथ न्याय करः सकते 

हैं और न व्यवस्थापिका दी के साथ । 

(६) राम्ज्रेम्योर का तो यह भी कददना है कि यह भी निश्चय नहीं रहता कि 
मतदाता दुबार। मत देने का कष्ट उठायेंगे। 

(१०) उनका तो यह भी कद्दना है कि इस प्रणाल्ञी से षणुयन्त्र, बइसानी तथा 
घूसखोरी बढ़ जाती हैँ । द्वारे हुए उम्मीदवार दूसरे निवाचन में रुपया लेकर शेष 
उम्मीदवारों की सद्दायता करते हैं। वास्तव में कुछ उम्मीदवार तो केबल इसी आशा 
से पहले निवाचन में खड़े हो जाते हैं। ह 

(११) अन्त में राम्ज़े म्योर ही का कथन है कि इस प्रणाली से प्रजातन्त्र अधिक 
व्ययपूर्ण हो जाता है क्‍योंकि दूसरे निवोचन का खर्चे अधिक तथा बेकार ही होता है। 
इसके अतिरिक्त नैत्यिक काये में भो वाधा पड़तो ६ै। 


वेकल्पिक या सापेज् मत-प्रणाली 
। द्वितीय गुप्तमत प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये बैकल्पिक-मत-प्रणात्री 
(8.0०77&77० ४०४०) का आविष्कार किया गया है। इसमें एक द्वी धियोपन होता 
है लकिन प्रत्येक मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों को १, २, ३ करके अपनी पसन्द के अलननु- 
सार मत देता है । जिस उम्मीदवार को वह सबस ज्यादा पसन्द करता है उसके नाम के 
सामने १, इसके बाद २ आर इसी तरह तीदर पसन्द के अनुसार ३ का चिन्ह बनाता 
है। मतों की संख्या-गणना हो जाने के पश्चातू जिस उम्प्तीदवार के नाम के सामने 
बहुसंख्या में मवदाताओं ने पहली पसन्द के चिन्ह लगाये दे वह निर्वाचित घोषित 
किया जाता है। परन्तु यदि बहुसंख्या में कसी को मत नहीं मित्रते तो जिस उस्मोदवार 
को पहली पसन्द के सबसे कम मत मिले हे. वह्द अलग कर दिया जाता है और इसको 
मिले हुये मत, मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनुसार अन्य उम्मीदवारों में बॉँट दिये 
जाते है| इस पर जिस उम्मीदवार को अधिक मत मिलते हैं वहीं निर्वाचित सममा 
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ज्ञाता है। अगर इस पर भी किसी उम्मीदवार को बहुसंख्या में मत नहीं मिलते तो शेष 
उम्मीदवारों में से जिसको पहली पसन्द सब्रसे कम दी गई है निवोचन में असफल 
समझा जाता है और उसके प्राप्त-मत मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनुसार बाँट 
दिये जाते हैं । इस प्रकार जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा पूर्ण रूप से बहुसंख्या में 
मत मिल्लते हैं वही निवोचित घोषित किया जाता है। ' 


इस ग्रणाली के गुण तथा दोष 

इस प्रकार बैकल्पिक-मत-प्रणाली में यद्द प्रयत्न किया जाता है कि बहुसंख्यकों 
की इच्छाओं को साना जाय ओर जिस प्रकार एकग्रतिनिधि-प्रणाली में होता है 
कि तीन उम्मीदवारों के कंगड़े में एक अल्पसंख्क दल का उम्मीदवार स्रफल हो जाता 
है वैसा न दोने पाये । यद्यपि इससे दु्लां के अनुचित सममोते नहीं ख्रमाप्त दो सकते 
किन्तु दुबारा निवोचन का व्यय अवश्य दी कम हो जायगा। द्वितीय गुप्तमत तथा 
वैकल्पिक मत प्रयालियाँ एक अथ में एकप्रतिनिधि-प्रणाल्ी से श्रच्छी हैं । किन्तु इन 
दोनों में दो गंभीर दोष पाये जाते हैँ | पहला यह कि व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों तथा 
बहुसंस्यकों का समानुपातिक अ्रतिनिधित्व नहीं ही पाता और दूसरा यह कि कुछ 
अल्पसंख्यकों को बिल्कुल प्रतिनिधित्र ही नहीं तिज्ञ पाता' | 

राग्जे स्‍्योर* ने इस प्रणाली में निर्म्नालखित दोष बताये हैं :--- 

(क) प्रत्येक सदस्य मतदाताश्रों की दूसरी पसन्द वाले मत को प्राप्त करने का 
प्रयत्न करेगा । 

(ख) आपसी सममोते द्वारा दो दल मिल कर तीखरे दक्ष का अस्तित्व मिटा 
सकते हैं । अगर इतना नहीं भी हुआ तो उसके समानुपातिक अ्रतिनिधित्व को तो अवश्य 
ही कम कर सकते हैं । ह 

(ग) मतदाताओं के विचारों का वास्तविक प्रकटीकरण तो उनके पहले मत से 
होता है । दूसरी पसन्द के मत को तो वे बेमन देते हे । इसलिये जो सदस्य दूसरी पसन्द 
के आधार पर निबाचित द्वांत हूँ मतदाताओ के विचारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं 
कर खकते । 

(घ) एकग्रतिनिधि-अणाली का दोष, जिंसमे मतदाताओं की पसन्द सीमित रहती 
है, इस प्रणाली में भी रह जाता है। यहाँ भी मतदाताओं को दो तीन उम्मीदवारा 
मे स दी चुनना पडता है । 

"क) इसमे दुलं। का वास्तविक अतिनिधित्व द्वो दी नहीं पाता, इसमें निबोचन 
सम्बन्धी जुए की भी सम्भावना बढ़ जाती हैं । 


सारांध 


निवाचन श्रणाल्री को विभिन्न प्रणात्षियों पर विचार करने के पश्चाव हम निभ्न- 
लिखित परिमाण पर पहुँचत है :-- 





५, रै++क्राइनर--दि थियरी एड प्रैक्टिस आव मान, गवन्मेंट्स, जिल्द २, ४8 ६१४। 
--साम्ज्ने म्योर--हाऊ ब्रिठेन इज्ध गर्वन्ड १, ४४ १७८। द 
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( १) एकप्रतिनिधि-प्रणाली से जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं पहुँव पाते | 

(२ ) द्वितीय-गुप्तमत तथा वैकल्पिकमत प्रणात्षियों से भी बहुसंख्यकों और 
अल्पसंख्यकों का वास्तविक सम्तान॒पाति$ प्रतिनिधित्व नहीं दो पाता । 

(३) सीमितमत, सामूहिकमत ओर एकमत प्रणात्रियों से अल्पसंख्यकों का 
प्रतिनिधित्व तो अवश्य हो ज्ञाता हे किन्तु समानुपातिक प्रतिनिधित्व इन प्रणात्रियों से 
भी नहीं ही पाता। इसलिए हम कह खकते हैं कि ये अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 
प्राप्त करने के ढंग हैं समानुपतिक प्रतिनिधित्व के नहीं । 


हम्फरीज़ के अनुसार उचित निर्वाचन प्रणाली की विशेषतायें 


हम प्रश्न कर सकते हैं कि व्यवस्थापिकाओं में सभी हितों तथा दलों क 
प्रतिनिधित्व की क्या आवश्यकता है ९ इसका उत्तर यह है कि आधुनिक प्रज्ञातन्त्र तब 
तक प्रतिनिधि-शासन नहीं कहा जा सकता जब तक इसमें जनता के सभी अंशो का 
प्रतिनिधित्व नहीं होता । 

इसलिए यह एक मौलिक प्रज्ञातन्त्रात्मक सिद्धान्त हे कि शासन में जनता के सभी 
अंशों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। इसका तात्पये यह है कि प्रत्येक निवाचन प्रणाली 
का पहला भियम यह होना चाहिए कि व्यवस्थापिकरा में जहाँ तक सम्भव हो लोगों का 
प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से हो । क्‍्यों|क केवत्ञ बहुसंख्यकों का शास्त्र उतनो दी बुरा है 
जितना कि अल्पसंख्यकों का । 

उचित निवोचन अणाली का दूसरा मौलिक सिद्धान्त यह होना चाहिए कि 
निवाचन क्षेत्र पर्याप्त बड़े हों और उसमें से कई प्रतिनिधि भेजे जायें। एकप्रतिनिधि- 
प्रयाज्ञी की तरह यह नहीं द्ोना चाहिये कि एक क्षंत्र से एक ही सदस्य लोगों के 
विभिन्न द्वितों का प्रतिनिधित्व करे । 

तीखर। सिद्धान्त इन छ्त्रो की सख्रीमाओं को निर्णय करने के सम्बन्ध में है। 
निर्वाचन छू त्रो की सीमायें स्वेच्छाचारिता से नहीं.निश्चित की जानी चाहिए । उनका 
निर्णय करते समय यह आवश्यक हे कि श्राकतिक स्लीभाओं तथा दूसरी समानताओं को 
ध्यान में रक्खा जाय । । 


उचित निर्वाचन प्रणाली पर त्ास्की के विचार 


हम्फ्रीज़ द्वारा निधोरित इन सिद्धान्तों का वद्दी लेखक समथेत्र करते है जो समानु- 

पातिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में हें । किन्तु वे लेखक जो इसके विरोधी हैं इन सिद्धान्तों को 

उचि० नहीं समझते । त्ास्की का कहना है कि उचित निबाचन प्रणाली में. निम्नन्नखित 
चार साधारण बविशेषतायें रहनी चाहिये"३--- 

स्बप्रथम इसमें यह सम्भव होना चाहिए कि व्यवस्थापिका सावेजनिक द्वित की 

महत्वपूर्ण समस्याओं पर बहुमत तथा अल्पमत को अंगरीभूत कर सके । यह आवश्यक 

नहीं कि सभी प्रकार के मंतों को, व्यवस्थापिका अपने में अंगीभूठ करे | न तो यह 


१--लास्की--ए, प्रेमर आऑँवू पॉलिटिक्स, प्रृ० ३१५, 
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, सम्भव ही है और न आवश्यक ही | किन्तु आवश्यक यह है कि प्रत्येक दत् के लोगों 
की सुनवाई दह्वो सके । किन्तु व्यवस्थापिका की विवश होकर शक्तिशाल्ली दलों के प्रभाव 
में रहना पड़ता है जिससे कि शासन कार्य सुचारु रूप से तथा निरन्तर चलता रहे । 

दूसरे, जिन क्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन द्ोना है उन्हें इतना छोटा होना चाहिए 
कि प्रत्येक सदस्य अपने-अपने निवाचकों के विचारों को जान सके और निर्वाचन हो 
जाने के बाद उनसे अपना सम्पर्क स्थापित रख सके । का 

तीसरे, निवीचन हो जाने के बाद भी कोई ऐसा साधन द्ोना चाहिए, जिस 
निर्वाचकों के विचारों में अगर कोई परिवत्तेन हो तो उस्रका पता चल्न सके | इंगलेण्ड 
तथा अमरीका में उप-निर्बाचन द्वारा इसका पता लगाया जाता है।.. 

चौथे, इस प्रणाली का संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि मतदाताओं का सम्बन्ध 
शासन से प्रत्यक्ष रूप में रद्दे । उन्हें इस योग्य द्वोना चाहिए कि बे अनुभव कर कि शासकों 
को उन्हीं ने चुना है और व्यवस्थापिका का काय-काज्न समाप्त होने के पश्चात्‌ उन्हें अवश्नर 
मिल्लेगा कि वे उनके कार्यों का निरीक्षण कर सकें? । 

लास्की द्वारा प्रतिपादित इन सिद्धान्तों का दूसरे आधुनिक लेखक भी समथन करते 
४। खमानुपातिक प्रतिनिधित्व की समालोचना में यह स्पष्ट हो जञायगा। अब हम 


स्मानुपातिक अ्रतिनिधित्व ( ?700077079) ]00979०8607/90707 ) पर विचार कर 
सकते हैं । 


समानुपातिक प्रतिनिधित्व 


प्रो७ स्ट्रांग कहते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अर्थे का कुछ भी महत्व, 
नहीं है क्योंकि इसके बहुत से भेद हैं। वास्तव में अत्येक देश में जहाँ पर इसको 
अपनाया गया है इसका एक पूथक रूप पाया जाता है। सिद्धान्त में ता सेद और भी 
अधिक हो जाते हैं। किन्तु इन सभी भेदों में एक विशेषता है जो मत देने के ढंग में 
अनिवाये रूप से पाई जाती है। वह विशेषता यह है कि समालुपातिक प्रतिनिधित्व 
के किसी भी रूप में निवोचन का आधार एकप्रतिनिधि-अणाली नहीं हो सकती" । 
इस प्रकार समानुपातिक अतिनिधित्व में सब से पहले बहुप्रांतनिधि-प्रणाली आवश्यक 
है। इसके बाद इस भअ्रकार के प्रतिनिधित्व में कोई उम्मीदवार अपने प्रतिद्वन्द्दी की अपेक्षा 
केवल कुछ द्वी अधिक मत भ्राप्त करने से ही नहीं निवाचित समझा जाता है। निवोचित 
होने के लिये आवश्यक दे कि उम्मीदवार को एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त हों। यह 
संख्या मतदाताओं की संख्या ओर स्रोटों को संख्या के गुणनफल के बराबर द्वोता है। 
ऐसा इसलिये किया जाता है कि व्यवस्थापिका में निवोचकों का बिल्कुल ठीक प्रति- 
निधित्व दो सके" । डाइसी ने इस बात की व्याख्या निम्नल्ञिखित ढंग से की है* ;--- 


(१) कोई भी व्यवस्थापिका जिसका निर्वाचन एकप्रतिनिधि-प्राली के 
आधार पर हुआ है, मतदाताओं के मत का सद्दी अतिनिधित्व नहीं कर सकती। इस 


|, ई--स्ट्रांग--माडने कान्स्टीव्यहान्स, पृ8 १७४ 
२--डाइसी--लोॉ अ्ॉवू दि कास्टैव्यूशन, ४० ॥.5ए7] 


हैः 
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प्रकार की सभा राष्ट्रीय विचार धारा का दपण नहीं हो सकती; निवाचकों की इच्छा को 
प्रतिविम्बित नहीं कर सकती । 

(२) समानुपातिक अतिनिधित्व की किसी भी अणाली से यह सम्भव हो अकता 
है कि ऐसी व्यवस्थापिका बने जो आज की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से राष्ट्र के विचार या 
दूसरे शब्दों में निवाचकों की इच्छा को प्रतिविम्बित कर सके | 

(३) यह अत्यन्त आवश्यक है कि निर्बा चक्नों के प्रत्येक सच्चे मत का व्यवस्थापिका 
में समानुपातिक प्रनिनिधित्व हो। 


समानपातिक प्रतिनिधित्व के दो- मेद 

स० प्र० ( जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व का संक्षेप रूप है) के विभिन्न भेदों 
को साधारणत: दो शीषेकों सें रक्खा जाता है। पहला विभिन्न बहुप्रतिनिधि-अ्रणाज्नियों 
का है और दूसरा हस्तान्तरणीय-एकमत-प्रणाज्ञी का पहले भेद के बारे में हम फ्रान्स 
में श्राप्त बहुप्रतिनिधि-प्रणाल्ञी के सम्बन्ध में कह चुके हें। बरहुप्रतिनिधि-प्रणाज्ञी जमेनी, 
बेल्जियम, स्वेडन तथा फिनल्लेण्ड में भी प्रचत्तित है। फ्रान्ल में प्रचलित बहुप्रतिनिधि 
प्रणाली यद्यपि सबसे सरल है किन्तु यह सबसे बुरी है। क्‍योंकि इस प्रणाली में 
अल्पसंख्यक्नों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही नहीं द्वो पाता । इसमें वह दल जिसे 
बहुसंख्यकों का मंथन प्राप्त होता है दूसरों को अलग करके अपनी ताक्िका वाले 
उम्मीदवारों को ही निव्रोचित करा ज़ेता है। इसलिये समानुपातिक प्रतिनिधित्व की 
तीनों विशेषतायें जिस पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं हस्तान्तरणीय-एकमत-प्रणाली 
(878) 7१7878707'80)6 00० 8780677) या देर प्रणाज्ञी१ (876 598- 
5070) में ही वास्तविक रूप से पाई जा सकती हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के इसी 
रूप को श्राज सभी आधुनिक राष्ट्रों में अपनाया जा रहा है। अमरीकी संयुक्त राज्य 
ओर इंगलेण्ड को छोड़ कर लगभग सभो आधुनिक व्यवस्थापिकारयें इस्ली प्रणाली पर 
आधारित हैं। आयरलेण्ड तथा जापान ने तो इसे प्रहण ही कर लिय। है । आर्ट्रिया, 
पोल्लेर्ड, लिथूनिया तथा यूनान भी १६३४-४५ के युद्ध के पूज किसी न किसी रूप सें 
इसका अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया था | क्‍ 

हस्तान्तरणीय-एकमत-मणाल्ो 

जैसा कि हमने अभी-अभी कहा दे, स० भ्र० प्रणाली में आवश्यक द्ोता हे कि 
निवाचन क्ृत्र पर्याप्त बढ़े हों श्रौर एक क्षत्र त्रे कई सद्र्यों का निर्वाचन हो | इसमें प्रत्येक 
मतदाता को केबल एक मत देने का अधिकार होगा | लेकिन उसे यह आदेश दे दिया 


१०-समानुपातिक प्रतिनिधित्व की लगभग सभी योजनायें ठामस हेर की योजना के विभिन्न 
रूप माने जाते हैं। अमस हेर (एक अंगरेज़ञ) ने सर्व प्रथम इस प्रणाली का समर्थन १८५१ ई० 
में श्रपनी पुस्तंक 'इत्तेक्शन आँवू रेप्रेजञेन्टेटिव्ज़ ( प्रतिनिधियों का निर्वाचन ) में किया थीं । 
जे० एस० मिल ने हेर की योजना का दृढ़ समर्थन अ्रल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिये किया , 
था। (पया देखिये, मिल कृत 'ेप्रेज़ेन्टेटिब्‌ गर्वन्मेन्ट', इस पुस्तक में श्राप को मिल कौ 
दलीलें मिलेंगी ) न 
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जायगा कि गुप्रमत-पत्र पर वह अपनी पहली, दूसरी ओर तीसरी पसन्द के चिन्ह लगा 
दे। यह इसलिये किया जाता है कि मतदाताओं की पसन्द के अनुसार उनका मत 
परिस्थिति" के अनुसार एक उम्मीदवार से दूसरे को हस्तान्तरित किया जा सके। 
इसीलिये इसको हस्तान्तरणीय-एकसत-प्रणाली कहा जाता है । 


निर्वाचित होने के लिये आवश्यक मत-संख्पा 

इस प्रणाली को व्यवहार में लाने के लिये पहला आवश्यक काये मतों की उम्र 
संख्या को निश्वत करना है जिसके मिलने से एक उम्मीदवार निवोचन में सफल 
समझा जा सके । देर और आन्‍ड्रे महोदयों के अनुसार निवोचन क्षेत्र में पढ़ने वाले सारे 
मतों को निर्वा|चत होने वाले सदस्यों की संख्या से भाग देकर इस्रको निश्चित किया जा 
सकता है। इस प्रकार अगर किस्धी निर्वाचन क्षेत्र मे ६००० मत पढ़ते हें और उस 
क्षेत्र से ६ सदस्यों को चुनना है तो श्रत्येक उम्मीदवार को निबोचित होने के लिये 
९५०९ अथौत्‌ १००० सत* आवश्यक होंगे। किन्तु १८८१ ई० में ड्रप महोदय ने यह 
पता लगाया था कि उन क्षेत्रों में जहाँ ३ लेकर ८ सदस्यों को चुनना रहता है इस प्रणात्री 
से व्यावद्ारिक रूप में न्ुटिपूण फल्त प्राप्त होता है । इसलिए उन्होंने इन त्रुटियों को दूर 
के करने के लिये एक नई तरकीब निकाली। उनके अनुसार निबोचित होने के लिये 
आवश्यक मतों की खंख्या इस्र प्रकार निकाली जा सकती है--निवाचन क्षेत्र में पढ़ने 
वाले सारे मतों को निवोचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या में एक और जोड़ 
कर भाग दीजिये और भजनफल् में एक ओर जोड़ दीजिये। इस प्रकार अगर किसी 
निर्वाचन क्षेत्र में १०० मत पढ़ते हैं और केवल एक ही सदस्य को निवाचित करना है 
तो उसे निवोचन में सफल होने के लिये 3१६ +१-४१ मत मिलना आवश्यक होगा। 
' इस्री श्रकार अगर दो सदस्यों को निवोचित करना है तो प्रद्यके सदस्य को सफल होने के 
लिये ३१६६-१८ ३४ मत मित्नना चाहिए । अगर किसी:निवाचन क्षेत्र सें ९०० मत पडुने 
हैं और तीन सदस्यों की जगद्दें स्लाली हैं तो प्रत्यके उम्मीदवार को स्फत्ञता प्राप्त करने 


१--परिस्थिति के यहाँ दो ही श्रथ हो सकते हैं ;-- । 
(क) किसी उम्मीदवार को निवाचित होने के लिये आवश्यक मतों से अधिक 
मत प्राप्त हों । 


(ख) या किसी उम्मीदवार को इतने कम मत मिले हों कि उसके निर्वाचित होने की कोई 
सम्भावन द्वी न हो । 

अगर पहली बात है तो आवश्यकता से श्रधिक प्रास मत दूसरे उम्मीदकर को हस्तान्तरित 
कर दिये जायगे। इससे मत व्यर्थ नहीं जाते। अगर दूसरी परिस्थिति है तो सभी मत 
मतदाताश्रं की पसन्द के अनुसार इस्तान्तरित कर दिये जायँंगे। इससे बेकार जाने वाले मतों 
का. भी उपयोग हो सकता है। 


' ,, / “' २--इम्फ्रीज--प्रोपशनल रेप्रेज़ेन्टेशन, पृ४ १३८। हेर तथा आन्डे_ की योजना की 
व्यावह्वारिंक कठिनाइश्रों के बारे में इस पुस्तक की पाद-टिम्पणी देखिये | द 
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ज्कू 


के लिये ३१६--१५८२६ सत मिलने चाहिए | अगर चार सदस्यों को चुनना है तो सफलता 
के लिये आवश्यक मतों की संख्या३१4- १० २१ और अगर पाँच सदस्यों को चुनना है 
तो ९६१६-१८ १७ होगी । इमस्ती प्रकार यदि निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले सारे मतों की 
संख्या ६००० है और ६ सदस्यों को चुनना है तो इसे उद्दाहरण के अनुसार सफल्नता 
प्राप्त करने के लिये आवश्यक मतों की संख्या ६९५५१ -- १-६४५७--/ अथात््‌ ८५८ होगी । 

हस्तान्तरणीय-एकसत-प्रणाल्री के व्यावहारिक रूप में आज ड्रप महोदय के 
ढंग को ही अच्छा माना जाता है ओर इस्रीको काम में ज्ञाया जञा रहा है क्योंकि इससे 
अधिक खही फल्न प्राप्त होता है । 

मर्तों को हस्तान्तरित करने के ढंग 

निवाचन में सफल होने के लिये आवश्यक मतों की संख्या को निश्चित कर 
लेने के पश्चात्‌ यह जञानना आवश्यक हो जाता है कि मत ऊ़िप्त प्रद्मार हस्तान्तरित 
किये जा खकते हैं। इसे भी हम ण्द्ाहरण ही की सहायता से भ्नी-भाँति समझ 
सकते हैं। ऊपर दिये हुए उदाहरण मे हमने देखा है कि आन्ड्रे और हेर के अनुसार 
प्रत्येक सदस्य को निवोचित होने के लिये १००० मत मिलने चाहिए। अगर 'कः को 
उसकी लोकप्रियता के कारण २००० मत्र मित्र जाते हैं तो शेष ,००० मत व्यर्थ ही चत्ते 
जायेंगे । इसलिये इन भतों छो व्यथ जाने से बचाने के लिये मतदावाओं की दूसरी पसन्द 
(आवश्यकता पड़ने पर तीसरी, के अनुसार दूसरे सदस्य को हस्तान्तरित कर दिया 
जाता है। इस प्रकार निशोयक (०घ०7४९४ ०007) 'कः के पक्ष में पड़े हुए 
सभी २००० मतों को छाँट कर मालूम करता है कि १६०० मतदाताओं ने अपनी 
दूसरी पसन्द के अलुसार 'ख' को चुना है और ४०० ने शा! को। चूंकि 'क' को मिले 
हुए भतों में केवल १००० मतों को ही हसुतान्तरित करना है इसलिये 'ख' और 'ग' 
की १६०० और ४०० को आधे मत हस्तान्तरित किये जायेंगे | इस प्रकार 'ख! को ८०० 
मत मिलेंगे और “ग” को २०० । 


सारांश 

संक्ष पमें हम हस्तान्तरणीय-एऊमत-प्रणाली की निम्नलिखित विशेषतायें कह सकते हैं;- 

(१) विस्तृत निवोचन क्षेत्रों से कई सदस्यों के भेजने की व्यवस्था रहती है। 

(२) अत्येक मतदाता को केबल एक द्वी मत प्राप्त रहता है। किन्तु मत देते समय 
वह अपनी पहली, दूसरी, ओर तीखरी पसन्द उम्मीदवारों के नाम के सामने १,९, और 
३ का चिन्द्र बनाकर स्पष्ट करता है | 

(३) निवोचित द्ोने के किये प्रत्येक उम्मीदवार को कुछ निश्चित मत प्राप्त 
करना पड़ता है । 

(४) अगर किसी उस्प्तीदवार को आवश्यक मतों स्षे अधिक मत मिक्ष जाते हैं 
पो मतदाताओं, की पसन्द के अनुसार शेष मत दूसरे सदस्य को हश्तान्तरित कर दिये 
जाते हैं। अगर किसी उम्मीदवार को बहुत कम मत मिलते हैं और उसके निर्वाचित 
दोने की कोई सम्भावना नहीं रहती तो उसके पक्ष में पड़े हुए मतों को भी मतदाताओं 
की दूसरी पसन्द के अनुसार दूसरे उम्मीदवारों को ह॒श्तान्तरित कर दिया जाता है । 

३३ 
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इस्र भ्रकार केबल वही उम्मीदवार निवाचित घोषित किये जाते हैं जिन्हें इस 

हस्तान्तरण के पश्चात सफल होने के लिये निश्चित आवश्यक मत प्राप्त हो जाते हैं । 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक नमृना 

इस प्रणाली के व्यावद्दारिक रूप को हम निबोचन के निश्नलखित नमूने की सहायता ' 
से अधिक आसानी से समझ स्रकते हैं | मान लीजिये कि एक निवोचन छात्र से ४ सदस्यों 
को भेजना है जिसके लिये ८ उम्मीदवार निवाचन में खढ़े है, और मत देने वालों की संख्या 
१०० है। इस प्रकार प्रत्येक उम्सीवार को सफल होने के लिये ३:8३ +-१८२१ मतों का 
मिलना आवश्यक होगा। निवाचन-फल को इस प्रकार तलिका में रक्खा जा सकता है -- ! 

मतों की संख्या --१००, रिक्त स्थानों की संख्या --४, सफलता की संख्या ८-२१ 


दूसरी गणना तीसरी गणना [चौथी गणना [पॉचवींगणना 
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पहली गणशना--मत पढ़ जाने के पश्चात्‌ निशायक अफसर सभी गुप्तमत पत्रों को जिन 
पर (१) का चिन्द्र लगा रहता दे इकट्ठा करता दे। इस प्रकार प्रत्येक 
उम्मीदवार को पहली पसन्द में जितने सत मिले रहते हैं गिन लिये जाते 
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हैं। इस पहली गणना के फत्ञ को तालिका में पहली गणना के नीचे लिखा 
गया है। चूंकि केवल “&? द्वी को मतदाताओं की पहली पसन्द के इतने 
मत मिले हैं कि वह निवाचित हो सकता है इसलिये उसे सफल घोषित 
कर दिया गया है । 

दूसरी गणना--चूंकि 'छ! को ७ मत आवश्यकता से अधिक प्राप्त हुए हैं इसलिये उसके 
मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनुसार इन मतों को हस्तान्तरित होना 
चाहिए | गुप्तमत प्रश्नों को देखने के बाद नियोयक को पवा चलता है कि 
८ पत्रों में दूसरी पसन्द 'क! को १६ में ख' को भर ४ में था! को दी गई 
है। किन्तु चूंकि केवल हटरई (एक चौथाई) मतों को ही हस्तान्तरित 
करना दे इसलिये 'क? को ६5२, 'ख? को “#&-8, और “ग! को ई- १ 
मत मिलते हैं। इस काय को हम ताक्निका मैं दूखरी गणना में देख 
सकते हैं । 

तीसरी गणना--छ' द्वाश प्राप्त किय हुये अधिक सतों को हस्तान्तरित करने के पश्वात्‌ 
हमें पता चलता है कि शेष स्रद॒स्यों में से किस्लो को भो सफलता प्राप्त 
करने के लिये आवश्यक अथात्‌ २१ मत नहीं प्राप्त दोते हैं । इसलिये इस 
गणना के परिणाम स्वरूप कोई भी उम्मीदवार निवोचित नहीं घाषित 
किया जाथगा । इसलिये अब निर्णायक अफक्रसर सभी उम्पीदवारों का 
मिले हुए मतों को देखता है झौर पाता है कि 'क' ही को सब से कम्त 
मत मिले ६। “मर! के मामले को कमज़ार पाकर वह उसे अश्वफल् 
घाषित कर देता है। चूंकि 'ऋ को मिले हुए मतों को नष्ट नहीं होने देना 
है इसलिये मतदाताओं की दूसरी पसन्द के अनुसार उनको भी 
हस्तान्तरित कर दिया जाता है। मतपत्नों के निरीक्षण के पश्चात्‌ पता 
चलता है कि “म! को मत देने वाले ४ मत द्वाताओं ने अपनी दूधरी 
पसन्द से “व? को चुना है और एक मत-पत्र में दूसरीपश्चन्द्‌ का कोई 
चिन्ह नहीं है । इसलिये चार मत तो “च! को दे दिये जाते हैं और 
चकि पाँचवें मत-पत्र में दूसरी पसन्द नहीं प्रकट की गई है इसक्िये यह 
मत अलग कर दिया जञायगा ओर अहस्तान्तरणीय मत के खाने में लिख 
दिया जायगा। तीसरी गणना के पश्चात्‌ भी हम देखते हैं कि किसी 
ओर सदस्य को २१ स्रे अधिक मत नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिये 
इस गणता के परिणाम स्वरूप भी कोई सदस्य निर्वाचित नहीं घोषित 
किया जा सकता । 

चोथी गणना--इसके पश्चात्‌ फिर निशोयक अफसर शेष उम्प्तीदवारों को मिले हुए 
सतों का निरीक्षण करता है ओर इसको देखता है कि अब बचे हुए 
उम्मीदवारों में से सबसे कम मत “घ? को मिले हैं। इसलिये बह 'घः 
की भी असफल घोषित कर देता है ओर उस्रको मिलते हुए मतों को 
हस्तान्तरित करने का अबन्ध करता है। मत-पत्नों को देखन के बादु 
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पता चल्मता है कि उसके चार सतदाताओं ने अपनी दूसरी पसन्द का 
मत 'क' को दिया है, एक ने “च! को दिया है और एक ने “ज' को। 
इसलिये क्रमानुसार ये मत 'क”, “चॉ ओर “ज? के मतों में जोड़ दिये 
जाते हैं। चौथी गणना के परिणाम स्वरूप '“क! और “च” को निर्वाचित 
होने के लिये आवश्यक २१ मत मिल जाते हैं। इसलिये “का और '“चः 
निर्वाचित घोषित कर दिये जाते हैं। इन दोनों सदस्यों में से निबोचन 
में श्रेष्ठ 'चः सममका जायगा। क्योंकि तीसरी गणना के पश्चात्‌ उसी 
के मत अधिक हैं | उसे २० मत मिले हैं और 'क” को केवल १७। 
पाँचवीं गशना--चौथी गणना के पश्चात्‌ केवल एक ही सदस्य का निवोचन होना शेष 
रह आता है क्योंकि तीन का तो पहला ही हो गया है। मत-पत्रों को 
देखने के/पश्चात्‌ निर्णाय 5 अफश्वर को पता चलता है कि अब “ग! के 
ही मत सबसे कम हैं और इसलिये वह उसे असफल घोषित कर देता 
है। उसको मिले हुए मतों के पन्नों के निरीक्षण के पश्चात्‌ निशोयक 
अफ़सर को मालूम होता है कि सात पन्नों में उसके मतदाताओं ने 
अपनी दूसरी पसन्द 'ज' को दी है, दो में 'ख” को दी दे और एक में 
दूसरी पसन्द किसी उसम्मदीवार को नहीं दी गई है । इसलिये ग” को 
मिल्ने हुए मतों में से सात को तो “ज” को प्राप्त मतों में जोड़ दिया 
जाता है, दो को 'खः” के मतों में रूप जोड़ दिया जाता है ओर एक मत 
अहस्तान्तरणीय मत के खाने में लिख दिया जाता है। अब पाँचवीं गणना 
के फल्लस्वरूप 'अ!ः को सफल्नता प्राप्त करने के लिये आवश्यक २१ मत 
मिल जाते हैं। इसलिये वह निर्वाचत घोषित कर दिया जाता है । 
इस प्रकार इस प्रणाली से चारों सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं । 
इस प्रणाली के व्यावहारिक रूप के निरूपण के पश्चात्‌ हम समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व के गुणों तथा दोषों को भी देख सकते हैं । 


गुण 
इसी प्रणाली के गुणों * में हम कद्द सकते हैं कि सब प्रथम इससे सभी राजनीतिक 
विचारधाराओं का न्यायपूर प्रतिनिधित्व हो आता है क्‍योंकि इस प्रणाली में निवाचन 
कां आधार अधिक और कम के सिद्धान्त पर न द्ोकर समानुपात के सिद्धान्त पर 
रहता है। जैसा कि मिल ने कहा है “इससे राष्ट्र के सभी अंगों का समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व होगा असमानुपातिक नहीं। बहुसंख्यक मतदाताओं के प्रतिनिधि सदेव 
बहुसंख्या में रहेंगें ओर अल्पश्नंख्यकों के अल्पसंख्या में | अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व 


१--लंदन की “प्रोपोशंनल रेग्रेज़ेन्टेशन सोसाइटी! ने भ्रपनी ८७वीं पुस्तिका में 
(जूत १६४२) समानुपातिक प्रतिनिधित्व के निम्नलिखित उद्देश्य और ध्येय बताये हैं । 
ह .(क) पालिमेन्ट तथा दूसरी साव॑जनिक संस्थाओं में मतदाताश्रों के मतों का वास्तविक 
समानुपातिक प्रतिनिधित्व करना | 
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उसी पूरण्णता के स्राथ होगा जिस तरह बहुसंख्यकों का! ।* इस्र भाँति न्याय तथा समानता 
वास्तविक बस्तुएँ हों जाती हैं। और आज की व्यवस्थापिकाओं के स्थान पर जो केवल 
नाम के लिये प्रतिनिधि सभायें हैं लोगों के विचारों का सच्चा प्रतिनिधित्व करने बाली 
सभाये होंगी । 

दूसरे, इसकों जनता की राजनीतिक शिक्षा हो जाती है। मतों को हस्तान्तरित 
करने की प्रणात्नी में आवश्यक दो जाता है कि प्रत्येक मतदाता अपनी पसन्द प्रकट 
करने लिये उम्मीदवारों की योग्यता पर विचार करे | इस कार्य के लिये राजनीतिक 
शिक्षा आवश्यक है | 

तीसरे, ल्ञाड़े एक्टन के शब्दों में, यह पूर्ण रूप से प्रजातन्‍्त्रात्मक है क्‍योंकि 
इससे उन हजारों व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है जिनका दूसरी प्रणाली से निवोचन 
होने पर शासन में कोई द्वाथ न द्वो पाता | इसके अतिरिक्त यह व्यक्तियों को समानता 
के समीप ले आता है क्‍योंकि इस प्रणाली में इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि कोई 
भी मत बेकार न जाये और प्रत्येक मतदाता का कोई न कोई खद्र्य पालिमेन्द के लिये 
अवश्य ही निवाचित हो जाये | | 

चौथे, इस अणाली में एकप्रतिनिधि-प्रणाली की सभी बुराइयों से छुटकारा श्राप्त 
हो जाता है । अगर यह बहुसंख्यकों के कठोर शासन का बिरोध करती हैं तो अल्प- 
संख्यकों को सुर्राक्षत भी रखती दे । 

इन गुणों के अलावा कामन्स महोदय * ने निम्नलिखित ओर गुण बताये हैं :-- 

इस प्रधार समानुपातिक प्रतिनिधित्व का पाँचवाँ गुण इस बात में हे कि यह आज 
के राजनीतिक दुलों का आधार वि|भन्न हितों फो न मान कर राष्ट्रीय, सामाजिक तथा 
आधिक समस्याओं को मानता है । इस श्रणात्नों क स्पष्ट रूप से मान लिया जाता है 
कि स्व॒तन्त्र शासन में राजनीतिक दुल्लबन्दी अनिवाय है । 

छठबें, इस अ्रणाद्ली में छोटी गुटबन्दी दो बढ़े दलों के बीच राज्य-शक्ति को 
इधर से उधर नहीं कर सकती । इसलिये यहाँ घूसश्षोरी नहीं चज्ञतो ओर निषोचन में 

अधिक व्यय भी नही करना पड़ता | ' - 


(ख) इसका आश्वासन प्राप्त कर लेना कि शासन बहुसंख्यक मतदाताश्रों छारा हवांगा। 
किन्तु श्रल्प संख्यकों की बातों का भी ध्यान रवखा जायगा । 

(ग) प्रतिनिधियों के निर्वाचनमें मतदाताओं को अधिक स्वतन्त्रता देना | 

(घ) विभिन्न द्ितों के दबाव से मुक्त करके निर्वाचकों को अधिक स्वतन्त्रता देना। 

(च) विभिन्न दलों को आश्वासन देना कि सर्वश्रेष्ठ तथा योग्य सदस्य ही उनका 
प्रतिनिधित्व करेंगे | 

अगर ये समानुपातिक प्रतितिनिषित्व के उद्देश्य हैं तो ये इस प्रणाली के लाभ भी 
हो सकते हैं । 

१--मिल--रेप्रेज़ेन्टेटिव्‌ गवन्मेंट, अध्याय ७ 

२-“-कामन्स प्रोपोशनल रेप्रे ज़ेन्टेशन--प्रष्ठ १ ३२-१४ ३ 


२६२ शासन-यन्त्र 


सातवें चंकि समानपातिक प्रतिनिधित्व का आधार भ्रदेश न द्ोकर राजनीतिक 
मत रहता है इसलिये इस प्रणाली में 'सीमान्तरीकरण”ः की भी खम्मावना नहीं 
रह जाती | 


अन्त में, समानुपातिक प्रतिनिधित्व से मतदाताओं को दलों के अश्रनशासन से 
रवतन्त्रता मिल्ष जाती हे । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इस्र प्रणाल्ली में राजनीतिक 
दल रहेंगे ही नहीं । इसके विपरीत यह राजतीतिक दल्नों को प्रजातन्त्रात्मक शासन का 
एक आवश्यक अंग मानती हे। किन्तु व्यक्तियों को यह स्वतन्त्रता रहती है कि वे दलों 
के अन्दर या बाहर अपनी इच्छानुसार खामयिक समस्याओं पर अपने को संगठित 
कर सके |" 


किन्तु इन गुणों के साथ-साथ इस प्रणाली में कुछ बहुत गग्मीर दोष भी हैं। 
इसीलिये बहुत से;आधुनिक लेखकों ने इस्र प्रणाली का विरोध किया है। . 

यह स्वीकार करते हुए भी कि :इंगलेंए्ड की कामन-सभा राष्ट्रीय विचार या 
निरवाचकों के विचार का सही प्रतिनिधित्व नद्दीं करती और समानुपतिक प्रतिनिधित्व 
को अपना लेने से कुछ सीमा तक यह दोष हटाया जा सकता है, डाइपीः समानपातिक 
प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। उसका तो यहाँ तक कहना है कि 
निवोचकों के सभी विचारों का प्रतिनिधित्व होना अनावश्यक ही नहीं वरन हानिप्रद 
भी है। सम्भव हो सकता है कि कुद्ध विचार मूखंतापू्ण, बुरे तथा अनिष्टकारी हों। 
उनका प्रतिनिधित्व कदापि आवश्यक नहीं हो सकता | उदाहरणार्थ वह कहता है 
कि कया उन लोगों का; प्रतिनिधित्व करना उचित होगा जो केवल यहूदियों के प्रति 


समानुपातिक ,अ्रतिनिधित्व के दोष... ३ 


१--इंगलैण्ड के|शासन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व के गुणों के लिये कृपया राम्जे- 
न्योर-कृत 'द्ाउ इंगलैण्ड इज़ गव॑न्ड”  प्रष्ठ १८५-१८६ देखिये। प्रो० कीथ ने भी इंगलैण्ड के 
शासन में इस प्रणाली को स्वीकार करने के लिये निम्नलिखित दलीलें पेश की हैं ;--- 

(१) निर्वांचकों का; इस भांति प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि कामन सभा में , विभिन्न | 
दलों की समानुपातिक शक्ति हो सके । 

(२) बहुत से मतदाता केवल इसलिये मत नहीं देते क्‍योंकि वे किसी भी सदश्य,की 

$ नीति से सहमत नहीं होते । किन्तु एकप्रतिनिधि-प्रणाली में अपने मत को उपयोग में लाने के | 
लिये निर्वाचकों को इन्हीं सदस्यों में से किसी न किसी की चुनना ही पड़ता है । 

(३) समानुपातिक प्रतिनिधित्व में मतदाताओं को अवसर मिलता है कि वे चरित्रवान 
तथा निर्णाय स्वतन्त्र व्यक्तियों को मत दे सके। उन्हें किसी विशेष राजनीतिक दल की नीति 
को स्वीकार करने के लिये विवश नहीं होना पड़ता । 

(४) स्वतंत्र;मतदाताओं के मतों का प्रभाव, जो प्रायः निर्वाचन के भाग्य का निर्णय 
, करता है, कम हो,जाता है |--दि ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम, प्रृष्ठ ३ ५-३ ३६ 


२--डाइसी--लॉ आऑँव्‌ दि कान्स्टीट्यूशन 8, ४७-४८ 


ध्राठवाँ अध्योय 2६३ 


अपनी घृणा का ग्रतिनिधित्व कराने के लिये अतिनिधि भेजना चाहते हैं। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि यह कदापि आवश्यक नहीं कि सभी विचारों का प्रतिनिधित्व हो । 

दूसरे, उसी का कहना है कि जितना ही निीचन प्रणाली को जठिल बनाया 
जायगा उतना ही मतदाता दलों के फन्‍दे में पड़ेंगे । 


तीसरे, वह कहता है कि कामन सभा ऐपी संस्था केवल वाइविवाद ही के लिये नहीं 
है। यह ऐसी संस्था है जिसे अग्नद्यत्त रूप से कायकारिणी की भी पर्याप्त शक्ति सरॉपी 
गई है। इसका काम सन्दत्रिमंडल को नियुक्त करना तथा उसकी समालोचना करन' 
भी है। इसके लिये कार्य की सकता विचार-विभिन्नता से कहीं अधिक आवश्यक दै। 
ऐसा मन्त्रिमंडज्ञ जो सभी प्रकार के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है कोई भी काय 
नहीं कर सकता । 


चोथे च्‌ कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मुख्य उद्देश्य विचारों का श्रतिनिधित्व 
करना होता है व्यक्तियों का नहीं इसलिये कामन सभा में अनेकों दलबन्दियों के हो 
जाने की सम्भावना रहती है । 


हॉ० फ्राइहर की समालोचना 


डॉ० फ्राइनर ने भी समालुपातिक प्रतिनिधित्व की विस्तारपू्वषक समात्तोचना 
की है । उन्होंने अपनी आपत्तियों को निम्नलिखित ढंग के रक्खा है? :--- 


(१) छोटे-छोटे निर्वाचन क्षेत्रों का मनोवैज्ञानिक लाभ समाप्त हो जायगा । सदस्यों 
को अपने क्षेत्र के प्रति कोई ख्याल न रह जाथगा । 


(२) इस शअणाल्ञी से प्रद्म क बड़े दत्न के कुछ थोड़े ले व्यक्ति, जो दुल्न को नीति 
से अखहमत होंगे, अपना निजी दुल क्रायम कर सऊते हैं। इससे राजनीतिक दृत्न बहुत 
बढ़ जायँंगे ओर राजनीतिक जीवन दूभर हो जायगा । 


(३) इससे दलों के नेताओं की शक्ति और भी बढ़ जायगो और बे साधारण 
सदस्यों के ऊपर अनुशासन तथा नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करेंगे। यह इसलिये संभव 
है क्योंकि निवोचन छोत्र आज से चार या पाँच गुने बढ़े दोंगे ओर उम्मीदवारों को सी 
एक दल विशेष की ओर से एक द्वोकर खड़े होने में अधिक छुविध! होगी । क४ोंकि एक 
स्वतन्त्र खद्स्य अपने दल के दूसरे सद॒सयों की शक्ति को क्ञोण कर देगा। धीरे-धीरे 
एक निवोचन क्षत्र के सदस्यों में संयुक्त उत्तरदायित्व की प्रथा का विकास हो सकता 
है। इस दशा में वदी सदस्य सब से अच्छा माना जायगा जो अपने दृतक्ष का नीति 
को हमेशा से मानता चला आया है। 


१-“फ्राइनर--दि थियरी ऐश प्रैक्सि ऑवू मॉडर्न गदन्मेंट, बिलद २; 
हड ६२१-६५४ 


१६७ शासन-यन्त्र 


(४) छोटी-छोटी शुटबन्दियों को प्रोत्साहन देने से कार्यकारिणी की स्थिरता 
ज्ञाती रहेगी । 

(४५) समालुपातिक प्रतिनिधित्व के समर्थक देश की प्रथाओं तथा राजनीतिक 
प्रणाली छो भूल जाते हैं। इंगलैण्ड में शासन के कार्यों पर विरोधी दल 'रोकः का 
कार्य करता है। इसकी उपस्थिति में शासक दल को व्यवस्थापिका सभा के विचारों 
को ध्यान में रखना पड़ता है और इसे जनता की भावनाओं का पता लगाने पर 
वाध्य होना पड़ता है। समालुपातिक प्रतिनिधित्व को अपना लेने पर यह विशेषता 
जाती रहेगी । 

(६) इसके अतिरिक्त नोतियों करा निशंय केवल सावजनिक निबोचन से ही 
नहीं हो जाता ।) इन नीतियों पर असंख्य गतिशीज्ञ तथा असांखारिक शक्तियों का 
प्रभाव पड़ता रहता है जो अच्छे प्रतिनिधि और उत्तरदायी शासन के लिये उतना हो 
लाभप्रद होती हैं जितना कि स्रावंजनिक निर्वाचल। इस प्रकार कितने ही क़ानून 
ऐसे बनते हैं जो सभी दलों द्वारा स्वीकार किये जाते हैं। इन बातों से उतना ही 
वास्तविक प्रतिनिधित्व हो सकता हे जितना सहो समानपात से । 

(७) यद्यपि एक एकप्रतिनिधि-प्रणाल्ी में अनेकों त्रुटियाँ हैं किन्तु इससे शासन 
में उत्तरदायित्व प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। इस प्रणात्षी के अन्तर्गत 
निवाचक ओर पालिसेन्ट तथा शासन में एक निकट तथा आवश्यक सम्बन्ध स्थापित 
रहता है । अगर पालिमेन्ट द्वारा केवल बाद-विवाद और सत-विभाजन होता है तो मन्द्रि- 
मंडल सोचता है, प्रस्ताव रखता है और काय करता है। इसलिये जनता के साथ 
मन्त्रिमंडल का सम्पक उतना ही आवश्यक है जितना व्यवस्थापिका सभा से । इससे 
प्रतीत होता है कि मन्त्रिमंडज्ञ को केवज्न एक दल के संगठन पर आधारित होना नितानन्‍्त 
आवश्यक ६ै। यह दल ऐसा होना चाहिए ज्ञिसका निर्वाचन क्षंत्रों से स्पष्ट सम्पक 
हो। इस दशा में निवोचक शासन कार्यों की समाक्नोचना या प्रशंसा कर सकेंगे। 
क्योंकि. व्यापक-निबाोचन तो सूचना? की भाँति है जिसमें दत्नों के संबंध में 
उनके कार्यो" तथा नीति ही के आधार पर राय क्रायम की जाती है। निर्वोचन प्रणात्री 
ऐसी होनी चाहिए जिसमें निवाचक स्पष्ट रूप के निश्वय कर सके कि आने वाला 


शासक-दुल कोन होगा! । समानुपातिक प्रतिनिधित्व में वेकल्पिक सरकार निश्चित 
नद्दीं हो सकती । 


(६) कोई भी निवाचन-प्रणाली जो मुख्य राजनीतिक प्रवृत्तियों की शक्ति का 
एक स्थूज्ञ रूप में सांख्यिक प्रकाशन कर देती है, पयोप्त हे। अत्येक छोदे दुल का 
प्रतिनिधित्व व्यथ है। व्यवस्थापिकओं को तो राज्य की समस्याओं के संबंध में केवल 
तीन बड़े दलों द्वारा उपस्थित किये गये दृष्टिकोशों पर ही पूर्णरूप से विवाद करने 
का पयोप्त समय नहीं मिल्रता। बह निबाचन प्रणाली, जिसका आधार पूर्ण रूपं 
से प्रत्येक छोठे दल को प्रतिनिधित्व देना है, राजनैतिक निरथंकता होगी क्यकि बढ़े 
भाग्य दी से प्रतिनिधि को बोलने का अवसर मिलेगा । यदि किसी व्यवस्थापिका में 
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हर छोठटे-बड़े दल का प्रतिनिधित्व रहेगा तो कुछ काम द्वी न होगा । इसलिये व्यवस्था- 
पिका का कार्य-काल (और बातों के अतिरिक्त) सावेजनिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने 
के लिये लोगों को अपनी छोटी-छोटी गुहाओं को छोड़ने ओर बड़े दलों में सम्मित्तित 
होने पर बाध्य करता है। और जब बे ऐसा करते हैं तो प्रतिनिधित्व की पूणता 
राजनीतिक महत्व की न तो विशेष और न अंतिम द्वी वस्तु जान पड़ती है? । 

(६) व्यवस्थापिका के कार्ये-काल में कुछ ऐसे प्रश्न उपस्थित द्वोते हैँ जो निवोचन 
के समय में सोचे भां नहीं जा सकते । ऐसे अवसर पर सदस्य का अपने निवोचन- 
क्षेत्र से व्यक्तिगत सम्पर्क सहायक होता है। इसके अतिरिक्त उप-निबोचन भो हवा 
का रुख बता देता है। परन्तु उप-निवाचनों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व" में 
अभाव रहेगा। 

परन्तु जहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध ये आपतियाँ उपस्थित की गद हैं 
वहाँ इसका यह अथ नहीं है कि इसके समथक इनको तके द्वारा-काट नहों सकते । उन्होंने 
समानपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रत्येक तक को अलग-अलग करके उत्तर दिया है। 
हम्फ्रीज़ महोदय ने लगभग सभी तकों को काट कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व का दृढ़ 
समथन किया हे* | उन्होंने एक-एक करके अ्रत्येक आपत्ति का उत्तर दिया है :-- 

(१) इस तके के विरुद्ध, कि निवाचक अपना कतेठय कठिनता से निभा सकेगा, 
वे समानपातिक प्रतिनिधित्व का व्यावहरिक अनुभव रखने वालों के प्रमाण के आधार 
पर कहते हैं कि इस्र सबंध में कोई भी व्यावद्ारिक कठिनाई नहीं उपस्थित होगी क्योंकि 
दलों ओर प्रेस की सहायता मिलती रहेगी । 


(२) उनका स्पष्ट कहना है कि सापेक्षिक्त बहुमत प्रणाली में अवशेष मत व्यथे 
जाते हैं जब कि समानुपातिक भ्रतिनिधित्व-प्रणाली में एक भी मत व्य्थ नहीं जाता। 
इस प्रकार इस प्रणाज्ञी से मत का मुल्य बढ़ जाता है । 

(३) यह कहना, कि निर्णायक का दाम कठिन दो जायेगा, केवल सैद्धान्तिक पक्ष 
पर जोर देना है। आज भी विशेषज्ञ कमेचारी-मंडल निवोचनों को व्यवध्था करने ओर 
मत-गणना में सद्दायता करता है। हस्तान्तरणीय-एऋमत-प्रणाली में उपस्थित होने 
वाले इन अधिकारियों के कारय अ्रेट ब्रिठेन में सामूहिक मत-प्रणाक्षी-जनित काय थे या 
होते हैं, इससे अधिक नहीं हैं (स्काटिश स्कूल-बोडों में) | 

(४) इस तक के संबंध में, कि निर्बाचन-समाप्ति और फत्न-घोषणा के बीच अधिक 
समय व्यय होगा, (साधारणतः एक दिन लगता है), हम्फ्राज्ञ महाद॒य का कद्दना है कि 

१--लास्की के समानुपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध तकोँं और इसके समर्थन में 
कही गई बातों के खंडन के लिये उसकी पुस्तक “ए. ग्रेंमर आऑँवू पॉलिटिकस, ४० रे६४-५८ पढ़िये । 

स्ट्रांग के तकों के लिये उसकी पुस्तक “मॉडन कान्स्टीट्यूशन्स!', प० १८०-८१ देखिये 

२--विस्तुत विवरण के लिये विद्याथियों को इम्फ्ौज़ झंत 'प्रोपोशंनल रेग्रेज़ेन्ठेशन!, 
अध्याय ११, ४० २३५-२५६ पढ़ना चाहिये | ह 

३४ 





२६६ . शासन-यन्त्र 


. उस निवाचन प्रणाली का अनुगमन करने की अपेक्षा जिसमें वास्तविक फल्न का पता 
न चले और सरकार पाँच वर्ष के लिये पदस्थ हो जाये ( जैध्षा कि इंगलेंड में ) वास्तविक 
परिणाम प्राप्त करने के लिये एक दिन का प्रतीक्षा कर लेना ऋहीं अधिक अच्छा हे? 

(४) इस आपत्ति के विदृद्ध, कि समानपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहस और 
समुदाय गत हितों को अनावश्यक अ्रतिनिधित्व विस्तृन देगी जेसा कि जेंक्स महोद्य का 
कथन है कि यदि मैनचेस्टर अथवा लिवरपुल ऐसे निवोचन-छ् त्र समानपातिक प्रतिनिधित्व 
के अन्दर होते तो अपेयी, शाक्ाहारियों तथा इसी प्रकार के अन्य छिितों के लिये एक ए% 
प्रतिनिधि अवश्य रखना पड़ता और सम्भवतः श्रत्येक को निर्वोचकों के आदश के 
विरुद्ध होने वाल कार्य का दृढ़ता से विरोध करने का आदेश भी रहता”, हम्फ्रीज़ का 
कथन है कि महत्व-रहित जन-सभुदाय को समानपातिक अतिनिधित्व अद्यधिक 
शक्ति नहीं देता वरन एक-प्रतिनिधि प्रणाली ही ऐसा करती है। सदस्यों को अपने 
विचारों के भी विरुद्ध केवल इसलिये कुछ वहमों का समर्थन करने पर वाध्य होना 
पड़ता क्योंकि बिना ऐसी स्वीकृत के कुछ निवोचक पक्ष में नहों किये जा सकते। इस 
प्रकार अब तक एक महत्व-शून्य अल्पसत ने प्रतिज्ञायें करवाई हैं किसी बड़ी नीति के 
सबंध में नहीं वरन अपने किसी छोटे-मोदे विशेष हिंत के लिये । 

(६) इस आपत्ति के विषय में, कि पालिमेंट मे समानपातिक प्रतिनिधित्व 
निर्षोचन-क्ष त्र और प्रतिनिधि" के मध्य वत्तमान गहरे संबंध को नष्ट कर देगा, उनका 
उत्तर है कि यह पूरा तर्क आत्म घातक हैं 

स्॒वे प्रथम, जेसा कि बर्क का कह्दना है प्रतिनिधि त्रिस्टल क्षेत्र से तो आता 
है परन्तु वह राष्ट्र के लिये दोता है । इसका अथ यह हुआ कि वह अपने निवोचन 
क्षेत्र की भी अपनी दृष्टि में रख खकता है परन्तु उसके विचार में प्रथम स्थान साव- 
जनिक हित को मिलना चाहिये । 

दुसरे, एकप्र तिनिधि-प्रणान्नी नगर का विभाजन मनमानी कर देती है ओर प्रत्येक 
सदस्य को इसके एक द्वी भाग का प्रतिनिधित्व करना पढ़ता है । परन्तु समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व के अनुसार नगर से आने वाले सभी सदस्य, उनके स्वाथ चाहे जो भी हों, 


मिलकर नगर का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिये स्रावजनिक हित के संबंध में उनके 
विचार उदार होंगे। 


१०-सन्‌ १६१८ में “सभापति सम्मेलन! (59८०४:०४' (/00/०:००८८) की शिफ्रारिश 
ओर लाडं-सभा के ज्ञोर के बावजूद कामन सभा ने निम्नलिखित तीन कारणों से समानुपातिक 
प्रतिनिधित्व को अस्वीक्ृत कर दिया था ३-- 


(१) विस्तृत निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्माण में सदस्यों शोर निर्वाचकों के मध्य सम्पर्क 
की शिथिलता | 


(२) उम्मीदवारों के ऊपर सम्भावो व्यय का भार। 
(३) उपननिर्वाचनों की व्यवस्था करने की कठिनाई | 
““मेरियट झत 'मेकेनिजुम आव मॉडन स्टेट, जि० १ 3 2० ४०१९-४० २ 





धआ्राठवों अध्याय २६७ 


क्र 


तीसरे, बहुधा एकप्रतिनिधि-प्रणा्! में सदस्यों और उन क्षेत्रों के भध्य, जिनके 
प्रतिनिधि होने का वे दावा करते हैं, कोई संबंध ही नहीं रहता । इसके पक्ष में हम्फ्रीज् 
महोदय का कथन है कि चर्चिज्ञ एक बार मैनचेस्टर के एक क्षेत्र में द्वारने के पश्चात्‌ 
स्काटलेड के डण्डी निबाचन-क्ष त्र से निवोजित हो गये थे। कोन भा संबंधविशेष, योग्यता, 
स्थानीय ज्ञान अथवा घनिष्ठता उनको इस निवोचन क्षेत्र से थी ! 

चोथे, यह कहा जाता है कि एक छोटे निवाचन-क्त्र में सदस्य व्यक्तिगत सम्पर्क 
रख सकता है। परन्तु आजकल एक साधारण सदस्य (इंगलेंड में) ११,००० भ्तों का 
प्रतिनिधित्व करता है, इत्न संख्या से कैसे व्यक्तिगत संबंध रक्खा जा सकता है ? और उन 
मतदाताओं से व्यक्तिगत सम्पक का क्‍या अथ होगा जिन्होंने उम्मीदवार को हराने का प्रयत्न 
किया था ! अधि $ से अधिक इसका अथे अपने समथकों के साथ धनिष्ठता होगी। परन्तु 
समानुपातिक अतिनिधित्व में किसी एक क्षत्र के विभिन्न प्रतिनिधि, यद्यपि भिन्न-भिन्न 
द्वितों का अतिनिधित्व करेंगे, उछ क्षेत्र के हितों के संबंध में जब अबसर आयेगा तो 
एक स्वर से बोलेंगे। उनका बिचार है कि समानपातिक प्रतिनिधित्व-प्रणाल्री के 
अनुसार क्षत्रों का प्रतिनिधित्व वतंमान प्रणाली की अपेह्ा अधिक वास्ततिक होगा। 

(७) इस दोषारोपण के विरुद्ध, कि बड़े निर्वांचन-क्ष त्र रखने से असुविधा और 
व्यय बढ़ जायगा,' वे दौरा और प्रचार के पुराने और नवोन शीघ्रगामी आवागमन 
के साधनों की पारस्परिक तुलना करते हुये कहते हैं कि सम्पूर्ण डर निराधार दे क्योंकि 
पहले की अ्रपेज्ञा आज उम्प्तीदवार को निबोचकों से अपने को परिचित कराने की कहीं 
अधिक सुविधा है। इम्तके अतिरिक्त (एक प्रतिनिधि) निवोचन-क्ष त्र में प्रचार करने की 
प्रथा--क््योकि कोई दूखरी प्रणाज्ञी घनो उम्प्रीदवार को इतनी सुविधा नहीं देती--ही कम 
नहीं हो जायेगी वरन्‌ निवोचन का व्यय भा बहुत कम द्वो जायेगा। “वतसान समय में 
स्रात सदस्य भेजने वाले नगर को स्रात उन्पतीदवारां और उनमें से प्रत्येक के लिये पथक- 
पृथक संगठन और व्यय का प्रबन्ध करना आंनवाय हे परन्तु समानपातिक भ्रतिनिवित्व 
प्रणाली में एक दक्ष के सभो उम्प्रीदवारों के लिये केवन्न एक संगठन द्वोगा । 





१--लार्ड एवसली का कथन है कि इन्तान्तरणीय-एकमत-प्रणाली की योजना सन्‌ ८८४ 
में निम्नलिखित कारणों से अस्वीक्ृत कर दी गई थी :--- 

(१) कोई भी शासन “स्थस्थ और दृढ़” नहीं हो सकता यदि प्रदत्त मतयोग में दो धुख्य 
दलों के प्रतिनिधित्व का आधार गणितानुपात है। समानुयातिक प्रतिनिधित्व से कासन सभा 
में छोटे-छोटे दल स्थापित हो जायेंगे जिससे निर्वल्ल कार्यकारिणी बनेगी जो न श्रान्तरिक और 
न वाह्म मामलों में ही किसी दृढ़नीति को जन्म दे सकेगी | 

(२) विस्त॒त निर्वाचन-क्षेत्रों के कारण उम्मीदवारों को अत्यधिक व्ययं श्रीर श्रमभार 
उठाना पड़ेगा। 

३) एक सदस्थ वाले क्षेत्र, विशेषकर लंदन में, विभिन्न प्रकार के सद॒ध्य भेजेंगे, जिससे 
अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व मिल जायेगा | 

मेरियट कृत (दि मेकेनिज़््म आॉवू मॉडर्न स्टेट', जि० ६ ४० ४६४-४६५ देखिये । 


श्ह्द ० शासन यन्त्र 


(८) अन्त में इस दल्लील के विरुद्ध, कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाल्ञी भी 
देश के सभी निर्वाचकों को पूर्ण प्रतिनिधित्व देने में असफल हो सकती है, वे फ़िनलेंड 
ओर तस्मानिया का उदाहरण देते हैं जहाँ इस्र प्रणाली द्वारा गशितानसार बिल्कुल ठीक 
ठीक परिणाम प्राप्त हुये हैं । 

राम्ज़ म्योर कां खंडन 

हम्फ्रीज़ के अतिरिक्त राम्ज़े म्योर' ने भी सारे दोषारोपणों का निम्नलिखित 
उत्तर दिया है :-- 

(९) यह डर, कि मतदाता इस प्रणाली को समझ न सकेंगे और उनको समर्थन 
का क्रम प्रकट करने में कठिनाई होगी, निराघार हे । क्योंकि इन देशों के अनुभव 
नें, जहाँ यह प्रणाली प्रयोग में ल्ञाई गई है, बताया है कि यह डर अमात्मक है| 

(२) यदि बहुत से ऐसे मतदाता हैं जो भ्रस्तुत प्रश्नों के आधार पर मत देने 
की बिल्कुल चिन्ता ही नहीं करते और विभिन्न उम्प्नीदवारों के नाम नहीं याद रख 
सकते तो यह हितकर ही होगा कि ये मूर्ख मताधिकार से अपने को वंचित 
रक्खें, क्‍योंकि इसके एकऋप्रतिनिधि-प्रणाली का सब से बड़ा दोष (अज्लञानियों ओर 
उदासीनों के द्वाथ में शक्ति-समपंण) दूर द्वो जायेगा । 


(३) यह आपत्ति, कि विस्तुत निर्बांचन-क्षत्र काये को असम्भव कर देंगे, 
बिकीरं क्षत्रों के संबंध में लागू हो सकती है । ऐसी दशा में एकप्रतिनिधि-प्रणाली 
क्रायम रक्खी जा सकती है। बड़े निवोचन-क् त्रों में तो विभिन्न उम्मीदवार अपने दल 
के लिये टीस की भाँति काम करेंगे। 

(४) यह कट्दा गया दे कि सदस्य और उसके निवाचन-क्षत्र के मध्य व्यक्तिगत 
सम्पर्क नहीं रद्द जायेगा। परन्तु राम्जे म्योर का कहना है कि ऐसा सम्पक तो चाल्लीस- 
पचास हज़ार मतदाता वाले निबोचन क्षंत्रों में पहले ही से समाप्त दो चुका है। सदस्य 
कम से कम अपने स्थानीय क्षेत्र के सम्पक में तो रहेंगे द्वी । 

(५) यह डर भी, कि 'शांकिया' उस्प्तीदवारों को प्रोत्साहन मिलेगा और वर्गे- 
. गत हित सामने रक्खे जायेंगे, नि मूल है क्योंकि (किसी विषय के धमसोन्ध” भी किप्ती 

न किसी दल से संबंध स्थापित करने मे बाध्य द्ोगे | दुल भी कट्टर नहीं रहेंगे क्योंकि 
उनको उम्मीदवारों की सर्वश्रेष्ठ टीम तैयार करनी पड़ेगी । इसलिये प्रगतिशील विचार 
वाल्ले .व्याक्त द्वी उम्मीदवार चुने जायेंगे किसी दल के अयोग्य व्यक्ति नहों। इस 
प्रकार दल्लों के मध्य कद्वुता कम हो जायेगी ओर वे सहिष्यु और उदार दो जायेंगे । 

(६) यह कहा जाता है कि यदि बहुत से दल आ जायेंगे तो स्पष्ट बहुमत की 
_ सम्भावना जाती रद्देगी अतः व्यवस्थापिक्रा का विखजन और देश के श्रति अपीक्ष 
लुप्त हो जायेंगे । परन्तु म्योर का दावा है कि बहुत सी दशाओं में कोई न कोई दक्ष 
अवश्य अग्मगामी द्वोगा यद्यपि यकायक पक्ष-परिवर्तन को रोकना पढ़ेगा ओर दलों में 

१--राम्ज्रेम्योर--द्वाउ ब्रिटेन इज़ गर्व॑न्ड | प० १८६-१६० | विद्यार्थी को तकों' को 
विस्तृत रूप से स्वयं पढ़ना चाहिये । 


भाठवाँ अध्याय 4 रह 


संतुलन स्थापित रखना आवश्यक होगा। इससे एक संयुक्त मंत्रि-मंह/” की 
सम्भावना रहेगा । 


कीथ का खंदन 


: प्रो० कीथ" ने भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध उपस्थित किये गये तकोँ 
का उत्तर निम्नलिखित ढंग से दिया है :--- 


(१) इस कठिनाई का, कि सतदाताओं को इतने अधिक उम्प्तीदवारों को मत 
देने में कठितना होगी, कुछ अथ नहीं है। क्योंकि जद्दों कहीं भी यह प्रणाली प्रयोग 
में लाई गई है वहाँ नष्ट मतों की संख्या नगण्य रही है । 

(२) इस आपत्ति का भो, कि सदस्य का सम्पर्क उसके निवोचन-क्षेत्र से. छूट 
जायेगा, कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं है। क्‍योंकि विस्तृत मताधिकार इसको पहले ही 
अवास्ताबिक बना चुका है। “व्यवहार में एक द्वी राजनीतिक दल के सदस्य बहुसदस्य- 
मिवाचन-क्लेत्र के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में बॉँट कर एक दूसरे की सहायता करेंगे 
जैसा कि एडिनबरा ऐसे पाँच सदस्य वाले नगर-स्षेत्र में विभिन्न निवोचन-क्षंत्रों के 
उम्मीदवार करते हैं? । 


(३) यहद्द तक भी, कि इस प्रणाली से दल्न की कट्टरता बढ़ जायेगी, काल्पनिक 
रन इसमें स्वतंत्र विचार वाले व्यक्तियों के निवोचित होने की अधिक सम्भावना 
रहेगी । 

(४) इश्ली श्रकार यद्द तक भी, कि यह बहुत से दलों को जन्म देगी, अवास्‍्तविक 
ओर काल्पनिक है क्योंकि श्रत्येक क्षेत्र में किखी एक विषय पर उस्मोदवार को खड़ा 
करने के लिये एक दृढ़ मत-संगठन रद्दता है । 

(५) यह कटद्दा गया है कि इस प्रणाल्षी से सरकारें कश्षज्ञोर द्वगी क्योंकि बे 
कभी भी अप्रद्याशित मत से उल्नटी जा सकतो हैं। परन्तु यह भा काल्पनिक डर दे 
क्योंकि व्यावहारिक रूप में बहुमत के अत्याचार से छुटकारा रहेगा । 

(६) यह आपत्ति, कि उप-निवोचन लुप्त द्वो जायेंगे और ज्ोकमत के रुख का 
पता नहीं चलेगा, बहुत साधारण स्री बात हैं। इसको अनावश्यक महत्व नहीं देना 
चाहिये जब कि दमारो व्यवस्थापिकाओं में एकश्रतिनिधि-प्रणाली को अपेक्षा कहीं-कद्दीं 
अधिक प्रतिनिधित्व रहेगा । 


(७) यह दोषारोपण भी, कि शाखन की नोति पर जनता का नियंत्रण कम 
दो जायेगा, किसी महत्व का नहीं हे क्‍योंकि समानुपातिक अरतिनिधित्व प्रणाल्ली में 
नीति में यकायक परिवतन नहीं हुआ करेंगे और एक सथ्य सागें अहए किया जायगा। 
आजकल्न निवोचकों का एक अल्पसत एक ऐसी सरकार को पदस्थ कर सकता दे जा 
निबोचकों के बहुमत के विरुद्ध जायेगी । 


१--कीथ--दि ब्रििश केबिनेट सिस्टम, प्र० ३३७-३४०, 


7 शासनं-यन्त्र 
रण 6 
> उपसंहार 

इस प्रकार हम्फ्रीज़, राम्ज़े 'म्योर और कीथ ने समानुपरतिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध 
लगाये गये दोषारोपणों? का उत्तर देने का अयत्न किया है। अतः दस कह सकते हैं कि 
आधुनिक लेखकों को आलोचना के अनुखार न तो यह बिढह्कुज् दोषपूर्ण है और न 
इसके समर्थकों के अनसार यद्द निर्दोष दी सिद्ध हुआ हे । जब हम देखते हे कि धीरे 
धीरे सभी आधुनिक शासन-विधानों में इसको स्थान मिलता गया है तो हम बिना यह 
कह्टे नहीं रद्द सकते कि यद्द हमारे आधुनिक राजनेतिक जीवन को बुराइयों को दूर 
करने का प्रयत्न करता है। यदि इंगलंड ओर अभरीका ने इसक। अभी नहीं र्वोकार 
किया है तो इसका कारण इनकी दो दल्-प्रणाली की प्राचान परम्परा है। परन्तु जहाँ 
यह परम्परा नहीं पाई जाती ओर प्रवृत्ति बहुदुल प्रणाली को ओर है वहाँ समानपातिक 
प्रतिनिधित्व की पूर्ण सम्भावना है। सभात्मक शाखन का भविष्य, आधुनिक प्रवृत्ति 
समूह-प्रणाल्षी को ओर होने के कारण, समान पातिक श्रतिनिधित्व द्वी जान पड़ता है।. 
इंगलेंड में (यदि अमरोकी संथुक्त राज्य में नहों) तो पहल्े हो से दूसरे सभापति सम्मेज्ञन! 
(89००)८०7७' ()0767/6706) को निवोचन-सुधार के संबंध में बुलाने का आयोजन 
हो रहा है। ओर सरकार पार्लिमेंट को पहले हो कद्द चुका है ( अक्टूबर, १६४० फिर 
अक्टूबर १६४१ में ) कि जब व्यापक निर्वाचन सम्भव होगा तो राजकोय खरकार को 
इच्छा नयी तालिका .(/३०2१80०7) बनाने के लिये पर्योप्त अवधि देने की है भर 
यदि पारल्िमेंट चादेगी तो यह समय उस्रके निवोीचन-प्रणाली में संशोधन करने का भी 
अवसर देगा। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी सरकार ने क्रिप्स-प्रस्ताव के संबंध में साचे सन्‌ 
१६७२ में कहा था कि भारतब्षे में विधान निमोत्री-परिषद्‌ का निवोचन प्रान्तीय 
व्यवस्थापिकाओं के द्वारा समानपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा । इसका 
यद अथ हुआ कि इंगलेंड मे 'समानपातिह प्रतिनिधित्व समाज? के प्रचार ने समानु 
पातिक प्रतिनिधित्व को एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त के रूप में स्वोकार करा किया हू 
ओर यह कोई आश्चर्य की बात न होगी यदि यह निकट भविष्य में स्वयं इंगलेड में 
स्वीकार कर लिया जाये । 


साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
झल्पमतों के भ्रतिनिधित्व संबंधी इन प्रणात्रियां के अतिरिक्त जो इंगलंड, 
अमरीका, जापान तथा संसार के और दूसरे देशों में प्रयोग में लाई गई हैं, हमारे 
देश सें एक ओर प्रणाक्षी दे जो “साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणात्ञी! (00फरपरप78) 
590697686789॥707 / कहलाती है ॥। इसका कारण यह हे कि हमारे देश में दलों 
के आधार साधारणत: सामाजिक और आर्थिक नहीं हैं । दत्ल अंशत: घम पर 
. आधारित हैं क्‍योंकि हमारे देश में घार्मिक अल्पमत हैं ओर इनमें सबसे बढ़ा मुस्लिम 


१--इस अध्याय के अ्रन्त में दी हुई 'समानुप्रातिक प्रतिनिधित्व पर एक टिप्पणी 
को न केवल इससे प्रास हने वाले लाभों के लिये बरन्‌ दैलगठ के द्वार। अपनी पुस्तक, प्रोपोर्शनल 
रेप्रेज़ेन्टेशन! में- इसके ऊपर किये गये दोषारोपणों के खंडन के लिंये भी पढ़िये | 


|, रद 


आठवाँ अध्याय है 


अल्पमत है। सन्‌ १६०६ में मॉलें-मिन्टो सुधार के अनुसार मुखलमानों को धार्मिक 

प्रतिनिधित्व दिया गया था। सन्‌ १६१६ में लखनऊ वाले कार्मेस-ज्ञेग सममोते में 

भी इसे स्वीकार किया गया था । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १४१६ के क्रानून ने इसकी स्त्रीकार 

किया था। सन्‌ (६३४ के क़ानून के अनुसार यह अब भी मुस्लिम-प्रतिनिधित्व का* 
आधार है। इस प्रकार साम्श्रदायि% प्रतिनिधित्व का अथ यह है कि मुरिक्षम सदस्यों का 

निवोचन सभी मतदाता--हिन्दू और मुस्लिम मिलकर-साधारण निम्रोचन-्तेत्र में. 
नहीं कर सकते। उनका निर्वोचन केवल मुस्लिस सदस्यों के द्वारा प्रथक निर्मित 

निवोचन-क्ष त्रों में हो सकता है। प्रत्येक प्रान्त के मुस्लिम घद॒सस्‍्यों की संच्या या तो 

जन-संख्या के अनुपात के अनुसार या जहाँ बहुत ही कम संख्या में हैं वहाँ कुछ 

अधिक स्थान देकर निश्चित कर दी गई है। केन्द्रीय व्यवस्थापिका में जन-संख्या के 

अनुपात के अनुसार कुक्न सदस्यों के एक तिहाई मुस्लिम सदस्य जाते हैं । 


साम्प्रदायिक भतिनिधित्त की आलोचना 

इस प्रणाली के विरुद्ध यह कहा गया है कि निवोचकों को धर्म के आधार पर 
विभक्त करने से हिन्दू और मुसलमानों में सतभेद बढ़ गया है जो भारतोय राष्ट्रीयता के 
लिये घावक सिद्ध हुआ है । निमन्देह संयुक्त-निवाचन को स्थानों के संरक्षण सद्दित 
स्थापित करने का प्यज्ञ किया जा चुका है ( नेहरू-रिपोर्ट ने भी इसकी शिक्वारिश की 
थी ) परन्तु परिणाम कुछ नहीं निकला। इसलिये इस्र समयः प्रूथक निवोचकों के 
आधार पर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व केवल्ष प्रचलित हद्वी नहीं हे वरन्‌ मुस्लिम अल्पमत" 
भारतवषे सें इसे पसन्द करता है; इसके पक्ष में है ओर इसी पर दृढ़ भी दै । 


व्यावसायिक प्रतिनिधित्व 

अब एक ओर प्रतिनिधित्व-प्रणाली पर विचार करना रह जाता है। परन्तु इसका 
संबंध न तो स्थान से है और न राय से। इसका आधार व्यवसाय है। इसीलिये 
इसका नाम व्यवसायिक प्रतिनिधित्व ( #'प्र70907%8) ॥8697.986709४07 ) है । 
हम पहले ही शक्ति-विभाजन के संबंध में देख चुके हैं कि किस प्रकार कोल मद्दोद्य के 
अनुसार एक व्यक्ति दूसरे के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वद्द उश्के 
व्यवसाय ही का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसलिये प्रतिनिधि-शासन का सम्पूरो 
आधार, जिसमें सदस्य अपने निवोचकों के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं, शंकास्पद है । 
कोल महोदय का यह कथन है कि 'स्रवेशक्तिमान प्रतिनिधित्वपूर्ण संगठन कट्दी जाने 

१--इधर कुछ समय से मुसलमानों का कहना है कि वे भारतवर्ष में अल्प-मत नहीं हैं, 
वे एक राष्ट्र हें श्रोर भारतवर्ष में दो राष्ट्र--हिन्दू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र हैं। इस विवाद का 
व्यावहारिक परिणाम यह हुआ है कि संयुक्त व्यवस्थापिका सभा में मुसलमान श्रव सवर्ण हिन्दुओं 
के बराबर स्थाना की मांग करते हैं अ्रथांत्‌ दो राष्ट्रा का बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिये। यह 
मांग जुन सन्‌ १६४५ की वेवल योजना में मान ली गई थी। इसके अनुसार सवर्ण हिन्दुओं और 
मुसलमानों दानों में से प्रत्येक को वायसराय की कार्यकारिणी समिति में ४०% प्रतिनिधित्व मिलता 
और २०% दूसरे अल्पमतों को | 


बा 


हर 
बेडर शासन-यन्त्र 
वाली, पालिमेंट में कृुपतिनिधित्त आज सब से बुरे रूप में दिखाई देवा है“ *'पालिमेंट 
स्भ्री नागरिकों का सभी मामलों में प्रतिनिधित्व रखने का दावा करतो है और इसलिये 
एके प्रकार से किसी का किखी भी मामले में प्रतिनिधित्व नहीं करती | यद्द आ उपस्थित 
हीने वाले प्रत्येक मामले को सुलमाने के लिये चुनी जाती है बिना इसका विचार किये 
कि आ उपस्थित द्वोने मामलों को सुलमाने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की 


आवश्यकता पढ़ती है““““ अपनी वर्तमान सभात्मक शाखन-प्रणालो से बचने का केवल 


एक उपाय है। वह है प्रत्येक व्यवस्ताय के लिये एक श्रंघ ओर एक ग्रतिनिधित्व-प्रणाल्ी 
और प्रत्येक संघ और प्रतिनिधि-संस्था के लिये एक प्रूथक कार्य-योग की व्यवस्था 
कर देना । दूसरे शब्दों में वास्तविक प्रजञातंत्र की स्थापना केवल एक सबब योग्य प्रतिनिधि 
सभा से नहीं हो सकती बरन्‌ व्यावसायिक प्रतिनिधि-संस्थाओं में परस्पर सांमजस्य 
स्थापित करने से दो सकती है ।”' 


इसी तर्क को वे अपनी पुस्तक 'गिल्ड सोशलिज्म रिइस्टेटेड”ः में दुद्राते हैं कि 
प्रजातंत्रात्मक प्रतिनिधित्व के वास्तविक मूलतत्व ये हैं : सर्वश्रथम निवाचक को अपने 
प्रतिनिधि के अविच्छिन्न सम्पक में रहने, और उस पर पर्याप्त नियंत्रण रखने की पूर्ण 
स्वतंत्रता रहनी चाहिये। दूसरे उसको किसी मनुष्य को, नागरिकता के सभी क्षेत्रों में 
व्यक्ति अथवा नागरिक की हैसियत से, अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिये वरन्‌ किसी 
विशेष उद्देश्य या उहेश्यीं के आधार पर चुनना चाहिये, दूसरे शब्दों में किसी विशेष 
व्यवसाय के किये । अतः वास्तविक और अ्रजातंत्रात्मक प्रतिनिधित्व व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व दी है ।“““““इससे यह सिद्धान्त निकला कि समाज' में उतनी पृथक 
निवोचित प्रतिनिधि-संस्थायें होनी चाहिये जितने कि स्पष्ट आवश्यक व्यावसायिक- 
समुदाय द्वों। स्मिथ मनुष्य-रूप में ब्राउन, जोन्त ओर राबिन्सन का मनुष्य होने के नाते 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता | क्‍योंकि मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करने 
में मूलतः असमथ द्वोता है। वह्द केवल ब्राउन, जोन्स और राबिन्स्न के उस्र संयुक्त 
बिचार का अतिनिधित्व कर सकता है जिसे वे किसी निश्चित सामाजिक उद्देश्य अथवा 
उद्देयों के प्रति रखते हैं । अतः ब्राउन, जोन्स, राविन्सन में से प्रत्येक का एक एकमत 
नहीं होगा वरन्‌ इतने व्यावसायिक मत द्वोंगे जितनी सामूहिक श्रयत्ञ को अपेक्षा रखने 
वांल्ञी उनसे संबंधित विभिन्न समस्याएँ द्वोंगी। इस्र प्रकार अपनो सर्वशक्तिमान पालिमेंट 
युक्त सवशक्तिमान राज्य किसी भी शज्ञातन्त्रात्मक जाति के लिये सर्वेथा अनुपयुक्त है। 


रह 


इसे नष्ट कर,देना चाहिये अथवा निदेयवा से समाप्त कर देना चाहिये ।! 


कोल मददोद्य के इन कथनों से यह स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण समाज का. 
पुन्तसगठन व्यवस्राय के आधार पर करना द्वोगा ओर इसलिये वर्तमान राजनैतिक ' 


संगठन के अंगों को पूर्ण रूप से अलग अलग करना पढ़ेगा। 
१--जी० डी० एच० कोल--सोशल थियरी, ए० २०७ 
२--जी० डी० एच० कोल-- गिल्ड सोशलिजुम रिइस्टेटेड, ० ३२-३३ 





आाठवों अध्याय २७३ 


व्यवसायात्मक सिद्धान्त पर अन्य लेखकों के विचार 


इसी प्रकार, जैसा कि हम पिछले प्रृष्ठों में पहले ही देख चुके हैं, वेव-दम्पति ते 
“ब्रिदेन का समाजवादी संयुक्त परिवार (800०ंक॥3 00707707ए909]0॥ ० 


8709४7 ) के लिये एक नये विधान को शिक्वारिश की है। यदि कोल महोदय 


ओद्योगिक व्यवस्थापिका, धार्मिक व्यवस्थापिका, राजनेतिक व्यवस्थापिका इत्यादि का 
समर्थन करते हैं तो वेब-दम्पति भी एक सामाजिक और एक राजनैतिक व्यवस्थापिका 
की स्थापना चाहते हैं। इन विचारों से प्रभावित होकर दूसरे लेखक भी आर्थिक तथा 
अन्य व्यावसायिक संघों का महत्त्व स्वीकार करने में वाध्य हुये हैं । वे भी यह अनुभव 
करते हैं कि किसी न किस्ली प्रकार के व्यावसायिक श्रतिनिधित्व के लिये कुछ किया 
जाना चाहिये | इस भ्रकार प्राहमवालाज महोदय का विचार है कि “जहाँ प्रथम सभा का 
निवाचन प्रादेशिक क्षेत्रों के आधार पर वांछुनोय है वहाँ द्वितीय सभा में विभिन्न द्वितों 
ओर व्यावसायिक समुदायों का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है? ।* 


अलो चना 


परन्तु व्यावसायिक पुन्संगठन अथवा श्रतिनिषित्व सरल कार्य नहीं है। इसमें 
बहुत से व्यावद्ारिक दोष आ जायेंगे | 


सब श्रथम, जैसा डा० फ़ाइनर ने कहा हैं*, यह राष्ट्र के एकत्व से नहीं आरम्भ 


है 


होता, वरन्‌ मतभेदों को ' श्रतिनिधित्व देकर उसकी एकता समाप्त करता है। यह राष्ट्र को ' 


ऐसे बहुत से समुदायों में बिकीणं करने के सिद्धान्त को स्वीकार करके आगे बढ़वा है 
जिनके एकत्व की स्थापना इसके पश्चात की जाती है । इस प्रकार यद्द राष्ट्र की एकता 
भंग कर देगा। 


दूसरे, मानव समस्‍यायें पूर्ण रूप से प्रथक-प्रथक नहों की जा सकतीं। किस प्रकार 
स्रामाजिक, आ्िक, राजनेतिक व्यवस्थापिकायें अपनो-अपन! सीमाओं के भीतर रहेंगी ! 
क्या अनावश्यक विवादों का जन्म सदेव नहीं द्दोता रहेगा ? मेरियट महोदय का भी यही 
तात्पय हैं जब बे कद्दते हैं कि यह अजद्यधिक वांड्डनीय है कि ये वर्गंगत व्यवस्थापिकायें 
अपने-अपने ढंग से अपनेनअपने क्षेत्रों में विकसित द्वोती रहें। गड़बड़ी तभी उत्पन्न 
होती हे जब एक क्षेत्र का संगठन दूसरे के क्षेत्र में हाथ फैलाता है ३ 





१--भारतवष्ष में व्यवस्थापिकाओं के संगठन के व्यावसायिक आधार के लिये प्रो० डी० 
एन० बनर्जी का 'शुड् अवर्‌ लेजिस्लेचर्स बि कॉन्स्टीट्यूटेडू ऑन फंकशनल बेसिस ह?! नामक 
लेख (दि इन्डियन जर्नल श्रॉव्‌ पॉलिटिकल साइंस” / अप्रैल जून, १६४३ ) में पढ़िये । 

२--फ्राइनर--दि थियरी एनड प्रैक्टिस आँव्‌ मॉडने गवन्मेंट्स, जिलद २, पु० ६०७, 

३--मे रियट--दि मेकेनिजुम श्रॉव मॉडन स्टेट, जिल्द १, ४० ४०४, 

२४ 


२७७ शासन- यन्त्र 


तीसरे, सेरियट महोदय* पूछते हैं कि क्‍या दो आर्थिक हितों के मध्य की 
सीमायें निश्चित करना वांछनीय होगा जब कि ये स्पष्ट रूप से निधौरित ही नहीं की 
ज्ञा सकतीं ९ 
चौथे, यह निश्चित करना नितान्त कठिन होगा कि किन द्वितों को प्रतिनिधित्व 
' दिया जाये और किनको नहीं । विभिन्न व्यावस्तायिक संघों के महत्व की साप 
' कैसे होगी ? 
पाँचवें, विभिन्न व्यावसायिक संघों के स्वशासन का अर्थ उनका राज्य से 
खंबंध-विच्छेद नहीं है: उसकी प्राप्ति विकेन्द्रीकरण से द्वो सकती है । शक्ति के 
विड्ेन्द्री$रण से एकरूपता ओर अनावश्यक केन्‍्द्रीकरण के विरुद्ध वे सभी लाभ श्राप्त 
होंगे जो बहुरूपता में निद्चित रद्दते हँ। परन्तु राज्य को विच्छिन्न करना दहानिकर होगा। 
इससे केवल अन्तराष्ट्रीय संबंधों में ही निर्बेत्ता नहीं आ जायेगी वरन्‌ राज्य के 
आन्तरिक जीवन में भी अस्तव्यस्तता आ जायेगी। मेरिंयट राब्य के एकत्व पर 
बहुत ज़ोर देते हैं। उनका कथन है कि यदि अरस्तू का यह विचार, कि राज्य का 
स्थान व्यक्ति से पहले है, ठीक था तो यह्द स्पष्ट है कि एक नागरिक चिकित्सक अथवा 
बकील, पंसारी अथवा लोहार से अधिक महत्वपूर्ण हें । जुलाद्या, खान-मद्दूर, 
लानबाई, अध्यापक में से प्रत्येक का स॑युक्त परिवार ( राज्य ) के श्रति एक कतेव्य होत। 
है ओर प्रत्येक को राष्ट्र के द्वित के लिये अपना योग देना पढ़ता है। परन्तु सर्वोपरि 
उचित तो यह होगा कि ये विभिन्न आर्थिक हित अपने वर्गगत हितों पर ज़ोर देने 
ओर अपने आर्थिक विरोधों को बढ़ाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को ब्यावस्तायिक 
आधार पर भेजने की अपेक्षा अपने संयुक्त क्षेत्र से सब मिलकर पाक्तिंमेंट (व्यवस्थापिका) 
में प्रतिनिधि भेजें! |२ 


अन्त में, लास्की महोदय स्वयं व्यवस्रायात्मक सिद्धान्त को सत्यता पर आपत्ति 
करते हैं। उनका कथन है “कि केवल व्यवसाय ही, उदाहरण स्वरूप चिकित्सा-ठयवस्राय, 
क्यों व्यवस्थापिका सभा के लिये अधिक उपयुक्त है ? परराष्ट्र-नीति, खानों के राष्ट्रीय- 
करण अथवा स्वंतन्न व्यापार का कोई चिकित्सा-शाश्षोय दृष्टिकोश नहीं होता है | यदि 
चिकित्सक किसी उस्मीदवार के पक्ष में उसके इन विषयों पर विचार देखकर मत देते 
हैं तो बस्तुतः वे चिकित्सक के रूप में मत नहीं देते । परन्तु यदि वे अपने कुछ सदस्यों 
को केवल व्यावसायिक द्वित के आधार पर मत देते हैं तो ये सदस्य उनकी ओर से केवल 
चिकित्सा-वयवसाय से संबंधित प्रश्नों को छोड़ कर ओर विषयों पर बोलने के अधिकारी 
न होंगे। बस्तुतः व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और खवयोग्य व्यवस्थापिका 
सभा के मध्य कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।! केबल इतना ही नहीं । वे दुसरे स्थान 


१--मेरियट--दि मेकेनिज्म श्रॉव दि मॉड्न स्टेट, जिल्द १, ए० ४०७ 
२-- वही, ए० ४०७ 
३--लास्की--दि पालिमेंटरी गवर्स्मेंट इन इंगलैंड, ६० १२२--१२१ 


आठवाँ अशथ्याय॑ २७४ 


पर कहते हैं' कि अंग्रेज़ी कामन-सभा ( प्रत्येक साथेज्ननिक निर्वाचित प्रथम सभा ), 
यद्यपि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है परन्तु वास्तव में यह व्यावसायिक सभा 
है निस्सन्देह सदस्य डीवनपोट और डोवर, लन्दन और मेनिंग्ट्री के लिये निर्बाषित 
होते हैं। परन्तु इससे यद्द सत्य नहीं छिप सकता कि वे वहोल, व्यापारी, अवकाश प्राप्त 
सैनिक तथा नाविक, बेंकर, रेलवे डायरेक्टर, व्यापार-संघ के कार्यकर्ता तथा इस्री प्रकार 
के और लोग होते हैं। उनमें से कोई भी क्ानून-निमोण का अपने व्यवधाय के दृष्टि- 
कोण से देखे बिना शान्त नहीं रह सकता । इस प्रकार ल्ास्करी महोदय व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को न केवल अनतावश्यक ओर असंगत खसम्रक कर वरव दोष- 
पूर्ण और बेकार सानकर भी अस्त्रीकृत करते हैं। इस मौलिक आपत्ति के अतिरिक्त 
लास्की मद्दोद्य का यह भी कथन है कि इसमें केवल पूंजी और श्रम के प्रतिनिधित्व के 
खसमानुपात की ही असाथ्य कठिनाई नहीं उपस्थित होगी वरन स्त्रियों के संबंध में भी 
कठिनाई उठानी पढ़ेगी । इस संबंध में वे तीदण शब्डों में कहते हैं : यदि उनको उनकी 
संख्या के अनुपातानुसार प्रतिनिधित्व दिया ज्ञायेगा तब तो ग्रहन्‍नारियों के व्यवसाय 
के बहुत से रूप हैं. जब कि देश में ऐसा व्यवलाय तिल्कुज्ञ उत्तरदायित्व शुन्प है। जब 
तक छि उनको उनकी संख्या के अनुपातानुसार प्रतिनिधित्व नहीं मित्ञता तत्र तक ता 
कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं दिखाई पड़ता जिसके आंधार पर उनका प्रतिनिधित्व निश्चित 
किया जा सके! । 


संघकृतराज्य की अनुशासनात्मक व्यावसायिकात्मकता 

अन्त में हम यह भी कह खकते हैं कि यदि इटली के 'संघकृतराज्यः (00790- 
78077० 5080०, यह लुप्त हो चुका है) को समाज के व्यायसायिक पुनर्निमाण का 
उदाहरण मान लिया जाये तो उद्योग-क्षेत्र में स्वशासन के स्वयं समथक अम पड़ में पड़ 
जायेंगे। इटली बाईस उद्योग-संघों मे संगठित किया गया था। प्रत्येक को एक अपनी 
'शाखन-सम्तिति! थी। ऐसी शासन-समितियाँ अधान संघ-समिति' सें अपते प्रतिनिधि 
भेजती थी। परन्तु सभी संघ राज्य के आधिपत् में थे। यद्द आत्मनिणंय के ख्िद्धान्त 
वाला ओऔद्योगिक अजातंत्र नद्दीं था। यह फ्राध्विस्तवाद था, जिसका अ्रर्थे था 'ऊपर से 
अनुशासन; नोचे से भ्राज्ञापालन” | यह व्यावज्ञायिक अनुशाखनात्सकता थी क्योंकि 
सवाधमियों ओर श्रम्िक्ों के अज्नग-अलग संगठत नहां बन सकते थे। 


१ -लास्की--दी पालिमेंट्री गवन्मेंट इन इं गलेंड, ४० १६८ 


समानुपातिक प्रतिनिधित्व पर टिप्पणी 


स० प्र० की विशेषताओं पर सोबरी के विचार 


सेमुअल सीबरी ने अपनी देलेट कृत 'प्रोपाशनल रेप्रेज़ेन्टेशन--दि की दु डेमोक्र सी? 
की भूमिका में स० ५० के निम्नलिखित गुण बतलाये हैं :-- 

'स० प्र० निवाचन-कोत्रों में दलों का प्रभुत्व स्थापित होने की सम्भावना समाप्त कर 
देता है। मतदाताओं की संख्या के अनपात के आधार घर उनके राजने तिक अधिकारों 
को स्वीकार करके दल के एकाघिकार को भंध कर देता है। यह्द प्रत्येक मतदाता को 
निवाचन-स्वतंत्रता भ्रदान करता दे; उसको दलों में से क्रिसी एक को मत देने की 
परवशता से सुक्त करता है ओर इस प्रकार दो बुराइयों में से चुनने की आवश्यकता 
से छुटकारा दिलाता है। यह अल्पमत-समुदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है परन्तु 
बहुमत-समुदायों को ओर अधिक प्रतिनिधित्व देत। है। यह राजनैतिक दलों को 
जीबित रहने का पूर्ण अवसर देता है । परन्तु यह बहुसंख्यक दल को दूसरे समुदायों 
के, उनकी संख्या के अनुपातनुसार, प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में बाधा नहीं डालने देता। 
यह राजनेतिक शक्ति के निकटतम समविभाजन को निश्चित करता है? । 


स॒० श्र० के लाभों पर देलेट के विचार 
स्वयं डेलेट महोदय ने चौथे अध्याय में निम्नलिखित शीषेंकों में स० प्र० के 
लाभ दिखलाये हैं :-- 
(२) मत शक्ति--इस में लगभग श्रत्येक मत की गणना होती है परन्तु बहुत्व- 
निबोचनों (?प7७)४७7 70]०007078) में साधारणत: आधे या इससे भी अधिक 
मत व्यथ जाते हैं । 


(२) एकमत विवोचन ज्ञेत्र-एकप्रतिनिधिअ्रणाली में “एक सदस्य के निवोचक्षों 
में नगर के एक द्वी भाग में सोने के अतिरिक्त कोइ वस्तु सबंगत नहीं होती? । एक ही 
सदस्य उस क्षेत्र सें सभी द्वितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । ख्र० प्र० में मतदाता 
नीति के संबंध में एकमत होते हे ओर प्रत्येक सदस्य एकमत होने वाले मतदाताओं के 
एक अंश का प्रतिनिधित्व करता है । 


(३) अल्पयत ग्रतिनिधिव---स्त० प्र० अल्पसंख्यकों अथवा विभिन्न प्रकार के 
अल्पमतों को प्रतिनिधित्व प्रदांन करता है क्‍योंकि मतदाता अपने हितों के आधार पर 
अपने-अपने समुदाय बना लेते हें । 


(४) बहुमत शासन--स० प्र० से तो वास्तविक बहुमत-शासन अवश्यम्भावी रहता 
है परन्तु एक प्रतिनिधि प्रणाली में यह आवश्यक नहीं है कि मतदाताओं का बहुमत 
सदस्यों के बहुमत की निवोचित कर सके । यदि बहुसत में मतभेद भी हो जाये तो स० 
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श्र० में बहुमत के ही भाग अपने-अपने प्रतिनिधि अलग अलग निर्वाचित कर सकते हैं 
परन्तु ऐसा मतभेद एकप्रतिनिधि प्रणाली में घातक होगा । 

(५) मत देने में नवीन स्वतंत्रता-स० प्र० व्यक्ति को एक नयी स्वतंत्रता देता 
है। वह जिन उम्मीदवारों का चाहे प्रस्तावित कर उनको मत दे सकता है। 

: ६) दल-शासन पर नियंत्रएु--स० प्र० में दल्न-शासन के दबाव से बचने का 
एक मार्ग बना रहता है। इसमें कोई राजनैतिक दल तब तक शासन नहीं कर सकता 
जब तक वद अपने बउस्प्ोदवारों के लिये सहमत बहुमत का समर्थत्र न प्राप्त कर ले 
क्योंकि प्रत्येक मतदाता इसके विरुद्ध मत देने में स्वतंत्र रहता हे । 

(७) दलों का स्वपरिक्‍तेन--घछ० प्र० में एक राजनेतिक दल जनता की इच्छा 
के अनुकूल अपनो नीति में परिवर्तत ज्ञा खकता है। इस प्रकार वह लोकप्रिय और 
विश्वासनीय उम्मीदवारों के ताम प्रस्तावित करता है। 

(८) दल-संगठन पर अनुशासन--स्त० प्र० में मतदाता अपने दल को अपने 
अधीन रखते हैं उसके अधीन स्वयं नहीं रहते । 

(६) क्षेत्रिक अगुत्र का अन्त--छ० प्र० समय-समय पर निवाचन क्षेत्र की 
सीमओं को निश्चित करते रहने की आवश्यकता का अन्त कर देता है। इस प्रकार 
ज्षैत्रिक प्रजुत्व स्थापित करने की सम्मावना कम हो जाती है। | 

(१०) पुनर्विभाजन का हल--ख० प्र० में निवोचन-क्षेत्रों की सीमाओं के समय- 
समय पर पुनः निधोरण का बहुत ही सरक्त और ठोक हल प्राप्त हो जाता है क्‍योंकि 
वर्तमान श्थानीय प्रदेश स्थायी रूप से अपने सदस्यों की नियत संख्या निवाधित 
कर सकते हैं। ., 

(११) अविष्छिबरता--स० प्र० में खद॒सयों की अविच्छन्नता बनी रहती है । 
वे साधारणत: पुऑर्निवाचित हो जाते हैं। स० प्र० से राजनेतिक विजय को महत्व 
नहीं मिल पाता क्योंकि कम कोकश्रिय खद॒सय ही आते-जाते हैं; दोंनो पक्ष के नेता तो 
स्राधारणतः पद्श्थ द्वी बने रहते हैं । 

(१२) नेतृत्व का विकास--स० श्र० में योग्य सर्देस्यों की इस अंविच्छिन्नता से 
भविष्य के नेताओं को प्रसिद्धि श्राप्त करने का अवसर मिलता रहता है।..._ 


(१३) उत्साह का विकास--स० श्र० में मतदाता मत देने के लिये उत्साहित होते 
हैं क्योंकि वे जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसे मत दे सकते हैं। एकप्रतिनिधि प्रणाल्ली मे 
में बेया तो मत देने के लिये उपस्थित ही नहीं होते क्योकि उनकी पसन्द के 
उम्मीदवार नहीं रहते या यदि मत भी देते हैं तो उन्हें कम बुराई वाले को निवाचित 
करना पड़ता है । ु 

(१४) घोखेबाज़ी का अभथ्ाव--स० प्र० में मतों की नियंत्रित केन्द्रीय गणना 
ओर पुनरावलोकन के कारण अल्पसात्र भी धोखेबाज़ी नहीं हो सकती । 

(१४) प्रवेशिकाओं का लोप--स० अ० में प्रवेशिका श्रों (?77709768) (निबोचन 
के लिये खड़े किये जाने के पूजे किसी दल के उस्मीदवारों को चुने जाने का कार्य) 


श्ड्८ शाखन-यन्त्र 


की आवश्यकता नहीं रह जाती । यह एक महान राजनेतिक ल्ञाभ है। प्रवेशिकाओं 
की परेशानियों और व्यय से छुटकारा रहता है । 

(१४) सहयोग और सज्भावना-स० प्र० से निवाचन में और उसके पश्चात्‌ 
शिष्टता और खद्भावना को प्रोत्साइन मित्नता रहता है। व्यथ में प्रतिद्वंद्धियों पर 
आक्रमण नहीं द्वोते क्‍योंकि सदस्यों को केवल अपने ही लिये समर्थेक ढूँदना 
पड़ता है | 

हेलेट द्व।रा स० प्र० के विरुद्ध आपत्तियों का खंडन 

हम्फ्रीज़ महोदय की भाँति हेल्लेट म्रह्शय भी पाँचववें अध्याय में स० प्र० के 

विरुद्ध उपस्थित की गई आपत्तियों का उत्तर निम्न प्रकार देते हैंः-- 


(९ ) क्या स० अर० जातीय और धार्मिक समुदायों को ओत्साहन देता है? यह 
कहा गया है कि राष्ट्रीय, जातीय और घार्मिक श्रल्पम्रतों को प्रतिनिधित्व देने से अल्नग 
अल्लग समूह बन जायेंगे, वे अपने स्त्राथ का ध्यान रक्खेंगे और सार्वजनिक हितों की 
चिन्ता नहीं करेंगे। यह सम्भव है कि मतदाता इस प्रकार अपने छो संगठित कर लें 
परन्तु यह मान लेना कि वे सदेव अदूरदर्शिता से शाम लेंगे ग़ज्ञत है । द 


(२) क्या स० ग्र० त्षेत्रों को ग्रतिनिषित्र से वंत्षित कर देता है ? यह कहा गया है 
कि सत० प्र० में प्रतिनिधित्व क्षेत्रों के आधार पर नहीं होता बरन थदि किसी क्षेत्र के 
मतदाताओं के समुदाय किसी विशेष सद्रथ को चाहते हैं तो बह निवाचित दो जाता 
है। स० प्र० उसी प्रकार भूगोल पर व्यर्थ ज़ोर नहीं देता जिस प्रकार यह जाति या 
घर्म पर नहीं देता । 


(२ ) क्या स० ग्र० चरमर्पथियों और शौकोनों को ग्रोत्साहित करता है ? यह कहा 
गया है कि शौक्काक्रान्त दृज् प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अ्रयत्न करेंगे। परन्तु यदि मत- 
दाताओं की एक पर्याप्त संख्या किसी विशेष उद्दे श्य का समर्थन ऋरतो है तो उसे प्रति- 
निधित्व क्‍यों न दिया जाये ? 


(४ ) क्‍या स० अ० अल्यपयतों को मोल-तोल करने की ग्रेरणा देती है ! कभी- 
कभी अल्पमत खंतुलन क्रायम करता है आर अपनी माँगों को पूरा करवाने के 
लिये ४ “उलड करता दै। परन्तु यह तो कभी-ऋभों होन वाल्ली घटना पर स्थायी दोष 
सदना है । । 

(४ ) क्या स० ० क़ानून-निर्माण के काये में बाघा पहुँचाता है ? यह भय प्रकट 
किया जाता है कि अखबणे इकाइयों में सतमेद हो रहेगा मेज्ञ भावना नहीं जिसके 
परिणाम-स्वरूप वे अधिक कुछ न कर पायेंगे। परन्तु अनुभव इस्र कथन को असत्य 
सिद्ध करता है । 

' (६) क्‍या स० ग्र० एक दल॑-सरकार को विष्छिन्न कर देवा है ! यह कद्दा जाता है 
कि स॒० भ्र० में बहुत से दलों का संयोग रहता है। परन्तु वास्तव में यूरोप की बहुदुल्ल 
प्रशाली सम्ानुपतिक प्रतिनिधित्व का परिश्याम नहीं भरी, रत्रयं ल्लञ9 प्र॒० बहुदत्त प्रणाली 
का पेरिश्शम भा । भायरलेंड में स्र० प्र० में एक-दल-अणाली बहुत सफल्न रही है । 


क 


आठवों अध्याय... २७६ 


(७ ) क्या स० अर० बोधगम्य नहीं है ? गणना कठिन हो सकती दै परन्तु वह 
तो मतदाता का काय नहीं है। स० प्र० में मतदाता एक, दो, तीन को चिन्हों के रूप 
में अपनी पसन्द प्रकट करने के लिए सममर ही सकता है | 

(८) क्‍या स० ग्र० में मत-गणना में अधिक समय लगता है ? अनभव के आधार 
पर यह ग्रलत है। 

) क्या स॒० अ० में चालबाज़ी होती है ? अनभव बतलाता है कि सत्य इसके 
बिल्कुल विपरीत है । 

(१०) क्या स्र० अ० में अधिक व्यय करना पड़ता है ? यह भी ग़लत है। क्‍योंकि 
यह 'प्रवेशिक्षओं? को लुप्तकरके व्यय को कम कर देता ६ । 

(2१ ) क्या स० ग्र० गुप्तनिवोचन को दीघधेकाय बना देता है? इसका भी कोई 
प्रमाण नहीं है । 

(१२ ) क्या स्र० अर अचार-कार्य कठिन कर देता है । यह भी कथन सत्य नहीं है 
क्योंकि प्रमुख व्यक्ति बिना प्रचार के निर्वाचित हो सकते हैं । 

( १३ ) क्‍या स० ॥० निवोचन के ग्रति उत्साह कम कर देता है ? यद्द भी प्रमाण के 
विरुद्ध है क्योंकि क्षेत्र-प्रणाज्ञी में मतदाता नहों उपस्थित होते परन्तु स० प्र० में थे 
मत देते हैं क्‍यों कि वे अपनी रुचि का ठयक्ति निवोचित कर सकते हैं । 

(१४ ) क्‍या स० अ० का अथ अल्यमत का शासन है ! वास्तव में स्र० प्र० का 
उद् श्य वास्तविक बहुमत .शासन स्थापित करना है। क्षेत्रयोजना तो बेतुके बहुमत के 
शासन को जन्‍म देता है। 

(2५ ) क्या स० ग्र० मतदाताओं के अधिकारों पर हस्तत्ञेप करता है? यह भी 
ग़लत है क्योंकि प्रत्येक मतदाता का एक मत होता है और उसको अपनी पसन्द प्रकट 
करने का अधिकार रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि जितने उम्प्तोदवार हों उतने 
मत प्रत्येक मतदाता को दिये जाये । 

(१६ ) क्या स० अ० निवोचन को मार्य पर छोड देता है ? इस कथन में भी सत्य 
नहीं के क्योंकि भाग्य का तत्व तो एक एकप्रतिनिधि-अणाली ही में अधिकतर पाया 
जाता है। 

( विस्तृत अध्ययन के लिये विद्यार्थी को लेखक की पुश्तक को स्वयं अवश्य पढ़ना 
चाहिये । पूर्ण ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब लेखक के दिये हुये दृष्टान्तों को पढ़ा जायेगा ) 


नवाँ अध्याय 
प्रत्यक्ष कानून-निर्माण 
व्यवस्थापिकाओं का पतन 


हम पहले ही विचार कर चुके हैं कि आधुनिक राज्य एक विशाल प्रादेशिक राध्य 

होता दे जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शरीरत: भाग लेने में असमथ है। यही कारण है 
कि आधुनिक भ्रजातंत्र अ्रतिनिधि-प्रजातन्‍्त्र है। क्ानून-निर्माण के उद्देश्य से जनता अपने 
प्रतिनिधि पाल्निमेंट, कांग्रेस अथवा नशनल असलेम्बन्नी इत्यादि में भेजती है और इन 
संस्थाओं के सदस्य सम्पूर्ण देश को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभक्त करके निर्वाचित 
किये जाते हैं और साधारणतः इनमें एक व्यक्ति को एक ही मत देने के अधिकार के 
सिद्धान्त का अनुसरण किया जाता है । परन्तु वत मान समय में हम इन क्रानून-निर्माणक 
संस्थाओं के केवक्ञ पतन' और इनके विरुद्ध बढ़ते हुये असन्तोष को ही नहीं पाते हें 
वरन्‌ स्वयं निवोचन-प्रणाली के पुननिर्माण की सांग रखने वाले आन्दोलनों को भी 
देखते हें ।* विभिन्न भ्रकार के उपाय निवीचन-प्रणाली में सुधार करने के लिये सुमाये 


१-०विशेष विवरण के लिये कृपया ब्राइस कृत “मॉडर्न डेमोक्रे सीज्ष, जिल्द २, अध्याय 
7,9४॥॥ पढ़िये | 

लोवेल कृत “पब्लिक श्रोपीनियन एन्ड पायुलर गवन्मेंट” श्रध्काय १० » ९० १३०-१ ३८ 
भी देखिये जहाँ वे इस विश्वास के खोने के निम्नलिखित कारण बतलाते हैं 0. 

(क) सम्पूर्ण राष्ट्र की भलाई के प्रतिकूल दल-राजनीति की श्रोर प्रवृत्ति | 

(ख) सम्पूर्ण राष्ट्र के साव॑जनिक हित के स्थान पर स्थानीय और व्यक्तिगत ट्वितों का 
दबाव | प्रतिनिधि एक स्थान का प्रतिनिधि समझा जाता है जो वह वास्तव में नहीं होता | इसी 
भाँति व्यक्तिगत संघ इत्यादि सदस्यों पर अपना प्रभाव रखते हैं जो अपने मतों का “व्यापार! 
करते हैं | 

(ग) मत प्राप्त करने के लिये ब्यवस्थापिका के सदस्यों को अपने पक्त में करने का हर 
तरह से प्रयत्न करना । यह अत्यन्त नीच कार्य समझा जाता है । 

(ब) “यक्तिग़त हितों का दबाव निर्वाचन के समय केवल सदस्थों पर ही नहीं वरन्‌ 
मतदाताओं पर भी पड़ता है। ञ 

इस पतन के प्रतिकूल प्रतिनिधि-शासन की सफलता के लिये आवश्यक परिस्थितियों 
. के लिये कृपया इस शअ्रध्याय के श्रन्त में “प्रतिनिधि-शासन की सफलता के लिये आवश्यक 

परिस्थितियों पर एक टिप्पणी? देखिये। 


. २० निर्वांचन-प्रणाली निग्नलिखित कारणों से असन्तोषज़नक सिद्ध हुई है :«-- 


नवों अध्याय २४६१ 


गये हैं जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार और 
क्‍यों बहुत से प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण के सिद्धान्त 
को भी समथन प्राप्त हो रहा है । 


आधुनिक व्यवस्थापिकाओं पर प्रतिबन्ध 


आधुनिक राज्यों में पाँच प्रकार के अतिबन्धों और सन्तुल्ननों' की व्यवस्था | 
जल्दी में तथा बिना सममे-बूमे क्रानून बनाने से रोकने के लिये की गई है । 

सब्वे प्रथम, क्रानून बनाने में पुनर्निरीज्षण तथा काक्की समय देने की व्यवस्था 
करने के लिये द्वितीय सभायें बनाई गई हें । 


दूसरे, क्रानून-निर्माण के काये को नियमित करने के लिये स्वयं व्यवस्थापिकाओं 
द्वारा नियम बनाये गये हैं, जिससे प्रत्येक अवस्था में बिल का आलोचनात्मक अनुशीलन 
हो जाता है। 
न्‍ तीसरे, कुछ विषय ( अधिकतर बेधानिक संशोधन-संबंधी) व्यवस्थापिक्ा के 

अधिकार-क्षेत्र से अज्षग कर लिये गये हैं और वे जनता की प्रद्मक्ष कार्यवाही के लिये 

सुरक्षित कर दिये गये हैं । 

चौथे, कायकारिणी के प्रधानों को ( साधारणतः जो जनता द्वारा प्रयक्ष रूप से 
निर्वाचित होते हैं ) व्यवस्थापिकाओं के द्वारा पास किये गये बिलों को अस्बीकृत करने 
का अधिकार दे दिया गया है । 

अन्त में, चूंकि व्यवस्थापिका द्वारा पास किये गये बिलों के लिये जनता की 
अनुमति आवश्यक है इसलिये वे सावेजनिक मत लेने के लिये रक्खे जाते हैं । 


इस अध्याय में अधिकांश रूप में हमारा संबंध अन्तिम नियंत्रण से है । 


(क) निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व यह तो नासमक्की के कारण 
या बेईमानी के कारण ठीक नहीं करते | - 

(ख) प्रतिनिधियों का निर्वाचन मतदाताओं के राष्ट्रीय-नीति-संबंधी-विचारों को पूर्ण रूप 
से नहीं प्रकट कर पाता क्‍योंकि इसका आधार अ्रघिकतर उम्मीदवारों की व्यक्तिगत विशेषतायें दो 
जाती हैं मतदाताओं के सिद्धान्त नहीं | 

(गू) यह सम्भव है कि मतदाताओं की अपनी कोई राय न हो और वे दूसरों के प्रभाव में 
आकर मत दें। इसके लिये उनको धमकाया जा सकता है या रिश्वत दी जा सकती है । 

(घ) चूंकि प्रत्येक मत का एक ही मूल्य होता है इसलिये बुद्धिमान ओर मूर्खों में कोई श्रन्तर 
नहीं रह जाता। मतों की गणना होती है संतुल्लनन नहीं। ब्राइस --मॉडन डेमोक्रे सीज़, जिल्द १, 
पृष्ठ १७०-१७१ 

१--अआइस--माडर्न डेमोक्रे खीज्ञ, जिलद २, अध्याय ६३ 

 इ६ 


तक 


श्धर शाखसन-यन्त्र 


सावजनिक क्रानूम-निर्माण के दो कारण 


प्रारम्भ में ही यह याद रखना चाहिये कि केवल व्यवस्थापिकाओं पर से विश्वास 
उठ जाने के कारण ही जनता क़रानून-निमोण के कार्य में भाग नहीं लेने लगी है। यह 
नकारात्मक कारण है । प्रद्यत्ष सावेजनिक क्रानून-निमौण का वास्तविक कारण 
'तार्वजनिक सत्ता? के सिद्धान्त में भी निद्धित है। इस सत्ता का उपयोग यूनान में स्वतंत्र 
नागरिकों की सभा 'इक्लेशिया' (/00]0879) करती थी; रोग में इसका उपयोग इसकी 
'कॉमिटिया द्विबूटा! (00008 7709) द्वारा होता था; मध्य काल में तय टन 
लोग इसका अयोग अपनी जन-सभाओं (7'0):7700॥8) द्वारा करते थे और स्विटजर- 
लैंड में 'लेंड सजेमीड' (],870828०77०770) ने ज्ञोक-सभा के रूप में पुरातन काल से 
क़ानून निर्माण का कार्य किया है। 


आधुनिक काल में रूसो का प्रभाव 


आधुनिक काल में इस ऐतिहासिक क्रम के कारण लोगों का ध्यान प्रत्यक्ष क्रानन: 
निर्मोण दी ओर नहीं गया | इसका प्रचार रूसो ने किया था। उससे जेनेवा के नागरिक .. 
की हैसियत से नगर-राज्य को आदर्श माना था। उसके अनुसार केवल्न नापरिंकों की 
सभा ही में वास्तविक 'सामूद्दिक विचार! (५97679)] ७]॥) स्थान पा सकता है क्योंकि 
प्रत्येक नागरिक के अधिकार में सत्ता का एक “अंश” रहता है। उसका कथन है कि 
प्राचीन प्रजातन्त्रात्मक राब्यों में यहाँ तक कि एकतंत्रात्मक राज्यों में भी जनता के कोई 
प्रतिनिधि नहीं होते थे, यह शब्द हो अज्नात था। इसलिए सत्ता न केवल हत्तान्तरित 
नहीं की जा सकती, वरन्‌ इसका प्रतिनिधित्व भी नहीं किया जा खकता, यह बस्तुत: 
सामूहिक विचार में निद्चित रहती है इसमें प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त नहीं लागु हो 
सकता' * *** अतः जनता के प्रतिनिधि इसके प्रतिनिधि नहीं कह्टे जा खकते। थे केवल 
उसके प्रबन्धकर्ता होते हैं और बे कोई स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकते । प्रत्येक क्रानून, जिस 
की स्वीकृति जनता स्वयं नहीं देती, बेकार दै। वास्तव में वह क्रानून द्वी नहीं है । इंगलेड 
की जनता अपने को स्वतंत्र समझती है परन्तु यह उसकी भारी भूल दै। वह तो केवल 
पालिमेंट के सदस्यों के निवोचन के समय स्वतंत्र रहती ६? ।" 


यातायात के साधनों का परिणाम' 


रूसो का छोठे-छोठे नगर-राज्यों का यह आदशे, जहाँ जनता प्रत्यज्ञ रूप से 
शासन में भाग लेती है, आजकल में स्विटज़रलेंड में पाया जाता हे । परन्तु 
जैसा कि लीकॉक का कथन है आजकाल में डाक और तार द्वारा शीघ्र 
सन्देह-वाहन के विकास के कारण नागरिकों का सम्पूर्ण समुदाय से सम्पर्क रखना 
सम्भव हो गया है। यह ठीक है कि एक विस्तृत राज्य के लोग मंत्रणात्मक कार्य के लिये 
किसी एक स्थान पर नहीं एकत्रित हो सकते, परन्तु उन सब के लिये एक द्वी वार 





१-० रूसो--सोशल कॉन्दट्रेक्ट; ए० ८३ ( एब्द्रीमैन्स लाइब्रेरी ) 


नवाँ अध्याय श्परे 


ओर एक ही समय में किसी प्रस्तावित बिज्ञ पर मत देना सम्भव है'। इसका यह भर्थ 
हुआ कि प्रतिनिधि-प्रज्ञातंत्रों में भो, यदि लोग प्रत्यक्ष रूप से क्रानन-निमोण के काये में 
व्यवस्थापिका में भाग नहीं ले सकते, तो कम से कम इस कार्य पर अपनी इच्छासुसघार 
निय॑त्रण रख ही सकते हैं । 


इत्यक्ष प्रज्ञातंत्र के साधन 


इस कारये के लिये प्रयोग में लाये जानेवाले साधनों को सांघारशतः अथयक्त प्रजातंत्र 

के उपकरण? ([0867प70008 ०/ /07806 7)979007809) ऋहते हैं। बे 'नेतृत्वः 
([7079076) 'सूचना? (080/807"070 07, ) ओर “वापसी! (/६०००७)], हैं | इनका 
वास्तविक निवास-स्थान तो स्विटजरलेंड* है जहाँ प्रद्यत्ष प्रजातंत्र और प्रतिनिधि-शासन 
अब भी वर्तमान हैं और जिसे आधुनिक संसार में सम्पूर्ण सामग्रो यक्त राजनीतिक प्रयोग- 
शाला कहा गया है | परन्तु अपरीकाए के विभिन्न राज्यों जेसे आधनि राज्यों में 
इनका उपयोग जितना व्यवस्थापिकाओं पर नियंत्रण रखने के लिये किया ज्ञाता है 
उतना प्रद्मयण क्रानून-नि्मोण के लिये नहीं । इसीखिये श्रो० स्ट्रांग ने उनको प्रत्यक्ष 
आतंत्रात्मक नियंत्रण” ()7000 [0977007800 (00०0८8) कहना अधिक अच्छ्रा 
समझा है। कामन्स महोदय इनको विरोषता को अद्यज्ष क्रानन-निमोणः जन-रोक! 
()760 7,0878]8007 5 709 77609]08 ५४०६०) शीषेक द्वारा स्पष्ट करते हैं 
जिससे इन प्रजातंत्रात्पक साधनों का दोहरा रूप समम में आ जाता है। यह और अधिक 


हि आम 


१--लीकॉक--एजिमेश्ट्स श्रॉफ पॉलजिसिक्स, पृ० १६७ 


२--बअ कस ने इन उपायों से जनता द्वारा क़ानून-निर्माण में भाग लेने के लिये निम्न- 
लिखित शब्दों मैं ज्ञोर दिया है :-- 


(स्विग्करलैंड के लोग नेत॒त्वः और सूचना” के द्वारा भी भाग लेते हैं। उन्होंने इसके 
लिये भ्रक्सर मौकों पर इतने और प्रभावात्मक ढंग से प्रयत्न किया है कि वे लोग कभी-कभी 
तृतीय सभा? के नाम से पुकारे गये हैं ।? 


है . “'वन्मेंट एन्ड पॉलिटिक्स ऑफ स्विट्जरलैंड, प्ृ० १३४ | 


देखिये ब्र कस कृत “गवरन्मेंट एन्‍्ड पॉलिटिक्स ऑफ़ स्टिज़्रलेंड' | सम्पादक की 
भूमिका के पृष्ठ शआा--शा।! में लिखा है कि स्विट्ज़रलेंड शासन-विषयक साइसिक प्रयोग की 
प्रयोगशाला है | 


७--अ्र कस अपनी पुधतक “गवन्मेंट एन्‍न्ड पॉलिटिक्स ऑफ स्विव्जरलेंड' के ३४वें पर 
में कहते हैं कि अमरीका में इनके उपयोग का आधार स्विस उदाहरण है ओरे प्रो० रापड तो 
इसको प्रजातंत्रात्मक छूत' कहते हैं । 


ब्राइम के कथनानुसार अमरीका में प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण के कारण संक्षेप मं 
निम्नलिखित हैं ३--- 


श्र शांसन-यबन्त 


>.. मै 


स्पष्ट हो जाता है जब वे कहते हैं कि 'अत्यक्ष क्ानून-निर्माण केवल क्रानुन बनाने का 
साधन नहीं है, वह क्रानून-निमौण के कारये पर नियंत्रण है; यह एक रोक हे”१ । 


(क) राज्य-व्यवस्थापिकाओं के ऊपर मद्दान अविश्वास, कि वे यथार्थ में न सार्वजनिक 
विचार-धारा का प्रतिनिधित्व करती हैं और न उसके श्रनुसार कार्य करती हैं क्योंकि वे उन 
' बलों को नहीं पास करतीं जिन्हें लोग चाहते हैं और उन बिलों को पास करती हैं जिन्हें लोग 
नहीं चाहते | 

(ख) धन की शक्ति के प्रति क्रेचष और आशंका, विशेषकर उन बड़ी-बड़ी संगठित 
कम्पनियों के प्रति जो, व्यवस्थापकों, श्रधिकारियों और दल-संगठनों पर अपना प्रभाव डालने 
के कारण लोगों को पीड़ित करने वाली और उनके बल पर अपने को घनवान बनाने वाली समझी 
जाती हैं । 

(ग) शराब-विरोधी ऐसे कुछ बिलों को कार्यान्वित करने की इच्छा जिनको जनता व्यव- 
स्थापकों की श्रपेज्ञा सफलता से पास कर सकती दे । 

(ध) जनता के विवेक और न्याय-प्रियता पर विश्वास जिसके कारण उसके प्रत्यक्ष कार्य 
के द्वारा उसके प्रतिनिधियों की अपेद्धा राष्ट्र के अधिक हित होने की सम्भावना रहती है | 


१--कामन्स--प्रोपो्श नल रेप्रे ज़ेटेशन, प० २६१ और ३०८ 

लोवेल भी अपनी पुस्तक “पब्चिक श्रोपीनियन एन्ड पापुलर गवस्‍्मेंट! में 'यूचना” को 
परिणाम में नकारात्मक और 'नेतत्व” को निर्माणात्मक मानते हैं। वे प्रथम को 'जन-रोक' का 
एक उपकरण कहते हैं ( ४० १६२ ) | इसी भाँति डाइसी इसको जन-रोक मानते हुये कहते हैं 
कि “नाम अच्छा हे; इससे प्रकट होता है कि 'यूचना” का मुख्य कायै किसी भी महत्वपूर्ण कानून 
को पास होने से रोकना है जिसके पीछे निर्वाचकों की स्वीकृति नहीं हैं। अधिक अ्रध्ययन के 
लिये “ला ऑफ़ दि कांन्स्टी व्यू शन, ४० रथ देखिये । 

मुनरों ने भी उनकी निर्माणात्मक ओर नकारात्मक अर्थ में व्याख्या की है। उसका कथन 
है कि नेतृत्व एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार मतदाताश्रों की एक नियत संख्या किसी 
क्वानून का मसविदा तैयार कर सकती है श्रौर यह माँग रख सकती है कि या तो व्यवस्था- 
पिका में उसे स्वीकार कर लिया जायेया व्यापक या विशेष निर्वाचन द्वारा जनता की 
स्वीकृति के लिये सौंप दिया ज़ाये। यदि उसे आवश्यक बहुमत स्वीकार कर लेता है तो यह 
क़ाबूत़ बन जाता है | सूचना एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार व्यवस्थापिका के द्वारा पास 
किये हुए किसी भी क्लानृूत् को लागू होने से रोका जा संक्रता है जंच तक कि इसको जनता को 
सौंप कर निर्वाचन-प्रणाली के आधार पर उसको मत नहीं ले लिया जाता । इस प्रकार वे 
: दोनों साधन एक दूसरे के पूरक हैं; पहले का उद्देश्य निर्माणात्मक है, श्र्थात्‌ उस बिल को पास 
कराना है जिसकी व्यवस्थापिका ने उपेक्षा कर दी है या जिसको पास करने से इन्कार कर दिया 
है । दूसरे का उद्देश्य नकारात्मक है श्रर्थात्‌ उस बिल के लिये जन-रोक प्रस्तुत करना है जिसको , 
व्यवस्थापिका तो चाहती है परन्तु जनता नहीं चाहती । वैसे तो नेतत्व और सूचना दोनों सह- 
गासी हैं परन्तु उनको एक में मिला देना आ्रावश्यक नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रथक रूप से उपयोग 
में श्रा सकता है -“-गवन्मेट्स ऑफ़ यूरोप, 9० ४६-४० । 


नेबाँ अध्याय र८घ५ 


जनांदेश 


इन साधनों के अतिरिक्त एक ओर साधन है जिसको 'जनादेश” (70080809)* 
कहते हैं। इसका उपयोग सन्‌ (६१४-१८ के विश्वयुद्ध के बाद से खूब हुआ है। 
जनादेश शब्द में जन का अथ है जनता और आदेश का अर्थ है निर्णय । इस अकार 
इसका तात्पयं हुआ जनता का निर्णेय अर्थात्‌ सम्पूर्ण जनता या राष्ट्र का मत । यह 
आदेश साधारणत: सावजनिक बालिश मताधिकार के आधार पर प्राप्त किया जाता 
है । लीकॉक के शब्दों में 'जनादेश” शब्द का प्रयोग किसी प्रश्न पर किसी भी प्रशार के 
सावेजनिक मत के लिये किया जाता है। परन्तु यह सुविधाजनक होगा कि इसका 
प्रयोग राय प्रकद करने वाले मतों के लिये, जिनमें कोई कानूनी अडचनें न पड़ें 
सीमित कर दिया जाये! ।* इस्र सीमित प्रयोग का उपयोग प्रो० स्ट्रांग ने किया है। उनका 
कथन दे कि “जनादेश एक साधन है जिसके द्वारा राजनीतिक महत्व वाली समस्या 
पर, विशेषकर क्ररीब-कुरीब स्थायी राजनीतिक अवस्था लाने के लिये, प्रत्यक्ष 
सावंजनिक मत प्राप्त किया जाता है |! इस प्रकार जनादेश, जैसा कि इसके ठ्यावहारिक 
प्रयोग से प्रकट होता है, कानून निर्मोण-प्रणाली से संबंधित नहीं है। इसका संबंध $बल 
राजनीतिक महत्व की समस्या से है ।३ संक्षेप में यह राज्य के क़ानूनी यंत्र का भाग नहीं 
है; इसका संबंध नीति से हे केबल नीति से । 





ब्रक्‍्स भी अपनी पुस्तक “गवन्मेंट एन्ड पॉलिटिक्स ऑफ़ स्विटज़रलैंड, के १३५ वें पृष्ठ 
में कहते हैं कि सूचना एक ऐसा उपाय है जिसके अनुसार व्यवस्थापिका द्वारा पास किये 
क़ानून पर निर्वांचक समुदाय रोक लगा सकता है | नेतृत्व वास्तव में एक ऐशा उपाय है जिसके 
अनुसार निर्वाचक-सम्रुदाय व्यवस्थापिका की इच्छा के विरुद्ध क्वानून पास कर सकता है। 
सूचना की तुलना एक ढाल से को गई है जिसके द्वारा जनता अवांछुनीय क्लानून को पास होने 
से रोकती है; नेतृत्व एक तलवार के समान हे जिसके द्वारा वह अ्रपने विचारों को क्लाबृत्र में 
परिणित करने के लिये रास्ता बनाती हैं | पहले का परिणाम मुँह में एक टुकड़े के समान और 
दूसरे का व्यवस्थापिका रूपी घोड़े की बग़लों में एड़ के समान है? 
.. १-- ९०७४८ ५० शब्द की उत्पत्ति फ्रान्सीसी हैं। यह लैटिन भाषा के शब्द ?०98- 
2०धणा०---?]९०88 जनता और 5(णाा आअदेश-- से निकला हे | 


२--लीकॉक--एलिमेंट्स ऑफ़ पॉलिटिक्स, पृ० १६८ 


३--मई सन्‌ १६४४ में मित्र राष्ट्री के सम्मुख जर्मनी के आत्मसमर्पणु के पश्चात्‌ इंगलेंड 
में यह आवश्यक समझा गया कि दस वर्ष पुरानी पालिमेंट को भंग करके नया निर्वाचन हो और 
देश में: तथाकथित संयुर्फ़ अथवा राष्ट्रीय सरकार के स्थान में फिर से दो दल वाली सरकार 
की स्थापना की जाये। इस पर चचिल ने मज़दूर और उदार दलों के समाने यह प्रस्ताव रक्‍्खा 
कि राष्ट्रीय सरकार को जापान की पराजय तक कायम रक्‍्खा जाये ओर इस संबंध में जनता की 
. यूचना! (१०(८८०००१००) ले लो जाये | परन्तु मज़दूर दल ने उत्तर दिया कि- सूचना” विदेशी 
साधन है इसका “हिटलर के नाम से अपविन्र संबंध” है। यहाँ “सूचना” का प्रयोग जनता की 


श्द्घ३्‌ । शासन-यन्त्र 


आधुनिक काल में इसका उपयोग 


आधुनिक काल में इसका सर्वप्रथम उपयोग नेपोलियन प्रथम और नेपोलियन 
तृतीय ने किया और इससे वे क्रमशः श्य०७ ६० ओर १८४१ ई० में अपने को 
प्रत्यक्ष सावजनिक् मत" द्वारा फ्रान्ख के सम्र& चुनवाने में सफल्न हुये थे। सब १६१४- 
१८ के युद्ध के पश्चात्‌ इसका उपयोग अविक्तर यूरोप के पुनर्निमाण के संबंध में 
किया गया था । 

... इस प्रकार सर्वप्रथम, इसका अयोग युपेन मालमेडी (॥09०7॥ ॥(०॥॥०१५) 
प्रदेश में किया गया था परन्तु हैस्पडन जैकखन (नि०779097 उ90280॥) के अनुसार 
यह “जनादेश* खिछ हुआ क्योंकि गुप्त तथा स्वतंत्र मत के स्थान में निवासियों पर 
हर प्रकार का दबाव डाला गया था। इसके पश्चात्‌ विवादात्मक प्रदेश बेहिजियम को 
दे दिया गया था | 
नीति संबंधी राय प्राप्त करने के लिये “जनादेश” के अर्थ में किया गया था, वेधानिक शासन यंत्र 
के अंग के रूप में नहीं जैसा कि अगले प्रृष्ठों में पायेंगे । 


२३ मई, सन्‌ १६४५ के “डॉन” समाचारपत्र ने इस प्रस्ताव की आलोचना की थी कि 
सूचना किसी प्रश्न पर जनता के विचारों के जानने की उदासीन विधि है। मतदाता के उत्तर ' 
के लिये एक प्रश्न रक्खा जाता है जिसके लिये हाँ? या 'नहीं! लिखना पड़ता है | यह कार्य 
जनता के सामने रक्खे हुये प्रश्न के संबंध में जल्दबाज़ निर्वाचन के समान हैं। यदि उत्तर विरुद्ध 
होता है तो भी पालिमंट के सदस्यों का परिवतंन नहीं होत।। परन्तु व्यापक ।नर्वाचन बेकार 
सदस्यों को निकाल फैकता है ओर राजनीतिक क्षेत्र में नये रक्त को प्रवेश करता है। 

इसी प्रकार २६ मई, सन्‌ १६४४ के “लीडर” समाचारपत्र ने लिखा था कि सूचना का 
उपयोग कुछ वैधानिक राज्यों में कुछ विशेष क्ानून्ों ओर साधारण नीति के बारे में निर्वारर्का 
की राय जानने के लिये किया गया है। परनल्तु अंग्रेज्ञी विधान में इसका कुछ उल्लेख नहीं है | 
प्राचीन 'वबीमर विधान! (ए/८ंप्रा४/ (2008:7:ए00००) के अनुसार निर्वाचक को श्रपना समथन 
किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में नहीं वरन्‌ एक सम्पूर्ण जिला-तालिका या टिकि: के पह्त में 
प्रक८ करना पड़ता था। मत देने की इसी प्रणाली द्वारा आरम्भ में द्विट्लर को जमेनी में प्रभुत्व 
स्थापित करने में सफलता मिली थी |? 

१--वर्तमान काल में भी फ्रान्स के चतुर्थ प्रजातंत्र राज्य के नये विधान की स्थापना के 
संबंध में “सूचना” का उपयोग करने का प्रयसन किया गया था। जनरल डि गॉल (७767४) 48 
0४०७) के वैधानिक सुधार के प्रध्तावों का आधार यही साधन था। परन्तु जुलाई सब्‌ १६४५ 
में परामशांत्मक सभा कमीशन” ((.005ए08:ए8 /.388770ए €&०708807) ने सूचन[- 
योजना? को श्रस्वीक्ृत कर दिया था, केवल तत्पंत्रोधित तकालिक अवैब।निक सरकार के विधान 
के डर से ही नहीं वरन्‌ इस कारण से भी कि यदि “सूचना” का समर्थन किया जायेगा त॑। व्यक्तिगत- 
प्रयृत्व स्थापित करने के लिये मार्ग खुज् जाने का ख़तरा रहेगा | 


,_. २--हैस्पडन जैक्सन--दि पोस्ट वार वल्डे; १६१८-३४, ४० ४५४ 


नवाँ अध्याय २८७ 
दूसरे, माच सन्‌ १६२१ में उत्तरी साइलेशिया के संबंध में जनादेश प्राप्त किया गया 
था। फल्लायुसार ४० प्रतिशत सतदाता पोलेंड में और ६० प्रतिशत जमेनी में सम्मिलित 
रहना चाहते थे। परन्तु विभाजन ऐसा किया गया कि एक तिद्दाई पोलैंड को मित्रा 
और इस श्रकार जनादेश के खिद्धान्तों के बिरुद्ध कार्य किया गया। परन्तु दुसरे 
स्थानों में इसका ध्यान रक्खा गया। इस प्रकौर सार प्रदेश, जो राष्ट्र-संघ के अधिकार 
में था, सच्‌ १६३४ में जमनी को दे दिया गया था। क्योंकि जनादेश जमंनी के पक्ष 
में था | इसी भाँति अल्ेन्टटीन (8]]078॥977) और सेल्सबिग (80॥]68फ78) इत्यादि 
के संबंध में जनादेश के निशंय का पाज्न ईमानदारी से क्रिया गया था | 
परन्तु अभी कुछ ही वर्ष पहले नेपोलियन-ढंग से फिर जनादेश का 
उपयोग किया गया था अथौत्‌ उस निर्णय के लिये लाममात्र की जनता की सम्मति प्राप्त 
की गई थी जो पहले ही कायोन्वित किया जा चुका था। इच्च ढंग से हिटलर ने राष्ट्रीय 
जनादेश द्वारा जर्मनी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। इसी प्रकार कमाल अतातुर्क 
ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिये राष्ट्रीय जनादेश का उपयोग किया था। भारतवपषो में 
भी अब जनादेश के प्रयोग की चचो होने क्वगी हे। पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम 
लीग की कार्यकारिणी समिति ने १० अगस्त, सन्‌ १६४२ में बम्बई में अपना प्रस्ताव 
पास करके अंग्रेज़ी सरकार से प्राथंना की थी कि बह शीघ्र ही मुसलमानों के पूर्णो 
आत्म-निणंय के अधिकार की स्त्रीकृति की घोषणा कर दे और मुश्॒क्ञमानों के जनादेश 
के निर्शेय के अनुखार काय करने के किये निश्वय करके अखिल भारतवर्षीय 
मुस्लिम लीग के माचे सन्‌ १६४० में पास किये गये लाहौर-प्रस्ताव के मूल सिद्धान्तों 
के अनसार पाकिस्तान-योजना को कार्योन्वित करे । 
इस प्रकार संक्षेप में 'जनादेश” किसी राजनीतिक महत्व के प्रश्न पर जनता 
के विचारों को जानने का प्रजञातंत्नात्मक साधन है | यदि इसका उपयोग अ्रत्रजातंत्रात्मक 
ढंग से या न्याय विरुद्ध किया जाता है जैसा कि नेपोज्षियन ये तथा “महान राष्ट्रों! 
(97980 70678) ने साइलेशिया के संबंध में किया था तो इसमें स्वयं साधन का 
कोई दोष नहीं । किसी भी साधन का दुरुपयोग स्वार्थी व्यक्ति कर सकते हैं | इसलिये 
जनता के विचारों को प्रकट करने वाले उपकरण के रूप में इसका मूल्य कम नहीं आऑका 
जा सकता । यह निश्चय रूप से आधुनिक विशाल प्रादेशिक राज्यों में प्रयक्ष अजातंत्र 
का स्थान लिये हुये है । 
इस प्रकार जनादेश के अथ और प्रकृति का अनुशील्न करने के पश्चात्‌ अब 
सूचना, नेतृत्व और बापसी पर विचार कर सकते हैं । 


न चना 
सूचना (8०४०7७000४०)"' शब्द सूचित करने से बना है। इस भाँति यह 
एक प्रणाली है जिसके अनसार व्यवस्थापिकाओं छारा पास किये गये बिल्लों से 


१-- अं ग्रेज्ञी शब्द रि०००४०१ए०० (सूचना ) ५०००! (सूचित करना ) शब्द से 
बना है | 


श्ध्द शासन यबन्त्र 


ज्ञनता को सूचित कर दिया जाता है*। इसके दो रूपः हैं : पहला वेकल्पिक और 


दूसरा अनिवाये । 

वैकल्पिक सूचना का अर्थ है क्रि यदि मतदाताओं की एक संख्या कुछ कानूनों 
पर जनता के विचार-प्रकाशन की प्रार्थना करती है तो वे क्वानून अन्तिस निर्णय के 
लिये जनता के सामने अवश्य रक्‍्खे जाने चाहिये ' 

अनिवाये संचना से तात्पयें है कि सभी क़ानून हों साधारण चाहे वैधानिक, 
प्रत्येक दशा में जनता के अन्तिम निर्णय के लिये उसके सामने रकखे नाने चाहिये । 


सुचना का निवाप्तस्थान 


सर जो 
क्र हट 


सूचना का वास्तविक निवासस्थान स्विट्ञ्रलेंड ही है। विल्सन? महोदय का ' 


कहना है कि इसका उपयोग ६६वीं शताब्दी में आरस्म हो गया था जब ह ग्राबन्डन 
(9७79प४प्र7/0०7) और बेज्लेस (४७)७।8) कैन्टनों के कम्यूनों को अपने, प्रतिनिधि 
'कैन्टन-सभा' (0870078] 43.8867709) में भेज्नना पड़ता था और प्रतिनिधियों को 
सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपने-अपने क्षेत्रों का परामशे लेना पड़ता था। यह प्रारम्भिक 
सूचना थी जिसकेअनुसार प्रतिनिधि बिना भपने निबौचकों के आदेश के कैन्टन-सभाप्नों 
में कुछ नहीं कर सकते थे। परन्तु इस सप्तय इसके अक्ृति में परिवर्तेन हो गया है 
झोर अब यह जनता द्वारा प्तद्यक्ष क्रानून-निमौण का साधन है। 

२--लोवेल महोदय सूचना? के प्रयोग के दो कारण बतलाते हैं :--- 

(क) व्यवस्थापिकाओं के ऊपर अविश्वास | क्योंकि प्रतिनिधि राष्ट्र के द्वित के कार्य ईमान- 
दारी से करने में असफल रहते हैं। उन्होंने या तो स्थानीय हितों की चिन्ता की है या अपने 
मतों का व्यापार किया है | 

(ख) प्रश्नों को प्थक करने की इच्छा | इसका तात्पर्य यह है कि सूचना? कुछ विशेष 
प्रश्नों पर सार्वजनिक राय प्रकट करने का साधन हैं क्योंकि वे व्यापक निर्वाचन में अस्पष्ट हो 
जाते हैं| निवांचन का तो यह श्रर्थ है क्रि मतदाता एक उम्मीदवार या दल् का समर्थन दूसरे 
उम्मीदवार था दल के विरुद्ध करते हैं परन्तु उनके लिये यह आवश्यक नहीं कि वे कार्य-क्रम कौ 
पूरी योजना से सहमत हों। परन्तु यूचना प्रश्नों को ४थक करके उनको प्रत्येक के संबंध में स्पष्ट 
निर्णय देने का अवसर देता है । 

-- लोवेल ऋत (पब्लिक श्रोपीनियन एज़्ड पापुलर गवन्मेंट! पु० १५४-१५४८ 

३--कामन्स ने अपनी पुस्तक 'प्रोपोर्शनल रेप्रेज्ञेम्टेशन! एपेन्डहिक्स ३, ४० २६१ में इनक 
निम्नलिखित परिभाषा दी है :--- 

(क) वैकल्पिक सूचना--मतदाताश्रों के एक अ्रंश, मान लो ५ प्रतिशत, का यह अधिकारी 
कि उसके प्रार्थना करने पर व्यवस्थापिका, कांग्रेस अथवा म्युनित्तिपल सभा द्वारा पास किये गये 
क्ानूज़ या आडिनेंस को सावंजनिक मत के लिये रक्खा जायेगा । 

(ख) अनिवार्य सूचना--यह वैधानिक व्यवस्था कि सभी क्रानुत और आइडिनेंस ( संकट 
कालीन 'बिलों श्रौर तत्कालीन बजठ को छोड़कर ) साव॑जनिक मत के लिये रकखे जायेंगे। 
४... ४--विहंसन--दि स्टेट, ० ३६६ 
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स्विटज़रसेंद के कम्यून 


यह याद रखना चाहिये कि प्रलक्ष-प्रजातंत्र की सभी प्राचीन सस्थायें अब भी 
स्विटज़रलैंड में कायम हैं । शट/ंखला की आरम्भिक कड़ी कम्यून है और इसने सदैव 
जनता को अपने स्थानीय मामलों में दिलचस्पी लेने ओर उनका प्रबन्ध करने में अभ्यस्त 
किया है। यह अब भी राष्ट्र की राजनीतिक इकाई ओर स्थानीय राज्ननीतिक जीवन 
को प्रकाश में लाने का साधन है। यह अपने स्वतंत्र नागरिकों (#५०७७४॥०७॥ ) की 
आरम्भिक सभा द्वारा शिक्षा, पुलीस, दरिद्र-रक्ता, सड़कों, सफ़ाई और जज्ञ का प्रबन्ध 
करती है । इस श्रकार यहद्द केवल स्थानीय स्वायत्त शासन का ही अ्रंग नहीं है बरन केन्टन- 
शासन का अंग, निर्वाचन-क्षेत्र और सूचना? संबंधी मतदाता-क्षेत्र भी है । इस्ीलिये यह 
स्विस शासन-संगठन का प्राण ओर भ्रजातंत्रात्मक संस्थाओं के सफल्नतापूवक चत्नाने का 


शिक्षण-क्षेत्र कहा गया है। 


स्विटजरलेंट के फैन्टन 


. सहत्व के अनुसार कम्यून के पश्चात्‌ कैन्टन आता है छः कैन्टनों का शासन 
प्रबन्ध अब भो जन-सभा प्रंणाज्ञी (9'0777000 0" 4,8॥7088077070 ०898॥977) 
के द्वारा होता है ओर शेष उन्नीस कैन्टनों ने अपनी सभाओं का निबाचन कर लिया 
है । जन-सभा प्रणात्री के पीछे यह सिद्धान्त है कि वास्तविक राज-सत्ता जनता के हाथ में 
है और वही सभी क्रानूनों का उदूगम और निमोणक है। जन-सभा सभी कानूनों को 
पास करती है, सभी प्रकार के कर त्गाती है, सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को 
निवोचित करती है और विधान-संशोधन भी करती है। “'प्रतिनिधि-सभायें! (ये उन्नीस 
कैन्टनों में जहाँ ये निर्वाचित होतो हैं 'बड़ी सभायें--(97.9980 (00070०]8«-या 
'कैन्टन-सभायें--(287060079) (20प70]8--कही जाती हैं | क्रानून-नि्मौण का कार्य 
करती हैं और कैन्टन-कार्यकारिणी के कार्यों पर नियंत्रण रखती है । 


कैन्टनों में बचना . 

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं दे कि ये श्रतिनिधि सभायें कैन्टनों में सर्वे-सवा हैं । 
वास्तब में ग्रत्येक कैन्दन में (फ्रीपगं--#५०४०प्राष्ठ>-को छोड़कर) अन्तिम निशुय के 
लिये अत्येक महत्वपूर्ण कानून से सूचित होने का स्पष्ट क्रानूनीं अधिकार जनता को हे। 
'जन-सभा? वाले कैन्दनों में जनता को सूचित करने का कार्य तो सदेव से होता चलना जा रद्दा 
है। दूसरों में जहाँ प्रतिनिधि-सभायें हें 'सूचना! के दो रूप* जिनका उल्लेख पहले दो 
चुका है, वकल्पिक ओर अनिवाये हैँ। वेधघानिक संशोधन या परिवतन के अश्त पर 
(विधान के आंशिक या पूर्ण परिवतंन में) सभी कैन्टनों में 'सूचना” अनिवाय है परन्तु 








१--मेरियट महोदय का कहना है कि कैन्टनों में 'खूचना' का तीसरा रूप भी है। यह 
अधिक सूचना? (ग्र॥ा०02) रि७(८:९४०प४) कहलाता है। परन्तु यह तीसरा रूप संध में नहीं 
ग्रहण किया गया है--दि मेकेनिज््म श्रॉफ़ दि माडर्न स्ठेट! जिल्द १, प्ृ० ६७-६८ | 
३७ ह 


२६० शासन-यन्त्र 


ग्यारह कैन्टनों ने तो साधारण कानून के संबंध में भी अनिवाये “सूचना को लागू 
कर दिया है। 


संघ में प्चना” 

कैन्टनों के अतिरिक्त जनता राष्ट्रीय अथौत्‌ संबोय प्रश्नों पर भी 'सूचना' का 
प्रयोग करती है | यहाँ भी इसका उपयाग साधारण क़ानून और वेधानिक परिवतेन दोनों 
के संबंध में किया जाता है। पहली अवस्था में संघ-क्रानून जनता की स्वीकृति या 
अस्वीकृति के लिये रक्खे आते हैं यदि ३०,००० मतदाता या आठ कैन्टन सूचना की माँग 
करते हैं। दूसरी अवस्था अथौत्‌ वैधानि+ परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित विधियों 
का अनुसरण किया जाता है :--- 

(क) यदि दोनों सभायें विधान-परिवर्तेन के लिये सहमत हो जाती हैं तो साध।रण 
विधि से काय सम्पादित किया जाता है। परन्तु 'अनिवाये सूचना” के लिये इसको रक्‍्खा 
जाना आवश्यक है । 

(ख) यद्‌ एक सभा परिवतेत चाहती है और दूसरी नहीं सहमत होतो, या 
४०,००० मतदाता विधान-परिवतेन की माँग रखते हैं तो परिवर्तेन का अश्न जनता के 
मत के लिये रकखा जाता है, यदि उस्रका बहुमत परिवतेन के पक्ष में होता दे तो 
व्यवस्थापिका की नई सभाये नित्रोचित होंगी और वे परिवतन का काये करेंगी। 


अमरीका 


परन्तु स्विटजरलेंड ही एक ऐसा देश नहीं है जहाँ 'सूचना' का उपयोग द्वोवा 
है। अमरीका के बहुत से राज्यों में भरी इसका प्रयोग किया जाता है परन्तु संधीय प्रश्नों 
पर इसका प्रयोग नहों द्वोता दै। विल्खन महोदय का दावा है कि वैधानिक परिवतंन 
के संबंध में इसका प्रयोग स्विटज़ रलेंड की अपेक्षा अमरीका में पुराना है। परन्तु साधारण 
क़ानून-निमोण में इसका प्रयोग दोनों देशों में नया हे" । अमरीका में “अनिवाये सूचना! 
का प्रयोग वैधानिक परिव्तनों, ऋण लेने और विद्यत्‌:३पादन-केन्द्र तथा जल्लागार इव्यादि 
ऐसे सा्वेज़निक उपयोगिता के निमोण-कार्य में क्िय। गया है और वेकल्पिक रूप का 
प्रयोग 'अधिकृतर नेबरारका (स्‍००7००७४।:७) भरेगॉन (76207), मिस्रौरी 
(0॥880प7१), दक्षिणी डकोटा (830प00 ॥09/2009), केलिफ्रोनिया (08]7[077/9), 
कालोरेडो (020]07800) इत्यादि ऐसे कुज्न ११ पांश्चमी राज्यों ने किया हे । 


(0 
नेतृत्व का अथ क्‍ 
सूचना! के पश्चात्‌ हम "नेतृत्व ([77708076) पर विचार करेंगे। साधारण 6ः 
नेतृत्व का अथ यह है कि जनता को क्रानून-निर्माण का नेतृत्व लेने का अधिकार है। 


स्विटजरलेंड में मागरिकों की एक निश्चित संख्या एक आधथेना-पत्र द्वारा किसी क्रानून 
पर, जिसको वे पास करवाना चाहते हें, विचार करने तथा उसको पास करने के लिये 


१०-विज्सन--दि स्टेट, पघृ० ३६६. 
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व्यवस्थापिका को बाध्य कर सकते हें। परन्तु यह केवल प्रार्थना ही नहीं है कि 
व्यवस्थापिका इसे चाहे माने या न माने। व्यवस्थापक शक्ति को यह कार्ये अवश्य 
करना पड़ेगा | इसलिये 'नेतृत्व! प्राथना? से कहे प्रकार से भिन्न है !-- 

(क) यह अनिवाय है अतः इसको अरबीकृत नहीं किया जा सकता ! 

(ख) यह सर्वेशक्तिमान जनता से उसके अ्रतिनिधियों में आता है अथोत्‌ उच्च 
कोटि से निम्नकोटि में, निम्नकोटि से उश्चकोटि में नहीं । 

(ग) इसका संबंध किसी न किसी बिल से रहता है परन्तु प्राथना-पत्र क्रिसी 
दिषय पर हो सकता हे | 

(घ, व्यवस्थापिका '"नेतृत्व' पर मनमानी विचार नहीं कर सकती हैे। इसको 
बिहित प्रणाली का अनुसरण करना पड़ता है । परन्तु शाथना-पत्र पर तो क्रिसो तरह भो 
विचार कर सकती है । 


स्विटज़ रलेंढ में नेतृत्व 
स्विटज़रल्ेड में इसका प्रयोग कैन्दनों और संघ-शासन दोनों में होता है और 
इसका उपयोग केवल बेवानिक सुधारों या संशोधनों तक हो स्रोमित नहीं है वरन 
साधारण क़ानून के परिवतंत ओर संशाधत्र में भी होता है। केवल फ्रोवर्ग ही में 
जेतृत्व' का उपयोग साधारण क्लानूमों के संबंध में नहीं किया ज्ञा सकता । संघ शासन 
में ४०,००० मतदाताश्रों को केवल वेधानिक संशोधन के लिये प्राथना-पत्र पर हस्ताक्षर 
करना पड़ता हे परन्तु कैन्टनों में संख्या भिन्न-भिन्न है। 


वेधानिक संप्नोधन 

इन वेधानिक संशोधनों के निम्नल्िखित दो रूप हो सकते हें :-- 

(६) जब ये व्यवस्थापिका के सामने 'साधारण' रूप में उपस्थित किये जाते हैं 
ओर यदि ये उसके सिद्धान्तानुसार दोते हें तो यह उनके मस्रविदे तैयार करके बिल्ों' का 
रूप देती है ओर जनता फे मत के लिये पेश करती द्ै। परन्तु यदि यह उनसे 
अखसहमत होती है तो यह उन्हें बिल का रूप नहीं देती । परन्तु यदि उन्हें स्वीकार कर 
लिया जाता है. तो साधारण-अस्तावों को एक निश्चित रूप देना और जनता के सामने 
अन्तिस निणुय के लिये उपस्थित करना आवश्यक हो जाता दे | साधारण रूप में प्रस्ताव 
की यह उपस्थिति साधारण नेतृत्व” (9०707)! 47707907ए6) कहलाता है। 

(२) परन्तु यदि प्रस्ताव एक निश्चित और मल्तविदा-रूप में रक्खे जाते हें तो 
व्यवस्थापिका द्वारा उनसें बिना कोई परिवर्तेत किये जनता के अन्तिम तनिणुय के लिये 
उपस्थित करना पढ़ता है। यदि पास दो जाते हैं तो देश के बुनियादी क़ानून के अंग 
हो जाते हैं। परन्तु यदि व्यवस्यापिका इन जिलों # सिद्धान्तों से असहम्॒त होती है तो 
इसके सामने केवल एक द्वी मार्ग रह जाता हे । वह मतदाताओं के जिलों के साथ॑-शाथ 
अपने बिल्न भी जनता के मत के लिये उपस्थित कर सकता है, वह जिस चाहे स्वोकार 
करे और जिसे चाहे *:(# कार करे। इन बेधानिक प्रस्तावों के इस रूप को 'निषोरित 
नेतृत्व' (#077ाप80०8: 4:709 ४४०) कहते हँ । 


श६२ शासन-यन्त्र 


साधा रण क्रानून-निर्माण 


साधारण क़ानून पास करने में कैन्टनों में जिस प्रणाली का अनुसरण किया 
जाता है वह बहुत सादी है । मतदाताञ्रों की एक नियत संख्या प्राथना-पत्र द्वारा निश्चित 
है ।नूनों का प्रस्ताव रखती है ओर व्यवस्थापिका जनता के सामने उसका मत जानने के 


जिये उपस्थित करती है । यदि जनता स्वीकार कर लेती हैतो बे देश के क़ानून 
बन जाते हैं । 


इस प्रकार स्विटकरलेंड में जनता क्ानून-नि्माण में व्यवस्थापिका के कार्य को 
पूर्ण करती है और जो कार्य उसके प्रतिनिधि करने में असफल रहते हैं. उसे करती 


है। इसीलिये कहा गया है कि "नेतृत्व प्रयाली' प्रतिनिधियों की भूक़ों के लिये उत्तम 
ओपषध है और सुचना” उनको अधिक आगे जाने से रोकती है ।* 


अमरीका 


स्विटजरलैड के अतिरिक्त अमरीका के बहुत से राज्यों में भी साधारण और 
चैधानि+ दोनों कानूनों के संबंध में 'नेतृत्व' का प्रयोग होता है परन्तु वहाँ दुज्-राजनीति 
के कारण बहुत बार इस प्रणाली का दुरुपयोग हुआ है ।* 


दापसी 


'ूचना? और 'नेठृत्व” के अथे और विशेषता को समम लेने के पश्चात्‌ वापसी! 
(६००७))) के अथे पर, जनता के मत को प्रकट करने वाले स्राधन के रूप में, विचार 
करना शेष रद्द जाता है। “वापसी का यद्द अथ है कि सवप्रधान शरक्ति के रूप में 
जनता अपना कतेडय न पालन करने वाले अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने 
वाले किसी भी राज्याधिकारी३ को निकाल सकती है | ल्ञोकोंऋ के शब्दों में 'इस प्रणात्री 
का यह अथे है कि बे व्यक्ति, जो राजपदों में नियुक्त हैं, तभी तक अपने पदों पर काम 
कर श्रकते हैं जब तक जनता की स्वीक्लांत उन्हें मिली रहती है; पर ज्ञिसी समय मत- 
दाताओं को बहुमत चाहता है. पदाधिकारों अपने पद से अत्ञग कर दिया जाता है ।”४ 


१--आइस--मॉडने डेसोक्रे सीज़, जिलद १, ४० ४४६ 

२--विशेष विवरण क लिये लोवेल कृत पब्लिक श्रोपीनियन एन्ड पापुलर गवन्मेंट', 
श्रध्याय १४, देखिये | 

३--लोवेल का कथन है कि राज्याधिकारियों और न्यायाधीशों की वापसी के 
अतिरिक्त हाल ही में इसके द्वारा प्रतिनिधि पर भी उसके क्षेत्र द्वारा नियंत्रण रखने का प्रस्ताव 
रखा गया है। परन्तु इसे यह स्पष्ट होता है कि वह सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता 
केवल निर्वाचन-च्षेत्र ही का करता ६। इसका यह भी अर्थ होता है कि वह केवल डेलीगेट 
है प्रतिनिधि नहीं । लोवेल--पब्लिक श्रोपीनियन एन्ड पांपुलर गवर्मेन्ट, प्रृ० १४६-१४८ 

४०«लीकॉक--एलिमेंट्स आफ्र पॉलिटिक्स, ० १७३ 


नंवों अध्याय २६३ 


पदाधिकारियों को वापस करने की प्रणाली का उपयोग अमरीक्षा* के पश्चिमी राज्यों जैसे 
ओरेगॉन (07०80), भरीजोना (4 एघं2079), मोन्देना '0)(07968708), ओल्केहोना 
. (00:0800798:, लुइसीनिया (॥,0पां8७779), कन्खास (](978७8); वाशिंगटन 
(ए०४॥78007), क्ेलिफोनिया (29807779) अफोन्साश्र (8.78:87/8&5,; क। ज्- 
रेडो (00007800), उपरी डकोटा (१०१४ 04/700%) और निषाद! (7२७५७०५५) 
में विशेष रूप से होता है । ओरेगॉन के विधानानुसार प्रत्येक सावजनिक राग्याधि क्वारी 
राब्य के अथवा अपने निवाचन-न्षेत्र के मतदाताओं द्वारा वापस बुलाया जा सह्ता 
है। परन्तु जब तक बीस प्रतिशत मतदाता माँग नहीं रखते तब तक वापसी” के ल्षिये 
सावजनिक मत नहीं जिया जात।* | इस प्रकार श्ोरेगॉन में न्‍्यायाधीश भी वापस बुजञाय 
जा सकते हैं। परन्तु वाशिंगटन में न्यायाधीश नहीं वापस बुलाये जा सकते। ऋलोरेंड 
में तो न्यायाधीशों का निर्णय भी सावजनिक मत द्वारा रद किया जा सकता है ।* 

स्विटज़रलेंड में प्चना' ओर नेत त्व' का व्यावद्वारिक प्रयोग | 

सावेजनिक विचार-प्रकाशन के साधनों के रूप में सुचना, नेतृत्व और वापस 
को समम लेने के पश्चात्‌ अब हम उनका व्यावहारिक यथोंग देख सकते है।* 
स्विटज़रलेंड के कैन्टनों मे, सूचना' के अयोग के संबंध मे मेरयद महोदय का हा 
है कि सन्‌ १६०६ और १६१६ के बीच मे जितश भी क्रानू& अनिवाय खूच गा वः 
अनुसार उपस्थित किये गये थे उनमें लगभभ २४ श्रतिशत अस्वीकृत कर दिये गये थे ! 
इसी काल में जो “वैकल्पिक सूचना? के श्रनुखार उपस्थित किये गये थे उनमें २२६ 
स्वीकृत हुये थे ओर ७३ अस्वीकृत । एम० बोंअर (6. ॥307स्‍0प7) मदहं।(य का कथन 
दे कि क्रानून, मिन्हें जनता सरत्नता से नहीं रतीकार करतो, सजजस्ट्रेट, पदाधिकार। तथा 
राजकमचारियों के बेतत तथा नये पदों की स्थापना संबंधं। और बैयक्तिक स्वतंत्रता पर 

१--कँछ राज्यों और बहुत से नगरों में “वापसी? नामक राजनीतिक साधन के द्वारा 
अपने निर्वाचित राज्याधिकारियो पर जनता पूर्ण नियंत्रण रखती है। जहाँ “वापसी लागू ई 
वहाँ नागरिकों की एक नित संख्या के शिकायत करने पर सब मतदाता इस प्रश्न पर मत 
देते हैं कि अवधि समास होने के पहिले पदाधिकारी अपने पद से अ्रलग कर दिया (वापस 
अुल्ञाया ) जाय कि नहीं। यदि मत पदाधिकारी की अलहदगी के पक्ष में रहता है तो उसको 
अवधि समाप्त होने से पहले ही पद-त्याग करना पड़ता है। जब “वापसी? द्वारा पदाधिकारी 
अलग कर दिया जाता है तो उसके स्थान को भरने के लिये एक निर्वाचन होता है जिसमें 
यदि चाहे तो निकाला हुआ अ्रधिकारी भी उम्मीदवार हा सकता है। 

“(७० ई० फ़ोरमैन झृत 'एडयांसड सिविक्स? परू० २३ 

२--लीकॉक -एल्निमेंट्स श्रॉफ पॉलिटक्स, प० १७२ 

ता ऑर्ड्न डेमोक्े सीज़, जिह्द २, ७० १६५ (पादटिप्पणी) । आ्ाइस का यह 
भी कथन है कि न्यायाधीशों समेत राज्याधिकारियों की वापसी का सिद्धान्त छः राज्यों में 
और न्यायाधीशों के अतिरिक्त दस राज्यों में प्रचलित हे । 

४--अधिक अध्ययन के लिये लोवेल कृत 'पब्लिक श्रोपीनियन एन्ड पापुलर गवर््भेंट' 
अध्याय १९ और १३ देखिये | क 








२४४ शासन-यंत्र 


नियंत्रण रखने वाले या विशेष धिकारों को क्ायम रखने वाले होते हैं १ संध में 
इसके प्रयोग के विषय में भी इसी लेखक का कहना है कि “सन्‌ ?:७८ और १६२४ के 
बीच संघ-सभा द्वारा प्रत्तावित ४४ वेघानिक संशोधनों में से २४ स्वीकृत किये गये थे 
ओर १६ अस्बीकृत किये गये थे.......सच्‌ १८७७ और १६२४ के बीच ३६ प्रश्नों पर 


(बेकाल्पिक) सूचना की मांग साधारण बिलों के संबंध में रक्खी गई थी। इनमें से २३ 
प्रश्नों पर विरोध को सफलता प्राप्त हुईं थी ।?* 


इसी प्रकार नेढ॒त्व के उपयोग के बारे में उनका कथन है कि 'कैन्टनों में नेतृत्व 
के परिम्ताण आशा से काफ़ी कम क्रान्तिकारों हैं। सन्‌ १६०४ और १६१६ के बीच 
उपस्थित किये गये ३६ प्रस्तावों में से केवल १० स्वीकृत हुये थे ।३ संघ में भी सन्‌ १६२४ 
तक के समय में २० बार जनता के विभिन्न अंशों ने विधान में आंशिक परिवर्तेन के 
लिये प्रयत्न किया था परन्तु & बार ही उन्हें सफलता मिली थी? । इससे यह प्रकट होता 


है कि क्ानून-निर्मोण में जनता क्रान्तिकारों नहीं सिद्ध हुईं । वास्तव में वह रूढ़िवादी 
ही प्रतीत हुई है | 


स्विस राजनोतिक लेखकों के प्चना विषयक परस्‍्पर विरोधी विचार 


परन्तु फिर भी रिविटज़रलेंड में इनक्की उपयोगिता के विषय में विचारों की एऋता 
नहीं मिलती है। सूचना के बारे में राजनीतिक दाशेनिक और क्रानून-विदों के विचार 
उत्साहवर्धघेक नहीं हें । नेविल ()प००।॥७) इसका इसलिये विरोध करते हैं कि जटिक़ 
कानूनों के लिये उत्तम संस्कृति अपेक्षित है और एक साधारण नागरिक में इसका 
अभाव हे। डिप्ल्वाइजी ([0०00786) का विचार है कि 'सूचना” एक स्पष्ट आदेश 
देने में असफल रहती है क्‍योंकि तथाकथित खार्वेजनिक निर्णय सहस््रों प्रभावों का 
परिणाम है, विचारपूर्ण विबेचना का नहीं ।* यहाँ तक कि सरकार के सदृस्य भी 
इसके विरुद्ध हैं. क्योंकि इससे काफ़ी मात्रा में उनके कार्य स|मित हो जाते हैं । 


१--मेरियट-«दि मेकेनिजम श्रॉफ़ दि मॉडन स्टेट, जिल्द १, प्ृ० ६७ 
२--वही, ४० ६८-६६ 
३--त्रही, ४० €८ | 
४--लोवेल अपनी पुरुतक पब्लिक ओपीनियन एन्ड पापुलर गवरन्मेंट, प्ृ० १५४-१४७. 
में कहते हैं कि साव॑जनिक निर्वाचन की भाँति साव॑जनिक निर्णुय भी बुरे प्रभावों के शिकार 
हो सकते हैं ओर “सूचना” के विरोधी पूछते हैं कि 'क्या वह जाति जो बुद्धिमान, साइसी और 
न्याय-प्रिय प्रतिनिधियों को चुनने में असमर्थ है, बिलों के संबंध में विवेक पूर्ण निर्शय दे सकती 
है; क्या लोकमत उन्हीं प्रणालियों से दूषित नहीं हो सकता जिनसे व्यवस्थापिका दूषित हो 
जाती है; क्या मतदाता प्रतिनिधि के गुप्त निर्वाचन के समय के दबाव की भाँति दल या नायक का 
दबाव क्ाबूज़ के संबंध में अपना मत प्रकट करने के समय नहीं अजुभव करते! । विरोधियों 
का यह भी कहना है कि इससे प्रतिनिधि-संस्थाओं की उत्तमता कम हो जाने की आशंका 
गी क्‍योंकि उनमें उत्तरदायित्व की भावना की कमी हो जायेगी | 


आठवों अध्याय २६५ 


परन्तु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको लोकमत को मालूम करने का एक बड़ा साधन 
सममभते हैं। श्रो० वारिन (!?70[, ए/०७7०१7) चाहते हैं कि इसका उपयोग बजट तथा 
कर के मामले में तो हो ही, साम्प्रदायिक-प्रश्नों पर भी हो | डूब्स (09083) महोदय, जो 
किसी समय इसके विरोधी थे, लिखते हैं कि अनिवार्य सूचना ही एक ऐसी अणालो है 
जो इस बाठ की दयोतक है कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से क्रानून-निर्माण में भाग लेना 
चाहिये ।? हिठी (065) मद्दाशय इस प्रणाज्ञी को प्रतिनिधि-प्रणाली की अपेक्षा उत्तम 
समभते हैं क्योंकि प्रथम तो, क्ानून-निर्माण से जनता का दोहरा सम्पर्क द्वो जाता है, 
जनता को शिक्षा मिलती है विशेषकर जब कि बिल्लों के साथ व्याख्या भी दी रहती है; 
इसके अतिरिक्त बिल अत्यन्त स्पष्ट रूप में रक्खे जाते हैं; दूसरे, यह देश-प्रेम को 
प्रोत्थाहित तथा दृढ़ करती है; तीसरे, इससे बहुमत का दृष्टिकोण मालूम हो जाता है 
ओर चौथे, यह शासक वर्ग को साधारण नागरिक के सम्पक में रहने तथा राजनीतिक 
शिक्षा में काफ़ी दिलचस्पी लेने के लिये बाध्य करती है । 


ब्राइस" महोदय का भी कहना है कि एक स्विस मित्र का, जिनकी महान योग्यता 
ओर अनुभव फे कारण उनकी राय स्रम्मानतीय है, विचार है कि “सूचना सम्पूर्ण 
नागरिकों को राज्य के व्यावहारिक प्रश्नों में बयरत रहने तथा उन पर अपना निणुय देने 
के लिये बाध्य करती है। और इस प्रकार राज्य को जनता के सहद्दारे करके यह व्यक्ति को 
प्रत्यज्ञ रूप से राज्य के हित में लगाती है। इससे प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व की 
उन्नति होती है । इसके बदले में राब्य जनता के आदेश को सवप्रथम स्थान देने के लिये 
वाध्य होता है। सुचना स्विटजरलेंड में सभी वर्गों और ज़िलों को राज्य के कार्यों ओर 
कत्तेब्यों में साकीदार बनाती है और इस प्रकार एक जाति की सदस्यता को दृढ़ भावना 
का निर्माण करती है। अत्येक स्विस जनता के निर्णय का पालन करता है । 


स्वित्त राजनीतिक लेखकों के नेतृत्व विषयक परस्पर विरोधी विचार 


इसी भाँति 'नेत॒त्व” की उपयोगिता के संबंध में स्विटजरलेंड में एकमत नहीं 

है। कुछ का बिचार है कि यद्द “अराजकता फैलाने वाली और क्वानून-निर्माण में 
अभिग्चयता ओर गड़बड़ी को जन्‍म देने वाली प्रणाली है? । ड्रोज़् (/0702) महाशय का 
'कददना है कि 'नेतृत्व ने देश को एक बड़े खतरे में डाल दिया है, नेवागिरी आरम्भ 
हो गयी है ।” उनके विचार से यह प्रणात्री 'विच्छिन्नात्मक एवं नाशात्मक है ।” रदूसी 
(80प७४) महाशय इसको दो प्रकार से दोषपूण सममते हैं ? प्रथम तो इसके कारण 
दोषपू्ण ओर विचेक-शुन्य क्रानून बने हैं. क्‍योंकि एक व्यक्ति जो नेद॒त्व का उपयोग 
करना चाहता है, हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए दबाव ओर ज़ोर डालता है जिससे लोगों 
को साँग का विषय जाने हुये बिना हस्ताक्षर कर देना पड़ता है । इच्न प्रकार इस प्रणाली 
ने एक प्रकार की रिश्वत को प्रोत्साहित किया है जिसका परिणाम हुआ है. दायित्वशुन्य 
क्रानून। दुसरे, चूंकि जिन बिल्तों को प्रार्थी अपने हस्ताक्षरों सहित उपस्थित करते हैं 


१-आइस--मॉडने डेमोक़ सीज्ञ, जिल़द १, ४४८ (पादटिप्पणी) 


१६६ शासन- यंत्र 


उनमें प्रतिनिधि-सभा परिवर्तत नहीं कर सकती इसलिये उनके दोष वैसे ही बने रहते 
हैं। इसका परिणाम यह्‌ हुआ है कि पा जनिक क़ानून-निमोण को प्रोत्साहन भिल्ला है । 

परन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी प्रशंसा करते हैं कि यह प्रजातंत्र की 
आधुनिकतम विजय है। वे इसको 'सा्वेजनिक सत्ता का सफल द्योतक' मानते हैं । 
उनका विश्वास है कि इसने प्रजातंत्र को एक नई अवस्था में पहुँचा दिया है। यदि 
(धुचना! पार्लिमेंट और निबौचक समुदाय के सध्य साम्य स्थापित करने में सफल हुई है 
तो "नेतृत्व! ने “आकर्षण केन्द्र! को स्थानान्तरित किया है । व्यवस्थापिका क़ानन-नि्भोणक 
यंत्र का अनिवाये अंग नहीं रह गई है | गोजोड महाशय (30720000) का कद्दना है कि 
धबल में के नेठ॒त्य ने, ( साधारण प्रस्ताव के नेतृत्व में नहीं ) सावजनिक जीवन के दो 
अंगों की शक्ति बहुत बढ़ा दी है। पहले में राजनीतिक क्लब आते हैं दूसरे में प्रेस ।” बेन 
(807789) महोदय का विचार है कि यह बहुत दत्वपूर्ण खोज है । इसके द्वारा स्विस 
लोग प्रत्येक क्षेत्र में स्र्यं शासन कर सकते हैं। थे कानून बना सकते हैं; दंड-प्रणाल्री 
निश्चित कर सकते हैं, विदेशियों को नागरिक बना सकते हैं; व्यापक क्षमा प्रदान कर 
सकते हैं; ऋण ले सकते हैं; राष्ट्रीय ऋण अदा कर सकते हैं, घन की सद्दायता दे सकते है; 
संधि कर या तोड़ सकते हैं और युद्ध की घोषणा कर सकते है ।' 

स्विस राजनीतिक लेखकों के इन परस्पर विरोध। विचारों के द्वोते हुये भी यह 
विश्वासनोय है कि आरम्भ में इससे खतरे फ्री सम्भावना थी परन्तु सब १६०० के पश्चात्‌ 
से इसकी उपयोगिता सिद्ध होने क्गी थो | जैश्वा कि ब्रुक्ल का कहना है “बाद में उपस्थित 
किये गये बिल संयत और प्रगत्यात्मक थे। जो अक्षकल् रहे उन्होंने सुधार विषयक 
शिक्षा की नींचब डाली और इन सुधारों का निकट भविष्य में का योन्वित किया जाना 
सम्भव है । इनके अतिरिक्त दो सफल संशोधन दृढ़ उन्नति के प्रताक हे 


विदेशों लेखकों के परस्पर बिरोधी विचार 
परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में इन प्रणालियों को उपयोगिता के सबंध में स्विस 
राजनीतिक लेखक एकमत नहीं है वहाँ विदेशी आक्षलोचक भी अपनो स्वीकृति या अस्त्रोकृति 
में एक मत नहीं हें. । 


१-कामन्स का विचार 

साधारण: यह स्वीकार किया जाता है कि अ्रत्यक्ष-क्तानुन-निर्माण स्विटज्ञरलेड 
में सफल रहा है परन्तु अमरीका और इंगलेंड में यह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि 
प्रथम तो रिविस लोगों क निश्चित तथा दृढ़ राजनीतिक दल्ञ नद्दीं हैं, दूसरे, वे एक दूसरे 
के दृष्टिकोण का बहुत ध्यान रखते हैं; तीसरें उनमें घन की खाइयाँ बहुत गहरी नहा हू; 
चौथे वे पुर्निबांचन के लिये व्यवस्थापकों के विरुद्ध सत नहीं देते यद्यपि वे सूचना के 
अवसर पर उन्हीं व्यवस्थापकों के द्वारा पास किये गये क्रानूनों पर रोक लगा देते हे 
और पाँचवें, वे शान्त और स्वदेश में ही रहने वाले लोग है? । 

परन्तु कामन्खझ* महाशय इस दृष्टिकोण का खंडन करते हैं। उनका विचार है 


१ कामन्स--प्रोपोशन्त रेथे ब्रेन्टेशन, ६० ३६२--३०२ (पूर्ण अध्ययन के लि ये) 
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कि इन तकोँ में कारण और परिणाम का विपययास है! । उनके इस कथन का यह अथे 
है कि इन कारणों ने अत्यक्ष क्रानून-निमोण को सफल नहीं बनाया है; इसके प्रतिकूत्त प्रत्यक्ष 
क्रानून-निमोण के कारण ही ये सब अच्छाइयाँ स्विट्जरलैंड में आ गई हैं--ये इसके 
काये हैं कारण नहीं । ये सूचना के परिणाम हैं इसके जन्मदाता नहीं ।! उनका दावा है कि 
: स्विस लोग अपने व्यवस्थापकों को पुनः निर्वाचित करते हैं किसी “बेहूदा प्रवृत्ति! के कारण 
नहीं, परन्तु इसलिये कि वे जानते हैं कि व्यवस्थापक अन्तिम निर्णायक नहीं हैं इसीलिये 
बे उनकी सुयोग्य राय के लिये तैयार रहते हैं यद्यपि वे उस्ते स्वी हार नहीं करते । उन्होंने 
राजनीतिक दलों का विकास नहीं किया दे क्‍योंकि उनकी प्रत्यक्ष क्रानुन-निर्भाण- 
प्रणाली के सामने वे अनावश्यक ओर फ्रालतू हो बाते हें?।* “एक स्थायी दत्न जो 
सदेव व्यस्त रहता है, शक्ति का अपव्यय है। क्‍योंकि लोग प्रत्यक्ष मत द्वारा अभीष्ट 
क्रानून पास करवा सकते हैं !! वे एक दूसरे के विचारों का खम्मान करते हैं और दूखरे 
के मत पर दबाव डालना निकृष्ट समभते हें क्‍योंकि वे जानते हैं छि प्रत्येक व्यक्ति के 
विचारों का महत्व हे ओर व्यवस्थापक उनकी अबषरद्देलना नहीं कर सकते । विचारों को 
तभी सम्मान श्राप्त होता है जब वे शक्ति से अनुप्राणित रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्विस 
लोगों में आर्थिक असमानता अधिक नहीं है क्थोंकि प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण कारये ने 
राजनीतिक इद्देश्य के लिये रिश्वत देने वालों और एऋाथिकारियों के हस्तक्षेप का अन्त 
कर दिया है। सूचना से. पू्षे सन्‌ १८७३० और १८६० के बीच हर प्रकार की रिश्वत 
स्विटज्रलेंड में पायी जाती थी। सूचना का उपयोग राजनीति से रिश्वत के धन को 
निकालने के लिये किया गया था। लोगों का विक्रय! बन्द द्वो गया है क्‍योंकि लोग ही 
उस्र विक्रय का अनुमोदन करने वाले थे | सूचना 'जन-रोकः थी | 
कामन्स सहाशय यह कद्दते हुये दुख प्रकट करते हैं कि अमरीका में आरम्भ से 
ही जन-रोक का उपयोग नहीं किया गया नहीं तो लोगों का कारपोरेशनों के हाथ विक्रय, 


१ स्विटज्षरलैंड में दलों की अनुपस्थिति के अन्य कारण निम्नलिखित हैं; --- 

( क ) आधी शताब्दी तक वहाँ राष्ट्र के सामने कोई विशेष महत्वपूर्ण समस्‍यायें नहीं 
आह जैसे कि फ्रांस में एकतंत्र तथा अजातंत्र ओर अमरीकी संयुक्त राज्य में दासता का प्रश्न 
उपस्थित हुआ था |... ह 

(ख) बहाँ तत्कालिक आ्िक परिस्थितियों के विरुद्ध असन्तोष का प्रदर्शन नहीं हुआ | 

(ग) प्राचीन धार्मिक वैमनस्थों का ज़ोर नहीं है। 

(घ) वर्गगत ईरष्या-घुणा का अ्रभाव रहा है । 

(ड) और देशों की अपेक्षा वहाँ साव॑जनिक जीवन में व्यक्तिगत महत्वाकांज्षा श्रौर 
व्यक्तिगत नेतृत्व का ज्ञोरर नहीं रहा। राजनीति एक गम्भीर विषय समझी गई है खेल नहीं। 
: किसी दल के व्यक्तिगत सदस्यों को साव॑ंजनिक जीवन में जो पारितोषिक प्राप्त होते हैं उनकी 
आशा वहाँ बहुत कम है और वे इस योग्य भी नहीं हैं कि उनके लिये प्रयत्न किया जाय | 

(च) स्वदेश प्रेम, जो राष्ट्र के द्वितों को आन्तरिक्त स्वार्थोंके ऊपर रखता है, स्विस 
लोगों को एकता में बाँघे हुए हैं। 

श्प्र 


ब्ध्प शासन-यन्त्र 


दलों और वर्गों का दबाव, और व्यवस्थापकों ढवारा अपनी शपथों का उल्लंघन न सुनते | 
'अन-रोकः के स्थान में जिनका उपयोग किया गया वे थीं शक्ति विभाजन के सिद्धान्ता- 
नसार कायकारिए।-रोेक और न्यायकारिणो-रोक । इस सिद्धान्व का इतना विस्तार हुआ 
कि तेंतीस राब्यों में तो न्यायाधीश भी निर्वाचित होने लगे क्योंकि यह समझा गया कि 
उ्यवस्थापिका द्वारा निवोचित या कार्यकारिणी के द्वारा नियुक्त किये गये न्यायाधीश 
स्वतंत्र रूप से कार्य-सम्पादन न कर सकेंगे अथात्‌ वे निडर होकर अपनी रोक का 
उपयोग न कर सकेंगे | इसीलिये उनको सीधे जनता द्वारा अधिकार दिये गये | 


२--फ्राइन ! का विचार 

जहाँ कामन्स सद्शय प्रत्यक्ष क्तानन-निमोण का इतना समथ न करते हैं वहाँ 
फ्राइनर महोदय उसमें कोई बास्तविक गुण नहीं पाते हैं । इसके प्रतिकूल उनका कहना हे 
कि वे देश जहाँ इसका उपयोग किया गया है 'किसी अच्छी अवस्था में नहीं हैं; शायद 
बुरी ही अवस्था में हैं। अवश्य ही पेसी धारणा अमरीका में है। यद्यपि स्विस लोग 
अमरीकी लोगों की अपेक्षा अपनी कार्य-प्रणाली को अधि ४ आदशें-रूप देते हैं परन्तु जब 
कोई उनकी घारणाओं पर बिचार करता है तो वे सीमित विशेषता वाली प्रतीत होती 
हैं ।! उनका यह भी कहना है कि 'इसका कहीं भो प्रमाण नहीं मिलता कि प्रत्यक्ष कानून- 
निर्माण-प्रणाली के आरम्भ होने के पश्चात्‌ व्यवथापिकायें या दज्ल अच्छी या बुरी अवस्था 
में हैं। वे यह कह कर अपना कथन समाप्त करते हैं कि “ये देश अच्छी अवस्था में तभी 
रहेंगे यदि मतदाता अपने-अपने दलों में नामजदगी के द्वारा व्यवस्थापकों को चुनें“ 
जिससे वे ऐसे व्यक्ति को चुननां सीख जायें जो न्याथ-प्रिय, कर्मठ और उनके साधारण 
दृष्टिकोश और दितों से सहमत हो जिससे कि उस पर विश्वास किया जा सके। मेर। 
विचाः है कि इससे दल्त-प्रणाली का महत्व शासन के साध्यम के रूप में बढ़ जाता है 
विशेषकर उन बड़े राज्यों के लिये जिनके हित मिश्रित रूप में रहते हैं जिसके कारण 
प्रचारक की कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं ।?* 

डा० फ्राइनर अमरीका, स्विटज़रलेंड और जमेती की परिस्थितियों का अध्ययन 
करके इस परिणाम पर पहुँचे हैं । थे प्रत्यक्ष क्रानन-निर्भाण* के पत्ष में कहें गये 
कारणों का विश्लेषण करते हुये निम्नलिखित विचार प्रकट करते हैं :-- 

सव्वे प्रथम, इसका समर्थन इसलिये किया गया है. क्योंकि दुलगत बेमनस्य से 
'सामूहिक विचार! छिन्न-भिन्न हो जाता है और यह सामूहिक विचार उसी समय प्राप्त होगा 
जब जनता को प्रश्न से अवगत करा दिया जाये। इश्नके अतिरिक्त वालिमेंट (व्यवस्था- 
पिका) का एक अस्थायी बहुमत पक्षगत या स्वार्थेगत क्वानुन भी पाक्ष करवा सकता है। 


१--फ़ाइनर--दि थियरी एन्ड प्रेक्टिस ऑफ़ मॉडन गवन्मेंट, जिल्द २, ४० ६३१-६ १२ 
पूर्ण तक के लिये कृपया ६२४--६ ३१ पृष्ठ पढ़िये | 

२०--प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण के पक्ष में प्रों० स्ट्रांग द्वारा दिये गये पाँच कारणों को 
विद्यार्थी उनकी पुस्तक 'मॉडन कान्स्ट्रीव्य शन्स! के पृ २६० में स्वयं पढ़े । 


 नबाँ अध्याय ह २६६ 
दूसरे, अत्यक्ष क्रानन-नि्माण दो सभाओं के बीच गतिरोब दूर करने का साधन 
कहा गया है जैसा कि आस्ट्रेलिया में है। इसका यह, अथ हुआ कि यदि पा6तिमेंद की 
दोनों सभायें असहमत होती हैं तो केवल जनता ही अन्तिप् क्वानूनी निणों।क शक्ति का 
काये कर सकती है । 
तीसरे, यह समानुग॒तिक प्रतिनिधित्व के अपरिवतनशील द्वो जाने वाले परिणामों 
का संशोधक कहा गया है जैसा कि जमेनी के सन्‌ १६१६ के प्रज्ञातंत्रात्मक विधान में । 
इसके पक्त की यह दुल्लील थी कि जमेनी की प्रचलित प्रणाली दुत्गत अधिकारियों और 
नेताओं को स्थायी प्रझ्न॒त्व स्थापित कर लेने का मौक़ा देगी और दूसरे ये लोग मूर्ख ओर 
दूषित भी दो सकते हैं। अतः इनसे बचने का साधन द्वै जनता से प्रत्यक्ष अपील । 


चौथे, स्विटजरलेंड और अमरीका दोनों में इसका पक्ष इसलिये प्रहण किया 
गया है क्‍योंकि यह जनता को शिक्षित करता है ओर खावजनिक विचार के आध्यात्मिक 
मूल्य और बौद्धिक पूर्णता का समर्थक है । 

अन्त में, रूढ़िवादी दलों का यद्द विश्वास सा हो गया है #ि प्रद्मत्ष क्ानूव-निर्भाण 
प्रगतिशील होने की अपेक्षा प्राचीनवादी है । 

इन तर्कों का उत्तर फ़ाइनर महोदय निम्न ढंग से देते हैं :--- 

(१) सूचना का शैक्षिक महत्व सन्देह[त्मक दे क्‍योंकि इसका प्रयोग कमी-ऋभी 
ही होता है। क्‍या यह व्यापक निवाचनों में भाग लेने की अपेक्षा अधिक शिक्षित 
करता है ? 

(२) दलों और व्यवस्थापिकाओं की विचारधारा के सामने सा्वजनिक विचार- 
धारा के महृत्व और उत्तमता पर विश्वास करना धोखा है क्योंकि वे पहले से ह। 
सावजनिक विचार की निकटता प्राप्त कर लेते हैं और उनके बनाये हुये क्रानून में फिर 
किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं रह जाती । 

(३) अत्यक्ष क्वानून-निमौण व्यवस्थापकों के महत्व को कम कर देता है ओर दूसरे 
अस्पष्ट तथा दोषपूर्ण क्रानुन पास हो जाते हैं । है 

(४) सूचना के प्रयोग को सीमित क्‍यों कर दिया गया है १* स्विटजरलेंड ओर 
अमरीका में इसका प्रयोग महत्वपूर्ण बिज्ञों (जैसे संधि, बजट और सर्वेग्यापक 

बिल ) में नहीं हो सकता है। इसका कारण यह्द है कि विधान के निमोता इन सहत्व- 


१--स्विटज़रलैंड और अमरीका में निम्नलिखित विषयो में सूचना” का उपयोग 
नहीं किया गया है :-- 

(क) विदेशी राज्यों से संधियाँ । 

(ख) विशेष प्रस्ताव जैसे कैन्टनीय विधान को स्वीकार करना । 

(ग) आर्थिक प्रश्न जैसे वार्षिक बजट और राज्य-श्रनुमान तथा युद्ध-सामग्री के 
लिए व्यय | | 

(ब) संघीय प्रस्ताव जैसे नदियों की चोड़ाई सीमित करन और सड़कों को बनाने के लिये 
धन की सहायता देना | 


3०० शासन-यन्त्र 


पूर्ण बिषयों के संबंध में मतदाताओं की अभिश्नता और स्वार्थ पर विश्वास नहीं कर 
सकते थे। त्ञोग सफ़ाई सम्बन्धी बिल्लों के प्रति इसलिये अतार्किक रहे हैं क्यों कि उनसे 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो ज्ञाती; सावजनिक अधिकारियों के -वेतन के संबंध 
में कपणवा, यदाँ तक कि घृणा का प्रदर्शन करते रहे हैं; सार्वेजनिक घन के व्यय पर 
बिना विचार किये अपने क्षेत्र के लिये विशेष ल्ामों को भ्राप्त करने के लिये प्रयक्न- 
शील रहे हैं और कर का भार संभालने के अत्यन्त विरुद्ध रहे हैं. यद्यपि अपनी भत्ताई 
के इच्छुक रहे हैं। 

(४) स्विटजुरलेंड में सूचना और नेह॒त्व के प्रयोग के आधार पर यह कहा 
गया है कि जन-साधारण अग्रगामी नहीं सिद्ध हुये धरन्‌ रूढ़िवादी सिद्ध हुये हैं। 
इसका क्या अथे हुआ ९ इससे अत्यन्त स्पष्ट है कि व्यवस्थापक अपने स्वासियों--जन- 
साधारण--से जो अ्रश्रगतिशील सिद्ध हुये हैं, आगे थे । 

(६) जनता के कार्य में स्वाभावकता नहीं रही है। वह उन्हीं निर्वाचन संबंधी 
चालों द्वारा उकसाई और प्रभावत की गई दे जो प्रत्यक्ष क्ानून-निर्माण-प्रणाली-शुन्य 
देशों में काम में लाई जाती हैं । 


(७) बिना समझाये और बिना विशेष आदेश के मतदाता जटिल प्रश्नों पर 
अपना निर्णय देने मे असफल रहे हैं। 

(5) साधारणतः जब तक किन्हीं विशेष प्रश्नों का दबाव नहीं पड़ा तब तक 
मतदाताओ्रों ने प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण में ऐसा उत्साह नद्दीं दिखाया जिसकी उनसे 
आशा थी। इसीलिये बहुधा बहुमत के निर्णयों के सामने अल्पमत के निशुयों का 
प्रभुत्व रहा है । 

संक्षेप में कद्द सकते हैं कि प्रतिनिधि-शासन को प्रत्यक्ष क्तानून-निमोण के उप- 
करणों से कोई लाभ नहीं-है। ये नागरिक को, ऐसे कार्य सोंप कर इऋतज्ञ कर देते हैं, 
जिनके लिये न उसमें उत्साह होता और न भ्रव्वत्ति। इस प्रश्वर या तो निबाचक में 
उन योग्यताओं को मान लेते हें जो उसमें होती द्वी नहीं या राजनीतिक दलों के 
कथित दोषों को दबाने में प्रयत्नशील दो जाते हैँ। ये श्रम-विभाजन के लाभों को 
भूल जाते है और निवाचन को छोड़ कर लोकमत के अन्य खाधनों की चिन्ता द्वी 
नहीं करत । इसके अतिरिक्त इनमें सबसे भारी दोष यह है कि ये राजनीतिक दलों 
के कमंचारियों, उनके साधनों और उद्देश्यों को उन्नतिशील करने में मतदाता के -सहायक 
नहीं होते | आशा उन उपकरणों से नहीं है बरन्‌ पद के उम्मीदवारों के ओर अधिक 
अच्छे चुनाव शिक्षा से द्!* | 

। ३--लास्की का विचार 

फ्राइनर के अतिरिक्त त्ञास्की महोदयर भी सूचना के प्रयोग के विदद्ध दे। 

इसके विपक्ष में उन्होंन निम्नलिखित तक उपत्थित किये हैं :-- 


१--फ्राइनर--दि थियरी एन्‍्ड प्रेक्टिस श्रॉफ़ माडन गवन्मेंद्स, जिलद २, ४० ६४४ 
२०-लास्की--दि पालिमेंटरी गवन्मेंट इम इंगलेंड, ४० १३१-१३३ 
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(१) जटिल प्रश्न जनताधारण के मत-प्रकाशन से भत्नी-भाँति नहीं सुल्काये 
जा सकते। यह प्रश्न कि “क्या तुम खानों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में दो ९! वास्तत्र 
में एक बिल की धाराओं से बहुत भिन्न है। इसके अध्ययन के लिये विचारपूर्ण 
वातावरण की आवश्यकता है जो लाखों की संख्या में पहुँचने वाले निब्रोचक-सम्मुदाय 
में सम्भव नहीं........यदि यह सैद्धान्तिक प्रश्नों तक सीमित है तब तो मूते-विवरणों 
की अनुपस्थिति में प्रश्न वास्तविक अथ से शून्य होते हैं । 

(२) यदि मतदाता सरकार की वाह्य नीति की किसी विशेष धारा को नहीं पसन्द 
करते हें तो वे इसकी प्रतिष्ठा गिराने के लिये इसके उपयोगी क़ानून को भी अस्वोकार 
कर सकते हैं। इससे यह अथ निकला कि प्रश्नों को अल्ग-अक्ञग करना कठिन होगा 
ओर सरकार के विरोधी इसका प्रयोग उस संकोणो क्षेत्र के बाहर करेंगे जिसके अन्द 
सूचना के सिद्धान्त के अनुसार मतदाताओं के निशशेय सीमित रहते हैं । 


संक्षेप में उनका कथन है कि सूचना का सिद्धान्त निर्वोचक-समुदाय के उद्देश्य 
को ठीक नहीं समम पाता । यह राजनीतिक प्रवृत्ति के जाल में विचार-संकलन करता 
है। यह लोगों को उसी जात्न के विशालकाय रूप के पक्ष या विपक्ष में मत देने के लिये 
तैयार करता है । राजनीतिक दल॒ निर्णय के लिये रूप को अपनी शक्ति भर संगठित 
करते हैं । श्नमें से एक धागे को चुन कर मतदाताओं को उससे पूरे जाल से अलग 
करने के लिये कहना उनसे ऐसा काय करवाना है जिप्तको लिये वे सामूद्धिक रूप से 
अयोग्य हैं। संक्षेप में प्रत्यक्ष शासन स्वशासन नहीं हैं। इस अथे में खाबजनिक सूचना 
प्रजातंत्र के शल्बागार में कोई बहुत लाभदाय % योग नहीं है। 


४--हाइसी का का विचार 


परन्तु फाइनर ओर लासस्‍्की के इन विचारों के होते हुये भी स्वयं इंगर्लेंड में 
डाइसी' ओर अन्य लेखकों ने इसका समर्थन किया है। डाइसी के अनुसार इंगल्लेंड में 
इस्रकी मांग के निम्नलिखित कारण हैं :-- 

(१) निकट भूत में लगभग ख्ंसार के प्रत्येक सम्य देश में सभात्मक शासन पर से 
विश्वास का उठ जाना । 

(२) पक्षगत स्वाथवश दत्न-सरकार का राजनेतिक अरष्टाचार की ओर 
अग्रसर होना । 

इंगलेंड में इसको प्रयोग में लाये जाने के विरुद्ध मुख्य आपत्ति यहद्द है कि इससे 
शक्ति बुद्धि के द्वाथ से अश्ञता के द्वाथ में चली जायेगी। 'कामन-स भा के ६७० ओर काडें- 
सभा क ६०० खद्स्यों को यदि स्राथ मित्ा कर देखा जाये तो इनमें विशेष बुद्धिवान 
शिक्षित व्यक्ति तथा राजनीति विशारदों की एक खंख्या मिक्षेगी जो उदाहरण-रवरूप 
८)०००)००० व्यक्तियों के द्वारा भाग्यवश चुन हुये १२७० निबोचकों की अपेक्षा अधिक 
रहेगी। इस प्रकार श्ोग इतने मूखे द्वोते हें कि उनको सूचना के प्रयोग करने फी आज्ञा 


७७६४७७७७७७७७७॥/७७७७४ ७ नल हारा ल ] 


१-डाइसी--ला आफ़ दि कान्स्टीथ्यूशन, ० 5०॥---० 
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नहीं दी जा सकती । सूचना केबल एक रोक के समान है । यह सुधारों में भी बाधा डाल 
सकती है। उदाहरण-स्वरूप वे ख्री-मताधिकार की मांग को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। 

परन्तु यह सदेव अनुपयोगो तहीं सिद्ध होगी क्योंकि यह दल्गत आवश्यकता 
से अधिक शक्ति को नियंत्रित रख सकती है आर इसलिये यह दल सरकार के स्पष्ट दोषों 
को कम कर देगी | इसके अतिरिक्त यह निर्बाचकों की बौद्धिक इमानदारी को प्रोत्साहित 
करती है जो कि दकों के दबाव से समाप्त हुई जा रही है । 


५--मेरिपट का विचार 


अन्य समथकों में से मेरियट ' महोदय सेंट लो र्ट्रे ची (80. ,0० 8079006५) 
और लाड सेलबोने ( ],070 80]00प7१७ ) के नाम देते हैं। इन दोनों महाशयों का 





१७-मे रियट--दि मेकेनिज़्म ग्रॉफ दि मॉडन स्टेट, जि० १, प्रू० ४४६६-४५ ४ 

परन्तु उन्होने इसके विपक्ष में दो बातें कही हैं। पहली यह कि यह पालिगेंट के उत्तर: 
दायित्व की भावना को, जिसके आधार पर यह इस समय कार्य कर रही है, यदि पूर्ण रूप से 
समाप्त नहीं कर देशी तो निर्बश तो कर ह्वी देगी । दूसरी यह कि यदि पालिमेंद केबल वाद- 
विवादात्मक सभा ही द्वो जायेगी तो कार्यकारिणी अपनी शक्ति बढ़ा सकती है | 

इसके अतिरिक्त विद्यार्थी लोवेलक्त गवन्मेंट श्रॉफ़ इंगलेंड', 7० ४११ और सिडनी लो 
कृत “गवर्नेंस ऑफ़ इंगलेंड', भूमिका छ० » ५]] पढ़ सकते हैं। 

ए.० बी० कीथ भी अपनी पुस्तक दि ब्रियिश केबिनेट सिस्टम! के पृू० ३४१--३४५ में 
कहते हैं कि इंगलैंड में भी विवादग्रस्त प्रश्नों को छुलमाने के लिये यूचना के प्रयोग के लिये 
सुझाव रवखा गया था जैसा कि सन्‌ १६०६-- ११ में ला्ड-सभा के स्थान के संबंध में खखा 
गया था । इसके पक्ष में निम्नलिखित तक थेः-- 

(क, इसमें एक निश्चित प्रश्न के संबंध में एक निश्चित स्वीकारात्मक या नकारात्मक 
उत्तर प्राप्त करने की सम्भावना है। ( व्यापक निर्वाचन में ऐसा असम्भव है क्योंकि इसमें प्रश्न 
एक दूसरे में गुथे रहते हैं ) 

(ख) प्रश्नों को प्रथक-प्रथक कर देने से उन्हीं प्रश्नों की ओर ध्यान' जायेगा जो सामने 
रक्‍्खे जायेंगे ओर वास्तविक राय प्राप्त हो जायेगी | 

(ग) सूचना दलबन्दी को समाप्त कर देती है क्‍योंकि निर्वाचक प्रतिदन्द्री उम्मीदवारों या 
दल-नेताओ्ं के व्यक्तित्व के प्रभाव के सोंक में नहीं बह जाते । 

(घ) सूचना का निशय मंत्रियों को नहों प्रभावित करता जिससे वे अपना कार्य यथावत . 
करते रहते हैं। इस प्रकार उस हइस्तत्लेप से मुक्ति मिल जाती है जो व्यापक निर्वाचन में मत 
प्रात करने के लिये आवश्यक दो जाता है। | 

इसके विरुद्ध निम्नलिखित तक उपस्थित किये गये हैं। 

(क) यदि सिद्धान्त में नहीं तो कम से कम व्यवहार में प्रश्नों को अलगन्ञ्रलग करना 
कठिन कार्य है । यह कददना ग़लत है कि दल निर्वाचन-चालें चलने में अ्रपनी सम्पूर्ण शक्ति 
नहीं लगायेंगे | निण॑य तो दल गत-मतों से ही प्रास होगा । 


आठवों अध्याय ३०३ 


कहना था कि सूचना राजनीतिक यंत्र का बहुमूल्य अंग है परन्तु वे तेढत्व को 'पविश्न 
शाप? मानते थे । परन्तु मेरियट महोदय का कहना है कि व्यावहारिक राजनीति को दृष्टि 
से एक को बिना दूसरे के लागू करना कठिन द्वोगा। परन्तु उनका कहना है कि एक 
बात निश्चित है। सूचना का प्रयोग यदि व्यवस्थापिका के उत्तरदायित्व और भ्रतिष्ठा 
को कम नहीं करेगा; तो निवाचक-समुदाय के उत्तरदायित्व के भार को तो बहुत बढ़ा 
ही देगा जिसके परिणाम-स्वरूप इसके संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्ततों की आवश्यकता 
पढ़ेगी | इस प्रकार इंगलेंड में इसके प्रयोग के पक्ष में बे निम्नलिखित तक उपस्थित 
करते हैं ।--- 

(१) यद्द प्रश्नों को पृथऊऋ-प्रथक कर देती दै मिस्रसे वेधानिक परिवतेन से 
संबंध रखनेवाले बिल्लों और साधारण बिलों को समझने में सरत्ता हो ज्ञाती है। इस 
प्रकार निबा चकों को प्रत्येक उल्लिखित प्रश्न के संबंध में “हाँ! या 'नः कहते का अवसर 
मित्र जाता है | 


(२) यह उस सरकार से दोनेवाले भय को, जिसने किसी विशेष प्रश्न पर शक्ति 
प्राप्त कर लिया है और अपने बहुमत मत के द्वारा ऐसा महत्वपूर्ण अधिक विवादृभ्रक्त 
बिल पास करवा लिया है, जिसके संबंध में निवाचकों की राय नहीं क्षी गई थी, यदि दूर 
नहीं करती तो कम अवश्य ही कर देती है। इसका यह अथे हुआ छि जनता का आदेश 
वास्तविक होगा । 


(३) यह मंत्रि-परिषद्‌ में परिवर्तेन के बिना निर्वाचओों को क्वानन के बिल के 
संबंध में अपना निर्णय देना का मौक्ता देगी और इस भ्रकार राष्ट्र को दलों और मगड़ों 
से मुक्त कर देगो । इस तक को मेरियट महोदय ईंगलेंड के संबंध में नहीं स्वीकार करते 
यद्यपि अमरीका और स्विटज़रलेंड के संबंध में, जहाँ कार्यकारिणी का अस्तित्व 
व्यवस्थापिका के अधीन नहीं है, स्वीकार करते हैं। इगलेंड में महत्वपूर्ण सरकारी बिल 
के अस्वीकृत हो जाने पर सरकार का पदस्थ रहना असम्भव हो जाता है। द 


(४) यह व्यक्तिगत प्रश्नों के महत्व को बहुत कम कर देगी। इसका यही अर्थ 
हुआ कि राष्ट्र पहले होगा ओर दूसरी वस्तुर्यें बाद में । 





(ख) यह इंगलैंड ऐसे बड़े छत्रों के लिये श्रनुपयुक्त है क्योकि विभिन्न प्रदेशों को विभिन्न 

कानूनों की आवश्यकता हो सकती है। | 
 (ग) यह निर्वाचन के महत्व को गिरा देगी और महत्वपूर्ण प्रश्न यूचत्रा के लिये 

उपस्थित किये जायेंगे । 

(व) यह पालिमेंठ-सदस्यों के उत्तरदायित्व की भावना को कम कर देगी। 

(ड) यह पालिमेंट की सत्ता और प्रतिष्ठा को गिरा देगी इससे प्रतिनिधि-शासन के 
सिद्धान्त के लिये भय हो जायेगा | 

(व) मंत्रि-दल का पद कठिनता में पड़ जायेगा यदि सूचना का निर्णय इसके विरुछू 
होता है | 


३०४ शासननन्‍्यन्त्र 


प्रत्यक्ष कानून-निर्माण को सफलता परिस्थितियों के अधीन है 


आलोचकों के इन सभी तकोँ से यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण को 
अपने आधुनिक राजनीतिक जीवन के सभी दोषों की रामबाण ओषध समम कर न 
इसका स्वागत दही किया जा सकता है और न इसको पूर्णरूप से विषाक्त अथवा 
अनावश्यक समझ कर इसको बुरा द्वी कद्दा जा सकता है | अतः बहुत कुछ तो परिष्ति- 
तियों पर निर्भर करता है | यदि इसको स्विटज़रलेंड में सफलता मिली है तो इक्षका 
कारण वहाँ की विशेष परिस्थितियाँ थीं। यदि इससे अमरीका में दोष आगये हैं तो इसका 
भी कारण उस देश की परिस्थितियाँ थीं। इलीलिये फ्राइनर ओर त्राइस दोनों लेख ठीक 
दी हैं जब कि वे लगभग एक ही परिणाम पर पहुँचे हैं. यद्यपि एक ही वस्तु को विभिन्न 
ढंग से कहा है। जहाँ फ्राइनर महोदय “'मिश्रित-रवार्थों वाले विस्तृत राज्यों के लिये इसको 
अनुपयुक्त बताते हैं वहाँ त्राइत मद्दाशय का विचार है कि छोठे देश में, जद्दोँ के लोग 
सवणे, बुद्धिमान और आवबेश शून्य हैं और दलों के दबाव से मुक्त हैं तथा दल्लगत वेषम्य 
से प्रभावित नहीं हैं, इससे अच्छे लाभ होने की सम्भावना है [१ 


स्विटज रलेंड में प्रत्यक्ष क्रानून को समर्थन भाप्त होने के फारण 

स्विटकरलेड में इन तीनों उपकरणों सूचना, नेटृत्व और वापसी के प्रयोग का 
आरम्भ क्रानन के प्रत्येक क्षेत्र में जन-शक्ति का प्रभ्ुत्व स्थापित करने के लिये क्रिया 
गया था । 

(१) इस प्रकार अत्यक्ष क्रानुन-निर्माण-प्रणाली जनता की सत्ता की पुनस्‍्थोपना के 
लिये अथौत्‌ वाश्तविक रूप में ऐसे शासन को जन्म देने के लिये जिसमें सम्पूर्ण जनता 
अपनी भल्राई के लिये अपने ढंग पर शास्न-प्रवस्ध करे, अहण की गई थी। सूचना 
एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जनता उस क्रानून को अस्वीकार कर सकती है जिपे 
उसका बहुमत जन-हित के लिये अनिष्टकारी सममता है। नेतृत्व एक ऐसा उपकरण 
है जिसके द्वारा जनता उस क्वानन को पास करवा सकती है जिसे स्रावेजनिक-विवेचन के 
बाद, बहुमत जनता के हित में सममता है| इसी प्रकार वापसों एक ऐसा उपकरण है 
जिसके द्वारा जनता कार्यकारिणी अथवा न्यायकारिणी विभागों के उत्त पदाधिकारियों 
की अलग कर सकती है जिनको वद्द अयोग्य अथवा अविश्वासपात्र समझती है। 

(२) प्रत्यक्ष क्रानून-निमोण-प्रणाली जनता को शिक्षित* करने के लिये प्रयोग में 


१--जैसा कि पहले कद्दा जा चुका है फ़ाइनर महाशय ने पत्यक्ष क्रानूत-निर्माण प्रणाली 

के शिक्षात्मक महत्व पर आशंका प्रकट की हे। परन्तु ब्राइसल महोदय इससे अ्रसहमत हैं। 

उनका कथन है कि “राजनीति का व्यावहारिक ज्ञान देने वाला कोई भी साधन इसके समातन्र नहीं 

है | मत-प्रकाशन के प्रत्येक अवसर पर नागरिक कर्तव्य का ज्ञान रखने वाले नागरिक को प्रस्तुत 
प्रश्न को समझने और उस पर अपना नियणंय देने के लिये प्रयः्मशील करता है ।? 

“-मॉडन डेमोक्रे सीज़्, जिलद २, प० ४७७ 


पक यह कार्य सरल हो जाता है क्‍योंकि जनता के सामने उपस्थित किये बिल या प्रश्न 
त्यन्त साधारण, संक्षेप और स्पष्ट रूप में रहते हैं । 





नवाँ अध्याय ३०४ 


लाई गई थी जिससे कि वह अपनी सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर ले। इससे देश-प्रेम और 
उत्तरदायित्व की भी भावना बढ़ी हे । 

(३) इसका उपयोग पक्षगत अथवा स्वागत क्वानूव को पास होने से रोकने के 
लिये और सार्वजनिक द्वित के लिये क्रान्‌त पास करवाने के लिये किया गया था । 

(४) अन्त में, व्यवस्थापिकाओं को वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभायें बनाने के 
लिये इसका प्रयोग किया गया है क्योंकि यह ठयवस्थापकों में उत्तरदायित्व की भावना 
भरती थी । इसने व्यवस्थापिकाओ्रों को लोकमत की चिन्ता करने के लिये बाध्य किया 
क्योंकि उनके सभी क्लानूनों में जनता द्वारा आपत्ति किये जाने की आशंका रहती थी। 

प्रत्यक्ष क्ानून-निर्माण प्रणाली के इस प्रयोग ने इसके आरम्भ करने वालों की 
आशाओं को भ्ूूठा नहीं सिद्ध किया | आ्राइस" महोदय विशेषकर सूचना को सफलता 
के संबंध अपने निम्नलिखित विचार उपस्थित करते हैं :-- 

(१) सूचना के द्वारा हितकर क्वानूत के निर्मौण में विल्म्ब पड़ने से जो हानि हुई है 
उसकी ज्षुतिपूर्ति जनता की सार्वजनिक स्वीकृति उन खमस्याओं पर गआप्त करने से हुई 
है जिनके संबंध में उसका दृष्टिकोण सन्देहात्मक था। ऐसी समस्‍यायें आवेश और 
असनन्‍्तोष निवारण के समय डपस्थिव होती हैं। इस स्वीकृति का यह तात्पये है कि 
व्यवस्थापक सावज्ञनिक विचार के परे नहीं हो सकते । 

(२) कम्यून ऐसे छोटे ज्षेत्रों में इनको बहुत सफलता मिलती है क्योंकि वहाँ 
नागरिकों को प्रस्तुत समस्याओं का व्यक्तिगत ज्ञान रहता है । 

(३) इससे शासन में हृढ़ता भी आई है क्योंकि जनता की दिलचस्पी व्यक्तित्व 
ओर दल के प्रति न द्वोकर सावजनिक हित वाले क्राननों के प्रति हों गई है । 

(४) इसमें सभी वर्गों के सामने एक खार्थज्ञनिक कतेव्य उपस्थित करके उनमें 
पकत्व स्थापित कर दिया है | इसते प्रजातंत्र को आत्म-ज्ञानी बना दिया है। 

(५) इसने आशा से अधिक जनता को प्राचीनवाढ़ी बना दिया है । 

(६) यह सावजनिक सत्ता के सिद्धान्त का आवश्यक विशास खिद्ध हुई है। 


सचना के पत्त में ब्राइस के तक 
अन्त में हम उन तर्कों को संक्षेप में देख सकते हैं जो अमरीका तथा दूसरे देशों 
में सुचना नेतृत्व और वापसी के पक्ष और विपक्ष में उपस्थित किये गये हैं। ब्राइस* के 
अनुसार सूचना के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है :-- - 
(१) सूचना स्वार्थगत, वर्गेगत तथा दुल्लगत क़ाननों को पास होने से रोककर 
व्यवस्थापिकाओं की त्रुटियाँ को दूर कर देती हे। व्यवस्थापिकाओं में १रस्‍पर विरोधी 


१--अराइस --मॉडन डेमोक्रे सीज्ञ, जिल्र १, ए० ४४७-४४८ 

२--बराइस--मॉडर्न डेसोक्रे सीज़, जिलद २, १०४६७-४६६ । डाइसी ने भी अर 4नी पुस्तक 
(ला ऑफ़ दि कान्स्टीस्यृशन! पृू० उट->टाे में इसके पक्ष श्रोर विपक्ष में दिये गये तकों पर 
विचार किया है। 

३६ 


३५८ शासन-यन्त्र 


दूत राष्ट्र'के सामने एक दूधरे को नीचा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि 
केवल विरोध के लिये उपयोगी क्रानन भी अस्वीकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार 
राष्ट्रीय अहित होता है । सूचना सभात्मक शासन की इस कमी को पूरा करती है। 

(>) निवाचन किसी भो अथे में राष्ट्र की सभी समस्याओं को नहीं सुल्लका पाता | 
प्रत्येक दल अपने दृष्टिकोण को उपस्थित करने का प्रयत्न करता है। परन्तु जनता का 
निणंय सभी विवादों को समाप्त कर देता है । 


(३) सूचना व्यवस्थापिका को जनता से सम्पर्क क्रायम किये रखने में सहायता 
देती है। दो सर्वव्यायक निर्वाचनों के मध्य की सूचना निश्चय रूप से यह प्रकट 
कर देगी कि हवा का रुख किस तरफ़ है। 


हे (४) सूचना उन कानूनों को नहीं पास दोने देती जो जनता के विचार के प्रतिकूज् 
होते हैं । | 
(५) सावज्जनिक मत-प्रकाशन राष्ट्र की वर्ग-सावना को कम्र कर देता है क्योंडि 


विभिन्न वर्गों और दलों के लोग साथ-साथ उन विषयों पर मत देते हैं जो बर्ग और दल 
के कार्यक्रम से अलग होते हैं । 


(६) जनता की स्वीकृति के कारण क्वानन में शक्ति और हृढ़ता आ जाती है। 
जनता स्वयं अनुभव करती है कि उसका पाज्न करना और करवाना उसका फर्तेव्य है। 


(७) जनता का निर्णेय अन्तिम निर्णय है उसके पश्चात्‌ अपील नहीं हो सकती है। 


विवाद तब तक के लिये शान्त हो जाता हे जब तक कि जनता स्वयं अपना दृष्टिकोण 
नहीं बदल देती | 


छचना के पत्त में बोन्‍्बर के तक 


खचना के पक्ष में एम० बोन्जर* (४, 80770प०) के निम्नलिखित तक हैं; - 
(१) यह निवाधित व्यवस्थापिकाओं* के उत्तरदायित्व को निबेल नहीं करती 
वास्तव में यह उस्रकी वृद्धि करती है। 


१--मेरियट की पुस्तक “मेकेनिज्ष्म श्रॉक्न दि मॉडन स्टेट', जिलद १, प० ६६-१०० में 
उल्लिखित | 


२०»«त्र कस सहाशय अपनी पुस्तक “गवन्मेंट एन्‍न्ड पॉलिटिक्स इन स्विट्ज़रटलैंड' 
१० १६१-१६२ में लिखते हैं ; 


(क) सूचना के विरुद्ध प्रचलित आ्रपत्ति यह है कि यह व्यवस्थापिका के उत्तरदायित्व 
की भावना को कम कर देदी है। इसलिये कि अ्रन्तिम निर्णय जनता के द्वाथ में हो जाता है। 
परन्तु इस विषय के स्विस विशेषश कुर्ती महोदय का कथन है कि सूचना ने क्रांदूत़ को हिंतकर 
बनाने में वाधा नहीं पहुँचाई बरन्‌ उसने स्वयं चेतावनी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होकर 
बहुत सी बुराइयों को रोका है। प्रगतिशील आन्दोलनों के होते हुये भी इसने प्रजातंत्र को रोका 
नहीं बरने इसकी प्रगति में हृढ़ता भरी हैं। 


नवों अध्याय ३०७ 


(२) क़ानून के बिल बड़ी सावधानी और सही ढंग से तैयार किये जाते हैं और 
बड़ी बुद्धिमानी और उत्साह के साथ निर्वाचकों के सामने रक्खे जाते हैं । 

(३) सम्भव है यह अनावश्यक बढ़ती हुई क्वानूनों की संख्या को रोक दे। परन्तु 
यह निश्चित है कि यह व्यक्तिगत निर्वाचकों की राजनैतिक शिक्षा में वृद्धि करती 
है। और यदि इसका उपयोग नेतृत्व के साथ-साथ किया जाय तो यह अवश्य क्रान्ति 
से रक्षा करती है। 


प्चना के विपक्ष में तक 


सूचना के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क उपस्थित किये गये हैं :-- 

(१) जनता के सम्मुख क्लानूनों के उपस्थित करने का तात्पय है उनको दृष्टिशुन्य 
समूद के हवाले करना । इस काये में अज्ञता का समावेश रहता है। इस अज्ञता सें उत्तर- 
दायित्व अनुत्तरदायित्व का स्थान लेता है। इसका कारण यह है कि आधुनिक समय में 
क़ानून-निमोण इतना जटिल काय है कि शिक्षित व्यक्ति भी सरलता से नहीं सम्रक सकता। 
इसके लिये विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है इसमें हर॒व्यक्ति भाग नहीं ले सकता । 

(२) व्यस्वथापिकाओं में पूर्णरूप से क्लानूनों पर विचार और विवाद किया 
जाता है। इन व्यवस्थापिकाओं में जीवन के प्रस्येक क्षेत्र के चुने हुये प्रतिनिधि रहते हैं 
जो सावेजानिक हित के लिए शक्ति भर प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार बने हुये कानूनों 
को यदि जनता त्याग देती है या अस्वीकृत कर देती है. तो इसका यह अथ होता है 
कि अयोग्यता, पक्षपात और स्वार्थों के लिये अनुभव, शिक्षा और विशेषज्ञता का 
निरादर होता है | 

(३) क्रानून-निर्माण में जनता के भाग लेने का अथे है हर तरह के दलों को 
और वृद्धि करना | ये अपनी स्वार्थे-पूर्ति के लिये कोई कसर नहीं उठा रक्खेंगे । 

(४) जनता पूर्ण रूप से क्रियाशील और उत्साद्दी नहीं होती। केवल कुछ दी 
व्यक्तियों में संचालऋ-शक्ति, उत्साह और क्रियात्मक भाग लेने की आकांज्षा रहती दे ।* 





(ख) जन-रोक का भय व्यवस्थापकों को डरपोक बना सकता है, उच्छुखंल नहीं । 
परन्तु नेतृत्व का उपयोग उनको क्रियाशील बनाने में किया जा सकता है 

(ग) प्रत्यक्ष क्राबूज़-निर्माण के विरुद्ध तीसरा तर्क वह उपस्थित किया गया था कि 
इससे दल-सरकार अ्रध्वम्भव हो जायेगी। “राजनैतिक श्र्भु संगठन से आगे निकल जायेगा, 
परन्तु स्विव्क्षरलैंड में नेतत्त ओर सूचना ने राजनेतिक संगठनों को नहीं तोड़ा | वास्तव में, 
उन्होंने श्रल्परुंख्यक दलों के प्रभाव में वृद्धि कर दी है । 

१--इस विषय में लोवेल मदहशय का ज़िचार है कि ऐसे प्रश्नों में, जिनके संबंध में 
केवल विस्तृत ज्ञान ही से राष्ट्रीय मत निश्वित किया जा सकता है जो साधारण व्यक्ति की 
पहुँच से बाइर रहता है, सूचना के अविवेकपूर्ण उपयं।ग को अपेक्दा 'दूचना को केवल 
साधारण सिद्धान्तों के श्रन्द्र आने वाले प्रश्नों ओर ऐसे विषयों तक जिनके संब्रंध में निर्णय 
के लिये आवश्यक तथ्यों से परिचित है सूचना सोमित रखना अधिक बुद्धिमत्ता का काम होगा ।' 

--पब्लिक आपीनियन एन्ड पापुलर गवन्मेंद, ६० १२२ 


इे०८ शासन यन्त्र 


जन-समूह को बलात्‌ क्रियाशील बनाया जाता है क्योंकि वह निष्कियता और उद्ापीनता 
से अभिभूत रहता है। इसका यह अथ हुआ कि केबल अल्पर्सलख्यक ही सूचना में 
भाग लेता है ओर उसका निर्णेय बहुसंख्यक अथवा सम्पूर्ण जाति का निर्णय माना 
जाता है । ५ 

नेतृत्व के पक्ष में तक 

नेतृत्व के पक्त में निम्नलिखित तक उपस्थित किये गये हैं ;--.... 

(१) जनता के द्वारा भ्रस्तावित ओर पास किये गये क़ानून का अथ है उसका 
स्वनिर्भित क्वानून । इससे यह तात्पयें निकला कि इसके विरुद्ध उसको कोई शिकायत 
नहीं हो सकती । वद्दध इसका विरोध नहीं कर सकती ओर न श्रश्नन्तोष, आन्दोलन, 
सविनय अवश्चना अथवा विद्रोद्द का प्रश्न द्वी उठ सकता | 

(२) जनता के द्वारा उपस्थित तथा पास किये क़ानून का यहद्द अथे हुआ कि 
दुलबन्दी का जन्‍्म्र नहीं हो सकेगा क्‍योंकि सभी प्रकार के लोग अपने बरगें अथवा 
दुल्लगत स्वार्थों को छोड़कर साथ मिलकर उन क़ानूनों के लिये मत देंगे जिनसे खाबें- 
जनिक हित द्ोगा। इस प्रकार सामाजिक हित को याजनायें सरलता से पास्र हो 
जायेंगी । 

(३) यदि व्यवस्थापिकायें जनता के बिचार का पूर्खे रूप से प्रतिनिधित्व नहीं 
करती हैं. तो नेठ॒त्व जनता का सम्पर्क उनसे स्थापित करता है। इस अरकार क्वानून 
दिगुणित लोकप्रिय हो जाता है। थद्दध उस क़ानून को भी पास करने का अवसर देता है 
जिसे जनता तो चाहती दे परन्तु व्यवस्थापक पास करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार 
सरलता से सुधार कायोन्वित किये जा सकते हैं भर कोई भी दल्ल स्वार्थथश विलम्ब 
नहीं डाल सकता। 

(४) नेढत्व प्रणाक्षी व्यवस्थापकों को क्रियाशील और उत्तरदायी बनाये रखती 
है क्‍योंकि वे जानते हैं. कि उन्हें उपयोगी क्रानून-निर्मा॥ में अपनी शक्ति भर कोशिश 
करनी चाहिये नहीं तो जनता स्वयं उस काये को करेगी और उनकी प्रतिष्ठा गिर 
जायेगी | इसका यह अथे हुआ कि नेतृत्व शासन को जनता के निकटतर करता है। 

(५) यदि जनता व्यवस्थापिकाओं के द्वारा निर्मित कानून की आलोचना करते 
योग्य सममी जातो है तो वद्द स्वयं अपना बिल क्‍यों न उपस्थित करे | इसका यह अर्थ 
हुआ कि नेतुत्य उसको उसका अधिकार ही नहीं प्रदान करता बरन्‌ उसको क्रानून-निर्मोण 
के प्रति सजग भी बनाता है और इस प्रकार उसकी अन्तिम सत्ता को क्रायम भी 
रखता है । 

(३) नेढृत्व क़ानून-निर्माण-कार्य को समिति-भवनों से मुक्त करता है''जहाँ 
कप “ले सरलता से प्रभावित द्वो जाने वाले सदस्यों के साथ मिल कर षड्यन्त्र रचते 
रहते हैं । | 

कक (७) व्यवस्थापिकाओं में दुललगत कार्य-क्रम के आधार पर बिलों पर वाद-विवाद 
त्ता 


है.।. परन्तु इसमें गुण और उपयोगिता के आधार पर विचार करने का अवसर 
प्राप्त होता है।  _ मल ल 


नवाँ अ्रध्याय ३०६ 


ह नेतृत्व के विपक्ष में तक 
'नेत॒त्व' के विपक्ष में मिम्तलिखित तक डपस्थित किये गये हैं ;-- 

(१) यह व्यवस्थापिका का स्थान ले लेता है. अथवा कम से कम राज्य के एक 
महत्वपूर्ण अंग के रूप में उसका महत्व तो कम ही कर देतः हे | 

(२) इसके कारण दोषपू्ण मसविदा बाले और असंगत क्रानून पास हो जाते हैं 
क्योंकि प्रस्तुत बिलों में विषय के विशेषज्ञ भी परिवर्तेत या संशोधन नह्ों कर सकते 
और दोषपूर्ण मसविदों से अथ में गड़बड़ी, अनिश्चयता भर अस्पष्ठता श्रा बातो है। 
उनको व्यवस्थापिका द्वारा आलोचित होने का अवसर दी नहीं मिल्षता। नेतृत्व से इस 
अर्थ में असं गत क्रानन पास हो जाते हैं कि उनमें नीति अथवा उद्देश्य का तारतम्य नहीं 
रहता | अतः क्ानून-संग्रह स्वयं अविवेकप्रं कानूनों का ढेर दो जाता है। 

(३) यह आन्दोलकों भर राजनैतिक चालबाज़ों को जनसाधारण की अज्ञानता, 
सरलता और छोठटे-मोदे हितों से लाभ उठाते का बढ़िया मौक्ता मिल्ञ जाता है। वे भूठी 
आशाओं की प्रतिज्ञा करके उसको अपने वश में कर लेते हैं और इस प्रकार अपनी गुप्र 
योजनाओं को पूर्ण करते हैं । त्राइस के शब्दों में इससे दल अथवा सिद्धान्त की चिन्ता 
न करने वाले नेता को व्यापक परिवेतत की यं'जना को उपस्थित करने का लालच 
बढ़ता है। वह जनता के एक वर्ग को लाभ पहुँचाने की प्रतिज्ञा करता है । वह 
लाभों का ऐसा हृदयप्राही चित्र खींचता है कि राष्ट्र के वास्तविक खतरों के जानने 
से पं ही क्रानून पास हो जाता है । 

(४) यह्‌ कहना अत्युक्ति होगी कि नेता घनं। व्यक्ति अथवा कम्पनियाँ नेतृत्व द्वारा 
प्रस्तवित क्रानून पर प्रभाव नहीं डाल सकती। अमरीका में इस प्रकार की बुराई का विशेष 
प्रद्शन हुआ हे । 

(४) वैधानिक नेठृत्व” अपरिवर्तेनशील विधान के नियंत्रणां को अथेशुन्य कर 
देता दे क्योंकि जल्दी अथवा जनावेश में अद्वितकर क्रानून भी सरलता से पास हो 
जाता है । 

(६) नेतृत्व के प्रयोग के पहले बुरे क्लानून का उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका पर 
रक्खा जा सकता था | अब उत्तरदायित्व किसी के सर नहीं मढ़ा जा सकता। इस प्रकार 
नेद॒त्व के परिणाम दं।षपूर्णो क्रानून और अनुत्त रदायित्व हैं | 

(७) अन्त से, न नेतृत्व का प्रयोग ओर न सूचना ही का प्रयोग उन देशों में 
क्रानूनर्ननमोण में कोई सुघार कर सका है जहाँ ये उपयोग में लाये गये हैं या लाये जा 
रहे हैं ।९ 

१-णोवेल की (स्तक पब्लिक ओपीनियन एड पाधुलर गव्भेंट', प्ृ० २१७-२१६ 
भी देखिये । 

२--लास्की ने भी ऐसे ही तक प्रत्यक्ष क्रानून-निर्माण श्रर्थात्‌ “नेत॒त्व” और “सूचना” के 
विरुद्ध उपस्थित किये हैं | उसकी पुस्तक 'ए ग्रेमर ऑफ़ पॉलिटिक्स” प्रू० ३२१-३२३ पढ़िये | 

विद्यार्थी लोवेलकत 'पब्लिक ओपीनियन एण्ड पापुलर गबरन्मेंट', भाग ३, के १०--११ 
अध्याय, विशेष कर १२ वें और १३ वें को पढ़ कर ज्ञाभ उठा सकते हें | 


जी 


३ १० शासन॑-यन्त्रे 


वापसी के पत्त में तक॑ 


वाएसी के पक्ष में निम्नलिखित तके उपस्थित किये गये हैं :--- 

(१) भ्न्‍्य उपरूरणों की भाँति यह भी जन-सत्ता का एक उपकरण है। यदि 
जनता क्वानून पास करवाने का नेठ॒त्व ग्रहण कर सझूती है; उसको स्वीकार अथवा 
अस्वीकार कर सकती है तो वह उन राज्याधिकारियों को क्‍यों नहीं निकाल सकती जो 
निवाचित होने के पश्चात जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सके हैं? यह राज्या- 
धघिकारियों को अनुशासन में रखने का एक साधन है । 

(२) यह्‌ राजनैतिक अष्टाचार के लिये एक सदेव प्रस्तुत और शर्तिया साधन है.। 

(३) यह रिश्वतखोरी और धन के प्रभाव को समाप्त करने का भी एक अच्छा 
साधन है। वापसी के डर के मारे राज्याधिकारी ज्ञाज्च में आसानी से नहीं आ सकते | 


वापसी के विपक्ष में तक 

वापसी" के विपक्ष में निम्नज्ञिखित तक उपस्थित किये गये हैं :-- 

(१) जनता पूर। विवेकी ओर सवंदर्शी नहीं दोपी । वह न्‍्याय-प्रिय राब्याधिकारी 
को भी वापस बुल्ला लेती है। उदादहरणस्वरूप यदि कोई वर्ग उम्चके कर्तेव्य-पाल्न से 
अप्रसन्न हो जात। है तो वह लोगों को भड़का कर और जोश दिल्लाकर उसको अलग 
करवा देता दे । इस प्रकार राष्याधिकारी असत्य प्रचार और भूठी बदनामी के शिकार 
दो जाते है । 

(२) इसी भ्ूठी निन्‍्द्रा ओर विरोधी प्रचार के कारण दृढ़ तथा स्वतंत्र विचार वाले 
झोर जन-सेवा की भावना वाले व्यक्ति पद प्रदण करने से इन्कार कर देते हैं । इसके 
परिणास रव॒रूप शासन-प्रबन्ध श्रघोमुख हो जाता है । 

(३) पद्‌ को अनिश्चयता और संभावो दुभोग्य को स्रोच कर राज्याधिकारियों 
द्वारा न्यायानुकूल कर्तेठ्य पात्नन कठिन द्वो जाता है। इससे प्रत्येक राज्याधिकारी पराधीन 
रहता है | क्वानून को लागू करने की शक्ति क्षीण द्योजाती है। अधिकारी डरपोक भौर 
दास भावना युक्त द्वो जाते हैं । 

(४) वापसी का प्रभाव ज्यायाधिकारियों पर विशेषकर बुरा पढ़ता है। अधिक बुरा 
प्रभाव तो तब पड़ता है जब न्यायकारिणी के निर्णय ही अस्वीकृत कर दिये जाते हैं । 
न्यायाधीश के निशेय का आधार केवल लोकमत नहीं होता इसका आधार तथ्य, साक्ष .' 
ओर क़ानून के अर्थ और प्रकृति का गम्भीर अनुशीलन होता है। ऐसे जटिकज्ष और 
विशेष कार्य को जन-साधारण के निणंय के लिये छोड़ देना अज्ञानता, अन्धविश्वास 
ओर अयोग्यता का शासन स्थापित करना है। इस प्रकार की वापसी का परिणाम यह 
दोगा कि न्यायाधीश मनमानो निणंय देंगे; बे न्‍्याय-प्रियता और स्व॒तंत्रता से काम नहीं. 
कर सकेंगे और चारों ओर अटष्टाचार दृष्टिगोचर द्ोगा । 


ाााााााभभभक 


| ६--वापसी के विरुद्ध लोवेल के तकों के लिये उसकी पुस्तक 'पब्जिक श्रोपीनियन एण्ड 
पाउूलर गवंन्सट! 5 ३० १४७ पंढ्विये | ४: ५ 


मा] 
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(४) बहुधा इसका उपयोग सावेजनिक हित के लिये न किया जाकर व्यक्तिगत 
शत्रता के कारण होगा। 
..._ (६) यदि इसका प्रयोग व्यवस्थापकों के भी साथ किया जायेगा तो वे बेचारी भेड़ों 
के समान द्वो जायेंगे अथौत्‌ बे केवल दूतों की भाँति होंगे उनके कोई अपने विचार 
नहीं होंगे। 


वापसी पर लासकी के बिचार 


वापसी का प्रयोग व्यापक रूप के नहीं हुआ है। अमरीकी संयुक्त राश्य में 
जहाँ इक्षकी परीक्षा ली गई है, इसका प्रयोग केवल कार्यकारिणी और न्‍्यायकारिणी 
में ही किया गया है, व्यवस्थापकों के संबंध में नहीं। आधुनिक लेखक साधारणत: 
इसके प्रयोग के विरोधी देख पड़ते हें। परन्तु लास्की' महोद्य व्यवस्थापकों के विरुद्ध 
एक ऐसी सीमित वापसी” का समर्थन करते हैं जिसका प्रयोग कभी-कभी द्वो। लास्की 
महोदय इसके प्रयोग के लिये निम्नल्लिखित आवश्यकताये बतल्नाते हैं :-- 

(१) इसका उपयोग सदस्य के निर्वाचन के एक वर्ष बाद ही द्ोना चाहिये । 

(२) इसका उपयोग व्यवस्थापिका की अवधि के अन्तिम वर्ष में नहीं 
' होना चाहिये। 

(३) तब तक्र वापसी का उपयोग न किया जाय जबतक कि सदस्थ के 
आधे निवोचक इसकी मांग न उपस्थित करें | इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग उपनिर्वाचन 
द्वारा हो । 

(४) वापसी तभी कायोन्वित हो जब मतदाताओं का दो-तिहाई इसको चाहता हो । 

अन्त में उत्तका कहना हे कि इस्र प्रकार की वापसी" भ्रतिनिधि-शासन पर 
अविश्वास का सूचक नहीं है वरन्‌ व्यवस्थापिका को चेताबनी देने का साधन है कि वह 
अपने को विश्वास योग्य बनाये । 


१--लास्की--ए ग्रेमर श्रॉफ़ पॉलिटिक्स पृ० ३२०-- ३२१ 

२--जहाँ लासकी महोदय “सीमित वापसी? की सिफारिश करते हैं वहाँ आइस महाशय ने 
भी सूचना? या नेतृत्व” अथांत्‌ प्रत्कक्ष क़ानून-निर्माण के दोषों को कम करने के लिये कुछ 
अ्रवश्यकतायें बतलाई हैं। उनकी पुस्तक “मॉडर्न डेमोक्र सीज्ञ', जिल्द २, ४० ४७२-७४ में इन 
आवश्यकतों को देख सकते हैं | | 


प्रतिनिधि-शासन की सफलता की आवश्यकताओं 
पर एक टिप्पणी 


बेज्काट कथित पाँच झावश्यकतायें 
स्‍ है शि की सफल्ञता के लिये बेज्काट ने निम्नलिखित पाँच आवश्यकतायें 
बतलाई हैं :-- 

(१) इसके छिये बुद्धि और सदाशयता से कुछ अधिक आवश्यक है। जनता 
द्ों में विभक्त रद सकती है परन्तु शासन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में उसमें एकता की 
मूल भावना होनी चाहिये और उसे वेषम्य और विरोध की ओर नहीं जाना चाहिये | 

(२) किसी भी वर्ग को सदैव के लिये राज्य-शक्ति से वंचित नहीं रखना चाहिये 
जिससे कि वह हमेशा अखन्‍्तोष प्रदर्शित करता रद्दे । सामिष्टिक लाभों में सभी ब्गों 
का भाग रहना चाहिये | 

(२) राष्ट्र में सहिष्णुता ओर सममोते की भावना रहनी चाहिये। सभी वर्गों 
को एक दूसरे को सममने का प्रयन्ल करना चाहिये ओर एक दूसरे के दृष्टिकोण का 
सम्मान करना चाहिये । यदि वे ऐसा नहीं करते तो उसका परिणाम आपम्ी 
मतभेद होगा । 

(४) उनमें सम्मान की भावना होनी चाहिये। चाहे वह राजा के लिये हो चाहे 
विधान के लिये | 

(४) उनको अज्ञानी जनसाधारण के प्रभाव में अधिक नहों आना चाहिये क्योंकि 
इसका अथ होगा अज्ञानता का प्रभुत्व विवेक पर, संख्या का ज्ञान पर । 

( अंग्रेज़ी विधान के संदभ में उपरोक्त के विषय में क्ास्की विचारों के लिये 
'कृपया उनकी पुस्तक दि पार्लिमेंटरी गवरन्‍मेंट इन इंगलेंड', अध्याय १, श्रारम्भिक देखिये) 

मिल कथित आवश्यकता:ें 

इसी प्रकार मिल महोदय ने भी श्तिनिधि-शास्त की सफलत। के लिये निम्न- 
लिखित आवश्यकतायें बतक़्ाई हैं:-- 

(१) जनता में इसकी स्थापना की इच्छा द्दोनी चाहिये | 

(२) उसमें इसकी रक्षा करने की इच्छा ओर योग्यता होनी चाहिये । 

(३) उसमें इसके द्वारा निश्चित किये हुये कतेंव्यों को पालन और कार्यों को करने 
की इच्छा ओर योग्यता होनी चाहिये। 

असफलता पर भिल के विचार 
उन्होंने उन सामाजिक परिस्थितियों को भी बताया है जहाँ यह असफल द्ोगा !-- 
* ' (९?) जहाँ जनता ने आज्षापाज्ञन का अर्थ नहीं सममा दे अर्थात्‌ उच्छखल 
'उसाव वाली जनता इसको सफलतापूर्वक कार्योन्वित नहीं कर सकती । 
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(२) जनता की हद दर्जे की निष्कियता ओर कठोरता के सामने तुरन्त आत्म- 
समपण कर देने की भावना दोनों इसकी सफलता में बाधक होंगी | 

(३) स्थानीयत्व की भावना भी इसके द्वारा सावजनिक लाभ पहुँचने में बाधा डाल 
सकती है । 

(४) दो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ--(१) दूसरों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की 
इच्छा और (२) अपने ऊपर दूसरों के अभुत्व की अनिच्छा राष्ट्र को प्रतिनिधि-शासन के 
अयोग्य बना देती है | 

सबसे बड़े खतरे प्रतिनिधि-शासन+ के लिये अज्लानी और अयोग्य के द्वाथ में 
शक्ति सॉप देने और ऐसे स्वार्थों के बशीभूत हो जाने में रहता है जो जाति के व्यापक 
हित से विभिन्न होते हैं --रेप्रेजेन्टेटिव गवरन्मेंट, अध्याय ४ और ६। 


१--विद्या्थियों को भारत में प्रतिनिधि-शासन की सफलता और असफलता के संबंध में 
इन बातों पर स्वयं विचार करके इनको लागू करना चाहिये। और उन्हें यह देखना चाहिये कि 
झाया शासन का यह रूप हमारे देश में सफल होगा | यदि उन्हें शंका हो तो वे पूरी समस्या 
पर विचार करके इसको वास्तत्रिक . रूप में सफल बनाने के लिये दोषों को दूर करने के सुक्ताव 
उपस्थित कर सकते हैं | 

9० 


अध्याय १७ 
दल प्रणाली 


हमने देख लिया है कि क्रानून-निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा किया 
जाता है। ये सभायें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाई बात' हैं। इन प्रतिनिधियों के 
निर्वाचन के लिये समस्त देश को भिन्न-भिन्न निवोचन-न्षेत्रों में बाद दिया जाता है और 
'इन्हीं क्षेत्रों में से व्यवस्थापिका समा के सदस्यों का चुनाव होता है । किन्तु पत्येक व्यक्ति 
के लिये, जो देश की सेवा करना चाहता है, स्वयं इन बड़े क्षेत्रों में निवोचन में सफल 
होना आसान नहीं हे | स्वयं तो वह अपने को अपने निरवाचझोों से परिचित कराने में 
भी अससर्थ होगा। इसलिये वह उन व्यक्तियों के साथ मित्कर काम करना चाहेगा 
जो सार्वजनिक मामलों पर उसके विचार से सहमत द्वों। इसका यह अथ हुआ कि 
वह किसी एक ऐसे दल का सदस्य होगा जो निबोाचन में अयने खद॒स्यों को सफशता के 
लिये प्रयत्न करेगा । 


राजनीतिक दल का अर्थ 


इस प्रकार के दुल् का क्‍या अथ द्वोगा ?! साधारण रूप से तो हम दल्ल का अथे 

उस व्यक्तियों के समूद से लगाते हैं जो किसी एक समस्या पर एक सा विचार रखते हें 
ओर अपने उरेश्य को प्राप्ति के लिये एक दो कर प्रयत्न करते हैं। इसलिये राजनीतिक 
दुल का तात्पयें उन व्यक्तियों से होता है जो तत्कालीन समस्यायों पर एक विचार के 
होते है और सिलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये अयत्न करते हैं। एडमण्ड बे 
पहला आधुनिक राजनीतिश्न था जिसने राजनीतिक दुल की परिभाषा दी । उसके अनुसार 
राजनीतिक दत्ञ 'डन व्यक्तियों का एक संगठन है जो किसी सिद्धान्त के आधार पर एक- 
मत होकर राष्ट्रीय हत को बढ़ाने का मिल कर प्रयत्न १रते हैं!” बके का अनुध्तरण करते 
हुए दूसरे आधुनिक लेखकों ने भी अपनी-अपनी परिभाषा दो है । लीकोंक के कथनानुसार 
(राजनीतिक दुल से हमारा तात्पये नायरिकों के उस संगठित समूह से है भी एक राज- 
नीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक लमस्याओं पर या तो वे ए#मत के 
होते हैं. या एकमत स्वीकार कर लेते ह और एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के ज्िये अपने मत 
का प्रयोग करते हैं. भौर शासन-सृत्र को मद्दण करने की कोशिश करते हैं। वे एक क्रिस्स 
की संयुक्त कम्पनी का निर्माण करत है जिसमें प्रत्येक सदस्य अपना भाग अपनी राज 
नीतिक शक्ति के रूप मे देता है। इस अकार वे मिल कर इतन। शर्त हासिल कर केते ँ 
जितन॑। वे थर्याक्तमत रूप से प्राप्त कर श्कते ।' इसरो प्रकार गिल्षक्राइस्ट ने भी अपनी 
परिभाषा दी है। उसके अलन्तुसार राजनीतिक दल ऐश्व नागरिकों का संगठित समूह 


१--लीकॉक--एलिंमेंद्स ऑफ़ पॉलिटिक्स, पृष्ठ ३११ 


दखवाँ अध्याय ३१४ 


है जो एक किस्म के राजनीतिक विचारों में विश्वास रखते हैं और एक राजनीतिक इकाई 
के रूप में कार्य करके शासन को अपने हाथों में लेने का प्रथत्न करते हैं। राजनोतिर दक्ष 
का मुख्य वदहेश्य अपने मत तथा नोति को प्रचत्नित करना होता है। ऐसा करने के लिये 
राज्य को व्यवस्थापिका सभा पर अपना प्रभुत्त जमाना आवश्यइ है। व्यवस्थापिका 
सभा पर अभ्ुत्व स्थापित करने का तात्पयं हुआ कि सभा में उस्री दुज्ञ के श्रतिनिधि 
बहुमत में दों । इसीलिये राजनीतिद्न दलों का संगठन अच्छी तरह से किया जाता है । 
जिस दल का आदेश जितने ही अधिक सदस्य मानते हैं वह दल उतना ही क्रानून- 
निर्माण में अधिक अधिकार रख सकता है ।'* 


दलों का स्थान 

इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिनिधि-अज्ञातन्‍्त्र को अचित रूप से 
चलाने के लिये राजनीतिक दलों का द्वोन अनिवाय है। इनके अभाव में न तो निवोचन 
का संगठन ही हो सकता है और न॒निर्वाचकों का निणुय भ्राप्त करने के लिये उनके 
सम्मुख समस्‍यायें ही रक्खो ज्ञा सकती है । बिना राजनांतिक दलों के व्यवस्थापिका सभा 
का भी कार्यक्रम ठिकाने से नहीं चल सकता क्योंकि दल्लों के बग्रेर व्यवृस्था।पेका सभा 
यह निश्चय नहीं कर सकती कि किस श्रक्वार के क्रानून जनता के लिये लाभकारी होगे। 
मैरियट भी हमारे कथन का समर्थन द्वी करता है। बह कद्दता है कि “निसन्देद्द दलों का 
संगठन पूर्युरूप से गैर सरकारी द्वोता है वे घुघल्ते प्रकाश में काये करते हैं; ( अथोत्‌ ) 
उनके दक्तरों में बह शान-शौकप नहीं पाई जाती जो बड़े सरकारी विभागों में मिल्ञतो 
है। किन्तु प्रतिनिधि-प्रजातन्‍्त्र-प्रणाल्री में--शायद्‌ प्रजातन्‍्त्र के किसी रूप के शासन में भी 
उनका कार्य महत्वपूर्ण ही नहीं बरन्‌ अत्यावश्यक है।। दृल् के अध्यक्ष ओर केन्द्रीय कार्य 
समिति से लेकर निवाचन क्षेत्र के एजेन्ट और वाडे समिति तक दुत्लों का संगठन आधु- 
निक प्रजातन्त्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है ४* मेरियट के इख कथन को ब्राइस ने और 
मी स्पष्ट कर दिया है । उसका कहना है कि जोकग्रिय शासनों में दलों का क्षेत्र विस्तृत दो 
जाता है। प्रत्येक स्थान पर नागरिक को मत प्रकट करने का अधिकार भाप्त होता है ओर 
उसका यह कत्तेव्य होता है कि निर्वाचन के अवसर पर वह उसका प्रयोग करे | प्रत्येक 
दल के लिये, जो शासन को अपने द्वाथों में लेना चाहता है, यद आवश्यक हा जाता है 
कि वह ज्यादा से ज्यादा मतों को अपनो तरफ लाये | इस्रके लिये बह निवोचकों का 
स्थानीय संगठन करता है, भाषण तथा लेख द्वारा उनसे अपील करता है ओर उन्हें मत 
देने के स्थान पर लाता है। चक्रि अब राजनीतिक मंगड़े में तलबारों का स्थान मतों 


१--गिलक्राइस्ट--प्रिंसिपिल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ह४ ३२२७-२८ 

सेट ने भी अपनी “अमेरिकन पारी ज्ञ ऐण्ड इतक्शन्स! में राजनीतिक दल की परिभाषा 
देते हुए कद्दा हैं कि राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो शासन की नीति तथा इसके 
व्यक्तियों पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है । 


२--मेरियट --मेकेनिज्म आँफ़ मॉडन स्टेट, जिल्‍द २, ६४ ४२६*३० 


३१६ शासन-यन्त्र 


द्वारा ले लिया गया है इसलिये प्रत्येक नागरिक किसी न किसी दुल की तरफ हो जाता है 
और अपने नेताओं का कुछ न कुछ कद्दना मानता है ।" 


दल-शासन की उत्पत्ति 


किन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि राजनंतिक दल का शासन-यन्त्र के 
आवश्यक पुर्जे के रूप में आविभाव यक्रायक नहीं हुआ प्रजातन्त्र के साथ-साथ इसका 
भी विकास हुआ है | ब्राइस का यह कहना कि राजनोतिक दल प्रजातन्त्र से पुराने हैं ठोक 
अवश्य है क्योंकि मध्य काल में भी ग्वेल्श्स (3५०)/8) और गिबेल्षीन्त (9)४099768) 
ने जमेनी को दो विरोधी दलों में धाँट रक्खा था। (रोम में तो हमें समाज ह। प्लैबियन्स- 
7]009708 और पेट्रिसियन्स--780707978 नामक दो वर्गों में विभाजित मिज्ञता 
है) किन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि उनका सम्बन्ध शाक्षन-यन्त्र के कार्यों से था। वे 
स्वयं शासन के रूप में भी नहीं आये थे। इसलिये वास्तव में हस जिसे दल प्रणाली या 
दलों ढवरा शासन कहते हैं वह भो अंग्रेज जाति की ही देन है। ऐतिहासिक रूप से 
दल प्रणाल्ञी का विकास इंगलेण्ड के शासन-विधान के विकास से सम्बन्धित है । इसलिये 
अगर इंगलेण्ड की पार्तिमेन्ट व्यवस्थापिका सभाओं की जननी कही गई है तो वहाँ 
के राजनीतिक दल भी आधुनिक दल्नों के पूवेज कहे जा सकते हैं। जैसा कि रेडलिश 
(&९०0]09) ने कहा है आधुनिक अंग्रेज़ी पाक्षिमेन्ट के मामलों में दलों का अस्तित्व 
तय सान लिया गया है ओर यही बात सभात्मक शासन वाले अत्येक राष्ट्र में अपना 
ली गई है । 


दक्कों की मनोवेज्ञानिक उत्पक्ति 


किन्तु शासन के स्राधन तथा ढंग के रूप में दल्लों को यह ऐतिट्ासिक व्याख्या 
उनके उत्पत्ति की व्याख्या नद्दीं मानी जा सकी | आखिर दत्नों का आधिभाव क्‍यों होता 
है ? यह एक ऐसा भ्रश्न हें जिसका हमने अभी कोई उत्तर नहीं दिया है। प्रारम्भ में 
ही हमें कह देना चाहिए कि यह एक मनोवेज्ञानिक प्रश्न है। भनुष्यों की योग्यता तथा 
उनकी मानसिक शक्तियों के प्राकृतिक अन्तर को स्वीऋर कर लेने के पश्चात्‌ हम यह 
कैसे मान सकते हैं. कि सभी विषयों पर सभी मनुष्य एक मत के होंगे और उनमें 
कोई मतभेद न होग। इसका यद्द तात्पयें हुआ कि जो लोग एकमत के होंगे वे 
पक राजनीतिक दल बनायेंगे और दुसरे मत ख्रे सहमत होने वाले लोग अपना दूसरा 
दूत बनायेंगे । 


१--आइस--समॉडने डेमोक्रे सीज़, जिलद १, पृष्ठ १२५ 

२--राजनीतिक दलों की उत्पत्ति-सम्बन्धी विभिन्न ृष्टिकोयों के लिये, कृपया लासकी की ._ 
'ग्रेमर श्रॉफ़ पॉलिटिक्स, पृष्ठ ३१३ पढ़िये । 

१६वीं सदी के रोमर (8७०४०) नामक लेखक ने दलों की उत्पत्ति का कारण मनुष्य 
के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अन्तर बताथा है। इस प्रकार युवक लोक स्वभावतः 
नवीनतावादी द्वोते है, प्रीद़ लोग सुधार धादी । 
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दलों की चार किसमें 


इस प्रकार दम देखते हैं कि बहुधा लोग चार किस्मों में विभांजित किये जा सकते 
हैं।* कुछ लोग तो ऐसे द्वोते हें जो किसी भी जाति, वर्ग या सम्प्रदाय के क्‍यों न हों 
समय के साथ चलना चाहते हैं और वतेमान संस्थाओं में सुधार करने का प्रयत्न करते 
हैं। ऐसे लोग उदार ,/0679]8) कह्दे जाते हैं। इनके विपरीत कुछ लोग ऐसे ह्वोते हैं 
जो परिवत्तेन से घबड़ाते हैं और संस्थाओं को ष्यों का दों रखना चाहते हैं। इस प्रकार 
के लोग अनुदार ((00780779807788) के नाम से पुकारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ 
लोग ऐसे भी होते हैं जो वत्तेमान संस्थाओं से भी असन्तुष्ट रहते हैं और प्राचीन 
संस्थाओं, भ्रथाओं तथा रीति-रिवाजों को फिर से वापस ल्ञाना चाहते हैं। इस क्रिस्म के 
लोग प्रतिक्रियावादी (98००४०४०7०7:७४) कहे जाते हें । अन्त में ऐसे लोग आते हैं जो 
वत्तमान संस्थाओं से पूर्ण॑रूप से असन्‍्तुष्ट हैं और सुधार के लिये भी प्रतीक्षा नहीं करना 
चाहते । वे इन संस्थाओं को जड़ से बरधाद कर अपनी इच्छानुसार नई संस्थाओं को 
स्थापित करना चाहते हैं चाहे उसके लिये उन्हें खे रेजी और क्रान्ति ही क्‍यों न करनी पड़े । 

ऐसे लोगों को नवीनवाबादी (॥880709]) या पूर्ण सुधारवादी कहते हैं । 


ठार्डें ने दलों की उत्तत्ति का कारण मनुष्य की नक़ल करने को प्रवत्ति बताई है। कुछ 
लोग नये रस्म को नक्कल करते हैं और कुछ पुराने | कृपया लोवेल की 'परलिक ओपीनियन एण्ड 
पापुलर गवन्मेंट” पृष्ठ ६४-६५ देखिये । 

इसी प्रकार सर हेनरी मेन दलों की उत्पत्ति का मूल मनुष्य की लड़ने की प्रवृत्ति में बताते 
हैं। उनका कहना है कि दल प्रयाली मनुष्य की प्रारंभिक लड़ने की प्रवृत्ति का शेष तथा फल है। 
नगर के बाहर का युद्ध नगर के अ्रन्दर के युद्ध के रूप में बदल गया है। इससे विशेष लाभ यह 
हुआ है कि राष्ट्र का वह भाग जो सशस्त्र शत्र, का रूप घारण कर सकता था केवल दलमात्र 
होकर रह गया है|” --पापुलर गवन्मेंट' पृष्ठ १०१ 

१--अपनी पुस्तक “अमेरिकन पार्थेज्ञ ऐश्ड एलेक्शन्स! पृष्ठ १४४-१५ ३ में सेट ने दलों 
के आआधारों को संक्षेप में (१) सम्प्रदाय (२) जाति (३) स्वभाव तथा (४) आथिक हित बताया 
है। सम्प्रदाय के आधार पर भारतवर्ष में हिन्दू महासभा और मुसलिम लीग दो दल हैं जो कुछ 
अंश में तो साम्प्रदायिक हैं और कुछ श्रंश में राजनीतिक । जाति के आधार पर मारतवष तथा 
दक्षिणी अफ्रीका में यूरोपीय तथा भारतीय दल हैं। स्वभाव के आधार पर मैकाले का कहना 
था कि कुछ लोग तो स्वभावतः प्राचीनवादी दोते हैं और बड़ी सतकता तथा सावधानी के साथ 
परिवत्तन पर राज़ी होते हैं। इनके विपरीत कुछ ऐसे द्वोते हें जो अत्यन्त आशावादी होते हैं 
और परिवत्तन से नहीं घबड़ाते। ऐसे लोग सतत उन्नति के लिये श्रयत्नशील रहते हैं। पइली 
किस्म के लोगों का दल शान्ति-प्रिय और सत्ता को मनाने वाला होता है । दूसरी किस्म का 
स्वतन्त्रता ओर उन्नति पर ज़ोर देता है। किन्तु मनुष्यों के स्वभाव में इस क्लिस्म का स्पष्ट श्रन्तर 
नहीं मिलता | इसके अतिरिक्त कुछ लोग प्तिक्रियावादी होते हैँ जिनकी दृष्टि हमेशा भूत पर रहती 
है ओर कुछ लोग नवीनताबादी होते. हैं जो हमेशा भविष्य पर दी ज़ोर देते ई |-अन्त में आयिक 


3१८ शासन-यन्त्र 


राजनो तिक दल विभिन्न हितों का संइलेपण होठा है 


किन्तु यह इस समख्या को बड़ी खरल व्याख्या हुईं। इसको भली भाँति सममने 
के त्तिये अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है। लोग एक साथ काय करने के लिये 
किसी मनोवेज्ञानिक प्रेरणा के कारण नहीं तैयार होते। वे एक दल्त में इसलिये 
शामिल्ञ होते हैं +क जीवत के विभिन्न पहलुओं पर वे एक तरह प्रभावित होते हैं। 
इस प्रकार कभी तो राजनीतिक दलों का विभाजन राजनीतिक मसलों के आधार 
पर होता है जैसे 'जनराब्यवादीः! और “राजद्ल! । कभी वे प्रार्थिक मसत्ा 
के आधार पर अल्लाग द्वो जाते हैं जैसे स्वतंत्र व्यापारवादी' और 'संरत्षणवादो!। 
कभी-कभी दो दल्ल साम्प्रदायिक, सामान्षिक, जातीय और वर्भगत हितों के आधार 
पर अलग हो जाते हं। इसका यह तात्पयं हुआ कि राजनीतिक दल्लों के वास्तविक 
स्वभावों को सममने के लिये हमें उन राजनीतिक तथा सामाजिक शक्तियों की तरफ़ 
बयान देना चाहिए जो मिल कर दलों को बनाती हैं। केवल ऐतिद्यासिक विकास या 
व्यक्तियों की मानसिक ग्रवृत्तियों की व्यास्या से दृभ् दलों के वाश्तविक स्वभाव को 


द्वित के आधार पर इम कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास पर्याप्त सम्पत्ति है वे इमेशा प्राचीन- 
वादी तथा प्रतिक्रियावादी होगे क्योंकि वे परिवर्त्तन से इभेशा उरेंगे ओर शान्ति, सुरक्षा तथा 
राजनीतिक सत्ता को क्रायम रखना चाहेंगे। जिन लोग! के पास कोई भी सम्पत्ति नहीं है 
वें हमेशा परिवर्तन के पक्ष में रहेंगे क्‍यों उन्हें इसके फलस्वरूप किसी नुसकान का डर नहीं। 
नये समाज में उन्हें उन्नति की द्वी आशा दिखाई देती है | 
अपनी 'पालिमेन्टरी गवन्मैंट इन इंगलेणड' पृष्ठ ८ में प्रो लास्की दलों के संगठन 
का मुख्य आधार आर्िक हित को ही मानते हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है क्रि साम्प्रदायिक 
श्राधार पर संगठित दलों को सी किसी आर्थिक योजना को अ्ंगीभूत करना पड़ता है। इस 
प्रकार वे कहते हें कि “वे सभी दल जो कुछ काल तक स्थायी रहते हैं श्राथिक आधार 
पर संगठित द्वोते हैं। यही बात इंगलैंण्ड के हिग और टोरी तथा अ्रमरीका के जन-राज्यवादी ' 
और प्रजातंत्रवादी दलों पर भी लागू द्ोती है। यही बधात इंगलेश्ड के मज़दूर दल तथा 
श्रमरीका के किसान दल के साथ भी लागू है। सम्प्रदाय के आधार पर संगठित किये हुए दल 
ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकते। श्रगर कभी ऐसा हुआ भी है तो उन्हें श्रार्थिक योजना को 
श्रपनाना पड़ा है। यही नियम हंगलेंढ के श्राइरिश तथा बेल्जियम के प्रलेमिश दलं। के 
साथ भी लागू होता है जो राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की माँग केवल विदेशी शक्ति 
द्वारा श्राथिक सुविधाओं के अपदरण का विरोध है|? प्रो लास्की का यह विचार सही मालूम 
पड़ता है क्योंकि भारतवष में म्रुसलिसम लीग ने भी, जिसे इमने कुछ अ्रंश में साम्प्रदायिक 
श्रोर कुछ अश में राजनीतिक दल कहा है, श्राथिक योजना बनाना प्रारम्भ कर दया है| 
श्रपने कराची के अ्रधिवेशन में इसने एक समिति नियुक्त की थी जिसको पाकिस्तान प्रदेशों की 
आशिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक उन्नति के लिये योजना बनाने का कार्य साँपा गया था। 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी श्रपनी श्राथिक योजना है और यह सब 
आशिक सुविधाश्रों के भ्रपहरण के बिरोध ही में किया गया दे | 


दसवों अथ्योय ३१६ 


नहीं समझ सकते। मेरियम के अनुप्तार दक्ष इन सभी सामाजिक हितों का केन्द्र हे जो 
शासन की नीति या काये से प्रभावत होते हैं। दक्ष शासन का निकटतम रूप भो है। यह 
वास्तविक शासन भी कटा ज्ञा सकता दे। दल के सिद्धान्तों को घोषणा और उनके 
- सदस्यों के निबाचन के संघ में सभी श्रकार की श्रवृत्तियां मिलती हैं, उनका आपस में 
संघर्ष भी होता है और सममोते हक आधार पर पारस्परिक मुठभेड़ बचाई जातो है। 
इस प्रकार रेलवे, मोटर-लारी तथा जहाज; बढ़े व्यवसाय तथा छोदे सखौदागर; कृषऋ 
तथा उपभोक्ता, और संगठित तथा अखंगठित संघ; उत्तरी, दक्षिणी, पृ्वों, ओर पश्चिमी; 
सामाजिक, साम्प्रदायिक ओर विभिन्न श्रेणियों के हितों का त्रतिनिधित्व करने वाले तथा 
प्राचीन और अवोचीन सिद्धान्तों, और महत्वाकांक्षी नेताश्रों की दो सेनायें आमने- 
सामने खड़ी दो जातो हूँ । ये सब मिल्ककर एक सममभौते पर पहुँचते हैं ओर इनमें से 
कुछ लोग एक दल बना लेते हैँ ओर कुछ दूसरा । अब दल को भत्नी भाँति सममने के 
लिये दल को बनाने वाक्वी इन विभिन्न शक्तियों को भली भाँति खम्मना आवश्यक हो 
जाता है |?" 
सारांध्र 

संक्षेप में हम कद्द सकते हैं कि राजनीतिक दल्ल मनुष्यों की मानसिक अ्रबृत्तियों, 
उनक हितों तथा सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न द्वोते दें। हमारे उप- 
रोक्त कथन को ब्राइस ने बड़ी सुन्दरता के साथ रक्खा है: “यद्यपि किसो दल के अस्तित्व 
का मुख्य कारण कुछ खिद्धान्तों का प्रचार कद्दा जाता हूं (केन्तु इन अमृत खिद्धान्तों के 
स्राथ एक मूते अंग भी होता है । अमूत अंग ता इस्र माने मे है कि यह एक ही मत 
को मानने वाले बहुत से मस्तिष्कों का प्रतिनिधित्व करता है। मूत्ते अंग में बे ठर्याक्त 
शामिल होते हैं जो उपरोक्त मत को मानते हैं ।?९ 

दल के उद्श्य 

इस प्रकार त्राइस ही फे अनुसार 'सभो दक्ष चार भ्रवृत्तियों या शक्तियों क॑ बन्च पर 
स्थायी रहते हें और काये करते है । ये शक्तियाँ सद्दानुभूति, अनुकरण, प्रतियोगिता 
ओर कलह-प्रियता है। अगर दलां को उत्पापि बोद्धिकंवश्वास के करण द्वाती है दो 
इसे जीवन वथा शक्ति मनोवेगों द्वारा द्वो दान की जाती हे! | इसका यह तात्यये हु भा 
कि एक बार खंगठित हो जाने के पश्चात्‌ दक्को का काये मनोबेज्ञांनक अंरणा द्वी के कारण 
चल्षता रहता है। सद्ठानुभूत से यहद्दां दभारा तात्पय दूखरों मं एक क्रिस्म को मनाभाव-' 
नाओों को देख कर प्रभावेत हवा जाने से द्वो नहीं बरन्‌ मनुष्य को उन सभस्त अभृर्तियों 
से है जिनको बजह से वह दूसरों की तरह अनुभव करता हू ओर काये करता हे। यह 
केबल अनुकरण मात्र नहीं हैं । इसमे भावनाओं का समावंश द्वाता है और इनक फल्न- 
स्वरूप सामूहिक भावना का जन्म द्वात है । इस सामूद्दक भावता के पारेशाभ स्वरूप 


१-“मेरियम--अ्मेरिकन पाटी सिध्टम, प्रृष्ठ ६८-५६ 
२००आइस--मॉडन डेमोक सीज्ञ, जिलद १, पृष्ठ १२६ 


३४० शांसन-यंत्र 


पक्नानुराग की उत्पत्ति होती है जो जातीय भावना, वग-चेतना या राष्ट्रीय भावना का रूप 
ले सकती है। इसी से प्रतियोगिता तथा प्रतिस्पधों पैदा होती है और इनसे कलह और 
बैर बढ़ जाता दे | इस प्रकार अपना उद्देश्य तथा गोरव भ्राप्त करने के लिये एक दत्न 
अपने विरोधी दल्न को डचित तथा अनुचित सभी ढंगों से नीचा दिखाने और लोगों की 
दृष्टि में अयोग्य तथा निकम्प्ता साबित करने का प्रयत्न करता है । 


दल संगठन 

किन्तु यद्द सब एक अध्थायी जनसमुदाय द्वारा नहीं दाखिल किया जा सकऊता। 
दलों को प्रभावशाक्षी होने के लिये आवश्यक है कि इनका संगठन स्थानीय शाखाओं से 
लेकर केन्द्र तक हो। इसे हम अपने देश द्वी के विभिन्न दलों के संगठन के आधार पर 
भत्नी भाँति समझ सकते हैं। यह साधारण तौर से मानी हुईं बात है कि भारत 
में भारतीय राष्ट्रीय कांमेस ही सबसे सुसंगठित दल है। केवल गाँवा ओर तहसोलों ही 
में इसकी शाखार्यें नहीं हैं वरन्‌ ज़िल्ों और सूबों में भी कांग्रेस की कसेटियाँ स्थापित हैं । 
ये सब एक केन्द्रीय संगठन की मातहती में कार्य करती हैं। कांग्रेस का सभापति इस 
संगठन का अध्यक्ष होता है और केन्द्रीय संगठन के सभी कार्यों का ब्योरा मन्त्री द्वारा 
रक्‍्खा जाता हैं। इसी प्रकार हिन्दू महासभा, मुसलिम लीग, उदार दल तथा कम्युत्रिस्ट 
पार्टी के भी अपने-अपने संगठन है। इन दल्नों के भी अपने केन्द्रीय आकफ्रिस और 
स्थानीय शाखाये हैं। प्रत्येक दल भपना कोष रखता है ओर इनके अपने सिद्धान्त 
तथा योजनायें होती हें जिन्हें ये वार्षिक अधिवेशन में देश के सामने रखते हैं । 


दलों के क्॑व्य 


इस प्रकार प्रज्ञातन्त्रात्मक शाक्षनों में अपने संगठन के बल्ल पर हर दत्त कार्य 
करने के योग्य हुए हैं । प्रश्न यह उठ सकता है कि आज के राजनीतिक जीवन में दलों 
के क्‍या कत्तव्य हैं ९ प्रोफ़ेसर मेरियम" ने दलों के निम्नलिखित कत्तंव्य* गिनाये हैं :-- 


१०-मेरियम--अमे रिकन पादी सिस्टम, प्रष्ठ ३६१-४०४ | कृपया आइस की “मॉड्न 
डिमोक्रे सीज़' जिल्द १, पृष्ठ १२८ भी देखिये | 

२--लोवेल ने अ्रपनी पुस्तक 'पत्रलिक ओपिनियन एण्ड पापुलर गवरन्मेंद्स' के प्रष्ठ 
६७-७० में दल का कत्तव्य इस प्रकार बताया है :-- । 

(१) ये मतदाताश्रों को सामूहिक रूप में कार्य करने के योग्य बनाते हैं | 

(२) ये सार्वजनिक निणय के लिये मसले पेश करते हैं | 

अपनी “अमेरिकन पार्टीज़ एणड इलेक्शन्स! के पृष्ठ १४१-१४४ में सेट ने लिखा है कि 
राजनीतिक दल (१) शासन की नीति सामने रखते हैं और (२) शासन पर अपना श्राधिपत्य जमाने 
का प्रयत्न करते हैं। बक ने नीति निश्चित करने के कार्य पर अ्रधिक ज़ोर दिया है। उसका 
कहना है कि राजनीतिक दल सिद्धान्तों को व्यावह्यरिक रूप देते हैं। किन्तु बहुधा राजनीतिश्ञ 
शासन. के अधिकारियों पर अधिक ज़ोर देते हैं। वे एक नीति को इसलिये नहीं अपनाते कि 
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(१) सरकारी अधिकारियों का चुनाव, 

(२) स्रावजनिक नीति का स्थिर करना, 

(३) शाखन की समालोचना, 

(४) राजनीतिक शिक्षा, 

(४) और शाखन तथा व्यक्ति के बीच सध्यस्थ का कार्य करना । 

अधिकारियों के चुनाव से हमारा तात्यय यह है कि. दलों को निर्वाचन के लिये 
संगठन करना पड़ता है और लड़ना पढ़ता है। जिन सदस्यों को बहुसंख्या में मत मिलते 
हैं वे व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। इसलिये प्रत्येक 
दल अपने में से सबश्रेष्ठ व्यक्तियों को ही चुनता है। राजनीतिक दल इस श्रकार एक 
बहुत बड़ी चलनी के समान हैं जिससे होकर निर्वाचन में आने वाल्ते ज्ञोग चाल कर 
चुने जाते हैं 

सार्वेजनिक नीति स्थिर करने का तात्पयें यह हुआ कि प्रत्येक दल विभिन्न 
स्मस्‍्यायों पर जनता के सामने अपने सुकाव तथा योजनायें रखता है। इस प्रकार 
निबाचऊों को विभिन्न दत्नों के सिद्धांतों को जानने का अवसर मिलता है। इसके 
पश्चात्‌ दल के हित तथा लावजनिक लाभ के मुताबिक़ इन सिद्धान्तों की व्याख्या की 





वे उसके सिद्धान्तों पर विश्वास रखते हैं वरन्‌ इसलिये कि उस नीति को अपनाकर वे अ्रपने 
ताश्रों को खुश रख सकेंगे ओर ज़्यादा अरसे तक शासन को अपने हाथों में रकक्‍्खेंगे | 

मुनरो ने अपनी पुस्तक 'गवन्मेंट ऑफ़ दि युनाइटेड स्टेट्स” पृष्ठ १३३-१३६ में दलों 
के चार कत्तव्य बतलाये हैं : -- 

(१) जनता के लिये राजनीतिक मसलों को तय करना, 

(२) उम्मीदवारों को चुनना, 

(३) सामूहिक तथा स्थायी उत्तरदायित्व को स्थापित करना ओर 

(४) नागरिक शिक्षा के साधन के रूप में कार्य करना तथा लोगों की दिलचस्पी को 
कायम रखना | 

अगर इन कार्यों का ग्रतिपादन दलों द्वारा नहीं किया जाता तो ये सब के काय हो 
जायें गे और इसे प्रकार किसी के भी नहीं रह सकेंगे | तात्पयय यह हुआ कि कोई भी इन कार्यों 
में विशेष दिलचस्पी नहीं लेगा 

पैटरसन ने भी अपनी पुस्तक अमेरिकन गवन्मेंट” पृष्ठ १७५४-७६ में दलों के निम्नलिखित 
कत्तव्य बतलाये हैं :--- 

(१) ये ( दल्ल ) राष्ट्र को एकता की भावना को बढ़ाते तथा इसे कायम रखते हैं। 

(२) जहाँ कहीं भी शासन के विभिन्न श्रगों में प्रथकता रहती है दल उनमें एकता 
लाते हैं । 

(३) वे आर्थिक हितों के संघर्षों की तीव्रता को कम करते हैं क्योंकि विभिन्न आधिक द्वितों 
का प्रतिनिधित्व दलों द्वारा हो जाता है।.. 
(४) वे निर्वाचकों को अपना कत्तंव्य करने का श्रादेश देते हैं । 


४३९ 


३२५२ शासन-यन्त्र 


जाती है, इन पर वादविवाद होता दे और इनका समथन तथा विरोध किया जाता 
है| इस कार्य के लिये सार्वजनिक सभायें की जाती हैं, पर्चे बाँटे जाते हैं पोस्टर चिपकाये 
जाते हैं और दलों तथा उनके उस्मीदवारों की सहायता के लिये सावजनिक 
प्रेस की भी मदद ली जाती है। इस प्रकार की व्याख्या, वादविवाद तथा पचार से 
निवाचकों को विभिन्न योजनाओं की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ ज्ञात हो जाती हें, 
क्योंकि सभी समसस्‍्यायों का स्पष्टीकरण विरोधी दलों की आल्लोचता तथा समालोचना 
से हो जा। है। इसके परिणाम स्वरूप मतदाता केवल उद्ची उम्मीदवार को मत देता है 
जिसके दल के सिद्धान्त को वह अधिक से अधिक पसन्द करता है | 


शासन की समालोचना का यह अथ हुआ कि अगर बहुसंख्यक दल ने सन्स्रि- 
मंडल का निर्माण किया है और शासन काये चला रहा है तो दूसरे दल जो अल्पसंख्या 
में है विरोध पत्त में आ जाँय। इस द्वालत में शासन सत्ता को हाथ में रखने वाल्ना 
दल्ल विरोधी पक्ष की आलोचना के डर से व्यवस्थापिका के सामने सोच-सममम कर 
ही प्रश्ताव पेश करेंगे और विरोधी पक्ष वाले शास्रक दल द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों 
की त्रुटियों तथा दोषों की कड़ी आलोचना करेंगे। इसञ्त प्रकार दलों द्वारा शासन के 
परिणाम 'वरूप क्रानूनों का निमौण विचार तथा बादविवाद के पश्चात्‌ होता है। जब 
कभी शासक दल्ल अपनी नीति तथा याॉज्ञना को पालन करने में असफल होता 
है तो इसके विरुद्ध असन्तोष की भावना पैदा हो जाती है ओर इसे शासन-सूत्र 
छोड़ना पढ़ता है। इस दशा में विरोधी दल वेकल्पिक सरकार के रूप में आ जाता है 
और देश को क्रान्ति तथा उथल-पुथल का सामना नहीं करना पड़ता । इसलिये पराजय 
ओर त्यागपत्र से बचने के लिये बहुसंख्यक दल प्रारम्म से दी अपने सदस्यों को 
संगठित रखने का प्रयत्न करता है और अपने सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने का 
प्रयत्न करता है । इस प्रकार दल्नों के संघर्ष से शासन अच्छा ओर उत्तरदायी दोनों 
बना रहता है। 


राजनीतिक शिक्षा से हमारा तात्पय यह हुआ कि अपने ख़द्स्यों की सद्दायुता 
के लिये विभिन्न दलों द्वारा जो प्रचार किया जाता है साधारण मतदाता के लिये 
वह बहुत दी ज्ञानप्रद है। साधारण तोर से जनता शासन के कार्यों में दिज्चचस्पी नहीं 
लेती । किन्तु अगर उत्तरदायी शासन में मतदाताओं को इसी प्रकार रहने दिया ज्ञाय 
तो शासन का बुरा अन्त होगा । लेकिन दलों के अ्रचार स्रे मतदाताओं को जागरित 
रकक्‍्खा जाता है, उन्हें विचार करने तथा अपना निणुय देने के लिये मजबूर किया जाता 
है। व्यक्तियों तथा नीति के समथथन में प्रेस, मंच तथा व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा प्रत्येक 
दूल् मतदाताओं को शिक्षा देता हे । दलों की अपीक्षों से जनता पर विशेष प्रभाव पड़ता 


है ओर उनमें जिज्ञासा की भावना पेदा हो ज्ञाती है जिसे हम राजनीतिक शिक्षा का 
प्रारम्भ कह सकते हैं । 


अन्त में ठर्याक्त तथा शासन के बीच मध्यस्थ से हमारा तात्पय यहद्द है कि दलों 
द्वारा नागरिकों तथा उनके शासकों में सम्पर्क क्रायम रक्‍्खा जाता है। दुत्त व्यक्ति को 


" दसपाँ अध्याय ९२३ 
ज्ञाति तथा राष्ट्र से संयुक्त करने में संयुक्त चिन्ह और बकपतुए का कार्य करता है।* यह 
इसलिये है क्योंकि दल के सदस्य अपने शासन की योग्यता और अच्छाई पर मतः 
दाताओं को विश्वास कराते हैं। इस प्रकार अनेकों बार वे मतदाताओं को शासन के 

- कार्यों तथा नीति को सममाते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं और इस प्रकार नागरिकों 
का शासन करने वालों से सम्पके कायम रखते हैं । 


दल-प्रशाली के गुण 

किन्तु इन कत्तेव्यों के बावजूद भी दलों की उपयोगिता पर ज्ञोग एकमत नहीं 
हैं। कुछ ने तो इस प्रणाली को अत्यन्त प्राकृतिक कद कर इसकी प्रशंसा की है और 
कुछ ने अत्यन्त श्राकृतिक राजनीतिक घटना कह कर इसकी बुराई की है। प्रशंसकों ने 
दुल-प्रणाली के निम्नलिखित गुण गिनाये हैं :-- 

(१) इस प्रणाल्ली से 'लहयोग ही शक्ति है? कहावत का महत्व राजनीतिक क्षेश्ष 
में पू रूप से साबित हो जाता है। अकेले व्यक्तिगत रूप में कोई भी सद्रय मतदाताओं 
का विश्वासपात्र नहीं हो सकता। इस दशा में प्रतिनिधित्व मुश्किज्ष हो ज्ञायेगा और 
प्रतिनिधि-शासन सफल नहीं हो सकता ; 

(२) चू'कि व्यक्तियों में मत की भिन्नता प्राकृतिक है इसलिये उनको संगठित 
करना भी प्राकृतिक ही है। इसलिये अगर प्रतिक्रियावादी तथा प्राचीनवादी और 
सुधारवादी तथा नवीनवादी आपस मे न केवल मनोवेज्ञानिक आधार पर वरन्‌ राज- 
नीतिक सिद्धान्तों के आधार पर भी संगठित दो जाते हैं तो दो विरोध दल क्ायम 
हो जाते हैं । इससे दोनों की तीत्रता कम हो जाती दै और वे एक बीच के सुझाव पर 
पहुँच सकते हैं। इस प्रकार वाद॒विवाद के आधार पर होने वाला शासन विरोधी दृष्टि- 
कोण को सममने तथा सममौते के सिद्धान्त पर आधारित रहता है । 

(३) ज्लीकॉंक का कहता है कि “न केवल इसका ( दल-प्रणात्ञी ) अजातन्त्रात्मक 
शासन से कोई संघर्ष नहीं होता बरन इससे उपरोक्त किस्म का शासन सम्भव बनाया 
जाता है। यह अश्वस्भव है कि सभी व्यक्ति अलग-अलग एक साथ शाखन कर सके । 
इसलिये कुछ विशेष भ्रकार के व्यक्तियों के लिये बहुसंख्या में रहकर स्थायी तथा 
हद शाखन करने के लिये आवश्यक है कि वे आपस में एकमत द्वोने के किये तैयार 
हों। 'आाज का प्रजातन्त्रात्मक रा्य इस बनावटीं किन्तु आवश्यक मतैक्य के बगैर 

७ व्यक्तिगत मतों का गढ़बड़ ममेला मात्र होगा ।?* 

(४) ज्ञिस किसी भी राज्य में दो दल रहते हैं. जिनमें से एक तो शासन ' करता 
है और दूसरा विरोध के लिये रह्दता है वहाँ अच्छा शाखतन्र ऐो होता ही है सावजनिक 
उधल-पथल भौर क्रान्ति से भी लोग बच जाते हैं। अच्छा शासन तो इसलिये रहता दे 


१» मेरियम ने राजनीतिक दल के लिये कहा है कि यह मध्यरंथ के समान हे जो व्यक्ति 
आर समज के बीच साम॑ जस्य स्थापित करता है ।' 
२--लीकॉक--एलिमेंद्स ऑफ़ पॉलिटिक्स, पृ$ ३१३ 


8२४ शासन-यंत्र 


कि शासक-दल का प्रत्येक काय बड़ी सावधानी और सतकेता के साथ होता है 
क्योंकि विरोधी दत्ञ हमेशा शासन की त्रुटियों को जनता के सामने रखने के लिये 
तत्पर रहता है। उथल-पुथल और क्रान्ति से मुक्ति इसलिये मित्र जाती है कि 
अगर शासन दल जनत।! की निगाह में अयोग्य तथा निकम्मा साबित दो जाता है और 
जनता का विश्वास खो देने के पश्चात इसे व्याभ पत्र देने के लिये वाध्य होना पढ़ता है 
तो तुरन्त ही विरोधी दल शासक-दूल का स्थान भ्रदण कर लेता है और राश्यकार्य चलाने 


लगता दे । ु हि | 

(४) धूंकि सभी अस्तावों पर विरोधी दुक्ञ पर्याप्त वाव विवाद करता है इसलिये जो 
क्नून पास होते हैं उनमें पक्षपात नहीं रह जाता | जेसा कि ल्ोवेल से कहा है अगर 
राजनीविक दल कुछ अंश तक लोकमत का (अपने मतलब के लिये) दुरुपयोग करते 
हैं तो इसको ज्णिक आबेगों द्वारा इसका अधिक दुरुपयोग होने से बचाते भी हैं-**** 

ल राजनीतिक ज्वार को रोकते हैं। वे स्वभावतः नये अनुभवों का विरोध करते 

१ संयम वथा नेतृत्व के आदी हं।ने के कारण दलों पर '्रोवशात्मक अपीक्षों का 
अधिक प्रभाव नहीं पड़ता और इसीलिये स्थिर तथा सतक उपदेशों का बहुधा प्रयोग 
होता है । 

(६) दल्न-प्रणाली की वजह से शासन को प्रबल तथा निरंकुश द्वोने से भी रोका 
जा सकता है। यह इसलिये सम्भव दो सकता है क्‍योंकि दुल्लों के संघष से शासन 
काबू में रक्खा जा सकता है। जैसा कि लोवेल ने कहा है 'दक्ष जनता को शासन पर 
नियन्त्रण रखने के योग्य बनाते हैं !! एक विरोधी दल की निरन्तर उपस्थिति निरंकुश 
शासन के मार्ग में रोड़े का काम करती है। जनता द्वारा स्वीकार की जाने योग्य योजना 
के स्राथ विरोधी दल न केवत्ञ निरंकुश शासन पर ह्वी नियन्त्रण रखता है बल्कि यह 
बहुश्ंख्यक दल को भी निरंकुश नहीं होने देता । 


(७) चूँकि दल-प्रणाली में निर्वाचकों के सम्मुख कई योजनायें रक्‍खी जाती हैं. . 


इसलिये उन्हें सावेजनिक महत्वपूर्ण विषयों पर अपना निर्णेय करने में सहायता मिलती 
है। इन योजनायों की अनुपस्थिति में न तो वे पेचीदें मस्त्लों को समम दी सकते हें 
ओर न उन्हें इनका ज्ञान दी दो सकता है । 

(८) लोकप्रिय शासन के लिये मतदाताओं में जिस दिल्लचरपी तथा जिज्ञासा की 
आवश्यकता होती दे वद् दल्नों के रूगढ़ं। तथा प्रेस, सभाओं और भाषणों द्वारा किये गये 
प्रचार से द्वी हासिल की जा सकती है। किसी दूसरे स्राथन से यह सम्भव नहीं । 
इससे वे अपने उत्तरदायित्व के प्रांत जागरूक रहते हैं और उनमें उतनो दिलचस्पी पेदा 
हो जाती है जितनी उनसे आशा का जाती है । 


ब्राइस का भी कददना है कि “दल राष्ट्र के मस्तिष्क को क्रियाशीक्ष रखते हैं। ठीक ' 


उसी भ्रकार जैसे लहरों के तीत्र उत्थान तथा पतन से समुद्र की खाड़ो का जल स्वच्छ 
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१-० लोवेल--पबलिक ओपीनियन एड पॉपुलर गवन्मेंट, प्र'|्ठ ६६-६७ । कपया 
लास्‍्की. की 'अ्रेमर ऑफ़ पॉलिटिक्स? पृष्ठ ३१३ भी देखिये। 


कं 
न्‍ 
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रहता है। निवाचन के पहले प्रत्येक दल में महत्वपूर्ण मसलों पर विचार-विमर्श तथा 
वादविवाद होता है। इसके उपरान्त अपने-अपने सिद्धान्तों तथा सुझावों को लेकर 
प्रत्येक दल जनता के सामने आता है। इसके परिणाम-ध्वरूप कुछ न कुछ मसले अपनी 
तरक्र लोगों का ध्यान आकर्षित करते हें और तब वे उन पर विचार करते है। बहुधा 
लोग अपनी समस्यायों के बाहर नहीं जाना चाहते और अगर दलों द्वारा विभिन्न मसलों 
पर प्रकाश न डाला जाय तो ज्ञोकमत अस्पष्ट वथा अप्रभावशात्ी रहेगा? ।* 


(६) दल-प्रणाल्ञी में सयंध की आवश्यकता होती है। इससे असंख्य मतदाताओं 
की विश्वृंखलता को झूंखला वद्ध हो नहीं क्रिया जाता वरन दलों के सदस्यों को स्थिरता 
ओर अनुराग की शिक्षा भी दी जाती है। व्यवस्थापिका में द्गों द्वारा उन सद्स्यों पर 
नियन्त्रण लग जाता है जो सावेजनिक हित का ध्यान न रखकर अपनी द्वी उन्नति 
का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त अष्टता तथा घूसखोरी भी रोकी जाती है। अगर 
प्रत्येक सदस्य अपना निजी मार्ग अपनाता है और अपनी बुद्धि का अ्रयोग अपनी उन्नति 
के ही लिये करता है तो सभात्मक शासन नहीं चल्न सकता क्योंकि लोक-सभा में 
बहुसंस्यक सदस्य कब तक शासन के पक्ष में रहेंगे निश्चित नहीं हो खकता | 


(१०) अमरीका ऐसे देशों में जहाँ शासन का संगठन शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त 
पर है दल्न-प्रणाल्ली की उत्पत्ति ने शासन के विभिन्न अंगों को जोड़ने में 'खोई हुई कड़ी' 
का कार्य किया है। क्रानूनी व्यवस्था के उपरान्त इस श्रणाज्ञी के विकास ने विधान को 
नष्ट हाने से बचाया है क्‍यों इससे कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका का मिल्न कर कार्य 
करना सम्भव हुआ दै। मेरियम का भी यही तात्ययं है जब वह कहता है कि शाखन की 
शक्तियाँ बिखरी रहने की वजद्द से दलों के लिये यह आवश्यक दो गया है कि शासन के 
सृत्रों को एकत्र करके उन्हें उत्तरदायी शास्रन का रूप दें। इस प्रकार इसने शासन के 
विभिन्न अंगों में उचित संबंध स्थापित किया हे? । 


१०“आइस--मॉडन डेमोक्रे सीज, जिल्द १, ४88 १३४- ३५. ' 

२--अपनी 'अ्मेरिकन पार्टीज्ञ एण्ड इलकेशन्स' प्रष्ट १४६६-१६४ में सेट ने भो दलों को 
निश्नलिखित उपयोगिता बताई है :-- | 

' (श्र) वे शासन के विभिन्न अंगों में ऐक्य स्थापित करते हैं। केन्द्रीय तथा राज्य- 

विधानो के अन्तर्गत स्थापित किये गये शासन के जटिल यन्त्र को वे एकता प्रदान करते 
हैं। कुछ अंश तक वे संघीय प्रणाली के दोषों को कम करते हैं। राज्यों तथा राष्ट्र की नौति 
में वे सामझस्य स्थापित करते हैं। लेकिन, इससे भी ज़्यादा महत्त्वपूर्ण काय संतुलन तथा 
नियन्त्रण के प्रभाव को कम करने में है। यह प्रणाली जैसा कि उडरो विल्संन ने कहा हे 
विधान-निर्माताओं द्वारा इसलिये कायम की गई थी कि शासन के विभिन्न अंगों को एक 
दूसरे के विदद्ध रख कर संतुलित रक्खा जाय। इसके श्रलावा संतुलन प्रणाली का मुख्य 
उद्देश्य यह मी था कि किसी अवसर पर जनता की इच्छा शासन पर बेरोक प्रभुत्व न स्थापित 
कर सके। हु * 


३२६ शासन-यन्त्र 


(११) दल-प्रणाली ने कुछ अंश तक राजनीतिक एकता तथा सहयोग को भी जन्म॑ 
दिया है। स्थानीय हितों तथा राज्यों के विरुद्ध इसका प्रभाव राष्ट्रीयता के पक्त में रहा 
है। अमरीका में जहाँ हमेशा स्थानीय राज्यों के प्रति भक्ति रही है दत्न-प्रणाली ने 
मतदाताओं तथा सदस्यों की बृद्धि-सीमा को त्रिकस्तित किया है। इस प्रकार इसने 
राज्यों की स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण में सामझस्य स्थापि ! किया है। इसने विभिन्न 
राज्यों के नागरिकों को अमरोका का नागरिक बनाया दै। इसके अतिरिक्त मेकी तथा 
विल्सन के अनुधार दलों ने जाति त्तथा सम्प्रदाय को भावना को नष्ट करके अमरीका 
के प्रति राष्ट्र भावना उत्पन्न की है जो किसी भी दूसरे साधन से नहीं पेदा को जा 
सकती थी । 


क्‍ दल-प्रशाली के दोष 

इस प्रणाली में उपरोक्त गुणों के साथ कुछ गम्भीर दोष' भी हैं। वे इस 
प्रकार हैं :-- 

(१) ज्ञोगों का कहना है कि दलों द्वारा राष्ट्र में दलबन्दी पेदा दो जाती है। 
इसीलिये वाशिंगटन इनके विरुद्ध था ओर उससे अमरीका निवासियों को निम्नत्तिखित 
शब्दों में दरों की भावना से सचेत किया था ;--- 

“दइल्भावना के विनाशकारी प्रभाव से में आपको बढ़ी गम्भीरतापूर्व# सचेत 
कर देना चाहता हूँ। अभाग्वयश यह भात्रता हमारे स्वभाव से ही अ्र्॒ञग नहीं को 

जा सकती | इसकी जड़ें मानव मस्तिष्क के तीत्र आधेगों में विद्यमान हैं। प्रत्येक क्रिस्म 


(ब) श्रसंख्य मातदाता राष्ट्रीय दलों के माध्यम द्वारा ही काय करने के योग्य होते हैं| 
दलों के जिना हमारे राष्ट्र की राजनीति विभिन्न प्रतियोगी गुटों के आपसी संघर्ष का रूप अहरण कर 
लेगी । यह संघ ऐसा अस्पष्ट, दुर्बोध तथा दुरूह होगा कि लोकमत का पता लगाना भी 
असम्भव हो जायगा | 

(स) दलो ने राष्ट्रीय एकता की भावना के विकास तथा इसको कायम रलने में भी 
मदद दी है । अ्रमरीका के लोगों में साहश्य नहीं हैं । उनमें साम्प्रदायिक तथा श्राथिक द्वितों की 
विभिन्नता है और उनकी उत्पत्ति भी एक नहीं है। अगर इस विभिन्नता को स्वतन्त्र मार्ग ग्रहण 
करने का मौक्ता दे दिया जाय तो इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा | दलों द्वारा इस प्रकार 
साम्प्रदायिक श्रसद्दिष्युता रोकी जाती है और श्रथिक संघर्षों को कम किया जाता है | 

१० लोवेल ने दल-प्रणाली के निम्नलिखित दोष दिखलाये हैं :-..- 

(अ) दल अप्राकृतिक विभाजन पैदा करते हैं और इस प्रकार वे लोकमत का भूठा 
प्रतिनिधित्व करते हैं। सनुष्य स्वभाव से ही दो या दो से श्रध्रिक दलों में नहीं विभक्त रहते। वे 
विभिन्न मतों के संयोग को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा वाह्म एकता को कायम रखने 
के लिये सदस्यों के मतभेद को अनुकलित नहीं क्रिया जता बल्कि केवल इस बात का ध्यान 
रक्‍्खो जाता हे कि उनमें कोई संघर्ष न पैदा है। इसलिये एक दल की वाह्म एकता आ्रन्वरिक 
मतमेद पर ही आधारित हैं । 
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के शासन में यह भावना किसी न किसी रूप सें पाई जाती है चाहे दमन करके इसे 
वश में क्‍यों न रक्खा जाय । किन्तु जहाँ कहीं भी जनवा का शासन है वहाँ यह अपने 
विकरात्न रूप में प्रकट होती है और यह इस क्विस्म के शासन का सबसे महान शत्रु 
है।''' “कानूनों के लागू करने में सभी प्रकार के अबरोध गुटबन्दियों के संगठन में 
सहायक होते हैं और इसे कृत्रिम तथा वाह्व शक्ति प्रदान करते हैं। इसके परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्र की इच्छा का स्थान दल की इच्छा ग्रहण कर लेती है जो बहुधा साहेसी 
तथा होशियार अल्पसंख्यकों की' इच्छा होतो है। इस प्रकार विश्निन्न दलों की विजय 
के साथ सावेजनिक शासन पारस्परिक द्वितों के आधार पर स्थिर तथा हिंतकर योजनायों 
का प्रतीक न होकर गुटठबन्दियों की असंगत तथा बेमेल् युक्तियों का दर्पण मात्र होगा।? 
वाशिंगटन ही के शब्दों में विभिन्न कालों में बारी-बारी से एक दल के शासन ने 
मतभेद्‌ तथा प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होऋर दूस रे दत्न वालों पर अनेकों ऋरतापें 
की हैं। इसे प्रकार इस क्विस्म का शासन छिसी भो प्रज्ञापीड़ुक शासन से कम नहीं 
है ।....... यह (दुल्ल-भावना) हमेशा लोगों को विश्ञान्त करती है और सावेजनिक 
शासन . को कमज़ोर बनाती है। राष्ट्र में कूठ तथा इंष्या के आधार पर हत्षचल 
पैदा करती है ओर एक भाग को दूसरे के विरुद्ध करती है। इससे समय-समय पर 
बलवों तथा विद्रोहों को उत्तेजना मिल्वतों है और विदेशी प्रभाव तथा अरष्टता के लिये 
राष्ट्र ह द्वार खुल जाता है। दलों की सहायता से ये बुराइयाँ शासत्र तक पहुँच 
जाती है । ' 

( के (३) सभात्मक शासन-प्रणात्नी में शाखन वहुसंख्यक दत्ल द्वारा किया जाता है। 
इससे एक हीं दल में से योग्य व्यक्तियों को चुना जावा है। विरोधी दल के योग्य 


(ब) दल पक्षानुराग उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक मतदाता किसी सिद्धान्त या योजना 
के प्रति इतना आकषित हो जाता है या उसके विरुद्ध हो जाता है कि दह स्वतन्त्र तथ निष्पक्ष 
निर्णय तक नहीं पहुँच सकता । 

(स) अगर दो दल हें तो मतदाताश्रों को केवल हाँ? या “नहीं! करना पड़ता है | 
अगर कई दल हैं तो मतदाता केवल एक ही सिद्धान्त पर हाँ? या “नहीं? कर सकते हैं। इस 
प्रकार मतमेदों का अ्नुकलन नहीं हो पाता और प्रत्येक मत किसी सम्पूर्ण सिद्धान्त के पक्त में 
नहीं दिया जाता | वह केवल किसी विशेष सिद्धान्त के कुछ अंश के पछ में दिया जाता है। 
लोकमत का इस प्रकार भ्कूठा प्रतिनिषित्व होता है। 

(द) दल का नेतृत्व करने वाले वही लोग होते हैं जो अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन , 
तीब्रता के साथ करते हैं। उदार विचार वाले तो केवल अनुयायी मात्र रहते हैं। वे किसी 
दल से अलग इसलिये नहीं होते कि बाइर रह कर वे कुछ काम नहीं कर पाते । इस प्रकार 
मतभेद रखते हुए भी वे अपने दल के गरम अंश का श्रादेश पालन करते हैं। इसका तात्य्य यह 
हुआ कि लोकमत के वास्तिविक रूप का पता नहीं चल पाता। 

कभी-कभी गरम अंश अपने नेताश्रों को ऐसे कार्य करने पर विवश करता-है जिसे वे 
नहीं करना चाहते | ऐसे श्रवसर पर भी लोकमत का वास्तविक प्रतिनिषित्व*नहीं होता । 

“-पंबलिक ओपिनियन एण्ड पापुल्र गवन्मेंट, पृष्ठ ८६--६४७ 


श्श्प शासन-यन्त्र 


व्यक्ति शासन के बाहर रह जाते हैं और बहुधा बहुसंख्यक दल को अयोग्य ब्यक्तियों 
की सहायता से ही शासन करना पड़ता है। दल्लों की इस विरोधी भावना के परिणाम- 
स्वरूप राष्ट्र के कितने ही योग्य पुरुष शासन के बाहर रह जाते हैं; सावेजनिक भलाई 
के लिए उनकी योग्यनायों का प्रयोग नहीं हो पाता और वे व्यथ जाती हैं । 

(३) श्रायः विरोधी दल शासक-दल का विरोध आदशों तथा सिद्धान्तों के आधार 
पर न करके केवल विरोध मात्र ही के लिये करता है | इसका कत्तंव्य शास्रन में त्रुटि 
निकाज्ना, क्रानून निमौण करने के काये में बाघा डालना तथा शासन को अयोग्य 
साबित करना रह जाता है। इससे सावजनिक हित को हानि पहुँचतो है और दलों के 
हित का ख्याल राष्ट्र के हितके पहले किया जाने लगता है ।*" 

(४) केवल व्यवस्थापिका ही में विभाजन नहीं दहोता। कम से कम निर्वाचन 
के अवसर पर तो समस्त राष्ट्र बिरोधों दल्ों में बंट जाता है। ज्ाइस के शब्दों में “दल 
व्यवस्थापिका ही को नहीं बलि पूरे राष्ट्र को विपक्षी दलों में विभाजिव देते 6 और 
विदेशी शक्ति के सम्मुख भी राष्ट्र को विभाजित दशा द्वी में उपस्थित करते हैं । राष्ट्रीयता 
के स्थान पर आवेशों तथा आपस्री मतभेदों को रखते हैं और नागरिकों में पक्तपात 
की भावना पैदा करते हैं । इससे एक दल्ल दुसरे के प्रस्तावों पर सन्दृद रखने 
लगता है और समस्यायों पर विचार उनकी अच्छाइयों तथा बुराध्यों के आधार पर 
नहीं हो पावा; अतिनिधियों के स्वतन्त्र विचार तथा निणंय की शक्ति को समान कर 
दिया जाता है ओर उनका प्रथम कत्तेंव्य दल को दृढ़ करना तथा दक्ष का निर्णय 
स्वीकार करना हो जाता है।* इस प्रकार निवाचन के बाद भी देष्यी, ढे ष तथा आपसी 
मनमुटाव की भावना रद्द जाती हैं ओर विरोध तथा श्रतिस्पधा के कारण सामाजिक 
जीवन कटठु हो जाता है। 


(५/ इसके अलावा दल जाति तथा राष्ट्र को बुनियादी मल्नसों पर विभाजित नहीं 
करते । इनका विभाजन ग्रायः साधारण बातों पर ही होता है । एक दल के लोगों का मेत्न 
उतना ही साधारण तथा अवास्तविक होता है जितना दूसरे.दक्त से उनका मतभेद । 
इस्र प्रकार 'खोखलापन तथा अप्लुरक्षितता? बढ़ जाती है और लोग एक दल को छोड़कर 
दूसरे दल में विश्वास के कारण नहीं जाते बल्कि अपने हितों तथा इच्छाश्रों को पूरा 
करने के लिये जाते हैं। इसके अलावा दत् में सदस्यों की भर्ती योग्यता के 
लिये नहीं बल्कि संख्या बढ़ाने.के लिये की जाती दै। इसीलिये ब्राइस ने अमरीका के 
दलों की तुज़ना दो खाल्ली बोतलों से की दे जिनमें उनके नामों को क्रायम रखते हुए 
किसी भी प्रकार को मदिरा डाज़ी जा सकती है।* इसके उपरान्त वह खोखलापन 
निवौचन के आदशे-बाक्यों के कारण और भो बढ़ ज्ञाता है क्‍योंकि इनका प्रयोग 
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सोची-समभी नीति को पालन करने के लिये न होकर निर्बाचन में सफलता प्राप्त करने के 
“लिग्रे होता है। इसीलिये दल-प्रणाली को संगठित पाखण्ड कद्दा गया है। 


(६) तथा कथित दलों के अनुशासन में व्यक्तिगत विश्वास और स्वतन्त्रता के 
“लिये कोई स्थान नहीं रहता। प्रत्येक सदस्य दत्न-यन्त्र का एक पुज्ञों मात्र हो जाता 
हैजो हसेशा यंत्र के साथ चलता रहताहै और जिसकी अपनी कोई गति नहीं 
होती। इसका यह तात्पये हुआ कि सदस्य अपने व्यक्तित्व को खो बैठते हैं और उनमें 
अपने विश्वास के अनुसार काय करने की स्वतन्त्रता नहीं रहती | लीकॉक के शब्दों 
में “व्यक्तिगत निणय दल्ञ के साँचे में जमा रहता है। इस प्रह्वार का मतैक््य समालोचदों 
की दृष्टि में भी कूठा तथा द्वानिप्नद है; यह व्यक्तिगत मत तथा कार्य की उस्री स्वतन्त्रता को 
समाप्त कर देता है जो प्रजान्त्रात्मक शासन का प्रमुख सिद्धान्त है।!' 

(७) दल-प्रणा्ञी खदरुयों के दृष्टिकोण को संकीण बना देती है ओर वे दल 
का स्थान राष्ट्र के पहले रखने लगते हैं। इस प्रकार जब कि उन्हें सार्वजनिक द्वितों को 
ध्यान में रखने बाला नागरिक होना चाहिए वे पत्तानुरागी दल-सदस्य दो जाते हैं । 
गोल्डस्मिथ ने जब बके के बारे में निम्तलिखित पक्तियाँ लिखीं तो उसका भी यही 
तात्पय था । ह 

“जिसने विश्ब-हित के लिये जन्म लिया था उसने अपना मस्तिष्झ संकुचित कर 
लिया क्‍योंकि जो मानवजाति के हित के लिये था उसे एक बर्ग विशेष को सोप दिया ।! 


इससे स्पष्ट है कि दलों की सदस्यता नागरिकों के दृष्टिकोण को संक्रीर्ण कर 
देती है ओर उनमें आदशे नागरिक की उदार भावना नहीं रह जाती। मेरियट ने भी 
इसी बात का समर्थन किया है: दलों के प्रति सद॒स्यों की निष्ठा अतिशय दो -जाने 
से राष्ट्रीय भावना में कमी आ जातो है। दल्ों के नेताओं तथा संगठन करने वालों 
द्वारा मत प्राप्त करने पर अधिक ज़ोर देने के कारण देश की आवश्यक माँगों को 
स्थगित करना पड़ता है और कभी-कभी तो इनकी उपेक्षा भी की जाती है ॥/९ 
'.. (०) दल-प्रणाल्ी के परिणाम-स्वरूप सरकारी कम्मचारियों की नियुक्ति में भी 
योग्य व्यक्तियों के स्थान पर अयोग्य सहायकों क्रो पद मिलता है। शासक-दुल् को 
अनेकों उपाधि तथा पद देमे का अवसर प्रिलता है और यह सब योग्यता का खयात् 
न करके केवल अपने दल के सदस्यों तथा सहायकों को दिया जाता है। इस पक्षपात 
का व्यांवह्वरिक परिणाम शासत को ही नहीं खराब करता, इससे राष्कू में इष्यो 
तथा हंष की भावना भी पैदा हो जाती है। इससे चारों तरफ़ असन्तोष पैदा 
* होता है। मारक्तिस ऑफ़ सैलिसबरी ने भी दल्लों के इस दोष को इन शब्दों में 
स्वीकार किया है “दलों की नियम-निश्ला एक मद्दान उद्देश्य का साधन हैं। किन्तु 
कुछ अवसरों पर तथा कुछ नेताओं के प्रभाव में यह उसी उद्देश्य को नष्ट कर देती है । 
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३३० | शासन-यन्त्र 


०#०५००७ अगर इसी उद्देश्य को हटा दिया जाय तो दल पढों की प्राप्ति तथा उसे कायप्त 
रखने के लिये संयुक्त कम्पनी मात्र रह जाते हैं । 

(६) दल-प्रणाली अपने संगठन के कारण बढ़े आसानी से गुट बन्दियों के प्रभाव 
में आ जाती है। इसलिये कुछ सक्रिय किन्तु षड़यन्त्रकारियों के हाथ के प्रभुत्व में दत्त 
ही नहीं वरन राष्ट्र भी आ जाता है। इस मानी में दलों का शासन केवल कुछ ही 
व्यक्तियों का शासन हो जाता है। 

(१०) मत प्राप्त करने की अभिलाषा से शक्तिशाज्ञी दज्ञ ऐसे क्रानूनों का निर्माण 
करता है जिसमें अधिक लोगों की सहायता मिल सक्के | इसलिये क्लानून-निर्माण करने 
का काय राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर नहीं किया जञाता। उसका एकमात्र रहेश्य 


लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना रहता हे। इसका व्यावहारिक परिणाम यह होता है 


कि आवश्यक क़ानूनों के स्थान पर लोकप्रिय कानून पास किये जाते है । 

(११) बड़े-बड़े व्यवसायी देशों में पू जीपरतियों द्वारा दलों के सदस्य खरीद लिये 
जाते हैं और इसके परिणाम-र्रूप अदृश्य शासन' स्थापित होता दे । इससे अ्रष्ट तथा 
पूँज्जीपतियों के हित वाले कानूनों का निर्मोण द्ोता है और दल्नों के सदस्यों की 
स्वाथोन्धता के कारण राष्ट्र का नुक़सान होता दे | 

(१२) जैसा कि गिल्क्राइस्ट का कहना है सभी दश अपने हित के किये सत्य को 
छिपाते हैं और अपनी बात साबित करने के लिये भूठी दल्लीलों को पेश करते हैं । इससे 
: स्पष्ट है कि दल मतदाताओं की अमानत से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं और वे प्रायः 
उन्हें घोखा देने में सफल होते हैँ। इस प्रकार प्रचार की मदद से मतदाताओं को 
ग़लत रास्ते पर रक्खा जाता है ओर उनके सम्मुख भूठी बातें रक्‍्खी जाती हैं। इसका 


यह फल्न होता है कि जनता के तथाकथित प्रतिनिधि क्लोकमत का ग्क्षत प्रतिनिधित्त : 


करते हैं । 
(१३) स्थानीय जीवन के ऊपर भी दल-प्रणात्ी का बुरा प्रभाव पढ़ता है। स्थानीय 


चाहिए। किन्तु दत्नों के कारण स्थानीय समस्यायों का कुछ भी ख्याज्ञ न करके राष्ट्रीय 
समस्यायों तथा दुल्ञों के मतभेद के आधार पर स्थानीय निर्वाचन द्वोता है । 
(१४) दत्लों का संगठन प्रायः आदशों तथा सिद्धान्तों' के श्राधार पर न होकर 


| 


भ् 
कि 


निबाचनों में उस्मीदवारों को उनकी योग्यता तथा रथानीय द्वितों के आधार पर चुनना | 


श 


अं 


व्यक्तियों के आधार पर होता है। इससे अ्रष्ट व्यक्ति भी नायक मान लिये जाते हैं और : 


जो नेता लोकश्रिय होते हें उन्हें आसमान पर चढ़ा दिया जाता है और उनकी पूजा दोने 
लगती है। इसका सारा परिणाम यह होता दे कि क्ोग मनुष्यों के गुक्लाम हो जाते हैं 
ओर सिद्धान्तों को भूल जाते हैं । ह 

(१४) यह भी कहट्दा गया है कि दल श्रणात्री ने को जन्म दिया है। 
शासन की वास्तविक शक्ति क्वानूनी उत्तरदायित्व से मुक्त न हे । इस प्रकार प्रज्ञातस्त्रान 
'त्मक शासन में उत्तरदायित्व केवल नाप्तमात्र के किये रह जाता है। - 





१--कृपया लास्की की “ए प्रैमर ऑफ़ पॉलिटिक्स', पृष्ठ ३१३ देखिये | 
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डे 


देसवाँ श्रध्याय॑ ३३९ 


(१६) स्टीफेन्स कां तो यहाँ तक कहना हे कि दत्त प्रणाली सामाजिह राजद्रोद 
का संगठित रूप है ओर दल्लों का नेता प्रमुख राज़द्रोही होता है। वह जनता का 
विश्वासपात्र बनकर उन्हें पूजीपतियों तथा पनी संस्थाओं के हाथ बेंच देता है। इसीलिये 
: भर्ट्रोगोस्क्री* ने दत्तों को हटाकर उनके स्थान पर विशेष तथा अधिक रफूर्व संगठन 
का समर्थेन-किया है। इस किस्म के संगठन कुछ विशेष रहदेश्यों की प्राप्ति के लिये होंगे । 
सामाजिक सम्रस्यायों के परिवतेन के साथ उनमें भी परिवर्तन द्ोता रहेगा। इससे 
स्पष्ट है कि वह आज के स्थिर तथा रूढ़ दलों के स्थान पर विभिन्न परिवर्त्तनशील्ञ हितों 
के आधार पर बनाये गये समुदायों के पक्त में हैं। लेकिन हमारा विश्वास है कि इसमें 
भी कुछ समय बाद आधुनिक दल्लों के दोष आने लगेंगे। 


अंग्रेज़ी राजनीतिक दलों की उत्पत्ति 


इन साधारण पहलुओं पर ग़ौर कर चुकने के पश्वात हम इंगलैणड की दल-प्रणाली 
की उत्पत्ति पर ध्यान दे सकते हैं | इसका प्रारम्भ १७वीं सदो के राजा तथा पार्ल्िमेन्ट के 
संघ से होता है। ठ्य डरकाल में राजाओं ने जनता को प्रसन्न रक्खा धा। इसके 
अलावा विदेशी शक्तियों के डर से भी जनता ने राजा की निरंकुशता के विरुद्ध आवाज़ 
उठाना उचित न समझा । किन्तु एलिज्ञबेथ के शासनकाल में प्युरिटनों ने उतकी असहि- 
््गुता तथा विशेषाधिकारों का विरोध करना शुरू कर दिया था। रडुअटटे कात् में इस 
विरोध ने ज्यादा जोर पकड़ा क्योंकि जेम्स अथम तथा चाढ्स प्रथम दोनों दैवी अधिकार 
के आधार पर निरंकुश शासन करना चाहते थे। जेम्स ने तो यहाँ तक एल्नान कर दिया 
था कि 'में जनता की भलाई के लिये शासन करूँगा, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं 7 


१“ आस्ट्रोगोस्की रूढ़िवादी दलों के पक्ष में नहीं है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि 
वद्द दलों के ही पक्त में नहीं है। वह दलों को स्वयंजात संगठन बनाना चाइता है। इस॑ प्रकार 
बह यह कभी नहीं चाहता कि मतदाता दल की सभी बातों को स्वीकार करें। मतदाताओं की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे जिस किसी भी दल की बातों से सहमत हों उसके लिये मतं दे 
सकें। श्रभर वे क्रिसी दल की कुछ ही बातों को स्वीकार करते हैं तो उनके पक्ष में मत दे सके 
और दूसरे दल की जिन बातों को स्वीकार करते हों उनके पक्ष में भी मत देने का उन्हें अधिकार 
हो । इससे स्पष्ट है कि ओस्ट्रोगोस्की स्थायी दलों के पक्ष में नहीं है। वह स्वयंजात संगठन चाहता 
है जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संगठित किये जाय और उद्देश्य प्राप्ति के बाद 
उनका विघटन हो जाय | इस प्रकार दल्लों का संगठन तो अवश्य होगा किन्तु उनका एक ही 
उद्देश्य रहेगा । जैसा कि श्रोस्ट्रोगॉस्की स्वयं कइता दे “वे स्वयंजात संगठन द्वोंगे जो जीवन की 
समसस्‍्यायों के परिवर्त्तन के साथ बदलते रहेंगे। जो नागरिक एक समस्या पर अलग होंगे दूसरी 
पर एक साथ मिल कर कार्य करेंगे |” “* “किसी एक संगठन के आदेशों तथा सिद्धान्तों को 
पूर्ण रूप से न माने कर नागरिक हमेशा नई-नई समस्यायों पर स्वयं सोचने के लिए तथा 
श्रपना निर्णय करने के लिये वाध्य हंगे! |. 

«“'डेमोफ सी एएड दि आरगनिज्षेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीजञ', जिलद २; ४४ ६४-८६ 


१३४.. शासन यन्त्र 


इस निरंकुशता के विरुद्ध पालिंमेन्ट ने भी अपने प्राचीन अधिकारों के लिये लड़ना 
निश्चय कर लिया। इसके परिणाम-स्वरूप राजा तथा पालिंमेन्ट के बीच निरन्तर संघर्ष 
चलता रहा | राजा ने पार्लिमेन्ट के बग्रेर भी शासन करने का प्रयत्न किया। पार्लिमेन्ट ने 
कह बार राजा को रुपया देने से इनकार किया! इस प्रकार राजा की सद्दायता करने 
वाले एंगलिकन्स राजवादी कहे जाने लगे भोर पालिमेन्ट के पक्ष में लड़ने वाले प्यरिटन् 
का नाम सभावादी पढ़ा। चाल्स प्रथम के शासन-काल में होने वाले ग्रह-युद्ध में राजा के 
सद्दायकों का नाम केवालियस पढ़ा और विरोधी दल राजण्ड-देडस के नाम से पुकारा 
जाने लगा | 


आधुनिक दलों का उदय 

किन्तु आधुनिऋ अथ में दलों का विकास चाल्से द्वितीय के काल से प्रारम्भ होता 
दहै। जिन लोगों ने परिमेन्ट बुलाने के लिये राजा को वाध्य किया वे आर्थी? (पिटीशनस) 
कह्दे जाने लगे और जिन्होंने इसका विरोध किया उनका नाम 'धृणालु' ( एव्होरसे ) 
पढ़ा । वहिष्कार बिल पर किये गये १६८० के वाद-विवाद में राजा के सहायकों का नाम 
टोरो पड़ा और सभावादियों को लोगों ने छ्विग कहना आरम्भ किया। इस प्रकार टोरी 
दुल राज्ञा का सहायक था। इसमें इंगलेंड का चचे तथा रोमन फैथलिक भी 
शामिल थे | द्विग-दल में बहुधा प्रोटेश्टेन्टस थे जो पालिमेन्द के अधिकार के पक्ष में थे। 
इस दल में मध्यम श्रेणी के जोग थे। इस प्रकार इंगलेण्ड में दो प्रभुख दक्नों का संगठन 
हुआ जिन्होंने द्वित तथा टोरी के नाम से लगभग १४० बर्षे तक इँगलेंण्ड की पार्लिमेंटीय 
राजनीति का नेतृत्व किया । टोरी दक्ष का »भुत्व १६८८ ६० तक रहा। उसी वर्षे 
इंगलेण्ड की गोरबपूर्ण राज्य-क्रान्ति हुई जिससे जेम्स द्वितीय के निरंकुश शासन का 
अन्त हुआ ओर विलियम तथा मेरी इंगलेण्ड के शासक बनाये गये और बेधानिक शासन 


की स्थापना की गई। इस उत्तरदायी शासन के स्राथ हविग-दल का प्रशुत्व बढ़ा और 


इंगलेण्ड के सभात्मक शासन ने अपना आधुनिक रूप अहण किया। इसीलिये १६३० 
के समय को प्युरिटन क्रान्ति का काल और १६६० से १६८८ के समय को प्रोठेस्टैन्ट 
क्रान्ति का काल कहा गया है। पहले काल में प/ल्िंमेन्ट का संघर्ष अपने अस्तित्व के 


लिये था और दूसरे में शक्ति के ज्ञिये । १६८८ ३० में इसने उस शक्ति को प्राप्त किया : , 


ओर देश की सवशक्तिशाली संस्था द्वो गई | 


दल-प्रणाली का विकास 
से प्रथम विज्ञियम ने अपने मन्त्रियों को ह्विग-दुल में से, जो बहुसंख्या में था, 


चुना। इसके बाद रानी ऐन ने टोरी बहुसंख्यक दत्त में से मन्त्रियों का चुनाव किया |“) 


है + 


कप #ाक। कक डे छल ले हु 


भर 


इस अकार बहुसंख्यक दल से ही सन्त्रियों को चुनने का सिद्धान्त धीरे-धीरे स्थापित हों? 


गया। जब जाज प्रथम इंगलेण्ड का राजा हुआ तो शासन के अध्यक्ष का स्थान अधान 
सन्‍्त्री द्वारा अदण किया गया। चघंकि राजा जमन था ओर अंग्रेज़ी नहीं जानता था 
इसलिये उसने मन्त्रिमंडल की बैठकों में सभापति का स्थान अहण करना बन्दू कर 
दिया.। इस प्रकार वालपोल इंगलेण्ड का प्रथम प्रधान मन्त्री हुआ। तेकिन कुछ समेय॑ 


हरी जाओ ८ च्ज्मे अ् मर 
छा 
पा ध्वज पल जे ्ा हि ६. 9 2 नर 


के 


हि । 
देसवा अध्याय॑ क ३३३८ 


बाद पार्लिमेन्ट में हार जाने के कारण उसने त्यागपत्र दे दिया। इश्न प्रकार दलों द्वारा 
शासन का दूसरा सिद्धान्त भी स्थापित हो गया। इस सिद्धान्त के अनुसार पालिमेन्ट 
का विश्वास खो देने के पश्चात्‌ शासन को व्यागपन्न देना आवश्यक हो गया | 


सिद्धान्तों के आधार पर दलों का संगठन 


_ धीरे-धीरे इंगलेण्ड की दत्न प्रणाली ने जिसका आधार राज्ञा का व्यक्तित्व 
ओर धम्म था ऋपना आधुनिक रूप अहण किया | अब इनका संगठन राजनीतिक 
सिद्धान्तों के आधार पर होने लगा। हिग-दुल् सुधार तथा उन्नति का पक्षपातो हुआा 
ओर टोरी-दुल व्यवस्था, तथा स्थिरता का हिमायती हुआ । (१६वीं सदी में इनका 
नास-क्रमश३ उदार (!.00788) तथा अनुदार ((१00807ए8४ 768) पड़ा । किन्तु १८८६ 
ईं० में आयरलेण्ड के होमरूज् बिंल पर लिंवरल-दुत में मतभेद हुआ और इसके 
कुछ सदस्य जो इस बिल के विरुद्ध थे अनुदार दल में शामिल हो गये (१८६४)। 
इस प्रकार यूनियनिरट दल क्वायम हुआ जो १६३१ ३० तक चलता रद्दा। अब उदार 
दुल शान्ति, निःशुक्त व्यापार तथा सुधार का द्विमायती हुआ और यूनियनिस्ट दत्त 
साम्राज्यवादी राष्ट्रीयता, सरक्षण, तथा स्थापित चर्च का पक्षपाती हुआ । 


उचित दल प्रणाली 
१४वीं सदी के अन्त तक इंगलेण्ड में दल प्रणाज्ञी ने अपना उचित रूप प्रहण 
कर लिया था ओर दन्ञों दारा शासन" ठिकाने से चल्ञने लगा था। अगर एक दल 
मन्त्रिसंडल बनाता था और शास्नन काये करता था तो दूखरा बिरोध में रहता था। 


इंगलैए्ड के अनुभव को ध्यान,में रखते हुए ल्ोबेल ने उचित दल्ल प्रणाज्ञी के लिये 
निम्नलिखित शर्तें रक्खी हें :-- 


१--अपनी पुस्तक “'पोलिटिकल इन्स्टीव्यू शन्त--ए, प्रीफ्रेस' पृष्ठ ५२१ (फ्ुट्नोट) में 
सेट ने लिखा है-- 

“ 'दो दल” शब्द से हमारा तात्पयं नहीं कि केवल दो ही दल होते हैं बल्कि दूसरे 
दलों की उपेक्षणीय शक्ति के कारण सो दल बिना संयुक्त सरकार बनाये ही शासन कर सकते 
हैं। परिवत्तनं के समय “तीसरे दल” का उदय हो सकता है किन्तु कुछ समय बाद या तो 
यह पहले के किसी दल का स्थान ग्रहण कर लेगा या उससे मिल जायगा अ्रथवां नगण्य हो 
जायगा | आस्ट्रे लिया में उदांर तथा अधुदार दंल नये मज़दूर दल की बढ़ती हुई शक्ति को 
रोकने के लिये एक हो गये। इँगलैण्ड में भी राजनीति का विकास इसी तरफ्र जा रहा है। 
यद्यपि वंहाँ का उदार दल (लिबरल) अपने जीवन को क्रायम रखने के लिये कहता है कि 
इंगलैण्ड में तीन दल प्रणाली है किन्तु उसका अस्तित्व अब केवल नाममात्र है। यज्रपि 
नये दलों का उदय हो सकता है ओर पुराने दलों में मतभेद हो सकता है किन्तु अंग्रेज़ी बोलने 
वाले सभी देशों में साधारण तौर से दो ही दलों की तरफ़ प्रवृत्ति है| यह व्यवहार इतना 
समरूप और दीघर कालीन रहा हे कि इसके पीछे किसी वास्तविक मूल शक्ति का अस्तित्व . 
प्रतीत होता है |” की! सी 


कम१.._ कर तु ता 
क्र 
म ढ्ऋी क्र जे 


च्न्क 


३१६४ शांसने-पस्त्र 

(१) विरोधी दल को एक क़ानूनी संस्था के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 
किन्तु इसके लिये आवश्यक द्वोना चाहिए कि यह ग़ुटबन्दियों को मित्ना कर न बना 
हो। इसके अल्लावा विरोधी दल को क्रान्तिकारी विचारों कान होना चाहिए। इसे 
बैधानिक सिद्धान्तों पर लड़ना चाहिए और अपने विचारों को जनता के सम्मुख रख 
कर निर्वोचकों को अपने पक्ष में लाने का प्रयन्त करना चाहिए । 

(२) बगें या सम्प्रदाय के आधार पर दल्लों का विभाजन नहीं होना चाहिए। 
इनका विभाजन तथा संगठन राजनीतिक सिद्धान्तों पर दोना चाहिए | 

(३) समस्यायों का आधार सावजनिक मामले होने चाहिए स्थानीय मामल्ात 
तथा व्यक्तिगत फ्रायदे नहीं । 

दो दल प्रणाली का इास 


किन्तु इंगलेण्ड में भो दो दल प्रणाली अधिक दिनों तक न चल सकी। 
१६०६ ई० में मज़दूर दल की स्थापना हुई और अब अंग्रेज़ो राजनीति में त्रिसु जाकार 
संघषें प्रारम्भ हुआ--यूनियनिस्ट, उदार तथा मजदूर दल के बीच । किन्तु इसके 
अतिरिक्त यूनियनिस्ट तथा उदार दुल के बीच का अन्तर घीरे-मीरे अस्पष्ट द्ोता 


गया। अगर उदार वाले सामाजिक सुधार ह पक्त में थे तो युनियनिश्ट दल वालों ने 


भी सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार पर ज़ोर देना प्रारम्भ कर दिया। 
१६१४-१८ के महायुद्ध में दलों के मतभेद का ख्याल न करके सभी दलों को मिला कर 
संयुक्त राष्ट्रीय सरकार कायम हुई। किन्तु १६२२ ई० के बाद दक-प्रणाज्ञी ने अपना 
पुराना रूप पुनः प्रहण किया । सन्‌ १६२४ में मजदूर दत्ल ने प्रथम बार, मन्त्रिमंडत् 
का निर्माण क्रिया किन्तु यह शक्तिशाल्षी न हों सका। १६२४ के निर्वाचन में उदार 
( लिबरल ) दल की बुरी तरह हार हुई इसका परिणाम यद्द हुआ कि यद्यपि कहने 
के लिये तो इंगलेण्ड में तीन दत्न थे किन्तु वास्तव में दो दल प्रणाली द्वी पुनः वापस 
झा गई क्योंकि अब अलुदार या यूनियनिस्ट दृल्न का विरोध मजदूर दल द्वारा ही 


लोवेल के अनुसार दो दल प्रणाली राजनीतिक श्रनुभव का परिणाम है। ( इसके विपरीत 
प्रजातन्त्रात्मक् अनुभव की कमी के कारण योरप में बहुदल प्रणाली है ) देलिये 'पबलिक 
ग्रोपिनियन एशड पापुलर गवर्नमेन्ट” प्रृष्ठ ८०-८५, 
श्रपनी पुस्तक “दि गवर्नमेन्टस ऑफ़ योरप” में मुनरो ने दो दल प्रणाली के लाभ इस 
प्रकार रक्‍्खा है |--- 
“प्रतिनिधि शासन का सबसे सनन्‍्तोष जनक कार्य दो दल प्रयाली ही में होता है। एक 
दल संयुक्त रूप से शासन की तरफ़ रहता है श्रौर दूसरा विरोध करता है। जब शासन के 


सहायक विभाजित रहते हैं तो इसे अपनी शक्ति का पूर्ण शान नहीं रहता । इसका परिणाम , 


यह होता है कि व्यवस्थापिका सभाओं में बहुमत प्रास करने के लिये इसे समझौता करना 
पढ़ते! है । “इस परिस्थिति में शासन की नीति इृढ़ नहीं हो सकती। इसके विपरीत अ्रगर 
विरोधी दल विभाजित रहता है तो शासन की वह कड़ी समालोचना नहीं हों सकती जो इसे 
जनता फे सम्पुज अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागलक रखता है |? 


, 
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दसवाँ अध्याय ३३४ 


किया जा सकता था। १६३१ के विश्व-व्यापी आर्थिक संकट के समय इंगज्ैण्ड के 
व्यवसाय को भी कड़ा धक्का लगा और बेकारी की समस्या बढ़ गयी। इस संकट 
से बचने के लिये मज़दूर दल्त के प्रधान-मन्त्री मैकडानेल्ड ने राष्ट्रीय सरकार बनाने का 
महत्वपूर्ण किन्तु अवेधानिक काय किया। इस प्रकार विशेष अवसरों के लिए एक 
किस्म का राष्ट्रीय दल बना ओर यह राष्ट्रीय सरकार १६३१ से १६३५ तक चली । किन्तु 
इस बात का शीघ्र दी पता चल गया कि यह राष्ट्रीय दत्न वाश्तव में अनुदार दल की 
बहुसंख्या थी । १६३६-४४ के युद्ध में भी मिस्टर चर्चित्ञ के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार 
कायम हुईं ओर इसमें भी बहुसंस्यक अन॒दार दल ही का बोलत्ाला रहा। इस प्रकार 
इंगलेण्ड की दो दल्त प्रणाली को जो मजदूर दल्न की उपस्थिति से समाप्त हो रही थी 
आर्थिक तथा अतरोष्ट्रीय ख्ंकटों ने अब्यवस्थित कर रिया।" 


दो दल प्रणाली का फिर से लौटना 


किन्तु यह अव्यवस्थित दशा ज्यादा अर्से तक नहीं रही । मई २३, १६४४ को 
चर्चित ते त्याग-पत्र दिया और राष्ट्रीय संयुक्त सरकार का अन्त हुआ । बादशाह ने 
चचित के त्याग-पत्र को स्वीकार किया लेकिन नयी सरकार बनाने के लिये उसे पुनः 
प्रधान-मन्त्री के पद्‌ पर नियुक्त किया। इस प्रकार नह पार्तिसेन्ट के निर्वाचित होने तक 
के किये शासन-भार सँभालने के लिये एक अस्थायी सरकार क्रायम की गई। 
१४ जून, १६४४ को पालिमेन्ट विधटित की गई और ४ जुलाई को निर्वाचन हुआ। 
इस निवाोचन का फल २६ जुलाई को एलान किया जिससे सभी लोग आश्चयोग्वित 
दो गये। अनुदार दल की बुरी दाल हुई और इंगल्लैण्ड के इतिहास में पहली बार 
मजदूर दल शक्तिशाली हुआ। चर्चिल को फिर त्याग-पत्र देना पढ़ा और बादशाह ने 
मजदूर दुल के नेता क्लीमेन्द एटल्ी को नये शास्रन का निर्माण करने के लिये 
आमन्त्रित किया। इस प्रकार अपने इतिहास में मज़दूर दत्त ने सब प्रथर्म स्पष्द 


१०-अपनी पुस्तक 'पालिमेन्टरी गवर्नमेन्ट! प्रष्ठ ६०-६७ में प्रो० लास्की ने कहा है कि 
इंगलैण्ड के दलों का भेद श्रव गुणात्मक नहीं रह गया है; श्रव वह केवल परिमाणात्मक है। 
उदार तथा अन्ुदार दल की योजनायों तथा नीति में केवल कम और ज़्यादा का श्रन्तर था 
क्योंकि दोनों का आधार पूजीवादी ही था। मज़दूर दल के उदय से राजनीतिक ग्रजातन्त्र 
के साथ सामाजिक तथा आशिक प्रजातन्त्र को क्वायम करने का भी प्रयत्न किया जायगा | 
अ्रब॑ सामाजिक उन्नति, व्यावसायिक केन्द्रों में काम करने वालों की दशा में सुधार तथा 
प्रमुख व्यवसायों का समाजीकरण और ज़मीन के राष्ट्रीयररण का प्रयत्व किया जायगा। 
इस प्रकार मज़दूर दल सम्पत्ति के आधार पर ही सन्देह करेगा। इसका श्रर्थ हुश्रा कि मज़दूर 
दल तथा उदार और अ्रनुदार दल का भेद ज्यादा और कम का नहीं है | समाज के लक्ष्य के 
बारे में ही इसका मतभेद है। इसलिये इनमें कोई समझौता सम्भव नहीं। श्रव आवश्यकता 
प्रिवृत्तंन की है जिससे पुरानी व्यवस्था को हठा कर नई क्वायम की जाय | 


2३६ शासन-यन्त्र 


बहुसंख्या* में शासन-भार लिया। इस भांति इंगलेंण्ड फिर अपनी पुरानी दो द 
प्रणाली पर लौट आया | 


अमेरिका की दल-प्रणाली 
इंगलैश्ड की दल्न-प्रणाली का जो “दल-प्रणाल्षी की जननी! कद्दी गई है, अध्ययन 
कर लेने के पश्चात हम अमरीका की दल-प्रणाली की ओर ध्यान देंगे। किन्तु यहाँ 
दलों के सिद्धान्त उतने मद्दत्वपूर्ण नहीं हैं जितना कि उनका संगठन। इसलिये हम - 
रिपवलिकन तथा डिमोक्रैटिक दलों के विकास तथा उनके सिद्धान्तों पर जोर न देकर 
संक्षेप में उन दोषों के ऊपर ध्यान देंगे जो दल-प्रणाज्ञी को सुधंगठित राजनीतिक यन्त्र 
के रूप में बदल देने के परिणाम-स्व॒रूप उत्पन्न होते है । 


अमेरिका मे दलों के सुसंगठित होने का कारण 
अमेरिकन दलों के इस सुखंगठन का निम्नलिखित कारण बताया गया है ।-- 
(१) अमेरिकन विधान में शक्ति विभाजन होने के कारण व्यवस्थापिका तथा कार्ये- 
कारिणी में सामझ॒स्य स्थापित करने के किये किसी एजेन्सी का होना आवश्यक हो जाता 
है। इस द्वाज्षत में दल संगठन शासन के विभिन्न अंगों में एकता स्थापित करने का एक 





१--विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त किये गये कुल मतों की संख्या तथा लोक-सभा में उनके 
सदस्यों की संख्या इस प्रकार है।-- 


(१) मज़्दूरदूशक.. ११,६४१,४०१ मत ३०६ सदस्य | 
( २) अनुदार दल ६,०४६,६७२ ,; १९५ ,, 
(३ ) उदार २,२२१,१४५ . » ११ + 
(४) राष्ट्रीय उदार दल ७७६,७८१ कि श्ड »' 
(५४ ) सवतन्त्र भर२े६,रर्प १० 
(६ ) राष्ट्रीय ( निर्दल ) १३७,७१८.. 3 १ 9 
(७ ) कामनवेल्थ १२९४,७३२० ५ १ 
'( ८) कम्युनिस्ट .' १०२,७८० 4३ हे का. 
(६ ) स्वतन्त्र मजदूर ४६,६७६ हे ४ 


१9 
देखने से तो ऐसा . प्रतीत होता है कि इंगलैण्ड में आज भी ६ राजनीतिक दल हैं। 
किन्तु, ये केवल नाममात्र को हैं, क्योंकि मज़दूर दल को स्पष्ट बहुमत प्रास है और केवल . 
ग्रनुदार दल ही प्रभावशाली, विरोधी दल है। उदार दल भी अ्रत॒ उपेक्षणीय हो गया है।. 
इससे स्पष्ट है कि मज़दूर दल श्रपनी योजनायों की पूर्ति कर सकता है। इसके नेता ने तो कह 
. भी,दिया था कि “इस प्रजातन्‍्त्र, स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय की श्रोर अग्रसर हो रहे हैं।” 
इक! प्रकार झ्रव इंगलैएड समाजवादी हो रद्द है शर यहाँ के नये शासन ने एलान भी कर दिया 
| किंग्शीध ही बैंक ग्रॉफ़ इंगलेएड, कोयले श्रौर लोदे की खानों तथा रेलवे का राष्ट्रीयकरण ' 
जायगा[ हे े 





कण 


द्सवों भ्रध्याय ३३७ 


मात्र साधन है। अमेरिका के शासन में दलों के महत्व को ब्राइस ने इस प्रकार रक्‍्खा 
है: “अमेरिका में दक् की भावना तथा शक्ति शासन-यन्त्र के कार्य के लिये उतना ही 
आवश्यक दे जितना एंजिन के लिये भाप; या शासन के अंगों के लिये दल्ञ संगठन वही 
काय करते हैं जो मानव शरीर में अस्थि-पिश्लर तथा मांसपेशियों के लिये शिराहओं द्वारा 
किया जाता है। इनसे ही संचालन शक्ति का भ्रवाह होता है और अंगों के कार्य करने 
के लिये दिशाओं का निर्णय किया जाता है ।* 

(२) चू कि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है इसलिये राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति 
पैर हो पदों के निवोचन के लिये इस प्रकार के उचित शंगठन आवश्यक दो 
जाते हैं । 

(३) चूकि राज्य के अनेकों पदों पर निर्वाचन द्वारा नियुक्ति होती है इसलिये 
अक्सर निवोचन होने के कारण ऐसा यन्त्र आवश्यक दो जाता है जो निया वनों का 
संगठन करे। 

(४) इंगलैण्ड में मन्त्रिमंडल के सदस्य अपने दल के नेता होते हैं इसलिये वे 
व्यवस्थापिका में अपने दल् के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किन्तु अमेरिका में 
मन्त्रिमंडल के सदस्यों को यह नेतृत्व नहीं प्राप्त है इसलिये यह स्वभावतः “कॉक्स” या 
नामज़द करने वाली एजेन्प्नी के हाथ चला जाता है । इसलिये यहाँ दल संगठन अधिक 
शक्तिशाली और रूढ़ हो जाता है। 

कनवेन्शन्स! की धर खला 

अमेरिका का दुल्न-संगठन निर्वाचन काये करने के लिये 'कनवेन्शन”ः की धारणा 
पर आधारित है| यह “कनवेन्शन' एक दल्ञ के प्रतिनिधियों की सभा मात्र है जो विमिन्न 
पदों के लिये उम्मीदवारों को चुनने के लिये बैठती है । 

(१) कनवेन्शन्स की इस खूंखला में सबसे नीचे की कड़ो प्राइमरी या कॉक्स' है। 
निर्वाचन-क्षेत्र में मतदाता इकट्ठा होते हें और दक्न की एक स्थानोय कमेटो का निवाचन 
करते हैं, दलों के उम्मीदवारों को नामज़द करते हैं और बढ़े ज्षेत्र के दत्त की मीटिंग के 

लिये डेज्ञीगेट भेजते हैं। 


- १० आइस, “अमेरिकन कामनवेल्थ,” जिल्द २, प्रृष्ठ ३, 

१--मैरियट के अनुसार “कॉक्‍्स? का अर्थ विसर्तुत दल-संगठन है। विलोबी का 
कहना हे कि :-- 

“कॉक्स प्रणाली के विकास में दो आवश्यकातायें पूरी करनी पड़ीं। सर्वप्रथम उन 
साधनों का प्रबन्ध करना जिनकी सहायता से दल अ्रपने निर्णंयों पर पहुँच सके ओर दूसरे ऐसे 
साधनों को उत्पन्न करना जिनसे इन निर्ण॑यों को व्यवहार में लागू किया जाय | इनमें से पहली 
आवश्यकता कॉक्‍्स द्वारा पूरी की गई। यह ऐशो संस्था है जो दोनों सभाश्रों में दल के समस्त 
सदस्यों को मिला कर बनती है श्रोर जिसका उत्तरदायित्व विभिन्न पदों के लिये व्यक्तियों का 
चुनाव करना तथा दल की नीति का निर्णय करना रहता है! । दि गवर्नमेन्टस ऑफ मार्डन 
स्टेट्स, ५० ५६ रे 

ड़ 


श्श्द्ध शासन-यन्त्र 


(२) चू कि काउन्टी कनवेन्शन में सभी मतदाताझों के लिये इकट्ठा होना असम्भव॒ 
है इसलिये प्राइमरी सभाओं के डेल्लीगेट इञद्ठा होते हें और वे फिर एक दत्ञ कमेटी 
का निर्वाचन करते हैं, निवाचन के लिये उम्मीदवारों को नामज़द करते हैं और इसंसे 
बढ़े क्षेत्र के लिए डेलीगेट भेजते हें । 

(३) का उन्‍्टी कनवेन्शन से भेजे हुए डे तीगेट राज्य के कनवेन्शन में इकट्ठा होते 
हैं और वे भी पहली दो कनवेन्शन की सभाओं की भाँति कार्य करते हैं। इस प्रकार वे 
राष्ट्रीय कनवेन्शन के लिये डेलीगेट भेजते हें । 

(४) इस प्रकार राष्ट्रीय कनवेन्शन में विभिन्न राष्यों (80&॥68) के डेल्लीगेट 
एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को नामज़द करते हैं । 


दल संगठन के दोष 

दलों के कनवेन्शन द्वारा नामज़दगी दो जाने के पश्चात्‌ निवौचन का संघर्ष 
प्रारम्भ होता है और इसी संघषे में दल्न संगठन के दोष प्रकट होते हैं; इनका प्रभाव 
व्यवस्थापिका सभा पर भी पड़ता है। इसका यह अथ हुआ कि दल संगठन का निदान- 
शास्र व्यवस्थापिका का भी निदान-शाक्ष है और यह न केवल अमेरिका ही पर वल्कि 
विश्व की सभी प्रज्ञातन्त्रात्मक जातियों पर लागू होता है । 

(१) निर्वाचनों के संगठन ने दल को एक ऐसे यन्त्र" का रूप दे दिया है जो 
राजनीतिक नियन्त्रण के साधन का काम देता हे। स्वभावतः यह ऐसे आदभियों के 
हाथ में चला गया है जो राजनीति को पेशा समझ कर अद्ृण करते हैं और जिन्हें 
पेशेवर राजनीतिश्ञ” कह सकते हैं | 

(२) ऐसे पेशेवर राजनीतिज्ञ अपना एक दायरा बना लेते हैं जिसमें प्राय: वही 
लोग रहते हें जो सबसे चाज्नाक होते हैं। ये लोग गुट बना कर मिलकर काये करते हैं 
और चूँकि यही लोग दल्लों पर अपना असुत्व स्थापित कर लेते हैं इसलिये विभिन्न 
कमेटियों में वही लोग रक्खे जाते हैं जो इनके आज्ञापालक तथा. विश्वासपात्र हों । 

(३) किन्तु इस दायरे में प्राय: एक ऐसा प्रमुख व्यक्ति रहता है. जो प्रभावशात्री 
होता है और नेठ॒त्व करता है। दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं। वह इस दत्त का 
अध्यक्ष हो जाता है । जेसा कि भेरियम ने कट्दा है “उसके पास पेशेवर राजनीतिश्ञों की 
सेना होती दे जिसमें राजनीतिक युद्ध में अनुभव प्राप्त लोग रहते हैं*“““इस सेना की 
मानसिक अवस्था अच्छी होती है। सख्ती से डिसिसिन क्रायम रक्खी जाती है और 
अयोग्यता ओर अवज्ञा पर दण्ड दिया जाता है /* “उसमें अदुमियों को पहच।/न्ने तथा 
परिस्थिति के अनुखार शीघ्र निशेय करने की शक्ति होती है और बह कार्ये-निवाह में 
 निपुण तथा पड़यन्त्र ओर कूटनीति का पूर्ण ज्ञाता होता है। अपने गुप्तचरों की सद्दायता 


१--सेट का कथन है कि प्रचलित प्रयोग के अनुसार यन्त्र को श्रष्ट किन्तु सुसंगठित तथा 
योग्य दल संगठन कटद्दा जा सकता, जिस प्रकार बॉस (8088) को भ्रष्ट किन्तु योग्य नेता कह 
सकते हें'--प्रष्ठ ३४८ “अमेरिकन पार्टीज़ एश्ड इलेक्शन्स? | 

२--भेरियम--“श्रमेरिकन पार्टी सिस्टम” प्रष्ठ १६७ और १६६ । 
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से दुश्मन की शक्ति तथा नीति, सर्वसाधारण जनता की अवस्था तथा जाति की दूसरी 
महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में उसे सभो बातें शीघ्र मालूम हो जाती हैं। इस प्रकार वह 
स्भावतः राजनीतिक नेता हो जाता है और उसके हाथ में अनेकों उपकार तंथा नियुक्त 
करने की शक्ति रहती है । 


(४) इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पूरा दक्त-यन्त्र स्वय॑ ही काय नहीं 
करता । यह कुछ ऐसे लोगों द्वारा चलाया और नियन्न्रित किया जाता है जो प्र भावशालरो 
होते हैं । इस भाँति कनवेन्शन में जब डेल्लीगेटों के नाम उपस्थित किये जाते हैं तो इसका 
काय केबल उन नामों का स्वीकार करना रह जाता है। इसका यह अथे हुआ कि 
डेलीगेट किसी भी भाने में कनवेन्शन के प्रतिनिधि नहीं होते; वे केवल बॉल तथा उसके 
सीमित दायरे वाले लोगों द्वारा नामजद किये हुए व्यक्ति होते हैं। इस प्रद्तार नामज़द 
किये गये लोगों की छूबी को स्वीकार करने को पारिभाषिऋ शब्दों में 'रज्लेट” (3]06) 
को स्वीकार करना कहा गया है । ॥ 

(४) इसके अलावा कभी-कभी बड़े व्यवसायी तथा धनी संस्थायें इस सोमित 
दायरे तथा उनके अध्यक्ष ( बॉस ) को खरीद लेती हैं और उनके द्वारा ऐसे क्रानून पास 
किये जाते हैं ज्ञिनसे उनके द्वित की पूर्ति होती हो । इसे पारिभाषिक तौर पर पर 'मेफ़्ट 
या लॉग रोलिंग” (७7875 0० ,08-70!78) कहा गया है। 

(६) जेरीमान्डरिंग का अर्थ तो हम 'निर्वोचक! के अध्याय में देख चुके हैं.। 
इससे ए% विशेष दल निर्वाचन ज्षेत्रों का इस प्रकार प्रबन्ध करता है छि दूसरे दल्ल के 
बहुत सारे मत बेकार जाँय और इस दल का फ़ायदा हो । 


(७) इसके पश्चात्‌ 'फ़िल्निबस्टरिंग” की प्रथा आती है। इंगलेण्ड में इत्े बाधा 
डालना" (098077०४०7) और आस्ट्र जिया में स्टोन-बालिंग (8607-ए 8!॥ 7९) 
कहते हैं । यह वह प्रथा है जिसले विरोधों दल वाले व्यत्रस्थापिशा के काय में अधिक 
समय तक बोलकर या अनेकों प्रस्ताव रखकर बाघा पहुँचाते हें ओर सभा को किसी 
निणंय तक पहुँचने नहीं देते । ' न्‍ 

(८) कुछ लोग व्यवस्थापिका के सदस्य न होते हुए भी किस्री प्रस्ताव के पास 
कराने में सदस्यों को प्रभावित करते हैं। इन्हें दश्शोक-कच्ष ([,0009) कहा जाता है। 
इसमें दो प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ वो किसी विशेष प्रस्ताव में दिलचस्पी रखने के 
कारण उसे पास कराने का प्रयत्न करते हैं और कुछ इस काय को पेशे के रूप में 
अपना लेते हैं। ये लोग प्रस्ताव पास होने के खमय व्यवस्थापिका-भवन में आते- 
जाते रहते हैं । ु 

(६) अन्त में हम अमेरिका की 'लूट-प्रणाली' (3908-8980977) के बारे में 

भी कुछ कह सकते हैं। यह दल संगठन का सबसे बड़ा दोष है भौर शासन के सभी 


१--क्ृपया आइस की “मॉडन डिसोक्रौसीज्ञ|--जिल्द २, ४४ ३७८ श्रोर जेनिंग्स को 
“ब्रगिश कान्स्टीव्यू शन! पृष्ठ ८१ देखिये। 


३४० शासनन्यम्त्र 


विभागों पर इसका अध्षर हुआ है। जैसा कि मेरियम" ने कहा है सर्वश्रथम इसका प्रयोग 
सरकारी अफसरों की नियुक्ति में हो सकता है। लोग अपनी योग्यता के आधार पर बहीं 
बल्कि दज्ञ से सम्बन्ध रखने के कारण चुने जाते हैं। प्रेलीडेन्ट जेकसन के काल में ऐसा 
ही किया गया था और राज्य के पद दल की सेवा के बदले इनाम में दिये गये । 

दूसरे, यह केवल उपकार तथा नियुक्ति में पक्षपात करने की द्वी प्रणाली नहीं है। . 
इससे साबजनिक पद का व्यक्तिगत फ्रायदे के लिये ग्ैरक्नानूनी दुरुपयोग भी किया जा 
सकदा है। अमेरिका में तो यद्द शासन के सम्पूर्ण यन्त्र--व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी 
तथा न्‍्यायकारिणी में प्रचलित है। यहद्दीं तक नहीं सभी सरकारी कामों में जेसे ठेका 
देना, सरकारी सामान खरीदना और सार्वजनिक कोष के प्रयोग में भी दल्ञों के सदस्यों 
का ख्याज्ञ रक्खा जाता है | इन प्रथा के कुछ रूप निम्नलिखित हैं :--- 

१--प्रायः क़ानून तोड़ने वालों को मौन सम्मति देना | 

२--राजनीतिक उपकार के लिये पास किये गये असंगत क़ानूनों की युक्तिपूरों 
व्याख्या करना । 

३--क्वानून तोड़ने वालों को कम सज्ा देना । 


४--न्यायाधीशों को प्रभावित करके उन्हें अनुचित निर्णय देने पर वाध्य 
करना इत्यादि । 


बहु-दल-प्रणाज्ञी 

ईंगलेरड की दत्-प्रणाज्ञी के सिद्धान्त तथा अमेरिका की दक्ष-प्रणाल्षी के संगठन 
का अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ हम आधुनिक अजातन्त्रों में अनेकों दलों के विकास 
पर ध्यान देंगे। इंगलेण्ड के सम्बन्ध में तो इसने पहले ही देख लिया है कि १६७४५ के 
निवाचन में मजदूर-दुज् की स्पष्ट विजय होने के बावजूद भी वहाँ कम्र से कम कहने के 
लिये आठ राजनीतिक दृत्ञ और भी हैं । अमेरिका में यद्यपि दो ही बढ़े दत्त हैं--रिपब- 
लिकन ओर डिमोक्रेट । किन्तु इसस यह नहीं समझना चाहिए कि वहों दूसरे दलों का 
अभाव है । वहाँ भी मजदूर-दल का संगठन हो गया है भौर पहले से भा 'भीन बैक, 
पापुल्िस्ट” और 'श्रोग्नेंसबः (अ्रगतिवादी) दल चत्त आते हैं। किन्तु योरप के मद्दादेश 
में बहु-दल प्रणाली का ही प्रचार है। इससे हमारा यह तात्पय है कि फ्रान्स* ऐसे देशों 


१--मेरियम--पाटी सिस्टम?, श्रध्याय ४ 

२--अपनी पुस्तक “गवनमेन्ट एण्ड पार्टीज़ञ इन कान्टीनेन्टल योरप” जिल्द १, (४ 
१०१-१२४, में लोवेल ने फ्रान्स में श्रनेकों दल होने के निम्नलिखित कारण बताये हैं;--- 

() राजनीतिक मतैक्य का अ्रभाव | कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्थापित शासन को 
कभी उचित नहीं मानते । इसलिये वे राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं को बदलने के लिये 
सभी प्रयत्नों का प्रयोग करते हैं। चूंकि वे थोड़े होते हैं और शासन-भार संभालने के योग्य नहीं 
होते इसलिये उनका एकमात्र कार्य उपद्रव करना रहता हे | ह 

(7) किन्तु शासन को स्वीकार करने का जो मतैक्य इंगलैर्ड तथा अमेरिका में है 
बनावटी दंग से नहीं बनाया जा सकता । यह्द सदेव स्वाभाविक होता है | फ्रास्स की राज्यक्रान्ति 
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में दो-दल्-प्रणाली का विक्रास नहीं हो सका है। वहाँ अपने राजनीतिक तथा दूसरे 
उद्व श्यों* की प्राप्ति के लिये छः राजनीतिक दुल् तक थे। इस बहु-दज्ञ प्रणाली का 
व्यावहारिक परिणाम यह होता है कि कोई भी एक दल इतना शक्तिशाल्नी नहीं हो पाता 
कि वह शासन चला सके । इसलिये कई दलों को मित्ना कर संयुक्त: शाश्षन स्थापित 
किया जाता है। लेकिन अपने हितों को पूरा करने के लिये बहुधा ये दल एक पक्ष 
से दूसरे पक्ष में आ जाते हें। इस प्रकार हृढ़ तथा स्थिर शाखन नहीं क्ायम 


ने सभी प्रकार के राजनीतिक मतैक्य को समाप्त कर दिया | वहाँ के लोगों का सभी पुरानी 
संस्थाओं के प्रति विश्वास जाता रहा और ऐसी नई संस्थायें जिनके प्रति सत्र का विश्वात्त हो 
नहीं उत्पन्न की जा सकी | इसीलिये वहाँ के दलों में समझीता नहीं हो पाता | 

(३) फ्रान्स के लोग सिद्धान्तवादी तथा आदशंवादी हैं। इसोलिये अपने दाशनिक 
आदशों के आधार पर अलग अ्रलग दल बन गये हैं । इस दृष्टिकोण का व्यावह्रिक परिणाम 
यह होता है कि दिन प्रति दिन की समसस्‍्यायों पर भी वे एकमत नहीं हो पाते | फ्रांत के लोग 
समाचारपत्रों को विचारों के लिये पढ़ते हैं और इसलिये वे कई अख़बार पढ़ते हैं। इंगलैण्ड के 
लोग उन्हें समाचार के लिये पढ़ते हैं इसलिये एक से ही उनका काम चल जाता है। इसीसे 
फ्रान्स वालों की भावुक प्रवृत्ति का पता चलता है और इसोलिये वे राजनीति में सुलमता से 
एकमत पर नहीं पहुँच पाते । 

(४) वहाँ की निर्वाचन-पद्धति, व्यवस्थापिका की कमेटी प्रणाली तथा प्रश्न करने को 
प्रथा से भी अधिक दल उत्पन्न होते हैं । 

(४) बआइस ने एक छुठा कारण भी बताया है। देश के प्रादेशिक विभाजन से भी 
कम से कम छुः वर्ग के लोग पैदा द्ो जाते हैं जिनके ह्वित प्रथक रहते हं। किसान, मज़दूर, 
व्यापारी वर्ग, पेशेवर तथा घनाव्यवर्ग श्रौर धार्मिक वर्गों के भी अपने अलग-श्रलग हित रहते हैं । 

विंस्तारपूर्वक व्याख्या के लिये कृपया बुुयेल (87०) की (007६४०७० थाए फिल्यरी 
?ए०॥४७७' के पहले अध्याय (प्ु४ १-८० को देखिये । उसमें उन्होंने दलों के दर्शन का अध्ययन 
किया है । 

मुनरो कृत “गर्वनमेन्ट्स ऑफ़ योरप! पड ४०६-४११ भी देखिये | 

१--अ्रपनी पुस्तक 'पोलिटिकल इन्स्टीव्यू शन्स'--ए प्रीफेत प४ ४२० में सेट ने बहु-दल- 
प्रणाली के दोष को इस प्रकार रक्खा है।-- 

धयोरप के कुछ देशों में दस, बीस आर कभी-कभी तो तीस दल एक समय पर बहुमत 
प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं | इस हालत में प्रत्येक मतदाता को ऐसे कुछ लोग मित्र जाते ईं 
जिनसे वह सहमत हो | छुण भर के लिये तो उसे सन्तोष प्राप्त हो जाता हे। झरिन्‍्दु शाप्र ही उसे 
मालूम पड़ता है कि जिस सममौते से बह निर्वाचन के समय बच गया था उसका उसकी स्वीकृति 
के बिना ही निर्याचन के पश्चात्‌ होना श्रावश्यक है। शासन की सहायता करने के लिये या 
किसी प्रस्ताव को पास कराने के लिये बहुमत के लिये प्रतिनिधि लोग श्रपना वोट बेचते हैं शोर 
अपने सिद्धान्तों का त्याग करते हैं | व्यवस्थारिक! के अधिवेशन के समर श्रसंडय गुप्त समझौता 
का कोन उत्तरदायी है | इस दशा में दो-दतल प्रणाली को व्यावह्रिक सुलभत। को स्वीकार करना 
पड़ता है ।' 
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हो पाता ।* संयुक्त शासन कमज़ोर होता है ओर विभिन्न दल्लों के मौज के साथ 
मन्त्रिमंडल बनता और बिगड़ता रहता है ।* 


इसके श्रलावा बाकर ने अपनी 'नेशनल केरैक्टर”ः पृ १७१ में इस पणालोी के 
निम्नलिखित और दोष बताये हैं :-- 

साधारण तौर पर थोरपीय महाद्वीप के देशों में दलों का वह सुलभ रूप नहीं विक्रतित हो 
पाया है जिसमें सामग्रिक कठिनाइयों के बावजूद भी दं। ह्टी दल रहते हैं; दोनों दल मंगठित रहते 
हैं और शासन प्राप्त करके अपने सिद्धान्तों को कार्यरूप में लाने का प्रवत्न करते हैं।.........., 
वहाँ बहुत से दल पैदा हो गये हैं ओर नियमों को सिद्धान्तों का जामा पहना दिया गया है। 
इससे वादविवाद इतना यूक्ष्म दो जाता ई कि इसकी व्यवदरिकता जाती रहती है और उसमें 
इतनी तीव्रता आ जाती है कि कोई काम नहीं हो पाता ।? 

इस प्रकार वार्कर के अनुसार इस प्रणाली के मुख्य दोप (१) नियमों को सिद्धान्तों का 
रूप देना, (२) वादबिबाद का सूक्ष्म भारीक) बनाना, और (२) मतमेदों को अधिक तो 
करना हैं। 

२--इसके विपरीत हम यह भी कह सकते हैं कि कई दलों को उपस्थिति में देश 
बहुसंख्यक दल की निरंकुशता से बच जाता है। ऐसा दल जो बहुसंख्पा में हे ऐसे क्रानूत पास 
करा सकता है जिसमें अ्रल्मर॑ख्यकों के हित की द्वानि होने का अ्रन्देशा हो। संयुक्त शासन 
हमेशा समझोते के आधार पर बनता है इसलिये इसमें सभी द्वितों का ध्यान रवखा जाता है | 
इसका यह श्र्थ हुआ कि संयुक्त शासन में देश अठन्तोष से बचा रहता है । 

बहुसंख्यक दल प्रणाली के अन्य ग्रुणों के लिये कृपया मुनरों की 'गवन॑मेन्ट श्रॉफ थोरप 
पृष्ठ २४६ देखिये । 

३--निम्नलिखित कारणों से फ्रान्स में (१६३६-४५ के युद्ध के पूरे) मन्त्रिमंडल स्थायी 
नहीं रह सकता था | 

(१) व्यवस्थापिका में अनेक दलों तथा गुटबन्दियों का होना और उनमें डिसिश्लिन 
की कमी | लोग एक दल से दूसरे दल में, श्रोर दल एक पक्ष से दूसरे पक्ष में बहुधा चले जाते हैं| 

(२) राजनीतिक संकटों का उत्पन्न होना | अधिवेशन के समय किसी भी प्रश्न से मन्त्रि- 
मंडल समाप्त हो सकता है । 


(३) मन्त्रिमंडल को परास्त करने के लिये था सामयिक प्रश्नों पर सहमत दवोने के कारण 
गरम दलों में मिलने की प्रवृत्ति | 


(४) देश का प्रादेशिक विभाजन | इससे राजनीतिक समस्यायों पर एकमत प्राप्त करना 
मुश्किल हो जाता है | 
(५) ऐसे नेता का अभाव जिसके आ्रादेश को सभी लोग मान सकें | 
,._ (६) मन्त्रिमंडज के हाथ में व्यवस्थापिका को विघटित करने की शक्ति का न होना ।| 
इसके श्रमांव में मन्त्रिमंडल जनता का निर्णय नहीं पा सकता। इसलिये विरोधी दल्लों की 
बाधाओं से ऊबकर इसे त्यागपतन्न ही देना पड़ता है । 
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एक दल की तानाथाहो 


१६३६-४५ के युद्ध में पराजित होने के पूव जमेनी तथा इटलो में न तो दो-दल 
प्रणाली थी और न बहुदल । वहाँ केत्रल एक दल की तानाशाही थी । इसका यह अ्रथे 
हुआ कि इन देशों में शासन श्रजातंत्रात्मक नहीं था। यह केबल अल्पसंख्यकों की 
तानाशाही थी क्‍योंकि इसने अपने विरोधियों को समाप्त ऋरके तथा नागरिकों की 
स्वतन्त्रता का अपहरण करके कुछ अपने चुने हुए लोगों का शासन स्थापित किया-। 
तानाशाह इस शासन का श्रष्यज्ञ था और उसी के आदेशानुसार शासन-यन्त्र 
चलता था । लेकिन इस स्पष्ट निरंकुशता के होते हुए भी हम देखते हैं कि उप्तका निवाचन 
राष्ट्र के बहुमत द्वारा दो या चार वर्ष के लिये नहीं बरन्‌ इसके जोवन काज्न भर के 
लिये होता था। स्वर्गीय डाक्टर बेनी असाद के अनुधार तानाशाही शास्र इस्नलिये 
सफल हुए कि इन्होंने अपना वाह्मय रूप प्रजातन्त्रात्मक़ रकखा और कुछ ऐसी योजनायों 
को अपनाया जो अज्ञातन्त्र के अन्तगंत ही विकसित हुईं।* इसी प्रकार सोवियत 
रूस में भीनतो दो-दल श्र॒णाज्ञी है और न बहुदल ग्रणाली । यहाँ का शासन भी 
एक दल की तानाशाही है। और स्तालिन यहाँ का तानाशाह है। इस शासन-प्रणात्री 
ने भी अपने शासन-संगठन को प्रज्ञातन्त्रात्मक रूप दे रक्खा है। यद्यपि टर्की इन देशों 


(७) मन्त्रिमंडल सेनेट के सम्मुख भी उत्तरदायी होता है। इसलिये इसे दो संस्थाओं को 
खुश रखना पड़ता है। असहमत होने पर सेनेट भी मन्त्रिमंडल के कार्य में बाधा डाल सकती 
है और इसे त्यागपत्र देने पर वाध्य कर सकती है| 

(८) सरकारी विरोधी पक्ष का अभाव । शासन की आलोचना करने वाले दल्ल प्रायः 
अनुत्तरदायी होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें शासन का निर्माण नहीं करना होगा। इसके 
विपरीत इंगलैण्ड में विरोधी पक्ष को हमेशा इस बात का ध्यान रहता है कि शासन का निर्माण 
करने के पश्चात इसे अपनी आलोचनाश्रों को सद्दी प्रमाणित करना होगा। इसलिये वहाँ 
विरोधी दल मनमानी आलोचना नहीं करता । मे 

ईं० यम० सेट ने मन्त्रिमंडल की इस अ्रस्थिरता के निम्नलिखित दोष बताये हैं;--- 

(१) उत्तरदायित्व का छिल्न-भिन्न होना । सभी मन्त्री जानते हैं कि वे शीम हो हृठाये 
जायगे | वे अपनी योजनायों को पूरा नहीं कर सकते | 

(ब। क्वानून-निर्माण करने में भी बाधा पड़ती है। श्रस्थिर मन्त्रिमडल किसी महत्वपूर्ण 
कानून को नहीं पास करा सकता | 

(स, शासन कार्य भी सुचारु रूप से नहीं चल पाता। ज्यों ही मन्न्रियों है अपने कार्य 
का अश्रनुभव प्राप्त होता है वे बाहर कर दिये जाते हैं। इसलिये कर्मचारियों के ऊपर कोई 
नियन्त्रण नहीं रहता और शासन दोषपूर्ण तथा ढीला रद जाता है। 

“-गवनमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स श्रॉफ फ्रान्स', पृ४ ६६-६६ 

१--बेनीप्र साद--“डिसोक्र टिक प्रोसेस, ए४ २४४-२४६ 


३४४ शासन-वन्श् 


से अधिक प्रजातन्त्रात्मक है किन्तु वहाँ का शासन भी एक द्वी दज्ञ की तानशाही द्वारा 
चलाया जाता है ।* हि 
भारतवष के राजनीतिक दल 
अन्त में हम भारतवर्ष के दलों* के सम्बन्ध में भी कुछ कद सकते हैं। प्रारम्भ 
में ही मानना पड़ेगा कि भारतवणे में दो दल प्रणाली का विकास आसानी से नहीं हो 


कर ्ककन-र ०-३३ 8>५ ५० क+-+ "० २े*क ९ ++ अकायकस्‍माा३७५|2०४० जेमकमर कन+ २०+ औ>फ/++3940- +#क 


२--जलाई ६, १६४५ को ओ्रोरियन्ट प्रेस द्वारा भेजा गया निम्नलिखित समाचार ट्की 
के बारे में भारतीय पत्रों में छुपा था;--- 


“टर्कों धीरे-धीरे शासन के प्रजातन्त्रात्मक् रूप की श्रोर श्रग्नसर दो रह है और इस 


विकास के साथ टर्की की राष्ट्रीय महासभा में एक दूसरे राजनीतिक दल की सम्भावना दिखाई 
दे रही है। हाल ही में, पॉपुलर पार्टी' की प्रबन्धात्मक समिति से तीन प्रतिनिधियों के व्यागपत्र 
से यह प्रकट होता है कि नये राजनीतिक संगठन के विकास के मार्ग में यह पहला ऋदम 
होगा | इससे भी श्रधिक महत्वपूर्ण बात वकी के पालिमेन्ट के छ: रिक्त स्थानों के लिये होने 
वाले उप-निर्वांचन में पॉपुलर पारी का अलग रहना है | 

एक प्रभावशाली विरोधी पक्ष (जो कालान्तर में एक सुसंगठित राजनीतिक दल में 


विकसित हो सके) के विकास की पहली प्बूत्ति उस समय दिखाई पड़ी थी जब शासन की , 


आशिक तथा व्यवसायिक नीति की कड़ी श्रालोंचना दोने १९ आ्राथिक भन्त्री जलाल सीरेन 
ने त्यागपत्र दिया | ठकी के कुछ प्रभावशाली राजनीतिक ज्षेत्रों का यह विचार है कि एक दृढ़ 
विरोधी दल की उपस्थिति टकी के राजनीति के लिये लाभप्रद होगी | विशेष कर श्रगर इसमें 
ऐसे प्रमुख टक॑श।मिल दोते हैं जिन्होंने ग्रव तक अपने को राजनीति के बाहर रक्‍खा है| इस 
सम्बन्ध में भूतपूर्त पर-राष्ट्र मन्‍्त्री तौफ़ीकरूस्तू आरस और लन्दन के भूतपूर्व राजदूत रऊफ़ 
आरबे के नामों की अधिक चर्चा हो रही है। यह स्मरण ऊरने यग्य है कि तौफ़ी करुस्तू श्रारस 
ने रूस और टकी के बीच किये गये १६२५ के सुलइनामे (0२४४-०).४72३४8० +४८८ ० 925) 
के बातचीत के सम्बन्ध में काफ़ी नीति-कुशलता दिखाई थी। (इस सुलइनामे को श्रव 
सोवियत यूनियन ने ठ्धकरा दिया है) 

एक नये दल की सम्भावना का साधारण पत्रों ने स्वागत किया है यथ्रपि कुछ का यह 
कद्दना है कि १६३० में कमाल अतातुक की सम्मति से फेथी बे द्वारा रिपलिकन पार्टी को 
स्थापित करने का अनुभव असफल दी हुआ ओर पुनः नये दल का यही श्रन्त हो सकता है। 
इस आलोचना का दूसरे समालोचकों ने ग्रत्युत्तर दिया है। उनका कहना है अ्रता तुक के ज़माने 
तथा आज के समय में काफ़ी अन्तर है। नई सन्तानों के विकास के साथ और विश्व घटनाश्रों 
के प्रभाव के परिणास-स्वरूप अब ८क जाति काफ़ी प्रौढ़ हो गई है । इसीलिये श्राज एक दूसरा 
दल इतना श्रावश्यक हैं |”? 

१०-०कंपया “ईणिडियन जनल श्रॉफ पोलिटिकल सांइस! अक्टूपर-दिसम्बर १६३६ के 
अंक में प्रो० दीपचन्द्र वर्मा द्वारा लिखा गया “प्राब्लेम्स बिफ़ोर दि प्राविन्शियल गवनमेन्दस; 
प्राविशियल गवनंमेन्टस ऐड पार्टी आर्गनाइजेशन्स” देखिये। इसके अलावा १६४१ के 


रॉ 


अप्रेल-जून के अ्रंक में डा ० डी० यन० बनर्जी द्वारा लिखा गया (दि पार्दी गवनमेन्ट इन इण्डिया! 


का भी अ्रध्ययन कीजिये | 


दसवाँ अध्याय १४४ 


सकता क्योंकि हमारे समाज में केवल आर्थिक या राजनीतिक सिद्धान्तों पर ही मतभेद 
नहीं उत्पन्न दोता | यहाँ तो सम्प्रदाय, जाति, वर्ग तथा सामाजिक मतभेद के आधार 
परं दलों का संगठन द्वोता है। हमारे यहाँ हिन्दू , मुसल्लमाम तथा दल्लित वर्गों के दल हैं 
जैसे हिन्दू महासभा, सुसलिम लीग, और जसटिस पार्टी । यदि हम आर्थिक तथा 
राजनीतिक सिद्धान्तों पर इशिड्यन नेशनत्ञ कांग्रेस, लिबरल फ्रेडरेशन और कम्युनिस्ट 
पार्टी की भाँति दलों का निर्माण करते भी हैं तो हम यद्द नहीं भूल सकते कि आखिरकार 
हम हिन्दू, मुसलमान और ईसाई हैं। इसका यह तासये है कि भारतीयों के विचार पर 
धर्म का हमेशा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। गांधी जी के बारे में भी कह्दा जाता है कि 
उन्द्दोंने इस बात क्रो स्वीकार किया है कि उत्तकी राजनीति का मांगे प्रदर्शक धर्म ही रहा 
है | इसके अलावा फ्रान्स वालों को भाँति हम भावुझ तथा आदश वादी भी हैं। इसलिये 
हम छुलभता से किस्रो समझौते पर नहीं पहुँच पाते । फिर जमींदारों का बर्गे है 
जो प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों से समझौता करके कुछ नहीं प्राप्त कर सकता; उनकी 
हानि की हीं अधिक सम्भावना रहती है। इसलिये वे अपने प्रभाव का भ्रयोग हमेशा 
प्राचीनवाद के लिये ही करते हैं। अन्त में हमें इसे भी नहीं भूलना चाहिए कि केन्द्रीय 
उयवस्थापिका सभा में हिन्दुओं के हमेशा ७०% प्रतिनिधि रहेंगे और मुसत्षमानों 
के केवल ३०१८ | इसका यह अथ हुआ कि इस प्रतिनिधित्व के आधार पर जो शाखन 
बनेगा वह प्रजञातन्त्रात्मक न हो कर बहुसंख्यक दत्ल का स्थायी तानाशाही शासन होगा। 
इसलिये अल्पसेश्यक मुसलमान दसेशा विरोधी पक्ष में रहेंगे और प्रजातन्त्रात्मक 
झथे सें ये कमी भी शासन का निर्माण नहीं कर खकते | यही कारण है कि इसण्डियन 
नेशनक कांग्रेस और मुसलिम लीग हमेशा एक दूसरे का विरोध करते हैं. और यही 
कारण पाकिस्तान के रूप में मुसलिम राष्ट्र की आत्म-नि्णेय की योजना के पंछे भी है। 


अधिभाज्य भारत 
किन्तु हिन्दोस्तान में बहुत से लोग ऐसे भी हैं. जो इस दो राष्ट्र के सिद्धान्त में 
नहीं विश्बास करते। वे हिन्दोस्तान का विभाजन करना नहीं चाहते । उनका ध्येय 
अविभाज्य भारत या अखण्ड हिन्दोस्तान है। इसलिये उन्होंने हिन्दोस्तान के सभी 
राजनीतिक दलों को शामिल करके वास्तविक राष्ट्रीय शासन का सरमंथन करना शुरू कर 
द्या हे किन्तु इस संयुक्त शासन के सिद्धान्त पर भी अभी कोई सममोौता नहीं प्राप्त हो 
सका हे । 


वैवेल-योजना 
जून १४, १६४५ को वाइसराय लाडे बैवेल ने ब्रिटिश गबनमेन्‍्ट के प्रस्ताव का 
एल्नान किया जिसमें भारतीय नेताओं को नई कार्यकारिणी बनाने के लिये निम्न्त्रित 
कियां। यह कार्य कारिणी "संगठित लोकमत का अधिक श्रतिनिधित्व” कर खकता था 
ओर इसके निम्नलिखित आधार थे। 
(१) मौजूदा राजनीतिक दशा को सुधारना और भारतवषे को पूर्ण स्व॒राज्य के 
ध्येय के निकट ले जाना । | 


रु 


नरन्‍यनाकक, 


३४६ शासन यन्त्र 


(२) उनसे वैधानिक बन्दोबस्त की आशा नहीं की गई थी और अस्थायी सरकार 
के निर्माण से वैधानिक बन्दोबस्त में कोई रुकावट पड़ने की सम्भावना नहीं थी । 

(३) दिज्ञ मैजेस्टी की गवनमेन्ट ने आशा की थ। कि भारतीय दलों के नेता 
साम्प्रदायिक समस्या पर कोई सममोता प्राप्त कर लेंगे किन्तु यद्ध आशा पूरी नहीं हो 
सकी*** “'(इसीलिये प्रस्तावित नई कोंसिल में सभी प्रमुख जातियों को प्रतिनिधित्व 
रहेगा और सवरण हिन्दुओं तथा मुसलमानों को बराबर स्थान पिलेगा ।) 

(४) अगर इसका निर्माण हो गया तो यह मौजूदा विधान के अनुसार ही काय 
करेगी । इसलिये गवर्नर-जनरल द्वारा नियन्त्रण के अधिकार को न प्रयोग करने पर 
राज़ी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता किन्तु इसका श्रयोग अकारण नहीं होगा । 

(४) यह पूर्णरूप से भारतीय कौंसिल होगी । केवल बाइसराय तथा कमान्डर-इन 
चीफ़ विदेशी होंगे। (पहली बार अथ तथा गृह सदस्य भारतीय होंगे। 

(६) पर-राष्ट्र सम्बन्धी विभाग भी भारतीय सदस्य के हाथ सोंप दिया जायगा। 
कॉसिल के सदस्यों को बाइसराय राजनीतिक नेताओं से परामश लेकर चुनेंगा और 
उनके नियुक्त के लिये बादशाह की स्वीकृति आवश्यक द्वोगी। 

(७) हिन्दोस्तान में अंग्रेज़ी व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिये अंग्रेज़ी हाई 
कमिश्नर की नियुक्ति की जायगी | 

(८) ये प्रस्ताव केवल ब्रिटिश भारतबषे के लिये थे और इनसे बेशी राजाओं तथा 
अंप्रज़ी राजा के प्रतिनिधि के सम्बन्ध में कोई परिवत्तेन नहीं हो सकता था । 


शिमला-सम्मेलन, जून-जुलाई, ७५. _ 
वाइसराय द्वारा इस प्रकार आमन्त्रित किये गये नेताओं का शिमल्ञा में सम्मेज्ञन 
हुआ। यद्यपि यह स्पष्ट हो गया था कि कॉसिल में भारतीय सदस्यों का अनुपात ४०% 
' सब हिन्दू, ४०४ मुसलमान और २०: दूसरे अल्पसंख्यकों का द्वोंगा लेकिन शिमला- 
सम्मेलन में विभिन्न दलों द्वारा कोई सममोता नहीं प्राप्त हो सका। इसका कारण यह था 
कि एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में कांग्रेस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उसे सब्णे 
हिन्दू , सिख, इसाई तथा दलित वर्गों के साथ सुसत्षमान नामज़द करने का भी 
अधिकार है। मुसलिम त्लञीग इस्र बात के लिये तैयार न थी। इसका दाबा था 
कि यह मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संध्था है और इसके अलावा किसी संस्था को 
सुसकमान सदस्य नासज़द्‌ करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मुसलिम लीग 
की कायकारिणी ने लाडे घेघेल से इस बात का आश्वासन चाहा कि कार्यकारिणी 
कोंसिल में सभी मुसलमान सदस्य मुसिलम लीग द्वारा नामज़द किये गये लोग दोंगे। 
यह आश्वासन न पाने पर लीग ने अपने उम्मीदवारों का नाम देने से इनकार कर 

दिया । वाइसराय ने सम्मेलन को असफल समम्ककर विधदित कर दिया। 


 छलोज़र गिल्ञोटिन और कंगारू पर एक टिप्पणी 


१८८० में इंगलेण्ड की पा>क्लिंमेन्ट में आयरलैण्ड के होमरूल फी समस्या पर 
इसके समथन करने बालों ने पार्लिमेन्ट के कार्य में बाधा डालने का निश्चय कर लिया | 
डिबेट की स्रीमा के बाहर भी वे अपना भाषण जारी रखते थे और इस्न श्रकार उनका 
कार्य समय नष्ट करना प्ात्र हो गया था। प्रधान मन्त्री के सुझाव पर इस नीति का 
मुझाबला करने के लिये नये नियम बनायेंगे और इस प्रहार 'क्ोज़र? (0]0807०) की 
प्रयाज्षी चली । 


(१) साधारण क्लोज़र का प्रस्ताव किसी सदस्व के भाषण के मध्य में या उसके 
अन्त में रक्खा जा सकता है। यद्द कहा जाता है कि अब ( विचार की जाने वाली ) 
समस्या पर बोट लिया जाय । अगर स्पीकर यह नहीं कहता की प्रस्ताव सभा के 
नियम के विरुद्ध हे या इससे अल्पसंबध्यकों के अधिकार पर चोट पहुँवती है तो 
प्रस्तुत समस्या पर बग्ेर डिबेट के वोट ले लिया जाता है। अगर बहुसंख्यक दल अपनी 
स्वीकृति देता है तो उस प्रस्ताव पर डिबरेट समाप्त हो जाता है। हाइन बर्ग, “कम्पेरेटिव 
मेजर योरोपियन गवनेमेन्ट्स,” पृष्ठ २४८। | 


(२) अगर किसी अ्रस्ताव पर काफ़ी अर्से तक डिबेट हो चुका है और स्पीकर को 
यह सनन्‍्तोष हो जाता है कि इतना पर्याप्त है तो बह सभा के बहुत्लंस्यक्ों फो डिबेट 
समाप्त करने की इजाजत दे देता है। इस प्रकार बाधा डालने वाली नीति की सम्भावना 
जाती रहती है । 


(३) बाद में “2]08प76 07 00770877770769' की श्रथा निकाली गई। 
इससे बिल को कई अंशों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक अंश पर 
“गिल्लोटिन' गिराने के पहले कुछ न कुछ डिबेट द्वो जाता है। इससे यह नहीं होता कि 
डिबेट का समय समाप्त हो जाय और बिल का महत्वपूर्ण अंश बिना डिबेट के दी 
क़ानून बन जाय |! व 

पृष्ठ २४८ पर द्वाइनवर्ग ने इन तरीकों की व्याख्या इस प्रकार की है: 

“गिलोटिन प्रणाली में किस्री प्रस्ताव पर डिबेट के लिये कुछ समय निश्चित कर 
दिया जाता है । जब यद समय समाप्त हो जाता है तो डिबेट भी बन्द हो ज्ञाता है चाहे 
बिल के सभी अंशों पर डिबेट हुआ हो या नहीं | इंगल्लेण्ड में १८६३ ई० में गिल्ोटिन 
प्रणाली में कुछ परिंवतेन हुआ और '()]08प76 9ए ०0070870707/8' की प्रथा 
चत्ती । इस प्रथा में बिल के विभिन्न अंशों के लिये या इस्तकी अप््थाओं के लिये 
समय निश्चित किया जाता है। विरोधी पक्ष को बोलने का अवसर दिया जाता है 
किन्तु निश्चित समय के समाप्त दो जने पर विल्ल के दूधरे अंश पर डिबेठ द्ोता दे 


शै४८ शासंन-यन्त्र 


ओर इस प्रकार एक-एक अंश करके पूरा बिल पास किया जाता है | समय सन्त्रिमंडलत 
द्वारा ही निश्चित किया जाता है और यही क्लोज़र के लिये प्रस्ताव भी रखता है। * 

:४) 'इससे भी आधुनिक विकास “कंयपारू की प्रथा के रूप में हुई है। इस प्रकार 
के 'क्ोज़र! से स्पीकर व्रिल की डिबेट करने योग्य धाराओं को चुन लेता है भौर इस 
प्रकार सभा ( कंगारू की भाँति ) छलाँग मारती हुई वित्त के महत्वपूर्ण अंशों पर विवाद 
कर सकती है। इस प्रकार बिल तभी पास द्वोवा हे जब पहख करने योग्य आवश्यक 
धाराओों पर डिबेट हूं जाता है 


--स्पेन्सर, गवनसेन्ट एरड पो लिटिक्स एज्रॉड, पृष्ठ ७१-७२ 


हाइनबगे ने पुनः पृष्ठ २४८ में इसे इस प्रकार समझाया है। “कंगारू या 
'संशोधनों के चुनाव” की प्रणाली से स्पीकर को इस बात का भवसर मि्नता है कि वह 
प्रस्तावित संशोधनों में से उनको चुन सके जो सभा के सम्मुख डिबेट के लिये पेश किये 
जायँंगे। इसके लिये छिसी मन्त्री को यह कद्दना पड़ता है कि इतनी धारायें या सतरें 
बिल के अंश दे ओर केवल उन्हीं संशोधन्नों पर वादविवाद होगा जिसे स्पीकर इस योग्य 
समम कर चुनता है | 


ग्यारहवाँ अध्याय 
कायकारिणी 
कार्यकारिणी ओर प्रबन्धक 

यदि व्यवस्थापिका राज्य का क़ानून-निर्माणक अंग हैं. तो कार्यकारिणी क्रानूनों 
को कायोन्बित करने वाली शक्ति है। परन्तु क्वानूनों को लागू करना सरत्त कार्य नहीं 
है। सवभ्रथम उच्च राज्याधिकारी और मंत्रियों की आवश्यकता होती हैं जो अनुसरण 
की जाने वाली नीति निधोरित करते हैं और फिर यद्द देखते हैं कि वह नीति पूर्ण 
रूप से कार्योन्वित की जा रही है या नहीं। परन्तु कौन इस नीति को कार्य-रूप में 
परिशित करेगा ९ निःसन्देह यह कार्य निम्न अधिकारी क्कक और छोटे-मोदे कम्म्वारी 
करेंगे जो ऊपर से आदेश प्राप्त करते हैं । इस प्रकार वे राज्याधिकारी और मंत्री अथवा 
विभागों के श्रधान जो आदेश देते और पशथप्रदर्शन करते हैं वास्तव में मिल्ञकर कार्य 
कारिणी कहलाते हैं और जो आदेशों को पाक्नन करते हैं और कारयरूप में परिणित 
करते हैं बे मिल्कर प्रबन्ध+* (&077708079007), स्िविज्ञ सबिंस (0) 
807700) अथवा नौकरशाही (8प7००प००७०३७) कहलाते हैं। साधारणत:ः 
कार्यकारिणी शब्द का प्रयोग सदेब उच्च राब्याधिरियों और निम्न राज्याधिकारियों 
दोनों के ज्िये किया ज्ञाता रदह्या है। परन्तु दमारे काल में इनके प्रथर्ीकरण पर 
ज्यादा ओर दिया जा रहा है। इसका कारण यह है कि आधुनिक राज्य स्वयं एक 
विस्तृत संगठन दो गया है और प्रबन्धक-यंत्र इतना जटिल् ओर महत्वपूर्ण हो गया 
है कि पूर्णरूप से धममने के लिये इसके स्वभाव और इसकी कार्यप्रणाल्ी के पूर्ण 


ज्ञान की आवश्यकता हे । 
कार्य-क्ारिशियों के रूप 


आधुनिक कायकारिणियों पर विभिन्न दृष्टिकोशों से विचार किया गया हेः-- 

सबब प्रथम, इनके नामधारी और वास्तविक रूप दिखाये गये हैं। नामधघारी 
कार्यकारिणी का तात्पयं उस सत्ता से है जो रवय॑ कुछ आदेश नहीं दे - सकती वरन्‌ 
उसके नाम पर सब काम होते हैं। जैसे इंगलैड में प्रत्येक काम राजा के नाम पर होता 
है वह स्वयं कोई कार्य नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि राजा शासन का प्रधान 
नाम का है देश की वास्तविक काय-कारिणी मंत्रि-मंडक्ष हे जिसका नेता प्रधान मंत्री 
होता है। यही दशा जापान सम्राट की है। बह भी शासन का नाममात्र का प्रधान है । 


१--नीति निर्धारित करने वाली कार्य-कारियी को मेरिय- लास्की तथा अन्य लेखक 
राजनीतिक कार्यकारिणी करते हैं और प्रबन्धक अंश को स्थायी कायकारिणी कहते हैं । 


१४० शासन-य॑त्र 


दूसरे इनझे एक्रात्मक (8ग्रट्टॉ0) और बहात्मक (?]प7७)) के रूपों पर; 
विचार किया गया है। एक्रात्मरू कार्यकारिणों का तात्यय उस सत्ता से है जिसके 
अधिकार विभाजित न होकर एक व्यक्ति में केद्रित हों । इस भाँति श्रक्रग्रानिस्तान का 
राजा ज़ाहिरशाह और अरब का राजा इब्न सऊद एकात्मक कायकारिशी के रूप हैं। 
इसी प्रकार अमरीका के संयुक्त राज्य का अध्यक्ष अपने कार्यों के लिये पूर्ण उत्तरदायी। 
है और बद राष्ट्र का प्रधान है। उसझ्ले मंत्रो उसके स्वामी नहीं है, वे उसे सेवक 
हैं। उनकी नियुक्ति वही करता है और वे उसके सामने उत्तरदायी दें। हमारे देश में 
भी गवर्नर-जनरल एकात्मक कार्यकारिणी का रूप है क्‍योंकि वद्द इस देश में सवेशक्तिप्त 
है और भारतवर्ष की रक्षा ओर सुशासन का उत्तरदायित्व भी उसी पर है। उपरोक्त 
उदाहरण इमारे समय की तीन प्रकार की कार्यकारिशियों को प्रकट करते हैं । वे 
पैतुक, निर्वाचित और मनोनीत हैं। उपरोक्त राजे पैतूकऋ आधार पर अपनी सत्ता का 
उपयोग करते हैं; अमरीका का अध्यक्ष निर्वाचित प्रधान दे और भारत वर्ष का गवरनेर- 
जनरल अंग्रेज्जी पार्लिमेंट द्वारा मनोनीत अथवा नियुक्त क्रिया जाता है,। परन्तु स्वयं 
इंगल्ञेंड में कुछ दूसरी द्वी परिस्थिति हूँ । वहां की कार्यकारिणी बह्ढात्मक है क्‍योंकि उत्तर- 
दायित्व किसी एक व्यक्ति पर केन्द्रित नहीं है, यह पन्द्रद्द से लेकर बोध्च मंत्रियों में 
विभक्त है। यह निःसन्देह सत्य है कि वे खब प्रधान मंत्री के नेतृत्व में काम करते 
हैं और शासन काय के लिये संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं परन्तु वथ्य तो यद्द है कि 
सत्ता कई व्यक्तियों में बँटी हुई हे। स्विटरजरलेंड में बह्मात्मक अथवा मंडक्षात्मक* 
(?]0४७] 07 00]]08०866) कार्यकारिणी वास्तविक अथ्थ में है। वहाँ पर समाना- 
घिकारी सात सदस्यों की संघ समिति? ६ू। इत सदस्यों में से एक प्रति वष स्रिटजरल्ेंड 
का अध्यक्ष निवाचिंत होता है । इस प्रकार स्विस्त भ्रध्यक्ष का स्थान अपने खद़कारियों 
में ऊँचा नहीं है । वह अधिक स अधिक समकत्तियों में प्रथम है। इससे अधिक वह 
कुछ नहीं हैं । | 


सर वारेन फ्रिशर कहते हैं कि 'नीति-निर्धारण मंत्रियों का कार्य है। और एक बार 
जब नीति निर्धारित कर दी जाती है तो इसनीति को कार्यान्वित करना सिविलसर्वेन्ट का 
करत्तंव्य हो जाता है |? 


१--वेब-दम्पति ने अपनी पुस्तक' एकान्स्टरीव्यूशन फॉर दि सोशलिस्ट कामनवेल्थ 
श्रॉवू प्रेटमिटेन! में 0000]6-०5०८७८४० 07 0987०४ए ?, 2) की एक तजवीज्ञ पेश की 
है जो राष्ट्रीय समा के राजनीतिक और सामाजिकदो पार्लिमेंगे में विभाजन के पक्त में है | 

राजनीतिक पालिमेंट कार्यकारिणी प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होंगा। 
इसमें एक परराष्ट्र मंत्री, एक उथनिवेश मंत्री और एक न्याय मंत्री होगा (५० ११२)। इस 
भाँतिः इसका विस्तार कम होगा क्योंकि सामाजिक और आ्राथिक विष्रय सामाजिक पालिमेंट 


के हाथ में चले जायेंगे (ध० ११६)। यह मत्रिमंडल संयुक्त रूप से राजनीतिक पाज्िमेंट के 
सामने उत्तरदायी रहेगा (ह० ११७) । 
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तीखरे इसके सभात्मक (873977076879) और अखभात्मक" या अनिवा- 
रणीय़ अथवा नियत (|ँ०7-287]877677687ए 0 [770700780]6 ०5०१) 
रूपों पर भी विचार किया गया है। पहले रूप में इंगलेंड की मंत्रिमंडल प्राली है। 
यदि यह कामन-सभा का विश्वास खो देती है तो इसके स्थान पर विरोधी दल्ल मंत्रि- 
मंडल बनाता है। अर्थात्‌ का्यंकारिणी निवारणीय है। परन्तु नियत कार्यकारिणी बह 
है जो वसतुतः पेत॒क है अथवा निर्वाचित है परन्तु जिसको व्यवस्थापिका नहीं हटा 
सकती?। इस भाँति उपरोक्त उदाहरणों में अफगानिस्तान और अरब के राजे पैंतृक 
आधार पर नियत कायकारिणी हैं और अमरीका का अध्यक्ष निर्वाचन-सिद्धान्त पर 
नियत काथकारिणी है। जब वह एक बार चार वर्ष के लिये निर्वाचित हो जाता है 
तो अमरीकी क्रांग्रेत्त उसको नहीं हटा सकती। उसके मंत्रियों को भी पदत्याग करने 
पर वाध्य नहीं किया जा सकता क्‍यों बढ़ी इनकी निश्युक्ति करता है और बे उसी के 
सामने उत्त रदायी होते हैं. व्यवस्थापिका के संमुख नहीं | इन उदाहरणों के अतिरिक्त 
हम अपने समय में नियत कायकारिणियों के अन्य उदाहरण दे सकते हैं । सन १६१६ 
से पूर्व जमेन सम्राट पेहुक सिद्धान्त के अनुसार नियत कार्यकारिणी था। परन्तु सन्‌ 
१६१६ के 'वीमर विधान! में मंत्रिमंडल्लात्मक उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई थी 
जिससे शासन का रूप सभात्मक हो गया था। हिटलर के आने से फिर शास्रन के 





१--पूर्स व्याख्या के लिये कृपया डाइसीकृत लॉ श्राव्‌ कान्स्टीट यृशन्‌, पृष्ठ ४८०-४८१ 
( टिप्पणी ३ ) पढ़िये । 

सामाजिक पालिमेंट की कार्यकारिणीय मंत्रिमंडल के लिये संयुक्त-उत्तरदायित्व की 
अवश्यकता नहीं है (० ११६)। इसका कार्यस्थायी समितियों (8:8748 (00०797६06९७) 
के द्वारा सरलता से हो जायेगा जैसे कि म्युनिसपिलियों में होता है (० ११६७) वे अपना- 
अपना सभापति चुनेंगी और न एक दूसरे के प्रति ओर एक दूसरे के कार्य के लिये उत्तर दायी 
होंगी। ये समितियाँ श्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खान तथा अन्य विकासशील उद्योगों 
की होंगी । सामाजिक और अ्राथिक अनुसंघान की भी समितियाँ होंगी। श्नके अ्रतिरिक्त एक 
साधारण विषय समिति” होगी | 

१--भास्तवर्ष के लिये सुमाये हुये कार्यकारिणी के विभिन्न, रूपों के ज्ञान के लिये 
निम्नलिखित लेख “दि इन्डियन जनंल श्रॉव्‌ पॉलिटिकला साइंस में पढ़ियेः-- 

(क) 'डा० ई० आशीरवांदम इृत--कोयलिशन और कम्पोज्ञिट केबिनट्स! (जूलाई- 
सितम्बर १६४२) 

(ख) प्रो० एस० पारदशनी कृत *दिं टाइप श्रॉय्‌ इक्जीक्यूटिव सूडेड ढु इन्डियाज कांस्ट- 
व्यशनल डिव्हलपमेंट” (जूल्लाई-सितम्बर, १६४२) पा | 

(ग) प्रो० बीं० के० नन्‍्दन मेनन कृत “कम्पोज्ञिट इक्ज़क्यूट्िवज़-फॉरिन एक्सपीरियन्स 
एन्ड इन्डियन कन्डीशन्स! (जूलाई-सितम्बर, १६४३) है 

(घ) प्रो० बी० एस० राम राथा ओऔ० एल० पी० चौधरी कृत 'ए सजेशन फ़्लॉर वर्कबल 
इव्ज़ीक्यूटिव्ज़ इन इन्डिया? (जूलाई-सितस्वर १६४३) 


३४२ शासन-्यन्त्र 


रूप में परिवर्तन हुआ। तानाशाही की स्थापना हुई और कायकारिणी का रूप पूर्णतः 


असभात्मक अथवा नियत हो गया। इटली में भी मुसालिनी सभात्मक कार्यकारियों 
की कार्यप्रणाली को पूर्णरूप से उत्ठने में समथ हुआ । ड्यू स॒ तानाशाही की स्थापना 
में सफल हुआ और इस श्रकार इटली में भी नियत कायकारिणी हो गई। टर्की में 


ब __> 


कमाल अतातुर्क एक नियत कार्यकारिणी स्थापित करने में सकल हुआ था और जैसा : 


स्ट्रांग मद्दोीदय का कथन है “यहाँ विचित्र परिस्थिति है । यहाँ के अ्यक्ष के द्वाथ में 
जनतंत्र मंत्रिमंडल, सभा, और सभा के बहुमत की चार अध्यक्षतायें रहती हैं। . 


आधुनिक काल में ऐसा विधान कहीं भी नहीं है । 


नामधारी फायकारिशी 


अब हम संक्षेत्र में इन कार्यकारिशियों के वर्तमान रूपों पर विचार और उनको 


विवेचना करेंगे | 
१, अंग्रेजी राजा 

सिद्धान्त रूप में अंग्रेज़ी राजा अब भी राष्ट्र का अधिष्ाता है। ग्लेडस्टन का 
कथन है कि “इंगलेंड में राजा राष्ट्रीय एकता का अतीक; सामाजिक ढाँचे का;शिखर 
कानूनों का निर्माता; च्चे का प्रधान शासक; न्याय का स्रोत; प्रतिष्ठा का अकेला इदूगम 
झोर सैमिक, नाविक तथा नागरिक सेवाओं का अधिकारी है। राजा विशाल सम्पत्ति का 
स्वामी होता दे, क्रानून की दृष्टि से राष्य का सारा राजरब उसको मिल्तता है और वही 
उसका अधिकारी होता है; वह मंत्रियों की नियुक्ति करता तथा उनको अक्षग करता है, 
सन्धियाँ करता है, अपराध जमा करता है, युद्ध-चोषणा करता है, सुलह करता है, 
पार्तिमेंट को बुज्ाता और भंग करता दे ।' परन्तु व्यवद्वार रूप में उसके अधिकार बहुत 
सीमित हैं क्‍योंकि राष्य का सारा काये उसके मंत्री करते हैं और वे उसके प्रति उत्तर- 
दायी न होऋए अंग्रेजी पार्लिमेंट के प्रति होते हैं ।* इसीलिये कद्दा जाता है कि "अंग्रेज़ी 
राजा राज करता है शासन नहीं करता |” यह भी कहा गया है कि अंग्रेज़ी राजा से कोई 
त्रुटि नहीं हो सकती ।! इसका भी यद्दी अर्थ है कि राजा के सभी कार्यों के लिये मंत्री 
उत्तरदायी ठदराये जायेंगे और कोई भी मंत्री राजा की आज्ञा के प्रीछे शरण नहीं के 
सकता | अन्त सें यह भी कट्दा गया है कि “ताज की कभी मृत्यु नहीं दोती।! इसका यह 


अथ है कि वैयक्तिक रूप में राजा की झ्ृत्यु दो सकती है के ताज! संस्था के रूप में ; 


। इससे इस कथन का । 
भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि राजा की स॒ृत्यु दो गई दे, राजा चिरजीवी हो! अ्रथोंत्‌ जैसे 


सदैव बना रददता है । ताज से तातपय राज्ञायुक्त पाक्िमेंट से 


ही एक राजा की मृत्यु होती दै पा्लिमेंट तुरन्त द्वी दूसरे को राजा बनाती है। क्‍ 
अंग्रेज़ी राजा के अधिकार थी 


अब य्रंदि राजा का कोई वास्तविक अधिकार नहीं है तो बया उसका कोई' 
भूषिकार नहीं है १ एक महान्‌ अंग्रेज़ी लेखक वेब्कॉंट मद्दोदय का कथन दे कि पंग्रेकी 


77 (-.क्षपया मुनरो झृत “दि गवर्न्मेद्स ऑफ़ यूरोप', ४० १ ३-१४ भी पढ़िये। 
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राजा के अब भी तीन अधिकार हैं--“मंत्रणा देने का अधिकार, उत्साहित करने का 
अधिकार ओर चेतावनी देने का अधिकार | विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम और जाजे पंचम 
ने इन अधिकारों का प्रयोग सफलतापूबक करके वैधानिक एकतंत्र के अस्तित्व की उपयो- 
गिता प्रिद्ध की है। लोवेल का कहना है कि “यदि अब शासन-त्षेत्र के अन्तर्गत राजा राज्य- 
जक्षयान की गतिदायिनी शक्ति नहीं रही तो वह शैल-बाहु है जो पाल का आधार है और 
इस प्रकार यह जलयान का केवल उपयोगी ही अंग नहीं वरन्‌ एक आवश्यक अंग है |” 


ह २, जापान का सम्राट 

जापान में भी नामधारी कायकारिणी कम उपयोगी नहों है। सिद्धान्त में जापानी 
सम्राट के अधिकारों की सूची उतनी ही विशाल है. जितनी की इंगलेंड में अंग्रेज्ञी सम्राट 
की | शायद पहली दूसरी से बढ़ी है। परन्तु व्यवहार में राज्य संबंधी सभी क़ानून, 
राजाक्षाओं ओर शाही घोषणाओं में राब्य-मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक है। मंत्री राजा 
को राब्यनीति के सभी प्रश्नों पर परामशे देते हैं और वे उस पराभश के लिये उसी के 
प्रति उत्तरदायी होते हैँ क्योंकि अभी पूर्णझूप से इस सिद्धान्त की स्थापना नहीं हुई 
है कि वे जापान की व्यवस्थापिका 'राजकीय डाइट? के प्रति उत्तरदायी हैं । 


३, इृठली का राजा 
इटली में १६४४ ईं० तक भी वैधानिक राजत्व कोई उपयोगी संस्था नहीं रद्दी । 
क्योंकि फ्रासिस्ववाद के उत्कर्ष से सारी शक्ति मुसोलिनी के हाथ में चल्ली गई थी । इसके 
परिणाम-स्वरूप तानाशाह राज्य-जलयान की मुख्य गतिवाद्दिनी शक्ति हो गया था। 
परन्तु मुखोलिनी कै पतन से, जिसमें राजा का भी हाथ था फ्रासिस्तवाद तो समाप्त हो 
गया है किन्तु राजा का वास्तबिक स्थान अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। द 


४. फ्रान्सीसी अध्यच्च (सन्‌ १६३६ से पूल) 

अन्त में, जर्मनी से पराजित होने के पूर्व के फ्रान्‍्स का भी उदाहरण ले सकते हैं। 
सन्‌ १८७० के बाद फ्रान्स में राजत्व की संस्था समाप्त हो गई थी और 'ढतीय॑ जनतंत्र' 
ने सात वर्ष के लिये अपना अध्यक्ष चुनना भारम्भ कर दिया था।"* परन्तु यह अध्यक्ष 
विधान में बास्तविऊ शक्ति नहीं था क्योंकि उसकी सभी कारंवाइयों पर मंत्री का भी हस्ता- 
ज्ञर आवश्यक था। सर देनरी मेन का कथन है कि 'कोई ऐसा जीवित कार्यकर्ता 
नहीं है जिसकी अवस्था फ्रान्खीसी अध्यक्ष से अधिक शोचनीय है। फ्रान्स के 
घुराने राजा राज करते थे और शासन भी करते थे। एम० थिये महोदय के अनुसार 
घैधानिक राजा राज करता दे शासन नहीं। संयुक्त राज्य का अध्यक्ष शासन करता 
है राज नहीं । ऋ्ान्लीसी अध्यक्ष न तो राज करता है और न 'शास्रन ।' यहाँ तह कि 
फ्रान्सीसियों ने स्वयं कहा है कि उनका अध्यक्ष 'लौह-पिंजर में बन्दी' “'सन्द्रि में गूँगी 


१-.इस श्रध्याय के अन्त में दी हुई 'एकतंत्र की श्राशा पर आधारित फ्रान्तीसी विधान 
एक टिप्पणी” को पढ़िये। 
8१ 


३४४ शासन-यम्त्र 


मूर्ति, केवल एक कठपुतत्ली! के समान है। वह “शशकों का पीछा करता है शासन 
नहीं |!" इसी तरह के अन्य शब्दों का प्रयोग किया है । " 


एकास्मक कार्यकारिणी की विशेषतायें 

नामधारी कार्यकारिणी के पश्चात्‌ अब हम एकात्मक कायकारिणी पर विचार 
कर सकते हैं | इसके तीन उदाहरण दिये जा चुके हैं। वे हैं पैठदक, निर्वाचित, मनोनीत। 
सदैव से यद्द धारणा रही है कि शासन के कार्यकारिणी अंग में निर्णेय-शीघ्रता और 
उद्देश्य एकाग्रता होनी चाहिए। इसका यह अथ है कि कानून-निर्माण के किये ज्लोगों की 
एक विशाज्न सभा की आवश्यकता पड़ती है क्‍यों कि उन्हें भ्रस्ताव रखने पढ़ते हैं, उन पर 
वाद-विकाद करना पड़ता है, मंत्रणा करनी पड़ती है ओर आलोचना करनी पढ़ती है। 
तत्पश्चात्‌ प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद किसी एक निणुय पर 
पहुँचना पड़ता है । परन्तु कार्यकारिणी में एक विशाल जन-संख्या का समावेश करना 
असम्भव है क्‍योंकि इसका कार्य कार्यान्वित करना और लागू करना है। अतः इसमें 
एकता, शीघ्रता, गोपन और निर्णय ऐसे गुण आवश्यक हैं। देसिल्टन महोदय ने लिखा 
था कि “कार्यकारिणी की क्रियाशीक्षता सुशासन की परिभाषा का प्रधान अंश है। वाह्म 
आक्रमणों से राष्ट्र की रक्ता करने के जिये यह आवश्यक तो है ही, क्रानूनों को भत्ती-भाँति 
जक्ञागू करने, बहुधा न्याय में बाधा पहुँचाने वाले जबरदस्त तथा अनियमित गुट्ठों से 
सम्पत्ति-रज्णा करने, भवसरवादिता और महत्वा ांक्ता, दूलबन्दी, अराजकता के आक्रमणों 
से स्वतन्त्रता की रह्चा करने के लिये भी कम्त आबश्यक नहीं है।? यह क्रियाशीलता, शक्ति 
झौर गति शाप्तत में तब तक नहीं आा सकती जब तक यह विभिन्न व्यक्तियों में विभक्त 
रहेगी । ओर इस विभाजन के परिणाम-स्वरूप अनुत्तरदायित्व का जन्म होगा । शक्ति के 
केवल एक ही व्यक्ति में केन्द्रित होने से शासन में सुचारुता, निर्णय में क्िप्रत। और 
नवीन परिस्थितियों की माँगों को पूर्ण करने में शीघ्रता सम्भव हो सकती है। इसीलिये 
यह कटद्दा गया है कि कार्यकारिणी को कार्यशीलता के मुख्य अंश एकता, अवधि, इसको 
स्रह्ययता की उचित व्यवस्था तथा शक्तिशाली अधिकार हैं । 


बह्ात्मक कार्यकारिणी के गुण-दोष . 

विभक्त अथवा बहात्मक कार्यकारिणी की अपेक्षा एकात्मक कायकारिशी अधिक / 

पसन्द की गई दहे। बहात्मक कार्य कारिणी के पक्ष में यह सत्य द्वी कद्दा गया है कि इसमें « 

विभिन्न सदस्य एक दूसरे के किये नियंत्रण-स्ररूप हैं जिससे देश कठोर-तन्त्र अथवा : 

तानाशादही से बचा रहता है । इसके अतिरिक्त एक मस्तिष्क की अपेक्षा बहुत से मस्तिष्क . 

सदैव हितकर रहे हैं क्‍योंकि सदस्य एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकते हैं। परन्तु . 
इसके ये सब गुण केवल सैद्धान्तिक तकोँ पर आधारित हैं क्‍योंकि कार्यकारिणी की प्रधान 
विशेषतायें. निणुंयःशीघ्रता और उद्देश्येकता सम्ानाधिकारियों के मध्य प्राप्त दोनी अब 


खत) इस सम्बन्ध में कप इस सम्बन्ध में नेपोलियन के कथन का समथन करना पड़ेगा छि दो श्र्च्द्े 
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सेनापतियों की अपेक्षा ए% बुरा सेनापति श्रेष्ठ तर हो जाता है ।! इसका यह्द अभिप्राय हैः 
कि दो सेनापति एऋ% दुसरे पर अतिवन्ध का काय नहीं कर सकते; मतभेद, विभक्त 
उत्तरदायित्व, निशेय-शून्यता तथा छिद्रान्वेषण से बे पूरे युद्ध.विधान को व्यर्थ कर देते 
हैं। ऐसा द्वी लीकॉक सहोदय का विचार है। उनका कथन है कि 'ऐश्वा प्रतीत द्ोता है कि 
बह्ाात्मक कायकारिणों अथवा प्रधान शाप्तनात्मक बत्ता से युक्त जन-मंडल के विरुद्ध, 
जिसमें किसी को भी दूसरे अधिक अधिकार नहीं प्राप्त हैं, धारणा बन गई है। ऐसा 
संगठन केवल संयुक्तनिरशेय पर ही काम कर सकता है। भारम्भ में तो ऐसा .ज्ञाव द्वोवा 
है कि इस प्रणाली से परिपक्व निणुय का लाभ प्रात होगा और सदरुय एक दूसरे पर 
नियन्त्रण रक्खेंगे जिससे उनमें से कोई भी ज्यादती न कर सकेगा | परन्तु इस ज्ञाभ की 
&, पेज्ञा अवश्यम्भावी हानि संकट-काल में मतभेद और बविचार-वेषम्य के कारण दोगी। 
वास्तव में बहात्मक कायकारिणी तब तक काय नहीं कर खकती जब तक काय ओर 
कतेव्यों को सदस्यों में अलग-अलग विभक्त न कर दिया जाये। उदाहरण-स्वरूप 
सावजनिक रक्षा समिति! ( 00शातां(40० ० ?ए०॥० 88/०7% ) जो ग्यारह 
सदस्यों की एक संयुक्त कार्यक्वारिणी थी और सन्‌ १७६३-६४ के “आतंक काल! में 
फ्रान्स की शासक थी, यही योजना थी। इतिहास में बह।त्मक कायकारिणियों के बहुत 
से उदाहरण मिलते हैं जैले स्वाटों में हैंध राजा तथा रोम में कांसल । परन्तु अनुभव 
शासन की इस योजना के बिल्कुल विरुद्ध रहा है ।! १ यु 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साधारणतः न तो पिद्धान्त रूप में ओर न व्यवहार 
रूप में ही बहत्मकू कार्यकारिणी को समथन मिला है। जहाँ कहीं भी इसका अंयोग 
किया गया है और इसमें कमी मिली है वहाँ अन्त में एकात्मक कायकारिणी दी का 
उपयोग किया गया है। अतः हम अंब पूर्व ऊथित विभिन्न एकात्मक कारयकारिणियों के, 
पक्ष और विपक्ष में विस्तारपूवेक विचार करेंगे । 

(आर ) पदक कार्यकारिणी रु 
पैतृक कार्यकारिणियों के सम्बन्ध में हमने केवल अछग्रानिस्तान ओर अरब के 
राजाभों की ओर संकेत किया था क्‍योंकि वे अब भी अपने देशों में पूण रूप से स्वतन्त्र 
हैं। परन्तु इसका यद्द अर्थ नहीं दे कि अंग्रेज़ी और जापानी सन्नाट पेढक राजा नहीं हें । 
वास्तब में अंभेज्ञीं शानत्व, ग्रहयुद्धोत्तर घटनाओं के बावजूद भी इंगलंड में एक- 
अविच्छिन्न संस्था रहा है । इस प्रकार वर्तेमान प्राचीन राजत्वों में अंग्रेज़ी राजत्व एक 
है। जापान में तो सम्राट शाश्वत काल से चले आने वाले वंश का है। इस्रीलिये उसका 


व्यक्तित्व पवित्र और निर्दोष भाना जाता दे । 
महायुद्ध के पश्चात्‌ राजत्वों का अन्त 
सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध के पश्चात्‌ संसार के बहुत से राजत्व समाप्त कर दिये गये 
थे। न केवल्न जर्मनी में कैलर-शाततनन और आर्ट्रिया-हंगरी में देब्लवर्ग-शासन का अन्त 
“एप काल कार्यक्रिणों का दूसरा उदाइरण "क्रान्तिकारी फ्रांस की निर्देशिका 


२ परे पाँच 
(0॥76०८००ए ० रि६ए००६४०३४:५४ ९72०००) थी जिसमें पाँच सदस्य ये ( १७६५ ) । 


३ शासन-यम्त 


कर दिया गया अपितु टर्की का सुल्तान भी इस्क़ाम के महान खदीक्रा-पद से हटा 
दिया गया था। स्वयं खिल्ाफ़ृव की संस्था का दी अन्त कर दिया गया। इनके 
अतिरिक्त सम्‌ १६८० ३० और सन्‌ १६३० ह० के बीच बहुत से अन्य राजत्यों को भी 
ऐसे ही भाग्य का शिकार होना पढ़ा था ।१ 


झंग्रेजो राजस्व बनाये रखने के कारण 


परन्तु यह एक अनोखी बात है कि ऐसो महान घटनाभों के होते हुये भी 
ऋंप्रेस्ी रजत को जनता का समर्थन प्राप्त है। इसके निम्नलिखित कारण हैं (९ 

(१) अंग्रेज स्वमावतः रूढ़िवादोी अकृति के होते हैं। थे शने:-शतेः परिवतंत 
करते हैं। राजत्व की समाप्ति का अथे दोगा मूत से एकाएक सम्दस्भ-विफ्नेद । यह कार्य 
पूरे रूप से सनके स्वभाव के वियद्ध पड़ेगा । परन्तु इसका भ्भिप्राय यह नहीं है कि 
राजत्व को समाप्त करने के विषय पर कभी सोचा भी नहीं गया। प्रश्चिद्ध अंग्रेडी 
स्थायविद्‌ बेन्थम ने इसको समाप्त कर देने के पक्ष में ज़खा था| परस्तु ऐसे भाकमण 
ऋअपवादस्वरूप थे किसी राजनेतिक सिद्धान्त अथवा आानवोजन के हूप में नहीं। अतः 
ऋंग्रेकी राजत्व इतने दीभ काका तक अक्षत रहा है । 

(२ ) अंग्रेज़ी इतिहास के आरम्म काश से राषय का प्रत्येक कार्य राजा के नाम 
पर होता आया है। इस काये ने राजा के प्रति राजमक्ति को जस्म दिया है। इसे 
अतिरिक्त अस्येक व्यक्ति जानता है कि वास्तव में राजा से कोई श्रटि नहीं हो खकठी 
क्योंकि सभी सयप्रद अधिकार उससे छीन लिये गये हैं। 

'. (३) सभ्‌ १६८८ की राध्यक्राग्ति के बाद से वैधानिक राजस्व का व्यावहारिक 
परिणाम इससे लाभ ही के पक्ष में रहा इसके विरुद्ध नहीं | विक्टोरिया, एडवर्क सप्तम 


ओर जाजें पंचम के शासनों ने यह सिद्ध किया है कि राजा और रानी राध्य के 
राजनेतिक मामलों में हितकर प्रभाव ढाछते हैं | 


(४ ) राजा सान्नाब्य का प्रधान समझता जाता है। वह राजकीय शक्ति का केन्द्र 
हैं। वद्द विकीय देशों और जातियों को जोड़ने वाली कड़ी है। 'वेल्स-राजकुमार! अथवा 
राजवंश के किसी अन्य सदस्य के अध्ण से एकसा की कड़ी और शढ़ होती है । 


, सब १६१६-४४ के युद्ध-काल में ढेनमार्क, बेल्जियम, नावें, अस्णानिया, 

यूगोस्खाविया और ग्रीस के भी राजत्वों का पतन किसी न किसी प्रकार हुआ था ( अर्थाद या 

तो राजाओं ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पंण किया था या इंगलैंढ आकर शरश क्षी थी ) | 

इस प्रकार सम्मव है कि इनमें से कुछ राजा अपने सिंहासन न पा सकें क्योंकि या तो उनके 

है नरक का विरोध किया जा रहा है या जनतस्त्रों की घोषणा करने के घिर्द दिखाई 
ः । 


कल २--अधिक विवरण के लिये मुनरों कृत “दि गवर्भमंदस श्रॉफ पूरोप' परू० अड८ - 
52 
इंषया लोसकी कृत “दि पालिमेंटरी गव्मेंट इन इंगहोंड' ० इ८८-१६५, भी पढ़िये । 
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(४) देश के समारोहों और उत्सवों में भाग लेने के कारण बह समाज का भी 
प्रधान है | 9 

(६ ) यदि राजत्व समाप्त भी कर दिया जाता है तो किखी न किसी को अध्यक्ष 
बनाना ही पढ़ेगा और उसका निवोचन समय-समय पर करना पढ़ेगा। इस प्रकार 
मुख्य काय कर्ता की विशेषता दक्षपरांमुखता समाप्त हो जायेगी । 

(७ ) एक खरकार के पदच्युत होते ही राजा कभी-कभी तब तक शासन की 
व्यवस्था करता है जब तक दूसरी सरकार पदस्थ नहीं हो आती। इस प्रकार वह 
शासन-प्रबन्ध की अविछिलन्नता क्रायम रखता है। . 

(८०>चूकि अंग्रेज़ी राजा से सभी वास्तविक अधिकार छीन लिये गये हैं 
इसलिये राजत्व को समाप्त कर देने से अंग्रेजों को कुछ लाभ तो होगा नहीं। तत्र वे 
ऐसी संस्था को क्‍यों समाप्त करें जो कई प्रकार से लाभदायक ही है हानिकर नहीं ९ 

(६ ) जैपा कि बेज्मॉट ने कहा है राजा विधान के प्रतिष्ठित अंश का आधार 
है ।” बह एक ऐसा स्पष्ट व्यक्तित्व है जो सरकार के प्रति .अद्धा को जन्म देता है। ऐसा 
जनतन्त्रात्मक संस्था झों के किसी रूप में सम्भव नद्दीं। 'राजतन्त्र ऐसा शासन दे जिसमें 
राष्ट्र का ध्यान एक ऐसे व्यक्ति पर केन्द्रित रहता है जो सरस काये करता है, जनतन्‍्त्र 
के “के है जिसमें ध्यान ऐसे बहुत से व्यक्तियों में विभक्त रहता है जो नीरस काये 
करते हैं । 

( १० ) राजत्व शासत और धमम के बन्धन को हृढ़ करता है। यह भावनाओं को 
रुचता है क्योंकि स्राधारण जनता राजा को समझती और उसका सम्मान करती दे 
झोर उसीक दामन पकड़े रहती है। इस्र प्रकार राजा के व्यक्तित्व में किसी राष्ट्र के 
निवोचित प्रधाव की अपेक्षा अधिक गौरव रहता है । 

(११) राजत्व इसलिये भी अमूल्य है क्योंकि यह समाज के प्रधानत्व के लिये 
प्रतिस्पद्धिता को स्थान नहीं देता। “इसका काय गुप्त रहता है; यह हमारे शासकों को 


परिवर्तित होने का अवश्वर देता है परन्तु ध्यान रहित लोगों को मालूम नहीं 
दोता । 


स्वेच्छाचारी पटक राजत्व के विरुद आपत्तियाँ 

बहरद्दाल अंभेज्जी राजस्व को क्रायम रखने के चाहे जो कांरण रहे हों आज तो 
प्रबत्ति इस संस्था के विरुद्ध है। विशेषकर जब यह स्वेच्छाचारी हो। लीकॉक का कथन 
है कि 'पेतुक शासन वाह्य रूप में ऐसा ही बेतुरा जान पड़ता है जैसे एक पेठुक गणितश् 
अथवा पेतृक राजकवबि! । 

इसलिये पैठक स्वेच्छाचारी राजा के विरुद्ध आपत्ति की गई दै*। क्योंकि 
सर्वभ्रथम, जैसा कि रूखो का कथन है कि प्रत्येझ्श शासन पतनोन्मुख रहता है ओर जेसा . 
कि हम प्रजञातन्त्रात्मक शासन में देखते हैँ बहुत से शासकों की भ्रपेत्षा एक रजा के 
पतित होने की अधिक सम्भावना है । 


१--एकतन्त्र के दोषों को कृपया इस पुश्तक के.दूसरे अध्याय में भी देखिये ॥ 


शासन-यन्ते 


दूसरे, एक योग्य और कुशल्न शासक के उत्तराधिकारी का भी योग्य होना 
आवश्यक नहीं है। इतिहास इसका साक्षी है । १ 

तीसरे, एक सवेच्छाचारी राजा, बिना किसी परिणाम की चिन्ता के, केवन्न भयंकर 
झत्याचार दी नहीं कर सकता, वह अपनी सनकों और शौक़ों से राब्य को भी नष्ट कर 
खकता है। 
न में, उत्तराधिकार भी निरापद नहीं हो सकता । क्योंकि या तो मरणासन्न 
राजा को देख कर दरबार में षड़यन्त्र आरम्भ द्वो सकते हें. शथवा उत्तराधिकार-युद्ध 
छिड़ सकता है। अतः यह तक कि पेठृकपिद्धान्त में अविड्छिम्नता भोर स्थिरता निहित 


हैं, ग़ज्ञत है । 


शैशप 


वैधानिक पेठुक राजस्व के शुख 

परन्तु स्वेच्छाचारी पेट रू राजत्यों के विरुद्ध की गई आपत्तियाँ महत्वशुम्य हो 
जाती हैं जब वे वेधानिक राजत्वों के विरुद्ध, क्ामू की जातो हैँ। इस दशा में हमें पेठक 
सिद्धान्त की विशेषताये' स्पष्ट हो जाती हैं । 

सबप्रथम, यद्द सत्य है कि पेठुऋ राजस्व राष्ट्र को समय-प्रमय पर होते वाले 
निवाचनों से मुक्त रखता है। भौर इस प्रकार सिर्वाचनों के हंगामों तथा शसकी 
परेशानियों और उद्विग्नताभों से राष्ट्र की रद्दा करता है । 

दूसरे, यह शासन-प्रबन्ध में अविशिल्ुश्चता भोर स्थिरता अवश्य क्रायम रखता 
है। क्‍योंकि जैसे दी एक राजा की मृत्यु हो जातो है दूधरा राजा तुरस्त ही बिना क्रान्ति, 
गृह-युद्ध भथवा शासन-कार्य की अस्तव्यस्तता के ढए के घ्रिद्यापनारूद होता है । 

... चौथे, (यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि परम्परायें, जो दीघेकालगत राजर 

से सम्बन्धित रहती है, शासन के वास्तविक प्रधानों में उत्तरदायित्व और गौरव को 
जन्म देती हैं जिसका परिणाम भष्छा होता है । 


( ख ) निरवांचित एकात्मक कार्यकारियी 


एकात्मक कार्यकारिणी के एक रूप पैटूक राजत्व पर विधार करने के परचात्‌ 
अब हम निवोचित एकात्मक कार्यकारियों का अध्ययन करेंगे । हमने शासन के 
निवाधित प्रधान के रूप में फैल अमरीकी अध्यक्ष का ठदाहरण दिया था। यहाँ दम 
इस प्रश्न की विस्तृत विवेचन करेगे क्योंकि आधुनिक शापतन के प्रधान को निर्वाचित 
करने की तीन प्रणा्नियाँ हैं । 

सर्वप्रथम, जनता द्वारा प्रत्यक्ष-निवोचन ही प्रणाक्षी है। यह प्रथाज्ञी विशेषष: 
इस समय पेछ, ब्राजील ऐसे दक्षिणी अमरीका के कुछ राब्यों में प्रचक्षित है। प्रत्येक 
जनतन्त्र-राज्य का अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता है । 

दूसरे, अप्रत्यक्ष निवाचन को अणाल्ी है | यह प्रणाज्ञी अप्ररीडी संयफ्तराब्य 
ओर फिनलेंढ में प्रचत्तित है। अपरोकी श्वंशुक्त रह। में अभ्यक्ष एक लिरवाचक-मंडल 
द्वारा निबाधित दोता दे। इसमें पत्येक खद्ध्य-रा्य के सतसे ही प्रतिनिधि रहते हैं 
जितने कि उस राज्य के कांमरेप् में रहते हैं। ऐसा ही 4णा हो क्रिनल्ें इ में भ| प्रबद्धिई॒दे। 


ग्यारदहवाँ अध्याय ८३३६ 


तीसरे, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन की श्रणाली है। ,फ्रान्स के पतन के पूर्ष 
(१६३६ ) फ्रान्सीसी अध्यक्ष 'राष्ट्रीय सभा? ( व्यवस्था पिका ) के द्वारा निवाचित किया 
जाता था। स्विटजरलेंड में आज भी अ्रध्यक्ष 'संघ-समिति” के स्रात सदस्यों में से 
'संघ-सभा? के द्वारा निवाचित किया जाता दै।! ु ह 

अथ हम इन प्रणालियों के पक्ष और विपक्ष में उपस्थित किये गये तकों पर 
विचार करंगे। न्‍ 

पुख्य कायकर्ताओं का प्रत्यक्ष निर्वाचन 

मुख्य कायकर्ताओं के प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली के पक्त में यह तक उपस्थित 
किया गया है कि ऐसा निवोचन लोकप्रिय ओर अ्रजांतंत्रात्मक् शासन की आधुनिक 
धारणाओं के अनुरूप हे ओर इस प्रकार इसके कारण लोगों की दिल्चरपी अपने 
शासन में बनी रहती है। यह विचार, छि राज्य के स्वेप्रधान पद।धिकार का निवाचन 
उन्हीं के द्वारा होगा, इनको सावजनिक मामलों में भाग लेने को उत्साहित करता रहता 
है | इसका वह अर्थ हुआ कि जनता को अध्यक्ष-संबंधी प्रत्येक निवाचन से राजनैतिक 
शिक्षा मिलती रहती है और वह सतंत्र राष्ट्र की देखियत से अपने उत्तरदायित्व के 
प्रति खजग रहती है । - 

परन्तु इस प्रणाली में वास्तविक गुणों की अपेक्षा दोष अधिक है । 

(१) यह विचार, कि प्रधान कार्यकर्तो का निवाचन राजनेतिक दिल्षचस्पी पैदा 
करता, है, तके पूर्णो नहीं है। यह दिलचस्पी व्यवस्थापिकाओं के निवाचनों से बनी रहती 
है। सच तो यद है कि इस प्रकार के निर्वाचन से सारे देश में व्यर्थ राजनैतिक हंगामा 
ओऔर गड़बड़ी पैदा दो जाती है। शान्ति भंग द्वो जाती है, और जनता में झ्ावेश फेज 
जाता है। कभी-कभी तो शक्ति प्राप्ति करने के लिये संधर्ष छिड़ जाता है जिससे नागरिक- 
स्वतंत्रता संकट में पड़ जाती है । हु 

२) विशाल जन-समूह प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों की योग्यताओं से सरत्तापूवऋ 
पंरिचित नहीं हो सकते । दूसरे दुज्ञ संगठन अपने-अपने प्रचारों से उनको अपने प्रभाव 
में भी त्ञा खकते हैं । इस्र प्रकार योग्य उम्मीदवार पराजित किये जा सकते हैं ओर मूर्ख 
बाचित दो खबरें हैं |... .. ... | 
8“ (३) ऐसे निर्वाचन-काज़ में जो दल-बेमनस्य उत्पन्न हो जाता हे वह उसी समय 
बमाप्त न्दीं हो जाता | यह निरन्तर देश में बविषमता स्थापित किये रहता है। इससे 
पष्ट है कि दुल-बेमनस्य और षड़यंत्र सदेव बने हो रहते हें. और जैसे द्वी दूसरा 
निबाचन समीप आता है दल अपना प्रचार काय्य आरम्भ कर देते हैँ । इस प्रकार दृत्न- 
बेमनस्य, गुटबन्दी जोश, उबाल, और नेतागिरी राष्ट्र फो विभाजित किये रहते हैं । यह्‌ 
सब सावेजनिक हित को दृष्टि में रख कर नहीं किया जाता वरन्‌ इसका आधार 
महत्वांत्षा, व्यक्तिगत उत्कषे और बल्न प्रद्शन होता है । 

' - (७) चूँकि अध्यक्ष का निबाचन थोड़े-थोड़े समय के पश्चात्‌ होता रहता है 
इसलिये केवल प्रतिदवन्दो दल द्वी सदेव प्रस्तुत प्रश्न पर लड़ने के लिग्रे तैयार नहीं रहते 
वरन अलग द्वोने वात अध्यक्ष और उसका दुल्ल भी निवोचकों तथा दूसरे प्रभावशाक्ी 
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ब्यक्तियों की अपनी ओर किये रखने में कोई कोर-कस्तर नहीं उठा रखते । इससे स्पष्ट 
है फि शासन में पक्षपात किया जाता दे, अपने व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्त 
किया जाता, है तथा उनको सहायता दी जाती है । ऐसे कार्य का कोई अन्त नहीं। इसके 
परिणाम-स्वरूप अपने व्यक्तिगत अथवा दल के द्वित के सामने शासन सुयोग्य हाथों में 
नहीं रहने पाता | इस अथे में अध्यक्ष का पूर्ण कार्य-काल भग्रमिम निवरो चनाथे प्रचार में 
बीतता दे क्योंकि यदि बह जनता को प्रसन्न किये रहता है तो आने वाले निवीचन में 
उसकी सफलता प्‌्ण-रूप से सम्भव रद्दती है । 


मुरुय कार्यकर्ता का अप्रत्यक्ष निर्वाचन 


प्रयक्ष के इननिवाचन दोषों के कारण यह सोचा गया था कि अच्छा तो यह होगा . 
कि मुख्य कार्यकर्ता का निबोचन कुछ चुने हुये प्रतिनिधियों द्वारा हो। इसलिये अप्रीका 
में निवोचक-मंडल बताना आरम्भ किया गया था परन्तु व्यवहार में ये प्रतिनिधि भी 
दक् के ही आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस््िये वे भी अपने दक्ष के उम्मीदवारों 
को द्वी मत देते हैं। इस प्रकार यद्यपि यद्द अप्रचक्ष प्रणात्री राष्ट्र को देशव्यापी हंगामे से 
बचा लेती दे किन्तु यह सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को चुनने में असफलक्ष रही है। क्योंकि 
प्रतिनिधि चुनाव में अपने विवेक से काम नहीं केते, वे फेवल अपने दक्षों की आज्ञा का 
पाक्षन करते हैं | 


मुख्य कार्यकर्ता का व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन 


व्यवस्थापिका द्वारा निर्बाचन को भी पसन्द किया गया था क्योंकि इसमें भी 
अप्रट्यक्ष निवीचन का सिंद्धान्त निहित है। इससे भी देश निर्वाचन के हंगामे से मुत्त 
रद्द सकता है भोर राष्ट्र के सर्वेश्रेष्ठ अतिनिधि देश के उच्च पदों के लिये श्रत्यन्त सुयोग्य 
व्यक्तियों को निवोचित फर सकते हैं। परन्तु इसके व्यावहारिक पहलू से निर्याचन के 
दोष स्पष्ट द्वो गये हैं। इस प्रणाज्षी में रकयं व्यवस्थापिदा में दक्कों के प्रचार के कारण 
तनातनी भयंकर रूप धारण कर लेती है और साधारण निवाचन के खारे दोष भा 
जाते हैं। फिर भी व्यवस्थापिका का यह उसार अल्पमात्रा में होता है और दम इससे 
मुक्त भी नहीं रह धकते यदि निवोचन को प्रजञातंत्र का आधार रहना है। इस प्रणाती के 
विरुद्ध सबसे बढ़ी आपत्ति इस्व रृष्टिकोश से की गई है कि शक्तिशाक्षी €म्मीदवार 
व्यवस्थापिका के अपने समथेकों को सुविघायें देने का वच्तन दे सकता है। इसका भअ्थे 
सह डुआ कि व्यवस्थापिका -फायकारिणी के द्वाथ की पुतल्ी हो जायेगी। परन्तु इसके 
विपरोत एक अशक्त उम्मीद व्यवस्थापिका के हाथ का खिलौना हो जायेगा और 
कायकारिणी की पूरी स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी। 


आधुनिक प्रदृत्ति 


बहरदाल आधुनिक राज्यों में प्रत्यज्ञ ओर अप्रस्यद्ध निर्वाचन की अपेक्षा व्यव- 
स्थापिका द्वारा, अंक न को अधिक समर्थन आप्त हुआ है। सम १६१४-१८ के युद्ध के 
._प्रकातू तकनिश्चित सुज्यों-- जुकोस्लोवा किया, भारिटया और पौस्लेंड ने इसको भपना क्षिया 
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था और सन्‌ १६३६ में जर्मनी द्वारा पद्द्लित होने से पूरे तक यह प्रणाली संतोष प्रद 


रहद्दी थी। अब ये राज्य मुक्त हो गये हैं और हमें यह देखना है कि ये किस प्रकार अपने 
वेधानिक जीवन या राजनैतिक प्रणाली को पुर्नेंसंगठित करते हैं । 


( ग) मनोनीत कार्यकारिणी 

एकात्मक कार्यकारिणो का तीसरा रूप, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनो- 
नीत कायकारिणी दै। यह रूप विशेषक्वर बड़े राभ्यों के अवीन देशों में पाया जाता है । 
भारत के गबनर जनरल का उदाहरण पहले दिया जा चुका है। इसी प्रकार भारत के 
विभिन्न श्रान्तों के गवनेर भी अंग्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त किये ज्ञाते हैं और कोरिया 
का गवरनेर जनरल भी जापानी सम्राट और “इम्पीरियज्न डाइट? द्वारा नियुक्त किया जाता 
है। इन नियुक्तियों से पता चलता है कि इन उच्च तथा उत्त रदायित्व पूर्ण स्थानों के लिये 
व्यक्ति अनियमित ढंग से नहीं चुन लिये जाते हैं। उनके चुनावों का आधार उनकी 
योग्यतायें और पद्‌ के लिये आवश्यक उनकी विशेष कुशलता है। उनकी नियुक्ति के लिये 
उनके देशसेवा के कार्यों को सूची उनकी शासनात्मक विशेष योग्यता तथा उनकी प्रतिभा 
पर पू्ें विचार किया जाता हे। यह सत्य है कि कभी-कभी सुविधा प्रदान करने और 
पक्षपात करने के दोषों का आरोप मदोनीत करने के सिद्धान्त के विरुद्ध किया जाता है । 
बह्ुधा ऐसा भी होता है फिएक दल के द्वितोय श्रेणो के लोग दूसरे दलों के प्रतिभावान तथा 
प्रथम श्रेणी के लोगों के मुकाबिले नियुक्त कर दिये जाते हैं। परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि इस बुराई को दूर करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। निवोचन का 
सिद्धान्त, यद्दाँ तक कि योग्यता-परीक्षा भी इन पढ़ों के ज्िये अधिक अच्छे उम्मीदवार 
नहीं दे सकती । 


पुख्य कार्यकर्ता का कार्य-काल 

मुख्य कार्यकर्ता का नियुक्ति की विभिन्न भ्रणाज्नियों के गुणों और दोषों के विवेचन 
के पश्चात्‌ अब हस उश्नके कार्य-काल और पुननियुक्ति के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। 
इस दृष्टिकोण से पेदक कारयक्रारिणों पर विचार दी नहीं हो खकता क्योंकि जो व्यक्ति 
सिद्द[खनारूद दोता है बह साधारणत: अपनी सृत्यु तक सिंहासन पर रहता दे यदि वह्द 
आन्तरिक कऋन्ति सें सिंद्दा घन-च्युत नहीं कर दिया जाता जैक्षा कि अफ़ैग्रानिस्तान के राजा 
अमानुल्क्षा, टर्की के सुल्तान इत्याद के साथ हुआ था अथवा वह स्वयं परिस्थितिबश 
अथवा स्वेच्छानुसार धपिद्वासन छोड़ता है जैध्ा कि इराव के रज्ाशाह पहलवी तथा इंगलैंड 
के एडबर्ड अधष्टम ने किया था। इस प्रकार पेढक राजा का कार्यकाल आजीवन रहता 
और वह उसकी मृत्यु पर द्वी समाप्त होता हे । ह 

परन्तु, जैसा कि पहले कटद्दा जा चुका है, आजोवन काय काक्ष निवोचित अथवा 
मनोनीत प्रधानों के संबंध में उचित नहीं समझा गया है । अमरीकी संयुक्त राज्य के बहुत 
से राष्यों में गवर्नेर दो बष के लिये निर्वाचित किये जाते हे और स्विट्ज्ञरलेंड का अध्यक्ष 
'संध-समिति के सदस्यों में से जो स्वय” तीन बर्ष के लिये निबोचिंत किये जाते हैं, एक बर्षे 
के लिये निर्वाचित किया जाता है। अमरीकी संयुक्त राज्य का अध्यक्ष चार वे के 
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३६२ ह शासंन-यन्त्र 


लिये निर्वाचित होता है भौर भांरत!के गवर्नेर जनरल की नियुक्त पाँच वर्ष के लिये होती 
है। पेरू का अध्यक्ष पाँच वर्ष के लिये, चित्ती ओर अर्जेनटाइना के अध्यक्ष छः वर्ष के 
लिये; सन्‌ १६३६-४४ के युद्ध के पूर्व फ्रान्स तथा हिटलर के उत्कषे से पर्व जनतंत्रात्मक 
जमनी के अध्यक्ष सात वर्ष के लिये निर्वाचित होते थे। इन उदाहरणों से स्पष्ड हो 
जाता है कि विभिन्न राज्यों के प्रधान-कार्यक्तो एक वर्ष से लेकर स्रात वर्ष तक की 
अवधि के लिये निवाचित ( अथवा मनोमीत ) किये गये हैं। इसका अथे यह हुआ कि 
कुछ राज्यों में अल्प अवधि और कुछ में दीघे अवधि पसन्द की गई है। 


अरप अवधि के गुण तथा दोष 

जहाँ तक अल्प अ्रवधि का प्रश्न है इसका यह गुण बताया गया है कि इससे राष्ट्र 
रेच्छारिता से बचाया जा सकता हँ। इसका कारण यह है कि निर्वाचित प्रधान एक वर्षे 
अथवा दो बे के पश्चात्‌ बदक्षता रहेगा इसज्षिये बह इतना प्रभाव नहीं स्थापित कर 
सकेगा जिससे कि वह सम्पूर्ण शक्ति इस्तगत कर ले, या तानाशाइ बन जाये अथवा पैतक 
एकतंत्र स्थापित कर सक्े। इस अणाली में जनता भी काक्को जागरूक रहेगी और प्रत्येक वर्ष 
अथवा दो वर्ष के बाद लोगों को इस बात की चेतावनी मिक्नती रद्देगी कि राज्य तत्ता 
उन्हीं के हाथ में हे । परन्तु अल्प अवधि में बड़े दोष भी है । प्रत्येक अध्यक्ष-निर्वाचन- 
काल में दर एक अथवा दुसरे वष के पश्चात्‌ देश में लिवोचन-दोड़ का बोल़बात़ा 
रहेगा, देश में तनावतनी और अस्त-ज्यस्तता फेक्षेगी । इस अकार देश की स्थिरता ममेक्े 
में पढ़ जायेगी। अध्यक्ष को भी अपनी शासन-कुशक्षता सिद्ध करने का पूर्ण अवसर नहीं 
मिलेगा । एक-दो वर्ष तो उसे अपने कार्यों ओर कठतंठयों को खममाने में कंगेंगे ओर जैसे 
दी वह अपना काय सममने लगेगा उसको पदु-त्याग करने पर बाध्य होना पढ़ेगा। 
इसका परिणाम द्ोगा अनुत्त रदायित्व, अयोग्यता, और अकुशलता क्योंकि शास्रन-नीति 
में अविच्छिन्नत] का अभाव रहेगा 


दीघे अवधि के गुण और दोष 

दोघे अवधि के संबंध में यह कहा गया है कि इसस स्वस्थ और परिपक्व अनुभव 
प्राप्त करने का अवसर मिलता दे क्‍योंकि पद्शथ व्यक्त यह समझता है कि उसका कार्ये- 
काल सुरक्षित रहेगा क्योंकि उसको कम से कम एक दी दो वर्ष के पश्चात तो पद-त्याग 
नहीं करना पड़ेगा । उसको हृदू नोति का अनुसरण करते ओर दितकर कानून पास. 
करने का अवसर मिलता है। वह प्रयत्न करता ह कि उस्रके कार्यों का फल्न उसके काय - 
काल ही में प्राप्त हो जाये। इसका अथ यह हुआ कि दीघे अवधि में अध्यक्ष को अपनी 
योग्यता का श्रद्शंन और देश-सेवा करने का काफ़ी अवसर मिलता है। इसक अतिरिक्त 
निवोचनों की संख्या कम द्ोने से देश निर्वाचन दौड़ के दोष से मुक्त रहता है। जिसके . 
परिणास स्वरूप दुक्न-बे षम्य देश व्यापी अस्तव्यस्तता, षढ़यन्त्र और तनातनो काफी सात्रा 
सें कम द्वो जाते है । परन्तु इन अच्छाइयों के साथ-साथ दीधघे अवधि श्ले भय भी रद्दता 
दे। वद यद्द कि इसमें शक्ति को केन्द्रित कर लेने भार पूर्ण शासन को बल्लात हस्तगत , 
कर लेने की झाशंका रहती दे । इस प्रकार इससे केवल वानाशादी का ही जन्म नहीं दो ॥॒ 


म्मुक्क 


ज्र जी 


ग्यारदवाँ अभथ्याय ३६३ 


पकता बरन्‌ जनता को प्रभावित करके पदस्थ व्यक्ति अपने को सम्राट निवोधित करा 
सकता है (नेपोलियन ने ऐसा ही किया था)। हमारे समय ही में हिटलर ऐसे तानाशाहों 

जनता के मतों द्वारा अपने को आज्ञीवन पदस्थ कराने में सफल हुये थे। इससे यह 
प्रकट होता है कि एक शक्तिशाल्ली और महत्वाकांक्षी व्यक्ति केवल एकतंत्र ही स्थाप्रित 
करने में सफल नहीं हो सकता, जनता के लिये उसके दास हो जाने और उस्री की आज्ञा- 
चुसार चलने की भी सम्भावना रहती है। 


अतः सर्वोत्तम भाग तो यही जान पढ़ता है कि प्रधान कार्यकर्ता की अवधि न तो 
अत्यन्त अल्प होनी चाहिये और न अत्यन्त दीधे ही। साधारणतः चार-पाँच वर्ष 
की अवधि उचित समझी गई है क्‍योंकि इसमें अल्प और दीघ अवधि दोनों के दोषों 
का अभाव रहता है और दोनों के गुण उचित मात्रा में झा जाते हें। 


पुनर्निर्वावन 


इन अहप ओर दीघे अवधियों से संबंधित पुनर्नियुक्ति का प्रश्न है। जो लोग 
अल्प अवधि के पज्ष में हैं उतका कहना है कि पुनर्निबाचन की व्यवस्था हो जाने से वास्त- 
बिक योग्य व्यक्ति को हर दूसरे-तीसरे बर्ष जनता के सामने अपनी योग्यता को प्रमाणित 
करने का अवसर मिलता है। इसके परिणाम-स्वरूप नीति में केवल अविच्छिन्नता ही 
नहीं आती है अपितु स्वतंत्र राष्ट्र को राब्य के सर्वोच्च अंग की पर्योज्ञोचना करने का भी 
मौका मिलता है। इस प्रकार एक ओर जहाँ इससे उत्तरदायित्व को स्थान मिलता है 
ओर अध्यक्ष नियंत्रित रहता है वहाँ दूसरी ओर जनता अपने कतेंथ्यों के प्रति सदैव 
सजग और सावधान रहती है। परन्तु जो दी्घ अवधि जैसे छः-सात वे के पक्त में हैं 
वे साघारणतः पूर्व: कथित कारणों से ही पुननिवाचन के पत्ष में नहीं हैं यद्यपि वे 
स्वीकार करते हैँ कि देश एक महान नेता को सेवाओं से ऐसे समय में बंचित 
दो जाता है जब कि वह अपने परिपक्व अनुभव के कारण विशेष रूप से अपने 
पढ़ के पूर्ण योग्य द्ोता है। अमरीका में अध्यक्ष चार वर्ष के लिये निवोचित किया जाता 
है परन्तु पुनर्निवाचन की रोक के लिये कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। अतः अध्यक्ष दो 
अवधियों के लिये चुने जाते थे और यह अथा हो गई थी कि कोई अध्यक्ष तीसरी बांर न 
चुना जाये। परन्तु यह प्रथा. भी हमारे ही समय में टूट गयी है क्योंकि स्वर्गीय अध्यक्ष 
रुजवेल्ट चौथी बार भी चुने गये थे। सन्‌ १६३६ ई० से पूब फ्रांस में अध्यक्ष 
पुनर्निवाचन के लिये खड़ा हो सकता था। परन्तु मैक्सिको के विधान ऐसे और भी विधान 
है जिनमें स्पष्ट रूप स्रे पुननिवा चन को मनाही है। इसका कारण यह है कि पुनर्निवाचन 
की आशा 5म्मोदवार की आँखों के सामने नाचती रहती है ओर लोक भ्रियता प्राप्त करने 
के लिये वह तरह-तरह की चालें चलता है। सस्ती लोकप्रियता की यह चाह केवल 
शासन-कोशल को ही द्वानि नहीं पहुँचाती बरन्‌ अन्य योग्य उम्मीदवारों के खड़े होने में 
बाधा पहुँचाती है। इसीलिये जहां कहीं भी एक द्वी अवधि को स्वीकार किया गया है 
इसका कारण यह रहा है कि यह महत्वाझंज्षी व्यक्तियों को लोकप्रिय होने - के लिये 
चालें चक्षने-से रोकती हैं। इससे देश की भ्रधान् विभूति अपने कार्य में स्वतंत्र : 


३६७ शासन-यन्त्र 


रहती है क्‍योंकि ज्ञोगों को प्रसन्न करके उस्रे अपने भ्रविष्य के लिये कुछ आशा 


नहीं करनी है । 
इस भाँति नामधारी और एकात्मक कार्यकारिणियों का विस्तारपूवक अध्ययन कर 


लेने के पश्चात्‌ अब सभात्मक अथवा मंत्रि-संडल्ात्मक काय कारिणी पर विचार करना 
रह जाता है। 


आंधुनिक राज्य की कार्यकारिशी 


प्रो० लास्की ने कद्दा है कि आधुनिक राष्य की काय कारिणी के तीन पक्ष हें।' 





सब प्रथम यह व्यवस्थापिका सभा के बहुमत दूल की एक समिति के रूप में उत्षकी राय 
से काय करती है। दूसरे, यह प्रबन्धात्मक संगठन के रूप में क्वानूनों को लागू करती है। 


और तीसरे, यह शासनात्मक साधन के रूप में जनता के प्रत्यक्ष सम्पक सें रहती है। 


राजनैतिक कार्यकारिणी के रूप में मंत्रिमंडल 
बहुसत की समिति के रूप में श्रथोंत्‌ राजनैतिक रूप में इसके मुख्य तीन कतेव्य 
हैं। सर्वप्रथम, यद्द नीति निधौरित करती है और मंत्री साधारंणत: बहुमत दत्त के सदस्य 
होते हैं । यदि व्यवस्थपिका उनकी नीति को' स्वीकार कर लेती है अथोत्‌ उनके बिल्लों को 
पास्र कर देती दे तो ऐसी दशा में उध्चक दूसरा काय यह होता है कि वह देखे कि उसकी 
नीति अधीन अधिकारियों द्वारा कायौन्वित की जा रही है। तीसरे, इसका यह भी 


काय है कि वह्द देखे कि विभिन्न विभागों में संघर्ष नहीं होता है और वे पारस्परिक 
सहयोग से काय करते है। 


अंग्रेजी ओर अमरीकी प्रयालियाँ 


हम पहले ही अंग्रेज़ी और अमरीकी शासन-प्रणाक्षियों के अन्तर पर विचार कर 


चुके हैं। अमरीकी प्रणात्षी में अध्यक्ष एक स्थायी और वास्ताबिक काय कर्ता है। वही 


अपने मंत्रियों को नियुक्त करता है और वे अपने विभागों के कार्यों के किये उसी के प्रति , 
उत्तरदायी रहते हें। अंग्रेज़ी प्रणाज्ञी में राजा नामघारी काय कर्ता रहता है परन्तु . 
उसका मंत्रिमंडल वास्तविक काय कारिणी है और यह राजा के प्रति उत्तरदायोन 


होकर व्यवस्थापिका के प्रति रहता है। प्रधान मंत्री अपने सहकारियों फो स्वयं चुनता दे 


और लोक-सभा अर्थात्‌ कामन-सभा में उनका नेतृत्व अहूण करता है। इस प्रकार अधान. 
मन्त्री राजा ओर मंत्रि-मंडल्ञ का संयोजक दे | यद्द ठीक ही कह्दा गया है कि वह संत्रिमंड्त 
रूपी मेहराब का शित्ञाघार है। वह चार प्रकार का प्रधान है।* बह काय कारिणी- 


(मंत्रिमंडल) का सभापति होता दे; कामन-सभा का नेता होता है; अप्रत्यक्ष रूप स 


._१«“-लास्की--ए ग्रेमर श्रॉक्न पॉलिटिक्स, प० ३५६ 
२--प्रधान मंत्री के कर्तव्यों के विस्तत अ्रध्ययन के लिये राम्ज़े म्योर कृत 'हाउ ब्रिटेन 
जञ गवन्ड ६१, जेनिंग्स कृत “दि केबिनेट सिस्टम! तथा लास्की कृत ,(दिं पालिमेंटरी गवन्‍्भट इम 
इंग्लैंड? के अतिरिक्त वांस्टेह यू झत 'दि इंगलिश केविनेट सिस्टम! पृष्ठ &६३-१४२ अवश्य देखिये | 


ग्यारहवाँ अध्याय | ३९४ 
राजनैतिक सत्ता-निवाचक-मंडल का मनोमीत प्रधान होता है* ओर वह राजा का एक 
विशेष बिश्वास प्राप्त परामशेदाता होता है। अतः सिडनी लो ने यह ठीक ही कहा है कि 


कामन-सभा में स्थायी ओर हृद बहुमत प्राप्त होने के कारण प्रधान मंत्री को अमरीकी 
अध्यक्ष से भी अधिक अधिकार प्राप्त हैं | 


मंत्रिमंदल का निर्माण ै 

अंग्रेज़ी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या चार-पाँच स्रे लेकर बाइस तक रही है। 
यह अन्तिम संख्या सन्‌ १६१४-१८ के युद्ध-काल में हो गई थी। उस युद्ध-काल में 
लायड जाजे ने यह निश्चय किया था कि चार-पाँच सहका रियों का युद्ध-पंत्रिमंडल् बनाया 
जाय जो केवल युद्ध-नीति ही पर विचार करे | उसने अन्य विभागों का साधारण शासन- 
प्रबन्ध दूसरे मंत्रियों के सुपुर्दें कर दिया था। लास्की नीति और शासन-अ्रवन्ध को अत्ृग- 
अलग रखने के पक्ष में नहीं है।शासन की गहराइयों और उसकी प्रणाज्ञी को 
जाने बगैर मंत्री अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकते क्योंकि सम्पूर्ण जानकारी 
प्राप्त करने के लिये वे सिविज्ञ शासन-विभाग के भ्राश्नित रहेंगे ।* जैसा कि रास्जे-म्योर 
ने संकेत किया है इसका यह अर्थ हुआ कि बास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल से नोकरशाही 
अथवा मंत्रिकार्याल्य के कमंचारियों के हाथ में चल्नी जायेगी। वह मंत्रियों की संख्या 
भी अधिक नहीं चाहता है। उसका कहना है कि दृध-बारह मंत्री इस काय के किये 
अत्युत्तम हैं। अधिक संख्या होने से मंत्रि-मंडल के अन्द्र छोटा मंत्रि-मंडल पेदा 
दो जाता है जो अपने निर्णय के सामने दूसरों की बातों पर विचार नहीं करता। 
दूसरी ओर यदि मंत्रियों की संख्या अधिक होगी तो इसकां अर्थ होगा मंत्रिमंडल 
के कार्य का विस्तार | इसके परिणाम-स्वरूप नीति में सामझ़॒त्य अखम्भव हो जायेगा 
ओर प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का अनियंत्रित प्रधान द्ो जायेगा । 


५--डा० फ्राइनर ज़ोरदार शब्दों में कहते हैं कि निम्नलिखित सुविधायें न होतीं 
तो अंग्रेजी मंत्रिमंडल प्रणाली सफता पूर्वक कार्य न कर सकती | े 

(क) विशेषज्ञों द्वार सुविधा...(२) सिविज्ञ पदाधिकारियों की पह्षपात शूल्यता तथा 
गुमनामी;, यदि ये दर सरकार के साथ बदलते रहें तो श्रव्यवस्था को छोड़ कर दूसरा 
परिणाम नहीं होगा । | 

(२) मंत्रिमंडल के कार्य का मंत्रि-कार्यालय द्वारा संगठन । सब्र १६१६ से पहले मंत्रि- 
भंडल की बैठक बिना किसी अजेण्डा के होती थी और कार्यवाहियों का विवरण भी नहीं 
लिपिबद्ध किया जाता था। अब ये दोष नहीं रह गये हैं। है 

(३) नीति के विकास में विशेषज्ञों से प्रास सहायता। स्थायी पदाधिकारी सदेव इसको 
दत्त परामश देते हैं । । 

(ख) दलों से प्रात सुविधाये,...(४) कॉक्स के द्वारा दल का श्रदुशासन। “आ्राची- 
नवादी दल” में रुढ़िवादियों या जिन्जर दल का जन्म हो गया दैजो मंत्रिमंडल को सच्ची 
प्राचीनवादी परम्परा के अनुसार गति देता है। 
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राज्य के विभाग 


प्रत्येक देश में मंत्रिमंडलका कार्य साधारणतः विभिन्न विभागों में विभाजित रहता 
है। वे लगभग ये हैं--(१) परराष्ट्र-विभाग, (२) ग्रृह-विभाग, (३) युद्ध-विभाग, (४) 
न्‍्याय-विभाग (५) क्लानून-विभाग, (६) अथ-विभाग, (७) भूमि-शाय-विभाग, (८) कृषि- . 
विभाग (६) उद्योग-विभाग (१०) अश्रम-विभाग, (११) निर्मोण-विभाग, (१२) स्वास्थ्य- 
स्वच्छुता-विभाग, (१३) शिक्षा-विभाग | साधारणत: मंत्रिमंडज्ञ का एक मंत्री एक या " 
एक से अधिक विभागों का प्रधान होता है। अंप्रेज़ो प्रथाली में सब मंत्री सामूहिक रूप 
से व्यवस्थापिक्ा के सामने उत्तरदायी होते हें। त्ारक्की का विचार है कि प्रधान मंत्री 
के ऊपर किसी विभाग का भार नहीं डालना चाहिये यद्यपि उस्रको शासन-अ्रशन्ध की 
रूप-रेखा से परिचित रकखा जा सकता है। 


फायकारिणी के कर्तव्य 


मंत्रिमंडल प्रणात्नी के संबंध में विभागों की इस गणना से अ्र्नत्यक्ष रूप से 
सम्पूर्ण काय कारिणी का वास्तविक्र कते्य भी स्पष्ट दो जाता है। इस कतेव्य को या 
तो वास्तविक कार्यकर्ता अध्यक्ष अपने मंत्रियों की सहायता से करता है अथवा मअमंत्रि- 
मंडल करता है। कार्यकारिणियों के निर्माण की विभिन्नता से उनके कतेंड्य में अन्दर 
नहीं आता | इस कर्तव्य को स्पष्ट करते हुये सिजनिक मद्दोदय कद्दते हैं कि 'शासनात्मक 
क॒तेंव्य में ये सभी कार्य आने चाहिये जो विदेशी राष्ट्रों के संबंध में (विशेषतः राष्य 
की सेनाओं का संगठन और संचालन) राष्ट्र के द्वितों की रक्ता के किये आवश्यक हैं; 
वे सब कार्य जो पूर्ण्रूप से न्थायात्मक नहीं है और राष्ट्र के सदस्यों को एक दूसरे 
को हानि पहुँचाने से रोकने के लिये, अथवा सावजनिक हितों के लिये तथा साबजनिक 
भलाई के किये उनका सहयोग प्राप्त करने के किये उत सीमा तक आवश्यक है. जहाँ 
तक इसको राष्ट्र की इच्छा पर छोड़ देना ठीक नहीं है; अन्त में, इसमें थे सब उद्योग 
आते हैं जिनको, राष्ट्र के धन तथा साधनों को उपयोग में लाने के किये सा्जनिक 
अधिकार में रखना ज़रूरी दे तथा राज्य अथवा इसके सदस्यों को ऐसा सामान देने के, 
लिये, जो व्यक्तिगत उद्योग और स्वतंत्र विनिमय से पूर्ण सम्भव नहीं, आवश्यक है। 
इसका यह अथे हुआ कि कार्यकारिणों का कतेंब्य जल, थंज आर वायु-सेनायें 
रखकर केवल देश की रक्चा करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय समसस्‍्यों को झुलमाना, तथा 
पुल्नीक्ष ओर जेल की व्यवस्था करके आन्तरिक शान्ति ही स्थापित रखना नहीं हैं|. 
बरन्‌ इसको राष्ट्र के आर्थिक और औद्योगिक जीवन का भी संगठन करना पड़ता है 


को 


(५) विरोध-पक्ष के नेताओं से निर्मित 'छाया-मंत्रिमंडल” का अ्रविच्छिन्न श्रस्तित्व 
. विशेष अध्ययन के लिये दि थियरी एन्ड प्रैविटस श्रॉफ़ माइने गवन्मेंट्स”, जिल्द, 
१, ४० ६८७-६६२ देखिये | े * 2७४0४ 
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गानर' ने इस कर्तव्यों का निम्नलिखिताशीपेकों में बर्गाकरण करके इनको और भी 
स्पष्ट कर दिया है: 

(१) परराष्ट्रात्मक क्तेव्य-जिसका संबंध विदेशी मामलों, सन्थि, राजदूतों 
की नियुक्ति इत्यादि से रहता है । हि 

(२) भ्रबन्धात्मक--जिसका संबंध क्रानूनों को लागू करने और निम्न कोटि के 
पदाधिकारियों की नियुक्ति से रहता है । 

(३) सेनिक कतेब्य--जिसका संबंध स्थल, जल्न तथा सेनाओं के संगठन तथा 
शान्ति और युद्ध की समस्याओं से रद्दता दे । 

्् न्यायातप्क कर्तेव्य--जिसका संबंध अपराध क्षमा करने के अधिकार से 
रहता है । 

(४) क्रानून निमोणात्मक कतेठ्य--जिसका संबंध केवल मसविदा तेथार करने 
तथा उसको उपस्थित करने से ही नहीं रहता बरन्‌ आहईिनेन्स पास करने तथा विभाग- 
संबधी नियम बनाने से भी रहता है। पास किये हुये क्वानून को अस्वीकृत कर देने 
का अधिकार भी इस शीर्षेक में आता है । 


कार्यकारिणी के न्‍्यायात्मक और कानून निर्माणात्मक अधिकारों के उदाहरण 


इनमें से प्रथम तीन के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। चौथे और पाँच 
को भारतीय उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता दै। जब भारत का गवर्नर-जनरल 
जेल की सज्ञा अथवा सृत्यु-दंड पाये हुये अपराधियों को क्षमा करता दे तब वह 
न्यायात्मयक अधिकार का उपयोग करता है ।* जब बह विशेष परिस्थि।तयों के लिये, 
जिनमें देश के साधारण क्रानून का उपयोग नहीं हो सकता, आडिनेंस पास करता दै तब 
क्ानून-निर्भाणात्मक आधिकार का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त इसी अधिकार 
के अन्तगंत भारतीय व्यवस्थांपिका द्वारा कोई बिल्ल न पास द्वोन पर भा बहू अपनी 
रवीक्षति देकर उस बिल को क्वानून का रूप दे सकता दहे। ऐसे न्‍्यायात्मक ओर क्रानून- 
निर्मोणात्मक अधिकारों का उपयोग सभी प्रधान कायकर्तों किसी न किसी धीमा तक 
करते हैं (इसी कारण शक्ति-विभाजन के प्विद्धान्त के आलोचकों का कद्दना हें कि मानव- 
समस्याओं का पूर्ण विभाजन अखम्भव है और एक विभाग दूसरे बिभाग से अवश्य 
संबंधित रहता है) । ह ह 

अब तक इन कार्यकारिणी के विभिन्न पक्षों-इसकी चुनाव-प्रणाज्ञी, इसकी अवधि 
तथा इस्रके काय तथा संगठन पर विचार कर चुक॑ हैं। परन्तु इस अवस्था तक हमने 
इसके केवल उस भाग का अध्ययन किया दे जिसका काय नोति को निधोरित करके 


१--गार्न र--पॉलिटिकल साइंस एन्ड गवन्मेंट, प४्ठ ७०४ 
२--गवंनरजनरल ने इस अ्रधिकार का उपयोग अ्रभी हाल दी में किया था। उसने 


श्रष्टी-चिमूर के बन्दियों के अपराध को क्षमा करके मृत्यु-दंढड से बचाया | (अगस्त, १६४५) 


४6८ | शासंन-संन्त्र 
डसको कायोन्वित करना है। अत: हम अब संक्षेप में देखेंगे कि किस प्रकार अधीन | 


। 
| 


र्भ 


पदाधिकारी ऊपर से प्राप्त आदेशों का पालन करते हैं अर्थात्‌ इम यह देखेंगे. कि 
किस प्रकार राज्य-प्रबन्ध चलाया जाता है । । 


नोसिलियों द्वारा झ्लासन 


सब प्रथम यह रमरण रखने योग्य बात है कि अंग्रेजी मंत्रिमंडल प्रशाती में मंत्री 
साधारणतः ऐसे व्यक्ति द्वोते हें जो उस काय क विशेषज्ञ नहीं होते जा उनके झुपुदं 
किया जाता दै। इसका अथ यहद्द हुआ कि अंग्रेज़ी प्रणाल। म॑ शासन-अ्बन्ध नौखिलियों 
द्वारा होता है।' और जद्दाँ कहीं भी इस प्रयाज्ञी का उपयोग किया गया है, स्वभावत्त/ 
यह विशेषता आ ही जाती है । उदाहरण-स्वरूप भारतवर्ष में भी शिक्षा-मत्रा ऐसा ह्दो' 
खकता है जो पहले वकालत करता रद्दा दो भोर ऋषि-मंत्री ऐसा द्वो सकता है जा कि 
किसो आच्य भाषा का अध्यापक रद्दा दो । फिर भा वे अपने को सफल शासक सिद्ध 
कर सकते हैं । इस ममेले का रहस्य यह दे कि मंत्री ऋतु-पक्तियों की भाँति इवाते है जा 
राजनेतिक जलवायु के परिवर्तन के साथ आते जात रद्दते है । भर्थात्‌ उनका रत्थान-पतन 
देश की राजनैतिक विचारधारा के क्वार-भादा पर निर्भर है। परन्तु राज्यन्मवन्ध 
आंवच्छिन रूप से स्थायो अधिकारियों के कारण चलता रदता है । ' 


१ 





(--यह विचारणीय है कि वर्तमान काल में सरकार के कर्तव्य इतने विस्तत हो गये : 
हैं कि कोई भी मंत्री प्रत्येक बात की जानकारी नहीं रख उकता है | 'भ्रत;, यद्यपि मंत्रा को अपने : 
विभाग की नीति को निर्धारित करना चाहिये, वह साधारणत: अपने उप-सचिव और नीचे के | 
कर्मचारियों से परामर्श लेकर काम करता हे। इसीलिये राम्जे म्योर तथा श्रन्य लेखक का कहना - 
है कि यदि गत शताब्दियों में शक्ति कामन-समा से संनिमंडल में चली गई यथा, ता हमारे समय में. 
यह मंत्रिमंडल से सिविल स्विस के हाथ जा रही दे । स्पेन्चर महोदय का कथन है कि पालिमेंट ., 
में पूछे जाने बाले प्रश्नां की संख्या, राज्य-प्रबन्धात्मक निर्णायों का ज्षेत्र दीध' काय हो गया है ।.३ 
काई भी व्यक्ति, ऊपरी ज्ञान प्रात करने के अ्रतिरिक्त, विभागों के बहुसंख्यक कार्यों को नहीं समझ । 
सकता है। श्राज का आदर्श स्थायी उप सचिव असाधारण व्यक्ति हाता है किन्तु ऐसे मनुष्यों को 
बहुत कमी हैं । मंत्रो को दशा तो और बुरे दे । परित्थिति ऐसो है कि वह शाक्तद्वीन या अपने / 
मातहर्ता के अ्रधोन होत। चला जा रहा है | वे ही पार्लिमेंटीय प्रश्नों के उत्तर तैयार करते हैं और " 
वह सर्वशञवा के झूठे प्रदर्शन के साथ उन अश्नों का उत्तर देता है | वे ही असंख्य राज्य-प्रबन्धा- 
त्मक निर्युयों को प्रस्तुत करते हैं जो उसीके विभाग का कार्य दोता हे,,......अफ्रित का प्रदर्शनकारी / 
नोकर शाह, जिसके हाथ में सच रहती है ओर जितके हाथ में यह रहनी मो चाहिये पार्ञि मेंटीय * 
प्ररन और मंत्री के उत्तरदायित्व से नियंत्रित नहों रहता है। (भागवश कमो-कभों हो जाता 
है)। उसका भुकाव अनुत्तरदायी स्वच्छाचारिता की अपर रहता है | उत्तके ऊपर केवल्ल अस्प8 
.. औवलस्वास्मक निर्यत्रण रहता है और यह भी अभत्यद् श्रोर दूर अधिक रहता है?-ववस्मेंट एस्ड : 
पेतडिटिक्स पहडॉड, पू० ५६-३७... जा 


के हर ॥ रू 
ब् 


कि. अल डॉ: ्ज्ब्ल ञ्ख्प 


मः 


है. बा च 
जऋ + के पे जत- अर पिला ० के. 
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स्थांयी अधिकारी अथवा सिपिल सर्विस 


स्थायी अधिकारी राजनेतिक दलों के उत्थान और पतन के साथ नहीं आते जाते। 
चाहे जो दत्न शासन की बागडोर संभाले हो और चाहे जो उसकी राजनेतिक धारणा 
हो वे अपना काय करते रहते हैं और विश्वासपूवंक अपने प्रधानों की आज्ञा पालन करते 
। इसका अथ यह हुआ कि वे दल्बन्दी से परे होते हैं। उनका काय मंत्रियों दरा 
निधोरित नीति को कायोन्वित करना है। वे दलबन्दी से दूर रद्द कर स्थायी अधिकारी 
तो द्वोते ही हें | इस्रके अतिरिक्त वे नौसिखिये नहीं होते। वे अपने काय में विशेषज्ञता 
प्राप्त किये रहते हें और इसीलिये मंत्रियों को उनकी राय पर विश्वास करना पड़ता 
है। अन्त में उन्हें केवल पक्षपातशुन्य और विशेषज्ञ ही नहीं होना पड़ता, उनका अज्ञात 
रहना आवश्यक है।" उन्हें अपना काय चुपचाप अज्ञात रूप से करना पड़ता है। 
बाहर उन्हें कोई नहीं जानता | इस प्रकार विभिन्न शाब्य-विभागों के एक उदाहरण- 
स्वरूप विज्ञ डॉक्टर शिक्षा-संत्री हो सकता है परन्तु 'सावजनिक शिक्षा-संचालक' 
(डायरेक्टर ऑक़ पब्लिक इन्ह्रकेशन) और उसके प्रधान अफ़सर ऐसे नहीं हो 
सकते । उनको शिक्षा-विज्ञान तथा शिक्षा-कल्ला दोनों में दक्त होना आवश्यक है। इन 
पदों पर ऐसे व्यक्तियों को होना चाहिये जिनका सम्पक्क शिक्षा की समस्याओं, प्रयोग और 
प्रबन्ध से सदेव रहा हो। इसी प्रकार स्वास्थ्य तथा स्वच्छुता-मंत्री भी एक बकील हो 
सकता है परन्तु 'साबजनिक स्वास्थ्य संचालक (डायरेक्टर ऑफ़ पढ्िलिक देलथ) अथवा 
अस्पतालों के अ्रधान निरीक्षक” (इन्सपेक्टर-जनरल) और उस्रके अधीन कमचारी मंडल 
के लिये चिकित्सा-ज्ञान आवश्यक है। इससे यह प्रकट होता है कि शासन-प्रबन्ध के लिये 
विशेषज्ञता एक आवश्यक योग्यता है परन्तु नीति-निधारण में ऐसा नहीं है । अतः यह 
ठीक ही कहा गया है कि (पा्िंमेंटीय काय कारिणी स्थायी सिविल सर्विस की सहायता 
के बिना अव्यावहारिक होगी? । 


सिविल सर्विस का सहत्व 

यह बात केवल सभात्मक शासन के ही संबंध में सतद्य नहीं हे । शास्तनन के किसी 
भी रूप का काय. सिविल सबिस के बिना नहीं चल सकता। डा० फ्राइनर का कहना है 
कि आधुनिक राज्य में इसका काय केवल शासन-काय में सुचारुता ही लाना नहीं है, 
वस्तुतः इसके बिना शासन-काय असंभव हो जायेगा | सिविज्ञ सर्विस स्थायी दक्ष तथ, 
वेतन पाने वाले पदाधिकारियों का व्यवसायात्मक “संगठन है [६ 

आधुनिक राज्य की प्रकृति 

विज्ञान, यातायात तथा उद्योग में उन्नति होने के कारण राज्य ने स्वथ' एक विशाल 

संगठन का रूप घारण कर लिया है। इसका अथ्थ यह नहीं है कि प्रारम्भिक कान में 


१--कृपया जेनिंग्सक्ृत “ब्रिटिश कान्स्टीव्यू शन!ः पू० १४४, और मेरियट कृत दि 
मेकेनिक्म श्रॉफ़ दि मॉडर्न स्टेट, जि० २; ४० १२०-१२१ देखिये। 
२--फ्राइनर--दि थियरी एन्‍्ड प्रैक्टिस श्रॉफ़ साडन गवर्न्भेटस अध्याय २७; ४० ११९४ 
४७ 


३७० शासन-यम्त्र 


राज्य के पास कोई काय * ही नहीं था। इससे हमारा केवल यद्द तात्पय है कि जहाँ तक 
इसके काय के विश्तार, गम्भीरता, जटिल्लता और विशाज्षता का संबंध है वहाँ तक यह 
गतशाब्दियों के अत्येक राज्य से अधिक काय शीज्ञ और जटिल है। इसका विस्तार 
'शायद ही मनुष्य के मोतिक तथा नंतिऋ ग्रयत्नों को किप्ो भी शाखा को अछूता छोड़ता 
हो। इसका पअमाण खब़के, नालियाँ, इमारतें और वे आश्चय जनक काय हैं जिससे 
समाज का आवश्यक बोद्धिक विक्राध्ष दो सके, अल्याचारियों और य"्रचात्नित यात्रों 
से शारीरिक रक्षा हो सके तथा घातक बैक्टीरिया से व्यक्तियों का बचाव हो सके | हज़ारों 
वार्षिक नियम और आदेश तथा आधुनिक राश्यों की वर्तेमान विस्तृत कार्य-योञना इस 
बात की द्योतक है कि किस प्रकार राज्य प्रत्येक व्यक्ति पर केन्द्रित होता है और उसके 
प्रत्येक विचार को अपने अस्तित्व के असखूय तागों वाले बस्तर में घुनता है,...राष्य प्रत्येक 
स्थान पर है, शायद द्वी यह कोई स्थान रिक्त छोड़ता है! ।* 


आधुनिक राज्य ओर प्रारम्भिक राज्य में अन्तर 


इस प्रकार आधुनिक राज्य केवत्न विस्तार और क्षेत्र ही में प्रारम्भिक राष्य से 
भिन्न नहीं दे वरन्‌ प्रणाली और अक्रिया में भी भिन्न है | प्रारम्भिक राज्य का कार्य केवल 
क़ानून, आदेश, घोषणा और तियम जारी कर देना था। अब आधुनिक राष्य विचार 
करता है, नियंत्रण करता है और अपने आदेशों, को स्थायी अफसरों द्वारा कायौन्वित 
करता है। पहले जहाँ राब्य का कार्य केवज्ञ घोषणा जारी कर देना थे। वहाँ आज 
वह उस [काय के किये एक अधिकारी नियुक्त करता है। अम्तर संगठन का है. 
उद्देश्य का अन्तर तो थोड़ा सा है। इससे प्रकट होता है कि वास्तविक शासन-प्रबन्ध- 
राजनैतिक शक्ति का एक व्यक्ति से लेकर सम्पूर्ण जनता पर पूर्ण रूप से कार्यान्वित 
करने का कार्य सिविल सर्विस,के द्वारा किया जाता है जनता, पाज़िमेंट अथवा मंत्रिमंडल 
के द्वारा नहीं । बेबर महोदय का भी कहना है कि “आधुनिक रष्य में शासन-कार्य न तो. 
पालिमेंटीय बाद-विवादों से चलता है और न राजकीय घोषणाओं से यह कार्य तो 
अनिवाय रूप से प्रिविज्ञ सर्विस फे हाथों से दैनिक राब्य-प्रबन्ध में होता है? । 


विभाग-संगठन पर लास्की के पाँव सिद्धान्त 


लासकी [के अनुस्ताए यद्द अधिक अच्छा हाता कि विभागों का संगठन पाँच 
स्पष्ट सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता? | 


सबे प्रथम, जैव कि हम पहले कह चुके हैं एक मंत्री होना चाहिये जो ।विभाग- 
+ के लिये 5 मै 
काय के लिये उयवस्थापिक्ता के सामने उच्तरदायी हो। / 


239-+अअकक ७४ ५१३७५ भ७%भकंबभज ५५५०० महासभा नाम भाकककवको। 





१-काइनर--दि गरियरी एन्ड प्रैक्टिसस श्रॉफ सॉडन गवस्मेंट्स, अध्याय २७, ए० 
११६३. 
' ४४: २-लास्की--ए प्रैमर श्रॉफ़ पॉलिटिक्स,|ध० ३७०७-७१ 


गैयारहवाँ अध्याय ३७९ 

दूसरे, प्रत्येक विभाग में आर्थिक निय त्रण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये । 
इससे उसका तात्पय है कि एक ऐसे अधिकारी (आर्थिक सलाहकार के समान) की 
नियुक्ति होनी चाहिये जो विभाग के द्वारा व्यय किये जाने वाले घन के लिये उत्तरदायी 
हों ओर विभाग के प्रस्तावित व्यय का व्योरा रक्खे । 

तीसरे प्रत्येक मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका के सदस्यों को एक ऐसी समिति की 
आवश्यकता हे जिसके संपर्क में वह संगठित रूप से रद्द सके | 

चौथे, विभागों के परस्पर सहयोग के लिये एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये । 

अन्त में अनुसन्धान ओर खोज्ञ के लिये विशेष व्यवस्था होनी चाहिये । 

शासन के विभागों के वर्तमान संगठन में सुधार करने के लिये ये बहुत उत्तम 
पे हैं| भारतवर्ष में तो ऋषि, उद्योग इत्यदि में अनुसंधान करने की व्यवस्था हो 
गई है । 


सिविल सर्विस के सुधार के लिये लास्कों के सुझाव 


लासकी ने केवल विभागों में सुधार करने के ही सुझाव नहीं रक्खे हैं। उसने 
सिविल सर्विस में सुधार करने के सुकाव भी उपस्थित किये हैं ।* 

उसका कथन है कि खरकारी नौकरियाँ दो किस्मों में विभाजित की जा सकती हैं । 
पहली वे हैं जिनका काय दक्षुतात्मक* है और दूसरी वे जिनका काय. रचनात्मक है । 
पहले प्रकार की नौकारियों का काम केवल पत्र-व्यवहार, कार्म-पूर्ति और हिसाब-किताब 
रखना है। दूसरे प्रकार की नोकरियों का काय नीति-निधोरण, अनुसंधान तथा निण य 
करना है। इन्हीं नौकरियों में सुधार की आवश्यकता है जिससे वे समाज को अधिक 
भत्ताई कर सके। 

सर्वे प्रथम, यह कार्य सार्वजनिक परामर्शदान्री समितियों को! उनके सम्पर्क 
में लाने से ठीक हो सकता है क्‍योंकि तब अधिकारी को अपनी योग्यता और अपने 
अनुभव,को अधिक विस्तृत योग्यता (तथा जानकारी के सम्मुख परखले को बाध्य 
होना पड़ेगा। वह आफिस की रिपोर्टों से निर्णय निकालना कम कर देगा, बह 
व्यवसायियों, व्यापार-संधियों, डाक्टरों तथा अध्यापकों के सम्पक से अपनी नीति 
निधोरित करेगा । 


दूसरे, सिविल सर्विस को केबल व्यवसाय ही नहीं होना चाहिये उसको जिद्वत्ता- 
व्यवसाय होना चाहिये। अधिकारियों को शासनात्मक संगठन के संबंध में अपनी राय 
लिखने और प्रकाशित करने तथा उपयुत्त सुधारों की योजनाय उपस्थित करने की 
व्यवस्था होनी चाहिये । उसके परिणाम-स्वरूप शासन-अबन्ध में उत्तमता आयेगी 
क्योंकि अधिकारी अपनें व्यावहारिक अनुभव से सुझाव रक्खेगा । 


१--लास्की--ए ग्रेमर श्रॉफ़ पॉलिटिक्स, ४० रे६६-४०४ 


३७२ शांसन-्यन्त 


तीसरे, अधिरियों के लिये “अवकाश काजल” निश्चित कर देना उचित है जिससे 
उनको अम्रण, अनुसन्धान इत्यादि का अवसर मिले | उनका प्रत्येक वर्ष फ्राइलों के पृष्ठ 
उलटते और काग्रज-पत्रों द्वी में व्यस्त रहते बीतता है। वे वारुतविकताओं से दूर रहते 
हैं । इसके परिणाम स्वरूप उनके मस्तिष्क की ताज़गी और शक्ति क्षीण हो जाती हैं। अत! 
कार्या और स्थान का परिवतंन उनकी प्रथम आवश्यकता है । 


चौथे आजकाल को अपेक्षा सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में भौर 
अधिक आंगिक संबंध होना चाहिये। शासन-प्रबन्ध की समस्यञ्ञों पर राजनीति-बविज्ञान 
के आधार पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिये विश्वविद्याक्षय सर्वोत्तम स्थान हैं। . 
यहाँ मध्तिष्क पक्तपात-शुन्य रहेगा क्योंकि विद्या-विशारदों के सम्पक से अधिकारी 
बुद्धि और तर्क को अपना पथ-अद्शेक बनायेंगे | 

अन्त में, अधिकारियों का काय-काल कम कर दिया जाना चाहिये क्योंकि 
अधिकारीगण एक वर्ग का रूप ग्रहण कर लेते है और प्राचीन परिपाटी के अनुगामी 
होने के कारण नवीनता के पक्ष में नहीं रहते । 


ढा० वेणीप्रसाद को सुधार-योजना 
लास्‍की के अतिरिक्त भारतवर्ष में भी स्वर्गीय डा० वेणीप्साद ने भी कार्यकारिणी 
के कार्यों के संगठन के लिये बहुत से सुकाव" उपस्थित किये थे। उनका ऋहना था कि 
आधुनिक शासन के उत्तरदायित्वों की संख्या तथा उनका भार अधिक हो जाने से काय 
कारिणी के ढाँ चे में सुधार करना आवश्यक है । 


स्व प्रथम, मंत्रियों का कार्य केवल विभागों को सुधार रूप से चलाना ही नहीं 
है, उनकी नियमित रूप से नीति भोर सुधारों पर भी विचार करना चाहिये। मंत्रिसंडत् 
को दो अंगों में विभक्त किया जा सकता है । एक को वेभागिक निय' त्रण-काय से मुक्त 
करके शासन-प्रबन्धात्मक समस्याओं पर विस्तृत रूप से विचार करने का काय सौंप 
दिया जाना चाहिये । | | 

दुसरे, मंत्रिमंडल को 'योजना-समिति' से संबंधित रहना चाहिये। इस समिति 
में विशेषज्ञ और व्यावसायिक संघो के मनोनीत सदस्य रहेगे। इसका कार्य आर्थिक . 
व्यवस्था पर विचार करना, समय-समय पर योजनाये' तथा अपने कार्य की रिपोर्ट 
उपस्थित करना तथा वार्षिक बजट पर परामरशों देवा होगा । 

तीसरे, एक 'राष्ट्रीय पू'जी वोड! की स्थापना की जानी चाहिये जिसका कार्य कृषि : 
ओर उद्योग-योजनाओं को ऋण देकर तथा हिस्से खरीद कर सहायता करना रहे। ऐसे * 
ही बोर्द आयात-नियात कर, रेलवे तथा यातायात के साधनों, तथा जंगल इलयादि के 
लिये भी स्पापित किये जाने चाहिये | इनसे राजनैतिक कार्येक्रारिणी-विभाग, तथा स्थायी “ 


अधिकारियों को ऐसे काये के बोक से छुटकारा मित्न जायगा जिनके किये वे योग्य 
नहीं होते । ह से 
मा ज १०-बेयीप्रसाद--दि डेमोक् टिक प्रोसेस, ० २४५६-२६ ३ 
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ग्यारावह्मुँ अध्याय ३७३ 


' चौथे, शासनात्मक कत्तेंव्यों के प्रतिपत्न विस्तृत होने वाले क्षेत्र का अथ है राजनैतिक 
नियंत्रण के अत्येक स्थान पर नौकरशाद्वी का बोलबाला। और बैभागिक लिखा-पढ़ो 
कायवाहियों से व्यर्थ में काय में वित्लम्ब लगने की सम्भावना रहती है। अतः 
नोकरशाही के दोषों को दूर करना आवश्यक है। यह काये योग्यता परीक्षाओं की 
प्रणाली को विस्तृत करने से अधिक सरलता से हो सकता है क्‍योंकि निसंदेदह यह 
शासन-प्रबन्ध को प्रज्ञातंत्रात्मक बना देग । इसी की वजह से शाखन-काय में सुचारुता 
आई है, भ्रष्टाचार तथा पक्षपात कम हो गये हैं, खावंजनिक जोवन का स्तर ऊँचा हो गया 
है ओर शिक्षा को प्रोत्साहन मिल्ता है। इस प्रकार थोग्यता परीक्षाञ्रों के द्वारा नियुक्त 
किये हुये प्रतिभाशीज्ष ध्यक्तियों को आफ्रिस के देनिक नीरस वातावरण से बचाना 
चाहिये । उनको अध्ययन तथा विचार करने का; इनको सोपे गये हुये विषयों पर अलजु- 
सन्धान करने का अवसर मिलना चाहिए। उतको एक नियमित शासन भ्रबन्धात्मक यत्र 
का सहयोग मिलना चाहिये जो नवीन आवश्यकताओं के अनुसार शासन भश्रबन्ध को 
आगे बढ़ाता रहे । 

अन्त में ऐसी विभिन्न 'परामशेदात्री समितियों!' की व्यवस्था होनी चाहिये 
जिनमें विशेषज्ञ ओर सावेजनिक व्यक्ति हों। इनका संबंध शासन-विभागों अथवा 
उनकी नीचे से लेकर ऊपर तक की शाखाओं से होना चाहिये । इन समितियों का काय 
सरकारी नौकरियों और ज्ञोकमत में आंगिक संबन्ध स्थापित करना, विचारों और 
सुझावों को प्रहण करना, तथा लोकमत को शिक्षित करने का आवश्यक काय करना 
होगा । इस प्रकार अधिकारी और विशेषज्ञ एक दूसरे के- तथा जनता के परामश दाता 
हो जायेंगे। ये 'विचारक-संगठन” व्यवस्थापिकाओं और मंत्रिमंडलों की श्रवृत्ति को 
रवेच्छाचारिणी होने से तथा आधिकारियों को जीवन-शुन्य यंत्र होने से रोकेंगे। 


इंगलेंड में सिविल सर्विस का विकास 


शासन-विभागों ओर सिविल सर्विसों में सुधार करने के आवश्यक घुमावों 
पर विचार करने के पश्चात्‌ अब दम इंगलेंड को सिविल सूविंस के विकास का श्रष्ययन 
कर सकते हैं। आरम्भ में इस देश में सभी पदों को पूर्ति निजी नियुक्ति के सिद्धान्त पर 
की ज्ञाती थी क्‍योंकि उस समय करोंओर अधीन अधिकारियों को इतनी अधिऋ 
संख्या में आवश्यकता नहीं पड़ती थी । इख्का कारण यह था कि शाखन का कतेव्य केबल 


१--लास्की इस प्रकार की परामशंदात्री समितियों का निम्नलिखित कर्तव्य 
बताते हैं:-- ] 

(क) प्रस्तुत बिलों के संबंध में पूर्व परामश । 

(ख) साधारण शासन-प्रबन्ध प्रयाली में परामर्श । 

(ग) सुझाव उपस्थित करना। 

(ब) टेकनीकल विषयों पर विंशेष परामश देना | 


० प 


_...विशेष विवरण के लिये ४ ग्रैमर भ्रॉफ़ पॉलिटिक्स! प० ३८० ३८३ देखिये | 


३७४७ शासन-ंत्र 


(१) गृह तथा उपनिवेश-विभाग सहित परराष्ट्र-विभाग, (२) रक्चा-विभाग, (३) राजरं 
(४) न्यायघीशों की नियुक्ति लथा (५) डाक-विभाग तक ही सीमित थे। सिविल सर्विस 
का सामाजिक तथा आशिक मामलों में कोई नियंत्रण नहीं था। सन्‌ १८३२ ई० के पश्चात्‌ 
ये कार्य विस्तृत होने लगे ओर नये रुथापित किये गये विभागों तथा शआक्रिस्रों के कार्य 
सम्पादन के लिये और अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ी । 


राम्ज़े म्योर कथित झासन-प्रबन्ध के पिकास की तीन अवस्थायें 


इंगलेंड के शासन-अबन्ध के विकास में राम्ज्े स्‍्योर' ने तीन अवस्थायें 
बतल्ाई हैं :-- 

(१) पहली अवस्था सन्‌ १८३२ में आरम्भ होकर सब १८५५ तक रहती है। 
बैसे तो फान्सीसी राज्यक्रान्ति के युद्ध-कात में ही एक नये युद्ध तथा उपनिवेश मंत्री की 
नियुक्ति हों गई थी परन्तु सन्‌ १८३२ के सुधार-क्रानून के साथ-साथ सामाज्ञिक और 
आर्थिक असुविधाओं को दूर करने के लिये सन्‌ १८३३ का 'फ्रेक्टरी क़ानुन', सन्‌ १८३४ 
का द्रिद्र क्रानन', सन्‌ १८४८ का 'सा्वेजनिक स्वास्थ्य क्रानूनः इत्यादि पास हुये। 
इसके परिणाम स्वरूप तत्नीन सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों को कार्योन्वित करने के 
लिये अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हुई। इस प्रह्मार नोकरशाद्वी का जन्म हुआ। 
इस्ट इंडिया कम्पनी की नियुक्तियों के लिये का मॉर्ले सन्‌ १८३३ ई० में योग्यता-परीक्षा 
के सिद्धान्त की स्थापना पहले ही कर चुका था। सब १८५३ ई० में ट्रं बेक्षियन-रिपोर्ट ने 
यह सिफ्रारिश को कि निजी नियुक्ति का सिद्धान्त समाप्त कर दिया जाये और सिविल 
सर्विस के लिये योग्यता परीक्षा को व्यवस्था की जाय । 


(२) दूसरी अवस्था सन्‌ १८५५ सें सिविज्ञ सविस कमीशन की स्थापना से आरम्भ . 
होकर सन्‌ १६०६ तक रहती है। इस काल में नियुक्तियाँ योग्यता-परीक्षा के सिद्धान्त ' 
पर द्वोने लगीं। जैसा कि लास्की" का कथन है स्रिविज्ञ सर्विस का आधुनिक रूप सन्‌ 
१८०७० से आरम्भ हुआ | नये विभागों अथवा बोड्डों जैसे स्थानीय शासन-बो्डे (१८७१), 
ऋषि तथा मछली बो्डे (१८८६), तथा स्लब १८७१ के शिक्षा-कानून के अनुसार शिक्षा “ 
बोढ (१८६६) की भी स्थापना हुई । व्यापार-बो्ड नये उद्योगों का नियंत्रण करने क्गा 
ओर परराष्ट्र-विभाग में वाह्य देशों से व्यापार को देख-भाल के लिये आफिस जोड़ दिये . 
गये। यहाँ तक कि फ्रेक्टरी क़ानून और भोजन तथा पेय-क्वानन भी पास हुये। इस 
प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में राष्य के कार्यों में वृद्धि होमे से शासन-प्रबन्ध की 
सभी शाखाओं में सिविल सर्विस की और भी वृद्धि हुई । | 

(३) तीसरी अवस्था सन्‌ १६०६ से आरम्भ होती है जिसका क्रम अभी चल रहां / 
है। इस काल में शासनात्मक नियंत्रण में असीमित वृद्धि हुई। दद्योगों की बुद्धि से “' 
मजदूरी की दर पर नियंत्रण रखने के लिये, व्यावद्यारिक विवादों में समझौता कराने / 


१०-राम्ज्े स्योर--द्वउ ब्रिटेन इज़ गवन्ड! ५, अश्याय २,। कृपया मेरियट कृत 'दि 
मेकेनिकत्स ऑफ़ दि मॉडन स्टेट, जिम्द २, परष्ठ ११०-१२१ पढ़िये । द 


ग्यारहवों अध्याय ३७; 


तथा निर्णय देने के लिये, वृद्धों की सामाजिक इन्श्योरेन्स के लिये, बेकारी की समस्यायों 
पर विचार करने के लिये तथा ऐसी ही योजनाओं के लिये “व्यापार-बोडे? की स्थापना 
हुई। एक सड़क-बोढे बना और ठेलीफ़ोन-ब्यवस्था भी राज्य ने अपने हाथ में ली। 
इसलिये इन सब के प्रबन्ध के लिये और लोग नौकर रकखे गये । सन १६१२-१४ में 
राजकीय कमीशन ने रिपोर्ट को कि योग्यता-परीक्षा का सिद्धान्त खब सफल हुआ है। 
इसके बाद सन्‌ १६१४-१८ का युद्ध आया। इसके परिणाम-स्व॒रूप सारे राष्ट्र का केवल 
भोजन ही नहीं सीमित किया गया और केवल कोयल्ा, रूईे, लकड़ी तथा कृषि 
उत्पादन का नियंत्रण ही नहीं किया गया वरन्‌ यांत्रिक उद्योग मंत्री तथा जल-व्यापार 
भी समुद्र-विभाग के अधीन किये गये। युद्ध के बाद खानों, स्वास्थ्य, यातायात तथा 
अम के मंत्रियों की नियुक्तियाँ की गई' । इस श्रकार ऐसे व्यक्तियों की एक बड़ी 
संख्या में नियुक्तियाँ हुई जिनका काय केवल शासनअबन्ध था। सन्‌ १६३६-४५ के 
युद्ध में हमने देखा है कि किस प्रकार सिविल नौकरों की संख्या बढ़ी है और किस प्रकार 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शासकीय निय॑त्रण्ण हो गया है। 


संक्षेप में हम कद्द सकते हैं कि शासनात्मक कार्यों की वृद्धि से सैकड़ों नये संगठनों 
का जन्म हुआ ओर केवल रसद सूचना तथा ब्रॉडकारिटंग, आर्थिक-युद्ध, वायु- 
उत्पादन ऐसे विभागों की स्थापना और बोर्डो', कमीशनों, कारपोरेशनों, कम्पनियों तथा 
समितियों की संख्या में ही बढ़ती नहीं हुईं है बरन्‌ इनके काय-सम्पादन के लिये सिविल 
नोकरों, जैसे इक्जीक्यूटिव अफसरों, एकाउन्टेन्टों, सेक्रेटरियों, इंजीनियरों, सुपरिन्दे- 
न्डेन्टों, क्लकों, टइपिस्टों, पोटेरों, और संदेश.वाइकों इत्यादि की संख्या में भी पर्याप्त 
मात्रा में वृद्धि हुई है* । 

अमरीकी संयुक्त-राज्य 

इसी प्रकार हम अमरीकी संयुक्त-राष्य की सिविज्र-सर्विंस के विकास के सम्बन्ध 
में भी कुछ कद सकते हैं। यहाँ भी आरम्भ में निजी तौर पर नियुक्तियाँ होती थीं। 
अध्यक्ष जेक्सन के काय-कराल में सन्‌ १८२६ में पुराने कर्मचारियों को निकाल कर खुब़े 
रूप में अध्यक्ष के राजनेतिक अनुगामियों को नियुक्त किया जाने लगा था। इसके 
परिणाम स्वरूपं अन्याय बहुत बढ़ा ओर शास्न-्रबन्ध से सुचारुता लोप हो गई। 
इसीलिये सिविल सर्विस में सुधार करने के लिये आन्दोलन आरम्भ हुआ। सन्‌ 
१८८३ ई० में सिविज्ञ सर्विस क्रानून पास हुआ। इस सुधार क्लानून के निम्नलिखित 
सिद्धान्त थे : 

(१) थिविज्ञ सांवस राजनीति से अलग रक्ज्ी जायेगी। 

* (२) सिवित्-सर्विस की नियुक्तियाँ योग्यता परीक्षाओं के आधार पर होंगी । 
(३) ऐसी परीक्षाओं के।लिये तीन कर्मिश्नर नियम बनायेंगे। 
इंगलेंड और अप्रीका की सिवित्ञ सर्विस्तों के इस विकास से यह अब स्पष्ट हो 
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३७६ शासन-पन्त 


जाता है .कि निजी नियुक्तियों के स्थान पर नियुक्तियाँ योग्यता-परीक्षा के आधार 


पर होने लगी हैं। भारतवर्ष में भी यही प्रणाली प्रचलित है। यहाँ पब्लिक -सर्विश 
कमीशन शासन की सभो नियुक्तियों के लिये योग्यता-परीक्षाश्रों का प्रबन्ध करते हैं और 
उम्मीदवार योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं; पक्त-महण, साम्राजिक स्थान अथवा 
प्रभाव के कारण नहीं । 


इंगलैंद में सिविल सर्विस के विकास के परिणाम 
परन्तु इंगलेंड की मिवि्र सर्विस ( यह नौकरशादी भी कह्दी जाती है ) के इस 
विकास ने एक बड़ी भारी आशंका को जन्म दिया है। लाडे हेवट ने इसको 'नवीन 
निरंकुशता' कहा है। राग्ज स्‍्योर का तो विचार है कि यह मंञ्रिपदीय उत्तरदायित्व की 


ओर में शक्ति शाली हुई है. और अब भी हो रदहदी है तथा इसकी छाया मंत्रिमंडल पर 


पड़ चुकी है। उसका कथन है कि राज्य के तीन कार्यों शासन-प्रबन्ध, क़ानून-निर्माण और 
आर्थिक मामलों में यही सुख्य चालक और नियंत्रण शक्ति है। एलिन मद्दोदय ने इसे 
नोकरशाही की विजय कहा है। शासत-प्रबन्ध के सम्बन्ध में मान लीजिये शिक्षा-मंत्री 
से पार्लिमेंट में एक प्रश्न पूछा गया। चूँकि वह नौसिखिया है. इसलिए प्रश्त का उत्तर 


उसके विभाग के स्थायी अधिकारी देंगे जो स्वभावतः अपने कार्य के विशेषज्ञ हैं। मंत्री 


को एक लिखा उत्तर दे दिया ज्ञायेगा और बह उसे पाजिमेंट में पढ़ देगा । इसका अर्थ 


यह हुआ कि वह ग्रामोफ़ोन की भाँति है। इसके अतिरिक्त यदि बह कोई भाषण देना 
चाहता है तो इसकी भी सामग्री हू दृता है और जिसे अधिकारी बर्गे ही उपस्थित करते हैं 


अत्र यदि पालह्िमेंट उसकी नीति पर आपत्ति करती है तो उसके कार्यों और भाषणों का . 
उत्तरदायित्व उसी के ऊपर रहेगा विभाग के ऊपर नहीं । इस प्रकार राम्क्े म्योर का वर्क ' 
' है कि सिविल नौकर मंत्रियों के साधन होने के स्थान पर उनके स्वामी हो गये हैं और , 


विभाग के कार्य के उत्तरदायित्व से बचकर बड़े शक्तिशाली द्ो गये हैं । क़ानून-मिर्माण में 


भी हम देखते हैँ कि सिविल अधिकारी बिल्लों का केवल सपततिदा ही नहीं तैयार करते " 
वरना उनका स्वरूप-निर्माण भी करते हैं। इतना ही नहीं है। अधिक्षत क्रानून-निर्माण के * 


सम्बन्ध में, जित्रके लिये पार्लिमेंट मंत्रियों को अपने आदेशों और नियमों द्वारा क्रानून 
बना देने का सार सॉप देती है, हम देखते हैं. कि स्थायी अधिकारी द्वी वास्तविक क़ानून 
निर्माता और संकलनकतो दोते हैं। अन्त में, राजस्व के सम्बन्ध में भी आयव्यय का 


जल यइुजत 


अमिता 


अनुमान विभाग द्वी तैयार करता है। अथसंत्री तो उसको व्यवस्थापिका द्वारा केवल पास “ 
करवाता है। संक्षेप में, सविल अधिकारी सभी विभागों में सर्वेसवों हो गये हैं और मंत्री . 
उनके हाथ की कठपुतली बन गये हैं, उनका कोई अपना भ्रस्वित्व दी नहीं रह गया है। , 


लास्की का दश्फोल 


हु परन्तु सिविल अधिकारीबर्ग की शक्ति के सम्बन्ध में राम्ज़े स्‍्योर के इस विचार , 
को लास्की* नहीं स्वीकार करता है। सर्वप्रथम, उसका कथन है कि नकारात्मक राज्य 
कि 7 


59275 ज्ञास्की--दि पार्लिमेंट्यी गवन्मेंट इन इंगलैंड, श्रध्याय-सिविस-सर्विस 


७७७७७७७७०७७७७छछा।७ ; 


का... अनशधनािटट पागल अिनलपवजलकरन लननापरपनतन लिकपननतानानकफलाक+ सम तिरमकटपन-»कृतपपनपनवा्प तलाक अममनतान«लपद५प+कन»नकफनफानन लगता कनब्भ-+-भा्ात "५ताकापापाक न. लनमक. फाजमा+परक्‍ातगपालकइनमफबलान++प पान गगन हाहितगनक 


ग्यारहवाँ अथ्याय छ्लेछछ 


के प्रतिकूल क्रियात्मक राज्य की धारणा के लिये क्लकों और अन्य निम्न अधिकारियों 
की एक बड़ी संख्या आवश्यक है। मंत्री केबल नीति ही निर्धारित कर सकते हें, वे 
प्रत्येक बात की देख-भाल तो नहीं कर सकते । 


दूसरे, यह कहना अनुचित है कि स्थायी अधिकारी अपनी शक्ति बढ़ाने के किये 
जबरदस्ती करते हैं। वास्तव में शक्ति, प्रभाव और स्वतंत्रता योग्यता के अनुगामी हैं 
ओर वे विश्वविद्यालय के अत्यन्त योग्य व्यक्ति होते हैं जो खुली प्रतियोगिता-परीक्षा के 
पश्चात्‌ सिवित्ल सर्विस में प्रवेश करते हैं । योग्यता के साथसाथ वे अपने कार्य में 
विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं इसलिये मंत्रियों के पास अपनी रायें रख कर वे किसी विशेष 
नीति अथवा काय-प्रणात्री के परिणामों पर प्रकाश डालते हैं | वे जबरदस्ती अपने आदेश 
नहीं मनवाते हैं* । 


तीखरे, यह कहना भी ग़ल्नत है कि मंत्री उनके हाथ के केवल कअ2पुतल्ले होते हैं। 
एक शक्तिशाली मंत्री अपने विभाग की नीति स्वयं हृढ़ता से निधोरित करता है। 


अधिकृत क्रानून-निमोण ओर प्रबन्धात्मक क्रानून के विरुद्ध भी लास्की ऋुछ 
नहीं कहता है | पालिमेंट के पास इतना समय नहीं रहता कि वह ' सभी जिलों की प्रत्येक 
बात का निरीक्षण करें। अतः क्रानून-निभौण का कार्य स्रप देने से पार्लिमेंट का बह 
बहुमूल्य समय बच जाता हे जो अन्य महत्वपूर्ण बिल पास्र करने में लगाया जा सकता 
है। बिलों की छान-बीन करने तथा उनका निरीक्षण करने के लिये एक स्थायी समिति 
को नियुक्त कर देने से यह कठिनता दूर हो जायेगी। कार्यकारिणी को (२८७४ं- 
700७०) अधिकार देने में भी वह कोई द्वानि नहीं देखता । उसका कथन है कि 
एक अध्यापक ओर संचालक-समिति के सध्य झगड़ा हो जाने पर न्यायात्ञय को अपेक्षा 
शिक्षा-बोडे सर्वोत्तम निशौयक तो होगा ही, यह न्यायालाय को कार्य-भार से दबने से 
भी बचा लेगा। हु 


इस प्रकार लास्‍्की पालिमेंट और न्यायात्रयों के अधिकारों को कम्र करके क्वानन- 
निर्माण के कुछ भार को कम चारियों पर सॉप देने के काय को आशंका की दृष्टि से नहीं 
देखता है । उसको दृष्टि में अधिकारों के इस हस्तान्तरण से उनका उपयोग और उत्तम ढंग 
से होता है । सन्‌ १६२२ में उसने भी अपनी पुस्तक (दि डिव्हलपमेंट भाँक सिविल सर्विस! 
में लिखा था कि पाहल्िमेंट मंत्री के हाथ का खिलौना है और मंत्री स्थायी अधिकारीवगगे 
के हाथ का। परन्तु उसका यह विचार अब बदल गया है जेसा कि हमने अभी ऊपर 
देखा है। इसमें सन्देह नहीं है कि स्थायी अधिकारीब्गं की विजय धोषित करना 
अतिशयोक्ति है। परन्तु, हमको यह भी नहीं भूल जाना चाहिये कि इसने द्रतगति से 


शक्ति ओर प्रभाव प्राप्त कर लिया है । ; 





१-जोड महोदय का भी ऐसा ही कथन है कि “विशेषज्ञ को परामशं देना चाहिये 
आदेश नहीं। वास्तव में विशेषज्ञ को राय देने के लिये तैयार रहना चाहिये लेने के लिये नहीं' | 
श्र 


री शासन-यन्त्र 


अन्त में, जैसा कि जेनिंग्स* का कथन है कि, जो प्रश्न पूछे जाते हैं था 
पूछे जा सकते हैं उनके मद्दत्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। मंत्री को परेशानी से 
बचाने के लिये स्थायी अधिकारी उसको श्रद्दायता पहुँचाने का भरसक अयत्न करते हैं। 
इस प्रकार बेभागिक नीति सिविल अधिकारियों का सामूद्विक अनुभव होती है; वे मंत्री 
के विरुद्ध कोई नोकरशाददी षहयंत्र नहीं करते | 


इतना होते हुये भी हमको इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि जहाँ कहीं 


भी ९ बे शक्ति और प्रभाव प्राप्त कर लेता है इसमें निमश्च लिखित दोष अवश्य भा 
जाते है ।९ 


(१) यह प्रथा और कार्ये-परिपाटी पर आवश्यकता से अधिक ज़ोर देती है। 
प्रत्यक्ष कार्य-सम्पादन की अपेक्षा यह कार्य विधि और फ्राइलों को अधिक महत्व देने 
लगती दे। यह आचीन चलन को छोड़ना ही नहीं चाहती है। इसका यह अथ हुआ 
कि अधिकारियों की विचार-शक्ति ज्ञीण हो जाती है । उनकी रचनात्मक शक्ति ओर 
मौलिकता का हास दोने लगता है। इसके परिणाम-स्वरूप उनके व्यक्तित्व पर भी 
बुरा प्रभाव पढ़ता है | 


(२) चूँकि इसमें अधिकारीगण अपने-अपने कार्य के विशेषज्ञ दोते हैं इसलिए 
उनमें अपनी शक्ति बढ़ाने और अपने महत्व का प्रदर्शन करने की भवृत्ति आ जाती है । 


इसके परिणाम स्वरूप उनका दृष्टिकोण संकीण हो ज्ञाता है और वे नोसिखियों को घृणा 
की दृष्टि से देखने लगते हैं । 


(३). शासनकाये विभागों और वर्गों में बँट जाने से अन्तेविभागीय तथा अनन्‍्ते- 
वर्गीय इचष्यो और कल्नह होने लगती हैं | इस प्रकार इस विभाजन से कार्य में सहयोग 
नहीं उत्पन्न हो सकता । इसके परिणाम स्वरूप आवश्यकता से अधिक काम के होने, 
दूसरे के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने, एक कास दुबारा द्वो जाने, भ्रतियोगिता की 
भावना आने तथा असहयोग उत्पन्न होने के दोष आ जाते हैं ।९ 


(४) सिवित्ञ पदाधिकारीगण अपने को एक विशेषाधिकारी वर्ग समझने क्गते 


। इसका उदाहरण तो हमें भारतबष ही में मिज्ञता है जहाँ हम उसकी नौकरशाही 
भावना की निन्‍्दा करने से नहीं चूकते । 


१--जैनिंग्ल--दि ब्रिटिश कान्स्टीव्यशन, ४० १३४। सिविल सर्विस के (क) सूचना क्‍ 


एकत्रीकरण, (ख) वेमागिक नीति तथा (ग) शासन-नीति संबंधी कर्तव्यों के लिये प्ष्ठ १२७-१२६ क्‍ 
भी देखिये | 


२--इस संबंध में राम्ज़े म्योर कृत 'हाउ ब्रिटेन इज़ गवन्ह १ प्रष्ठ ७१-७७ तथा स्पेन्सर 
कृत ध्गवन्मेंट एन्ड पॉलिटिक्स एज्रॉड,? प्रष्ठ २०१-२०२ अ्रवश्य पढ़िये । 


ा ३. विशेष अध्ययन के लिये जेनिंग्स कृत (दि ब्रिटिश कान्स्टीव्य शान, परृ० १९७० 
“१७३ देखिये।॥ .. 


भयारंहवाँ अध्योय ३७६ 

«५. (४) जितना ही विशाल प्रबन्धात्मक कर्मचारी-मंडल होगा उतनी ही अधिक 

कमचारी-संघ स्थापित होने की सम्भावना रहेगी। इस प्रकार वे अपनी मतनशक्ति द्वारा 
निर्बाचनों पर सरलता से प्रभाव डाल सकते हैं | 

(६) अधिकारी अहंकारी और अशिष्ट भी हो जाते हैं। अतः वे बहुधा दुग्यवहार 
करने लगते हैं ।* 

(७) वेभागिक खिद्धान्तों पर आवश्यकता से अधिक ज़ोर देने के कारण कोई 
काम तो होता नहीं, उत्तरदायित्व अवश्य ऊपर की ओर खिसका दिया जाता है। इसमें 
काग्रज़ का घोड़ा दोड़ता है ओर अनुत्तरदायित्व के बादल छाये रहते हैं । 

५ _ (८) झ्न्त में अतिशय केन्द्रीकरण का सदैव यह तात्पय होता है कि सोचने का 
काय केवल प्रधान ही कर सकता है। यह विभाग के प्रधान का एकाधिकार सा दो 


जाता है। इससे स्पष्ट है कि 'छोरों पर रक्ताभाव रहता है और मस्तिष्क में अचेतनता 
अथवा रक्ताधिक्य? | 


१, डा» फ़ाइनर ने किसी अज्ञात जमंन लेखक के अधिकारी-तंत्र संबंधी दस आ्रादेशों 
को उद्धत किया है।--- 

(१) मेरे अतिरिक्त तुम्दारे अन्य देवता नहीं हैं । जो इस धर्म-सिद्धान्त .को नहीं मानते वे 
अधमी शोर नास्तिक हैं | ु 

(२) मेरी श्रत्र्‌ व्यात्मक्ता पर विश्वास करो और दास की भाँति इसे स्वीकार करों 
क्योंकि मुझसे कभी त्रूटि नहीं होती; मैं स्वयं निर्णय कर सकता हूँ, केवल सुकौ को नियय 
करने का अधिकार है । 

(३) मेरे कथन को काओे नहीं। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हें अ्रपने वेतन से हाथ 
धोनों पड़ेगा । 

(४) व॒ुम्दारी सुनवाई नहीं होगी क्‍योंकि मैं ही वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखता हैँ। 

(५) आचार संबंधी युप्त रिपो्ों को स्मरण रक्खो | 

(६) दुमको कोई भी नहीं जानेगा। मैं ही उपाधि और प्रशंसा-त्रों की सिक्कारिश 
करता हूँ । 

(७) मेरी निन्‍दा करने में आनन्द मत लो | 

(८) मेरे प्रति विश्वास रक्‍्खो श्रौर सच्चे रही । मैं दही तुमको श्रन्य नौकरी दिला 
सकता हूँ । 

(६) मेरा सम्मान करो श्रौर मुके घोखा मत दो। मैं द्वी प्रतिष्ठा-पद को सिफारिश 
करता हूँ । है 
(१०) तुम सदैव मुमे प्रसन्न करते हुये दिखलाई पड़ो क्योंकि सेवा-कार्य के उपलक्ष में 


दिये जाने वाले घन को व्यय करने का अधिकार घुक्ी को है । है 
....दि थिंयरी एन्ड प्रेंक्टिस ऑफ़ माडने गवर्भद्स, ६० ३२१४ 


इै८० शासन-यन्त्र 


सिविल सर्विस का संगठन 


इस प्रकार इंगलेंड और अमरीका में सित्रिल सर्विस के विकास तथा इंगल्लेंड में 
इसके विकास के परिणामों पर विचार कर लेने के पश्चात्‌ हम संक्षेप में सिविल सर्विस 
के दूसरे पहलुओं पर भी विचार कर सकते हैं । प्रत्येक देश में सिविल सर्विस का विभाजन 
केबल केन्द्रीय और प्रान्तीय रूपों में द्वी नहीं क्रिया गया है जेसा कि हम मारतवषे में 
भारतीय सिविल सर्विस तथा प्रान्तीय सिविद्ल सर्विस पाते हैं; चरम वह दूसरी क्रिस्मों 
में भी विभाजित की गई है जैसे उद्चकोटीय, निम्नकाटीय, तथा क्रक बर इत्यादि | ये सब 
किसमें सभी विभागों में पाई जाती हैं। विभागों के कार्यों का संगठन मंत्रि-कार्यात्रयों, 
जिला-कार्योलयों तथा उनकी शाखाओं के द्वारा किय। जाता है । उश्चक्रोटि की नियुक्तियों 
जैसा कि पहले बताया जा चुका है. साधारणतः प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा होती हैं। 
भारतवषे में नयी दिल्‍ली में कमेचारी चुनाव-परीक्षाओं को व्यवस्था होती है। निम्न कोटि 
की नियुक्तियाँ भी बेभागिक परीक्षाओं द्वारा होती हें। मनोनीत अथवा निजत्ी 
नियुक्तियाँ केवल चपरासियों दुफततरियों, अरदलियों इत्यादि की ही द्वो सकती है । 


सिविल सर्विस के आधारमृत सिद्धान्त 


सिविक्त सर्विस के संगठन के पश्चात्‌ हम अब यह जानने का भी प्रयत्ञ कर सकते 
हैं कि किन सिद्धान्तों के आधार पर इनका संगठन किया जाता है। ढा० फ्राइनर ' ने खास 
तौर से इस पहलू पर विचार किया है | उसने निम्नलिखित विशेषतायें पाई हैं।--- 





१. फ़ाइनर--दि थियरी एन्ड प्रैक्टिस श्रॉफ़ माडने गवन्मेंट्स, जिलद २, ह० ११७४- 
११८२ । इसके श्रतिरिक्त फ्राइनर कथित सिविल सर्विस की सुचारुता के लिये चौदद आवश्यक 
बातों को दूसरी जिल्द के ए४ १३६८ में देखिये शोर सिविल श्रधिकारियों के लिये उसके द्वारा 
कहे हुये निम्न लिखित श्रादेशों को भी दूसरी ह्वी जिल्द के प्रृष्ठ १३७४-७६ में देखिये । 


(१) सावधाती पूवक कतंव्य-पालन; 
(२) सच्चाई, परिश्रम ओर स्वार्थ-त्याग; 
(३) ठीक समय पर काम करना 5: 


(४) साधारण समय से अधिक देर तक काम करने के लिये कद्दा जाने पर श्रधिक 
वेतन की माँग रकखे बिना आशापालन कर काम करना 

(५) सच्चा रहना और विभाग की भलाई के लिये सभी महत्वपूर्ण बातों को बतलाना;' 

(६) अपने ऊचे अधिकारियों के प्रति सम्मान रखना 

(७) जुआबाज़ी तथा व्यसनों से दूर रहकर नेतिकता की कोटि तक पहुँचना 

(८) अपनी बेइज्ज्ञती से सतके रहना नहीं तो नौकरी को लोग नीची निगाह से देखेंगे 
» )$3 पे फोई डर री नोकरी न करना और दलबन्दी से परे रहना 

(३०) और बेमपगिक मामलों को गुप्त रखना | 


; श्यारहवां अध्याय १८६१ 

(१) जब हम देखते है कि आज राज्य का नियंत्रण-क्षेत्र सममौतों की सरकारी 
रजिस्ट्री से लेकर, मुल्य-निर्णय और उद्योग-प्रबन्ध तक हैं, सड़क के सक़ाई-कार्य से 
लेकर बीमार नागरिक के अनिवार्य एक्रान्तीकरण तक है तो हम यह सममते हें 
कि राज्य इन कामों को निज्ञो प्रयत्नों या देखभाल में नहीं छोड़ देता क्योंकि 
सावजनिक हित अत्यधिक आवश्यक दे ओर राज्य की अविच्छिन्नता तथा अस्तित्व 
के लिये यह आवश्यक है | इसका यह अथ हुआ कि सरकारी नौकरियों में स्थायित्व 
और अविच्छिन्नता अवश्य रहनी चाहिए । 


(२) राज्य के उद्देश्यों में आवश्यकता और सावजनिक हित के अतिरिक्त एक 
ओर बात है। राज्य को एकाधिकार श]्राप्त हे प्रसन्तु वह लाभ-वृद्धि की चिन्ता नहीं 
करता। यह अपने ग्राहकों के साथ एक सा व्यवहार रखता है और वह इतना मूल्य नहीं 
लेता ज्ञितना उसे बाज़ार में प्रज्ञा सकता है। मौलिक रूप से सरकारी नौकरियों का 
. क॒र्तेव्य यह है कि उन सभी के लिये आवश्यक सेवाओं को व्यापक व्यवस्था करना, 

जो इनकी आवश्यकता रखते हैं। यहाँ मूल्य का निर्णेय प्रतियोगिता द्वारा नहीं 
किया जाता है। 


(४) सिविल सर्विज्न का काय क्षेत्र क्रानून द्वारा सीमित रहता है। यहद्द सीमित 
इस अथ्थ में रहता है कि सिविज् अधिकारी सा्वेजनिक हित के लिये जो चाहें वह कर 
भी नहीं सकते। थे निश्चित की हुईं सीमा के बाहर नहीं जा सकते ओर यदि 
उल्लंघन करते है तो दंड के भागी होते दें । 

(५) सिविल सर्विस अवेयक्तिक होती है। इसका संबंध परिस्थितियों की वास्व- 
बविकता तथा जन-सम्पर्क की अपेक्षा फ़ाइल से अधिक रहता हे । 

(६) चू कि सिविज्ञ अधिकारी जन-सेवक होते हैं इसलिये प्रत्येक अवसर पर 
उनसे जवाबतलब किया जा सकता है। अत; उनको गत परिपादी के अनुसार चलना 
पड़ता है। यही कारण है कि वे शीघ्र निणुय नहीं कर पाते। जनता की यह जवाब 
तलबी शासनन्प्रबंध की श्रत्येक शाखा से संबंधित है । 

(७) सिविल सर्विसों का संगठन क्रमिक स्रोपानों में किया जाता है । इसमें बहुत 
से स्थान रहते हैं। उनके कृतेव्य होते हैं। ओर इन्हीं दोनों के अनुसार बेतन नियत 
रहते हैं । इस प्रकार अधिकारियों और क्ककोंँ की बहुत सी श्रेणियाँ रहती हैं । । 

(८) जहाँ तक नागरिकों का संबंध है सिविल अधिकारी उनके श्रत्मश्ञ शासक होते _ 
हैं। वे देखते हैं कि क्रानूनों का पालन किया जा रहा है। बाध्य करने की इस प्रवृत्ति 
से लोग उनसे घृणा करने लगते हैं भोर बे अग्रिय हो जाते हैं । ( 


(६) ख्रिविल सर्विस को कठोरता की भाकव्रा से मुक्त रहनी चाहिये। उन्हें पूर्ण, 
उत्तम तथा दया-भावना से युक्त दोना चाहिये । आधुनिक राज्य आदशे स्वामी 
बनने का प्रयल्ल करता है और लोग सरकारी नौकरी अधिक पसन्द करते हैं. क्‍योंकि 
इसमें स्थायित्व रहता है। न सहकारी और न प्रधान अधिकारी ही एक दूसरे की 
अथवा अपने मातहतों की बुराई करते हैं। अनुशासन-दंड बहुत कम प्रयोग में काया 


इैघर शासनेन्यन्त 


जाता है और नौकरी से लोग निकाले भी बहुत कम जाते दें। इस भ्रकार एक बार सर 
कारी नौकरी मिल जाने पर हमेशा क्रायम रहती है । ््््ि 

(१०) सिविल अधिकारियों के जनता की प्रशंसा अथवा दोषारोपण की चिन्ता 
किये बिना पक्षपातशुन्य द्वोकर मंत्रियों तथा मंत्रिम डत्त की नीति को कार्यान्बित करना 
चाहिये। चँकि सरकारी नीति का पालन उनके लिये अनिवार्य है, अत: उन्हें इसका 
सद्दायक दोना चाहिये। इसका तात्पर्य यद्द है कि अज्ञात रहना" भोर पक्तपातरहित 
रहना भी सिविज्ञ सर्विस की विशेषतायें हैं। चाहे बरसात हो चाहे गर्मी, चाहे करों में 
बुद्धि हो चाहे कमी, चादे प्राचीन अधिकार छीन लिये जाये चाहे उनमें वृद्धि हो, सिवित्ष 
अधिकारी कभी चिन्ता नहीं करते। वे राब्य-कोष से वेतन पाते है भर विशेष रूप से 
निर्मित अपने सुरक्षित विभागा के एकान्त कमरों में अविश्िुनल्न, अज्ञात रूप से भशंस्रा 
से दूर रहकर अपना काम करते हैं । 

सारांश 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सर्विस की विशेषताओं का आधार राष्ट्र की 
महत्वपूर्ण आवश्यकताय हैं। उत्तका संगठन लाभ के किये नहीं किया जाता। उनको 
सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिये; उन्हें निधारित सीमा के अन्द्र ही काम 
करना चाहिये; उन्हें अवैयक्तिक रूप से कार्य-सम्पादन करना चाहिये; अपने कार्यों 
ओर निणयों के ज्िये उत्तरदायी होना चाहिये; उनका संगठन सोपानों भौर वर्गों में 
होना चाहिये; उन्हें क्रानून के सनवाने के क्षिये लोगों को विवश करना पड़ता है भझतः वे 
अग्रिय. होते हैं; उनमें कठारता की भावना नहीं रहती और प्रधाद अधिकारी वथा 
मातहत साधारणतः एक दूसरे की बुराई नहीं करते अर भनुशासन-दढ तथा बरखास्तगी 
बहुत कम काम में लाये जाते हैं; अन्त में अधिकारी अपना कार्य पक्षपातशुन्य दोकर ' 
तथा बिना किसी व्यक्तिगत प्रशंसा की इच्छा से करते हैं । 


$#88....८..............म॒न्‍न्‍न्‍-नननन५+-+>ज>-भ-»->-ंनन++« 


, [७ .0--बेव्हरिज महोदय के शब्दों में तिविल श्रधिकारी को दरिद्वता, अशातवास तंथां 





एकतंत्र की आशा पर आधारित 
फ्रान्सीसी शासन-विधान पर एक टिप्पणी 


धासन-पबन्ध का केन्द्रीकरण 

यह कहा गया हे कि सन्‌ १६७१-७५ का फ्रान्सीसी विधान (जों सन्‌ १६३६ तक 
रहा) एकतंत्र की आशा पर आधारित था। यह कथन एक अथ में सत्य है क्‍योंकि 
बहुत सी क्रान्तियों के होने ओर जनतंत्र राज्यों की स्थापना होने पर भी शासन-प्रबन्ध 
केंद्रित ही रहा और स्थानीय स्वायत्त शासन के कोई चिन्ह ही नहीं दिखलाई पड़े | इस 
प्रकार राजा के आने से स्वायत्त शासन की जनतंत्रात्मक संस्थाओं में पूर्ण परिवर्तन की 
आवश्यकता नहीं पड़ी, केन्द्र में केवल शासन के रूप का नाम एकतंत्र से जनतंत्र कर देने 
से काम बन गया | इसको हम सरलता से समझ सकते हैं यदि हम इस बात पर ध्यान 
देँ क्रि आधुनिक काल के आरम्भ में रिचलू ((९१0॥0]60) और मैज्रिन (/(87297"77) 
ने शासन-प्रबन्ध को इतना केन्द्रित कर दिया था कि लुई चोद॒हवें ने निभय होकर घोषित 
किया कि 'में राज्य हूँ । जब १८८६ ३० में फ्रान्सीसी क्रान्ति आरम्भ हुईं उस समय तक«७ 
स्टेट्स जनरल (तत्कालीन व्यवस्थापिका) सन्‌ १६१४ से नहीं बुलाई गई थी। न 
प्रति नधि-संस्थाओं का कोई चिन्ह था ओर न स्थानीय स्वायत्त शासन ही का। क्रान्ति 
ने अभिजात-वर्ग के विशेषधिकारों को भी समाप्त कर दिया। और जब नेपोलियन 
बोनापार्ट ने शासन-संगठन किया तो उसने इसको ओर केन्द्रित कर दिया और भीफ़ेक्ट 
जो प्रान्तीय शासक कहलाते थे, केन्द्रीय सरकार के केवज्न नोकर मात्र रह गये । 


द्वितीय ओर तृतीय जनतंत्र राज्य 

सन्‌ १८१४ ३० में नेपोलियन ,के पतन के पश्चात्‌ बोरबोन वंश को फिर राज्या- 
घिकार मिला । परन्तु सन्‌ १८३० ई० में फिर क्रान्ति हुई और ओरलियेन्स वंश का लुई 
' फ़िल्षिप ऋतन्‍्सीसियों का राजा हुआ । सन्‌ १८४८ की क्रान्ति से उसको भी सिंद्दासनच्युत 
कर दिया गया । परन्तु तुरन्त द्वी लुई नेपोलियन ने अपने को फ्रान्स का सम्नाद निर्वाचित 
करा लिया। उसने सन्‌ १८७० तक राज किया। उसी वर्ष जम नी ने फ्रान्स को पराजित 
किया और उसको भी सिंहासन छोड़ना पड़ा । फ्रान्‍्स तीसरी बार जनतंत्र राज्य घोषित 
कर दिया गया । 


एकतंत्रवादियों में मतभेद 
इस समय नई व्यवस्थापिका सभा में निस्संदेह एकतंत्रवादियों का बहुमत था 
परन्तु वे एकाएक एकतंत्र की स्थापना के पक्ष में नहीं थे क्योंकि अभी जमेनी और फ्रान्स 
के सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर होना बाक़ो था। वे नहीं चाहते थे कि राजवंश एक अपसानपूर 
स्न्घि पर हस्ताक्षर करके अपने को नीचे गिरा दे । इसलिये थिवे (760) का जनतंत्र 


३४४ ग्यारहवाँ अध्याय 


का प्रधान चुने जाने में कोई कठिनाई न हुई। उन्होंने जनतंत्र शब्द के श्रयोग में भी कोई 
आपत्ति नहीं की | केबल इतना ही पर्याप्त नहीं था | स्वयं एकतंत्रवादियों में एकमत नहीं 
था | कुछ बोरबोन वंशीय काउन्ट डि केम्बढे; कुछ ओलियेस वंशीय काउन्ट ऑछ 
पेरिस और कुछ लुई नेपोलियन के पुत्र के पक्ष में थे। यद्द सत्य है कि सन्‌ १८७१३ में 
थिये को निकालने के लिये सब मिल गये थे परन्तु उनमें सहयोग न स्थापित हो सका । 
इसके परिणाम रवरूप जल्तंत्रवादियों की शक्ति बढ गई और जब सन्‌ १८७४ में नया 
विधान बनाया गया तो “अध्यक्ष की उपाधि केवल एक मत की अधिकता से स्वीकार 
कर ली गई | 


भासन-परिवर्तन का प्रयर्न 


थिये के पश्चात्‌ मेकमोहन ((७07709]707) जनतंत्र का अध्यक्ष हुआ। वह 
बोनापार्टवादी सैनिक था परन्तु बोरबोन वंश के पक्ष में था। इसलिये यद्द आशा की 
जाती थी कि बह राजनैतिक कटके (0009 0'6$80 से एकतंत्र की स्थापना कर देगा। 
उसने प्रतिनिधि-भवन को भंग कर दिया | परन्तु निवोचन में जनतंत्रवाढी ही बहुमत में 
आये इसलिये वह भी बलातू शासन-सत्ता हस्तगत करने में असफल रहा और उससे 
पद्‌-त्याग कर दिया। जब सन्‌ १८८७ में जनरल बुलेन्जर ((४०४०7७४ 3800/87807) 
#भआाया तो उसने राजनीतिक मठके के लिये प्रयत्न किया परन्तु उसको अपनी जीवन-रक्षा 
के लिये भगना पड़ा । 


अवसर की ताक 


इससे श्रव स्पष्ट दो गया कि आरम्भ से यही आशा की जाती थी कि जनतंत्र एक 
अस्थायी घटना है और अन्त में एकतंत्र की स्थापना होगी। यही कारण था कि सन्‌ 
१८७४ की सभा में एकतंत्रवादी अध्यद्षा के सप्तवर्षीय कार्य-काल को मान गये थे और 
उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया था छि वद्द कितनी ही बार निवोचित किया जा सकता 
है क्‍योंकि. उनका विश्वास था कि किसी उचित अवसर पर थे अध्यक्ष को राजाया 
सम्राट बना देंगे। उनके लिये भाग्य ही का विषय था कि ज्ञनतंत्र में भी शासन-प्रवन्ध' 
केन्द्रित द्वी रहा । अतः उन्हें स्वायत्त-शासन की संध्थाक्षों को समाप्त करने का प्रयत्न नहीं 
करना पड़ा । जिस बस्तु के लिये बे प्रयत्नशील थे वह था सर्वोच्च पदाधिकारी के नाम में 
परिवतेन | वे अध्यक्ष के स्थान पर राजा नाम चाहते थे | 


बारहवाँ अध्याय 
न्‍्यायकारिणां 


न्यायकारिणी का स्थान ओर महत्व 


ब्राइस का कथन है कि “न्याय व्यवस्था की कार्येज्षमता की अपेज्ञा शासन की 
उत्तमता सिद्ध करने की कोई अन्य उचित कसौटी नहीं है क्‍योंकि किसी भी वस्तु 
का एक साधारण नागरिक के हित और उसकी सुरक्षा से इतना गहरा संबंध नहीं हे 
जितना कि उसकी इस भावना का कि उसके साथ एक उचित न्याय तुरन्त ही किया 
जायेगा | क्रानून का सम्मान तभो होता है जब यह निर्दोष के लिये ढाल के समान 
ओर प्रत्येक नागरिक के अधिकार के लिये एक पक्षपात शुन्य अभिभावक की भाँति हो । 
कानून सभी के लिये लेतिकता का मूल्य निर्धारित करता है और फिर यह प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय में ऐसे मूल्य को कायम रखता है। परन्तु यदि कानून न्याय विरुद्ध 
त्ञागू किया गया तब तो कानन का दरहश्य हा मारा जाता है। और यदि यह 
शिथिल्षता अथवा सनक सें लागू किया जाता है तो एक रूपता की गारंटी भंग हो 
जाती है क्योंकि दंड की कठोरता की अ्रपेज्ञा दंड पाने की सम्भावना से अपराध 
कम होते हें।यदि अंधकार में न्‍्याय-दीपक बुक जाय तो आप उम्र अन्धकार की 
घोरता की कल्पना कर सकते हैं।" इसी प्रकार सेजबिक महोदय शासन-संगठन में 
न्‍्यायकारिणी के महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहते है कि 'राजनेतिक विधान सें न्‍्याय- 
कारिणी का महत्व विशाल होने की अपेक्षा गम्भीर है | ,एचक्रच ओर तो शाखन के 
रूपों और परिवतेनों की साधारण चर्चाओं में न्याय-अंग बहुधा दृष्टि से परे हो जाता 
है ; दूसरी ओर राजनैतिक विकास में राष्ट्र का स्थान निश्चित करने के लिये क्ानून- 
विदित न्याय पद्धति के अनुसार दो व्यक्तिगत तागरिकों के मथ्य तथा व्यक्तिगत 
नागरिकों और शासन के मध्य न्याय को कार्यान्वित करने की मान्ना की अपेक्षा कोई 
दूसरी शुद्ध कसौटी नहीं हे ।* 


नागरिक ठथा न्यायकारिणी 
इन कथनों से यह स्पष्ट है कि साधारणतः सभी देशों में लोग व्यवस्थापिका 
तथा कार्यकारिणी के निर्माण तथा खंगठेन में अपनी शक्ति केन्द्रित करते हैं और जान 
में अथवा अनज्ञान में न्‍्यायकारिणी तथा उसकी काय-प्रण/ली की उपेक्षा करते हट | 
परन्तु फिर भी) जैसा कि मेरियट का कथन दे 'शासन के सभी कार्यों में आनिवायंतः 
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इसका अल्यन्त गहरा संबंध व्यक्तिगत नागरिक के साथ है। कानुत-निमौणक यंत्र 
चाहे कितना ही विशद दो, कितना द्वी इसका उत्पादन वेंज्ञानिक हो, कितना ही पूरे 
काय कारिणी का संगठन हो, फिर भी नागरिक का जीवन बिषम हो सकता है ; 
उसका शरीर और ४७छकी सम्पत्ति दोनों असुरक्षित रहेंगे यदि न्‍्याय-प्रणाल्री में कोई 
दोष है, न्याय को कायोन्वत करने में विज्ञम्व लगता हैं अथवा क्वानन की व्याख्या में 
कोई पक्षपात या गोत्न-माल द्ोता है।जेसा कि बेकन महोदय का युक्तिपू्०ं कथन 
है 'क़ाननों की यातना से अधिक लुरी दूसरी यातना नहीं है? ।* 


सभ्यता फी कसोटी के रूप में न्यायकारिशी 


परन्तु केवल व्यक्तिगत नागरिक छी स्वतंत्रता की हृष्ट से ही न्‍्यायकारिणी 
महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक राष्ट्र की सम्यवा की कसौटो समझो गई है। आधुनिक 
काल में जहाँ-जहाँ भी यूरोपीय राज्यों को प्रादेशिकेतर अधिकार मिले थे जैसे कि मिन्न, 
टर्की, चीन और जापान में, वहाँ उनकी उस अधिकारों हो छोड़ने में अत्यन्त कठिनाई 
का सामना करना पड़ा है क्‍योंकि इन देशों की न्याय पद्धतियाँ आधुनिक्त न्याय-विज्ञान 
के उन्नत सिद्धान्तों पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने जापान में इन अधिकारों को तभी 
छोड़ा जब ज्ञापानी न्‍्याय-प्रणान्षी और क़ानून आधुनिक न्‍्याय-विज्ञान के अनुसार 
परिवतित कर लिये गये थे | उन्होंने अब चीन में भी इन अधिकारों को छोड़ दिया दै 
क्योंकि चीन की न्याय प्रणाली में आवश्यक सुधार कर विये गये हैं। इसका यह 
अथ है कि आधुनिक सभ्य जीवन में न्याय की प्रकृति, साधन और उसकी भ्रणाक्षियाँ 
एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में ऊँचे उठाते अथवा नीचे गिराते हैं। क्ास्की भी 
यही आशय प्रकट करते हुये कहता है “स्पष्टतः वे व्यक्ति जिनका कत्तेव्य न्यायात्तयों में 
न्‍्य,य करना दै, वह विधि जिसके अनुसार उन्हें काय करना दे, वे प्रयाज्षियाँ जिनके 
अनुसार उन्हें चुना जाना है, वे शर्तें जिनके आधार पर वे शरक्ति अद्ृण किये रहेंगे, ये 
तथा अन्य, वत्संबंधी प्रश्न राजनीतिक दर्शन के भोतर निहित है । जब हम यह जानना चाहते 
हैँ कि एक राक््य की न्याय-पद्धति क्या है तो इम इसके द्वारा प्रदुशित इसकी ते|तक प्रवृत्ति 
को एक सीमा तक संद्दी समझ सकते हैं! ।९ 


न्‍्यायकारिणी के कार्य 
हम पद्दले ही देख चुके हें कि किस्र प्रकार व्यवस्थापिका क्रानून बनाती दे और 
कायकारिणी उसको लागू करती है। न्यायकारिणी का कार्य क़ानून की व्याख्या करना 
है कानून बनाना नहीं। यदि इसको क्रानून बताने का अधिकार, मितक्त जाये तो यह 
व्यवस्थापिका के अधिकारों में हस्तक्षेप करने लगेगी । और इस प्रकार इसे क्रानून बनाने ' 
तथा उस्तकी व्याख्या करने का अधिकार हो जायेगा। इसके फक्षसरवरूप, जेसा कि 
मॉन्देस्क्यू का कथन है, भयंकर अत्याचार द्वोग । ब्लेकस्ट न भी इसी कथन की पुष्टि 
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करते हुये कहता है कि यदि न्यायात्मक शक्ति को क़ानून-निर्माणक शक्ति से जोड़ 
दिया जायगा तो नागरिकों का जीवन, स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति स्वेच्छाचारी न्यायाधीशों 
के हाथों में दो जायेंगे जिनके निर्णयों के आधार उनकी अपनी इच्छायें दोंगी क्रानून के 
कोई मूल-सिद्धान्त नहीं । 


| क्रानून-निर्माणक के रूप में न्यायक्रारिणी 


इसका यह अथ हुआ कि शासन के विभिन्न अंगों के मध्य शक्ति-विभाजन 
होना चाहिये । परन्तु जैसा कि हम इसी पुस्तक के छठवें अध्याय में देख चुके 
हैं पूर्ण, शक्ति-विभाजन असम्भव है अत: व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी तथा न्याय- 
कारिणी तीनों शक्तियाँ एक सीमा तक एक दूसरे का काय करेंगी। जहाँ तके न्याय- 
कारिणी का संबंध दे इसका वास्तविक काय क़ानून की व्या्या और उसकी घोषणा 
करना होगा। परन्तु यह सम्भव है कि इसके निर्णयों तथा खोजों से नया क्वानून बन 
जाय । लीकॉक का कथन है कि व्यावहारिक रूप में नययात्मक निर्णय केवल घोषणत्मक 
होने की अपेक्षा बहुत अधिरू महत्वपूर्ण हें। उनमें निर्मोणात्मक तत्व रहता है भौर वे 
तत्कालीन क़ानून को उसकी विशद्‌ व्याख्या करके विस्तृत कर देते हैं। क्योंकि किसी भी 
क्रानून की व्यवस्था इतनी विस्तृत नहीं रहती हैं कि इसके अनुसार सभी परिस्थितियों 
में बिचार सम्भव हो । अगर किसी विषय में क्रानून चुप दो तो ऐसी अवस्था में न्‍्याया- 
धीश का यह करतंठ्य होता है कि वह क्रानून का युक्ति पूर्ण अर्थ निकाले इस अथ 
को साधारण नेंतिकतता और जन-नीति के खिद्धान्तों के अनुरूप दोना चाहिए। 
इंगलेंड और अमरीकी संयुक्त राज्य ऐसे देशों में यहः सिद्धान्व अन्तिम स्रीसा तक 
पहुँचा दिया जाता है । वद्दां जो निणंय एक बार कर दिये जाते है वे भविष्य के निणुयों 
के ये दृष्टान्त का काम करते हैं। यद्यपि ऐसे दृष्टांतों को मानना पूर्ण रूप से अनिवाय 
नहीं होता परन्तु जहाँ परिस्थितियों में खाम्य पाया जाता है वहाँ उनका समर्थेन किया 
जाता है। इश् अ्रकार न्याय-प्रणाली क्रानून-निमोौण का पुरक हो जाठी है और वर्तमान 
क़ानून का एक बहुत बड़ा अंश न्यायाधीशों द्वारा बनाया हुआ कहा जाता है १ 
गिलक्राइस्ट भी इस सत का समर्थन करता है जब बद कहता दे कि न्यायाधीश 'आरम्भिक 
रूप में क्रानून की व्याख्या करने वाल्षा द्वोता दै। फिर भी कोई क्रानून जब बनाया जाता 
'है, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि यद्द अपने क्षेत्र में आने वाली सभी सम्भावी 
परिस्थितियों के किये पर्याप्त होगा। बहुधा न्यायाधीशों को ऐसे मामलों में निर्णय 
देना पड़ता है. जिनमें कोई स्पष्ट क्रानून लागू नहीं दो सकता। ऐसे मामले न्याय 
तथा साधारण ज्ञान के आधार पंर तय किये जाते हैं। इस प्रकार ये दृष्टान्त बनते हें । 
इन्हीं दृषटान्तों के अजुखार दूसरे न्यायाधीश ऐसे मामलों में निर्णय देते है। इस प्रकार 
न्यायाधीश कानून-भिमौता और कानून को व्याख्या करने वाले दोनों दो जाते हैं? ९ 


१०लीकॉक--एलिमेंट्स श्रॉफ पॉलिटिक्स, ४० १६६-१००॥ 
२-..गिलक्राइस्ट-«प्रिंसपिहत ऑफ़ पॉलिटिकल साईंस, ४० दे१४ 


शैधप शासन-यंत्र 


अमरीका भौर इंगलेंद में दाष्टान्तिक क्रानून 

परन्तु राज्य के न्‍्याय-अंगों का काय वर्तेमान कानूनों की केवल व्याख्या करना 
ही नहीं है। वे मुक़्दर्मों को तय करके क्रानून भी बनाते हैं। और यह क्रानून हाष्टरान्तिक 
क़ानून (0886-)8 ७) कहलाता है। यद्द निसन्देह सत्य है क्रि न्यायाधीश के समज्ञ 
उपस्थित क्वानून की श्रकृति से उसका कोड संबंध नहीं रहता । चाहे वह अच्छा हो अथवा 
बुरा, नेंतिक हो अथवा अनैतिक। उसका कतेव्य तो केवल्ल उस क्रानून के आधार पर 
न्याय करना है जो है, न कि ऐसे क़ानून के आधार पर जिसे होना चाहिये। परन्तु 
जब न्यायाधीश के समक्ष आने वाला कोई प्रश्न कानून की पहुँच के बाहर रहता है 
अथवा उसके संबंध में क्रानून कुछ नहीं कददता तो उसका यह काय नहीं है कि वह हाथ 
समेट कर बैठ जाये । उसको रिक्त स्थान की पूति करनी पढ़ती है; उसे अपनी बुद्धि और 
विवेक से उस विशेष प्रश्न को सुल्लझाना पड़ता है। ऐसी ही परिस्थितियों के संबंध में 
अमरीका के नन्‍्यायथाधिकारी होम्स मद्दोदय ,(उेंप5४0७ 30]7068) का कथन है छि 
न्यायाधीश क्वानून-निमौण करते हें और उन्हें करता भी चाहिये । ढाइसी ने इसे 
न्यायाधीशों की वास्तविक क़ानून-निर्माणक शक्ति कहा है | 


फ्रांस 

परन्तु दाष्टीतिक क़ानून बनाने की यह अथा व्यापक नहीं है। प्रो० क्ट्रांगका कहना 
है कि फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों में न्यायाधीशों को हाष्टतिक क्रानून बनाने से 
स्पष्ट रूप से मना किया गया है |? उन्हें साधारणत: व्यकस्थापिका-निर्मित क़ानून का 
अनुसरण करना पढ़ता दै। जहाँ कोई मामा ऐसे क़ानून की पहुँच के अन्दर 
नहीं आता बहाँ न्यायाधीश निणुय तो दे देता है १रन्‍्तु यह भविष्य में झाने वाले मामल्षों 
पर किसी तरह भी लागू किया जाने के किये वाध्य नहीं हैं। अमरीका और इंगक्केंढ में 
यह भविष्य के लिये एक अच्छा क्रानून समम्का आयेगा। 


न्यायकारिशी के भ्रन्य पाँच कार्य 

न्यायकारिणी के काय क्वानून की व्याख्या करने और हाष्टांतिक क्रामून बनाते के 
माद ही नहीं समाप्त हो जाते | न्यायाधीशों को अधिकार निश्चित करके उनको तय 
करना पढ़ता है; अपराधों के लिये दंड देना पढ़ता है, न्याय को कार्योन्वित करना पढ़ता 
है, निरपराधियों की स्वत्वापद्टरण तथा बलाश्कार से रक्षा भी करनी पढ़ती दे । विलोबी 
का कथन है कि 'साधारण लोगों की समझ में विवादों का निपटारा करने के अतिरिक्त 
न्यायालय कुछ नहीं करते । परन्तु यह अन्त अमपूर्ण धारणा है। यवि कोई गहराई. 
में जाये तो पता चलेग्रा कि न्यायात्य विवादों का निपटारा करते समय किसी विशेष 
झगड़े को तय करने के अतिरिक्त बहुत स्रे अन्य महत्वपूर्ण का करते हैं। विश्लेषण 
से प्रकट होता है कि वे ये काये करते है; (१) तथ्यों की खोज करके उसको निश्चित 
करना, (२) निश्चत किये हुये तथ्यों"में क़ानून क्ञागू करना, (३) क्लानून को निश्चित ' 


१--स्ट्रांग--मॉडन कान्स्टीव्य शत, प० २६२ 


बेरहवों अध्याय ह ३६६ 


करना तथा उसकी व्याख्या करना (४) क्रानून पर के आधात तथा र्वत्वापद्दरण को रोकना] 
तथा (४) सम्पत्ति का प्रबन्ध करना ।१ 


इस प्रकार सर्वप्रथम तथ्यों की खोज में बे पत्तों से प्रमाण उपस्थित करने के 
लिये कहते हैं। वे साक्षियों को सुनते हैं ओर सभी तत्संबंधी आवश्यक लेखों तथा 
प्रमाण-पत्रों को देखते हैं और तब सारे मामले की सच्चाई जानने का प्रयत्न करते हैं । 


दूसरे, सच्चाई मालूम कर लेने के पश्चात्‌ बे क्रानून को ज्ञागू करते हैं और अपना 
निर्णय देते हैं । हे 


तीसरे, बहुत से मामलों में ऐसा भी हो सकता है और बहुधा होता भी है कि 
ज्ञात क़ानून की पहुँच के भीतर सभी परिस्थितियाँ नहीं आती । अतः क़ानून नहीं लागू 
हो सकता। ऐसी अवस्था में, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, न्यायाधीश मामलों को 
तय करने में अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करते हैं। कभी-कभी तो उन्हें तत्संबंधी 
कानूनों के वास्तविक अर्थ को निश्चित करना पड़ता है और इस प्रकार उन्‍हें अपना 
परामशौत्मक विचार प्रकट करना पड़ता है । 


चोथे, ऐसे आदेश निकालना पढ़ता है जिनके द्वारा वे एक पक्ष को, अथवा पक्षों 
को मामले को आगे बढ़ाने से उल्ल समय तक के जिये रोक देते हैं जब तक कि वे 
(न्यायाधीश) उस्र पर पूरी खोज कर के विचार न करलें। यदि ऐसे आदेशों की उपेक्षा 
की जाती दे तो उस्र पक्ष को जो इनका पालन नहीं करता, न्‍्यायाज्ञय की मान-हानि क 
अपराध में दंड दिया जाता है। | 


अन्त में कभी-कभी न्यायाज्ञयों को सम्पत्ति के श्रबन्ध का भार लेना पड़ता है। 
वे प्रवन्धक नियुक्त कर देते हैं | क्योंकि यदि किसी पक्त के हथ सें वह सम्पति रहती है 
तो बह उसका अनुचित उपयोग करेगा । 


संक्षेप में हम कह सकते हैं कि न्यायाधीशों का काय मासमज्ञों की छान-बीन 
. करना तथ्यों को निश्चित करना, मामले को तय करना, क्रानून निश्चित करके लागू 
करना ओर अपना निणय देना है । 


न्यायकारिणी का एक दूसरा कार्य 


परन्तु इतने ह्वी से न्‍्यायकारिणी के काय समाप्त नहीं हो जाते हैं | प्रतीत तो 
ऐसा होता है कि न्यायाधीशों का काय एक व्यक्ति तथा नागरिक समुदायों के मध्य 
पैदा होने वाले कगड़ों को तय करना है । परन्तु उन्‍हें नागरिकों और राज्य के मध्य पेदा 
होने बाले विवादों को भी तय करना पड़ता है। इसका यद अथ है कि न्यायाधीशों को 
काय कारिणी* और व्यवस्थापिका के कार्यों के ओचित्य पर भी विचार करना पढ़ता है 
१--विलोबी--गवन्मेट्स श्रॉफ़ मॉडर्न स्टेट्स, छु० ४०४ 
२--ऐसेद्दी बिचार के लिये लास्की कृत ४ प्रेमर श्रॉफ़ पालिटिक्स, ४० २६४ पढ़िये 


३६० शासन-यंत्र 


झौर बहुधा उन्हें घोषित करना पढ़ता है कि इनके काय अश्रवेधानिक हैं अथवा उनके 
अधिकार-चक्षेत्र से परे हैं । ः 
न्‍्यायकारिशी ओर व्यवस्थपिका का संबंध 


जैसा कि हम देख चुके हैं व्यवस्थापिक्ा साघारणतः क्रानून बनाती है, कार्य - 
कारिणी उपघ्को लागू करती है और न्यायकारिणी उसको व्याख्या करती है। परन्तु 
व्यावहारिक रूप में ये सीनों अंग एक दूसरे के आश्रित होते हैं | यह सच है कि 
व्यवस्थापिका और काय कारिणी ने दाशेनिकों तथा राजनं!तिझ्ञों का ध्यान 
अधिक आकृष्ट किया है और साधारणतः न्‍्यायकारिणी की उपेत्ञा की गई है। परन्तु 
इससे यह कदापि न सममना चाहिए कि यह शासन का सबसे कम महत्वपूर्ण अंग है। 
वास्तव में यह व्यक्तिगत स्वातंत्य की अमिमाविका ओर सरुवर्य विधान की रक्षिका है । 
टाफट मद्दोद्य (७४) का कथन दूँ कि “काय कारिणी ओर व्यवस्थापिका लोगों के 
बहुमत की प्रतिनिध-बं॑स्थाये हं।ती दे जो उनका निर्वाचन विधान की सीमाओं के अन्दर 
शासन-काय का निर्देशन करने के लिय करते है. ...... परन्तु इस अथे में न्‍्याय- 
कारिणी प्रतिनिधि-संस्था नहीं हं।तो चाहे वह मनोनात हूं। अथवा निर्वाचित | जिस 
समय से यह अपना काय आरम्भ करती है इसका ऋतबय सामने आये हुये कानून 
को लागू करना रहता दै। इसका काय' अपनी इच्छानुसार व्यवस्थापिक्रा द्वारा 
बनाये गये बेघ कानूनों को केवल व्याख्या करना और उनका कार्योन्वित करना हो नहीं 
है बरन जब व्यवध्यापिका विधान द्वारा नि्धोरित अपनी सीमाओं का उल्लंघन करता 
है तो शासन के न्‍्याय-अंग का यह कार्य रहता है. कि वह बुनियादी तथा वैधानिक क्रानून 
द्वारा उसके आक्रामक कानन को रह घाषित कर द्‌। इस प्रकार व्यवस्थापिका के 
संबंध में इसका यह कठेव्य है कि यह देखे कि व्यवस्थापिका विधान द्वारा निधोरित 
स्रीमाओं के अन्दर द्वी काम करे। परन्तु एंसा उन्हीं दशों में सम्भव है जद्दोँ क्षिखित 
विधान पाये जाते हैं. और व्यवस्थापिका क॑ अधिकार विधान में निश्चित कर दिये गये 
हैं जैसा कि अमरीकी संयुक्त राज्य में है। संघ राज्यों में न्‍्यायकारिणा विधान के 
अभिभावक का भी काय करता है जहां कि६इसे केन्द्रीय शासन और खद्स्य राज्यों के 
शास्नों के मध्य उत्पन्न दाने वाले झंगढ़ों को तय करना पढ़ता है | जेछा कि आप 
पहले देख चुके है इसको पारिभाषिक्त रूप से न्‍्यायकारिणों की अधानता ऋते हैं | 
परन्तु एकात्मक राज्य में व्यवस्थापिका का ही बोलबाज्ा रहता है। इस्र प्रकार 
इंगलेंड में पार्लिमेंट की सत्ता स्वतंत्र है और उसके द्वरा बनाये हुये क्वाननों की न्‍्याथाज्षय 
अवेध।निक नहीं घोषित कर सकते | परन्तु वे प्राम्तीय सभाझों ऐसी संस्थाओं के 
के -मह कानना को नाजायज्ञ करार दे सकतो है जो देश के कानून के विरुद् 
ज्ञाते हैं । 


न्यायकारिशी ओर कार्यकारिणी का संबंध 


इसी प्रकार 2९ हलव का काय कारिणा से भो संबंध है | जैप्ता क्रि आप 
भभी झरक्े परष्ठों में देखेंगे । न्‍्य।यकारियों का आत्ोचना से काय कारियो सुन्यवस्थि 


अब: 


क्य्क 
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बनी रहती है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत स्वातंत्य सुरक्षित रहता है । यह सच 
है कि न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ काय १रिणी ही करती है परन्तु इसका यह भर्थ नहीं 
हैं कि ये उसके सेवक हैं। चूँकि जब तक उनका आचार शुद्ध रहता है उनका पद सुरक्षित 
रहता है इसलिये वे स्वतंत्रतापूबंक और ईमानदारी से अपना काय कर सकते हैं। परन्तु 
न्‍्यायकारिणी का काय काय कारिणी के कार्यों की ब्यथ आक़ोचना नहीं होना चाहिये । 
इसका काय क़ानून की व्याख्या करती है और इसको इस अधिकार के वाहर न 
जाना चाहिये । इसी प्रकार यह भो स्मरण रखना चाहिये कि प्रबन्धक अधिकारी 
न्‍्यायात्मक काय न करने पावे जैसे भारतबेष में जदाँ ज़िज्ञाघोश ([0307700 ॥(७९28- 
६7866) न्यायात्मक काय भी करता है। भारतीय प्रेस भारतीय सिर्वित्ष सा्वेस में से 
न्यायाधीशों की नियुक्तियों के विरुद्ध ठोक द्वी आन्दोलन कर रहा है, परन्तु देश के 
प्रधान को अपराध छमा करने का अधिकार देना उचित है क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ 
झा सकतो हैं अथवा ऐसे तथ्य प्रकाश में आ खकते हैं जब कि क्षमा-प्रदान करना 
आवश्यक तथा उचित द्वो जाता है। ह 


न्यायाधीशों की ऋाननी योग्यता 


जहाँ तक व्यवस्थापिका भौर काय कारिणी का संबंध है साधारणत:ः विभिन्न 
योग्यता वाले तथा विभिन्न ह्वितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति चुन लिये जाते है । 
परन्तु उनमें विशेषज्ञता नद्टीं पाई जाती जिससे वे अपने काय के लिये अधिक 
उपयुक्त हो सके। परन्तु न्‍्यायकारिणी की दूखरी द्वी बात है । दम किसी व्यक्ति को 
न्यायाधीश के रूप में तब तक नहीं निवोचित अथवा नियुक्त कर सकते जब तक वह 
क़ानून की पूर्ण शिक्षा न पाये हो और न्याय-विज्ञान के सैद्धान्तिक ओर व्यावद्दारिक 
पक्षों का विशारद न हो | इसका अर्थ यह हुआ कि न्याय का काय बह्दी लोग कर खकते 
हैं जो अपना जीवन क़ानून के अध्ययन में गुज़्ार चुके है और कानून को जानने 
ओर उसकी व्याख्या करने की योग्यता भ्राप्त कर चुके हैं । 


नियुक्ति-प्र गालियाँ 

आधुनिक राष्यों में न्यायाधीशों को नियुक्त करने को विभिन्न प्रणात्रियाँ श्रचत्नित 
हैं । या वो जनता न्यायाधीशों को भ्रत्मज्ष निबांचन द्वारा निबोचित करती द या 
व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है अथवा काय कारिणी मनोनीत अथवा नियुक्त करता 
है । प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रणाली अमरीका के संयुक्त 
राज्य के बहुत से राज्यों में अब भी प्रचलित दहे। व्यवस्थापिका द्वारा न्यायाघारा 
निर्वाचित करने की श्रणाली संयुक्त राज्य के चा< राज्यों में वो दे दी; स्विटजरत्ञड हे 
भी संघ-न्यायालय के न्यायाधीश वह्दों की संघ-सभा द्वारा निबाबित किये जाते हैं । 





१, प्रधान के छमा-प्रदान के अधिकार के पक्ष की तीन दलीलों के लिये लास्की कृत 
८ए ग्रेमर श्ॉव पत्चिटिक्स पृू० ६०१ पढ़िये। 
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नियुक्त करने की प्रणाली का अनुसरण संखार के बहुत से देशों में किया जाता है। 
इंगलेंड में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ लाडे चेंसलर करता दे और अमरीकी संयुक्त 
राष्य में अध्यक्ष (सेनेट की स्वीकृति के क्राथ) । 


सावंजनिक निर्वाचन द्वारा नियुक्ति की आज्योचना 


इन प्रणालियों में जनता द्वारा तिबोचित करने की प्रणाज्षी सबसे बुरी सममी 
गई है। क्योंकि यह कहा जाता है कि सब्वे प्रथम, साधारण जनता प्रतियोगी उम्प्रोद- 
वारों की वास्तविक योग्यताओों से परिचित नहों हो सकती। वह उसी को निर्वाचित 
करेगी जिसने विभिन्न उपायों से अपने फो लोकप्रिय बना लिया है। इसका यह अर्थ 
है कि अयोग्यवा घर कर जायेगी और न्याय-विभाग की उत्तमत्ता की प्रश्ृत्ति समाप्त 
हो जायेगी क्योंकि निम्न कोटि के व्यक्ति अपने की मिवोचित करा कोंगे | 


दूसरे न्यायाधीशों का निवाचन भी राजनैतिक दत्त बन्दी के आधार पर होने 
कगेगा। इस प्रकार पक्षगाव ऐसी बुराइयाँ जो दल्बन्दी की सद्दचरी हैं न्याय- 
विभाग में भी आ जायेंगी। स्यायाधीश अपनी विचार तथा आचार स्वतंत्रता कायम न 
रख सकेगा क्योंकि कि बह जानता है कि उसका पदस्य रहना और पुत्रः निवोचित 
किया जाना एक राजनेंतिक दक्ष के अधीन है ? ऐसा स्ययाधोश अवश्य ही भशक्त 
होगा और कभी भी पक्षपात-शुन्य नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि निवोचन 
न्यायाधीश की शक्ति, विद्वत्ता आचरणशीलता, श्सानदारी, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता 
को समाप्त कर देना है । 


तीसरे, निर्वाचन द्वारा न्यायाधीशों को चुनने की प्रणाक्षी में एक और भी दोष 

है । व्यवस्थापिका के निवाचन-काल में उम्मीदवार और राजनैतिक दत्ल अपनी-अपनी 
योग्यतायें तथा अपने कार्य-क्रम जनता के सामने रखते हैं | परन्तु न्यायात्मक निर्वाचन 

में किस प्रकार आचरणुशील तथा महद्दान्‌ उद्देश्य वाले व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं ९ वे 
इसको प्रतिष्ठा के विरुद्ध और घृणित सममेंगे और इस प्रकार निर्वाचन के लिये खड़े 

. है नहीं दोंगे। इसका यद्द तात्पयय है कि शासन को ऐसे सुयोग्य और महान व्यक्तियों 
” से हाथ घोना पड़ेगा जो न्याय के हित में अत्यन्त आवश्यक होते हैं । 


हा, व्य वस्थापिका द्वारा निर्वाचन-नियुक्ति की आलोचना 


के व्यवस्थापि का द्वारा निर्वाचन-नियुक्ति को भी साधारणतः कई कारणों से समथ्थेत 
» नहीं मित्षा। सर्वे ग्रथम, यदि न्यायाधीश की नियुक्ति का आधार उसकी क़ानूनी योग्यग 
है तो व्यवस्थापिकाद्वारा निवाचन से सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति सम्भव नहीं है। 
यह सच है कि जब व्यवस्थापिका द्वारा निवोचन होगा तो इतनी गड़बड़ी भोर अव्यक्त्था 
, की गु'जायश नहीं रहेगी जितनी कि साधारण निर्वाचन में सम्भव दे। मर 
दुसरे, व्यवस्थापिका द्वारा निवाचन में राजनैतिक दल्लों का दबाव पढ़ेगा। इस 
. 7 प्रकार उम्मीदवार अपनी क्रानूनी दक्षता अथवा न्याय-विशारद्ता की अपेक्षा दतन' 
#.»” रशॉजतीति के आधार पर अधिक चुने जाये । 
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“तीखरे, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन होने से तो यह आवश्यक प्रतीत होता है 
कि न्यायाधीश इसके सामने अपनी अधीनता अनुभव करेंगे। इसका परिणाम यह होगा 
कि न्यायकारिणी की स्वतंत्रता को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा । इसके 
अतिरिक्त इस स्वतन्त्रता के खो जाने की सम्भावना भी रहेगी । 

यद्यपि न्यायाधीशों को निर्वाचित करने की इस प्रणाली में इतने बड़े दोष नहों 
हैं जितने कि प्रत्यक्ष -निबाचन में दिखलाई पढ़ते हैं फिर भी यह उपयुक्त नहीं दे क्‍योंकि 
इससे कार्यकारिणी की सुयोग्यता मारी जायेगी । इसमें न केबल बास्तविकयोग्य उम्मीदवारों 
के समक्ष निम्नकोटि के व्यक्तियों केही निर्वाचित हो जाने की सम्भावनों हैं, वरन 
इसकी पूरी व्यवस्था उत व्यक्तियों में अयोग्यता, अशक्ति यहाँ तक्र क्रि अधीनता ला देगी 
जिनके लिये अधिक से अधिक ईमानदारी, आचरणशीलता और बिचार-स्वातंत्य की 
आवश्यकता होती है। 
कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति की आलोचना 
यद्यपि कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति की जाने का सिद्धान्त साधारणतः अधिकतर 
आधुनिक राज्यों में पाया जाता दे परन्तु यद् भी सवंथा निर्दोष नहीं है। यह कहा गया 
दै कि इंगलेंड में लाडे चेंघलर हारा ओर फ्रांध में (१६३४ से पूर्व) न्याय-मंत्री द्वारा की 
हुई नियुक्ति में भी दुल्ञ का प्रभाव हो सकता है क्‍योंकि आखिरकार मंत्रि-मंडक्ष के ये 
पदाधिकारी किसी न किसी दल्ल के सदस्य तो रहते ही हैं। वे वास्तव में योग्य और 
प्रसिद्ध व्यक्तियाँ को छोड़ ऋर अपने पक्ष के लोगों को नियुक्त कर सकते है। परन्तु और 
प्रणात्ञियों की अपेक्षा बेशेमानी की इसमें कम सम्भावना है। अमरीकी विधान से यह 
व्यवस्था को गई है कि अध्यक्ष के द्वारा की गई नियुक्तियों (जैपे प्रधान न्यायालय के 
न्यायाधीश) के लिये सेनेद्र, की स्वीकृति आवश्यक है। इसका यह अथे हुआ कि यदि 
अध्यक्ष पक्षणात अथवा अन्याय करता है तो सेनेट के खामने वह नहीं चत्र पाता। 
“परन्तु व्यावद्वारिक रूप में यदि अध्यक्ष और सेनेट एक ही राजनेतिक दत्न के होते हैं 
तो बे,जिन नियुक्तियों को करेंगे उनमें दत्त की छाप अवश्य लगी रहेगी । 


लासकी की सुझाव 

ऐसे दोषों को दूर करने के लिये त्ारक्ी ने कुछ उत्तम सुकाव रक्खे हैं। उसकी 
राय है कि न्याय-मंत्रियों अथवा अध्यक्ष को न्यायाधीशों की नियुक्तियां न्यायाधीशों 
की एक ऐसी श्थायी-समिति की सिफ्रारिश पर करनी चाहिये जिसमें उनके काय के 
सभी पक्नों का प्रतिनिधित्व हो।" ऐसा इसलिये होना चाहिये क्‍योंकि वकीलों को 
जितना वे जानते हैं उतना बहुत कम व्यक्ति जानते हैं| उनके लिये राजनेतिक प्रतिष्ठा से 
प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है। उन्तका पद ऐसा है कि वे ऐसे योग्य व्यक्ति को्‌ 
चुनेंगे जो न्याय-कार्य में सफल होगा । उसके चुनाव में इस बात की गारंडी रहेगी कि 
जितनी भी नियुक्तियाँ द्वोंगी उनका आधार पद्‌ की आवश्यकताय ही होंगी । 


१-लास्की--ए ग्रेमर ऑफ़ पॉलिटिक्स, ६० ४४८ 
० 


३६७ शास न्यश्र 


भारतीय प्रणाली 


इस प्रकार यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय 
नियुक्ति-पद्धति कायकारिणी द्वारा अपनी इच्छानुसार मनोनीत करने की श्रणालरी से 
उत्तम है। क्‍योंकि यहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ प्रधान +याज्य (प्ाइ0 
(0007७) के अ्रधान न्यायाधीश (ल्ारकी द्वारा सुझाई हु; स्थावी-समिति की अनुपरिथति 
में) की सिफारिश के आघार पर सम्राट करता है । 


न्‍्योयाधीय्ञों की अवधि 


न्यायाधीशों के चुनाव के पश्चात्‌ दूसरा महत्वपूर्ण विषय उनकी अवधि है। 
यदि न्यायाधीश अल्प-अवधि (मान लो दो, तीन अथव! चार वर्ष) के लिये निवोचित 
किये जाते हैं तो इसका यह अर्थ यह होगा कि निर्वाचन-पद्धति के द्ाषों को और 
प्रोत्साहन मिलेगा । न्यायाधीश न्याय न करके लोकप्रिय बनने का प्रयत्न करेंगे। क्‍यों ' 
कि सदैव उनकी आँखों के सामने पुनिर्वां चन नाचता रहेगा । इससे केवल न्यायकारिणी 
की दमानदारी और प्रतिष्ठा पर द्वी आधात नहीं होगा बरन्‌ न्यायाधीश भी निडर और 
स्वत॑त्र नहीं रह सकगे। जब वे निर्वाचन करते बाली जनता का सत अपनी ओर करने 
का प्रयत्न करेंगे तो वे स्रभावत: घडयंत्रों और दत्तयन्‍्दी में भाग कछोंगे जिसके परिणाप्र- 
स्वरूप उनके निर्णय पक्षपातपू्ण और असंगत होगे। इसी मकार यदि न्यायाधीशों 
को दीध अबधि के लिये (मान लीजिये बीस वर्ष अथवा जिन्दगी भर के लिये) निर्बो- 
चित किया जायेगा तो एक बुरे और अष्ट न्यायाधीश को निकाज़ने में बहुत अधिक 
व्यावहारिक कठिसाइयाँ उपस्थित होंगी। ' ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिये एक अनुपयुक्त 
व्यक्ति का रखना असगंत द्ोोगा। 


आसुचरित्र अवधि 


इसीलिये आधुमिक समय में न्‍्यायाश्रीश तभ्र तक के लिये नियुक्त किये जाते है 
जब तक उनका चरित्र ठीक रहता है। इससे उनका कार्यकात सुरक्तित हो जाता है 
और उन्हें स्व॒त॑त्र निणय देने का अवसर मिलता है। इसके अतिरिक्त इससे आजीवन 
अवधि ओर अर्प अवधि के दोषों से छुटकारा मल जाता है। दैमिक्टन महोदय का 
कथन दे कि “न्यायाधीश के पद में ध्थित रहने के लिये सुचरित्रता की माप निसंदेह 
शासन-प्रणंत्षी की आधुनिक बहुमृल्प विशेषताओं में स्तर एक है। एकतंत्र में तो राजा 
की स्वेच्छाचारिता को रोकने का यह अच्छा साधन है, जनतंत्र में प्रतिनिधि सभा की 
मनभानियों ओर अधिकारापदरण को रोकने के लिये भी उतना ही ज्ञाभदायक प्रतिब्न्ध 
है; किसी भी प्रकार के शासन में यह क्रानून-संबंधी दृढ़ता, ईमानदारी और निष्पच्षता 
स्थापित करने का सर्वोत्तम उप|य है। वर्तमान प्रमय में इस ओर भी ध्यान गया है कि 
जिस प्रकार पहले निरंकुश राजाओं की इच्छानुसार न्यायाधोश अत्ग कर दिये जातें 
थे बेसे अब नहीं निकाले जाने चादिये । अमरीका में उनक्रो कांग्रेस के हारा अभियोग 
चक्षाये जाने पर निकाज़्ा जाता है भौर इंगलेंड में भा राजा किसी न्यायाधीश को तभी 
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अलग करता है जब पाल्ििमेंट की दोनों सभायें उस्र रहेश्य से प्रार्थना करती हैं। लास्की 
का विचार है कि एकसभात्मक व्यवस्तापिका वाले देश में यदि दोतिदाई परद्स्य 
उनको अलग करने में एकमत हैं दो कायकारिणी को चाहिये कि इन्हें निकाल दे। 
अमरीका के कुछ राज्यों में जन-मत के आधार पर भो न्यायाधीश निकाले जाने लगे 

। इस प्रकार निकालने की प्रणाली को पारिभाषिक रूप में वापसी” कहा जाता है | 
परन्तु यह पद्धति भी बुरी समझी गई है क्‍योंकि यद्द एक शक्तिशाज्ञी और स्वतंत्र 
न्यायाधीश के विरुद्ध पढ़ती है। 


न्यायाधीशों का वेतन 


न्यायाधीशों को निकालने की प्रणात्री में इस प्रतिबंध अथोत्‌ अवधि के स्थायित्व 
के अतिरिक्त ब्राइस का कथन दे कि न्यायाधीश की योग्यता तथा :विद्वत्ता और न्याय- 
प्रियता तथा स्वातंत्रय पद्‌ के उच्जवत् भविष्य के आश्रित हैं। अल्प वेतन वाली नन्‍्याय- 
कारिणी न वो योग्य और प्रख्यात व्यक्तियों को आक्ृष्ट कर स्रक्केणी और न अपनी 
प्रतिष्ठा द्वी पूर्णरूप से क्रायम रख सकेगी। इसलिये क्ञास्की भ्यायाधीश के लिये झँचे 
बेतन! की शिफ्ारिश करता दे जिससे उसका सामाजिक स्थान तथा रहन-खददन विश्वास 
उत्पन्न कर सके ओर वकील-वर्गे के वास्तविक याग्य तथा उपयुक्त व्यक्तियों को आकषित 
कर सके । स्विटज्ञरलेंड और फ्रास्स में न्यायाधीशों का वेतन कंम रहा है। परन्तु भारत- 
बे में न्यायाधीशों का बेतव काफ़ी ऊंचा है और उनका पद्‌ निश्चय रूप से योग्य 
वकीलों को आक्ृष्ट करता|है, सम्मान तथा विश्वास उत्पन्न करता है और घूसखोरी 
ऐसी बुराइयों की ओर कुऋने से रोकता है। 


न्‍्यायाधीज्वों का अपकाग्-ग्रहण 


आजीवन अथवा आसुचरित्र अवधि की समस्या के साथ अवकाश ग्रहण करते 
का प्रश्न भी बंधा हुआ है। हो सकता है कि न्यायाधीश सुचरित्र दो परन्तु फिर भो 
वह बुढ़ापा, निर्बेज्ता अथवा रोग के कारण व्यर्थ द्वो सकता है। प्रत्येक देश में एक 
विशेष आधु प्राप्त कर लेने पर अवकाश अहण करने की अनुमति है और जब तक वह 
व्यक्ति जीवित रहता है, उसको पेंशन मिलती रहती देै। भारत+पषे में अवकाश प्रहण 
करने की आयु साथारणत: साठ वर्ष निश्चित करदा गई है ९१ 


स्वतंत्र न्यायकारियी के साधन 
संक्षेप में हम कह- सकते हे कि उपरोक्त व्यवश्याओं--काय कारिणो द्वारा न्‍्याया- 
धीशों की नियुक्ति, आसुचरिन्न अवधि, उच्च वेतन तथा उनके अवकाशग्रहदण करने को 
व्यवस्था से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठित न्‍्यायकारिणी को स्थापना द्वो सकेगी क्योंकि न्याया- 


१ लास्की अपनी पुस्तक *ए ग्रैमर व पॉलिटिक्स के प्रष्ट ६४६ में कहता है कि 
झ्रवकाश ग्रहण करने कीआयु सत्तर वर्ष होनी चाहिये । विद्यार्थी उसकी दलील को स्वयं पढ़ 
सकते हैं। 


३६६ शसन-यंत्र 


धीश अपने कतेव्य का पालन निभय द्वोकर अपनी योग्यतानु सार इमानदारी तथा सथ्चाई 
के साथ करेंगे। विल्ञोबी का भी यह विचार है कि एक ख्तंत्र न्यायकारिणी की स्थापना 
तभी दो सकेगी जब न्यायाधीशों के चुनाव में उनके राजनेतिक संबंधों पर विचार नहीं 
कियाजायेगा, जब वे एक बार चुन जिये जायेंगे तो उनके क.य -की अवधि दीघे, अजीवन 
अथवा आसउुचरित्र रहेगी ; जब कि काय कारिणी उनकों निकाज् नहीं सकेगी बरन्‌ 
व्यवस्थापिका की दोनों सभाओं द्वारा उत्तके कुचरित्र के विरुढ् अभियोग घलाने 
पर अथवा उनके भ्ार्थता करने पर निकाला जायेगा तथा उनके कार्य-काज्ष में उनका 
वेतन अथवा भत्ता कम नहीं किया जावेगा" | 


न्याय संगठन के सिद्ध/न्त 


न्यायाधीशों को विशेषता तथा उनके गुणों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ अब हम 
न्याय-संगठन के सिद्धान्त पर भी बिचार कर सकते हैं । 


सिविल भोर फ़ोजदारी न्यायातय 


सर्वे प्रथम, जहां तक कानन का संबंध है यह साधारखतः दो भागों में बँटा हुआ 
है। पहला सिविल्ञ कानून है और दूसरा फ्रौजदारी क्रानून । इसीकिये न्यायात्षयों का 
संगठन भी सिविल न्‍्यायाज्यों और फ्ौजदारी न्यायात्षर्यां में किया गया है। परल्तु. 
इसका अथ यह नहीं हे कि राजस्व-न्यायालय, सैनिक न्यायात्षय, सामुद्रिक न्यायात्षय 
तथा प्रबन्धात्मक न्यायात्रय द्वोते द्वी नहीं | इन न्यायात्षयों की स्थापना विशेष समस्याओं 
के संबंध में की जाती है।कोनरड गिल (07070 0॥]]) का कथन है कि 'क्ाभग 
सारा कानून चाहे साधारण हो अथवा बेध, फ्रीजदारी तथा सिविल बर्गों के अन्दर 
आ जाता दे। सारे कानून ज्ो व्यक्तियों के आपसी मगड़ों को तय करने के निमित 
देते हैं सविल शाखा के अन्तंगत भाजात हू । सिविज्ञ और फ्रौजदारी मामले भिन्न-सिन्न 
रूप से चलाये जाते हें, भिन्न-भिन्न स्यायायों में रक्‍्खे जाते हैं और भिन्न-भिन्न नियमों 
के अनुसार तय किये जाते है। इनमें मुख्य अन्तर यह है कि पहले प्रकार के मामले 
में एक अकेला ब्यक्ति जो वादी कहलाता हैँ उस ज्ञति की पूर्ति के लिये प्रयत्त करता है 
जिसके संबंध में उसका दावा दूँ कि दूसर व्यक्त अतिवादी ने पहुँचाई है। परन्तु दूश्वरे 
प्रकार के मामले में जनता की ओर से श्रांभयोग चलाया जाता है । इस आधार पर कि 
अभियोगी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध काय किया है, आर चूं कि कानन जनता के छ्वित 
के लिये बनाया गया है इसालये उसने जन-ह्वित के विरुद्ध काम्र किया है* | इस प्रकार 
उदाहरण स्वरूप यदि ९+ वर्थाक्त जिसने मेरे साथ क्रिसी विशेष वस्तु के बेचने के लिये 
सममोता किया है, सममोते को तोड़ देता है तो व मेरी सिविल्ल क्षति करता है और में 
ज्ञति पूति के लिये सिबबल न्यायालय में मामला उपास्थित करूँगा। परन्तु यदि एक 
व्यक्ति किसी दूसरे की घड़ी चुराता दे अथवा ऋत्ल करने का हयत्न करता है तो दोनों” 


७७४७८ ७७७७७शआआ आशा आस अमल हु 
| 


४१ १, विलोबी--गवन्मेंट ग्रॉव मॉडन स्टेट, प्ृू० ४३४ 
२, कोनरड गिल-आावम्मेंट एन्द पीपुल, ६० १४२ 
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दिशाओं में पुलिस उसको गिरक्रतार करेगी | इसलिये नहों कि उम्र व्यक्ति की जो 'घड़ी 
का. मालिक है, ज्ञति पूर्ति की जायेगी क्‍योंकि उप्तको व्यक्तिगत द्वानि पहुँचाई गई है, परन्तु 
इसलिये कि पूरे समाज के विरुद्ध अपराध किया गया है। ये अपराध केवल व्यक्ति के 
विरुद्ध न होकर सावजनिक जीवन तथा कानून और शान्ति के विरुद्ध होते हैं | अतः ऐसे 
मामलों सें वह व्यक्ति जिसका अपराध किया गया है अभियोग नहीं चलायेगा और 
न उसकी क्षति पूर्ति ही की जायेगी बरन्‌ स्वयं राज्य अभियोग चत्नायेगा। यदि घड़ी 
मिल जाती है तो वह मालिक को अवश्य लोटा दी जायेगी किन्तु फिर भी षोर को दंड 
दिया जायेगा क्योकि उसने सम्पू्ों समाज के विरुद्ध अपराध किया है। अतः ऐसे 
मामलों को फ्रोजदारी न्यायालय ही तय करेंगे | 


भारतवर्ष में सिषिल ओर फ्रौजदारी न्यायालय 


यह स्व है कि भारतवर्ष में 'राजस्व-बोडे, (१०ए०७प०७ 509708) राजस्व- 
संबंधी मामले तय करते हैं। परन्तु सम्पूर्ण क्वानून सविल और फ्रौजदारी क्रानूनों में 
विभक्त है । सिविल पक्ष में ज़िला न्यायाषीशों ((280700 ठप0868) के न्यायालय 
तथा छोटे न्यायाधीशों तथा मुन्सिक्कों के न्‍्यायात्षय हैं । फ्रौजदारी पक्ष में सेशन तथा 
अतिरिक्त हो (99887078 ७70 4&00॥0४079]! 7५१४2०७) भौर मैजिस्ट्रेटों के 
न्यायालय हैं । 


न्यायकारिणी का क्रमिक संगठन 

न्यायालयों के इस पिविज्ञ ओर फ़ौजदारी विभाजन के अतिरिक्त, न्‍्याय-प्रबन्ध 
की दृष्टि से न्याय|ल्यों का एक क्रमिक संगठन किया गया है | उसका रूप नीचे से ऊपर 
जाती हुई सीढ़ी के समान है। इस सोपानवत्‌ व्यवस्था का आधारभूत सिद्धान्त यह 
हे कि निम्न न्यायात्रयों से उच्च न्यायात्रयों में अपीलें होती हैं। और उच्च न्यायाज्ञयों को 
निम्न न्यायालयों के निर्णयों को संशोधित करने, बदलने तथा अस्वीकृत करने का 
अधिकार रहता है। इसका यह तात्पये है कि प्रत्येक राज्य में एक प्रधान न्यायात्ञय 
होता है जिसके बाद कोई अपीज्ञ नद्दीं हो सकती ओर उसका निर्णय अन्तिम द्वोता है । 


भारतवष में न्‍्याय-संगठन 
भारतवर्ष में भी न्यायालयों का संगठन ऋ्रमिक दै। सिविल पक्ष में सबसे 
छोटे मुन्सिक्रों के विभिन्न श्रेणी के न्यायाज्ञय दोते है। इनसे अपील ज़िला न्यायाधीशों 
के पास जाती हैं। और उनके पास से श्रघान न्‍्यायाक्षय (पा80 00०7४) जाती हे । 
इसी प्रकार फ्रौजदारी पक्ष में सबसे छोटे प्रथम, द्वितीय तथा दृतीय श्रेणी के मेजिस्ट्ट टों 


१०-दि इंडियन जनल श्रॉवू पॉलिटिकल साइंस के जूलाई-सितम्बर, १६४२ के 
अंक में श्री अखिल .चन्द्र मैत्रा कृत लेख। 'पोज्ञीशन आ्रॉवू फ्रेंडरल कोर्ट इन दि कॉन्स्टीव्यशनल 
सिस्टम'आवू इण्डिया? तथा अप्रैश्-जून, १६४३ के अंक में डा० बुलचन्द कृत लेख दि वर्किंग 
आटवू दि इन्डियन फ्रेडरल को<? पढ़िये। 


|. 
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के न्यायात्रय होते हैं उनके यदाँ से सेशन-न्यायालय में अ्रपो्ष जाती है और फिर बहाँ से 
प्रधान न्यायालय में । हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली स्थित संघ-न्यायात्ञय' 
है और वह प्रान्तीय प्रधान न्यायालयों को अपोज् छुबता है। परन्तु चु कि भारतब 
अंग्रेज़ी साम्राज्य का एक साग है अतः भारत संघ-न्यायालय से प्रिवी-कोंसिल की न्याय॑ 
समिति के समतज्ष अपीकज्ष रकखी जा सकती है। फिर भी जहाँ तक भारतवर्ष का संबंध 
है देश में सब से बड़ा न्‍्यायाज्ञय संघ-ब्यायालय दी है | 

न्यायाधीशों की विशेषताओं ओर न्याय-संगठल के सिद्धान्तों को सम्रक लेने के 
बाद अब दम न्याय-प्रणाली की आवश्यकताओं का अध्ययन कर सकते हैं । कोनरइ 
गिल के अनुसार वे (क) न्यायाधीशों की खतंत्रता, (श्र) सभी के किये समान क़ानून 
ओर (ग) पंचों की स्वतंत्रता है । 


(क) न्यायाधीशों की स्वतंत्रता 

न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के विषय में हम पहले ही चुनाव-प्रणा्ली के संबंध में 
कह चुके हैं। अब दम इस विषय पर ऐतिहासिक दृष्टि से प्रकाश डालेंगे । आरम्प 
में सभी देशों में न्याय का संबंध राजा के अधिकारों और विशेषाधिकारों पे 
रहा है और राजा द्वी सम्पूर्ण देश में शातत कायम रखता था। मुस्लिम राष्यों में काज्ी . 
न्याय करते थे और उनकी नियुक्ति राजा करता था । इंगढेंड में तो न्‍्योयाघीश राजा 
के सेवक समझे जाते थे । अतः कई बार विशेषकर स्हुश्टे काल में वे न्याय के स्रोत होने 
की अपेक्षा राजा की स्वेच्छुचारिता के साधत बन गये थे । यह अब है कि राजा जान 
ने 'मदास्वतंत्रतापत्र' (१७278 (297॥%) के अतुसार निरंकुशता से शासन न करने 
का बचन दिया था। इस अधिक्ार-पत्र की शक्ते थी क्लि कोई भी व्यक्ति देश की 
कानूनी कारवाई के बिना न तो गिरफ्तार किया जायेगा न जेल सेजा जायेगा, न 
अनागरिक बनाया जायेगा, न देश से निकाला जायेगा और ने किसी प्रकार उम्तको क्षति 
पहुँचायी जाये भी, न किसी को गुज्ञाम बनाया जायगा और न किसी के न्याय प्राप्त करने के 
अधिकार को छीना जायेगा और न न्याय करने में देरी द्वी की जायेगी । फिर भी इन 
सिद्धान्तों को पूर्ण हूप से उपयो। में नदीं लाया गया । यही क्रारण था कि अधिकार विज्ष , 
(१७८६) ओर उत्तराधिकार क़ानून (१७०१) की आवश्यकता व्यक्ति के शासन के स्थान 
पर क़ानून के शासन की स्थापना के लिये हुई। उत्तराधिकार क़ानून के अनुसार न्याया- 
घीशों की नियुक्ति आजीवन होने'लगी और उ+को निश्चित बेतन मिलते लगे। इस प्रकार - 
न्यायाधीशों की कार्य-अ्रवधि राजा की स्वेच्छाचारिता से स्वतंत्र हो गई | इस प्रकार 
यह सिद्धान्त बन गया कि न्यायात्ञय शासन के दश्तक्षेत से मुक्त रक्खे जाय॑गे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि न्याय नि८्पक्ष होने लगा तथा न्यायाधीश अपने काये में स्वतंत्र 
होने लगे । 


न्यायकारिणी के लिये श्रक्ति तथा इढ़ुता की भावद्यकता 


... “ परन्तु इतना ही पयोप्त नहीं है कि न्‍्यायकरारिणी कार्यका(णी हा खिलौना न हो। 
न्यायकारिणी की स्वतंत्रता का यह भी श्रेथे है कि यह इतनी शक्तिशात्ञी हो कि व्यक्तिगद 


बारहबोँ अध्याय ३६ ६ 


स्वतंत्रता की रक्ा कर सके और काययकारिणी की कुचेष्टाओं को रोझ सके | लास्‍्की 
के अनुसार कार्यकारिणी पर आँख रखना न्यायाघोश का कत्तेव्यहै। उसको ध्यान रखना 
चाहिये कि कायकारिणी अपने अधिकारों की व्याख्या ऐसी न करले हि अपने में एऋ 
नवीनता ला दे और नागरिकों के साथ असम व्यवहार करने लगे। इसलिये इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिये न्‍्यायाज्ञयाँ को कार्यकारिणी के कार्यों की जाँच करने का 
अधिकार होना चाहिये और न्यायकारिणी के निणणेय कार्यक्नारिणी पर अनिवायतः 
लांगू होने चाहिये जब तक कि व्यवस्थापिका स्वयं दूसरी व्यवस्था न चाहे ।" 


न्यायकारिणी की प्रधानता 


परन्तु यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि न्‍्यायकारिणी की स्वत॑त्रता और 
महत्व तथा न्यायका रिणी की श्रधानता एक हो बस्तुये हैं। यद्यपि इस सिद्धान्त में न्‍्याय- 
कारिणी का कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका के स्वतंत्र रहना आ जाता है। परन्तु जैसा 
कि हम अमरीकी संयुक्त राज्य में पाते हैं, इसमें और अधिक बातें शामिल हैं । इसका 
कारण यह हैः जैसा कि हम पहले देख चुझे हैं, प्रत्येक संघराज्य में (उस्री प्रश्न 
* अमरीकी संयुक्त राज्य में) संघ-शासखन ओर राज्य शासनों के मध्य अधिकार विभाजन 
रहता है और दोनों अपने-अपने क्षेत्रों के अन्द्र कार्य करते हैँ। इस :प्रह्वर स॑ंघ- 
शासन ओर राज्य-शासन में कोई भी सबप्रधान शक्ति नहीं कही जा सकती है। अतः 
राज्यसत्ता तो विधान में सन्निद्दित है। इस्र प्रकार यदि संघ तथा राज्य शासनों के 
सध्य कोई मंगड़ा उत्पन्न होता है तो 'प्रधानन्याय[ल्य (87079770 0007५) के खामने 
मामला तय कराने के लिये रक्खा जाता है। इसी प्रकार विशेषकर अमरीका में, 
व्यवस्थापिका कार्यकारिणी तथा न्यायकारिणी का संगठन शक्ति विभान्नन के सिद्धान्त 
के रूप में किया गया है । इस्त प्रकार शासन ही ये तीनों शक्तियाँ स्वतंत्र कार्य करती हैं । 
यह कार्य न्यायक्रारिणी का होता है कि वह देखे कि कार्यकारिणी और व्यवस्था- 
पिका विधान द्वारा निश्चित की हुई सीमा का उल्लंघन तो नहीं करती। इससे स्पष्ट 
है कि न्‍्यायकारिणी की प्रधानता के सिद्धान्त में विधान की रक्षा सर्वप्रथम तथा पूर्ण 
रूप से आ जाती है। इस अथेमें यह न्यायकारिणी का अधिकार और कतेंव्य दोनों 
दे कि वह ऐसे क्रानून को नाजायज्ञ अथवा अवैध।निक घोषित कर दे जो विधाव की 
आत्मा के विरुद्ध पढ़ते हैं। इस अमरीकी अ्रणाल्षी की उपयोगिता द्वेमिल्टन महोदय के 
कथन से सिद्ध दो जाती दे जब वे कहते हैं कि (विधान एक बुनियादी क़ानून है और 
उखकी धुनियादी क्रानून मानना भी चाहिये। अतः इसकी ,तथा व्यवस्थापिका के बताये हुये 
किसी विशेष क्रानून की व्याख्या करना न्‍्यायकारिणी का अधिकार है । यदि दोनों में ऋ%४३ 
विरोध हत्पन्न होता हे कि किसे माना जाय या किख का ओचित्य स्वीकार किया ज्ञा । अथवा 
किसे प्रथम स्थान दिया जाथ तो व्यवस्थापिका के क्वानून को अपेक्षा विधान को प्रथम 


१--जा स्की--ए प्रेमर श्रॉव्‌ पॉलिटिक्स, प्ृ० २६५। अधिक जानकारी के लिये घु० 
८४-८६ पढ़े जा सकते हैं | 


४०० शासन-यंत्र 


स्थान मिलना चाहिये अर्थात्‌ जनता के एजन्टों के स्थान पर स्त्रयं जनता का मत स्वीकार 
किया जाना चाहिये........परन्तु यद्द सिद्धान्त व्यवस्थापिका की अपेक्षा न्‍्यायकारिणी की 
अच्ठता नहीं स्वीकार करता। यह फेवल यही सानता है क्रि जनता को शक्ति दोनों 
से श्रेष्ठ है। इस प्रकार जहाँ व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित क़ानून जनता द्वारा निर्मित 
विधान के विरोधी दिखाई दें वहाँ न्यायाधीशों को विधान द्वारा अनुशासित होना 
चाहिये | उनके निर्णयों के आधार बुनियादी क्रानून होने चाहिये गेंर बुनियादी नहीं?। 


अमरीकी संयुक्त राज्य में न्‍न्यायक्ारिणी की प्रधानता 


गानेर का कथन है कि अमरीकी संयुक्त राब्य सें प्रधान न्यायालय” कांग्रेस के 
तिरपन क्वानूनों को, पूर्शरूप से अथवा आंशिक रूप से, और तीन सौ से अधिक राय 
क्रानूनों को अवेधा।नक घोषित कर चुडी है। हमारे ही समय में उस्ती न्‍्यायात्षय 
ने सन्‌ १६३४ और सन्‌ १६३६ में स्वर्गीय अध्यक्ष रूजबेक्ट के राष्ट्रीय ओद्योगिक 
पुनरुद्धार क्ानून (प७0008] 700807%&' &9007877 8.00) भोर “नये 
सममोते” (प०ए ॥)69)' के “कृषि साम॑जस्य क्रानून! को अवेधानिक तथा अनियमित 
घोषित किया था | 


नवायकारिणी की प्रधानता पर लासफी का दृष्टिकोण 


अमरीकी इृष्टिकोशणीय न्‍्यायकारिणी की प्रधानता के ४विरिक्त श्रोौ० क्ारकी ने 
नन्‍्यायकारिणी की पअधानता के प्रयोग की आवश्यकता पर एक दूसरे ही रूप से जोर 
दिया है। फ्रांस में, जैसा कि अगक्े प्रृष्ठों से स्पष्ट दो जायेगा, साधारण क्रानून के 
अतिरिक्त एक प्रबन्धात्मक क्रानून है। अतः वहाँ साधारण न्यायात्ञ्यों के अतिरिक्त 
प्रबन्धात्मक न्‍्यायाज्ञय भी हैं । राध्याधिकारियों के सभी मुक्॒दर्मे साधारण न्यायाज्षयों के 
सामने नहीं जाते । वे केवज्ञ प्रबन्धात्मक न्यायालयों के सामने उपस्थित किये जाते हैं 
और फ्रान्स में 'राष्य परिषद्‌” का निर्णय अन्तिम साना जाता है। फ्रांधीसी प्रणात्षी 
को आदश मानकर अथवा शासन के कार्यों में एक विशाल वृद्धि होने के कारण बतेमान 
काल में यद्द प्रवृत्ति हो गई है कि न्‍्यायात्मक अधिकार शासन के विभागों को भी श्लोप 
दिये गये हैं | लास्की कार्यक्रारिणी को इस प्रकार अधिकार सौॉंपने हा विरोध नागरिक 
स्वतंत्रता के आधार पर करता है। उसका कहना है कि 'मेरा यह तक रहा है कि राज्य 
को अपने एजेन्टों के कार्यों के लिये उसी प्रकार उत्तरदायी २हना चाहिये जिस प्रकार 
एक साधारण नागरिक रहता है | मेरी यह भी दल्लीज़ है कि जहाँ सुविधावश किद्धी 
विभाग को न्यायात्मक अधिकर सोंपे ज्ञायेंगे वहाँ उसके सघघनों तथा उसको कार्य-मणाली 
की जाँच न्यायाकज्ञय कर सकेंगे। ओर उनको उसके निणयों को उत्तर देते का अधिकार 
रहेगा यदि वे यह अनुभव करेंगे कि निणुय पूरो जाँच के वाद नहीं दिया यया। यहाँ 
जाँच का अथ तथ्यों को खोज-बीन से नहीं वल्कि उनके अनुसन्धान की प्रणाक्षी से है । 
जब तक इस प्रकार की न्यायकारिणी की प्रधानता नहीं क्रायम रक्‍खी जाती तब तक - 


१--गानंर--पोलिटिकल सांइस एन्द गवन्मेंट, पृ० ७५४ 


बारेहवोँ अध्याय ४०१ 


काय कारिणी के सम्मुख एक साधारण नागरिक के अधिकार सुरक्षित न रद सकेंगे। .. 
नागरिक उन लोगों के विरुद्ध अपने अधिकारों का प्रयोग करने में अस्तमथे रहेगा जो 
बेभागिक कानूनों का सद्दारा लेते हैं! । * 
सप के लिये एक सा ऋानुन 

इस प्रकार न्‍्यायकारिणी की स्वतंत्रता ओर प्रधानता के अर्थ का अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ अब हम “सब के लिये एक सा क़ानून! के अ्रथे पर विचार कर सकते हैं । 
स्पष्टवा के लिये दम इंगढेंड से झारम्म करेंगे। कोनरडगिल का कथन है कि “सत्रहवीं 
शताब्दी में न्यायाधीश, विशेषकर नये न्यायालयों में जेसे कि “नक्षत्र-भवन! में राजा 
ओर उसके मंत्रियों क अनुकूल निर्णय देने के लिये क्रानून की चिन्ता नहीं करते थे। 
अगर यही क्रम बिना किसी अ्रतिबन्ध के रहने दिया गया होता तो मंत्रियों ओर उनके 
अधिकारियों के आदेश न्‍्यायात्ञयों को मानने पड़ते | इस्रके परिणामस्वरूप विभागों के 
अपने-अपने क्वानून दोने लगते ओर इनमें पालिमेंट का कुछ भी द्वाथ न रहता। सम्भव 
था कि इस प्रकार के वेभागिक क्वानुन का ज्ञोर और बढ़ता और नये न्यायालय ऐसे 
मुक्तदमों को अपने द्वाथों में लेते जिनमें (बाग या राज्याधिकारी फंसे होते | इस भ्रकार 
देश का साधारण क्रानून केवल साधारण नागरिकों पर ज्ञागू होता और राज्याधिकारों अपने 
ही न्‍्यायात्यों में अपने वो द्वारा बनाये हुये क्रानता के आधार पर अपने मुक्रद्मों का 
फैसला कराते? ।९ इसका यह अर्थ है कि इंगलैंड में भी दो प्रकार के क्राननों का जन्म 
दोता : पहला साधारण क्रानुन जो नागरिक पर ज्ञागू द्वोवा है और दूखवरा प्रबन्धात्मक 
क्रानन जो केवल राज्याधिकारियों पर ल्ायू द्वोता। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। 
मंत्रियां को राजा की आड़ लेने से मना किया गया, यद्०ाँ तक कि उन पर अभियोग भी 
चलाया गया। अन्त में राजा की भा अपनी इच्छानुसार शाखन न करके पालिमेंढ 
द्वारा निमित और पास किये गये क्रानुन के अनुक्ताए शाखन करने के लिये वाध्य द्वोना 
पढ़ा । इस प्रकार इंगतैंड में वय क्त-शाक्षन के स्थान पर क्वानून-रासन की स्थापना हुई थी । 


क्ानून-शासन के अर्थ पर ढाइसी का विचार 
क्ानून-शासन के अर्थे का आधुनिक काल में सर्वेप्रथम डाइसी"' ने पूर्ण रूप से 
विश्लेषण किया था । 


१ -लास्की--ए प्रैमर श्रॉव्‌ पॉलिटिक्स, ४० ४६४०-३१ । इसके साथ-साथ ह३०४४४- 
४४४, भी देखिये । 
* २०-कोनर्‌डगिल--गवर्न्मेंट एन्ड पीपुंल, ० १४३४-१४६ | हु 

१--डाइसी--ला श्रॉव्‌ दि कान्यव्यज्न, ४० जज्डपानटरएं तथा श्रध्याय॑ 

४ बेड वात्ते ढाइसी के संस्करण (१६३६) में क्राबुत-शा[सन को पूर्ण विवेचना मिलती हे। 

प्रत्येक विद्यार्थी को इसे स्वयं पढ़ना चाहिये। ह 
लास्की क्वानूत-शासन के अर्थ को अपने ढंग से स्पष्ट करते हुये कहता है कि क्लादून 

इसलिये नहीं द्ोते कि उनका ऐस। श्रर्थ निकाला जाये जैपा कि तत्कालीन मंत्रिमंडल चाहइदा 


४९ 





४०२ शासन-संत्र 


(१) सर्वे प्रथम उसका कहना है कि 'क्रानून शासन का यद्द अथे है कि उस समथ 
तक किसी वर्याक्त को दंड नहीं दिया जा सकता, अआर्थिक या शरीरिक यातवता नहीं दी जा 
सकती, जब तक कि उस्रके विरुद्ध देश के न्यायालयों के सामने साधारण क्वानूनी तौर से 
किसी क्रानन को तोड़ने का अपराध पृर्ण रूप से सिद्ध न हो जाय। इस प्रकार क्ानन- 
शासन राष्याधिकारियों के निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन से भिन्न हे? । 

(२) दूसरे, 'केवल यद्दी नहीं कि कोई भी व्यक्ति कानून से बाहर नहीं है बरन्‌ 
यह भी कि प्रत्येक व्यक्ति चाहें उसका जो भी पद्‌ या पदवी हो, राष्य के साधारण 
क्रानन के अन्दर दे और साधारण न्यायाक्यों के क्षेत्र के अन्तेगत दै। इंगलेंढ में कानूनी 
समता था सभी बर्गों की साधारण न्यायात्ययों द्वारा क्षगाये हुये एक ही क़ानून के 
श्रधीन हं।ने की घारणा अन्तिम सीमा तक पहुँच चुकी हं। प्रधान म'त्री से लेकर 
कान्स्टेबिल अथवा कर वसूल करने वाले कर्मचारी तक प्रत्येक गैर क्ानुनी काम 
करने के लिए उद्ची प्रकार दण्डनीय है जिस प्रकार एक दूसरा नागरिक। ऐप कितने 
उदाहरण मिलते हैं जब कि राज्याधिकारियों को अपने पद स्॑ कानूनी अधिकार को 
उल्लघन करके काम करने के ज्िए न्यायात्ञयों के खामने उपास्थित क्रिया गया था और 
उनकी, अपने व्याक्तगत रूप में, या तो दूंड॒ भोगना पड़ा या क्षतिपूर्ति करनी पड़ी थी |, 

(३) तीसरे, ५बधान क्रानून-शासन से व्याप्त रहता है क्‍यों कि विधान के 
सामान्य सिद्धान्त (उदाहरण रवरूप व्यक्तिगत रवातंध्य का अधिकार भथवा सावेज्ननिक 
सभा करने का अधिकार) हमको न्यायात्मक निणयों के आधार पर भाप्त हुये हैं। 
न्यायालयों के सामने आये हुये मुक़दमों के द्वारा ही साधारण क्षोगों के आधिकार 
निश्चित द्वोते हैं. । परन्तु बहुत से विदेशी विधानों के अनुसार जो संरक्षण व्यक्तियों को 
प्राप्त रहता है वह या तो विधान के सामान्य सिद्धान्तो का परिणाम होता है या ऐसा 
प्रतीत दोता है । ह 

डाइसी द्वारा उपस्थित किये गये क्रानून-शासन के तीन अथों को संक्षेप में इस 
प्रकार कद्द सकते हैं: (क) बिना मुकदमा चक्ाये अथवा कारण दिखाये कोई व्यत्त 
बंदी नहीं बनाया जा सकता; (ख) कोई भी व्यक्ति क़ानून स्रे परे नहों है भौर 
क़ानून सब छोटे-बड़े, निधेत-धनवान, अधिकारी अथवा साधारण नागरिक पर एक तरह 
कञायु दोगा और (ग) व्यक्ति के अधिकार लिखित बिधानों के परिणाम नहीं है, वे 
विधान के साधन हैं. क्‍योंकि उन्तकका आधार (956 )9फ़४8 हैं | इससे प्रकद होता दे 
कि अंग्रेजी विध।न निर्मित नहीं हुआ हे, इसका विकास हुआ है। इस को स्यायाघीशों 
ने बनाया है ओर इस पर न्यायाधी रा निर्मित कानून की छाप है। 


दर भाकनक९०७३5 पपन$ अकनम>भनन+ +ाभन--%+ज जप मम+<»एल्‍ब+१५७३ २५ पकरल्‍ कान फवकफ नपन_9क्‍क पक 4;पमक+४ १५4७ +ध जमकर, 


है। कुछ ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों द्वारा पालिमेंट की इचब्द्धा का पता लगाया जाता है जो परिणाम के 
किसी भो प्रत्यक्ष प्रभाव से मुक्त रहते हैं और जिनके निर्णय में दीघ'कालीन श्रनुभव रहता है. 
जिसके द्वारा वह इच्छा मालूम की जा सकती है। यही वह क्रानून-शासन है जिसको अंग्रेज 
लगभग दो सो वर्ष तक अपनी स्वतंत्रता की रक्या के लिये अमूल्य सममते रहे हैं?-..दि पार्शिमेंटरी 
गवस्सेट इन इंगलेंड, १० ३६० 


बारहवों अध्याय ४०३ 


युरोप और प्रवन्धात्मक कानून 
यूरोप में क़ानून-शासन के इस सिद्धान्त का प्रचार नहीं है। वरद्दोँ कार्य- , 
कारिणी को विस्तृत स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश अधिकार प्राप्त हैं। ऋंस में तो 
साधारण क़ानून से भिन्न प्रबन्धात्मक क्वानून का विकास हुआ है। स्वय डाइसी का 
कहना है कि ऋध में 'राब्याधिकारी जिनमें राजा के सभी कर्मचारी आ जाते हैं जब 
तक अपने पद्‌ की देखियत से काम करते हैं, एक सीस। तक देश के कानून से मुक्त हैं 
या रहे हैं, साधरण न्यायात्ञयों से रक्षित रहे हैं और कभी-कभी तो उन पर केबल 
सरकारी विभागों द्वारा बनाये हुये क़ानून हो लागू हुये हैं। इक्षका यह अर्थ हुआ हि 
अधिकारियों के मुक़द्भं साध।रण क़ानून द्वारा साधारण न्यायालयों में नहीं तय 
किये ज्ञाते, यद्दां तक कि उनका अपना प्रबन्धात्मक क्वानून, प्रबन्धात्मक न्‍्याथालय और 
मुकदसे तय करने के लिये प्रबन्धात्मक अधिकारी होते हैं। 


प्रवन्धात्मक कानून का बास्तविक रूप 


अब हम यह प्रश्न कर खकते हैं कि प्रवन्धात्मक कानून का वास्तविक रूप क्‍या 
है | यह विषय बहुत ही विवादप्रस्‍्त दो गया है आर इसकी ग्रज्षत व्याख्या करने का 
उत्तरदायित्व डाइसी पर है। जैसा कि हम अभी देख्न चुडे हैं उल्चका विचार दै कि . 
प्रबन्धात्मक क्लानून ऐसे नियम दे जो राश्याधिकारियों को, नागरिकों के विरुद्ध काम 
करने पर, बचाने के लिये होते हैं? । परन्तु वास्तव में ये राज्य के विदद्ध न्याय प्राप्त करने 
के साधन हैं। डाइसी के दृष्टिकोण का आधार आकार (७००००) को परिभाषा है । 
उप्के अनुसार प्रबन्धात्मक क्रान॒व शाध्षत-प्रबन्ध ओर साघारण नागरिक के संबंधों को 
नियमित करता है, परन्तु आलेन; वार्थलेमी, पोटे, फ़्लेबचर और मेयर ऐसे आधुनिक 
लेखक फ्रांख और जमेनी में प्रबन्धात्मक कानून को अ्रणालो का अध्ययत करने के पश्चात, 
इस निष्कष पर पहुँचे कि ऑकाक की परिभाषा अस्पष्ड ओर ग़लत थी। इसलिये दम 
उन कुछ परिभाषाओं पर विचार कर सकते हैं जिन्हें आधुनिक विद्वान ठीक कहते हैं। 

(१) बार्थ्ेम्ो का कथन है कि कानून को लागू करने को, न्याय विभाग को 
छोड़कर जितनो भी सर्विसें हैं वें प्रबन्धात्मक सर्विसें कहृत्वांती हैं। प्रबन्धात्मक क़ानून 
उन सिद्धान्थों का योंग है जिसके आधार पर वे काये करती हैं । यह सावजनिक क्रानून 
की जिसमें वैधानिक क्रानुन, फ्रोजदारी क़ानून भौर अन्तरीष्रीय क्रानून आते दे, एक शाखा 
है। वैधानिक क्रानून हमें राज्य के राजनीतिक-संगठन, राज्याधिकारियों के भेद, वे 
तियम जिनके अनसार पदाधिकारियों का नाम करण किया जाता है जो कि शासन के 
क्रानन बनाने तथा उनका ल्ायू करने के काय को करते हैं इन सब का ज्ञान भाप्त कराता 
है। अबन्धात्मक क़ानून शाखनात्मक यन्त्र की काय प्रणात्नी का विवेचन करता है । 
किस प्रकार यंत्र का निर्माण होता है, यह वेधानि क़ानून बताता है। कैसे यह कांय॑ 





१५--कृपया डा० बूलचन्द कृत लेख 'दि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स इन इंगलेंड, “दि 
इंडियन जन॑ल आँव्‌ पॉलिटिल साइंस (अक्टूबर-द्सम्बर १६४०) में पढ़िये । 


१०४ शासन-यंत्र 


करता है, किस प्रकार इसका प्रत्येक अंग चलता है, यह; प्रवस्धात्मक क़ानन का 
विषय दे! 

(२) श्रो० सुइ़नाऊ इसकी परिभाषा देते हुये कहते हैं कि यह सार्वजनिक क़ानून 
का बह भाग है जो संगठन निधोरित करता है, प्रबन्धात्मक अधिकारियों की काये 
' क्षमता को निश्चित करता है और अधिकारक्रमण के लिये प्रतिकार करता है। 

(३) मेयर का कहना है कि “प्रबन्धात्मक क़ानून बद विशेष क्रानून है जो शासन 
और इसके सम्पक में श्राये हुये शासित के मध्य सम्बन्ध त्थिर करता है । 

(४) र्द्रांग इसको ओर अधिक स्पष्ट कर देत, है। उसके अनुसार प्रबन्धात्मक 
क्ानून उन नियत्तों का संग्रह है जो शातत शक्ति का संबन्ध नागरिकों के साथ 
निधारित करता है, भौर राज्याधिकारियों के भधिकारों 'के संबघ में नागरिकों के 
अधिकार तथा कतंठ्यों ओर इस अधिकारों तथा कत्तेब्पों का कार्योन्वित करने की 
प्रणाज्ञी कों निश्चित करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैँ कि फ्रान्स में सावेज्रनिक 
ओर व्यक्तिगत क्ाननों में अन्तर है और क़ानून के विभाजन का प्रभाव न्यायक्रारिणी 
पर यह पढ़ता है कि साधारण न्य।याक्षय उन सुक़दृर्मो को नहों तय कर ख्कते जो 
शासन के कायकारिणी विभाग से उत्पन्न द्वाते है, चाहे इनका संबंध राज्याधिक्रारियों 


के अधिकारों तथा कर्ते्यों थे हो चाहे किसो नागरिक के इन अधिकारियों के संबंध 
में अधिकार ओर कतंब्य से? |" 


शासनप्रबन्ध के विरुद्ध क्रानुनी प्रतिकार 


इन परिभाषान्ों से यह स्पष्ठ हो जाता है कि प्रभन्‍धात्मक क्रानून केवल्ष प्रबंधा- 
स्मक बोर्ड ओभोर मंत्रियों की न्यायात्मक कारंबाई ही नहीं हे और न केवत् नियमों के 
रूप में विभागों द्वारा बनाया हुआ क्वानून हो है। यह शासन-प्रबन्ध के विरुद्ध कुछ कानूनी 
प,्रतिकारों की भी व्यवस्था करता दे । जैसा कि बाथलेसी का कहना है “प्रवन्धात्मक न्याय 
साधारण न्यायात्ञयों के न्याय का विच्छिन्नीकरण नहीं है। यह एक न्याय का खाघन ' 
है जिसके द्वारा कार्यकारिणी राष्याधिकारियों में फ्ानून के श्रति सम्मान पैदा करती है। 
प्रबन्धात्मक न्‍्यायाक्षयों ने यह अधिकार नन्‍्यायकारिणो से नहीं पाया है। थे क्राननों को 
ज्ञागू करने के साधनों का एक रूप हैँ । आंधक स्पष्टता के विय यह कहा जा सकता है कि 
प्रबन्ध[त्मक न्यायालयों का तंबंध कार्यकारिणी के निर्)यों से वैश्वा ही दे जैसा कि 


अपीक् के न्‍्यायाक्षयों का निम्न न्यायाक्षयों के निणेयों से! । 
विवाद-न्यायाहय 


परन्तु यह भी सोचना ग़लत है कि सभी मामले जिनमें राज्यधिकारी फंसे रहते 
हैँ प्रबंधात्मक न्यायाक्षयों के सांसने पेश किये जाते हैं | फान्स में 'बिवाद-न्यायात्षय! 
(70००७) ० 0००070॥8) द्वारा वे मामते जिनमें राजकम्त घारी स्वयं उत्तर- 


१००स्ट्रांग-मॉडन कान्स्टीव्यूशन्स, ०२६६ 


यारहवाँ अध्याय (०४ 


दायी रहता है और जिनका फ्रेसल्ा साधारण न्यायालयों में होता है तथा ऐसे मामले 
जो प्रवंधात्मक त्रटि के परिणाम स्वरूप हैं अतः पूरा प्रबंध-य॑त्र उत्तरदायी रहता है और 
इनका फ़ेसला प्रबंधात्मक न्यायाज्ञ्यों में होता है, प्रथक किये जाते हैं। लेफ्रोरियर 
([,०6777076) ने इस व्यक्तिगत तथा प्रवन्धात्मक दोषों की परिभाषा इस प्रकार दी 
है; प्रवन्धात्मक अपराध, दोषपूर कार्य-प्रणाली, ग्रलत आदेश देने, आदेश को सममने 
में गलती करने, तथा उसको अख्राबधानी से पाज्ञन करने का परिणाम है, परन्तु फिर भी 
यहाँ कत्ते्य कर ने की भावना निहित रहती है। व्यक्तिगत अपराध जुम, धोखावाड़ी 
तथा गम्भीर त्रटि करने में होता है, यहाँ कार्य की कठिनाइयों और खतरों की अपेक्षा 
कम चारी की व्यक्तिगत दुष्कतरामनाये ही दिखाई देती हैं | 


वास्तविक सत्य ; एलेब का विचार 


इस जाँच-पढ़ताल का परिणाम यह हुआ है कि एलेन को कहना पड़ा है कि “गत 
शताब्दी सें फ्रान्सीसी प्रबन्धात्मक क़ानून का विक्ास्त अआँधिकारीबगं की अरपेत्षा प्रज्ञा 
के पक्ष में अधिक हुआ है।"* आज इंगलेंड को अपेक्षा फ्रान्म् में राज्य के अपराधों के 
विरुद्ध न्याय अधिक सरलता, शीघ्रता से तथा अत्यधिक सस्ते में प्राप्त हो जाता है? 
यह बेधानिकवादियों का सूत्र तथा फ्रान्खीसी प्रजातंत्र का सहारा दो गया है कि राज्य 


परिषद्‌ (00प07०७। ० 5॥809) जनता और नोकरशाद्दी के सष्य एक मदन 
रक्षा-भित्ति है !९ 


राज्य परिषद्‌ पर बां्थलेमी का विचार 


एलेन के अतिरिक्त और भी दूसरे लेखक हैं जिन्होंने राज्य परिषद्‌ (१६३६-४४ 
के युद्ध से पहले) के इस उत्तम काय की प्रशंसा की है। बार्थेशेमी इसको न केवज्ञ 'शान्ति 
तथा क्वानून का प्रधान प्रबन्धात्मक न्यायालय ओर ब्यक्ति के र्वातंत्य और अधिकार 
का मद्दान रक्षक' कहता है, उसका यह भी कथन दे कि “नागरिकों में इस महान 
प्रबन्धात्मक न्यायालय के दृढ़ न्याय के प्रति विश्वास हैं ओर'उनकी यह दृद धारणा है 
कि राज्य परिषद्‌ राष्य के अपराधों के संबंध में सबेश्रेष्ठ निणायक दे ।? वह यह भी कहता 
_ है कि 'राब्य परिषद्‌ विशेषज्ञ के रूप में सरकार को परामश देती हे और शासन-प्रबन्ध को 
।नयसित करने में सहायता देती है ।. यद्द मद्दात संस्था फ्रान्सीसी प्रबन्धात्मक यंत्र का 





१०“लास्की का भी कहना है कि क्रान्स के प्रबन्धात्मक न्यायालयों ने, इस देश 
इंगलेण्ड की तुलना में कार्यकारिणी की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध नागरिकों को काफ़ो संरक्षय 
प्रदान किये हैं! |--दि पालिमेंद्री गवरन्मेंट इन 'इंगलेंड, ४० ३३४५ (शत कथन का संबंध 
१६३६-४५ के युद्ध के पूव के फ्रांस से है) 

२--एत्तेन««ब्युरो क्रसी ट्राइम्फ्रेन्ट, ६० २०३ 

ई० एम० सेट-«गवर्मेट एन्ड पॉलिट्क्स श्रॉफ़ फ्रान्स, ४० ३८२, तथा 


फ़्नर- दि थिथरी एज्ड प्रेक्टित श्रॉफ मॉइडन गवन्मंट्स, जिन्द २, अ्रध्याय ३६, 
भी देखिये । 


सकल, 


४०६ शासन-यंत्र 


एक महत्वपूर्ण अंग है। यद्द क्रानूनी सक्षाइकारों भौर विशेषज्ञों की एक परिषद है जो 
साधारण शासन-प्रवन्ध के मह््वपू्ण समस्याओं ,के संबंध में सरकार की सहायता 
कऋरती दे । यह स्वयं कुछ नहीं नियुंय करती | यह जनतंत्र के अध्यक्ष के साथ स्राथ काम 
करती है। यह विवेक, अनुभव ओर शासन-प्रबन्ध के विश्वान की प्रतिमूर्ति हैं। जब 
सरकार को निर्वाचन क्षेत्र के हितों और दुल्लों तथा राजनेतिक घारणाश्ों के दबाव से 
मुक्त, पक्षपातशुल्य तथा ज्लानपूर्ण राय की आवश्यकता पढ़ती हैं तो बह इसी संंसुथा से 
परामशें करती दै। राह्प परिषद्‌ सरकार का पक उपकरण है जो कार्यक्षमता, 
परम्परा तथा स्थायित्व के अधीन रहने बाले दूसरे उपकरणों को भाँति, फ्रान्सीसी 
शासन-प्रबन्ध के ढाँचे को एक में कसे रही दे; यथपि इसका कार्यक्षेत्र पृष्ठभूमि 
रहती दे और साधारण जनता उप्तको नहीं देख सखक़ती। वे तो केवल उपरो 
अव्यवस्था, असंतुलन, अस्थायित्व और भ्रजञातंत्र की असफक्षता दी देखते हूँ 


राज्य-परिषद्‌ पर घुमरों के विचार 

इसी प्रकार मुनरो भी राज्य-परिषद्‌ (१६३६-४५ के युद्ध से पूरे) की विशेषता का 
उल्लेख करता दे।कि 'राज्य-परिषद्‌ बहुत मानी में एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह आडितेस- 
निर्माण में परामशेंद्रात्री का कार्य करती है और प्रसन्धात्मक विवादों को अन्तिम 
नियोयक शक्ति है। यह जनतंत्र का सर्वेश्रधान प्रबन्धात्मक न्यायात्षय है। इक्षके 
अतिरिक्त यह क्वानूनी सत्ाहकारों झौर विशेषज्ञों की एक सभा है जिससे सरकार 
अपनी समस्याश्रों के दक्ष के संबंध में इसपे परामश कर सकती है । यह शासन-म्रवन्ध 
के विज्ञान में विवेक, अनुभव ओर पत्षपातशुस्यता की श्रतिमूर्ति है। इस प्रकार यह 
प्रजातंत्र के विषों के ये प्रतिकार-सवरूप है। फ्रान्खीसों राष्य-परिषद को बड़ 
आदर की दृष्टि से देखते हैं। यह उसके किये उचित भा है क्योंकि इसके सदस्यों में 
ऐसी कार्य-ज्ञमता पाई जाती है जो शायद्‌ द्वो किप्ठी देश को खावेज्ननिक संस्थाशरां 
मे पाई जाती हो। अपने कारयें से यह फ्रान्वीस्ों शाप्षन को हढ़ स्थायित्व प्रदान 
करती है । 

इन सब कथनों से यहद्द स्पष्ट है कि राज्य-परिषद को, जो १६३६-४४ के युद्ध से 
पूर्व फान्ख की सर्वोच्च प्रबन्धात्मक न्‍्यायाक्षय था, फ्रान्सीसी तथा विदेशी दोनों प्रकार 
क आक्ोचकों ने व्यक्तिगत स्वातंत्य को रक्ा-मित्ति माना है, अवन्धात्मक अत्याचार 


का दुग्गे नहीं । 
ढाहसी का परिश्नोधित विचार 


बाद में स्वयं डाइसी ने फ्रान्सीसी प्रबन्धात्मक क़ानून की स्वेच्छाचारी श्रकृति के 
संबंध में अपनी राय एक मात्रा तक बदल द। थी। सन्‌ १६१४ में उसने कहा था कि 
समाजवादी विचारों के प्रभाव तथा इंगल्ेंढ तक में न्‍्यायाधिकारा को राक्य-विभागों को . 


+ *-जोज़ेक़ वा्यलेमी--दी गवन्मेंट ऑफर फ्रान्स, जे० बी० मॉरिस द्वारा श्रयूदित, 
पृ० १९४१२६, १३० तथा १६० 
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सोंपने से, इंगलेंड का क्रानून राज्याधिकारियों के हाथ में चल्ना जा रहा दै और फ्रन्प्त का 
बन्धात्मक क़ानून प्रतिब्ष न्‍्यायकारिणी के हाथ में चला जा रहा है । उसने तीन रूपों 
में इंगलेंड में क्रानन के शासन के प्रति उपेत्षा देखी थी। प्रथम, वर्तमान क्ानन-निर्माण 
दूसरे कुछ जनभश्रेथ्ियों में क्रानन और न्यायाधीशों के प्रति अविश्वास में तथा 
तीसरे, सामाजिक अथवा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये ग्रेर-क्तान नी साधनों 
को प्रयोग में ल्ञाने की प्रवृत्ति में। इनमें से अन्तिम दो इस अवस्था में उ९लेखनीय नहीं 
है। परन्तु प्रथम महत्वपूण हे क्‍योंकि हमारे लिये यह ज्ञानना आवश्यक दे कि क्रिस 
प्रकार बतेसान क़ानन-निर्माण ने इंगत ढ में क्रानन के शासन को ज्ञति पहुँचाई है|" 


मेटलेंद की भविव्य वाणी 

यद्यपि डाइस्री ने यह स्वीकार किया था कि १६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में क्रानन- 
निमोण अधिक सामूहिक होता जा रहा है परन्तु वह इपके महर्व को पूर्ण 
रूप से समझ नद्दीं सका | जेखा कि लारकी का " कदना है बह इस पर भी क्रानन के 
शासन की उस घारणा को अपनाये हुये था जो राज्य की कारेवाई की भपेक्ञा व्यक्तिगत 
अधिकारों के दर्शन का परिणाम था। मेटलेंड का अनुशीक्षन सत्य के अधिक 
निकट था जब उसने १८८६ में क़िखा कि परम्परागत वकीज्ञ की विधान-संबंधी 
धारणा वास्तविकता और क्रानन के प्रति बहुत असत्य हो गई है? । राज्ञा के अधिकारों 
का प्रयोग उसके मंत्री तो करन द्वी कगे थे, एक बढ़ी खीमा तक इंगलेंड का शाखन भी 
कभी 'रानीयुक्त समिति कभी कोषाध्यक्ष कभी राज्य मंत्री कभी इस बोड को कभी उस 
बोढ़ को,......! क्रानन निमोण का अधिकार देकर किया जाने लगा था। “यह नया 

फ््‌ («०५ 
आन्दोलन सन्‌ १८३१२ से आरम्भ हुआ; सर्मितियों, बोर, केन्द्रीय तथा स्थानीय छोदे-बढ़े, 
ऊंचे-नी चे राध्या,धिकारिओों द्वारा, जो आधुनिक क्राननों द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपभोग 
कर रहे हैं, शासित होकर हम काक्की बड़ा मात्रा मे एक अधिकृत राष्ट्र हो रहे हैं ।* 
पाल्चिमेंट पर कार्य-भार भोर अधिक्ार-हर्तान्वरण 

मेटलेंड को यह भविष्यवाण। पूर्ण रूप खरे सह उतरो है। पातिमेंद का काय भार 
तो बढ़ द्वी गया दे, साथ-साथ यद्द खभ सामाजिक तथा अबन्धात्मक क्रानुन-निर्मोण की 
दुख-भात्न भी पूर्णोरूप से नहीं कर खकती ओर इस्रीक्िये यह काफ्रों अर्से स अधीन 
सर्मातयों, बोढों, बिभागों इत्यादि का अधिकार हस्तान्तरित करता चल्नी आ रही है ।" 

अधिकार-विकेन्द्री कारण या हस्तान्तरख के कारण 

इस अधिकार-विकेन्द्रीकरण या हस्तान्तरण के कारणां को 'मान्त्रयाधिकार 
समिति!* ((0077777080660 07 2(7809078 0फ87) ने पूर्ण रूप से निम्नप्रकार 
स्पष्ट कर दिया है :--- 


१०-म्ुनरो--गवन्मेंट्स ऑफ़ यूरोप, ६० ४१३। अधिक,अध्ययन के लिये ० ४३३- र४ 
तथा ४६४४-४८ देखिये । 
* २--लास्की--दि पालिमेंद्री गवरन्मेट इन इं गलेंड, ६० २४४ 


हि 


४० शासमन-श्र 


(१) पालिमेंट के पास समय की री कमी है अत: इस्रके सामने उपस्थित 
दोने वाले सामाजिक, राजनीतिक तथा आ्िक बिल्ों पर यह पूर्श रूप से विचार नहीं 
कर पाती । इसलिए इसको फैवल क्वानन के मौलिक सिद्धान्तों पर ही विचार करने देना 
चाहिये भर तत्संबंधी छोठे बिल पाल़िमेंट में विशद विचार के लिये नहीं सोपे जाने 
चाहिये | 

(२) आधुनिक-क्ानून-निमाण में दिन ब दिन विशेषज्ञता-की आवश्यकता पड़ रही 
है। तब कैसे ऐसे मामक्षां पर पाक्षिमेंट में वादविव/द ईैं। सकता है ! अत: बिल्षों में 
केवज्ञ मोदे सिद्धान्त ही रकक्‍खे जा सकते है विल्कुज्ञ विशेषज्ञता से धंबंधित छोटी- 
छोटो बातें नहीं | 

(३) सुधार की तमाम जटिल योजनाभों में सभी अप्रत्याशित घटना ों तथा 
स्थानीय परिस्थतियों को, जिनके लिये व्यवस्था तथा प्रबन्धक यंत्र का समावेश करना 
अत्यावश्यक दे, पहले से जान लेना बहुत काठन है। पाक्िंमेंट के खामने उपस्थित किये 
जाने वात बिलों में इन व्यवस्थाभों को केस स्थान दिया जा सकता है ? ऐसी 
कठिनाइयों राष्ट्रीय रुवास्थ्य-रच्षा क्राननों तथा ठ्वापार बाड़ों इत्यादि की स्थापना में 
उपस्थित द्वोती हैं । 


(४) दस्तान्तरण अण्याक्ी प्रतिपक्ष परिवर्तित दं।नवाज्षी सम्यता में नयी परिस्थितियों 
के लिये भी बहुत लाभदायक दे क्याकि फ़ानन में संशाधन का झावश्यकता नहीं रहेगी। 


(५) अधिकार-इस्ताम्तरण से प्रयोग भा सम्भव द्वो जाते हैं । इस प्रकार अनुभव 
झान से ज्ञाभ उठाने का अवस्तर मिलता है, जेस कि तगर-निर्माण-योजना में | 


(६) आधुनिक राज्य सें बहुत से अवसर एसे आते हैं जब यकायक क्रानून- 
निर्माण को आवश्यकता पढ़ती ६ । अत; यह उाचत ह&। नहीं बल्कि आनश्यक है क 
हस्तान्तरित-क्रानुन संकट दाक्षने के किय आप द्ट जाये, जेश्न क युद्ध-काल में जब कि 
देश-रक्षा-क़्ानुन के भनुखार कारबाइ को जात हैँ । 


(७) अन्त में, आद्-दोरिसन के शब्दों में ( मन्ध्याधिकार समिति द्वारा दिये गये 
कारणों के अतिरिक्त ) बहुत से मंक्तां पर ।बल्लो का मस्तावदा तैयार करने के लिये 
बहुत कम समय रद्दता हैं ओर उनका आांन्तत् रूप, जब उनका द्वानों ध्भायें पास कर 
दृता हैं, असन्वोषजनक रहता है ।! अतः क्रानूतवतव [यम तथा आदश क्रानूनों के ऊपर 
द्वो जात हैं क्‍योंकि वे अपेक्षाकृप काक्को खम्य दकर तैयार किये जाते हे, भीर इसी लिये 


उनमें विषय का विशद्‌, निश्चित तथा श्पष्ट रूप से अ्रतिपादन रहता द्दे। 


१--मेय्लैंड-- कान्स्टीव्यू शनल हिस्ट्री श्रॉफ इंगलैंड, ४० ५०१ थ. 

२--जैनिगस--पालिमेंट, ४० ४४५६-४७ डा» पोर्ट ने अपनी पुस्तक 'एडमनिस्टेरिंस 
सभा' में पालिमेंटीव अधिकारों के इस्तान्तरण के ये कारण बतलाये हैं; (१) श्रत्फवश्यकता 
९९) उमब का अभाव (३) विशेषशता और (४) प्रयोग । 


बारहवों अध्याय क्‍ 8०३ ' 


' हस्तान्तरित कानून-निर्माण के ध्ुखुय क्षेत्र 


एलेन के अनुसार बे क्षेत्र, जिनके लिये पाल्िमेंट ने अधीन क्रानन बनाने के 
अधिकार सॉंप दिये हैं, निम्नलिखित हैं :-- द ं 

(१) श्रिवी कोंसिल को गौशाला के लिये अकाश और वायु के संबंध में आदेश 
अर नियम निकालने से लेकर अधीन श्रदेशों ओर उपनिवेशों तक के लिये क्रानन 
बनाने का अधिकार है। वे साधारणत: दो प्रकःर के होते हैं : पद्क्ता विशेषाधिकार पर 
आधारित, अतः पालिमेंट की क्रानून-निर्माणऋ शक्ति से स्वतंत्र और दूत्वरा पार्लिमेंटीय 
क्रानून ढारा रपष्ट रूप से हस्तास्वरित | विशेषाधिकार पर आधारित आदेशों, जैसे युद्ध- 
काल में व्यापार के नियमों पर न्‍्यायवाज्ञय विचार तो कर सकती हैं परन्तु उतका अधिक 
ख्याल करना पड़ता है। इसी भाँति दूसरे अकार के यानी समिति के आदेश कार्यकारिणी 
अर्थात्‌ सरकारी विभाग द्वारा बनाये हुये क्लानूनों को श्रकट करते हैं । 


(२) तत्पश्वात्‌ व्यावसायिक स्वराज! अःता है जो इसमें प्रधान न्यायाज्ञय 
( 85797०76 00प7५ ) को नियम्न समितियों ऐसी नियम बचाने वाली शक्तियों में 
मिलता हैं जो और सभी न्यायालयों की कार्य-प्रश्त्नी पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। यह 
ठीक है कि इन नियमों का -अवश्य प्रचार होला चाहिये ओर उनको संशोधित भी किया 
जा सकता है परन्तु वे पालिमेंट के काय नहीं हैं| वे वस्तुतः व्यवसाय द्वारा व्यवसाय दी 
के लिये बनाये जाते हैं । ह॒ 


(३) सावज्ञनिक स्वास्थ्य क्रांनून ( १६७४), म्युनिर्पल्ष कारपोरेशन क्रानून 
( १८८परे ) ओर स्वायत्त शासन क़ानून (१८८५) इत्यादि ऐसे बहुत से क्वानन पास हुये 
हैं जिनके द्वारा स्थानोय घरकारों को स्वास्थ्य-शान्ति तथा प्रबन्ध के लिये उपक्रानून बनाने 
के अधिकार मिले हैं । इस प्रकार रुथानोय घरकार के अधिकारी टीका, छूत की बीमारियों, 
मकानों, गत्नियों तथा सड़कों की सफाई, निर्मोण-योजना, अग्निद्रांड से बचाव, 
पुलिस, शिक्षा, आवागमन, स्मशान इलादि के लिये क्वानुन बना रहे हैं। 


(४) इन उपरोक्त समिति-आदेशों के अतिरिक्त एक और अधिक प्रत्यक्ष कार्य 
कारिणी या विभागीय क्ानून-निर्माण है। पार्क्षिमिंट क़ानून को रूपरेखा ही को पास 
करती है और विभागों को इसे विस्तृत करने कला अधिकार दे देती है । इस्र समय 
साधारणत: क़ानन-निर्मौण का यही रूप है और विशेषकर इस्री कारण से नयो स्वेच्छा'- 

श्र कड 
चारिता, नौकरशोही की विजय इत्यादि ऐली आवाजें, आ रही हैं । 


(५) अन्त में बहुत से कारपोरेशनों कम्पनियों और बो्डों को अपने-अपने कार्ये- 
क्षेत्रों में अधीनस्थ कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। साधारणतः इनका 
संबंध स्रावंजनिक उपयोगिता तथा खेवा से रहता है जैसे शिक्षा-बोडे, ब्यापार बोडड- 


१->सी० के० एलेन--ला-इन दि मेक्रिंग, श्रध्याय ६ । विशेष विवरण के क्षिये जेनिंग्स . 
कृत (पालिमेंट”, अध्याय १३, पढ़िये | - 
ने 
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यातायात, रोशनी, तथा पात्ती की कम्पनियाँ ओर विभिन्न प्रकार की ब्याइन्ट स्टॉक 
कम्पनियाँ इत्यादि । ऊपर से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके द्वारा बनाये हुये अधी- 
नसथ क़ानन उनके सदस्यों पर ही ज्ञागू होते हें परन्तु वास्तत्रिकता यह है कि वे सभी पर 
प्रभाव डालते हैं । क्‍या यह प्रत्येक व्यक्ति का कानूनों कष्तंव्य नहीं है कि वह उनको मिले 
हुए अधिकारों में इस्तक्षेप न करे 


अधीनस्थ क़ानून के इन सभी रूपों से यद्द स्पष्ट दे कि इसका विस्तार जीवन के 
प्रत्येक चेन्र में हो रहा है | 


हस्तान्तरित क्रानूत-निर्माण पर पाएिमेंट भोर न्यायकारिणी का नियंत्रण 
सर्वश्रथम, पालिमेंट अधीनस्थ क्रानन-निर्माण का अधिकार देने वाले क्राननों 
फो पास करते समय बहुत सी शर्तें रख चुडी है और अब भी रखती है। 
उदाहरण-स्वरूप नियमों और आदेशों का प्रकाशन तथा एक नियत समय तक 
उनकी रोके रखना। 


दूसरे, न्‍्यायकारिणी इन नियमों और व्यवस्थाओं की जाँच कर सकती है भौर 
यदि ये अधीनस्थ क्वानून-निर्माण का अधिकार देने वाले कानून के खिलाफ जाते हैं तो ये 
झवेध घोषित किये जा सकते हैं । 


तीसरे, रेलवे कम्पनियों तथा स्थानीय सरकारों झर्थात स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा 
बनाये हुये उप-क्ानूनों को क्रमशः यातायात-संत्री अथवा रवास्थ्य-मंत्री संशोधित और 
परिवतित कर खकता है और न्यायाज्ञय उनकी जाँच कर सकते हैं । 


पालिमेंटीय कानून पर कायकारिशी का नियंत्रण 


परन्तु बस्तुत: व्यावहारिक रूप में न तो पारलिमेंट को क्रानुन की प्रत्येक बात की 
जाँच करने का समय मित्षता है और न सामान्य सदस्य को ही विशेषता से भरी हुई 
छोटी-छोटी बातों में दिल्चरपी रहती है। अतः निय॑त्रण के इन साधनों का कोई बहुत 
अधिक महत्त्व नहीं है क्‍योंकि स्वयं पालिमेंट बहुत बार ऐसी व्यवस्था कर चुकी है ओर 
अब भी करती दे जिसके द्वारा अधीनस्थ अधिकारी इसके द्वारा बनाये हुये क्लानूनों के 
अंशों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित परिस्थिति को सामने रखकर संशोधित, या परि- . 
वर्तित कर कार्योन्बित कर सके है। राम्ज़े स्‍्योर का कथन है कि १६२४ के दूर तथा मूल्य 
क़ानून के संबंध में मंत्री को आदेश निकालने का केवल्न साधारण अधिकार ही नहीं दिया 
गया था, वरन्‌ इस संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथा आवश्यक था उमस्रके विषय में भी 
उसकी अधिकार दे दिये थे। सबसे भ्रधिक उल्लेखनीय बात तो यह थी कि पेसी व्यवस्था 
कर दी गईं थी कि क्वानून को पूर्ण बनाने के किये मंत्री इस क्रानून की धाराओं में 
संशोधन कर सकता है | 
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इसके अतिरिक्त, कायबाहक आदेशों को निकालने की यह प्रणाली, जो समाज 
स्वास्थ्य क्रानन (१८४२) से आरम्भ हुई थी, स्थानीय शासन-क्वानून (१८३३) ऐसे क्ाननों 
में अब भी पायी जाती है | इसने कार्यकारिशी को बहुत से अधिकार दे रक्खे हैं | काय- 
बाहक आदेश का अथ सरकारी विभाग द्वारा बनाये हुए आड्डिनेंस से है जो एक निश्चित 
अवधि के पश्चात क़ानून का रूप धारण कर लेता दै। इस काल में इसको कानूनी रूप 
देने के लिये या तो पालिमेंट से प्राथेना की जा सकती है था स्वयं पार्लिमेंट इसको पुष्टि 
कर देती है। अथौत्‌ इसको काययवाहक-भादेश-पुष्टी करण क़ानून में सम्प्ेल्नित कर लिया 
जाता है। परन्तु व्यावहारिक रूप में स्वय॑ विभाग ही इसको पुष्ट करता है| इसी प्रकार 
कार्यवाहक नियमों ( कायबाहक आदेशों से भिन्न ) के संबंध में यद्यपि ऐसी व्यवस्था 
रहती है कि एक निश्चित सम्रय तक वे अकाये रहते हैं परन्तु आवश्यकता के कारण 
तुरंत ही उनको कायोन्बित किया जाता है । 


अधिकार हस्तान्तरण के परिणाम 


उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट दे कि (१) जैसे-जैसे विभागों का शासन पर नियंत्रण 
बढ़ता जाता है बेसे-बैसे पालिमेंट की शक्ति ज्ञीण होती जाती है; और समयाभाव के 
कारण पालिमेंद बहुत झंशों में अपने नियंत्रण के अधिकार को स्रौंपती जाती है। केवल 
इतना ही नहीं; (२) ऐसे अधिकार हस्तान्तरण से न्‍्यायात्यो का भी अधिकार-क्षेत्र कम 
हो गया हे। जब अगर किस्री विशेष क्वानून के अम्तेंगत पास किये गये आदेशों तथा 
नियमों को भी पालिमेन्ट उतना ही शांक्तशाज्ञी करार दे देती है जितना उस विशेष 
क़ानून को तो स्वभावतः न्यायकारिणी के अधिकार इस सम्बन्ध में कम दो जाते हैं। 
एलेन का कहना दे कि अधिकार-हस्तान्तरण का यह रूप हस्तान्तरण से अधिक 
है-यह काययकारिणी को केवल डेल्लीगेट द्वी नहीं बनाता, यह उस्रको प्रतिनिधि बना 
देताहै । 

अधिकार-दस्तान्त रण का धारम्प 


राज्यधिकारियों तथा सरकारी विभागों को न्यायात्मक तथा श्रधनन्यायात्मक 
अधिकार देने की प्रणात्षी का आरम्भ शिक्षा-क्रानून (१६२२), अथे-क्रानून (१६१०) 
तथा राष्ट्रीयबीमा-क्रानून (१६११ ओर १६१३) से हो चुका था। इन क्रानूनों ने शिक्षा- 
अधिकारियों, बीमा कमिश्नरों तथा कस्कमिश्नरों को बहुत से न्‍्यायात्मक अधिकार दिये 
थे । सन्‌ १६११ के पालिमेंटीय कानून ने तो कामन्‍्स सभा के सभापति को भी, यह 
कानन पास करके कि जो प्रमाण-पत्र बह देगा उसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते, 
कानून से परे कर दिया था। सन्‌ १६१४-१६ के युद्ध-काल में राष्ट्रीय आवश्यकताओं 
को देख कर सरकारी विभागों ने एक बड़ी खंख्या सें नियम निकाले थे ; पक्षिमेंट को 
देश-रद्चा-कानन (१६१४) तथा छुतिपूर्ति कानून पास करना पढ़ा था जिनके कारण 
शासन-चक्षेत्र अधिक विस्तृत हो भया था ओर इन कानूनों के विरुद्ध न्यायाक्षय सें कोई 
शिकायत नहीं हो सकती थी । सन्‌ १६२१ के शिक्षा कानूब ने शिक्षा-बो्ड को प्रारम्भिक 
ओर उच्च शिक्षा के विषय में अन्तिम निरेय देने का अधिकार दे दिया था। ऐसे दी 
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झधिकार सन्‌ १६२४ के निवाप्त कानून द्वारा स्वास्थ्य मंत्रों को भी दिये गये थे। आज 
भी स्वास्थ्य म'त्री, शिक्षा-वोडे, व्यापारबोर्ड, यातायात मंत्री, रेलवे-दर समिति इद्यादि 
अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में अन्तिम निर्णायक्र हैं। इसका अर्थ यह है हि इनके 
निणुयों के विरुद्ध साधारण न्याभ्रात्नयों में अपील नहीं हो सकती।* यह शिक्षा 
ओर स्वास्थ्य ही के संबंध में दी ऐसा नहीं दें; दरिद्र क्रानून, राजमांगें, पुकीस, लायसेंस 
देने और दर निश्चित करने के संबंध में भी ऐसा हूं। हैं। इस प्रकार स्थ।नीय सरकारों, 
बहुत सी स्वतंत्र संस्थाओं तथा सरकारी विभागी का केवल क़ानून निर्माण करने ही का 
अधिकार नहीं दे दिया गया ५ बरन बहुत से अवसरों में उत्तको स्वयं अपना ही 


निशोयक्ू बना विया गया है और साधारण न्यायात्षयों का निय॑त्रण बिज्ञकुल्ञ स्ठा 
दिया गया है। 


प्रबन्धात्मक न्यायालयों के दोष 

यह सच है कि इस श्र॒णाल्री स पालिंमेंट करा समय बच जाता है परन्तु इसमें 
सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे न्यायाशयों की सत्ता का अन्त है| जाता है* विभाग 
निरंकुश और उत्तरदायित्वशूम्य हूं। जात हैँ। जब पालिमेंद क्रानून बनाती है तो बिल्ल पर 
सावेजनिक रूप में वाद-विवाद होता है और उसको आलाचना की जाती है" परन्तु विभाग 
की व्यवस्थायें तो सरकारी अधिकारियों के कार्य हात हैं । अत: बैभागिक न्यायात्य भी 
गोपनीय ढंग से काय करत हैं आर उनके निखयों को अद्ाश में नहीं लाया जाता। 
थे विरोधी पक्षों को अपनी अपत्तियाँ प्रकट करने का मौका नहीं देते और उन्हें उस 
प्रमाण का सो पता नहीं चलता जिसके आधार पर निर्णय दिया जाता है। उनकी कार्ये- 
बाहियों को भी संग्रहीत नहीं किया जाता और निणंय देन के पश्चात उसकी अपील 
भी नहीं हो सकती । यह काय ओर भी आपत्तिजनक है क्यों कि यदि अपीक्ष का 
डर रहता तो निर्णयों सें विवेक से काम्र लिया जाता और इस भ्रकार अविचारपूर्ण 
जल्दबाजी में दिये हुये तथा ग्रक्ञत निरणेव पर रोक क्षय जाती ।* 


१«-राम्जे स्योर कृत “पुस्तक? हाउ ब्रिटेन इज़ गबन्द के ० ६२ को मंत्री के झगड़े तय 
करने के अधिकार के अतिरिक्त उसको श्रन्तिम निर्यायक शक्ति के लिये देखिये | 
२.--सी० के० एलेन--ब्युरोके सी द्राइग्फ्रेम्ट, ए० ८ 


रॉब्सन ने भी अ्रपनी पुस्तक “जस्टिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिब ला? के पृू० २७५४-२८प८ 
में प्रबंधात्मक न्यायालयों के निम्नलिखित दोष दिखलाये हैं :-.. 


(क) उनमें प्रकाशन का अभाव 
(स्व) उनकी कार्यवाईयों में रहस्य तथा गोपन 


(ग) निद्ी त मामलों के धंत्रंध में कारण न देना श्रथवा रिपोर्ट न प्रकाशित करता 
(थे) बहुत से मामलों में सुनवाई न होना 


(७) निणयों के भ्राधार बनने वाले प्रभाणों का श्रशक्त तथा झरन्तोषजनक होना | 


बारहवोँ अध्याय ४१३ 
| दो सुधार 

काय कारिणी के इस बढ़ते हुये हस्तक्षेप* को ही देखकर नागरि+ की स्वतंत्रता 
की रक्षा के द्वेतु सुधार के दो सुझाव पेश किये गये हैं। पहला हझ्ताव यद्द है कि जहाँ 
प्रबन्धात्मक न्यायात्वय हैं, वहाँ उनके स्वरूप को पूर्णतया न्‍्यायात्मक बना कर कारय - 
कारिणी के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिये। अथात्‌ विशेष मामलों के संबंध में उम् 

मामलों के विशेषज्ञ न्यायाधीशों से युक्त न्यायाज्ञय स्थापित होने चाहिये । 
दूसरा सुझाव यद है कि कुछ दशाओं में प्रबन्धात्मक न्यायालय से ऊपर अपील 


करने की व्यवस्था अथवा मंत्री के निर्णय के विरुद्ध साधारण न्यायात्नय में श्रपील करने 
की व्यवस्था होनी चाहिये ।९२ 
प्रबन्धात्मक कानून के विरुद्ध पुरानो भापत्ति न पूर्णह३ सह्दी है भोर न 
क्‍ पूर्णत/ गृलत 
सब के लिये एक सा क्रानून के वाद-विवाद से जिसमें क्रानुन का शासन, तथा 
प्रबन्धात्मक क़ानून का समावेश है, अब यह स्पष्ट हो जाता है कि इंगलेंड तथा फ्रान्् 
में सन्‌ १६३६-४५ के युद्ध के पहले नागरिक स्वतंत्रता का ध्यान तो बहुत रक्खा जता 
था परन्तु शासन के कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण न्‍्यायकारिणी के अधिकार क्षेत्र 
पर आक्रमण हुआ है। भ्रबन्धात्मक क़ानून तथा प्रबंधात्मक न्यायालय के विरुद्ध पुरानी 
आपत्ति, कि नागरिक के साथ इस प्रणाली में न्याय नहीं हो सकता क्योंकि यह सदैव 
- राज्याधिकारी का पक्ष लेगी, पूणंरूप से ठं।क नहीं है क्‍योंकि जैसा कि हमने पढले प्रष्ठों 
में देखा है फ्रान्स ने इसे ग़लत सिद्ध कर दिया है। परम्तु यह पूर्णतः ग्रज्ञत भी नहीं दै 
क्योंकि जो प्रबंधात्मक मामलों को तय करते हैं ( जैस कि इंगलषेंड में भी ) वे न्‍्याया- 
धिकारी नहीं होते । 





१--डब्लु० ए० राब्सन अपनी पुस्तक “जस्टिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ला? के पृष्ठ 
३२-३३ में कहता है कि १६वीं, २०वीं शताब्दी में शासन के कार्यों में दृद्नि, स्वास्थ्य सुरह्चितता 
तथा सारे राष्ट्र के सामान्य हित के लिये व्यांक्तिगत श्रधिकारों, व्यवसाय-प्राप्ति, रइन-8इन 
तथा लोगों की प्राथमिक श्रावश्यकतायें पर नियत्रण होने के साथ-साथ साधारण न्यायालय 
में मुक्तदमेबाज्ञी की मेंइगी, विशाल प्रणाली की अपेक्षा सामाजिक परिस्थितियों के 
ग्रभुकूल मामलों के तय करने को योजना की श्रावश्यकता महसूस हुई हे। इसमें संदेह नहीं 
कि इंगलैंड में प्रबंधात्मक क्वानून के पुनरुद्धार का सबसे बड़ा कारण समाज के विरुद्ध नये 
प्रकार के अपराधों का जन्म, सामाजिक अधिकारों को नयी घारणा का विकास, सावंजनिक 
ह्वित का तीब्रतर विचार तथा १६वीं शताब्दी के व्यक्तिगत अधिकारों की कमी में विश्वास है 

इस प्रकार यह पूरा तर्क लास्‍्की के कथन प्रब्धात्मक क्राबून श्राज के राज्य की प्रकृति 
में निद्ठित है, इसका पूरक है । द 

२--लास्की के सुमकाओं के लिये उसकी पुस्तक “दि पारलिमेंटरी गवर्ममेंट इन इंगलेंड' 
पृ० रपट देखिये । 


४१४ शासन यंत्र 
प्रबन्धास्मक कानून के गुख 


बहर द्वाल जो लोग प्रबंधात्मक क़ानून तथा ग्रबंधात्मक न्यायात्यों के पत्त में 
हैं वे राब्सन के अनुसार, निम्नलिखित कारणों से इसको पसन्द करते हैः* 

(१) मितव्ययिता और शीघ्रता जो उनके कार्यों में पाई जाती है । 

(२) विशेषता तथा अनुभव जो विशेष क्षोत्रों में न्यायात्मक कार्य के लिये 
उपयोग में लाये जाते हैं ; 


(३) सहायता जो शासन-प्रबंध को सुधारू रूप से चलाने के किये प्राप्त हो 
जाती है ; 

(४) और योग्यता जो नये माप-दंड निश्चित करने तथा सामाजिक उम्नति की 
नीति को अग्रसर फरने के क्षिये काम में लायी जाती है । 

न्‍्यायकारिणी की स्वतंत्रता, तथा सभी के लिये एक सा क्रानून जिसमें क्रानन 
का शासन तथा त्रबंधात्मफ कानून आ जाते हैं, पर विचार करने के पश्चात्‌ भ्याय- 
प्रणाज्षी की तीसरी विशेषता-न्याय पंचों की रबतंत्रता पर कुछ फहना शेष रह जाता है। 


(ग) पंचगप्रणरली 

फ्रांस में जनता के दृष्टिकोण से पंच न्याय श्रणाक्षी को फेबल्ञ परिहास्र ही 
नहीं कहा गया, बल्कि बहुत बुरा परिद्ास कहा गया है क्‍योंकि, तथ्यप्तम्बंधी कठिन 
समसस्‍्यायों को निर्णय के लिये साधारण शिद्धा तथा बुद्धि वाले बारह मनुष्यों को सोंप 
देना बेतुकापन तथा अयोग्यता के सिवा भौर कुछ नहीं है । इसमें दृत्गत पक्षपात भी 
स्थान प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु सत्य यह है कि न्याय प्रणाली न्याय करने का अच्छा 
स्राधन दे क्‍योंकि फ्रोज़दारी, के मुक्करमें में कुछ दायित्वपूर्ण तथा पत्पातशुन्य व्याक्ति 
दोनों पक्षों के श्रमाण केते हैं और वे न्यायाधीश के साथ-साथ यह निश्चय करते हैं कि 
क़ानून को भंग किया गया अथवा नहीं । एक स्वत्तत्रतथा पत्तपात शुन्य पंच कोई परिद्ास 
नहीं है वरन्‌ न्याय की गारंटी है । वे खुले मस्तिष्क से आते हैं. आंर स्यायकारिणी के 
पक्षपात के विरुद्ध निय त्रण का काय करते दें । 





१--शब्सन जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ला ० २६२-२७४ 
विलोबी--दि गवन्मेंट आफ मॉडर्न स्टेट ए० ३३२ 

७ » है एमं० सेट*ल्यवम्में 2 एन्ड पॉलिटिक्स श्रॉफ ऋरस, प० ३८२-१८२ 
लास्की--दि पालिमेटरी गवम्मेंट इन इंगलेंड, ए० १४५१ और ३१७४५ 


अध्याय १४३ 
स्थानीय शासन 


राज्य का प्रादेशिक विभाजन 


राब्य के प्रादेशिक विभाजन के सम्बन्ध में हम पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देख 
लिया है कि किस अकार एकात्मक राष्यों का विभाजन केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों 
में दोता है ओर सुंधीय राज्यों का संगठन संघ-सरकार तथा रियासतों या सदस्य राष्यों 
की सरकारों में होता है । इसके अलावा प्रत्येक राज्य को शासन-प्रबन्ध के लिये इससे 
भी छोटे भागों में बॉँट दिया जाता है जैसे जिले, काउन्टी, नगर तथा कम्यून इत्यादि । 
शासन की इन्हीं छोटी इकाइयों को स्थानीय शास्रन का नाम दिया गया है । 


स्थानीय शांसन की आवश्यकता 


इस सम्बन्ध में सबसे पहला सवाल जो हम लोगों के सम्मुख उपस्थित होता 
है यह है कि आश्विरकार 'स्थानीय शासन की आवश्यकता ही क्या है? ? हमारा उत्तर 
यह है कि सवप्रथम तो केन्द्रीय शासन द्वारा राज्य के सभी कार्यों का सम्पादन नहीँ 
हो सकता क्‍योंकि न केवल आधुनिक राज्य क्षेत्र ओर बिस्तार में बड़े है वरन हमारी 
सम्यता भी अत्यन्त जटिल होती जा रही है। इसलिये कोई भी केन्द्रीय शासन शासन- 
प्रबन्ध के हर एक सद का निरीक्षण र्वय॑ नहीं कर सकता । कितने कार्य असंख्य स्थानीय 
अफ़सरों द्वारा किये जायंगे । इस प्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय शासन राष्ट्रीय महत्व 
की समस्यायों सेट्टी ज्ृदा है। इसके कर्मचारियों के लिये सभी स्थानों की विशेष 
समस्यायों तथा आवश्यकताओं की देखभाल करना असम्भव ही दे । 

दूसरे, यद्द भी देखा गया है कि अगर किसी देश की हुकूमत एक द्वी. केन्द्र से 
की जाती है तो शासन्न कम्मचारियों का यन्त्र द्वो जाता है। इसका यद्द तात्पयं हुआ 
कि पूर्णोरूप से, केन्द्रीकरण दो जाने का परिणाम अफ्रसरों का शासन होता है जो 
स्वभावतः निरंकुश द्वोता है भौर लोकमत की कोई परवाह नहीं करता। बढ़े कमचारी 
प्रायः निश्चित काय-क्रम को ही ध्यान में रखते हैं, साबजनिक भल्लाई को नहीं। 

तीसरे, केन्द्रीय शासन के कमचारी तथा राष्ट्रीय सभाओं के जनप्रतिनिधि खाबे- 
जनिक समस्यायों में तो दिलचस्पी ले सकते हें किन्तु किसी छोदठे गाँव या शहर की 
आवश्यकताओं में उनकी फोई द्लिचरपी नहीं रहती | इस भकार द्॒लिचरुपी न होने के 
कारण स्थानीय समस्यायों >ी उपेक्षा होगी चाद्दे बे स्थानीय दृष्टिकोण से कितने ही 
महत्वपूर्ण क्‍यों न दों। इसलिये €थानीय संस्थाय ही स्थानीय समस्यायों को जोश तथा 
घुन के स्राथ सुल्मावेंगी क्योंकि उनका इन समस्‍्यायों से व्यक्तिगत सम्पर्क रहता है जो 
किसी भी हाक्षत में केन्द्रीय सरकार के कम चारियों को नहीं प्राप्त हो सकता । 


४१६ सथात्तीय शासन 


चौथे, केन्द्रीय सरकार के सदस्यों से यद्द उम्मीद करना कि ले अपना समय 
ओर ध्यान स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में देंगे उनसे अत्यधिक उम्मीद करना होगा। 
अगर वे ऐसा करते भी हैं तो वे अपने समय, बुद्धि तथा शक्ति को अनावश्यक चीज़ों में 
नष्ट करेंगे । इसके अलावा आवश्यक राष्ट्रीय खमस्यायों को उन्हें छोड़ना भी पड़ेगा । 


पाँचवें, अगर सरकारी अक्रसर किसी भाँति स्थानीय आवश्यक्ताञों के लिये 
झ्पना ध्यान व समय दे भी सकते हैं तो स्थानीय ज़िन्दगी के लिए उनका सम्बन्ध हितऋर 
न होगा | लोग अपनी समस्यायों में दिक्नचरपी लेता बन्द कर देंगे। वे यहो उम्मीद करेंगे 
कि उनके सभी कार्य सरकारी अफ्रसरों द्वारा कर दिये जाये | इससे उसको बुद्धि, साहस 
तथा शक्ति का विकास होना ही नहीं बन्द दो जायगा, उनमें से उत्तरदायित्व - 
की भावना भी जाती रहेगी। सोचने तथा अनुभव प्राप्त करने का सभी उत्घाह सप्राप्त 
हो ज्ञायगा और इससे आविष्कार तथा उपाय-बिन्वत की शक्ति का भी ड्वास होगा। 
कॉनरड गिल भी हमारे उपरोक्त कथन से सहमत हैं। “श्रगए क्रिखो नगर की कॉसित 
कोई व्यावसयिक स्कूल कायम करती है या द्वाम्मे चलातो है तो इसके खद्स्यों तथा 
नगर के ज्ञोगों को इसका अभिमान होता है और वे इसे सकल बनाने का प्रयत्न करते 
हैं। किन्तु अगर केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्‍्दें ऐसी संस्थाओं को कायम करने का हुक्म 
दिया जाता है, उनसे कद्दा जाता है कि स्कूक्ष अमुक स्थान पर खोजा जायगा और उससे 
अमुक विषय पढ़ाये जायेंगे, या उन्‍हें इस बात का आदेश दिया जाता है कि अमुक किस्म 
की गाड़ियाँ चलेंगी, अमुक सड़कों से होकर जायेगी और इतना किराया किया जायगा 
तो ल्ञोगों की दिलचस्पी इन चीजों के श्रति कम दो जाती है। इसक्िये स्थानीय संस्थाप्रों 
को अपनी इच्छानुसार काम करने की स्वतन्त्रता देकर त्ांगों को उत्पाद दिया जा 
खकता है ओर उनकी शक्तियां का विकास हो सकता है | इससे जाति को काफ्की फ्रायदा 
द्ोता है! | " 

छठवें, स्थानीय शासन से शासन-प्रवस्ध में मिवव्ययिता आती है।यह 
इसलिये नहीं होता कि केन्द्रीय सरकार के अफ्रप्तरों शी संख्या कम हो जाती है. बरच 
इसलिये कि स्थानीय माभल्ञों का खर्चा उन्हीं स्थानों दर अद। होता है। इसलिये 
स्थानीय मामत्षों पर राष्ट्रीय कोष का पैसा नहीं खचे हाता है। उसका प्रयोग राष्ट्रीय 
महत्व के मामलों पर होता दे । 

सातवें, स्थानीय प्रतिनिधि संख्था्ों को जन्म देकर प्रजातन्वात्मक संस्थाओं में 
लोगों की रुचि कायम र4खी जाती है। इस प्रकार ज्ञोकप्रिय शासन फ दृष्टिकोश से ये 
संस्‍्थायें शिक्षाप्रद भी दें। सेजबिक ने भो इसी चीज़ पर जोर दिया है। उसके अनुसार 
अतिनिधि शासन की जो भी शिक्षाप्रद अच्छाइयों हैं वे स्थानीय संस्थाओं के विकास 
पर आधारित हैं / 


706 7"00०4००४१)।७ ने इसी चीज़ को अधिक जोरदार शब्दों में कदष्टा है 
पख्चकाु कथन है कि 'स्वतम्त्र राष्ट्रों दी शक्ति नागरिकों की स्थानीय सभाञ्रों पर क्रायम 


“ ६>कॉनरड़ गिल+- गवनमेन्ट एयड पीपुल,” एृ४्ट ६८-६६, 
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है। स्वाधीनता के लिये नगर सभाओं की वही अहमियत है जो विज्ञान के लिये 

प्राथमिक सुकूज्ञों को; वे इसे सर्वे साधारण तक पहुँचाती हैं, उन्हें इसका उपयोग बताती 

| एक राष्ट्र ्र॒तन्त्र शालन प्रणाली स्थापित कर सकता है किन्तु म्युनिस्रिपत्ष संस्थाओं 
की भावना के बगेर स्वाधीनता की भावना असम्भव है!। 

अन्त सें यह भी. कह! गया है कि स्थानीय संस्थाओं को शासन की कुछ शक्ति 

देकर शासन संगठन में शक्ति का संतुलन भी हो जाता है। ये संस्थायें सरकारी कर्म- 


चारियों के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकती हैं भौर इस प्रह्नार शासन के हस्तक्षेप का 
क्षेत्र सीमित हो जाता है । 


सारांत् 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्थानीय शासन की प्रणाल्ञी केवल इसीकिये नहीं 
आवश्यक है कि केन्द्रोय शात्नन का काम कम हो जाता है बल्कि इसलिये भी कि लोग 
स्वयं अपनी आवश्यकताञ्रों को सम सके | इस अभ्थ में यह केवल शिक्षात्रद्‌ ही नहीं 
है, इससे लोगों में चागरिकत। की कल्ञा में दचि उत्पन्न होती है और उन्हें इस बात का 
ज्ञान हो जाता है कि उनके पड़ोस' की उन्नति उन्हीं के ऊपर निर्भर है। इससे यह भी - 
स्पष्ट है कि विभिन्न स्थानों की विशेष आवश्यकताशों की पूर्ति वहीं के निवासियों द्वारा 
अच्छी तरह की जा सकती है। केन्द्रीय शासन एकता स्थापित करने का प्रयत्न करेगा 
ओर इस प्रयत्न में विभिन्न स्थानों की अल्ग-अलग आवश्यकताओं की उपेक्षा हो खकती 
है। इसके आदेश तथा योज्ञनायें एक निश्चित सापद्रड के अनुसार बाहर से आयेंगी; 
वे लोगों को स्वाभाविक इच्छा के परिणाम-स्वरूप न होंगी । एक शब्द में स्थानीय शासन 
न क्रेवज्ञ केन्द्र को मूत्र और सीमाओं की रक्तदीनवा को रोकता है, यह स्थानीय 
जीवन में नया रक्त भरता है जिखसे मस्तिष्क को कार्य करने में सहायता मिल्नती दै 
ओर रक्त का दौरा अच्छी तरद्द होने त्ञगठा है ॥' 

किन्तु इसका यह अथ नहीं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रकार का निरीक्षण 
नहीं होना चाहिए | केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से स्थानीय संस्थाओं के कार्यों पर कुछ 
नियन्त्रण या निरीक्षण रहना आवश्यक है क्‍योंकि कुछ ऐसे विषय हैं जिनको समस्त 
देश में समान होना चाहिए जैसे शिक्षा का मानद्रड देश भर में एक ही होना चाहिए। 
इसके अलावा कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन्हें सदेव स्थानीय संत्थाओं के बश के बाहर 
रहना चाहिए जैसे डाक तथा तार विभाग इत्यादि । इसका यह अथ हुआ कि सामाजिक 
हित के लिये सभी सर्वासाघारण समस्यायों को तथा कर क्गाने ओर माज्गुज्ारी 
निश्चित करने और राष्ट्र के यातायात के खाधन सम्बन्धी खभी मसलों को केन्द्रीय 
सरकार द्वारा द्वी निश्चित करना चाहिए | साधारण तोर से यह्‌ नियन्त्रण वथा निरीक्षण 
दो तरीकों से किया जाता है। ह 


१-->कृपया लास्की की 'ए. आमर श्रॉफ़ पॉलिटिक्स? पृ४ठ ४११-१२ देखिये। इसमें आप- 
को विशेष आवश्यकताओं की पूति तथा पड़ोस की उन्नति सें निवासियों को दिलचस्पी 
पर अच्छी टिप्पणी मिलेगी | 
. हे 
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(१) समय-समय पर केन्द्रीय सरकार स्थानीय संस्थाक्षों को विभिन्न मसल्ों पर 
राय वेकर और (२) कभी-कभी सरकारी इन्सपेक्टरों आडिटरों तथा दूसरे अफपरों 
की रिपोर्ट द्वारा ! 


स्थानीय-शासन भोर प्रान्त 


स्थानीय शासन की आवश्यकता तथा उसके महत्व के बारे में जान लेने के 
पश्चात्‌ हम रस शब्द का वास्तविक आथ जानने दा प्रयत्न करेंग | आधुनिक समय में 
इस शब्द का अमात्मक प्रयोग होने लगा है । अ-ने ही ४ेश में हस पाते हैं कि इस शब्द 
का आन्‍्तीय शासन के अथ' में »योग क्रिया ज्ञाता 8 । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार 
द्वारा कई अवसरों पर संयुक्त प्रान्त, पंत्राय या दूभरे प्रान्तों के शासन के लिये स्थानीय 
शासन का अयोग किया गया है । किन्तु इस अष्याथ में हम इसवा अध्ययन इस अर्थ 
में नहीं कर रहे हैं। स्थानीय शासन से इमारा तात्थ पुन ४|दे ज्लोन्नों के शासन से है 
जिनमें शासन प्रबन्ध की सुलभता के कारण प्रान्तों की विभाजित किया जाता है । 


स्थानीय शासन और स्थानीय स्वागत शासन 
किन्तु इस शब्द का अर्थ इतना कहने से सो स्पष्ट नहीं दं।ता । प्रायः स्थासीय . 
शासन तथा स्थानीय स्वायत शामन में अन्तर दिखाया जाता है। भारतवर्ष में स्थानीय 
शासन के अन्तर्गत प्रान्तीय सरफार के वे सभी अक्सर आा जाते हैं. जो डिवीजन, 
जिला, तहसील, परगना और गाँव का शासन करते हैँं। इस प्रकार कमिश्नर, कलक्टर, 
तहसीलदार, क्रानूनगो तथा गाँव का मुखिया सभी स्थानीय अक्सर हैं। लेकिन स्थानीय 
स्वायत्त शासन में केवज्न डिस्ट्रिक्ट बोडे तथा म्युनिसिपल बोडे ही आते हैं। यहाँ देहात 
तथा नगर के मामलों की देख भाल जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होती दे । 


स्थानीय शासन पर सेजविक तथा दैरिस के विचार 


भारतवषे में तो स्थानीय शासन कया स्थानीय स्वायत शाप्तन का अन्तर काफ़ी 
स्पष्ट दो गया है। किन्तु साधारण तौर पर इन शब्दी का प्रयोग अत्यन्त अमास्मक 
होता दे | 
इस प्रकार सेमविक स्पष्ट रूप से कहता है कि “प्रकात्मक राक्षयों में स्थानीय 
शाप उन गोण संस्थाओं को मिल्ला कर बनता है जिन्हें अपने सीमित शासतन-स्षेत्र 
में नियम तथा प्रतिबन्ध कमाने का मिश्चित अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार केन्द्रीय 
सरकार के स्थानीय अफपर स्थानीय शासन के अन्तर्गत नहीं आते ।” इसी प्रकार हैरिस 
ने स्थानीय स्वायत्त शासन का प्रयोग दो विचारों को व्यक्त करने के किये किया है। 
इनमें से पहला यह है कि स्थानीय शासन को अपने क्षेत्र में सभी वाध्म नियन्त्रण से 
' स्वतन्त्र होना चाहिए। किन्तु इस अथथ में पू्य स्थानीय स्वायत्त शासन एक श्रतिवाद्‌ 
मात्र होगा क्योंकि जिख संस्था को यह अधिकार प्राप्त होगा चह सर्वश्रधान होगी ओर 
'इस्क्षिये स्थानीय” नहीं रह सकती। इंसलज्षिये यहाँ प्रश्न यह है कि स्थानीय शासन 
को फिस अंश सें स्वतन्त्रता प्राप्त दे--चादे दूसरी स्थानीय संध्याओं के सम्बन्ध में या . 


तेरंदवां अध्याय ४१६ 
केन्द्रीय शासन के । इस सम्बन्ध में यह भी क॒द्दा गया है कि वाह्म नियन्त्रणों से केवल 
स्वतन्त्रता मात्र से ही स्वायत शासन के सिद्धान्त की पूति नहीं होती | इसके साथ 
दूसरी ज़रूरी चीज़ यह है कि शासन-प्रबन्ध में जाति के सभी लोग हिस्सा बढायें। 
लेकिस यहाँ भी प्रश्न मात्रा का ही दो सकता है। यद्यपि आज भी कहीं-कहीं सभी नागरिकों 
द्वारा प्रयक्ष शासन का उदाहरण मिल्नता है किन्तु आधुनिक राज्यों में अधिक जनसंख्या 
के कारण यह उसी खोमा तक सम्भव दो सकता है जितना रेफ़रेन्डम ऐसी पश्रथाओं से 
ग्राप्त है ।* अतः इन दोनों लेखकों के कथन से स्पष्ट हो ज्ञाता है कि स्थानीय शासन 
तथा स्थानीय स्वायत्त शासन का भेद बताना आसान काम नहीं । 


। गिरक्राइस्ट का विचार 


गिल्क्राइल्ट ने इस अम को भत्नी भाँति दिखलाया है। उसका कहना है कि 
स्थानीय शासन की सही परिभाषा देना अखम्भव है। इसका वर्णन किया जा सकता है 
किन्तु परिभाषा नहीं। परिभाषा सीमाबद्ध होती है ओर हम स्थानीय शासन तथा केन्द्रीय 
शासन को प्रूधक नहीं कर सकते | 


यह कद्दने की अपेक्षा कि स्थानीय शासन क्या है यह कहना आसान हे कि यह 
क्या नहीं है। केन्द्रीय शासन के स्थानीय अकसर द्वारा शासन स्थानीय शासन नहीं है। 
न बंगाल की भाँति के शासन को ही स्थानीय शासन कह् सकते हैं। प्रशा* और न्यूयाके 
की भाँति संघीय राज्यों की अलग-अलग रियास्ततों को भी स्थानीय - शासन नहीं कहा 
जा सकता | वे संघ राज्य के प्रान्त है जिनके अपने स्थानीय शासन होते हैं। एक अथे 
में तो वे स्थानीय शासन कद्दे जा सकते हैं क्योंकि वे ऐसी गौण संसथायें हैं जिन्हें अपने 
सीमित क्षेत्र में क़्ानन बनाने का अधिदार प्राप्त है। ढिन्‍्तु जहाँ स्थानीय शासनों का 
अस्तित्व केन्द्रीय शासन पर निभर द्वोता है. वहाँ इन प्रान्तों को राज्य के विधान द्वारा 
निश्चित संथान मिज्ञता है और जिसमें केन्द्रीय शासन द्वारा किसी भाँति का परिवततन 
नहीं किया जा सकता।5 इसी लेखक का पुनः कहना है कि “स्थानीय शासन को परिभाषा 
के अन्दर लाना असम्भव है | कुछ लोगों के अलुखार इसके अन्तर्गत ( डिस्ट्रिक्ट तथा 
स्थुनिश्तिपल बोड़ की तरह को ) स्थानीय संस्थाय ही नहीं आती बल्कि केन्द्रीय शासन 
के स्थानीय कर्म चारी भी आ जाते हैं | संघीय राज्यों में प्रान्‍्तीय शाखन को भी स्थानीय 
कह सकते हैं ।” भारतघपे में 'स्थानीय स्वायत्त शाखन' शब्द का बड़ा भ्रचार दो गया हे 
और इसका प्रयोग किताबों में स्थानीय शासन के लिये भी किया जा सकता है। इस 
प्रकार इसमें केन्द्रीय शासन को छोड़कर सभी प्रकार का शासन आ जाता है। 


किंम७ ५. 7... १७०७ पिन  ;ममयपफनर।। 3. %िक्रजधमभाभणकमााभ ३, 


१--हैरिस-- लोकल गवर्नमेन्ट्स इन मेनी लेएडस? | 
२--ऐसा १६ १८ ई० के पूर्व के जर्मन साम्राज्य में था । 
३--गिल क्राइस्ट--पिन्सिपिल्स श्रॉक्क पोलिटिकल साइंस,” एृ४ठ ३९४ 


४५० स्थानीय शासन 


भारतवर्ष में स्थानीय शासन तथा स्थानीय स्वायश्ष घ्ासन का अर्थ 


स्पष्ट हो गया कि उपरोक्त दोनों शब्दों का प्रयोग इतना अमात्मक हुआ है कि 
उनका वास्तविक अर्थ बताना आसान काम नहीं। इसलिये भारतवर्ष के सस्मन्ध में 
उनके प्रचलित प्रयोग को हम फिर से दुद्दरात हैं ।-- 
'.... (अ) स्थानीय शांखन का प्रयोग कभी-कभी प्रान्तीय सरकार के लिये भी होता 
किन्तु आायः इसका सात्पय आन्‍्तोय सरकार के स्थानीय अक़सरों से रइता है । 

(ब) स्थानीय स्वायत्त शासन का तात्यय निश्चित रूप से द्विस्ट्रिक्ट तथा स्थुनि- 
सिपल बोडे के संगठन से होता है। इनमें अपनी देहाती तथा शहरी भावश्यकताथा की 
पूर्ति के ज्िये जनता के अतिनिधियों द्वारा शासन में द्विस्था बेंटाना आवश्यक रहता है। 


संक्षेप में स्थानीय शासन का श्रयोग शासनश्वृंखला की सबसे नीचे की कड़ी के 
लिये किया जाता दे ओर स्थानीय स्वायत्त शासन का तात्य उस शिक्षा से है ज्ो 
जनता को स्वायत्त शासन की कल्ना में दी जाती है । 


स्थानीय शासन की आवश्यकता तथा उच्चके वास्तविक अथ पर विभार कर लेने 
के पश्चात यदद ज़रूरी दो जाता हे कि हम केन्द्रीय शासन तथा स्थानीय शासन के भेद 
को स्पष्ट करें । 


स्थानोय तथा केन्द्रीय प्रासन का भम्तर 


केन्द्रीय तथा स्थानीय शासन का अन्तर छुत्र तथा जञन-संख्या के श्राधार पर नहीं 
है। भारतवर्ष ही में हम देखते हैं कि एक डिवीजन या जिले का ज्षेत्र भौर जन-संख्या 
राजपृताना की ताबा रियासत तथा मोनाको के राज्य से कहीं ज्यादा दोती है। ज्ावा 
रियासत का क्ेत्रफक्ष केवज्ञ १६ बसे सीत़ है भौर मोनाकों का तो केवल ८ वर्ग मीत । 
इस प्रकार जेसा कि ज्ीकोंक ने कहा है "वास्तविक अन्तर अंशत: उसकी बेंधानिक स्थिति 
में ओर अंशत: उत्तके द्वारा किये गये सावेममिर कार्यो" में होता है? ।* जहाँ तक 
बेधानिक स्थिति का भ्श्न है हम कह सकते हैं कि साधारण तौरपर स्थानीय शासन केन्द्रीय 
शासन द्वारा निमोण किया जाता है और इसका अश्तित्व केद्रीय शासन की इच्छा पर 
निर्भर है। न केवल डिविज्ञन तथा ज़िल्लों का बनाना और विगाढ़ना इछके हाथ में है 
बल्कि यह स्थानीय रवायत्त संस्थाओं के विधान को भी वापस ते सकता है | साथे जनिक 
कार्यों तथा कर्तव्यों के बारे में हम यदई कह सकते हैं कि कुछ कारये ऐसे हैं जिनका 
खम्पादन केन्द्रीय शासन द्वारा दी दोना चाहिए | यह इसलिये जरूरी है कि कुछ 
कार्यों में समता क्रायम रखना पढ़ता है और कुछ राष्ट्रीय भद्दत्व के होते हैं । इस प्रकार 
विदेशी नीति तथा रक्षा सम्बंधी काय केन्द्रीय शासन के जिम्मे इसलिये होना चाहिए 
कि वे राष्ट्रीय महत्व के हें और मालों पर कर लगाने का काया इस्रके द्वारा इसीलिये 
दोना चांहए कि इस सम्बंध में देश भर में समता होनी चाहिए | इसलिये स्थानीय 
संस्थाओं को केबज्ष ऐसे ही काय सोंपे जा सकते हैं जो स्थानीय और प्रादेशिक महत्व 


१--लीकॉक--“एलीमेस्ट्स ऑफ़ पॉकिटिक्स! पृ४ १७५ 
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के हों।पऐसे कार्यों में स्थानीय सड़कों तथा गत्ियों का बनवाना, रोशनी का प्रबंध 
करना, पाती तथा सक़ाई का प्रबंध करना और बाद, अस्पताल, पुल, स्कूल का बनवाना 
और उनका निरीक्षण करना इत्यादि, हैं।* 


स्थनिसिपल बोर्ट के कत्तब्य 


भारतवर्ष में इद सबकी देखभाल म्युनिसिपत्ञ तथा डिस्ट्रिक्ट बोडों द्वारा की 
जाती है। इसीलिये इनका सम्ब'ध स्थानीय रवायत्त शासन से रहता है। बम्बई के 
स्युनिश्चिपल कानून (१६०१) ने इन कतंव्यों को अनिबाय (00!22807ए) तथा ऐच्छिक 
(१807०४०79)) में बॉदा था। यक्ष, डी, अपसन ने इनकी अच्छी सूची तेयार की है 
जो निश्नलिखित है* :«« 
अ, जनता की प्रत्यक्ष सेवा । 
१--सां ऋतिक उन्नति के ज्षेत्र में । 
(१) शिक्षा का प्रबन्ध करना । 
(२) पुस्तकालयों का प्रबध करना । 
(३) कल्ना का प्रव ध । 
(४) मनोविनोद के साधनों का प्रब'घ | 
(४) बाग तथा उ्द्यानों का प्रबंध । 
२ सामाजिक तथा शारीरिक नियंत्रण के ज्षेत्र में 
(६) निध्धेनों की देखभात । 
(७) बीमारी को रोकना और दसका दमन करना । 
(८) खभाज विरोधी कार्यों को रोकना तथा उनका दमन करना | 
(६) आग को रोकना तथा बुमाना | 
(१०) अपराधियों को ठीक करना। 
(१) नगर की उन्नति के लिये योजना बनाना । 
(१२) इमारतों पर नियन्त्रण रखना । 
(१३) गमनागसन पर नियन्त्रण रखना । 
३ सावजनिक भल्नाई के क्षेत्र में । 
(१४) पाती का प्रबन्ध करना । 
(१४) गर्मी, रोशनी तथा शक्ति का प्रबन्ध तथा लिन्यत्रय | 
(१६) मार्गों का प्रचन्ध करना | ु 


१--डब्ल्यु० आ्राई० जेनिंग्स “ब्रिटिश कान्स्टीट्यूशन! में लिखते हैं ;--यह ठीक 
कहा गया है कि श्राधुनिक सम्यता के आधार नाले ्रौर नालियाँ हैं ; और स्थानीय संस्थाश्रों 
का कर्त्तव्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को परवाह करना ही नहीं है बल्कि शिद्वा, पुलिस, योजना 


इत्यादि की देखभाल करना भी, (४० ११६-११७) 
२--अपसन--प्रे क्टिस ऑफ म्युनिस्िपज्ष एड़मिनिस्ट्रे शन, ६० ८+६ 
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(१७) खाेजनिक लोगों के आने-जाने का तथा सामान भेजने का प्वन्ध करनी । 
(१८) रद्दी चीजों को इकट्ठा करना तथा उन्‍हें देखना. । 
(१६) गन्दा पानी तथा मलमसूत्र को इकट्ठा कराना और उसे नष्ट करना । 
ब अम्रद्मत्न या उपर के कक्तव्य। 


(१) निर्वाचनों की देखभाल करना | 

(२) कानुनी राय तथा काय का भ्रवस्ध । 

(३) कमचारियों का नियन्त्रण । 

(४) कर निर्धारण करना | 

(५) आर्थिक मामलों की देखभाल करना, भाढए करना भोर अर्थोपाजेन के 
लिये योजना बनाना । 

(६) सावेजनिक रुपया इकट्ठा करना, खत करना भीर इस हो देखभाल रखना। 

(७) सामान तथा कर्मचारियों के भेजने का अवध करना (आगर केन्द्रोकरण 
होता है) 

(८) सामान खरीदना । 

(६) सावजनिक सम्पत्ति को देखभाल रखता | 


स्थानीय स्वापत धासन की उस्पत्ति 


स्थानीय स्वायत्त शाखन के कत्तेथ्यों को देख तने के पश्चात हस इसकी उरपत्ति 
पर भी व्यान दे सकते हैं | कुछ लेखकों का मत है $ इसको उत्पत्ति प्रारम्भिक स्वायत्त 


शासन करने बाली जातियों से हुआ है। प्राइस ने भी इसी सत का समभंनर किया है। 
डंसका कहना है :-- 


५लोकप्रिय शासन की शुरुआत सबसे पहले छोटे छेत्नों मं--देहाव की जातियों 
ओर छोटे शहरों में हुई जहाँ कवल कुछ सहस्त्र स्वतंत्र नागरिक थे। इसका प्रारम्भिक 
रूप सभाओं” का था जिसमें सभी स्पर्तत्र व्यक्ति इकट्ठा द्वोकर मामक्षों पर बादविवाद 
तथा विचार करते थे ओर यद्यपि मुख्य परिवारों के अध्यक्षों का फाफ़री प्रभाव पड़ता 
था फिर भी यहाँ जनवाणी तथा जनविवार का भो कुछ असर (निर्शेय प्राप्त करने में) 
पढ़ता था।इन सभाओ्रों से हो प्रकट द्वोता है कि भव सनमष्य बबेरता से सम्य तथा 
संगठित सम्राज की ओर अप्नसर हो रहा था। बहुत स्थानों पर इन जातियों का शासन 
' किसी राजा द्वारा किया जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर (जैसा कि आइसक्ैंरड में) 


स्वतंत्र थीं। किन्तु प्रत्येक्ष स्थात पर क्षोग खतंत्र विचार रखने तथा साबेजनिक 
'रद्देश्य की प्राप्ति के जिये सहयोग देने के आदी हुए! ।* 


| मारतपण में 
भारतवण में भी हमें इस किस्म की स्ताथत्त शासन वाली जातियाँ प्रारम्भ से दी 





१--आइस-'माडन डिमोक़े सीक्ष! जिहद १, पृ८्ठ १४५ 
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भिलती हैं और इसमारे प्राचीन गाँवों की स्वतन्तता' तो लोक प्रसिद्ध है। ये सभायें 
जिन्हें हम पंचायत कहते हैं) हमेशा बाह्य खतरे से रक्षा करने तथा आन्तरिक शाँति 
क्रायम करने का कार्य हमेशा करती थीं। इसके अलावा जाति के भू-सम्पत्ति सम्बन्धी 
भंगड़े भी पंचायतों द्वारा ही तय किये जाते थे। 


स्वायत शासन लोकप्रिय शासन का परिणाम नहीं 

कालान्तर में इन्हीं छोटी जातियों के विकास तथा दूसरी जातियों के समागम 
से राष्ट्रों का जन्म हुआ । अब सावजनिक रज्ञा तथा आन्तरिक शान्ति क्लायम रखने का 
कार्य राज्यों द्वारा किया जाने |ज्गा। इस प्रकार अब इन स्थानीय जातियों को केवल 
जमीन का प्रबन्ध तथा सार्वजनिक हित के अन्य काये करने ही शेष रह गये । ब्राइस के 
अनुसार “इन्हीं छोटी जातियों को जिनका वर्णन यहाँ किया गया है प्रज्ञातन्त्र का श्रोत 
कह सकते हैं जो विकसित होकर कभी-कभी तो चट्टानों के ऊपर आ जाता था, कभी 
उनकी श्रेणियों में समाप्त हो जाता था और कभी प्रथ्वी की सतह के नीचे प्रवाहित रहता 
था, फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ बाहर निकल्नने के इरादे से। इससे स्पष्ट हो 
जाता है. कि लोकप्रिय शासन दुनियाँ में कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत से देशों में तो 
यह मनुष्य की राजनीतिक भवुत्ति के प्रकट होने का सबसे पहला रूप रहा है ।”९ इससे 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक रुथानीय स्वायत्त शासन त्ोकप्रिय शासन के 
परिणाम स्वरूप नहीं उत्पन्न हुए हैं। उनको तो इस किस्म के शासन का द्वेतु या आधार 
' मानना चाहिए | 
अब हमारे सम्मुख प्रश्न यह उठता है कि इस शासन के गुण और दोष क्या हैं। 


स्थानीय स्वायत शासत के गुझ 

सब प्रथम, यह कहा गया है कि छोटे क्षेत्रों में स्वायत्त शासन नागरिकों में उन 
गुणों को पेदा करता दे जो उनकी स्व॒तन्त्रता को बढ़ाने तथा उसे क्ायम रखने में अत्यन्त 
आवश्यक द्ोते हैं। ब्राइस के शब्दों में “यह नागरिकों में वह भावना पैदा करता है 
जिससे वे सावजनिक मामलों में दिलचस्पी लेते हें और अपना व्यक्तिगत तथा साबे- 
जनिक कत्तेठ्य सममते हैं कि उन मामलों का प्रतिपादन इमानदारी तथा ठिकाने से हो । 
अगर सड़कों की मरम्सत करना, गाँवों में सफ़ाई रखना, कांजी द्वाउस का प्रबन्ध करना, 
चरागाहों की देखभाज् करना तथा सावजनिक जंगल से कठे हुए वृक्षों को गाँव वालों 
में बॉठना (स्थानीय संस्था के ही जिम्मे हैं तो गाँव के सभी लोग इन कार्यों को 


१--कपया 'इण्डियन जरनल ऑफ़ पोलिटिकल साइंस अ्रक्‍्तृूबर-द्सिम्बर १६३६ के 
श्रंक में प्रो० यम० वेंकटारंगइया का “दि रीआ्रर्गनाइज़्ेशन आफ लोकल सेलफ़ गर्वमेन्ट शीषक 
का लेख पढ़िये। इसके अलावा जनवरी-मार्च १६४१ के अंक का उन्हों का लेख -जो “स्कोप 
ग्रॉफ लोकल सेल्फ़ गव्नमेन्डः नामक शीर्षक का है श्रोर १६४१ के श्रक्तूबर-द्सिम्बर अंक में 
श्रीयुत के० स० पुनइ्या का “पार्टी, पॉलिसी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशव इन लोकल बॉडीज्ञ” नामक 
लेख पढ़ने योग्य हैं | ; ह ' 
२--आइस--मार्डन डिसोक़ सीज्ञ! जिल्द १, प्रड्ठ १४७ 


भ्श्ध् स्थानीय शासन 


ठिकाने से करेंगे भौर उसमें दिलचस्पी ढोंगे। आलस्प, स्वार्परता तथा सावजनिक 
समस्यायों के प्रति उदासीनता से सभी प्रजातन्त्रात्मक जातियों पर बुरा प्रभाव पढ़ता 
है। जो सार्वजतिक भावनाओं द्वारा प्रेरित द्वोता तथा गाँव के मामलों में सक्रिय तथा 
ईमानदार होना सीख लेता दै वह एक बढ़े देश के नागरिक का पहला पाठ सीखता है... 
यहीं सिद्धान्त नगर के बाहिंदों पर भी लागू होता है। यहाँ अपने निरीक्षण से ही 
निर्वाचक को इस बात का पता नहीं चलन सकता कि सावेजनिक प्रगन्ध कैसा हो रहा 
है। उसे समाचार पत्रों तथा दूसरे योग्य साधना द्वारा पता चलता है कि नगर अध्यक्ष, 
उसके सलाहकार तथा कर्मचारी अपने कार्यों को भल्तो भाँति कर रहे दें या नहीं, वे 
नाजायज़ फायदा वो नहीं उठा रदे हैं और कर देने वालों को अपने रुपये का लाभ मित्र 
रहा दे या नहीं । इस प्रकार निवाचन के अवसर पर उस्रे योग्य व्यक्तियों का पता चत्र 
सकता है और वह अपने मत का उचित प्रयोग कर सकता है! |" 


दूसरे, स्थानीय स्वायत्त-शासन प्रजातम्त्र की सफलता के जिये आवश्यक व्यावहा- 
रिक शिक्षा का सबसे अच्छा सरकूल है। इसीते इसे प्रजातन्त की सफन्नता की कुज्ी 
भी कद सकते हैं| इससे उस साबजनिक द्वित की भावना पैदा होती दे जो नागरकों को 
मिलाप, संयम तथा सामाजिक अवल्मम्बन की शिक्षा देती हैँ। पुनः आाइस हो के शब्दों 
में स्थानीय संस्थायें लोगों को दूमरे के लिये ही कार्य करना नहीं लिखातीं बल्कि उरं 
दूसरों के साथ भी कार्य करना सिखाती हैं। उनसे ताधारण झ्ञान, तारिक बुद्धि, नि्श॑य 
शक्ति तथा भिज्ञन की वृद्धि होती है। एक साथ कार्य करने के किये कोगों को सममोता 
तथा रियायत की अहमियत सीखनी पड़ती है । प्रत्येक ठयक्ति को अपने गुण-मद्श न का 
अवसर मिज्ञता है। इस प्रकार फे शासन से क्षोगों में दो अच्ध्रो आदतें पड़ जाती हैं। 
एक तों वे सावेजनिक मामलों में बुद्धि तथा श्ञान का मूहपर समझ जाते हैं और दूसरे 
व्यक्तियों के बारे में उनके कार्यों पर राय कायम करना बातों पर नहीं............ ... भस्येक 
व्यक्ति को चादे वह किसान दो अथवा मजदूर दुकानदार एक साथ भिक्षऋर कार्य करना 
पड़ता है और उस्ते यद भाभास हूँ। जाता है कि एक जेन्न में उसे भी अपना निर्शय करने 
तथा जाति के किये कार्य करने का अवसर भिज्षता है! ।* 


तीसरे, स्थानीय स्वायत्त शासन से दूसरों के लिये, तथा उनके साथ काये करने 
की शिक्षा ही नहीं मिज्षती बल्कि इप बात की भी शिक्षा मिक्षद्ी है. सब के किये किस 
भाँति सबसे द्वितकर कार्य किया जाय | इसका यह तत्पये हुआ कि स्थानीय शासन में 
अयल्न तथा त्रुढि' प्रणाली ढारा राजनीतिक शिक्षा ही नहीं दी जाती है. बल्कि इससे 
लोग अपने उत्तरदायित्व को समझते है और सावेजनिक मासमक्षों में इमानदारी तथा 
करतेठ्य की भावना की आवश्यकता सममने क्गते हैं। इसख्े शासन में लोगों की दचि 
बढ़ जाती हे ओर इसके फल-रवरूप शासन भी भच्छा दोने तगता है। 


१--आइस, “सॉर्डन ढिमोक सीज़,” जिल्द १, पृष्ठ १४८-१४६ 


तेरहवाँ अभ्याय । हश्१ 


चोथे, स्थानीय कार्यों में कोगों की रुचि उत्पन्न कर तथा उन्हें उनके सम्पादन 
में शिक्षा देकर ऐसे योग्य तथा अनुभवी नागरिक पैदा किये जाते हैं जो प्रान्त तथा देश फ्र 
'मॉमलों को संभाल सकें। जैसा कि बक ने कहा है “अपने परगने तथा समाज के उस 
छोटे से हिस्से से मुहब्बत जिसमें हम रहते हैं उस श खल्ता की पहली कड़ी है जिससे हम 
अपने देश तथा मानब-जाति के प्रेंम की ओर अग्नसर होते हैं ।” 


पॉचवें, यह भी कहा जाता है कि चूकि स्थ]नीय लोग अपनी आवश्यकताओं को 
भत्नी भांति समसते हैं इसलिये वे सबसे अच्छी तरह ही नहीं बल्कि कम खर्चे में भी 
उनकी पूर्ति करने का श्रयत्न करेंगे । इस भाँति स्थानीय शासन से शासन श्रबन्ध में 
मितव्यथिता आयेगी और बेकार ख्चे सम।प्त हो जायगा। लॉस्‍्की का सी यही आशय 
है, “अगर किसी चीज़ का उपयोग किसी विशेष ज़िले के क्वायरे के लिये ही होता है 
तो उचित यद्दी है कि उसका ख़्चे उसी जिले वाले दें। अगर उनसे इश्धके लिये कर 
लिया जाता है तो स्वभावतः बे उस्र चीज़ के नियन्त्रण की माँग करेंगे | इससे इसकी 
सम्भावना रहती है कि अपने द्वारा लगाये जाने वाले कर को कम से कम करने के 
लिये थे प्रबन्ध अच्छा करेंगे |! 

अन्त में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है इससे सरकारी कम चारियों का 
शासन सम्बन्धी बोझ बहुत अंश तक कम हो जाता है। हमारी आधुनिक ज़िन्दगी इतनी 
जटिल दो गई है और इमारी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्यायों में इतनी 
पेचोद्गी आ गई है कि सरकारी अफसरों के किये उनको भल्ती भांति समझना सम्भव 
नहीं | वे केवल साधारण नीति का विश्लेषण कर सकते हं।* स्थानीय स्वायत्त शासन 
उन्हें बहुत स्रारे कार्यों से छुटकारा दे देता है इस्लीलिये उन्हें' इसका अवसर मित्न जाता 
है कि शेष कार्यो' को वे पुरुं रूप तथा ठिकाने से करें। 

संक्षेप में हम कह खकते हैं कि स्थानीय स्वायत्त शासन नागरिकता छा शिक्षा- 
स्थान है, भ्रजातन्त्र का जन्म-स्थान है ओर निरंकुश शास्नन 'के माग में सबसे बढ़ी - 
रोक है । इसके अत्लावा अपने मकान ठथा पड़ीख को सुब्यवस्थित रखने की यह सब 
से अच्छी प्रणात्नी दे ॥ 


स्थांनीय स्वायच शासन के दोष 


ः इन गुणों के साथ इस श्रणाली के छुछ दोष भी बताये गये हें । 
खबरें प्रथम, इस बात पर ज़ोर दिया गया दै कि स्थानोय स्वायत्त शासन से 
लोगों का दृष्टिकोण संक।र्ण हो जाता है और भ्रान्त तथा देश की बृहत्‌ भक्ति की भावना 
के स्थान पर स्थानीय भक्ति को भावना बढ़ती दहै। किन्तु अपने घर तथा पढ़ोख का 
प्रेम स्वाभाविक्र है । इसकिये यह भावना ही बुरी तथा . ला नहीं हो 
सकती | दाँ इतना अकश्य दे कि इसे लोगों के बुह॒त्‌ श्रेम तथा ऊंचे कत्तव्यों के मार्गे 


न्‍कसपलनपलाकरपसइपाघब्मक्रर 


१०-“लास्की 'एग्रामर श्रॉफ पॉलिटिक्स! ६० ४६२ 
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४२६ शासन-यंत्र 


में बाधक नहीं होना चाहिए। इसी के लिये प्रान्तीयता की भाषना घुणा की दृष्टि से 
देखी जाती है और इसीलिये स्थानीयता की भावना भी घणारुपद होती है और उसकी 
कड़ी आलोचना की जाती है | 


दूसरे, यद्द भी कट्दा गया है कि अगर स्थानीय कर्मचारियों कौ नियुक्ति प्रान्दीय 
सरकार द्वारा की जाती है तो शासन प्रतनन्ध अच्छा होगा और इसमें खो भी कम 
कगेगा। कत्तेंब्य न पालन करने पर अफसरों से जवाब तलबी हू सकती है। लेकिन 
स्थानीय संस्थाअं। को अधिकार देकर कमर चारियों की संझया दी नहीं बढ़ाई जाती और 
इस प्रकार शासन प्रवन्ध में खो ही नहीं बदूता चर न्‌ इसके परिणाम स्वरूप उत्तरदायित्व 
भी विभाजित दो जाता है। इस प्रकार जहाँ थोड़े खर्चे में भच्छा प्रबन्ध हो सकता 
है अधिक खर्चे में बुरा प्रतअन्ध किया ज्ञाता है । इस्तके अक्षावा केन्द्रीय सरकार 
ढरा चलाई गई देश भर में समान नीति स्थानीय संस्थाश्रों द्वारा दक्षाई गई अखमान 
नीति की अपेक्षा *उछी तथा कम खर्चीली होगी । विषमता सें हमेशा ज्यादा 
सखचो छगेगा। 


तीखरे, स्थानीय संस्था की अपेक्षा केग्द्रीय सरकार के पास समरस्यायों के बारे 
में ज्ञान तथा सूचना ग्राप्त करने के अच्छे तथा अधिक साधन होते हैं भौर यह उनको 
अश्छी वरह संभाव सकती है। स्थानीय संस्थाओं को अधिकार दस्तान्तरित कर देने 


पर केन्द्रीय नियम्त्रण नहीं हो सकता और केन्द्रीय कर्मचारियों की सक्लाह का क्षाम 
नहीं उठाया जा सकता है | 


चौथे, विज्ञोबी' ने विशेष तौर पर जोर दिया है कि स्थानीय स्वाय'्त शासन 
में एक स्वाभाविक कमजोरी है। स्थानीय मिरवराचित अफ्रसरों पर सभी स्थानीय प्रभाव 
पड़ सकते हैं | प्रान्तीय तथा केन्द्रीय अफसरों पर इतनी आसानी से प्रभाव नहीं डाला 
जा सकता । इन स्थानीय अफसरों का स्थानीय निर्वाचल होता है इसलिये इन 
पर उन लोगों का प्रभाव आसाती से पढ़ सकता है जिन्होंने निर्याचन में इसकी सद्दायता 
की है | इसका यदद तासपये हुआ कि स्थानीय अफसर पक्षानुरागी होंगे भौर उनसे 
उस न्यायपूर्णे व्यवद्दार की उम्मीद नहीं की जा सकती जो शासकों फा सबसे प्रभुख गुण 
होना चहिए। 


विज्ञोंबी के सुझाव 


इन दोषों को दूर करने के लिये विज्ञोबी का सुझाव है हि स्थानीय अफसरों 
की नियुक्ति राष्ट्रीय या आन्तीय सरकार द्वारा होनी चाहिए। फिन्तु प्रस्येक स्थान पर 
इनके साथ एक स्थानीय सल्ाहकारी समिति होती चाहिए । इस समिति का उत्तरदायित्व 
तथा कत्तेठय द्वोगा कि स्थानीय अफ्रसरों को जिले के काम में सक्ाह दे। अगर ये 
झफ़सर अपना काय ठीक .से नहीं करते तो इस समिति को यह बात बड़े अफसरों 


१०-बिज्लोबी--'दि गवनमेंट श्राफ़ माडन॑ स्टेट्स! पृष्ठ ११०-११ 


तेरहवाँ अथ्याय 7 छुंशे७ 
की दृष्टि में लाना चाहिए और यह भी सुझकाना चाहिए कि उन अफसरों के विरुद्ध 
क्या कारवाई की जाय । अगर कहीं राज्य की तरफ़ से जिले की आवश्यकताओं पर 
उचित ध्यान नहीं दिया ज्ञाता तो इस सम्रिति का यह कत्तेंग्य होगा कि इसके विरुद्ध 
द्रख्वास्त दे । इस प्रकार सड़कों का बनवाना, स्कूलों का प्रबन्ध करना तथा 
अस्पतान्नों ओर दवाखानों के किये पयोप्त घन न मिलने पर केन्द्रोय सरकार से 
इसकी माँग करना स्थानीय समिति का काम होगा | इस दशा में ऐसी संस्थ।ओं में ज़िले 
के सभी अच्छे नागरिक काम करने के लिये तत्पर रहेंगे। बहुत से योग्य तथा प्रमुख 
नागरिक जो आज की स्थानीय संस्थाओं में इसलिये नहीं शामित्न होते कि इसमें 
उनको शासतन-भ्रबन्ध का उत्तरदायित्व लेना पढ़ता है और इस प्रचार उनका समय 
नष्ट होता है इस प्रकार की समिति में रहना पसन्द करेंगे। यह भी सम्धव हो सकता 


है कि आज की अपेक्षा इन सम्रितिओं द्वारा साधारण नागरिकों की आवाज़ का शासन 
पर अधिक प्रभाव पड़े ।१ 


भारतवष में स्थानीय स्वायत शासन की असफलता के कारण 


इन सुधारों को आवश्यकता के बारे में प्रो० 'विलोबी के लिखने का कारण 
अमेरिकन शाप्रनप्णणाल्ञी की स्थानीय शाप्षन सम्बन्धी असफलता है। भारतवर्ष में 
भी हम स्थानोय शासन को असफल्न पाते हैं। प्रतिवर्ष हम घुनते हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट 
बो्ें स्थगित किया गया तो किसी का प्रबन्ध प्रान्तीय सरकार द्वारा ले लिया गया। हमारी 
पंचायतों को प्रथा भी सफलतापूर्वक नहीं चल पाती। इसके कारणों के लिये हमें 
दूर नहीं जाना हे; 

सर्वेप्रथभ तो, दम अपने लोगों को नागरिकता के अधिकार तथा कत्तेव्य की 


शिक्षा देने में असमर्थ रहे हैं। हमारे यहाँ का साधारण व्यक्ति अपने आसपास होने 
वाली घटनाओं के प्रति उदासीन रहता है | 


दुसरे, हम इतने सुस्त तथा काहिल हैं कि सक्रिय नागरिकता के उत्तरदायित्व 
को समम दी नहीं सकते | यहाँ तक कि हमारे शिक्षित मतदाता भी निर्वाचन के अवसर 
पर वोट पड़ने के स्थान तक जाने का कष्ट नहीं उठाते। इसके अलावा हमारी 
स्थानीय संस्थाओं के सदस्य भी सावजनिक द्वित के कार्यों में कोई दिल्चरुपी नहीं 
लेते । हमें अपने निजी स्वार्थे से ही मतलब रहता है ओर यदी इमारा शासन प्रणात्री 
का सबसे बढ़ा दोष है । 

तीसरे, हमारी सर्वेलाधारण जनता इतनी अशिक्षित है कि बद्द सत (बोट) के 
मूल्य को समर द्वी नहीं सकती । अपने मत का प्रयोग करना उनझे लिये बोक के समान 
है । इस तरह अगर एक साधारण भारतीय की यह दशा दे तो स्वायत्त शासन को 
स्थानीय संस्थायें किस प्रकार सफलतापूवंक काय कर सकती हैं १ 

चौथे, हमारा शिक्षित वर्ग भो शासन के कार्यों में उतनी दिलचस्पी नहीं ले सका 
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घ१८ शासन- यंत्र 


है जितनी उससे उम्मीद को जाती है। समाचार पत्रों तथा सा्वेज्निक सभाश्रों मैं 
शासन की आलोचना करने में बद भसफल रहा है। इस प्रकार सतके नागरिक के 
उत्तरदायित्व का भली भांति पालन नहीं हो सका है भौर शासन की ज्यादती, अष्टता 
तथा पद्चानुराग पर आवाज उठाने में दमारा शिक्षित वर्ग असम रहा है। हमारे यहाँ 
नागरिकता निर्मायात्मक नहीं हू। सकी है। स्थानीय शाप्तन की व्यापक असफक्षता का 
ज़िक्र करत हुए प्रो० तासकी ने जा बातें कहां हें सभी भारतवणे के सम्बन्ध में 
दोती हैं । उनका कहना है, “जाति भावना का आह्वान कदायित ही किया गया है। 
किसी नगर का नागरिक द्वाना साथारण सी बात समझी गई है, उसका महत्व भत्ञी 
भाँति नहीं समझा गया है, ओर ने तागरिकता सिमाणारम्क हू बनाई गई है। सर्व- 
साधारण जनता का शासन के कार्या से कोई सम्बन्ध नहा स्थापित किया गया है | चित्र- . 
शात्षा का प्रबन्ध वहाँ के अध्यन्ष तथा इस काये के किये बसाई गई.समिति का कार्य 
समझा जाता है | वह कला सभा प्रेत्वी नागरकों को सम्पत्त नहीं समझो जाती। नगर 
के शिशु-सत्यु को गणना केबल स्वास्थ्य अक्ततर स सम्बन्धित चीज़ मानी जाती है; 
साधारण नागरिक के ऊपर इख+। कोई प्रभाव दी नहीं! पढ़ता | हमें इस बात का प्रयत्न 
करना है कि स्थानीय सफक्ता पर जोग अभिमान कर आर असफलता पर क्षण्जा ।?९ 

किन्तु अगर भारतनपं में अब तक स्वायत्त रालन की संस्थायें असफक्ष रही 
हूँ तो यह आवश्यक नहीं [# वे भविष्य में भो सफल नहीं हं। सकतीं । भ्रश्नानता को दूर 
करने का प्रयत्न प्रारम्भ हो गया दूँ आर प्राद शत्ता तथा सान्षरता के प्रचारार्थ आान्दो- 
लेन किये जा रहे है। विभिन्न प्रकार के खावजानक और राष्ट्राय आन्दोलनों के फत्- 
स्वरूप राजतोतिक समसंयाया में त्लांगों का दिलचस्पी बढ़ रही है। इसके भत्ावा 
भारतीय समाचार पत्रा का वृद्धि तथा खार्वेजानिक समुदायां ओर सभाओं ने भी 
क्ञोगों में राजनीतिक भाषना दत्पन्न को हें। अब साधारण शिक्षित व्यक्ति भी 
देश तथा स्थान के प्रांत अपने उत्तरदचवित्य तथा कत्तव्य को समझने छगा है। इसका 
यह वातये हुआ कि आज हमारे दृश में सक्रिय तथा निर्माणशीक्ष नागरिक की भावना 
उत्पन्न हो गई दे भोर आशा का जाती है के इस्क परिणाम स्वरूप स्वायत्त-शासन की 
संस्थाभों को सफत बनाने का रचनात्मक अ्यत्न किया जायबेगा। 


आधुनिक समय में स्थानीय स्वायत्त-पासन का स्थान 


आशधुनिक स्रासाजिक संगठन को जदिक्षता के कारण विधारकों को 
शासन भ्रबन्ध सम्बन्ध मामला पर सोचने के लिये वाध्य होना पढ़ा। इसीलिये 
स्वायत्त-शासन की तरफक्र भी इन विचारकों का ध्यान गया है। कुछ क्षोग्ों का मत है 
कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका द्वारा स्थानोय मासत्ग! में किसी भी प्रकार का इस्तज्षेप रचित 
नहीं । दूसरे लोगों का यह कहना दे. कि स्थानीय तथा राष्ट्रीय समस्याझरों को प्रूथक 


करने वाज्ती रेखा इतनी अर्पष्ट द्वो गई है कि स्थानीय सामल्ों के क्षिये भी व्यापक नीति 
केन्द्रीय सरकार द्वारा द्वी निधोरित की जाना चाहिए । 
ली ३ करत कक लीन 
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तेरहथाँ अध्याय ३६ 
लास्‍स्की का मत 


इस प्रकार आधुनिक ल्लेखकों में लास्की पहले मत को स्वीकार करता है । निम्नलिखित 
शब्दों में उसने अपने दृष्टि कोण का समर्थन किया है : 

“४कोई भी शासन मुट्ठी भर आदृमियों के हाथ में सभी मामक्षों पर नियन्त्रण रखने 
का अधिकार देने का प्रयत्न नहीं करता । केन्द्रीकरण विभिन्न प्रकार का द्वो सकता है 
किन्तु अब साधारण तोर पर स्वीकार किया जा चुका हे कि जब तक अधिकारों का 
विकिरण नहीं होता तथा उत्तरदायित्व की विस्तृत भावना पेदा नहीं की जाती योग्य 
शासन सम्भव नहीं। ऐसे व्यक्ति जो केवल दूसरों कीं इच्छा का पालन करते हैं उस 
प्रणाली में कोई दिलचस्पी नहीं ले सकते जिसके वे स्वयं अंग हैं । यह इच्छा काफ़ी अंश 
में तमी निर्माशात्मक हो सकती है जब इसको निर्धारित करने में सभी का हाथ हो । 
बह स्थानीय संस्था जिसे ग़ज्ञ़ती करने का अधिकार प्राप्त हे, अधिक लाभदायक काये 
कर सकती दे बनिस्बत उपके जो केवल्ल केन्द्रीय सरकार की आज्ञा का पाज्षन करती है। 
लेकिन यह आवश्यक है कि ग्रह्मती की जाने योग्य विषयों को चुन लिया ज्ञाय | उदा- 
हरणाथ १६ उचित हो सकता है कि किसी नगर की यह अधिकार दे दिया जाय कि 
वहाँ के लोग यह निश्चय कर सर्के कि म्युनिसिपलटो की तरफ़ से उनके लिये बजली 
का प्रबन्ध द्वो या नहीं । किन्तु उन्हें यह निश्वय करने का अधिकार देना 
कि वहाँ कोई शिक्षा प्रणाली हो या नहीं अनुचित होगा । ऐसी हालत में पूर्ण रूप से 
स्थानीय रुचि और अभाव वाले झामलों मे कन्द्रीय सरकार का जितना कम हस्तक्षेप दो 
उतना ही अच्छा द्ोगा । ऐसे माभढ्ोों में आवश्यकता सत्ाद, सूचना तथा समालोचना 
की द्ोती है. आदेश की नहीं? ।* 


ढा० बेनी प्रसाद का दृष्टिकोण 

यह तो पहला मत हुआ । दूसरे मत का समथंन हमारे देश ही के स्वर्गीय ढा० 
: बेनी प्रसाद ने किया दै। उनक दृष्टिकाण से समस्त देश की व्यापक नीति की रूप रखा 
केन्द्रीय सरकार द्वारा ही निर्धारित की जानी चाहिए। उनका यह विचार हे कि आधु- 
निक समय में प्रजातन्त्रात्मक संस्थामों का हास इसलिये द्वो रहा हे कि प्रजातन्त्रात्मक 
सिद्धान्तों का प्रयोग जीणे-शीणं शास्षन यन्त्र द्वारा किया जा रहा है | इसके अतिरिक्त यह 
शासम यन्त्र नवीन परिस्थितियों के अनुकूल भी नहीं दो सका है । इसलिये नये शासन 
का निर्माण चार सिद्धान्तों के आधार पर द्ोना चाहिए। “सर्वेश्रथम, इसका निर्माण 
इस प्रकार होना चाहिए कि यह अपनी सभी नाति के साथ विज्ञान का सम्बन्ध क्रायम 
रख सके । दूसरे, इसको भन्तेराष्ट्रीय नियमों तथा सदयोग के उह श्य के अधीन दोोते 
होते हुए भी इस योग्य होना चाहिए कि अन्‍्तेराष्ट्रीय या राष्ट्रीय योजनायों को स्थानीय 
आवश्यकताओं के अनुकूल बना सके । तीखरे, इसे इस याग्य द्वाना चाहिए कि अपने 

को लगातार परिवर्तित होने बाली परिस्थितियों के अनुकूल रख सके । चौथे, इसे इस 
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योग्य द्वोन। चाहिए कि यह बड़े पेमाने पर संगठन तथा व्यक्तित्व के विकास का 
राजनीति में सामख॒त्य स्थापित कर सक्के? । 

उनके अनुसार इन सिद्धान्तों ते स्थानीय स्वायत्त-शासन के मूल्यांऋन को दो बदल 
दिया है और इसीलिये उन्होंने स्वायत्त-शासन के नये मदत्व को निम्नल्लिखित शब्दों में 
व्यक्त किया है; 

आधुनिक, परिस्थिति में आवश्यकता बड़े पैमाने पर बनाई गई योजनायों की है। 
कानूनों का निमाञ्य तथा शासन प्रत्रन्ध भी बड़े पैमाने पर ही होना चाहिए। स्थानीय 
संस्थाओं की संकीणें भावना से यह सम्भव नहों हों सकृता। आज के युग में शिक्षा, 
सावेजनिक त्वास्थ्य, यातायात, पुल्षिस तथा सामाजिक तथा आर्थिक समस्यायों से 
सम्बन्धित कोई भी मसला ऐसा नहीं दे जिसका इल पूर्ण रूप से स्थानीय दो सके। 
आज का पड़ोस पेसाने तथा महत्व में काफ़ी बदल चुका है। इसका भिस्तार बढ़े उ्यव- 
स्रायिक तथा सांस्कृतिक समुदायों में हो गया है | क्षेत्र में तो यह इतना विश्तत हो गया 
दे कि समस्त विश्व को आच्छारदित कर लेता दहै। स्थानीय या राष्ट्रीय तथा अन्तेराष्ट्रीय 
मामलों को प्रुथक करने वाली रेखा इतनी अस्पष्ट हो गई है कि स्थानीय संस्थाओं का 
स्वतन्त्र कार्य क्षेत्र निश्चित ही नहीं किया जा सकता। इस दशा में स्थानीय स्वतस्त्रता 
के गुणों को क्रायम रखने तथा इसमें और दूसरे विस्तृत हितों में सामआर्य स्थापित 
करने का एक मा4 ढंग यही दूं। सकता है कि व्यापक क्रानून केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्माण किये जायें भोर स्थानांय संस्थाओं को उपनियभ बनाने और ज्ञागू करने का अधि- 
कार दे दिया जाय । व्यापक नीति को रूपरेखा राष्ट्रीय या अन्तंराष्ट्रीय व्यवस्थापिशानरों 
अथवा महासभाओं द्वारा निंधोरित की जानी चाहिए। यह चीति व्यवहार में निर्धारित 
घिद्धान्तों के आधार पर स्थानीय संश्यथाओं द्वारा लाई जा सकती है। इन्हें ऊपर से 
सलाह तथा नेतृत्व दी नहीं मिलना चाहिए बरन्‌ स्थानीय तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्रप्ति 


के लिये उन्हें उत्साह दिल्लामा चाहिए जिससे वे पारस्परिक सहयोग तथा सहायता से 
काम तले।* 


१--बेनी प्रसाद---(डिसोक्रो टिक प्रोसेस!-...प्४ १९६ 
३--बेनी प्रसाद--“डिसोक्ते टिक प्रोसेस,” पृ २४६ 


अध्याय १७ 
शासन के कत्तव्य या इसका चेत्र 


राज्य के इस्तश्षेप की सीमा ह 

शासन के संगठन का विस्तार पूबक अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ हम आधुनिक 
शासन के कत्तेव्यों की ओर ध्यान देंगे। प्रारम्भ में ही हमें याद रखना चाहिए 
कि शासन के उचित ज्षेत्र तथा राज्य द्वारा नियन्त्रण के सम्बन्ध में सभी लेखक एक 
मत नहीं हैं। कुछ का कहना है कि व्यक्तिगत मामल्ञों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप की एक 
सीमा है ओर नागरिकों की व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता में राज्य को तरफ्त से कोई इस्तत्षेप 
उचित नहीं। इसके विपरीत दूसरे लेखक दें जो हमेशा से यही ५हते आये हैं कि सारे 
मामलों में राब्य का निग्रन्त्रण होना चाहिए। ऐसे लोगों का विश्वास है कि इसी 
नियन्त्रण द्वारा सब की भत्नाई हो सकती दे । पहले विचार वालों को व्यक्तिवादी कद्दा 
गया है क्योंकि वे व्यक्तियों की स्वतन्त्रता पर अधिक ज़ोर देते हैं। दूसरे विचार वालों 
को सम्श्िवादी कहा गया है क्योंकि वें समष्टि या समाज तथा राज्य के अधिकारों पर 
अधिक ज़ोर देते हैं। अगले प्रृष्ठों में हम इन दो प्रतिकूल विचारघारओं का अध्ययन 
करेंगे। ये विचारधारायें आधुनिक राज्यों के कत्तव्यों को नद्ीं बतातीं। इनका सस्वन्ध 
केवल शासन के उचित कत्तेज्यों से है यानी ये यह बतातीं हैं कि शासन को किन 
कत्तेंठ्यों का पालन करना चाहिए | अतः सर्वेश्रथम हम आधुनिक शासनों के कत्तेंठ्यों की 
ओर ध्यान देंगे। ु 





शासन के कत्त व्यों पर आाहस के विचार 

ब्राइस * के अनुसार सभी सभ्य देशों में शासन के निम्तलिखित प्राथमिक कत्तेब्य 
हैं जिन्हें खाधारण तौर पर लोगों ने स्वीकार कर लिया दे । 

(१) विदेशी आक्रमण से रक्षा करना यानी वाह्म सुरक्षा | 

(२) देश में शन्ति क्रायम रखना या दिखा, ग्रहयुद्ध तथा विद्रोह को रोकना 
यानी आस्तरिक सरक्षा। 

(३) न्याय क्रायम रखना और अपराधियों को दण्ड देना | 

(४) जाति के सार्वेशनिक मामलों का उचित प्रबन्ध करना जिसमें न्यूनतम 
व्यय हो भोर अधिकतम सावेजनिक द्वित । 

(४) नागरिकों को जीविकोपाजेन में सद्दायता देना। यह्द व्यापार की उन्नति 
तथा व्यवसायों और उद्योगधन्धों को व्यवस्थित करके किया जा सकता दै। इसके 
अलावा शासन को ऐसे साधन उपस्थित करना चाहिए जिखसे ख़भी नागरिकों को: 
अपनी इच्छानुसार काम करने का अवसर मिले। किन्तु इस कार्य का सम्पादून इस 
प्रकार होना चाद्धिए कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बाधा न पढ़े । अपने जीवन 
का ढंग चुनने के लिये उन्हें स्व॒तन्त्र रहना चाहिए। | 55 
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शासन के अनिवायं तथा ऐच्छिक कच ब्यों पर विरतन के विचार 


शासन के लक्ष्य तथा वईश्य पर आइस के उपरोक्त कथन में हमें संक्तेप में शासन के 
सभी कत्तेव्य मिल जाते हैं । डिन्तु विल्‍्सन' ने इस कत्तव्यों की और भो विस्तृत विवेचना 
की है | उसने शासन के कत्तठ्यों को अनिवाय तथा ऐब्छिऋर* किस्मों में विभाजित 
किया है। पहले किस्म में वे आवश्यक कत्तव्य शआात हैं जिन्हें सभी शासनों को 
अनिवाय रूप से करना पढ़ता है। आम तोर से इनका सम्बन्ध नागरिडों के जीवन, 
स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति से रहता है। दूसरी किस्म में ऐसे कष्तेठप् भझाते हैं जिनका 
पालन करता था ने करना शासन की इच्छा पर निर्भर रहता है। इनका सम्बन्ध 
सामाजिक अस्तित्व के आधार से नहीं रहता। प्रचलित शब्दों में अनिवाय कत्तेत्यों 
को बुनियादी कत्तेब्य कहा ज। सकता है क्योंकि ये समाज की खंखकला को हृदू रखते . 
हैं ओर सामाजिक अस्तित्व के ज्िये आवश्यक हैं। ऐच्छक कर्तेंठ्य सुविधा के लिये 
होते हें ओर इनके अभाव में भी राज्य क्रायम रह सऊता है। इस प्रकार शिक्षा, सड़क 
तथा रेल के अभाव से कोई दश पिछड़ा रह सकता है किन्तु वहाँ के राश्य का अस्तित्व 
क़ायम रहेगा | 


अनिषाय कत्त व्य 


विश्सन के अनुसार सभी राष्यों के निम्नक्ञिखित अनिवार्य कत्तेंब्य हैं :-- 

(१) शान्ति क्रायम रखना तथा दिसा और चोरी से लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति 
की रक्षा का प्रबस्र्ध करता | 

(२) पति और पत्नी वथा साता-पिता भौर बछूचों के बीच कानूनी सम्बन्ध स्थापित 
करना । 

(३) सम्पत्ति रखते तथा बेचने और इस्तान्तरित करने के अधिक्षारों को, निश्चित 
करना और ऋण चुकाने तथा जुर्मों के ज्िये जुरसाना अदा करने का नियम बनाना | 

(४) व्यक्तियों के बोच ठीके है अधिकारों को निश्चित करना | 

(५) जुमे की व्याख्या करना और द्ण्ड निश्चय करना । 

(६) सिवित्ञ मुक़द्सों में म्णय का प्रबन्ध करना | 

(७) नागरिकों के राजनीतिक कप्तेब्यों तथा विशेषाधिकारों और उनके पारध्परिक 
सम्बन्ध को निश्चय करना | 

(८) विदेशी राष्ट्रों से' सम्बन्ध रखना, वाह आक्रमण से देश की रक्षा करता 
तथा देश के अन्‍्तराष्ट्रीय द्वितों के उत्कषे का समुचित प्रबन्ध करना | 


ऐच्छिक करेग्य 


शासन के ऐच्चिछक कप्तेंव्य विएसन के भनुसार इस प्रकार हैं :-- 





१--विज्तनन--दि स्टेट! पृष्ठ ४२, ४४ 
। ह४ ., रै+श्रनिवार्य कर्तव्य को विल्‍्तनन ने 00750प०४४ #'प0०४०४8 और ऐबिध्कुक को 
१640%॥77%76 7५7०४०7७ कह्दा हे । 


चोद्हनों अध्याय ४३३ 


(१) व्यापार, उद्योग, सिक्‍के, तोल, मापादि का नियन्त्रण करना ओर चुगी 
तथा जहाजों के लिये नियम स्थिर करना | 


(२) अमिकों छी व्यवस्था करना । हु 

(३) रेल तथा अन्य यातायात के साधनों का प्रबन्ध करना तथा दूसरे साधनों 
से देश की उन्नति करना । 

(४) डाक तथा तार विभाग का प्रबन्ध करना | च 

(४) गेस का बनाना और वितरण करना तथा शहरों में पात्ती का प्रबन्ध करना। 

(६) सक्ाई तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना, दृवा तथा डाक्टरों का 
प्रबन्धा करना । 

(७) शिक्षा का प्रबन्ध करना। 

(८) ग़रीबों तथा असहायों की देख भात्न करना । 

(४) जंगलों की देख भाल करना | 

(१०) मद्यनिषेध सम्बन्धी क्रानून पास करना। 


झासन के अनिवाय कर्तव्य और भारत सरकार 

अब हम इन अनिवाय कत्तेब्यों पर भारतवष के सम्बन्ध में विचार करेंगे जिससे 
हमें इस बाद का पता चल्न जाय हि भारत सरकार जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को 
कहाँ तक निभाती है । 

(१) जहाँ तक पहले अनिवाय कत्तेठय का सम्बन्ध है भारत सरकार ने दूसरे 
शासनों की भाँति आन्तरिक सुरक्षा और जन तथा घन की रक्षा के किये पूर्ण प्रबन्ध 
जिया है। जेल तथा पुलिस विभाग इस्रीलिये क्रायम किये गये हैं। सभी आरान्तों में 
पुत्तित का संगठन किया गया है। यद्यपि आज कल भारतं|य पुत्नीख के क्विस्प्र की 
कोई चीज़ नहीं है फिर भी बढ़े पदों के लिये भारतीय पुल्तीस सर्विस है। पुलिस के 
अलावा गुप्तचर विभाग (सी० आई० डी० ) है जो शाध्षन को गुप्त तथा गम्भोर अपराधों 
का पता लगने में सहायता देता है। यह विभाग शान्ति तथा नियम क्लायम, रखने के 
लिये पुलिस विभाग का सहकारी है। इसके पश्चात जेल्लों का संगठन आता है। गिरफ्तार 
कर लेने के परचात अपराधों जेलों में बन्द किये जाते हैं। सरकार ने केन्द्रीय तथा 
जिला जेल्ों का पबन्ध किया है। इनका नियन्त्रण विभिन्न भ्रान्तों द्वारा किया जाता है। 

(२) 'पति पत्नी तथा माता-पिता और बच्चों के बीच क्रानूनी सम्बन्ध! स्थापित 
करने का तात्पयो है कि शासन द्वारा विवाह के क़ानून बनाये जाने चाहिये तथा उन्त पर॑ 
नियन्त्रण रखना चाहिए। इसके अलावा उस्े यह भी देखना चाहिए कि बच्चों के प्रति - 
कोई अन्याय नहीं किया जाता । भारतव्े में मी शास्रन विवाद्द की पविन्नता को क्रायम 
रखता है, तल्ाक़ के लिये नियम बनाता है, स्री तथा पुरुष के मध्य नाज्ञायज सम्बन्ध 
को रोकता है। इसी प्रकार शासन द्वारा बच्चों की भी अत्याचार तथा ऋरता से रक्षा को 
जाती है। शिशु-हद्मा के अपराध में त्ञोगों को सज़ा दी जाती है और पिता की सम्पत्ति 
में बच्चों को अधिकार दिया जाता है | 

44 


४३४ ' शासन-यंत्र 


(३) सम्पत्ति रखने तथा उसे बेचने और हस्तान्तरित करने! के सम्बन्ध में 
नियम बनाने का तात्यय है कि शासन की ओर से इन कार्यों के किये निश्चित नियम 
हों । इन नियमों में ऋण सम्बन्धी क्रानून भी भा जाते हैं। भारत सरकार ने भी सशी 
प्रकार की सम्पत्ति के अधिकार तथा हस्तान्तरित करने के नियम बना रक्‍्खे हैं। ऋण 
चुकाने के सम्बन्ध में भी क्रानून पास किये गये हैं । अपराधों के जुमे में कभी-कभी सम्पत्ति 
जब्त करली जाती दे भोर अरुण चुकाने के लिये सम्पत्ति नोज्ाम भी कर दी जाती है। 

(४) व्यक्तियों के बीच ठीके के अधिभारों को +िश्वित करने का तात्पय है कि 
शासन केवल वैवाहिक कप्तेब्यों तथा अधिकारों पर ही ध्यान नहीं देता | यह यह भी 
देखता है कि क्षोंग क़ानून के मुताबिक अपनी शर्तों का पालन करते हैं। भारत सरकार ने 
भी इन कत्तेव्यों के पालन के लिये विस्तारपूयक नियम बना रकक्‍खा है। इस सम्बन्ध में 
यह भी याद रखना चाहिए कि शासन की तरफ़ से इस बात की भी निगरानी रक्दी 
जाती है कि लोग ग़ेर क्वानूनी शर्तों' का पातनन करने के लिये बाध्य न किये जाँय | 

(४) जुस की च्याख्या तथा दुर्ड निश्चय! करने का तात्पय शासन द्वारा चोरी, 
डकैती, खन, अपवाद तथा राजद्रोद्द इत्यादि जुर्मों की व्याख्या करने तथा अपराधियों को . 
दण्ड देने से है। शासन यह भी निश्चित करता है कि कौन सा अपराध किस जुमे में 
आता है ओर उसका क्‍या दरड होना चाहिए। भारत सरकार ने भी 'इणिडियन पेनल् 
कोड? तथा 'कोड झॉफ क्रिमिनल प्रोसीजर! द्वारा सभी जुर्मों की व्याख्या की है और 
अपराधियों को दण्ड देने का मियम निश्चित किया है । 

(६) (सिविल मुकदमों में न्याय का प्रबन्ध करने! का तात्पय शासन द्वारा व्यक्तियों 
के सभी पारस्परिक मगढ़ों को तय करने से है। भारतवर्ष में भी शासन की तरक्र से 
“सिविल कोड” तथा 'कोड ऑफ सिविल प्रोसीज्र! का निर्मोण हुआ है । सिविक्ष मुक्कदमों 
का फ्रेसत्ा इन्हीं फे अनुसार होता है । 

(७) नागरिकों के राजनैतिक कत्ते्य, विशेषाधिकार तथा उत्तके पारस्परिक 
सम्पन्धों को निश्चय करने! का अथ है र प्रत्येक शासन को शासितों के अभिकारों का 
. उतना ही ख्याल रखना पढ़ता है जितता उसके प्रति उसके क्तठ्यों का | इस प्रकार शासन 
को मत प्रकट करने के लिये नियम बनाने पड़ते हैं, ओर नागरिकों के विचार तथा 
भाषण-सव॒ तच्त्रता और सावजनिक सभा करने के अधिकारों को स्वीकार करना पढ़ता 
है। इसके अलावा इसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सभी नागरिक जाति 
के अ्रति अपने कत्तेच्यों का पालन करते हैं, शान्ति क्रायम रखने में मदद देते हैं, शासन 
द्वारा लगाये गये करों को अदा करते हैं और देश के क्वानूनों का उल्लंघन नहीं करते। 
भारतबध के नागरिक भी अपने सताधिकार का प्रयोग करते हैं और उन्हें सावेजनिक सभा, 
बाद-विवाद तथा उपासना करने की रवतंत्रता है। लेकिन जब इन अधिकारों का दुरुपयोग 
, होने कगता है तो शान्ति क्रायम रखने के लिये शासन की तरफ़ से कारवाई की जाती है। 

(८) अन्त में, विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध रखने तथा बाह्य झ्राक्रमण से देश की 
रक्षा करने का कर्तेब्य है। प्रध्येक शासन को समयालुखार दूसरे देशों के प्रति दोस्ती तथा 

दुश्मनी, की नीति निधोरित करनी पढ़ती है ओर इसी नीति के अनुखार उससे सम्बन्ध 
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रखना पढ़ता है| इस सिलसिले में राज्यों को सन्धि करनी पड़ती है, युद्ध घोषणा करनी 
पड़ती है ओर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेज्ञनों में अयना प्रतिनिधि भेजना पढ़ता है। देश की 
रक्षा के लिये जल, थत्ष तथा हवाई सेनायें भी रखदी पड़ती हैं। भारत सरकार की भी 
अपनी विदेशी नीति है। इसने भी अफ़गानिस्तान के साथ सन्धि की है। १६३६-४५ 
की लड़ाई में भारत ने भी ब्रिटेन के साथ जमेनी, इटली तथा जापान के विरुद्ध युद्ध 
'घोषणा की थी। यहाँ भी जत्न, थत्ष तथा द॒वाई सेनायें हैं। वाद्य देशों में यहाँ के राजदूत, 
एजेन्ट तथा श्रतिनिधि हैं। विभिन्न अन्तरीष्ट्रीय सम्मेज्ञनों में भारत सरकार भी अपना 
प्रतिनिधि भेजती है । 


ऐच्छिक कृत्त व्य तथों भारत सरकार 


इन अनिवाय कत्तेब्यों के अलावा भारत सरकार ऐच्चछिक कत्तेठ्यों का भी पालन 
करती है । इस प्रकार (१) भारत सरकार व्यवसाय तथा उद्योग पर नियन्त्रण रखती है 
ओर दूसरे देशों से माल मेँगाने तथा देश से बाहर भेजने के सम्बन्ध में नियम बनाती 
है। यह अपना सिक्का चक्षाती है और मन, सेर, छुट्ाक में इसने तौल भी निश्चित 
क्र दिया हे | इसके अलावा इसने करसम्बन्धी नियम भी पास किया है और जहाज 
के आते तथा जाने के लिये भी क्रानून बना रक्खा है । 


(२) श्रमिकों की समस्या पर भी भारत सरकार ध्यान देती है। इसके लिये 
- केन्द्रीय शासन में श्रम-विभाग ही नहीं है, प्रान्तों में श्रत्रिकों की समस्यायों को सुन्षकाने 
के लिये बढ़े बड़े अधिकारी भी नियुक्त हैं। इन्हें लेबर कमिश्नर कद्वते हैं। श्रम-विभाग 
तथा ये अधिकारी श्रमिकों की व्यवस्था ररते हैं, श्रम के घन्दे, रहने का प्रबन्ध, मजदूरी 
तथा कारखानों के कानूनों का नियन्त्रण करते हैं । 


(३) प्राचीन सड़कों की हिफ्राज़व तथा नये आने ज्ञाने के मार्गों का निर्माण भी 
भारत सरकार द्वारा किया जाता है। शासन की वरफ़ से चन्द्रगुप्त मौय तथा शेरशाहद 
सूरी द्वारा बनबाई गई खड़कों को क्रायम ही नहीं रकखा जाता बल्कि दज़ारों नई 
स्थानीय तथा प्रान्तीय सड़क बनवाई गई हैं। शासन ने सारे देश में रेजों और सड़कों 
का जाल बिछा दिया है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान की दुरी को कम्र करके देश 
के एक किनारे के रहने वाल्नों को दूसरे किनारे के ज्ञोगों से मिल्नने जुलने का अवसर 
दिया है। अब तो नागरिकों को हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने की आसानी दी जाती 
है। इस प्रकार भारत के सभी प्रमुख शहर एक दूसरे से मित्रा दिये गये हैं और दम 
एक शहर से दूसरे शहर को कम वक्त में तथा आसानी से आ जा खकते हैं। 


(8) सभी आधुनिक सभ्य देशों में शासन डाक तथा बार का प्रबन्ध करता है।' 


भारत सरकार का भी अपना डाक तथा तार विभाग है। इसकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार 
द्वारा की जाती है। देश के सभी प्रमुख नगरों तथा क्रषों सें डाक तथा तार घर पाये 


जाते हैं । 
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(४) इसके अलावा आज के सभी शाघप्तत अन्‍य सावेजनिक काये भी करते हैं। 
भारत सरकार का भी अपना सावजनिक काय ( 'पबलिक वक्‍स!? ) विभाग है। प्रत्येक 
नव के भी अलग अलग विभाग हैं। ये विभाग सावंजनिक सद॒कों, पुल्नों तथा इमारतों 


का निर्माण तथा देख भा करते हें और भावपाशी के लिये नहूरें कु9ें तथा तालाब 
बताते और उन्हें क्रायम रखते हैं । 


(६) भारत खरकार ने जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये सफाई तथा स्वास्थ्य- 
विभ्यग क्रायम किया है। इसकी तरक से सभी प्रमुख नगरों में अरपताल तथा छोदे 
करों में दवाखाने खोले गये है । लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा मरीजों की दवा करने 
के लिये सफाई के अफ्रसरों शरीर डाक्टरों को नियुक्ति सरकार की तरक्त से की जाती है। 


(») जनता की शिक्षा का भी प्रबन्ध भारत सरकार करती है । इस काय के किये 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार में शिक्षा विभाग कायम डिया है और सारे देश में १६ 


सो तथा असंख्य कालेज ओर स्कूल खोले गये हैं भौर क्रितने नये खोले 
जा रहे हैं । 


(८) आधुनिक जमाने में शासन गरीबों तथा मसहायों की देख भजन करता है। 
इसके लिये दावव्यशाल्ायें हो नहीं खोक़ी जाती, बल्कि शासन फी तर+ से ऐसे उद्योगों 
का भी प्रबन्ध किया जाता है जहाँ गरीब लोग काय करके जीविकोपा्जन कर सकें। 
भारतवणष सें बेहद ग़रीबी हे ओर दमार उद्योग पन्धों का विक्राप इतना नहीं हुआ है 
कि सभी लोगों को काम करने का अवसर पिले। फिर भी यहाँ का शिक्षित धर्ग अपने 
कत्तेब्यों के प्रति जागरूक हुआ है और अनाथ, विधवाओं, असहायों तथा बृद्धों के 
लिये अनाथाकयों, विधवाशआ्श्रमों तथा इस प्रकार की अन्य संध्याशों की स्थापना की 
जाने क्षगी है। अन्धों तथा गुगों बहूरों के लिये ऐसी संस्थायें खोली जा रही हैं जहाँ थे 
कुछ कास करके अपतती रोझ़ी कमा सकें | शासन भी जनता के प्रति अपने कत्तव्यों को 
समझने लगा है भोर प़्रीब किसानों की सहायता करना प्रारम्भ कर दिया है। किन्तु 
शासत्नन को ग़रीबों तथा असद्दायों के लिये अभी बहुत कुछ करना है। भाशा फी जाती 
है. कि लोकमत से प्रभावित होकर भारत सरकार भो अनाथालयों ओर विधवाश्र्मों की 
स्थापना करेगी--भोर गरीबों की सहायता के लिये अन्य साधनों का प्रबन्ध करेगी। 


(६) आज के ज़माने में शाखन की वरक से जंगलों का भी प्रबन्ध किया जाता 
'है। भारत सरकार का भी जंगल क्थाग है। इसने ऐसे कालेजों तथा स्कूलों को स्थापना 


की है जहाँ इस विभाग के अफसरों को शिक्षा दी जाती हे । जंगक्ों को सुरक्षित रखना 
भारत सरकार की निश्चित नीति है। 


कै 


(१०) अन्त में मादक पदार्था के नियन्त्रण का कत्त व्य आता है जिसका पातन - 
स्री आधुनिक राज्यों द्वारा किया ज्ञाता है। भारतवर्ष में भी इस मामले में सभी प्रान्तीय 
सरकारों की निश्चित नीति हे। १०३४ के कानून द्वारा स्थापित कॉमेस सरकारों ने 
सथनिषेषरी क़ानून पास करना प्रारम्भ कर दिया था | 
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ं संक्षेप में, हम कह खद्ते हैं कि भारत सरकार भी उन सभी अनिवार्य तथा 
+क७ ५ कत्तंव्यों का पान्षन कर रही है जिनका पालन आज के सभी सभ्य राष्यों में 
होता है | 
हे राज्य का लच्य तथा उ् श्य 


आधुनिक राज्यों के विभिन्न कत्तेज्यों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कर लेने के 
पश्चात अब ह॒म राज्य के लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे। इस विषय पर राजनीतिक 
विचारकों का अलगअलग मत है। जैसा कि हम पहले ही कह चुे हैं राज्य द्वारा 
हस्तक्षेप की स्रीमा के सम्बन्ध में दो राजनीतिक रकूल हैं। व्यक्तिवादी व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता पर अधिक ज़ोर देते हैं और राज्य द्वारा नियन्त्रण पर कम। समष्टिवादी 
इसके विपरीत राज्य के अधिकारों की अधिक साँग करते हैं, व्यक्तियों की स्वतन्त्रता 
की कम । इन दोनों स्कूलों के मताबलम्बियों को हम विभिन्न श्रेणी में वाट सकते हैं । इस, 
वर्गीकरण का आधार होगा इनका वह दृष्टिकोश जिससे वे राज्य द्वारा नागरिकों के 
जीवन में दृश्तक्षेप को निश्चित करते हैं । 


अराजकवावादी 


इस प्रकार व्यक्तिवादियों को परम व्यक्तिवादीं या अराज्रकतावारी तथा साधारण 
व्यक्तिवादी में विभाजित किया जा सकता है । 


अराजकतावादियों का कहना है कि राज्य न केवल अनावश्यक है यह 
निश्चित रूप से ह।निकारक भी है। यह किसी द्वाज्षत में न्‍्याय्य नहीं कहा जा सऋता। 
इसलिये उनका कहना है कि राज्य को शाप्षन तथा इसके नियमों के साथ सप्ताप्त कर 
देता चाहिए क्‍योंकि यह दुमत का साधन है और व्यक्ति के बिकास के सांग में 
बाधक होता हे। इन बविचारकों का मत है कि व्यक्ति को पूर्णो रूप से स्व॒तन्त्र होना 
चाहिए ओर उस पर किसी भी दूसरी शक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। ऐसे लेखकों 
के अनुसार अराजकता और अव्यवध्था के एक द्वी अथ नहीं होते । अराजऋूता का 
तात्पयें केवल शासन के अभाव से द्वोता है । इन लोगों का हृढ़ विश्वास ऐै कि पत्येक 
व्यक्ति अपनी तार्किक शक्ति तथा आत्मा की सहायता से बद्दी काय करेगा जो डचित 
दोगा । नागरिकों को अरष्ट करने वात्ते राज्य का प्रभाव न रहने पर सभी पूण स्वत्तन्त्र 
रहेंगे ओर उनके व्यक्तित्व का पूर्ण बिक्ास्न सम्भव हो सकेगा। राज्य के अभाव में 
व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी, वह अधिक संयत रह खक्केगा ओर उद्चक्के 
चरितन्न का भी-विकास द्वोगा । व्यक्ति की पूर्ण स्ववन्त्रता तथा शाप्षत के अभाव के बारे 
में स्टेंनर, क्रोपों विकिन ठुकर, प्राइघान तथा टॉल्खदाय का यही मत है। भारतवष में 
महात्मा गांधी ने भी टॉल्सटाय का अनुसरण करते हुए एक बार अराजकता के पक्ष में 
अपनी राय प्रकट की थी। डिन्तु उन्होंने अपने इस विचार की व्याख्या नहीं 
की । इसलिये अराजकूतावादी के रूप सें मद्षात्म! गांधी के विचारों को इस विस्तार- 
पृथक नहीं दे सकते । 


8 शासन-यंत्र 
साधारश व्यक्तिबादी 


साधारण व्यक्तिवादियों में ऐसे लेखक आते हैं जो राज्य तथा शासन को पूर्ण रूप 
से नहीं समाप्त करना चाहते परन्तु उसे अनिष्टकर बताते हुए भरी आवश्यकफ समझते 
हैं। उनका भी कहना है कि राज्य द्वारा नियन्त्रण तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता का 
मेल नहीं खा सकता । इसीलिये वे व्यक्ति तथा राज्य के पारसरिक संधर्ष का जि 
करतेन्डें । इसका यह तात्पय है कि राब्य तथा व्यक्ति के अधिदारों में पारस्परिक संघर्ष 
चलता आ रहा है और राज्य के अधिकारों में वृद्धि होने पर व्यक्ति की रवतस्त्नता में 
कमी होना अवश्यम्भावी है । 


मिल का नेतिक व्यक्तिधाद 


जॉन रहुअट मित्र, ऐडम स्मिथ तथा रपेस्सर ऐसे तीन लेखक हैं. जिन्होंने सम- 
व्यक्तिवाद का समर्थन तीन विभिन्न दृष्टिकोणों से किया है। ये दृष्टिकोश नेतिक, 
आर्थिक तथा वेज्ञानिक हैं | मिल के नेति% व्यक्तिवाद का ताटयये है: 

(१) व्यक्ति को उस सीमा तक पूर्णो स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए जहाँ तक बह 
दूसरों के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं करता। अगर उसके कार्य दूसरों के अधिकारों 
का उत्तंपन करने लगते हैं तो राब्य द्वारा व्यक्ति के इस प्रकार के काये नियस्त्रित 
रहेंगे । इस प्रकार राज्य व्यक्ति को अनुचित कार्य करने से बचायेगा | 


(२) उस्ते अपनी इच्छा, बुद्धि तथा शक्ति के अनुसार कारये करते की स्वतम्जता 
मिलनी चाहिए। इससे व्यक्तियों की सजनात्मक शक्ति का विकास होता है। वह अपमे 
काय में भरसक ताकत क्गायेगा और नवीनता दिखायेगा क्योंकि जिस कार्य को बहू स्वयं 
करना चाहेगा उसे सफलतापूजक समाप्त करने का प्रयत्न भी करेगा। राज्य की ओर 
से किसी प्रकार का हस्तक्षेप तथा उत्साह व्यक्तियों के स्वावज्म्बन को समाप्त कर 
उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालेगा । वे प्रत्येक कार्य में राब्य की सद्दायता चाहेँगे। 


| इस प्रकार राब्य की तरफ़ से अधिक हस्तक्षेप अनेतिक है. क्योंकि इसका प्रभाव 
कट" के नैतिक बिकास पर पढ़ता है और उनको प्रकृतिक शक्तियों का हात दो 
जाता है। 


ऐडम स्मिय का आधिक व्यक्तिवाद 


ऐडम स्मिथ के आर्थिक व्यक्तिवाद को 'लेसेक्रेर! ([,७8862 278) या स्व॒तस्त् 
छोड़ देने की नीति भी कहा गया है। इश्चका ताटपये है हि व्यक्तियों के प्रस्येक सामत्षे में 
राष्य की तरफ़ से हस्तक्षेप न द्वोकर उन्हें स्वतन्त्र छोड़ देना चादिए। ऐडम स्मिथ का 
कटद्दना था कि सलुष्य अपने द्वितों को भल्ती भाँति समझता है भौर उन्हें प्राप्त करते का 
प्रयस्न करता हे । इस प्रकार अगर वह पूंजीपति दै दो अपने रुपयों को ऐस्ले रोझ्षगार 
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में लगायेगा जिसमें वह अधिक से अधिक धन पैदा कर सके; अगर वह मजदूर है तो 
केवल ऐसी जगह काम करने को तैयार होगा जहाँ उसे अधिक से अधिक भज़दूरी मिल्रती 
हो । इसलिये व्यक्तियों को सुख प्राप्त करने के लिये राज्य के हरतक्षेप से मुक्त कर देना 
चाहिए। राष्य की ओर से मजदूरी, मूल्य तथा किराये को नियमित न हीं रखना चाहिए 
ओर न बाज़ारों पर ही नियन्त्रण रखना चाहिए। आर्थिक जीब्रन में प्रत्येक वस्तु स्व॒तन्त्र 
प्रतियोगिता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पूर्ति तथा माँग (8990]ए ७7० 90977870) 
के नियम पर किसी श्रकार का भी बन्धन न ज्गना चाहिए । इस प्रकार व्यवसाय सवैतन्त्र 
होने चाहिए और राज्य के संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। 


,. स्पेन्सर का वैज्ञानिक व्यक्तिवाद 

सपेन्सर के वज्ञानिक व्यक्तिवाद का अर्थ इस प्रवार है प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर 
अस्तित्व के लिये संघर्ष होता रहता हे और इस संघर्ष में केवल शक्तिशालो लोग ही जीवित 
रह खकते हैं । कमज़ोर ज्ञोग शक्तिशालियों के अधिकार द्वारा समाप्त कर दिये जाते हें । 
इस प्रकार 'शक्तिशाली द्वी जीवित रह सकते हैं? व्यापक प्राकृतिक नियम बन जाता है 
. जो दर जगह लागू होता है । इसरजतिये सामाजिक जीवन में भी अनियन्त्रित प्रतियोगिता 
होनी चाहिए जिससे निबेल लोग समाप्त हो जायें और शक्तिशाली ही शेष रहें । इसलिये 
राज्य द्वारा प्रतियोगिता पर कोई नियन्त्रण न लगना चाहिए और व्यक्तियों को पूर्णरूप 
से सजृतन्त्र छोड़ देना चादिए। 


स्मिथ, मिश् तथा स्पेन्सर के भनुसार राज्य के कर्तेग्य 

इन लेखकों के उपरोक्त विचारों से स्पष्ट दो जाता है कि ये राज्य का उन्मूलन 
नदीं चाहते | ये केवल राज्य के कार्यो" की सीमा निधौरित कर देना चाहते हैं। इसलिये 
इन्होंने राज्य के कत्तेव्यों को आवश्यक और अनावश्यक छिस्मों में बाँठदा है। आवश्यक 
किस्म के कत्तेव्यों पर ये तीनों एकमत हैं और इनके अनुसार राब्य को वाह्य तथा 
आन्तरिक खतरों से जाति की रक्षा करनी चाहिए ओर लोगों की जान व माज्न की 
हिफ्राजत॒ करना चाहिए । इसके लिये राज्य जल, थल्न तथा हवाई सेना रख सकता है, 
पुलिस तथा जेलों का संगठन कर सकता है और क़ानूनों का पालन कराने के लिये 
न्यायालयों का प्रबन्ध भी कर सकता है। । | 

किन्तु राज्य के अनावश्यक कत्तेब्यों के बारे में तीनों लेखक एकमत नहीं हैं। 
मित्न तथा एडम स्मिथ का विश्वास है कि राज्य द्वारा निबेलों तथा वृद्धों की रक्षा होनी 
चाहिए । यही नहीं, राज्य को प्लेग, मलेरिया, हैज़ा तथा झन्य संक्राम ऋ रोगों से जाति 
की रक्षा करनी चाहिए | इसके लिये राभ्य की ओर से सावंजनिक अरुपतालों का अबन्ध 
' होना चाहिए और अन्य खैराती संस्थाओं का संगठन करना चाद्िए। इनके विपरीत 
स्पेंसर ग़रीबों, बीमारों तथा अपाहिजों की सहायता का पूरण रूप से विरोध करता है । 
उसका कहना है कि राज्य का यह काय स्व॒तन्त्र प्रतियोगिता के माय में बाधक होया। 
इसका परिणाम यह होगा कि समाज में ऐसे लोग भी जीवित रहेंगे जो दूसरों के ऊपर 
भार-स्वरूप दोंगे। चूँकि उनको जीवित रखना शक्तिशालियों के अधिकार के प्रति 
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अन्याय होगा इसलिये उनकी रक्षा करना अनुवित होगा । इसलिये राब्य की ओर से 
गँगों, बहरों तथा अन्धों के किये खैरादी संस्थायें तथा मरीज्ञों के लिये अस्पताल खोला 
ठीक नहीं । इतना ही नहीं, स्पेंसर राज्य की ओर से शिक्षा, सावज्ञनिक कारये, डाक और 
रेलवे के प्रबन्ध का भी विरोधी है।इस सम्बन्ध में मिल्ल भी उससे सहमत है। मिज्ञ 
का विचार है कि ऐसे कार्यो' का संगठन तथा प्रबन्ध लोगों को रत्र्यं ही करना चाहिए। 
इससे जनता की शिक्षा तथा अनुभव में वृद्धि होगी | यही नहीं उनको बुद्धि तथा शक्ति का 
विकाल भी द्ोगा तथा लोग खावलम्धी हो सकेंगे। अपर इनका प्रबन्ध राज्य द्वारा होने 
ज्गवा है तो लोगों डी रवय॑ कार्य करने को प्राकृतिक भावना जाती रहती है और वे 
प्रत्येक कार्य में राज्य की सहायता की आशा करने कगते हैं। अगर शिक्षा पर राज्य का 
पूरा अधिकार हो जायगा वो सभी नागरिकों को सरकार एक साँचे में ढातना चाहेगी। 
इसीलिये मिल की राय थी कि स्कूलों और कालेजों का संगठन तथा प्रबन्ध जनता द्ञारा 
होना चाहिए | मित्ञ के इस विचार से एम स्मिथ सहमत नहीं है। उम्तकी राय है कि 
राब्य की ओर से ऐसी संस्थाओं को चलाया जा सकता है जो सावजनिक द्वित की पूर्ति 
कर सके | 


समूह या संघ व्यक्तिवाद 


इन अराजकतावादियों तथा व्यक्तिवादियों के अतिरिक्त हमारे युग में राजनीतिक 
विचारकों का एक ऐसा भी रकल है भो केवल व्यक्तियों की स्वतन्त्रता तथा उश्के 
अधिकारों पर ही अधिक जोर न वेऋर समूह तथा संघ की स्वतन्त्रता और भधिकारों 
की माँग करते हैं। इन लोगों को समूह या संघ व्यक्तिवादी कहा ज्ञाता है और 
इनके सत को ज्ोगों ने समूह व्यक्तिवाद कद्दा है। आज हमारा जीवन कितने ही 
संधों तथा समुदायों में संगठित है भोर इन संघों तथा समुदायों ऋा अस्तित्व प्रायः 
स्व॒तन्त्र रूप से राज्य की सद्दायता के बगेर है। इस प्रकार दम वेखते हैँ कि आध्यात्मिक 
सद्दे श्यों को लेकर चर्च का भरितत्व क्तायम किया गया है। इसकी राढ्य ने नहीं बनाया 
है, रसने केवल इसको स्वीकृति मात्र दे दी है| इसलिये संघ व्यक्तिबादियों का कथन 
है कि इस प्रकार के समुदायों का अपना अल्वग व्यक्तित्व होता है और राष्य को इनके 
जीवन उथा कार्यों पर नियन्त्रण लगाने का कोई श्रघिकार नहीं। किन्तु समूह 
व्यक्तिवादी भी आपस में एऋमत नहीं हैं | फिगिल, कोल तथा लाहछो राष्य को भी 
इन्हीं समुदायों तथा संघों की भाँति एक समुदाय सानते हैं। उनके अनुसार राय तथा 
दूसरे समुदायों में कोई विशेष अन्तर नहीं और राज्य को दूसरे समुदायों का नियन्त्रण 
करने का कोई अधिकार नहीं | फ़िगिस पर स्वतन्त्र राष्य में स्व॒तन्त्र चर्च चाहता है, 
कोल व्यवसाय में स्वायत्त शास्त्र की माँग करते हैं और त्ास्की सभी समुदायों को 
स्वायक्त-शासन का अधिकार दिलाना चाहते है। इसके विपरोत जियकं; मैक आइवर 
तथा बाकर का सत है। उनका कद्दना है कि राज्य समुदायों का समुदाय है इसलिये 
>भ) जद .ईन विभिन्न समुदायों की देखभाल करने तथा उनमें सामाक्षृश्य स्थापित करने 
का अंबिकार प्राप्त दै। ये लेखक साधारण समूह-व्यक्तिषादी है और इनके अनुसार 
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राज्य का अस्तित्व विणयकत्तों या सरपंच के रूप में आवश्यक है। जदाँ तक प्रत्येक 
समुदाय के सामाजिक जीवन का प्रश्न है इन लेखकों के अनुखार भी उन्हें पूर्ण 
स्वतन्त्रता मिलनो चाहिए। अतः स्पष्ट है कि समूह-व्यक्तिबादियों के ये दोनों स्कूत्न 
सम्नुदायों की स्वतन्त्रता तथा उसके अधिकारों की माँग करते हैं। इनमें अन्तर केवल 
इतना ही है कि एक स्कूल वाले समुदायों तथा समूहों को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाने के पत्त 
में हैं ओर दूधरे स्कूल वाले केवल उसो अंश तद्क स्वतन्त्रता देने के पत्त में हैं जहाँ तक 
समुदायों के सामाजिक जीवन का सम्बन्ध है । रा 
संक्षेप में हम कद्द सकते हैं कि व्यक्तिवादी तथा स्रमूह-व्यक्तिबाढ़ी दोनों व्यक्तियों 
तथा समूहों ओर समुदायों की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की माँग करते हैं और राज्य 


के हस्तक्षेप को सीमित करनां चाहते हैं । ्ि 
ब्यक्तिवाद के गुण 


अन्त में हम व्यक्तिबाद के गुणदोष पर भो विचार कर सकते हैं। प्रथम हम 
गुणों ही को लेंगे। " 

१--इस्रका सबसे पहला गुण तो यह है कि इसने इप्त बात को पूर्णरूप से 
स्वीकार किया है कि स्वावह्लम्बन उन्नति का सबसे बड़ा आधार दे। परतन्त्रता तथा 
अनावश्यक नियन्त्रण से हमेशा स्वावत्ञम्बन की हत्या दोती है ओर लोग सुस्त 
तथा अपने कत्तेंब्यों के श्रति उदास्रीन हो जाते हें। इस प्रकार क्ञोंग सुस्त द्वी नहीं हो 
जाते बरन बे कोई काम ही नहीं करना चाहते । उनकी शक्तियों को लकवा मार जाता 
है और किसी भी कार्य में उनको दिलचस्पी नहीं रहती। उनके चरिश्न का ह्वास होने 
लगता है और उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता । 

२--चु'कि यह मत व्यक्तियों की स्व॒तन्त्रता तथा उनके अधिकारों पर अधिक 
जॉस्‍ देता है इसलिये राब्य उन्हें साधारण अस्थावर नहीं समझ खकता।. व्यक्ति को 
केवल मशीन का पुजो सात्र नहीं समझा जा सकता | उसे सामाजिक जीवन में जीवित 
ओर सहयोग देने वाश्ा सदरुष मानना पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक तथा राज- 
नीतिक ज्ञीवन में व्यक्तियों का मूल्य और महत्व बढ़ जाता है ओर वहद्द राज्य के शासन 
में बितीन नहीं हो जाता । 

३-...डयों द्वी यह मत राज्य को आवश्यक किन्तु अद्वितकर स्वीकार करता है 
यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मत के समर्थन करने वाले क्ञोग व्यक्ति को राज्य के 
अनावश्यक नियन्त्रण से बचायेंगे। राज्य की ओर से अधिक दस्तक्षेप तथा पिता-तुल्य 
व्यवहार व्यक्तियों के विकास में बाधक खिद्ध होता है ओर उनकी मौत्तिक शक्तियों को 
कुचल देता है। जिसके फलस्वरूप छोटे-छोदे मामलों में भी वे अपना निरेय करते 

| रह जाते । 

कक # कम व्यक्तिवाद राज्य द्वारा बहुत से कर्तव्य करने का विरोध करता हे 
इसलिये यह रोज्य को नौकरशाही का एक बहुत बड़ा यन्त्र होने से बचाता है| 


४ हे 
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४--विचार, वाणी तथा कारये की स्वतन्त्रता दे देने से नागरिक अपने कर्तैव्यों 
के प्रति जागरूक दो जाते हैं. और शासन के अच्छे तथा बुरे कार्यों पर टीका-टिप्पणी 
करने योग्य रहते हैं। इससे शास्रत के कं चारी आलोचना की डर से अपने 
कत्तेब्यों का पालन भत्री भाँति करते हैं और ग़ेर-क्रानुनी तथा निरंकुश कार्ये करने से. 
हिचकते हैं। इससे हुकूमत लोकम्त के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पाजन करती है। 
इसका तात्पय हुआ कि व्यक्तिबाद का परिणाम उत्तरदायों शासन होगा । 


्थ व्यक्तिवाद के दोष 


इन गुणों तथा अच्छाइयों के साथ व्यक्तिवाद के कुछ दोष भी हैं. जो इतने गम्भीर 
हैँ कि उन पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है । * 

१--खबसे पदले तो अराध्रकतावादियों और चरम व्यक्तिबादियों का यह ख्यात् 
. कि राज्य केवल जबरदस्ती और बल-अ्योग पर ही श्राधारित है और इसलिये <सका 
उन्मूलल कर देना चाहिए, ग्रलत है | वे इस बात का भूल जाते हैं कि राब्य सहायता 
तथा ख्ाम्ाजिक सुधार का भी साधन है। अगर कभी रास्य की शोर से व्यक्तियों के 
कार्यों पर नियन्त्रण लगाया जाता दे तो प्राय; ऐसे कार्य असामाजिक होते हैं भौर 
नियन्त्रणों का लगाना समाज के हित में श्रावश्यक ह। जाता है | इस प्रकार राष्य समाज 
को अ्रव्यवस्थित तथा असंगठित होने से बचाता दे । 

२--चरम व्यक्तिवादियों का यह विधार कि सामाजिक जीवन से बल-प्योग हटा 
देने पर भी व्यक्तियों के स्वायत्त-शाखन को ध्यापना की जा सकती है ऐतिहासिक अलु- 
भवों तथा मानव स्वभाव दोनों के प्रतिकृक् है। शक्तिशाल्ली तथा निर्यक्षों का पारस्परिक 
मेज्ञभाव उतना ही असम्भव है जितना कि शेर और बकरे का सहवास | अगर सामा- 
ज्िक जीवन से नियन्त्रणों की २खजत्ता हदा दी जाय तो शक्तिशात्ी लोगों का अत्याचार 
वास्तविक रूप में सामने आयेगा | 

३--अगर स्वाधीनता तथा व्यक्तियों के स्वायत्त-शासन का यह अर्थ जिया जाय 
कि सम्र को सनमानो करने का अनियन्त्रित अधिकार मित्षता चादिप तो समाज पारस्परिक 
बिरोधी शक्तियों का युद्धचेत्र हो जायगा। अतः वास्तविक स्वसन्त्रता केवज्ष सीमित 
स्वतन्त्रता दी दो सकती है और स्रीमिव स्वतन्त्रता का अथे हुआ कि व्यक्तियों के 
अधिकारों पर नियन्त्रण क्गाया जाय। 

४--मानव स्वभाव के गुणों के सम्बन्ध में चरम व्यक्तिवादियों तथा अराजकवा- 
बादियों का विचार भअमपूर्ण है। मे ठ्यांक्त के अनुशासन तथा कर्तव्य की भाषता में 
अधिक विश्वास रखते दें। बास्तव में वह अराजकूता जिसकी कि ये धारणा करते हैं 
अव्यवस्था होगी भोर ऐसे देश के रहने वाले सभो एक दूसरे के विरुद्ध निरन्तर युद्ध 
की अवस्था में रहेंगे । 

५- साधारण व्यक्तिवाद भी व्यक्ति के नेतृत्व तथा उसकी शक्ति में बहुत विश्वास 
करता दे ओर यह सलुष्यों के प्राकृतिक भेद को भूल जाता है। यद्ध कहना कभी भी 
इचित नहीं दोग कि सभी सलुष्य इतने दरदर्शी हें कि वे अपने ट्वित को भक्ी 
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भाँति समझ सकें । न तो सभी मनुष्यों में एक सी शक्ति होती है और न सभी में एक 
सी बुद्धि । इसलिये सम्भव है कुछ लोग स्वयं अपना सभी कारये कर छें और किसी की 
का की परवाह न करें, किन्तु सभी लोगों के बारे में यह धारणा रखना उचित 
ने होगा । ह 

६--व्यक्तिवादी आज के सामाजिक जीवन की जटिलता को भज्ञी भाँति सममने 
की कोशिश नहीं करते । हमारे जीवन की समस्‍यायें इतनी जटिल हो गई हैं. कि प्राग्रु 


इममें से अत्यन्त तांत्र बुद्धि बालों के लिये भी शाध्षन की रद्दायता के बिना उनका सममना 
ओर सुलकाजा असम्भव है। ह 


७--मिल का कथन है कि जितनी मात्रा में राज्य के हाथों शक्ति स॑बित होती 
है उतना ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरथ द्ोता जाता है । मित्न महोदय के इस कथन 
के अनुसार व्यक्ति और राज्य में एक प्रकार का बैपरीज्य तथा विरोध रहता है। जैसा 
कि पहले कह्दा जा चुका है राज्य द्वार। किये गये सभो नियन्त्रण अनावश्यक तथा अद्दित- 
कर नहीं दोते। दे|नक जीवन स्वयं इसका साक्षी है कि बहुधा व्यक्ति तथा राध्य एक 
दूसरे के परिपूरक द्वोते हैं । वास्तव में प्रगतिशी्ञ सामाजिक तथा राजन|तिक जीवन 
व्यक्ति ओर राज्य की सहकारिता पर ही निभेर है | 

८--ऐडम स्मिथ अपने अर्थ-शाब्योय खोजों में व्यक्ति के निजी द्वितों पर अधिक 
ज़ोर देते है । मानव प्रकृति पर यह दृष्ठि-छाण केबल्ल अहं का है! प्रधानता देता है और 
सामाजिकता तथा मनुष्य की सानवाहतवादिता की अवद्देल़ना करता दै। मनुष्य के सारे 
काय स्वाथवश द्वी नहीं द्वोते । उत परस्वार्थ भा प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त 
व्यक्तियों की निरन्तर स्वार्थ तत्परता मे संघषे अनिवाये है। और इस्र संघष मे कुछ 
थोड़े से ही साइसो ओर योग्य व्यक्ति सफल हो सकेगे | बहुत बढ़ा सानव जमुह अपना 
असमथेता का शिकार द्वागा | जा थोड़े से खकत्ञ द्वांगे पूजार्पाव बनकर एकाधथिपद्य 
स्थापित करेंगे । हि 

६-अकृति के जिस नियम का उदाइरण देकर स्पेन्खर खुज्ो प्रतियोगिता का 
प्रतिपादन करते हैं बद्द मानव समाज पर नहीं क्ञागू दो सकता । यह कद्दना कि पशु-जगत 
की भाँति मनुष्यों में भी प्रतियोगिता के फल्न-स्वरूप केवल शक्तिशात्षियों को दवा जोने 
का अवसर सित्ञना चाहिए उचित नहीं है। मनुष्य ने प्राकतिक शक्तियों पर विजय भ्राप्त 
की है ओर वह इश्वर-अ्रद्त्त अपनी बुद्धि ओर तक से प्राकृतिक शक्तियों को आवश्यकता- 
नखार अपने पक्त में का सकता दे । इसके अल्लावा इस नियम के अनुसार केवल शक्ति- 
शाकी लोगों को हो जोौने का अवसर तो अवश्य मिल्ञेगा किन्तु शक्तिशाज्ञां हो श्रेष्ठ भो 
होंगे कद्दा नहां जा सकता । इसलिये इसमें सन्देद है कि अनियन्त्रित प्रतियोगिता के 
परिणाम-स्वरूप मानव समाज का विकास अच्छाई के लिये-दो सकेगा। शक्ति के साथ 
शिव और सुन्दर के सहयोग में द्वी मानव खबाज़ का कल्याण है और उधका 
विकास उचित रूप से हो सकता दे । स्पेन्तर का यह कहना कि निबेज्ञ तथा रोगियों को 
सरने देना चाहिए अमानुषिक है। इससे प्रतीत द्ोता है कि स्पेन्सर सदोदुय दया तथा 
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सद्दानभूति की भावना को मानव-स्वभात्र से अज्ञग कर देना चाहते हैं। बह मनुष्य को 
रक्त तथा मांस का आणी न मान कर शुष्क काष्ठ का यन्त्र बनाना चाहते हैं । ह 

१०--समूह व्यक्तिवादियों में से भी वे लोग जो राज्य को केवल दूसरे समुदायों 
का स्थान देना चाहते हैं अराजकतावादियों से कम नहीं। ऐशा करने से भी समाज 
में उसी अराजकता का बोल बाला होगा जो राश्य को बिल्कुल हटा देने के परिणाम 
स्वरूप आयेगी | इसक्षिये समूह व्यक्तिबादियों में ऐसे लोग जो राज्य को दूसरे समुदायों 
से श्र षठ स्वीकार करने को तैय्यार हें अधिक सद्दी मालूम पहते हैं । 


समष्टिबादी लेखक 


उ्यक्तिवादी लेखकों की विभिन्न विचारधाराशों का अध्ययत्र कर लेने के 
पश्चात्‌ अब हम समब्टिवादियों पर विचार कर खडहते हैं। ये लोग व्यक्ति की 
रव॒तन्त्रता तथा शक्ति की अपेक्षा समाज और समहष्ठि की शक्ति पर अधिक जोर देते हैं। 
इन लेखकों को भी विभिन्न वर्गों में विभाजित क्रिया जा सकता है। 


१०-समाजवादी जेखकों का कहना है कि उत्पादन के साधनों का समानीकरण 

होना चाहिए और वितरण तथा विनिमय पर सम्पूर्ण जाति के द्वित में राद्य का निय- 
न्त्रण आवश्यक है। इनके अनुखार अभिकों को पूँज्ीपतियों तथा जर्मीदारोंक्े प्रभुत्व 
से मुक्त होना चाहिए और जल्यीतथा पुरुषों फे झाथिक तथा सामाजिक समानता के 
झाघार पर समाज का संगठन होना चाहिए। समाजवादी क्षेखकों में मतभेव अवश्य 
है और थे दो किस्मों में विभाजित किये जाते हैं। कुछ तो क्रास्ति की सदृद से समाज- 
वादी व्यवस्था ज्ञाना चाहते हैं. और उन्हें क्रान्तिकारी समाजवादी कहते हैं। दूसरे 
विकास के भागे को पसन्द करते हैं और उनके अनुसार समाजवादी व्यवस्था धीरे- 
धीरे कई अवस्थाओं से गुजर कर पातिंमेन्टरी ढंग से लाई जा सकती है। किन्तु यह 
अन्तर केवल मारे का है। जद्दाँ तक कदइय का प्रश्न है दोनों समाज की उपरोष्त व्यवस्था 
को लाना चाहते हँ। दोनों प्रकार के समाजवादी राष्ट्र के जीबन के सभी महत्वपूर्ण 
कार्यों पर राज्य के नियन्त्रण के पतक्त में हैं। उनका मुख्य सहेश्य जीवन के आधिक 
पहलू पर राज्य का अधिकार तथा नियन्त्रण स्थापित करना है। वे खुली प्रतियोगिता 
तथा निजी व्यवसाय के विरुद्ध हैं क्योंकि उनका विश्वास हैं. कि इससे सम्पत्ति केवत 
मुट्ट्री भर आदमियों के हाथ एकत्रित होने लगती है जिसके परिणाम स्वरूप पूँजीवाद 
की स्थापना हो ज़ाती है। इसकिये प्रत्येक किस्म के समाजवादो स्वतन्त्र व्यवसाय का 
विरोध करते हैं. ओर व्यवसाय तथा उद्योग पर राध्य का संरक्षण तथा नियन्त्रण 
रखना चादते हैं। वे पूं जीपवियों तथा जर्मीदारों का उस्मूज्ञन करके श्षिजी स्वामित्व 
के रथान पर राष्य को प्रत्येक वत्तु का स्वामों बनाना चाहत हूँ । इसस स्पष्ट है कि 
आधिक आन्दोलन के रूप में खमाजपाद ऐडम स्मिथ के आाथिक व्यक्तिवाद के विहकुक् 
विपरीत है। समाजवाद के प्रमुख केखकों में कालेंमाक्सें का नाम अधिक महत्वपूर्ण हे । 
' बैज्ञानिक समाजवाद का तो कार्लेमाक्खे जम्मदाता दी था। इसके भतोवा जमेनों के 

... अंलेस्दीन तथा ईमकोड के ख्िडनीबेब और कनोड्शा तथा दूसरे फ्रेमियन केखकों को हम 
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उनसे समाजवादियों में रख सकते हैं. जो शान्ति तथा प्रचार की मदद से समाजबादों 
. व्यवस्था ज्ञाना चाहते हैं। क्रान्तिकारी समाजवादियों में लेनिन, द्राट्स्क्री तथा लगार डेल 
के नाम विशेष अहमियत रखते हैं । 
| रैणदूखरी विचारधारा जो राज्य को व्यक्ति की अपेज्ञा अधिक महत्व देती है 
आदशेवाद के नाम से प्रचलित है। इस विचारधारा के प्रमुख लेखकों में द्ेगेल, बोसों- 
क्वेट तथा प्रीन का नास विख्यात है। इनमें से प्रथम दो विचारकों की राजनीतिक 
विचारधारा मिल के व्यक्तिवाद के ठीक विपरीत है। अगर मिल्ल महोदय व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता तथा उसके अधिकारों पर अधिक ज़ोर देते हैं. तो हेगेल तथा वोखॉक्वेट, जाति 
के अधिकार को श्रेष्ठ मानते हैं और व्यक्ति के केवज्न कत्तव्यों पर ही ज़ोर देते हैं। इनके 
अनुसार सामाजिक जीवन में अपने कत्तेंव्यों का पालन करने के अल्लावा व्यक्ति का और दूसरा 
कोई कार्य नहीं है। इन लेखकों के कथनानुखार राज्य ऐसी संस्था नहीं दे जो बुरी होते 
हुए भी आवश्यक है | यह तो एक विशेष अच्छी संस्था हे और व्यक्तियों के जीवन में 
हस्तक्षेप करके यह उनकी रवतन्त्रता को किसी भी हालत में कम नहीं करती । राज्य 
, अपनी सहायता स्रे व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को वास्तविक बनाता दे। अन्यथा यह 
स्वतन्त्रता कोरी कल्पना मात्र रह जाती | इसलिये अगर मित्र के व्यक्तिवाद में राज्य तथा 
व्यक्ति में कोई स्थायी विरोध नहीं था तो देगेल और बोसॉक्वेट के आदशेबाद में यह 
बिलकुक्ञ ही समाप्त दो जाता है और व्यक्ति सम्पूर्ण समाज का एक आवश्यक अक्यव 
मात्र बन जाता है। जहाँ स्पेन्सर मनुष्य तथा राज्य और समूह तथा ब्यक्ति के निरन्तर 
विरोध और संघर्ष की बात करते हैं वहाँ ये लेखक राज्य तथा व्यक्ति को सामाजिक 
जीवन में एक कर देते हैं। इस प्रकार देगेल के अनुसार राष्ट्र के जीवन के सभी 
पहलुओं पर राज्य को नियन्त्रण रखने का न केवल अधिकार दी प्राप्त है वरन्‌ उसका 
यह कत्तेंव्य भी है। उनके अनुसार राज्य की तरफ़ से क्ञोगों के सामाजिक, राजनोतिक 
तथा आर्थिक जीवन में दस्तक्षेप करना और इसकी उचित व्यवस्था करना पूर्णतया 
न्याय्य है। प्रीन महोदय जनता के जीवन पर राज्य के इस पूर्ण नियम्त्रण के पक्ष में 
नहीं हैं। उनके अनुसार व्यक्तियों को साधारण तोर पर जीबन यापत्र करते ओर 
सुख से रददने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । राज्य को केवल अनिवाये शिक्षा तथा मद्य- 
निषेध ऐसे कार्यों को द्वी करना चाहिए । ह 

३--व्यक्ति की श्रपेज्ञा राव्य के अधिकारों का समर्थन करने वाले लोगों में 

तीसरी किस्म फ्रासिस्टों की है। यह विचारधारा इस युद्ध के समाप्त होने तक जमेनी तथा 
इटली में श्रचक्षित थी और हिटलर तथा मुस्तोलिनी इस श्रान्दोलन के प्रमुल्ले नेता थे । 
बिचार तथा कार्य-प्रणाक्षी में फ्रांखज्म प्रभुत्व पर अधिक जार देता है। इसका विश्वास 
है कि उपर के ज्ञोगों का काम हुक्म देना है भोर शेष जनता का कत्तेड्य हे आश्ञा- 
पालन । राब्य तथा शाखन को पूर्णेरूप से निरंकु॒शा दोना चाहिए ओर लोगों 
का अधिकार आज्ञापालन करने के कत्तेव्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। राज्य को 
राष्ट्र के जीबन के सभी कार्यों की व्यवस्था करने का अधिकार है और राज्य के 
हस्तक्षेप की कोई सीमा नहीं निर्धारित को जा सकती । इशखे स्पष्ट है के फ्रास्रिज्स 
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अराजकताबाद तथा समूद्द ब्यक्तिवाद का बिरकुज्ष विरोधो और हेगेल के आदरोबाद का 
फल-स्वरूप दे । 


समष्टिवाद के गुण 

अब हम राश्य के अधिकार तथा उसके कार्यों पर विशेष जोर देने बाजी विचार- 
घाराओं के शु्णा तथा दोषों पर विचार कर ख़कते हैं। प्रारम्भ में हम इनके गुणों पर 
दृष्टि-पात करेंगे । | 

स्व प्रथम ते यह कहा जाता है कि समाज के झआर्थिक जीवन पर नियन्त्रण 
करके समाजवाद्‌ आर्थिक समानता स्थापित करेगा । इस प्रकार मुट्ठी भर लोगों के हाथ 
में राब्य के घन तथा पू'जी का केन्द्रीकरण न हो सकेगा जिख्से अमीर तथा ग़रोव का 
अन्तर सम्राप्त दो जायगा ओर विभिन्न वर्गों के संघर्ष से सरपज बचा रहेगा । 

दूसरे, खुली अतियं।गिता के नाम पर श्रमिकों के साथ बड़ा भन्‍्याय किया जाता है । 
अ्रवश्यकता तथा गरोबी के कारण मजदूरों को क॒प्न वेतन पर काम करने के किये मज़ बूर 
दोना पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो बेकार रहता है भौर पूरे परिवार को 
भूख से मरने की नोवत आ ज्ञातों है। समाजवाद अमिर्का की मझदूरी बढ़ाऋर, काम 
करने के घण्टों को निश्चित करके तथा दूधरे नियन्त्रण द्वारा एक बड़े मानव समूह को 
अमीरों के अत्याचार से बचाता है । इस अकार समाजवादो व्यवस्था के अस्वर्गत से केवज 
साधारण मजदूर का जीवन-त्तर ऊँचा ही सकंगा बरन्‌ उन सभो क्ोगों को कार्य करने 
का अवसर मित्नंगा जो खुली प्रतियोगिता के परिण्यम-स्थरूप बेकार बैठे रहे हैं | 

तीसरे, पंजीपतिया की तथाक्रथित पारस्परिक प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप 
भी राष्ट्र की सम्पत्ति तथा दत्यादित वस्तुएं एक महतत्पूर्ण पश्मिमाण में नष्ट जाती 
है क्योंकि खुलो प्रधियंगिता की व्यवस्था मं उत्पादन तथा आवश्यकताओं सें कोई 
सामखरूय नहीं स्थापित द्वो पाता । * 

चोथे, राध्य के कार्यत्षेश्न में वृद्धि हो जाने के फक्ष-स्वरूप अच्छे सामाजिक नियम 
तथा कानून जारी द्वाने कगते हैं। ज्यांक्त कितना भी योग्य तथा बुद्धिमान क्‍यों न दो 
सामाजिक कार्यों का सम्पादन करने के लिये जिस यांग्यता तथा अनुभव का प्रयांग 
राज्य कर सकता है वे व्याक्ति को कदापि दासिक्ष नहीं हो सकते | 

पांचदें यह भी कहा गया है कि मानव-जीवन क॑ सभी पहलुभ्ों पर राज्य का 
नियन्त्रण स्थापित कर देने से साधारण जीवन सहयोग तथा सहकारिता के स्रिद्धान्वों 
पर च्षने लगता है, मनुष्य संकीर स्वाथे के परे हो जाता है. और बह यह अनुभव 
करने लगता है कि उछ्तका जीवन खामाजिक जीवन से अनिवार्य रूप से सम्बन्धित है 
ओर सावेजनिक द्वित में दी उस्रका भी छित है | 


समश्वांद के दोष 


. « चद्दों समष्िवाद में उपरोक्त गुण दे वहाँ इस विचारधारा के कुछ दोष भी हे । 
५ ६६३ ख़र्बे अथम तो मनुष्य किसी कार्य को भज्ञी भाँति तभों करेगा जब उ्ने 
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यह पूर्ण विश्वास हों कि उसकी सफल्ञता उस कार्य पर निभेर है। अपने व्यवसाय 
तथा उद्योग में सफल्षता भ्राप्त करने के लिये लोग अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे। परन्तु 
* सरकार के बेतनिक कम चारी इस प्रकार के कार्यों में, समुचित रूप से निञ्नी दि्चरपी 
नहीं ले सकते । 


( २) द्ेगेल तथा बोसॉक्बेट ने राब्य के कत्तंब्यों का जो व्यापक चित्र खींचा 
था ओर जिनका पाक्न फ्रासिस्तवादी सरकारों द्वारा किया जाता है उसमें व्यक्ति के 
स्वतन्त्र विचार तथा काय के किये कहीं स्थान नहीं रह जाता। साधारण जीदन इतना 
नियन्त्रित हो जाता है छि व्यक्ति के लिये अपनी मौलिकता, तथा कार्य-कुशलता दिखाने 
का अवश्नर द्वी नहीं मित्रता । विचार, वाक्‌ तथा कार्य स्वतन्त्रता का ल्लोप हो जाता है 
ओर व्यक्ति निर्जीब यन्त्र का एक पुर्जा मात्र बन जाता है। इस प्रकार राज्य इस व्यापक 
नियन्त्रण के परिणाम-स्वरूप केवल अनुत्तरदायित्व तथा दमन का एक बड़ा नौकरशाही 
यन्त्र बन जाता है। इसके विपरीत राज्य से आशा की जाती है कि वह स्वतन्त्रता तथा 
सामाजिक सेवा का आध्यम होगा । ः 

( ३ ) राष्य के कार्यों में इस वृद्धि का प्रभाव व्यक्ति के चरित्र पर भी पड़ता है। 
बह प्रत्येक कार्य में राज्य की सहायता की आशा करने क्गता है और इस प्रकार राज्य 
की तरफ से पितृ-तुल्य व्यवहार के फलस्वरूप नागरिकों के व्यक्तित्व का हास द्वो जाता 
है। इसका ब्यावद्दारिक परिणाम यह द्वोता है कि व्यक्ति स्वतस्त्र प्रयास नहीं कर 
पाता। राज्य को साधारण मामलों में भी रास्ता दिखाना पढ़ता है। इससे राज्य का 
संगठन तथा निरीक्षण का कार्य कठिन द्वोजाता है और घृसस्नोरी अष्टाचार तथा 
बेश्मानी बढ़ जाती है । 


दोनों विचारधाराओं का काल 


अन्त में हम इस बात पर भी ध्यान दे सकते में कि किस काल में किस विचार- 
धारा का अभाव रहा है । व्यक्तिवाद के सिद्धान्त का ज्ञोर १६वां शताब्दी के उत्तराधे 
में अधिक रहा है । बाकर का कथन है कि १८७४८ से १८८० ई० के काल में व्यक्तिवादी 
सिद्धान्त का अधिक प्रभाव रहा । इस काल में साधारणतया लोगों का यह विश्वास था 
कि राश्ष्य का काये कम से कम द्वोना चाहिए । प्रायः सभी राज्य इसी नीति का पात्न भी 
करते थे । किन्तु १८७० ३० के पश्चात्‌ राज्य ने शिक्षा सम्बंधी अ्पने उत्तरदायित्व को 
अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया था। (८८० ३० में तो ऑक्सफ़ो्ड ॥। गन ने यह 
सममाना शुरू किया कि नागरिकों के स्व॒तन्त्र नेतिक विकास के मार्ग में आने वाली 
कठिनाइयों को दूर करने में राज्य का उत्तरदायित्व है समाजवादी विचारधारा ने भी जोर 
पकड़ना प्रारम्भ किया और राज्य कार्य के क्षेत्र को बढ़ाने में मद॒द दी । १८८० से १६१४ 
का काल तो निश्चय ही ऐसा समय था जब राष्य के कार्यों में पर्याप्त मान्ना में वृद्धि हो 
चुकी थी। जैसा कि बाकर का कहना दै १८६४ में ,श्रचत्षित मताबल्मम्बी इच्ले के लिये 
आवश्यक था कि लोग राज्य को सन्देह की दृष्टि से देखते । १६१४ में साधारण वथा कोग 


राध्य के कार्यों में बिश्वास रखने ढंगे। 


छ्छ्द शास्तन- यंत्र 
१६१४-१८ के युद्ध के पश्चात्‌ 


प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ (एक बार पुनः साधारण विचार राज्य की शक्ति के . 
विरुद्ध हुआ । इसका कारण यह था कि युद्ध के दोरान में लोगों ने अपने अधिकारों पर 
राब्य के अनेकों अंकुश को सहन किया था । इसलिये राजनीतिक दाशनिश्ों ने समूह्दों 
तथा व्यक्तियों की स्वतन्त्रता तथा अधिकारों की माँग पुन: प्रारम्भ को | किन्तु जसेनो तथा 
इटलो में. फरासिस्ट हुकूमतों को उन्नति तथा रूस में समाजवाद के ज़ोर ने प्रग्मातन्‍्त्रात्मक 
देशों को भी राष्य के कर्तव्यों में वृद्धि करने के किये वाध्य किया । इसका अमुख कारण 
इटली तथा जमेनी द्वारा यद्ध की तैयारी था । १६३६ ई० में तो इन दो राष्ट्रीं ने लगभग 
युद्ध की घोषणा ही कर दी थी । तबसे प्रज्ातन्त्रों को भी राष्ट्र के जीवन के सभो पहलू 
को संगठित करने पर वाध्य होना पढ़ा । १६३६-४४ के यद्ध ने तो इस बात को प्रदर्शित 
किया कि राय किस प्रकार साधारण जीवन क' संगठित कर उस पर पूर्ण नियन्त्रण 
रख सकता है | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है. कि १८८० ० के पश्चात्‌ राजनीतिक विचारधारा और 
संगठन का क्ुकाव राण्य के कार्यों तथा उसकी शक्ति में बुद्धि की तरफ़ है। इसलिये हम 
: देखते हैं कि इस अध्याय के प्रारम्भ में हमने जिन कर्तव्यों का विवरण किया है. आज 
के सभी राज्यों द्वारा उनका पालन होता है । 


राज्य-लक्ष्य या साधन ! 


कुछ विचारक राष्य को एक महान लक्ष्य की श्राप्ति में साधन मात्र मानते हैं 


भोर कुछ उसे स्वयं लक्ष्य स्वीकार करते हैं। इस सम्बन्ध में हम विभिन्न विचारकों के 
मतों में तीन विभिन्न धाराये देखते हैं। की 


राज्य साधन मात्र है 

सब प्रथम, जैसा कि हमने इस्र अध्याय में देखा है कुछ विचारकों का मत दै 
कि व्यक्ति का हित ही सभी सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं का आधार है। इस 
लिये राज्य व्यक्ति के इस हिल को प्राप्त करने के लिये साधन मात्र है। अगर राज्य 
के अंग व्यक्ति के इस द्वित को पूरा करने में असमथ होते हैं तथा व्यक्ति के ह्वितों की 
रक्ता भल्ी भांति नहीं कर पाते तो आवश्यकतानुसार राज्य के अंगों तथा संस्थाओं को 
सुधारा अथवा समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की विचारधारा वाले लेखकों को 
व्यक्तिवादी कद्दा जाता है क्‍योंकि वे व्यक्ति के हितों और अधिकारों तथा उसकी स्वत- 
न्त्रता पर अधिक ज़ोर देते हैं। ये लेखक राज्य को ऐसी संस्था मानते हैं जो बुरी द्वोते हुए 
भी आवश्यक है। इसलिये व्यक्तियों के मामक्षे में राज्य को कोई दृश्तक्षेप न करना चाहिए। 
इसे केवल व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा अ धिकारों को प्रयोग में जञाने के खाधन जुटाने का 
कार्य करना चाहिए। इसका यह अथे हुआ कि व्यक्ति ही एकमात्र राजनीतिक 
वास्तविकता है अतएवं सारी राजनीतिक संस्थाओं को श्रपना ज्दय व्यक्ति को ही दृष्टिगत 
रखते हुये, निर्धारित करना चाहिये। इसीलिये ?70[. )( ५ १"988०7॥ ने कह्दा हे कि 
सामाजिक जीवन का क्क्ष्य समाज नहीं व्यक्ति है । 

- समाजवादी लेखकों का मत 

राज्य को केवल साधन के रूप में व्यक्तिबादी द्वी नहीं देखते । समाजवादी लेखक 
भी राष्य को साधन ही मानते हैं यद्यपि व्यक्तिवादियों की भाँति वे राज्य को बुरा नहीं 
मानते। उनके अनुसार राज्य भला तथा हिंवकर द्वोव। है। व्यक्तियों को वास्तविक 
भलाई तभी सम्भव हो सझती है जब राज्य ही सभी वस्तुओं का प्रबन्ध काना प्रारम्भ 
करदे | राज्य के नियन्त्रण तथा अकु'श से सम्पत्ति तथा धन की अखमानता ही नहीं 
समाप्त हो जयगो, मनध्य द्वारा मनुष्य का शोषण भो बन्द हो जायगा। इस 
अर्थ में रावय-यन्त्र व्यक्तियों की स्वतन्त्रता तथा समानता को स्थापित करने के लिये 
अच्छा साधन हो सकता है । कर 


अरिस्टाटेल राज्य को लय मानता है 


एक संत ऐसा भी है जो राज्य को साधन भात्र न सानकर उसे लक्ष्य या 
साध्य मानता है । अ्रिस्टादेल का भी यही विचार था | -उससे राज्य को 
५ । 


४० शासन-संत्र 


प्रकृति का पूर्णो रूप कहा था भौर उसके अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को राय के किये 
बनाया है। इसीलिये मनुष्य के विकास के लिये आवश्यक है कि वह रा्य में रहे 
अन्यथा उसके ठयक्तित्व का पूरे विकास सम्भव नहीं। र/्य के बाहर या तो देवता 
रह सकते हैं या पशु | चूँकि राज्य प्राकृतिक प्रक्रिया का पूर्णवम रूप है इसलिये 
यह केवल साधन भात्र न होकर स्वयं लक्ष्य है और व्यक्तियों का यह्‌ क्तें्य है कि वे 
इसके अस्तर्गत अपने स्थान का पता लगाकर साव जनिक जीवन के सुख तथ। समृद्धि में 
योग दें। 'जिम्न प्रकार किसी संस्था की सेवा उसके सदस्य करते हैं. ठीक उसी प्रकार 
राज्य की सेवा वहाँ के व्यक्तियों द्वारा की जातो है; राज्य व्यक्तियों की सेवा नहीं करता। 
व्यक्ति सम्पूर्ण का पक ऐसा अंग है. जो कभी अलग नहीं किया जा सकता। उसका 
जीवन तथा अस्तित्व राज्य के जीवन पर निभेर है । 
आादशंवादियों का मत 

आधुनिक युग में आदशेवादी भी इस सम्बन्ध में अरिस्टाठेक के विचारों का ही 
समथन करते हैं। वे भी राष्य को मानव प्रकृति का सबसे पूर्ण विकसित तथा योग्य 
रूप मानते हैं। व्यक्तियों का पूर्ण विकास जाति ओर राज्य के जीवन द्वारा ही सम्भव 
हो सकता है । ब्रे डले के शब्दों में व्यक्ति का जोवन समान के बिना उतना ही अमृत्ते 
है जितना कि समाज का व्यक्ति के विना। हैडो के अनुसार 'इशस्र निणेय में दमारा 
वत्तेमान जीवन ही नहीं आता बल्कि के सभी प्राचीन वातावरण तथा परिस्थितियाँ आा 
जाती हैं. जिन्होंने हमारे जीवन को आज का रूप दिया है। इसमें से प्रस्येक व्यक्ति 
अपनी जाति विशेषता का वाहक है उसी प्रकार जैसे किसी चढ़ान से काटा हुभा टुकड़ा 
चट्टान की विशेरता का अतीक होता है और किसी गड्ढे को से खुदी हुई मिट्टो में स्थान 
विशेष के गुणी अवशुण्णों का समावेश होता है | हमारा शरीर मात्र ही नहीं, बरन्‌ हमारी 
प्रवृत्तियाँ, उठेंग, भावनायें तथा अन्य सानसिक विशेषताओं ने भी हमारे वातावरण के 
विकास तथा सम्पर्क से प्रभावित होकर अपना बतंमान रूप भहण किया है। इस्र 
प्रकार अगर हम समात्र की दूसरी अधच्छाहइयों पर न ध्यान दें तो केबल उपरोक्त 
प्रभाव के लिये इसके प्रति हमारा कप्तेव्य भर उत्तरदायित्व प्रमुख हो जाता हैं ।१ 


मैक्यावेली, ट्रीट्स्के तथा फ्रासिस्तवादियों फा मत 

अरिस्टादेल ने राब्य को लक्य के रूप सें स्वीकार किया क्योंकि उसके 
अनुसार राज्य नेतिक तथा अच्छे जीवन का श्रेष्ठतम प्रतीक है। आदशंव।दी ऐोेखकों ने 
राज्य को सामाज्षिक नेतिकता की प्रतिमूति मान कर खक्ष्य माना । किन्तु राज्य फो सर्वे- 
खबों सानने का व्यावहारिक परिणाम नेतिकता के अज्ञावा कुछ दूसरा ही हुआ | मैक्या- 
वेक्षी तथा द्वीदरके ने राब्ज को शक्ति का सदयोगी बनाया और वत्तेम्राव युग में फ्राधतिस्त- 
वाद ले भी राज्य को नेतिकता का लक्य न बनाकर पशुबत्त का लक्ष्य बनाया। अता 
मेक्याबेज्ञी द्वारा राष्य को तक्य मानने का तात्पये यह हुआ कि राध्य को बढ़ाने 
तथा 'शक्तिशात्षी बनाने के किये उचित तथा अनुचित सभी साधनों का प्रयोग किया जा 


३--रैडो, पिव्क्षिनशिप, पृष्ठ ३१ 
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ख़कता है। उसके अनुत्वार जिस भ्रकार “चर्च की विशेषता विश्वास है और कुट्ुम्ब का 
प्रेम सी प्रकार राज्य को विशेषता शक्ति है ।* इसी प्रकार फ्रासिस्तवाद के अनुसार 
'भी राष्ट्र सर्वोच्च 'कल्पना' है जिसे जनता की दृष्टि में हमेशा सर्वोपरि स्थान मिलना 
चाहिए | इस प्रकार चू कि राज्य सामाजिक जीवन का अन्तिम लक्ष्य है इसलिये इसे 
लोगों के जीवन पर नियन्त्रण रखने का सम्पू्ं अधिकार है। व्याक्ति को राज्य के 
विरुद्ध कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं उसे केवल अपने कत्तेव्यों का पाज्षन करना 
चाहिए । इससे स्पष्ट है कि राज्य सामाजिक जीवन का सर्वेखवा है और व्यक्तित्ल॑ को 
कत्तेव्य पाज्नन के अतिरिक्त कोई दूखरा अधिकार नहीं । 


ब्लन्द्य्नली के बिचार 


तीसरा दृष्टिकोण ब्लन्दशक्ों का है। उसके अनुसार उपरोक्त दोनों विचार- 
धाराभों में आंशिक रूप से सत्य विधमान है। इनमें दोष यही है कि ये सत्य के केवल 
एक पहलू को देखती हैं। “राज्य लक्ष्य है या साधन! भ्रश्न हो इस एडांगीपन के 
लिये जिम्मेदार दे । एक बिचार से कोई वस्तु लक्ष्य दो सकती है और दूसरे विचार से 
चद्दी केवल साधन। चिन्नकार अथवा दुकानदार के किये एक चित्र जोबिका निबोह 
का केवल खाधन मात्र हे। किन्तु वाध्तविक रूप से कंज्ा की वस्तु कक्षाकार के लिये 
उसके सर्वोच्च प्रयासों का त्क्ष्य है; यह उश्चकी गहनतम अधुभूतियाँ की अभि 
व्यक्षना है, ओर उम्तके आदर्शों को मूर्ति। इश्च प्रकार यह रबय॑ लक्ष्य हो जाती 
है | इसी तरह राण्य भी एक माने में तो इसके अन्तगंत रहने वाले व्यक्तियों के सुख 
तथा भल्ताई का सावन है ओर दूसरे दष्चिकोय से यह स्वयं लक्ष्य हो जाता है और 
इसके अन्तेगत रहने वाज्ते व्यक्तियों का कत्तेंठ्य हो जाता है कि बे इसकी सेवा करें। 
हैडो के शब्दों में व्यक्ति की इच्छाओं तथा मतों का सम्पूर्ण आत्म समपेण स्वस्थ 
सामाजिक जीवन के लिये हितऋर न दोगा। इससे निरंकुशता में वृद्धि होती है आर 
स्रामाजिक संगठन में यान्त्रिक निरज्जीवता आ जाती है । दानों दशाओं में ही बुद्धि का 
हास होता है ओर वास्तविक विकास तथा उन्नति का सागें अवरुद्ध द्वो जाता हे। पुनः 
यद्यपि यद्द सच दे कि राज्य को केबल साधन मान लेने से व्यक्तिगत स्वारथपरायणवा 
को बढ़ने का अवसर मिलवा दे, िर भी उसे पूर्ण तथा लक्ष्य सान लेने पर शाखन 
के विभिन्न अंगों में अनत्तरदायित्व की भावना बढ़ने कगतो है जो उतनी द्वी खतर- 
नाक है जितनी व्यक्तिगत स्वार्थ परायणुता' । अतः अगर राज्य को व्यक्ति के द्वितों की 
प्राप्ति के लिये साधन सात्र मान लिया जाय तो सदहकारो यासों तथ खावेजनिक जोवत को 
उपेज्ञा होगी और इसके परिणाम स्वरूप राज्य का विघटन दो जाने की सम्भावना रहती 
है। इससे राज्य व्यक्तियों को अख्ंगठित भीड़ मात्र हो जाता है और, ब््याक्तयों में 
अराजकता की भावनाओं का उद्रेक हो जाता है। इश्क्के विपरोत राश्य को स्वयं क्षदय 
स्वीकार कर लेने स्रे 'राष्ट्र में व्य।क्त की महत्त। को वपेज्ञा! होतो है, ओर उसकी स्वतन्त्रता 
तथा भल्षाई खतरे में पड़ जाती है । इसका परिशाम्र यद्द हो सखझ्ता है कि राज्य को शक्ति 
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में उत्तरोत्तर वृद्धि होती नाथ भर पद स्वशक्तिशात्षी बन ज्ञाय | राश्य के सर्वशक्ति 
की यह भावना आसानी से निरंकुशता में परिणित दो सकती है । 


मध्य मांगे 


इस प्रकार तीसरी विचारधारा मध्य मार्ग को अपनातो है। न तो यदद व्यक्तियों 

के अधिकारों की उपेज्ा करती है और न राज्य की हो | इसकी धारणा है कि राध्य लक्ष्य 
तथा साधन दोनों है। भौर राज्य तथा व्यक्ति के अधिकारों में कित। प्रकार का अन्ति- 
वाय विरोध नहीं है। इस विवारधारा के अनुसार राद्य तथा वयक्तियों का सम्दन्ध 
ठीक उसी प्रकार है जिस भाँति दो था अधिक व्यक्ति पारस्परिक अधिकारों और 
कत्तेंढ्यों तथा उत्तरदायित्व शौर समान ठहेश्य के सूत्र से एक में बंधे रहते हैं। राष्य 
का अध्वित्व व्यक्तियों के हित के लिये उसी अंश तक क्रायम है जिस अंश तक व्यक्तियों 
का अस्तित्व सावजमिक जीवन के ये है। राज्य “पारस्परिक सहयोगी संस्या से 
उसी प्रकार श्रेष्ठ तथा उच्च है जिस प्रकार ठर्याक्त यन्त्र के पूर्ज से। उसका अपना 
व्यक्तित्व होत। है। इसकिये वास्तविक स्थिति में तो राब्य तथा व्यक्ति का हित अभिन्न 
और राष्य की सता और उठपक्ति की स्वतन्श्नता में कोई विरोधामास नहीं; ये पक 
दूध्रे के पूरक हैं। राज्य तथा व्यक्ति, सत्ता तथा स्वतन्शता के इस सम्बन्ध को देडो ने 
बढ़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया है; “सत्ता तथा स्ववम्त॒वा केन्रामिसारी (00प/प- 
90(8]) भर केन्द्रापसतारा (2०7॥77 घट) प्र।क्ृति 6 शक्तियों की भांति हैं जो पृथ्दी 
को उसकी घुरी पर क्रायन रखतो हैं। केन्द्राभिसारी शक्ति को पृथक कर दिया जाय तो 
हम सब घोर अन्धकार की गठें में पहुँच जाय॑ंगे भौर सर्दी करे मारे मर आायंगे, केख्रा- 
पसारी शक्ति के अभाष में हम सूर्य में पहुँच कर भरम हो जायंगे। हमारा भ्रश्विःव 
इन दोनों शक्तियों के उचित सन्तुक़्न पर निर्भर है। इसी सम्तुक्षतस से हम अपने 
जीवन मांगे पर आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार नागरिक के रूप में मनुष्य का जीबन 
खतन्‍्त्रता तथा संशक्ति की शक्तियों के सन्तुक़्न पर आाभारित है। राय की वारतबिक 


धारणा से द्वी हमें इन अतिद्वन्दी (किन्तु पूरक) शक्तियों के हचित सम्बन्ध का शाम 
हो सकता है ।”" 


अचल सर कीपधपजरीशएतकृर्टपरसीलाउ कस 
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पांराशए १ 
अंग्रेजी विधान की प्रमुत्र विशेषतायें 


१-भअवाधित विकास;--. > 

इंगल्लैण्ड की संस्थायें निरन्तर विकसित द्वोती आई हैं। इनके विकास का क्रम 
कभी नहीं हुटा। विदेशी विजय अथवा राष्ट्रीय संकट ने कभी भी वहाँ के संस्थानों 
के विकास के मागें में महत्तपूर्ण बाधा नहीं डाली दे और इनके परिणाम स्वरूप 
संस्थाओं के विकास में कोई गतिरोध नहीं उपस्थित हुआ है। मौरवपूर्ण क्रान्ति तथा 
महान विद्रोह दी वहॉँछके दो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संक्रट थे किन्तु उन्होंने भी इंगलैंड की 
संस्थाओं के बिकास्र म.गे को अवरुद्ध नहीं किया। यह विकास द्वोता दी रद्दा और वहाँ 
का विधान परम्पराओं तथा रीतियों की मदद से विकसित होता गया। 


२--प्रिब ते नज्वी लता$-- 


यह विधान अलिखित तथा परिवतनशील़ है इसलिये परिस्थितियों के अनुसार 
इसमें साधारण फ़ानून पास करने के ढल्ज द्वारा ही परिवर्तन होता आया है। जैसा कि 
सिडनी लो का कहना हे 'हमारा सरोकार किखी भवन से नहीं जिसमें कि हम इधर- 
उधर एक कमरा या पक्त ज्ञोड़ सके । हमार। सम्बन्ध तो जीवित पौधे से है जो बदृता और 
बदलता रहता है, जिसका विकास तथा हंस द्वोता रहता है ।” शायद 6७ 70०७१४७ 
४० के इस कथन का कि इड्डलेंड में कोई विधान ही नहीं है, आधार अंभेज्ञो 
विधान के सिद्धान्तों की सरल परिवत्तेनशीक्षता ही है। 06 १००५८०रंं)॥० के अबु- 
सार विधान को निश्चित तथा लिखित होना चाद्विए । 


३--म्यायप्रियता तथा पक्तपात शुल्यता।-- 

अग्रेज्ी विधान का आधार जैसा कि प्रायः कहा जाता है मनुष्यों का शासन न 
होकर 'कानून का शाखन? (0)० ० .&ज) है। महा ख्॒तन्त्रता पतर' तथा “अधिकारों 
के बिल' ने राज्ाओं के कठोर तथा स्वेच्छाच।री शासन का अन्त कर दिया । वेधानिक 
महरव के कारण द्वी इन्हें अंग्रेज़ो बिधान का धार्मिक ग्रन्थ कहा मया दे। इसके अलावा 
इम्नलेंड में क्रानम के सम्मुख प्रधान मन्‍्त्री तथा साधारण किसान में कोई अन्तर नहीं 
है। इससे स्पष्ट है कि क्रानून तथा न्याय सम्बन्धी मामलों में यहाँ का शासन दूसरे देशों 
की अपेक्षा अधिक न्यायपूर् तथा पक्षपात शुन्य है । 


४--विधान को काश्पनिकता।-- > 
अंग्रेज़ी विधान को काल्पनिक भी कहा यगा हे। इसका कारण यह है कि यहाँ 


की बहुत सी संस्थायें बास्तत्र में बेसों नहीं हे जैसा कि वे प्रतीत होतो हैं। राजा 
तथा मन्त्रि-मंडल के कत्तेंब्य देखने में कुछ दें वास्तव में कुडई । इस्रीकिये कह्दा 
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गया है कि 'इसलेंड में कोई भी वरतु वैसी नहीं है जैसा कि रह प्रतीत होती है या वैसी 
प्रतीत नहीं दोतो जेसा कि वह वास्तव में है।” इसी प्रकार राजा के सम्बस् में हम 
देखते हैं कि छिद्धान्त में तः इमश्ललेंड राजतन्त्र हैं देखने में वेघानिछ् या सीमित राजतन्त्र 
और वास्तव में यह पूर्य प्रजातन्त्र है। इस प्रकार यहाँ सिद्धान्व और व्यवहार में बढ़ा 
अन्तर है। यहाँ तक कि वहाँ का मन्त्रिमंडल साधारण रूप से प्रिवी कोंसिल की एक 
कमेटी मात्र है। इस अर्थ में सभी मन्‍त्री राजा के कर्मेचारी हें किन्तु उन्हें अपने सभी 
कार्योन्के क्षिये स्वयं पत्तरदायी होना पड़ता है ओ९ वे राजा की भाज्ञा की आइ नहीं 
के सकते | इसके अजञाव| चू # वे फ़रामन्स सभा में बहुम्रत दक्ष का प्रतिनिधित्व करते 
हैं इसलिये वे भपने कार्यों के किये उस सभा में उत्तरदायी होते हैं। इस अर्थ में वे राष्ट्र 
के कर्मचारी होते हैं | इस प्रकार मम्त्री ल्लोग राजा तथा राष्ट्र दोनों के कमेचारी हैं | 


परिशिष्ट २ 
झमरीकी विधान की विशेषतायें 


क्‍ अपनी पुस्तक 'एडवान्श्ड सिविक्सत! में एस० हे० फोरमेन ने अमरीकी विधान 
की निश्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया दै। 


१, यह्द प्रजातन्त्रात्मक है। इसका निर्माण जनता द्वारा किया गया है और 
जनता स्वयं अपने हित में इंसका संचालन भी करती हे । हे 


२, यह प्रतिनिधि भ्रज्नातन्त्र है । पूर्ण या प्रयक्ष प्रज्ञातन्त्र तो केबल एक ही 
दो जगह्टों पर पाया जाता है। वहुधा जनता अपमे प्रतिनिधियों के शासन से सन्तुष्ट 
रहती दे । इसी प्रकार का शासन अमेरिका में भी है जहाँ जनता द्वारा निवोचित 
प्रतिनिधि शासन संचालन का काय करते हैं। 

३. विधान में शासन के विभिन्न अंगों की शक्ति का स्पष्ट रूप से विभाजन 
तथा परृथक्करण कर दिया गया है और उनका पाररुपरिक सम्बन्ध भी निश्चित हे । 
क्रानून निमोता के अपने विशेष कत्तेव्य हैं ओर इसी अकार कार्यकारिणी तथा न्याय- 
समिति के । एक विभाग दूसरे पर रोक अवश्य लगा सकता है किन्तु नियन्त्रण नहीं रख 

आा सकता और न दूसरे बिभाग की शक्ति को ही छीन सकता दे । 

४, यह वेधानिक है । इसका यह अथथे हुआ कि अमेरिका में सावजनिक 
कार्यों की कारवाई तथा क़नून बनाने का कार्य पूर्व निश्चित विधान की धाराओं के 
अमुसार दी हो सकता है । राश्य के कर्मचारो विधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं 
और बद्ों की जनत। का यद्द प्रमुख कत्तेंठ्य है. कि वह विधान के प्रतिकूत्त काय न करे । 

४ यह विधान संघीय है। देश के अहम मसक्षों का सम्बन्ध केद्रीय शासन 
से रहता है और राष्ट्रीय खावजनिक कार्यों का संचालन भी केद्रीय शासन द्वारा दी 
किया जाता दै | स्थानीय महत्व रखते वाले काय व्यक्तिगत राज्यों के ज़िम्से दै। 
अमेरिका का संयुक्त संघ तथा इसके राक्ष्यों का सम्बन्ध विधान ने स्पष्ट रूप से 
निश्चित कर दिया है। केन्द्रीय शासन तथा विभिन्न राज्यों ने भित्ष कर ऐसे पंघ को 
जन्म दिया है जिसका विधटन कभी नहीं हो सकता और न अमेरिका के संयुक्तराष्ट्र 
का अन्त ही दो सकता है । 

७, यद्द विकेन्द्रित है । केन्द्र राव्य सत्ता सम्बन्धी सभो शक्तियों का स्तोव 
नहीं है। संघ तथा संघ के अन्तगेत विभिन्न रा््यों को अपने अपने क्षेत्र के अन्दर 
पर्याप अधिकार प्राप्त हैं । केन्द्र से सुदूर स्थानीय संस्थाओं को भो अपने यहाँ के 
मामक्षों की देख भाल करने के लिये काछ्ठी अधिकार मित्ते हुए हैं । 

८, राजनीतिक दलों द्वारा ही विधान का संचालन द्ोता है। लोक मत का 
निणेय राजनीतिक सुंस्थाओं के भयत्न से होता हे और जिस दुल्न को जनता का 


४५ ई शासन-यंत्र 


अधिक से अधिक मत आ्राप्त द्ोता है वही राजनीतिक शक्ति का वास्तबिक तथा सही 
अधिकारी माना जाता है । 

३. विधान ने यदों के निवासियों को सभी नागरिक अधिकार प्रदान किया है।' 
अमेरिका निवासी सभी युगों के राजनीतिक उत्तराधिकारी है। उन्हें सामूद्दिक रूप से 
अन्याय तथा निरंकुशता को रोकने के सभी साधन भ्राप्त हैं और व्यक्तिगत रूप से भी 
उन्हें सभी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मिलते हुए हें। समाज की सुरक्षा तथा 
दित के भनुकूल वे इन सभी अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं. । 

१०, इस विधान का आधार ब्यक्तियों की कत्तेड्य परायशता है। प्रजातस्त्र की 
सफलता हमेशा नागरिकों के ऊपर निर्भर रहतो है। नागरिकों को हमेशा शासन के 
कार्यों कह निरीक्षण रखता चादिए भौर अमेरिका में यह पर्याप्त सात्रा में पाया 
जाता हे ! 

११, फ़ोरमेन द्वारा लिखी गदे इन विशेषताधों के अलावा अप्तरोको विधान 
में हम एक विशेषता और पाते हैं । यह है वहाँ की न्वायक्ारिशी की प्रधानता | 
अमरीका की व्यवस्थापिका श्रभा यानी वहाँ दी कांभेस द्वारा पास सिये गये कानूनों 
को वेघानिक अथवा अवेधानिक भोषित करने का पूर्ण अधिकार वहाँ के फेडरक (संघ) 
म्याया्य को भ्राप्त है । 


परिशिष्ट ३ 
डटोमिनियन स्वशज्ञ 


डरहम रिपोर्ट मल 


ब्रिटिश साम्राब्य में सर्वेश्रथम १८६४० ई० में औपनिवैशिक स्वायत्त शासन या 
डोमिनियन स्वराश्य की ओर पहला क़दम उठाया गया। १४१७ ३० में कनाडा के शासत 
विरोधी श्रान्दोलनों के फलस्वरूप १६४० ३० में लाडे डरहम वहाँ की स्थिति को पकने 
के लिये इंगलेण्ड से भेजे गये । सारी परिस्थिति को भज्जी भाँति समक कर थे इस 
परिणाम पर पहुँचे कि सुदूर के उपनिवेशों को ब्रिटिश साम्राब्य के अन्तर्गत रखने का एके 
सात्र उपाय यह था कि उन उपनिवेशों को स्वयं शासन करने की रव॒तन्त्रता दे दी जाय | 
इस्रीलिये उन्होंने इस बात की सिफारिश की कि वैधानिक परिवत्तेन, विदेशी सम्बन्ध, 
विदेशी व्यापार तथा देश की रज्ञा और जमीन तथा लोगों के बसने के मामलों के 
अलावा और स्रभी बातों में कनाडा वालों को इस्र बात की स्व॒तन्त्रता दी ज्ञाये कि वे 
झपना शासन स्वयं कर सके | इस प्रकार १८४६-४० है० की डरहम रिपोर्ट औपनिवेशिक 
स्वाधीनता का मदाश्वतस्त्रता पत्र सिद्ध हुईं। १६४१-४७ के काल में ऋनाडा की कार्य: 
कारिणी वहाँ की व्यवस्थापिका के सम्मुख उत्तरदायी हो गई और बाद में दुसरे उपनिवेशों 
में भी यह प्रथा क्रायम हुई । 


१९१४-१८ के युद्ध काल में दोमिनियन स्॒राज्य की प्रगति 

.. ब्रिटिश शासन ने इन उपनिवेशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना तो बन्द 
ही कर दिया, इसके अलावा! वाह्य मामलों में भी इसने अधिक नियन्त्रण नहीं रक्खा। 
अतः ब्रिटिश साम्राज्य ने सहयोग की नीति को अपनाया। सावज्ननिक समस्याओं पर 
पहले औपतनिवेशिक सभाओं में विचार हो चुकने के पश्चात्‌ तथाकथित खाम्राब्य की 
स्रभाओं में बिचार होने लगे। १६१४-१८ के युद्ध में सावेजनिक सुरक्षा के प्रश्नों पर 
विचार करने के लिये उपनिवेशों के प्रधान मन्त्री क़न्दन बुज्ाये जाने लगे ओर शीघ्र 
ही यह अनुभव किया गया कि स्वशास्तित उपनिषेशों ने राष्ट्रों का स्थान प्रहण कर 
जिया है। कत्राड़ा के सर राबटे बोर्डेन ने , कहा कि “हमारा कामनवेल्य एक प्रकार . 
का राष्ट्र संघ है. जो सावेजनिक निष्ठा तथा अन्तेराष्ट्रीय ज़म्बन्धों से बँधा है।ये 
सम्बन्ध अभी विकास की अवध्या में हें ।' बो्डव ने [777079) ज़7 0७०76०४४ 
(97-9) के सदस्यों की समावता पर भी जोर दियां। इस्र सन्त्रिमंडल का प्रधान 
इंगजैस्ड का प्रधान मन्‍्त्री था और उसने घोषित कर दिया था कि प्रत्येक औप- 
निवेशिक राष्ट्रों की स्तन्त्रता तथा र्वायत्त शासन पू्े था ओर वहाँ के प्रधान मन्द्रियों 
का उत्तरदायित्व अपने निर्वाचकरों के प्रति था। इश्छी मन्त्रिमंडल के एक भस्ताव द्वारा 
इंगलैण्ड के प्रधान-मम्त्री ने यह स्वीकार किया कि उपतिवेशों के प्रधान उससे सीधा 

शरण 


ध्श्प शासन-संत्र 


सस्वस्ध रख सकते थे। पेरिस की शास्ति-सभा भें उपनिवेशों को प्रूथक प्रतिनिधित्व 
मिला और अस्तेराष्ट्रीय संघ के बन जाने पर प्रत्येक उपनिवेशों को स्वृतन्त्र सदस्य , 
होने का अधिकार भी मिला । 


१६२६ की प्णएशपडओं (९00 6/'९॥९९७, 


१६२४ ६० में आइरिश स्व॒तन्त्र राज्य को स्थापना के पश्चात तथा दृष्तिणी 
झप्रीका में १६२४ में हरज्षोग (07209) के मवान है! जाने पर यह प्रश्न भो उपस्थित 
हुआ कि उपनिवेशों को अंभेज्जी साझ्राभ्य से प्रथक हने का अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं। 
अतः इस बेघानिक परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिये १६२६ में [09877&) (007- 
(07676 ने बैज्ञफर कमेटी (88)/007 (/07770098) को असम वदिया। इस 
कमेटी का क्तेव्य उपनिवेशों तथा साम्राज्य के सम्बन्ध को स्पष्ट करता था भर इसने 
उपनिवेशों की स्थिति को इस प्रकार रक्खा : 


“गफु 09 8789 8070007008 0७77प7॥68 ए७ा॥॥9 ४36 87880 
ए9970, 0५छघ७) ३7४ 809008, 7 070 ए७५ 8000707868 008 (0 &7060897 
87 879 788060+$ रण 9697 तै07687#06 07 €४७ए/)8] ७४०७]78, (0प2 
घ0०९ 979 ७ 00707000 8&॥862787000 ४0 ४॥0 57097, 98700 (7७6५ 
8880078660 88 7१0770878 0 ४॥6 970७0 (१0४707988॥0 ०0४६ 
7२०७/४0708. 


जिटिश सासज्राब्य के अन्तेंगत वे ( एपनिवेश ) स्वसस्त्र राष्ट्र हैं जो परस्पर समान 
हैं तथा अपने आन्तरि्ठ अथवा बाह्य मामलों में किसी के अधीन नहीं हैं, यथपि दें 
'>- सम्राट की निष्ठा तथा ब्रिटिश कामनवेक्थ की सदस्यता से एक दूसरे से 
बंधे हुए है । 

इस कमेटी मे पत्येक उपनिवेश के गवनर जनरक्ष को स्थिति को भो स्पष्ट कर 
दिया। यह निश्चित पाया गया कि अंग्रेज़ी राष्ट्र संघ में सदस्यों की समानता के कारण 
यह आवश्यक है कि गवनेर जनरक्ष को इंगलेण्ड के साम्नाद का प्रतिनिधि माता जाय 
जो अपने कत्तव्यों के पालन करने में उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा जिस्हें इंगदोण्ड 
का सम्राट करता है। अतः उपनिवबेशों के गवनर जनरत्त इंगक्ष॑णड के शासन तथा उसके 
किसी विभाग के प्रतिनिधि अथवा एजेन्द न होकर सीधे सम्राट के प्रतिनिधि हुए । 

१६२६ की कार्फेंस ने निम्न क्षसित दी सर्तों को स्वीकार कर उन्‍हें विपिबद्ध किया । 

(१) किसी उपनिवेश के सम्बन्ध में अंग्रेकी पाक्िमेन्ट द्वारा क्षायू किया गया 
कानून उक्त धपनिवेश की सम्पति से ही जञामु हो सकता है । 

(३) विधान की धाराओं तथा अन्य विशेष घाराशों के रहते हुए भी यह 
निश्चित पाया ग़या कि अपने उपनिवेश से सम्बन्धित प्रत्येक मासके में छपनिवेश के 
शासन को अधिकार है कि बह अंग्रंज़ो सम्राट को परामश दे सके । 


१६३० की एलांड (०ा/शला०6 


द हर इसके अतिरिक्त १४२६ की [009०778) (007/679708 की रिपोर्ट ते इस बात 
पद की कीए दिया कि उपलिवेशों के तत्काल्ोत्र शाखन-प्रबन्ध ठयवस्थापिका तथा स्वाय- 


परिशिष्ट द ४४६ 


कारिणी और इस बेधानिक स्थिति में सामझस्य का अभाव था। अतः क्वानून-निर्माण 
' के सम्बन्ध में इस कान्फ्रें नस ने इस बात को सिफ्कारिश की कि क्वानून के विशेषज्ञों की ए% 
- कमेटी नियुक्त को जाय | इस कमेटी का नाम (2070/076706 00 (0० 000/8४07 
रण 90गरांपां०० [,०४४४)४४४079 8700 ](०४१०७७४६ 5/॥97978 4,02व8]8007/* 
रक्‍्खा गया। १६२६ ० में कान्फ्रेंन्स की बैठक हुई और इसने इस बात को सिक्कारिश 
की कि उपरोक्त बातों को इंगलेंड की पार्िंमेन्ट क़ानून के रूप में घोषित कर दे | 

१६३० की ]7770779] (0207/0767060 ने १६२६ की कान्फेन्स की रिफ्रेटे को 
स्वीकार किया और ११ दिसम्बर को अंग्रेज़ी पार्िमेन्ट ने भी वेस्टमिन्स्टर की घारा के 
नाम का घोषणात्मक क़ानून पास क्रिया जिसने १६२६ से ३० इ० तक की ]70]0078) 
(0767०7006 के निरणणेयों को काययोन्वित किया। 


वेस्टमिन्स्टर की धारा 


प्रस्तावना भाग सें इस बात पर जोर दिया गया कि “सम्राट ब्रिटिश कामनवेल्थ 
आफ़ नेशन्स के स्वतन्त्र सहयोग का प्रतीक है; चूकि सम्राठ के प्रति खाबे- 
जनिक निष्ठा द्वारा विभिन्न उपनिवेश संयोग के सूत्र में बंधे हैं अत: इंगलेण्ड में सम्राट 
के उत्तराघधिकार से सम्बन्धित कानूनों तथा वेघानिक परिस्थिति में परिवत्तेन ल्ञाने के 
लिये इंगलेश्ड की पालिमेन्ट के साथ इन 'डोमिनियनों? की पारक्िंग्ेन्टों की राय भी. 
आवश्यक है । 

१--डोमिनियन! शब्द कनाडा, न्यूज़ीलेण्ड, दक्षिणी अफ्रीका तथा आइरिश 
स्व॒तन्त्र राज्य और न्यूफाउन्डल्षेण्ड के लिये लागू होता हे । 

२०-८१८६६४५ का (00]0779] ],8ए8 7४७॥0॥0ए &.0॥ इस धारा के कार्योा- 
न्वित होने के पश्चात्‌ नहीं लागू होगा ।” किसी भी उपनिवेश की पालिमेन्ट द्वारा पास 
किया गया क़ानून इस बिना पर कि बह इंगलेश्ड के क्रानून के प्रतिकूल है अवैधानिक न 
होगा। उपनिवेशों की पालिमेन्द को यह अधिकार होगा कि अपने यद्दा ल्ञागू होने 
वाले इंगलैंण्ड की पा्िमेन्ट के क्रानून को रद्‌ कर दें । 

३--इस धारा के पश्चात्‌ इंगलेण्ड की पाक्षिमेन्ट द्वारा पास किया गया क़ानून 
उपनिवेशों में नहीं लागू होगा। अगर कोई उपनिवेश इस्र बात की प्रार्थना करता 
है तो अवश्य इंगलैंण्ड की पाहिंमेन्ट का क्रानून वहाँ लागू हो. सकता है लेकिन इस 
बात को उस क्रानून में भी रखना पढ़ेगा कि ऐसा डोमिनियन की सम्भति तथा प्रार्थेना 
पर किया जा रद्द है । 

४--डोमिनियन की पाक्िमेन्ट को पूर्ण अधिकार दे कि वे अति-प्रादेशिक प्रभाव 
रखने वाले कानूनों का निमोण कर सके । 

४५--इस धारा ने डोमिनियन पातिंमेन्ट के अधिकारों की व्याख्या व्यापारी जहाज 
तथा जलसेना के सम्बस्ध में भीकी और कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूज्ोलेर्ड तथा 
न्यूफाउडक्षैण्ड के विधानों स्रे सम्बन्धित कुछ (8%ए778 ०]%५४७४' भी ज्ञोडू दिया । 


भ्रहै । शांसन-यंश्र 


६....अब उपनिवेश (00079) शब्द का प्रयोग डोमिनियन के किये नहीं 
किया जञायगा । ह 

दोमिनियन स्व॒रात का अथ 

डोमिनियन स्वराज के विकास के सम्बन्ध में उपरोक्त बातों पर ध्यान देने के 
परचात्‌ हम यद कद्द खहते हैं कि डोमिनियन स्वराज का निम्ननिखिन तात्पये है :-- 

(१) ब्रिटिश कामनवेज्थ की एकता का प्रतीक अब भी इंगलैणड का सम्राट है। 

”९,) ज्रटेन तथा उसकी डोमिनियन आपस में समान हैं और कोई दूसरे के 
श्रधीन नहीं हैं । हे ; गा 

(३) किसी डोमिनियन की प्राथना तथा सम्भति के विना ब्रिटिश पार्जिमेम्द कोई 
भी ऐसा क़ानून नहीं पास कर सकती जो उस पर क्षागू हो | हि 

(४) अगर किपती डोमिनियन पाकिमेन्ट द्वारा पास किया गया क्रानून इंगलेण्ड के 
क़ानून के प्रतिकूक्ष होता है तो वह इस आधार पर ताजायज्ञ नहीं करार दिया जा सकता | 

(४) डोमिनियन पालिमेन्टों को श्रति प्रादेशिक प्रभाव रखते वाले क्रानूनों को 
पास करने का भी अधिकार दे। इसके अलावा ढोमिनियनों को अन्य देशों से अपना 
पृथक तथा खतन्त्र दौत्य सम्बन्ध रखने का सी अधिकार है। आयरलैण्ड फ्रान्ध से 
स्वतन्त्र दौत्य सम्बन्ध रखता है, कनाडा, अमेरिका, जापान (१६३६ के पूर्व) वथा फ्रास्स 
(१६३६ ० के पूर्) से; दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका, हाक्षेणड तथा इटकी (१६.३६ से 

'पू्े) से अपना स्वतन्त्र सस्वस्ध रखता है | डामिनियन होत हुए दस देखते हैं कि सारत- 
बर्ष तथा पाकिस्तान से सी विभिन्न देशों से अपना दौत्य सम्बन्ध स्थावित किया है । 

(६) डोमिनियन का गवनेर जनरल ब्रिदिश शासन हा एजेस्ट नहीं होता। वह 
इंगलैंड के सम्राट की भाँति दल भावना से शुन्य काय कारिणी के प्रधान का स्थान महण 
करता है। उसकी नियुक्ति ब्रिटिश पात्तिमेंट द्वारा न होकर डॉमिनियन के प्रधान मंत्री 
की राय से द्ोतीं है और उसके लिये अंगरेश होना आवश्यक नहीं। स्वेप्रधम 
आस्ट्रेलिया की डोमिनियन ने सर भाइलाक्स को जो भास्ट्रे क्ियन थे १६३० में वहाँ 
का गवरनरजनरज नियुक्त किया । 

(७) आयरलजेंड तथा दक्षिणी अमरीका ने तो कामनवेश्य से पृथक होने के 
अधिकार की भी माँग की है यद्यपि अभी तक ब्रिटिश गब्नेमेंट ने इसे स्पष्ट रूप से 
स्वीकार नहीं किया है । १६४२ के क्रिप्स प्रर्ताव ने भारतवर्थ तथा जिदेन के मध्य एक 
सन्धि का प्रस्ताव रक्खा था और इसमें किसी प्रकार की ऐसी शर्ते नहीं थी जिससे 
अन्य डोमिनियनों तथा भारतवध के सम्बन्ध पर बिदेत द्वारा कोई प्रतिवन्ध क्षयाया 
जा सकता । इससे भारतवष न केवल सर्वेस्रताधारी राष्य का स्थाप्त भहण करता 
बल्कि सर सटे के क्रिप्स के शब्दों में उसे त्रेटिश कामनबैल्य से पृथक दोमे का 
अधिकार भी प्राप्त था! | यह रव॒तन्त्र रूप से कामनबेल्थ के सदस्यों से अपना सम्बन्ध 
रंख सकता था और इंगलेेंड से सम्बन्ध विश्छेद भी कर सकता था। केबििमेट 
मिशन - के प्रस्ताव ने भो भारतयष को डोमिनियन स्वराज प्रदान कियः और आज 

_हम देखते हैं. कि स्तरतबष ने विभिन्न देशों से अपना स्वतस्त्र दौत्य सम्बन्ध स्थापित 


परिशिष्ट । ४६१ 


किया ४ मिशन प्रध्ताव के अनुखार भारतवष ब्रिटिश कामनवेल्थ से प्रथऋ भी हो 
सकता है। 

विधान में भारतवष के लिये स्वतन्त्र रिपबलिक! शब्द के प्रयोग से ही यह बात 
रपष्ट हो जाती है कि नये विधान के कार्योन्बित हो जाने के पश्चात्‌ भारतवर्ष ब्रिटिश 
कामनवेल्थ के बाहर हो जायेगा। इस अर्थ द्वारा पैदा किये गये ञ्रम को समाप्त 
करने द्वी के लिये डा० अम्बेदकर ने विधान निर्मात्री खभा में एक संशोधन रकक्‍ख है 
जिसमें उन्होंने विधान में “रवतम्त्र रिपकलिक! के स्थान पर 'स्वतन्त्र राबप! ाब्द के 
प्रयोग के लिये आह किया है। 

(८) यह आवश्यक नहीं है कि डोमिनियनों के उच्च न्यायालयों से निर्णेय 
हो जाने पर सभी प्रकार के मुक्द्सों की अपील प्रिवी कॉसिल में दो सके । कुछ 


कि 


डोमिनियनों में उनके अपने सवोचुच न्यायाज्ञय हैं और वहाँ का निर्णय अन्तिम 
माना जाता है। 

(६) अगर इंगलेंड किसी देश के विरुद्ध युद्ध घोषित करता है तो उसका यह 
ताटपये नहीं कि डोमिनियरनों ने भी उस देश के विरुद्ध युद्ध घोषणा की है। प्रत्येक 
डोमिनियन अलग युद्ध घोषणा करती है ओर अगर कोई डोमिनियन चाद्दे तो युद्ध 
से अलग भी रह सकती है। १६३६-४४ के युद्ध में सभी डोमिनियनों ने अलग्र-अलम 
युद्धधोषणा की और आयरक्षैंड अन्त तक युद्ध से अलग ही रहा । 

(६०) अगर किसी देश से इंगशेंड सन्धि करता है तो डस सन्धि की शर्तें 
डोमिनियनों पर उनकी सम्मति के बिना नहीं ल्ञागू हो सकतों । 

(११) १६३६-४४ ई० के युद्ध में जब जापान ने ब्रिदेन तथा अमेरिका के विरद्ध 
युद्धाघोषणा की तो आस्ट्रेलिया ने अमेरिका से अपना सीधा सम्बन्ध रखना प्रारम्भ 
कर दिया | इस 5 कार अपनी वाह्य नीति में भी डोमिनियनों को पूर्ण स्वतन्त्रता है। 

अन्त में हम कह सकते हैं कि 'डोमिनियन स्व॒राज! स्वतन्त्रता की छाया मात्र ही 

नहीं है, जेसा कि गांधी जी ने उम्मीद की थी इसमें 'वारतविक स्वतन्त्रता” विद्यमान है। 


परिशिष्ट ४ 
आस्ट्रेलिया तथा कनाडा के विधानों की तुलना 


«०१ आर्ध्रोकियन विधान अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान के आधार पर 
मिर्मित है। यहाँ मो संघ के केन्द्रीय शासन को निश्चित अधिदार प्राप्त हैं, रोष सभी 
अधिकार व्यक्तिगत रियास्तर्तां को दिये गये हैं। इसके विपरीत कनाडा! में प्रान्द या सूबों 
के अधिकार निश्चित हैं और शेष सभी अधिकार संघ या केन्द्रीय शासन को प्राप्त हैं। 

२ आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा (णिं०७88 0६ 49978887096788 ) का 
निर्वाचन ३ वर्ष के किये होता है, कनाडा के काम्स्ख सभा (सि०0७8७७ णए (70008) 
का ५ वर्ष के लिये। आस्ट्रे किया में प्रतिनिधि सभा के साथ वहाँ की सेनेट का भी 
विघटन हो सकता दे किन्तु कनाडा में सेनेट के सदस्यों को नियुक्ति ओवन पयेन्त के 
किये होतो है। इसके अत्ञावा आास्द्रे शियन सेनेट में सदृध्यों का निदोधन किया जाता है 
किन्तु कनाडा में सेनेट के सदस्य नामझद किये जाते हैं। आर्ट क्रियत सेलेट में धमी 
राष्यों का समान प्रतिनिधिरद रहता है किस्तु कनाड़। में विभिन्न प्रास्तो के प्रतिनिभिरद 
में काफ़ी असमानता है | 

३ भार्ट्र क्षियन पार्किमेस्ट वहाँ के विधान को बदल सकती है किन्तु कमाड़ा 
की पार्शिमेन्ट को यह अधिकार नहीं प्राप्त है | 

४, आस्ट्रे किया में अगर कोई वैधानिक परिवर्चेन प्रिया जाता है तो 'सूचना! 
( 80०7०700००३ ) द्वारा जनता का मत से जिया जाता है। कनाढ़। में सूचना! तथा 
सावजनिक क्रानूस-निर्माण के प्रत्यक्ष खाघन नहीं हैँ । 

४, आस्ट्रेलिया में रियासतों के गवनेंरों की नियुक्ति सम्नाट द्वारा श्री जाती है 
किस्तु कनाड। में प्रान्तों के केफ्टोनेन्ट गवर्नेरों की नियुक्ति गवनेर-अनरक्ष तथा उसकी 
कोंसिल द्वारा दोती है। इसी प्रकार भार्वोजिया की रिय,सता को व्यवस्थापिकारों 
द्वारा पास किये हुए क्रानूनों को सम्राट ही रद्‌ कर सकता है किन्तु कनाडा! के प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा पास किये गये कानूनों को गवर्नर-जनरक्ष अपनी कोंसिक्ष 
की राय से रद कर सकता है | 


| 


परिशिष्ट ५ 
अमेरिकन तथा स्थिस विधानों की तुलना 


१ यू० यस्र० ८० यानी संयुक्त अमेरिकन राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी कक श्रमुख 
अमेरिकन भेसिडेन्ट होता है और वद अपने सन्त्रियों या सचिवों की नियुक्ति स्वयं 
कंरता है। ये मन्त्री उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। स्विर्ज रत्तेण्ड में जनता द्वारा प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से निवाचित कोई भी इस प्रकार का श्रमुख कायकत्तों नहीं होता। 
वहाँ की संघ-कोंसिल ही कार्यकारिणी का कार्य करती है और कोंसिल के सातों मन्ह्रीं 
प्रतिब्षे बारी-बारी से अ्रेम्रिडेन्ट चुने जाते हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जद्दोँ स्विटन 
ज़रलैण्ड का भेसिडेन्ट केवल सदकारियों में प्रथम होता है वहाँ अमेरिका का प्रेसिडेश्ट 
अन्य सचिवों तथा मन्त्रियों में प्रमुख होता है । ये मन्‍्त्री प्रे्निडिण्ट के सेवक होते हैं। 

२ अमेरिकन प्रेसिडेश्ट का निवौचन एक राष्ट्रीय महासभा या निवोचन क्षेत्र 
द्वारा किया जाता है। स्विटज़रलैश्ड की संध कॉसिल का निवोवन संघ की अपेम्बली 
द्वारा द्ोता है । _ 

३. अमेरिकन सेनेट विश्व के दूसरे भवनों में सबसे अधिक शक्तिशाली दै। 
विदेशी राजों से सन्धि करने तथा! संघ के अफ़सरों की नियुक्ति करने के अधिकारों में 
हमेशा प्रेसिडेश्ट के साथ इसे भी अधिकार मिले हैं। श्विटज्रतैश्ड की कोंसिल भाफू 
रेट को इस प्रकार के कोई अधिकार नहीं प्राप्त हें । 

४, संयुक्त अमेरिकन राष्ट्र में रियाप्षतें केन्द्रोय शासन के अलावा दूसरे देशों से न 
सन्धि कर सकती हैं और न विदेशी सम्बन्ध ही रख सकती हैं। स्त्रिटजरलेश्ड की कुछ 
कैन्टनों को कुछ सीमा तक यह अधिकार मिला हुआ है। (सोवियत रूस के अन्तगेत 
जातियों को भी यह अधिकार अब दे दिया गया है| ) 

४, अमेरिका में दल अ्रय्ाज्ञी का विकाप्त क़ानून से प्रथक हुआ दे ओर इसमे 
अपने दोषों के साथ ए% यन्त्र का रूप प्रदण कर लिया है। स्विटजरक्षेर्ड में अब भी 
दत्त अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाये हैं । 

६ प्रत्यक्ष सावेजनिक-क्ानून निर्माण के साधन के रूप में सूचना, “जनादेश! 
तथा “वापसी' दोनों देशों में पाये जाते हैं । किन्तु विधान में सेशोधन लाने के लिए इनका 
प्रयोग केवल स्विटकरलेण्ड हीं में होता दे । 

७, अमेरिका की सुप्रीमकोट विधान के अविभावक का कार्य करती है। प्रेसिडेन्ट के 
बिशोष क़ाननों कथा व्यवस्थापिकाओं द्वारा पास किए गए किसी भी क्रानुन को वह उनके 
अधिकार छेत्र के परे 0079 ५7798 घोषित कर सकती है। स्विटजरलैणड के फ्रेडरल 
कोर्ट को यद्द अधिकार नहीं मिला है। इससे यह श्पष्ट होता है कि अमेरिकन विधान 
में न्‍्थायकारिणी की अ्रधानता स्वीकार की गई है किन्तु स्विटज़रलेंड के विधान में नहीं । 

८, अमेरिका में सक्ति विभाजन है; स्वि्ठज़रलेढ में नहीं । 


परिशिष्ट ६ 
इंगलेण्ड के जुलाई १६४५ के व्यापक निवांचन को विवेधना 


६. भपैज्ञ २०, १६३१ की जन-गणना के अनुमार भेद बिदेन" के निवासियों को 

कुक संख्या ४४,६१०,४४४ है । 
7299788800%8900%9 ० ४9 26076 (0७७ #7%५७॥७७) &0$, 
]928 के अनुसार पुरुषों तथा शझ्लित्रों को बोट देने का समान अधिकार मिज्ना भौर 
मतदाता अथवा वोटर दोने के लिये २१ वर्ष की अवस्था आवश्यक मानी गई । पियर, 
नावालिस, विदेशी, दिवाक्षिये, तथा पागक्ष मताधिकार से बण्वित हैं। पा“कषिमेंद के 
स्थानों का वितरण पुनः हिया गया आर भव ७०,००० जन संझया को कामन्स सभा 
में पक सदस्य भेजने का अधिकार है। इस प्रकार १६.३५ ६० में इंगजैरड तथा! पेज्स भौर 
रकाटकैणड में निवोचकों की संख्यार ( पुरुषों तथा स्थरियों को मिक्ाकर ) इस प्रकार थी 


() इंगलैण्ड तथा वेल्स में २७, १६४, ६००; 
(3)) स्काटकैण्ड में ___$ १३५७ परशपा_ 


कुक ३०, ४६९२, ५७८ 

इन संख्यायों से यह रप्ध्द हो जाता है कि ४ करोड़ से अधिक जन संख्या में केवद् 
2 करोड़ से कुछ अधिक व्यक्तियों को मताधिकार मित्ञा था और १ करोड़ क्षोग पियर, 
नावालिय, व्वाक्षिया भथवा पागता होने के नाते सताधिकार ले बख़ित थे | 

अब इस व्यापक निबोचन में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ह करोड़ निबो- 
चकों में २९,६४०,२१४ लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया | इसलज्े इस बात का पता 
चक्षता है कि साधारण अंगरेज अपने यहाँ की राभनीति में कितनी विक्षवस्परी लेता है 
ओर अपमे उत्तरवायित्व के प्रति कितना जायरूक है । 

२. अगर प्रत्येक दक्षों के पक्ष में दिये गये कुल मतों का उस दक्ष द्वारा प्राप्त रधानों 
से भाग किया जाय तो प्रत्येक सदस्य को औसत से निम्नलिखित अनुपात में बोर मिक्षे हैं ३०« 


लेबर 7१९, ६४१, ५०१+३१६०८:३०, ६१६ प्रति सदस्य 
कन्ज्रवेदिव सू8्, ०४१, पल क॥ मम्ह$,छ४४४ + ४ 
लिवरज बाय, शेर रे; रे ८४ २०१,३२२ ,॥ प्र 
लिबरतल नेशनल ध्पज8, उपर !४८४५४५,६६ ४ न 


१--यहाँ पर उल्लिखित सभी संख्यायों का आधार 7))0 8॥80०७087'8 ४०७7 
छ00४2 ]944, 0. 4 800 79. 6 ह्ढे। 


की २--इंगलेण्ड तथा वेल्स के कुल निर्वाचकों में १९,६१२५१, ३३१४६ पुरुष थे और 
. 'शंरकि८२,३४१ सिरयाँ । 


_::जएयकैयुड में १,४६८,९१६ घुरुष तथा १,६९६,९४२ जिया 
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9) १ 
एक सद्स्य-निर्बाचन ज्षेत्र (8778)0 7077097 ०७078767676095) में सदस्यों 


को प्राप्त मतों में कितमी समानुपातिक असमानता रहती है इस तालिका पर ध्यान देने . 
से स्पष्ट हो जाता है। अगर निबोचन की प्रणाली में मतों को हृस्तान्वरित करने का भी 
अवसर दिया जाता तो यह दोष दूर हो सकता है। इस निबोचन में जैसा कि हम 
ऊपर की तालिका में देखते दें. स्वतन्त्र लेबर दु्न बढ़ा भाग्यशाली रहा है भौर लिवरल 
दल उतना ही दुभोग्यशात्ञी । . 

(३) लेबर दल के पक्ष में १९,६४१,५०१ मत पढ़े हैं और इस दल के ३६० सदस्य 
निवाचन में सफल हुए । 

शेष दज्नों के पक्ष में १३,००४६,७३३ मत पढ़े. किन्तु उन सब दलों के केवल २३७ 
सदस्य सफल हो सके | । 

इसका यह अर्थ हुआ कि जहाँ तक निरवोचकों के मत का सम्बन्ध है लेबर अथवा 
मजदूर दल केवल अह्पसंख्यक नागरिकों का ही प्रतिनिधित्व करता है क्‍योंकि आधे 
से अधिक निर्वाचकों ने अपना मत का प्रयोग अन्य दलों के पक्त में किया है। किन्तु 
पार्लिमेंट के अन्द्र मजदूर दत्त स्पष्ट बहुमत में है। इसलिये मज़दूर दक्ष का प्रतिनिधित्व 
वास्तव में जितना होना चाहिए उससे अधिक है और अन्य दलों का कम । 

( इस सम्बन्ध में कृपया इस पुस्तक में दिये गये 'निवाचक के अध्याय में एक 
सदस्य-निवा चन क्षेत्र अथवा एक प्रतिनिधि निबाचन प्रणाज्ञी के दोषों को देखिये; पृष्ठ 
<४० | 

हे राष्ट्रीय (नान पार्टी) को १३३,७९१८ वोट प्राप्त हुए हैं ओर कामनवेल्थ पार्टी 
को १२७,७३० किन्तु इन दो दलों के केवल एक-एक सदस्य ही पालिमेन्ट में जा 
सके | इस प्रकार इन दलों का अतिविधित्व और भी कस हुआ है। अगर लेबर पार्टी 
के सदस्यों के पक्ष में दिये गये मतों के ओऔसत पर ध्यान दिया जाय तो इन दोंनों 
दलों को कम से कम प्रत्येक को ४ स्थान मिलना चाहिए था। 

४. उपरोक्त दोनों दलों के सुकाबिले कम्युनिर्द तथा सवतन्त्र लेबर का प्रति- 
निधित्व भी अनुपात से अधिक-हुआ है। इन दोनों दलों के पक्ष में १०२,५८० ओर 
४६,५७६ मात्र वोट पड़े किन्तु उन्हें क्रमशः ३ तथा रे स्थान मिल्ले। यह भी ध्यान देने 
योग्य है कि यद्यपि कम्युनिस्टों को संवतन्त्र लेबर के मुक्काबि ते दुगुने से अधिक मत 
प्राप्त हु. फिए भी कस्युनिस्टों को केवल दो स्थान मिल्ष सके ओर स्व॒तन्त्र लेबर को 
तीन । समालनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली . ऐसे दोषों से मुक्त है । लिबरल 
तथा राष्ट्रीय लिचरल दलों को प्राप्त मतों और स्थानों में भी इस यही विरोधाभास 
पाते है । लिबरल दुल कंगे २२२१,१४५ मत मिले हैं. और राष्ट्रीय लिबरल को 

४६. 


हर शासन यंत्र 


केबल ७७६,ज७८१ किन्तु हम देखते हैं कि विवरत वृल को केवल ११ स्थान प्राप्त हुए 
ओर राष्ट्रीय खिवरत़ के १४। यह तुझना भौर भी आश्वय जनक दो जाती है अगर 
हम कन्जरवेटिव तथा लिबरल दलों का मुक़ाबिला करें | ६,०५६,६७२ मत प्राप्त करने पर 
कन्नरवेटिव दूत को १६५ स्थान मिक्षे हैं और २,२२१,१४४५ मत प्राप्त करके जिबरल 
दत्त को केवल ११ स्थान । इसके अलावा २,२२१, १४५ मत प्राप्त करके शिवरत्ष दत्त को 
११ स्थान सिल्न जाते हैं भोर स्वतस्त्र सद्रयों को ४३६, १२८ मत प्राप्त करने पर ही १० 

स्पान नित्ष जाते हैं । 
्रि अब हम कुछ निवोचन छ्षेत्र सें पढ़े हुए स्तों पर भी हृष्टिपात कर 

। 


सर 
() डर्म्वाटन शायर 
लेवर उप २८, ऐप३ 
कम्भरवे टिक पह४ २०,६३४ 
(53) कब्बरस्े ढ़ (उत्तरी) बढ 
बरस  . मा क १२,५४३ 
फन्‍्जरबेटिय रे ११,८४४ 
(77) आभारथेम्पटन (पीटरवरो) 
लेबर 4४३९ १२,०४६ 
कम्फरबेटिव का २१,४५४ 
(7) नारफोंक (द्षिणी-परिचमी) 
केबर ४३० ११,०६९ 
कम्फरबेटिव मा १४,० इ८ 
(ए) एबरडीन ओर किलकैरडीन (पश्चिमी) 
कन्जरबेटिव म १०,६६२ 
कियरतल ले १०,२६० 
(रा) 
विल्टशायर (बेसबरी) 
दम बकक १०,६ रे 
लियरत # कक १ कमर | १०,६१२ 


उपरोक्त तालिका में प्रथम पाँच निवाचन ज्षेत्रों में पढ़े हुए मतों पर दृष्टिपात करने से 
पक सदस्य निर्वोचन-क्षेत्र के दोष स्पष्ट हो जाते हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में हम देखते 
हैं कि सफल उस्मीदवारों को अपने विराधियों के मुकाविले केवल थोड़े से अधिक 
वोट मिलते हैं । इस प्रकार निर्वाचकों की एक महत्वपूर्ण संख्या के मत वा 
हितों का प्रतिनिधित्व ही नहीं दो पाता। छठें निर्वाचन चेत्र का फक्ष तो इस 
भेणाकी को झोर भी दोषपूर्ों सावित कर देता है। इस निर्वाचन कोन में सफक 


परिशिष्ट ४६७ 


उम्मीदवार को केवल उतने द्वी मत मिले हैं ज्ञितना कि दोनों पराजित उस्मीदवारों को 
मिला कर | इस प्रकार दम देखते हैं कि इस निवोचन क्षेत्र का खद्स्‍्य वहाँ के ४०: 
लोगों का द्वी प्रतिनिधित्व करता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की भ्रणाली में वुद्दत 
निवोचन क्षेत्रों के साथ यह विरोधाभास्र दूर किया जा सकता है। 

७. ऊपर के निवो वन क्षेत्रों में निवोचित सदस्य को बहुमत प्राप्त है या कम से 
कम विरोधी उम्मीदवारों के बराबर मत मिल्ले हैं। निम्नलिखित निवाचन क्षेत्रों में 
तो हम देखेंगे कि सफल उम्प्तीदवार को' अह्पम्त दी प्राप्त है यानी उसके क्रिरोधो 
उम्मीदवारों को म्िज्ञा कर इसते अधिक सत मिलते हैं। इस प्रार इन क्षेत्रों में 
बहुमत का प्रतिनिवित्व न होकर अत्पमत का प्रतिनिधि द्वाव! है । 


() बेलेज्ने 

कम्जरबेटिबव. ..... . १५,४४८ 

सन लेबर हि हर ++ २४,५१७ 
() लिकन फ 

लेबर . ««« १४,०५२ 

कन्जरबेटिव १०,४९४१३ _ 

लिबरल ६,६२४ ६ २ १० ६ 
(77) एक्ज्ीटर 

कन्ज़रवेटिव १६,४२० 

लेबर १५,२७५) _.० ०७६ 

लिबरल ६२२०६ + १७९१४ 
(ए) सफ़ोक पूर्वी 

लिबरल राष्ट्रीय ११,८६६ 

कन्जरवेटिव १०,६५०) _. 

लेबर कक सह कट हे 
(ए) लीड्स (उचरी) 

कन्जरवेटिव ०३० बह ८ 

लेबर २१,७२०) __ 

लिबरल घापरे४ |] 3203 
(पं) हृठेफ्रोड 

कन्ञ्ञरवेटियं १६,७५७ 

लेबर «.. २७,३४५ 

लिंबरल न ७,४८० 5८ ३४,० ६० 

स्व॒तन्त्र १०,१०५ 


देखिये । 


इस प्रकार की नि्बोचन-भरणालो के दोषों के लिये कृपया इस पुस्तक का, अध्याय ८ 


सबमछःक्िकाए 


परिशिष्ट ७ 
इटली की कारपोरेशन प्रणात्ञी 


यद्यपि भक्दूबर १६२१ में इटणो के फ्रास्तिस्दवादियों ने ब्रह्मा के शासन सूत्र को 
झपने हाथ में ते लिया स्तु फ्रासि'्ट शक्ति को पूर्ण स्थापना | था विरोधियों की समाप्ति 
१६२४ के बाद दी हुए , (६२४६ ६० मे कासिस्द थाननाओं के कुछ अंश वहां के कानून 
में प्रकट हुए | उनके सिद्धान्त थ (अ) विशेधियों का कुचलना, (प) राष्ट्रीय शासन के हाथ 
में शक्ति का कन्द्री करण तथा (स) राष्ट्रीय शासन का सत्ता का भुसालिनां के हाथों में 
क्ेन्द्रीभूत करना । फ्रासिस्ट दल के अलावा दूसरे राजनंतिक दलों की भी भाँति दवा 
विया गया आर गुप्त संस्थाओं पर पाक्त किये ॥य क्रानून द्वार। उसके सदस्यों तथा कार्यों 
की निगरानी दह्वाने क्षमा। कठार अ्रस क़ानून द्वारा सथाचार पत्नी तथा प्रकाशनों 
पर भी शासन का अंकुश स्थापित हवा गया। सारे शासम + स एस कमवारियों को 
निकाल दिया गया जा नय दक्ष क बिराधी है सकते थे स्थानीय निवराचनों की प्रथा 
समाप्त कर दी गई आर स्थानाय संस्याज्या का शक्ति रास के अपीन स्थान! ५ भपिक्षारियों 
के हाथ में खोंप दं। गई । व्यवस्थापिका तथा कार्यकारिणी की सभी शक्तिया अधान मश्त्री 
में केन्द्रीभूत हू गइ और अब उसका पद शारुन के अध्यक्ष ५ हो गया। पालिमेग्ट $ 
किसी भवन की कायवादी की सूची मे ससकी आड़ के बिना किस भी प्रश्न का समानेश 
नहीं हो सकता था। मुसालिनी तथा उसके सहकारियों को पूर्ण अधिकार मिक्ष गया। 
ने कानून की व्यवस्था के बदक्ष सकते थे; अपनी आज्ञा द्वार। क़ानून बता सकते थे और 
शासन संगठन की व्यवस्था तथा शासन के कप्तव्यों की नि।शयत कर सकते थे। इठक्षी 


का शासन कमजोर था; फ्रासिस्टवादी इस्र राष्ट्र के जीवन में सबबेशक्तिशाला दा प्रचान 
बनाना चाहते थे । 


आर्थिक जोबन के नियन्त्रण का आस्म्भ 


राजनीतिक जीवन पर पूर्णाधिकार स्थापित कर केने के पश्यास्‌ तथा विरोध को 
दबाने के लिये व्यवस्थापिका के अधिकारों को प्राप्त +र तेने के बाद यहू निश्वय किया गया 
कि आर्थिक जीवन की प्रचलित व्यवस्था का भी जो ],988892 70878 के सिद्धान्त पर 
आधारित थी, समाप्त किया जाय | अब आशथिर जीवन की भी संगठित तथा नियन्च्रित 
करने का काय प्रारम्भ हुआ । शक्तिशाज्ञी होने पर धुसाक्षिता ने वगें संधे के विभारों 
का परित्याग करके इस बात *र जोर देना शुरू किया # राष्ट्र जगत की सभी भोतिक तथा 
आध्यात्मक मान्यताओं का समन्वय हैँ । %तः यह व्र्याक्त, बंगे तथा समुदायों में सर्वे 
श्रेष्ठ है। उसने घोषित किया कि फ्रांसरट सरकार राष्ट्र के सभी आधिक हुर्तों को रक्ा 
करेंगी ओर श्रसिका तथा राजिका के बीच किसी प्रकार के संघ को नहीं देख सकती; 
,. फाखिस्द खरकार इस बात का भी झयाल रकखेगी कि एक बगे की हानि करके दूसरे व 


परिशिष्ट ४६६ 


लाभ न कर सके | पूर्व फ्रासिस्ट काल में श्रमिकों तथा मालिकों के संगठन स्थापित दो 
चुके थे और फ्रासिस्ट विजय के सम्रय में भी उनका अस्तित्व था । १६२९ ई० में फ्रासिस्ट 
सद्दासभा ने 'राष्ट्रीय कापोरेशनों! को जन्म दिया। दी गई परिभाषा के भनुसार ये एक 
प्रकार के उद्योग वथा श्रम के प्रान्तीय संगठनों को मिल्ना कर बने हुए राष्ट्रीय संगठन 
थ । पहले तो इन फ्रासिस्ट संगठनों से श्रमिक नहीं आकषित हुए। अधिकांश लोग 
समाजत्रादी अथवा कैथलिक लेबर यूनियनों से अपना सम्बन्ध क्रायम रक्खे रहे । इस- 
लिये फ्रासस्ट सरकार ने लगातार ऐसे कार्यों का प्रयोग किया जिससे फासिस्क सैंगठनों 
के अलावा शेष सभी श्रमिक संस्थाएँ समाप्त हो जाँय | नवम्बर १६२४ में मालिकों ने 
यह स्वीकार किया कि फ्रासिरट श्रम्त संगठन श्रमिकों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्थायें थीं 
अत: श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार केवल उन्हीं संस्थाओं को प्राप्त 
था। आरम्भ में मुसोलिनी के पास राष्ट्र 3 आथिक जीवन पर नियन्त्रण स्थापित करने 
की कोई विश्तृत योजना नथी किन्तु मुल्क में ओद्योगिक शान्ति क्रायम रखने तथा 
"रबर ओर “ताला लगाने? से आथिक जीवन की क्षति को रोकने के लिये वह 
यार था । 


कारपोरेशन प्रणाली की उत्पत्ति 


अतः धीरे-घीरे श्रम, उद्योग तथा कृषि के विरोधी दृष्टिकोणों द्वारा उत्पन्न हुई 
समस्यायों की वजद्द से स्पष्ट नीति का विकास हुआ। कारपोरेशन की व्यवस्था की 
' वास्तविक शुरूआत १६२६ ओर १६७३७ में हुईं । अग्रेत्ञ ३, १६९६ के क्रानून, जुलाई 
१, १६२६ का आज्ञापत्र तथा अप्रैल २१, १६२७ के लेबर चाटेर ने इस व्यवस्था को 
प्रारम्भ किया । 

१६२६ के क़ानून ने श्रमिकों तथा मालिकों के संघ को स्वीकार किया और उनके 
पारस्परिक इंक्करार को आवश्यक तथा अनिवाय किया। इसी क्लानून ने हृड़ताल तथा 
“ताला लगाने? को भी बन्द क्रिया और श्रमिकों के कगड़ों को तय करने के लिये श्रम 
न्यायालयों की व्यवस्था की | जुलाई १६२६ के आज्ञापत्न ने कारपोरेशनों की नई मिनिस्ट्री 
स्थापित की और इसे मालिकों तथा अमिकों के संघों में समन्वय स्थापित करने के लिये 
अधिकार दिया। उपरोक्त संघों का नाम कारपोरेशन हुआ ओर स्वयं मुसोलिनी कार- 
पोरेशनों का भन्‍नत्री हुआ । 

* १६२७ के लेबर चाटर ने; जिसे प्रायः ६0 00780प्रा00 ० ७ 76७ 
0079078॥9 09987 500009 ( नवीन सहकारी इटली समाज का विधान ) 
कहा जाता है, घोषित किया कि ५ 

(१) राष्ट्र ऐश्वा प्राणी है जिसका उद श्य, जीवन दथा साधन इसके अन्तेंगत आने- 
बले व्यांक्तयों तथा समुदायों पे श्रेष्ठ है । फ्रासिस्ट राज्य में राष्ट्र नेतिक, राजनीतिक तथा 
आधथिक एकता को प्राप्त करता है । ह ह 

(२) विभिन्न रूपो में, मानसिक, व्यवसायिक अथवा शारीरिक, श्रम सामाजिक 


कर्तव्य दें जिसकी रक्षा राज्य द्वारा दोनो चाहिए । 


४७० शायन-यंत्र 


(३) राष्ट्र के दृष्टिकोण से उत्पादन की प्रक्रिया एकाध्मक होती है और इसका 
रद श्य उत्पादन करने वालों की भज्षाई तथा राष्ट्रीय शक्ति का विकास दै। | 

(४) उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय त्पादन को प्राप्ति के लिये सबसे उत्तम वरीका 
यही दै कि व्यक्तिगत उ्योगों का सहायता दी जाय | किस्तु विभिन्न ठ्योगों के संगठन 
करने वालों को राज्य के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए क तकि निजो उत्पादन भी वस्तुतः 
राष्ट्रीय कार्य है। आवश्यकता पढ़ने पर राज्य उत्पादन में हस्तक्षेप कर सकता हे और 
व्यक्तिगत उद्योगों का वियस्त्रण तथा निर्देश भगने द्वाथ में ले सकता है, उनपर 
अंकुरा लगा सऊता दे और उन्हें सहाथता दें सकता हैं. । 

(५) अन्त में, चाटेर ने भ्रम-न्याया लय, नोकरी के साधन वथा श्रमिकों की शिक्षा 
तथा उनके जीवन के बीमे के सम्बन्ध में समान सिद्धान्त को निर्धारित किया है । 


अम-संस्थाओों का रूच व्यानुसार पुन संगठन 

प्रास््म में तो फोसिस्ट राष्य ने नये छंगठन द्वारा मालिकों तथा शअ्रप्तिकोंके सम्बन्ध 
दी को नियन्त्रित किया। सर्वेप्रथम क्ांसिस्ट नियन्त्रण के अन्वर्गत माजकिको तथा अभ्निदषों 
की संस्थाओं का पुनसगठन हुआ । यद संगठन प्रणाक्षा क्त्यानु स्तर थी यद्यपि संगठन 
के क्षेत्र अब भी भौगोलिक-- कम्यून, प्रास्त सथा राश्य, ही थे। उद्योग, कृषि, व्यापार, 
बेंक व्यवस्था, आन्तरिक जले अववा यल-बदन, भीर वाह हवाई अथवा सामुद्रिक बहन 
से सम्बन्धित पूथक प्रथक मालिकां तथा अमिकों के राष्ट्रीय संघ स्थापित किये 
गये । इस प्रकार उत्पादन के इस ६ विभागों के १२ संघ हुए । १३वाँ संघ कक्षा कारों तथा * 
दूसरे पेशेवरों का हुआ | इन संघों की सबते छोटी इकाई स्थानीय सिन्डीकेट थी। इस 
सिन्डीकेट को क्ानूत की अनुमति तत्र दी जाती थो जब एक प्रकार के उशोग सें काम 
करने वाले १० प्रतिशत श्रमिक इधके सदृत्य दो जाते थे। इसी प्रकार माक्षिकों की 
स्थानीय घिन्दीकेट को भी क्रानून से स्वीकृति आराप्त करने के किये आवश्यक था कि पद 
प्रकार को उद्योग के मालिकों में स १० अतिशत इस $ सदत्य हों | प्रस्येक्कत भौगोलिक 
क्षेत्र में एक प्रकार के उद्योग का केवल एक संगठन श्रमिकों का हो सकता था और एक 
ही साकिकों का। इन संगठनों के क्रानून से स्वाोकृत अधिकर और कत्तवय होते थे 
और इन्हें उस चेन्र के सभी भ्रमिक्ों अथवा माक्षिकों की ओर से बोलने का अधिकार था | 
मालिकों तथा श्रमिकों के इस संगठनों द्वारा सामुदायिक इक़रार होता था जिसमें काम 
के घन्ठे, मज़दरी, अवकाश, तरक्क्री, सेवा-विकित्सा तथा बोसा इत्यादि का उश्तेख रहता 
था। श्रप्षिकों को हड़ताक्ष तथा साकिकों का “वाला लगाना! क्रानूत विशद्ध घोषित कर 
दिया गया। अगर माक्तिकों तथा श्रमिकों में किश्ी प्रकार का झपड़ा खड़ा हुआ दो 
उसका फ्रेसला करने के लिये विशेष प्रकार के श्रम-न्यायाक्षयों की व्यवस्था थी | 


कारपोरेशन राज्य का आधार 
उपरोक्त संगठन इस घलिद्धान्त पर आषारित था कि अमिश्षों तथा माक्षिद्षों दोनों 


के हित इटकी के राज्य के दवित के आधोन है। इस घिद्धास्त को व्यवद्धार रूप में क्षाने के 
दिये सिनिर्द्री आफ कारपोरेशन बनाई गई | इसका ममुक्ष कर्तंब्य रमानोव टछिस्होंकेदों 
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तथा राष्ट्रीय संघों के कार्यो' का निरीक्षण करना था। उपरोक्त तेरदों संघों के अधि- 
.कारियों तथा उनझे प्रान्तीय और स्थानीय संघों के अधिकारियों और श्रम-न्यायाज्षयों के 
न्यायाधीशों की नियुक्ति शासन द्वारा को ज्ञावी थी। हिन्‍्तु भार्थिक जीवन पर यह 
नियन्त्रण इसलिये नहीं था कि फ़ासिस्ट सरकार उत्पादन के साधनों को राज्य की तरफ़ 
से चलाना चाहती थो बल्कि इसलिये कि उस सप्रय की राजनीतिक समस्या ही वैसी थी 
ओर उसका हल वहाँ की हुकूमत 'ए७४079) 9577009]8779 के तरीके पर करना 
चाहती थी । जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है यहाँ तक कि मिनिरद्री आफ कारपोरेशन 
की स्थापना भी श्रमिकों तथा साक्षिकों के संघों में समन्वय स्थापित करने के हेतु को गई 
थी। व्यवहार में इस अवस्था में फ्ासिस्ट राज्य की नीति “हस्तक्षेप” से कुछ दी आगे 
थी। यद्यपि श्रम-समस्या का हत्त फ्रासिश्ट ढंग से हुआ परन्तु राष्ट्रीय उत्पादन के अहम 
मसले के सम्बन्ध में अभी तक कोई सुव्यवस्थित योजना न थी। कारपोरेशन की विकसित 
विचारधारा अभी तक प्रयोग में नहीं ल,डे गई थी। किन्तु १६३०-३३ के विश्वव्यापक 
आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप इटली के बेंक, उद्योग तथा व्यवंसाय को राज्य की 
सहायता की आवश्यकता पड़ी। इन सब ने राब्य से आर्थिक सहायता और संरक्षण तथा 
मजदूरों के वेतन में कमी की माँग की । अब मुसोल्षिनी ने यह निश्चय किया कि आर्थिक 
जीवन में भी राज्य को अधिक सुव्यवस्थित ढंग से दृस्तक्षेप करना चाहिए । इस परिस्थिति 
से कारपोरेशन राब्य का और विकास हुआ | १६३० ३० में काउंसिल आफ्र_ कारपोरेशन 
की जिसकी रूपरेखा अस्पष्ट तौर पर १६२६ ही में तैययार हो गई थी, स्थापना हुई भर 
४ फ़रवरी १६३४ ई० को पास किये गये एक क़ानून के अनुसार पूर्णरूप से कारपों- 
रेशनराज्य कायम हुआ। इस्र राज्य का बहेश्य अमिक्नों तथा मात्िकों के सम्बन्ध का 
नियन्त्रण करने के अत्ञावा सभी प्रकार के उत्पादनों पर राब्य का अंकुश तथा अनुशा- 
सन स्थापित करना भी था। यह श्रयास उत्पादन के खाधनों को व्यक्तिगत अधिकारों 
तथा प्रबन्ध के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रबन्ध के अन्तर्गत लाने की ओर था। इन कारपोरेशन 
- सम्बन्धी सुधारों का रह श्य ऐसी संस्थाओं को जन्म देना था जो उत्पादन के कार्यों को 
साधूहिक प्रयास तथा उत्तदायित्व के अनुकूल चला सर्के । 

.“ हसीं बेंप (“रह३४ ) राष्ट्रीय संघों की संख्या तेरद से कम करके नौ कर दी गई। 
इस समय से १६४४ में मुखोलिनी के पतन तक निम्नलिखित नौ संघ कारय करते रहे:-- 
९ खेतिहर मालिकों का ख घ । । 

२ खेतिहर श्रमिकों का संघ । 

३ औद्योगिक (मिल) मालिकों का संघ । 

४ औद्योगिक (मिल) मजदूरों का संघ । 

५ व्यवसायिक माल्तिकों का संघ । 

६ ब्यवसायिक श्रमिकों का संघ | 

७ बेंक तथारबीमा कम्पनी के किस्म की संत्थाओं के मालिकों का संघ । 
८ बैंक तथा बीमा कम्पनी के किस्म को खंध्याओं के श्रमिकों का संघ । 


६ कलाकार्रों वथा अन्य पेशेवर लोगों का संघ | 


कक 


$ 


छुऊरे शासन-यन्त्र 


उपरोक्त सभी संघों तथा उनकी स्थानीय शाखाश्ों को क़ानून की स्त्रीकृति प्राप्त 
थी। वेमालिकों तथा श्रम्रिक्रों का अतिनिषित्व करते थे श्रौर इनको तरफ़ से झाम्ु- 
दायिक सममौते दोते थे जो सभी मालिकों तथा श्रमिकों पर समान लागू होते थे, चाहे. 
ने संघ के सदस्य दों या नहीं। हृड़ताज्ञ तथा ताला लगाना ग्रेरक्ानूनों दो गये भौर 
श्रमिकों तथा मालिकों के ऋगढ़ों का फ्रेलला या तो मिनिस्‍्द्रो शरफ़ कारपंरेशन द्वारा 
दोने लगा या विशेष श्रम-न्यायालयों द्वारा । 

हु संघों के कच व्य 

सभी स'थों के फ्तंव्य समान थे जो निम्नक्ञखित हैं! -- 

(१) फ्रासिस्ट दक्ष के सहयोग से अपना प्रान्तीय तथा स्थानीय शाखाभों पर राज- 
नीतिक निरीक्षण रखना | । 

(२) सार्व जनक द्वित के कार्यों तथा सेबाश्ों क्र संगठत करना भौर उन्हें 
चलाना | | 
(३) इस संस्थाओं के आर्थिक प्रवस्ध का निरीक्षण ऋरना । ल्‍ 

(2) आथिक सहायता, व्यवसायिछ, नैतिक तथा राष्ट्रीय शिक्षा के लिये संस्था ध्रों 
को चलाना । हैः #$ 


(४) अपने स'घ से सम्बन्ध रखने वाले व्यापक हितों तथा झाधिक सम्बस्धों का 
नियम्त्रण करता और सामूहिक सममोते करना । कर 


संघों का विधान 


इन संघों के लिये समान विधान भी निश्चित था। इनके प्रमुख अंग निम्त- 
ज्िखित थे : 


९. सभापति या मम्ठत्री, 

२. कोंसिक्ष तथा 

३, डाश्रेक्टरों का बोटे । 

कौंसिल संघ: की प्रान्तीय तथा स्थानीय शाखाओं # सभापति या मन्त्रियों को 
मिला कर बनती थी । राष्ट्रीय संघ के सभापति या सन्‍्त्री तथा द्वाइरेक्टरों का निर्याचन 
कौंसिल द्वारा होता था। ये निवोचन साधारण तौर से ३ वर्ष के लिये होते थे, परन्तु 
पुनेनिवांचन भी सम्भव था । कौंसिल की बेवक कमर से कम वष में एक बार द्ोता 
थी और बोडे की वर्ष में कम से कम & बार | अधिकारियों को नियुक्ति मिनिस्टर आफ 
कारपोरेशन की स्वीकृति से दो सकती थी और वह उन्हें हटा भी सकता था। मिस 
सम्रय इन संस्याओं का फ्राधिस्टीकरण द्वो रहा था इस शक्ति का प्रयोग बहुधा किया 
गया | बाद्‌ में अधिकारियों का कार्यक्राज्ञ काफ्की सरक्षित रहने क्षता | यद्यपि शासन 
की ओर से किसी समय हस्तक्षेप सम्भव था परन्तु यह उस्लेखनीय है कि ये संस्याये 
बहुत अंश तक स्वतन्त्र तथा स्वशात्तित थीं। फ्रासिस्टवाद के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ इटली 
में (निवोचन! का चिन्ह इन्हीं संस्थाओं में शेष रह गया और इन्हीं के भधिकारी अपने 
पृद्‌ पर लीचे से आते थे । कारपोरेशन के किये प्रतिनिधियों का नि्वोचन इन्हीं 
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संस्थाओं द्वारा होता था ओर यही अतिनिधित्व इस नये राज्य की नागरिकता 
का आधार हुआ । प्रजातन्त्रबाद का यह अवशेष महत्वपूर्ण सममा जा सकता 
है यद्य॑परि निर्वाचनों का प्रबन्ध तथा संचालन प्रजातान्त्रिक ढंग से नहीं दोता था । 


२२ कारपोरेशनों की स्थापना 


अग्रेल ३, १६२६ के क़ानून की धाराओं में यह आशा की गई थी कि देश में 
ऐसी कारपोरेशनों का जन्म होगा जो मालिकों तथा मजदूरों की प्थक संस्थाओं 
को एक कर सकेंगी | परन्तु क़ानून की धारा में इस प्रकार की संस्था को स्थापित क्रने' 
का कोई निर्देश न था। ऐसा १६३४ ई० में किया गया । किन्तु इस प्रकार की 
कारपोरेशनों की स्थापना के पूर्व १६३० में स्थापित राष्ट्रीय कॉसिल आफ कारपोरेशन 
को उत्पादन में. एकता लाने का कार्य सौंपा गया | फरवरी ४,१६३४ के कानून 
द्वारा- कापोरेशनों की स्थापना हुईं जो विभिन्न २२ उद्योगों तथा व्यवसायों के 
आधार पर थी। प्रत्येक कारपोरेशन के ऊपर एक कौंसिल होती थी जिसमें ओद्योगिक 
संघों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा फासिस्ट पार्टी 
के सदस्य रहते थे। प्रत्येक कारपोरेशन को इन्हीं कोंसिल द्वारा निर्देश मिलता था। 
सबसे/बड़ी कॉसिल की सदस्य संल्या ६८ थी। इन कौंसिलों में मालिकों तथा मजदूरों 
का समान अतिनिधित्व रहता था। शेष सदस्य जो मतभेद के अवसर पर संतुलन का 
काय करते थे पेशेवर, विशेषज्ञों तथा राजनीतिश्ञों में से होते थे। प्रत्येक कौंसिल में 
फासिस्ट पर्टी के तीन सदस्य रहते थे। शत्येक कॉसिल का अध्यक्ष मिनिस्टर आफ 
'कारपोरेशन था । व्यवद्यार में उक्त सन्‍्त्री के स्थान पर कायवाहक अध्यक्ष प्रत्येक 
कार्य करता था और औद्योगिक तथा व्यवसाथिक संस्थाओं और शासन के बीच 
सम्बन्ध कायम रखता था। इस प्रकार मुसोलिनी को यह अवसर प्राप्त था कि वह 
किसी आकस्मिक संकट काल में इन संस्थाओं को अपना निर्देश दे सके। केन्द्रीय 
संघ के सदरय होते हुए भी विभिन्न समुदाय सीमित रूप से स्व॒तंन्त्र थे (कहने के 
लिये) । इन संघघों का मुख्य काये मजदूरों की समस्यायों वंथा राष्ट्र के अन्य आर्थिक 
मामलों को सुलमाना था । कारपोरेशन मालिकों तथा मजदूरों के संघों में तादात्म्य 
स्थापित करते ये और"रौंडयें की ओर से उत्पादन की प्रणाली को नियन्त्रित रखते थे । 


मिनिस्ट्री ऑॉफ़ कार पोरेशन क्‍ 

कारपो रेशनों की इस व्यवस्था की सर्वोपरि मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेशन थी जिसका 
अध्यक्ष स्वयं मुसोलिनी था । इसका कार्य समस्त राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण 
रखना था। स्नेडर ने इस मिनिस्ट्री के कार्यों का संज्षिप्तीकरण इस प्रकार किया है:- 

(१) सिन्डीकेटों के विधानों तथा अधिकारियों का निरीक्षण करना तथा उन्हें 
स्वीकृति प्रदान करना । ु 

(२) अनिवाये कर जिससे इन संस्थाओं का कार्य चलता था, निश्चित करना 
तथा उसका वितरण करना । 

६५ 


५७ दास बंत्र 


(३) श्रम सम्बन्धी काननों के प्रस्तावों तथा सामूहिक समझौतों का निरीक्षण तथा 
अनुमोदन करना | 

(७) सामूहिक श्रम सम्बन्धी कंगड़ों में प्र्यक्ष रूप से हस्तक्लेप करना | 

(५) अत्येक कारपोरेशन की कौंसिल, केन्द्रीय कारपोरेटिव समिति तथा राष्ट्रीय 
कॉसिल ओऑंक़ कारपोरेशन की अध्यक्षता करना और इनके कुछ सदस्यों को नियुक्त करना । 

(६) बकारी, सामाजिक बीमा, सहकारी समितियों की देखभाल करना | 

7 १७) उथोग तथा व्यवसाय की भिनिस्‍्ट्री के परम्परागत कार्यो का सम्पादन करना 

जेसे फ्रक्टरियों, खानों, पेटेन्ट तथा स्वत्वाधिकार, व्यवसायिक सन्धियों, चंगी, मापतोल 
इलादि का निरीक्षण करना, 

(८) शासन की नीति तथा आधिक परिस्थिति के अनुसार उश्नोग व्यापार को 
निर्देश देता तथा आवश्यकतानुसार उसे दवाना । 


कारपोरेशनों फा आपिक उद्दे श्य 


कारपेरेशनों का संगठन इस उद्दे शय से किया गया था कि उत्पादन की सभी 
किरस्मों तथा अवस्थाओं पर शासन का नियन्त्रण स्थापित हो जाय | इस प्रकार नाज, 
फल, तरकारो, फूध, शराब, तेल, चीनी, पहु, क्षकड़ी, सूत, मशीन, रसायनिक, कागज, 
इसारतें, पानी, गेस. बिजली, लोहा, शीशा सथा बैंकों तथा बीमा कम्पनियों के सभी 
कार्यो' और कला तथा व्यवसाय सभी पर इनका नियन्त्रण स्थापित हो गया । कौंसिलों 
के द्वारा ये उत्पादन के नियन्त्रण के लिये नियम बनाते थे और वस्तुओं का मूल्य और 
ओऔषद्योगिकों के लाभ को निश्चित करते थे | इसके अलावा ये परामशे भी देते थे। 


कारपोरेशन राजनीतिक साधनों के रूप 


कारपोरेशन वास्तव तथा स्पष्ट रूप में राजनीतिक साधन ये जो राजनीतिड्ोों की 
अध्यक्षता में कार्य करते थे। प्रत्येक स्थान पर फ्रासिस्ट दल का हाथ रहता था और पूरी 
प्रणाली इसके नेता मुसोलिनी द्वारा चलाई जाती थी । प्रत्येक कारपोरेशन की कौंसिल 
के सदस्यों की संख्या मुसोलिनी द्वारा निश्चित की जात. थी और वही इनकी नियुक्ति 
भी करता था। सिद्धांत: वही इन कॉलिलों का अध्यक्ष भी होता था। मुसोक्षिनों ही 
कौंसिल की बेठकों का अजेस्ड! भो बनाता था और उसे यह निर्णय करने का अधिकार 
भी था कि किन सासलों पर कॉसिल की बेठकों में विचार दिया जायगा। कौंसिलों के 
निर्णेय मुसोलिनी की स्वीकृति के पश्चात्‌ दी कार्यान्वित हो सकते थे | 


कारपोरेशन कोसिल न 
सरकारी तौर पर कारपोरेशनों की घोषणा. करने के समय यह निश्चय किया 
गया कि एक बृद्त कारपोरेशन कॉसिल की स्थापना की जाय जिसमें कुल ८२४ सदस्य हों । 


इस ब्रदत्‌ कॉसिल के सदस्य विभिन्न २२ कारपोरेशतनों की कौंसिक्षों में से भाते ये और 
यह परी कारपोरेशन प्रणाज्ञी की सबसे ऊपर की संस्था थी। यह व्यवस्थापिका तथा 


तर 


परिशिष्ट 8 ही 


परामरशदात्री दोनों का काये करती थी। १६६५ में एक विशेषाज्ञा द्वारा केन्द्रीय कार- 
पोरेशन समिति को कारपोरेशन सम्बन्दी सभी मामलों पर अधिकार दे दिया गया 
, किन्तु इस समिति के कार्यो' के अन्तिम स्वीकृति देने का विशेषाधिकार बृद्त कारपोरेशन 
- क्रौंसिल ही के पास रहा । इससे स्पष्ट हो गया कि पूर्ण कारपोरेशन कौंसिल की बेठक की 
भविष्य में अधिक आवश्यकता नहीं रह गई । भिनिस्ट्री आफ कारपोरेशन तथा २२ 
कारपोरेशनों की व्यक्तिगत कॉसिलें सभी कारपोरेशन सम्बन्धी काये करती थीं और इस 
प्रकार इटली के राज्य की रूपरेखा पूर्णंतत्रा फ़रासिस्ट ही रदही। कारपोरेशन कौसिल की 
बठक कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर ही होती थी। 
क्‍ प्रतिनिधि सभा की समाप्ति 
लोगों का यही भय कि अन्त में कारपोरेशन कॉंसिल प्रतिनिधि सभा का स्थान 
ग्रहण कर लेगी पूर्णतया सत्य निकला । दिसस्वर १६३८ में प्रतिनिधि सभा समाप्त 
कर दो गई ओर इसका स्थान फासिस्ट कारपोरेशन सभा ने ले लिया । इस सभा 
की प्रथम बेठक माच २३, १६३६ को हुई और इसमें कुल ६५० सदस्य थे जिसमें १४० 
फासिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कौंसिल के सदस्य ये और ५०८ राष्ट्रीय कौंसिल आफ कार- 
पोरेशन के निर्वाचित सदस्य थे। इस प्रकार कारपोरेशन राज्य की स्थापना पूर्ण रूप से 
हो गई । 
केन्द्रीय कारपोरेशन समिति 
कारपोरेशन अणाली का केन्द्र मिनिस्ट्री आफ कारपोरेशन की केन्द्रीय कार" 
- पोरेशन समिति थी | प्रारम्भ में तो इसके कार्य सीमित तथा निश्चित थे किन्तु आर्थिक 
संकट के कारण उत्पन्न परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये यह निश्चय किया गया 
कि कारपोरेशन कौंसिल की वृहत सभा के कार्यो' का सम्पादन करने का अधिकार इस 
समिति को दे दिया जाय ।. इस प्रकार अब यह कोंसिल के स्थान पर नियम बना सकती 
थी। यह अधिकार ठीक उसी प्रकार का था जिस तरह मिनिस्ट्री का विशेषाज्ञा देने का 
अधिकार | इस समिति में मिनिस्ट्री के अधिकांश सदस्य तथा सिन्डीकेट और फासिस्ट 
पार्टी के अध्यक्ष रहते थे। स्वभावत:ः शासन की सामूद्दिक शक्ति तथा डच्चाधिका रियाँ 
का अतिशल्षिश्चिक्काकॉसतकलकार पी: ये सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग करते थे ओर प्रत्येक 
मामले में इन्हें अन्तिस निणेय देने का अधिकार था | 
इस प्रकार फासिस्टवाद ने एक नये प्रकार की कानूनी संस्थाओं को जन्म दिया 
जो पूर्णतया राज्य की भांति काये कर सकती थीं । कारपोरेशन प्रणाली की स्थापना ने 
,97886% ४9778 का अन्त किया जो फासिस्ट विचारधारा के अनुसार जीण म्जातन्त्र 
तथा हासयुक्त पूंजीवाद का सहगामी था । किन्तु फासिस्ट नेताओं ने हमेशा इस बात 
को इनकार किया कि इस प्रणाली द्वारा व्यक्तिगत प्रयास का स्थान राज्य-समाजवाद 
(98908 5009॥800) ने ले लिया । मुसोलिनी के अनुसार 'राज्य के अन्तर्गेतः रहकर 
इन कारपोरेशनों को इटली निवासियों की समृद्धि, राजनीतिक शक्ति तथा भलाई के लिये 
करना था। 








